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अस्तावना 


किसी भी देश 4 साविधाति। हॉच तथा उसको राजनीति के उसके एविहासिक प्ट्भ 
से अवग करव नहीं समभा जा मक्ता। भारत दस साम्राय नियम वो जपवाल नहां है। जिन 
नागा ने भारत वी औपनिवरटिक दासता वे विरद्ध संघप मे नेतत्य प्रदान क्या था इी भागा ने 
स्वाधीन भारत 4 संविधान की रचना वी था तथा वही तॉग एवं जम्ब समय तब स्वत त्रत्ा वे 
बाट की भारतीय राजनीति पर छाय रे थ। इसविए प्रस्तुत पुस्तक में जियेचित पाठय सामना 
यथाय मे एक प्रवार वी अवयवां एकता वी रचण करती है। 

पुस्तव वा प्रणयन राउस्थान पिश्वविद्यातय के वी ए + नए पाठय उम को ध्यान मे रखबर 
किया गया है| पुस्तक दा खेए्टशा में विभाजित है। पहुत्र सण्द में राप्टैय आाजंजन वी विनचा॥ 
है भौर उप्त समय वा महत्त्वपृथ घटनाओ्ा व राजनीतिक पहनुआं पर भी प्रदाण डाता गया 
है। दूसर खण्ठ में जहा साविप्रानिक ढाचे वी विवेचता है वहा उसमे रस बात का भी उत्वस हू 
कि त्स ढँचे में पाट जाने वावी संस्थाओं ने देश वी बालती हु सामाजिक आधिक और 
राजनीति परिस्थितियां को विस प्रयार प्रभावित किया है अथवा वे स्वय उससे प्रभावित हायर 
अपने आपको बहलते के जिए विवश हु हैं। 

पुम्तव' वे सम्बंध में एक निवेदन और ? । घटनाग्रा और सस्थाला का सभी अपत अपले 
दृष्टिकोण मे देखते हैं। यद्यपि रस पुस्तक में चचित सामग्री को यथास्म्भव वस्तुनिष्ठ बताते वा 
प्रयलल बिया गया हैं तथापि जेपक ने जपने हंध्टिकोण 4 आधार पर उनकी विवेचना करने व 
भपने मूत्र अधिकार को तिवाजति नहीं दी है। फतत बत्त सम्भव है कि इसके कारण इस प्ृश्तर 
मे कुछ ऐसी स्थापनायें हा जिनसे पाठक सहमत ते हा सके । परतु यह बाई बुरी बात नही है 
क्यांकि तेसक का विश्वास है हि वचारिव प्रगति की प्रक्निया द्वद्वात्मक होती है । वाह और 
प्रतिवाट व॑ टबराव व परिणामस्वत्प ही सवाठ की रखना होती है। प्रृस्तत के विधय मे भेजे तान 
वाते सभी सुमावा वा स्वागत है। 


दिनेश बद्ध चतुबेदी 
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857 से पहल 

भारत मे एक्छत साम्राय का झत--707 म॑ मुगत सम्राट औरगजव की मृत्यु हा 
जाने पर भारत मे एक्छत्र मुंगत साम्राय का भी जत होने तगा। देश वे विभित्र भागा वे 
प्रातीय सूयचटार या नवाब स्वतंत्र होते गय। वुछ भागा मे हिंदू राजाआ ने अपनी स्वतात्र 
ग्यासतें बना ती। उधर मराठ भी स्ववत्र हो गय पंजाब मे सिक्‍्ला न भी स्वतन शा-य स्थापित 
बर तिया । यह ब्रम जारी रहा और भारत कं देशी राजा तथा नवाधां की स्वाधीन रियासत 
स्थापित करन की एसी प्रवत्ति का परिणाम यह हुआ कि उनमे पारस्परिक युद्ध होते रहे और 
राष्ट्रीय एकता की भावना व विश्वास को कोई अवसर नही मिला | 

यूरोपीय व्यापारिक कम्पनियों की भतिविधियाँ--”स बीच यूरोप की फ्रासीसी ड्च 
पूतगात तथा जिटिंश व्यापारिक कम्पनियाँ समुती माग से भारत मे व्यापार वबरन भा रही थी । 
”हाने दलिण भौरत व॑ विभिन्न उगरा मे दशी राजा तथा नवाबा की आता प्राप्त करब॑ अपनी 
व्यापारिक कोठियाँ निर्मित वी और उनकी सुरक्षा वे निमित्त जपनी छोटी छोटी संतायें भी रख 
ला । प्रारम्भ में इस कम्पनियों के मध्य पारस्परिक युद्ध हुए और अत मे दनके मध्य के युद्धा तथा 
माँ धया का परिणाम यह हुआ कि भारत म प्रिटन कीं ईस्ट' इण्लिया वम्पनी ही सबसे प्रवत मिद्ध 
हुई । फ्रासीसी और पुतगाती बस्लिया पाटीचरी गोवा दमन दीवे मे ही अत तक बनी रही और 
डच कम्पती का अस्तित्व समाप्त हो गया । ब्रिटित ईस्ट टण्टिया कम्पनी ले अपनी इस विजय का 
न बंवद आथिव ताभ ही उठाया अपितु वह भारत मे राजनातिक गतिविधियाँ भी वढात तंगी । 

पूरोपीय साम्रा यवादी उददेश्य--यह युग यूरोपीय साम्रायवाट वा युग था जिसमे 
हाजण्ट साम्रा-्येवाटी देशों का सिरमौर बनता जा रहा था। टस युग के साम्रायवाद का प्रमुख 
उद्तेश्य एविया तथा अप्रीका व विभित्त दशा मे अपने साम्राय का, विस्तार करना था ज़ाकि उन 
साम्रायवादी देशा के पूजीपति व्यापारी तथा उद्योगपत्ति अपन साम्राय्य व॑ उपनिव्शोी का आधिक 
सोप॑ण कर से । इन दगां से कच्चा मात प्राप्त करव अपने देश व कारख़ानां को चताले उनमे 
उत्पातित मात का उपनिवधा में बन तथा “न उपनिवशा में अपनी अविरिक्त पूणी को तगया 
कर उनका चापषण करत मे सफब हो सकें। यह तभी सम्भव था जबकि |उपनिवेशा म॑ उनका 
निरकुच्च शासन स्थापित हो जाता । 

अत यय्पि ब्रिटिश ईस्ट इण्लिया कम्पनी भूत रूप से कवत एक व्यापारिक कम्पनी थी 
तथापि व्सव प्वारत स्थित जधिकारियां तथा व्मचारिया न अपने देश की सरकार तथा इगतृण्ड स्थित 
दृम्पती वे' अधिकारियों को यह समाधान करने में सफ़्तता ध्राप्त कर ली कि कम्पनता के मातिका 
तंया समूचे रूप मे इग्तण्ड का हित इसी वात पर निभर करता है कि भारत में इग्तए्ट का 
साम्राज्य स्थापित हो जाये कम्पनी के भारत स्थित चासका तथा अधिकारिया ने अपन दस उद्दश्य 
की पूर्ति के निमित् भारतीय राजा तथा नवावा के' पारस्परिक युद्धा तथा क्तहा का पूण। जाभ 
उठाने मे कोई कमी नही रस छोटी | इहोने युद्धरत पक्षा मे से बधावसर एक का परस्त जेक्र उस 
जमिताया और पुरस्वार-स्वरूप अपने व्यापार लेत्र का विकास क्या | 600 से जकश' हंत सौ वर्ष 
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की अवधि मे ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी का व्यापार क्षेत्र भारत के सम्पूर्ण समुद्रतटीय प्रदेशों से 
लेकर पर्याप्त दूर तक आन्तरिक क्षेत्रों मे फेल गया । 

757 से लेकर 857 तक की छताव्दी भारत मे ब्रिटिश साम्राज्य के विकास तथा 
विस्तार का काल है। 757 के प्लासी के युद्ध मे कम्पती के अधिकारियों ने जो महत्त्वपूर्ण 
कूटनीतिक भूमिका प्रस्तुत की वह भारत में अग्रेजी शासन की स्थापना का श्रीगणेश सिद्ध हुई । 
इसके फलस्वरूप कम्पत्ती को वगाल में दीवानी का अविकार प्राप्त हुआ। इसके पदचात्‌ 772 
तक कम्पनी की यह अविकार सीमा बिहार, उडीसा तया अवध के प्रान्तो तक विस्तृत हो गयी । 
जब- यह स्पष्ट हो गया कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारत में केवल व्यापार करने वाली कम्पनी 
मात्र नही हे, अपितु उसके हाथ में भारत के पर्याप्त बडे क्षेत्र पर शासव करने का अधिकार भी आ 
गया है इग्लेण्ड की तत्कालीन सरकार ने यह अनुभव किया कि जव तक कम्पनी के ऊपर ससद 
का पर्याप्व नियनन्‍नण नही रहेगा तव तक वह भारत मे शासन-कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न नही 
कर सकेगी । अत कम्पनी के कार्य-कलापो का नियमने करने के हेतु 773 में ब्रिटिश ससद ने 
रेग्यूलेटिंग एक्ट पास किया। इसके अनुसार कम्पनी के अधिकारूबझ्षेत्र मे आ गये भारतीय प्रदेशों 
की शासन-व्यवस्था के सम्बन्ध में कानून बताया गया । यहाँ से ब्रिटिश भारत के साविधानिक 
विकास का श्रीगणेश हुजा । 

773 से लेकर 853 तक प्रति 20 वर्ष के उपरान्त कम्पनी के चार्टर कानूनों मे परि- 
वतेन तथा परिवर्धन होता गया | साथ ही भारत स्थित कम्पनी के शासको ने ब्रिटिश सरकार की 
महायता तथा प्रेरणा लेकर देश में साम्राज्य विस्तार का क्रम जारी रखा। 857 तक समुचा 
भारत ब्रिटिश साम्राज्य की सत्ता के अधीन हो गया। थोडे से देशी राजा तथा नवाब अभी तक 
स्वतन्त्र थे, परन्तु भारत के तत्कालीन गवनेर जनरल लाड डलहौजी की नीति ऐसी थी जिसके 
अनुसार सम्भवत थोड़े ही समय मे इनका अस्तित्व भी समाप्त हो जाता । 


</१57 का विद्रोह तथा भारत मे राष्ट्रीय चेतना की जागृति के कारण, 


857 की घटना ने भारतीय राजनीति मे एक नया मोड लिया । यो कहना चाहिए कि 
इंस्ट इण्डिया कम्पनी के शासको की साम्राज्य विस्तार तथा शोषण की नीति ने भारत मे राष्ट्रीय 
चेतना की जागृति करने का अवसर प्रदान किया । निम्नाकित परिच्छेदों मे उन तथ्यो का विवेचन 
किया गया है जो ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन काल की प्रमुख नीतियो को प्रदर्शित 
करते हू और जिनके फलस्वरूप भारत मे राष्ट्रीय चेतना की जागृति होने लगी। 

(!) श्रग्नेजो की साम्राज्य लिप्सा---कुछ लोगो की घारणा है कि भारत मे ब्रिटिश साम्राज्य 
को स्थापना का कोई निश्चित तथा नियोजित उद्देदय नही था, वल्कि यह वात “अवसरवश्ञात्‌ 
तेथा अऊम्मात' हो गयी, परन्तु इस धारणा में कोई सत्याश नही हे। निस्सन्देह, अग्रेज भारत मे 
व्यापार करने के लिए आये थे । परन्तु यदि उनका उद्देश्य केवल व्यापार करना ही होता तो 
वम्पनी के शासकों को भारतीय नरेशो के पारस्पन्कि युद्धों मे किसी एक का पक्ष लेने का कोई 

जोचित्व नहीं चा। इसके उपरान्त बगाल मे पहले दीवानी का अधिकार प्राप्त करके द्वत शासन 
की नीति जपनाना और वाद में झर्न- दाने वास्तविक शासक हो जाना, उनकी सुनियोजित 
सा साज्यवादी राजनीतिक गतिविधियो का ज्वलन्त प्रमाण है। यदि इग्लैण्ड की सरकार भारत मे 
सासाज्य स्थापित कने नो उच्छुक न होती तो उसे कक्‍लाइव तथा वारेन हेस्टिग्स के कार्यंकलापो 
था सीए एलेष्ट हा नपनीतिए वा निक कर 2800 00320 डा हक 
पीदिफ लगते कायम करे चर्ला जज नीति के व काम हक हल 2208 हक 
कम्पनी के संयिहारियें ने इ्लण्ट पी इस सासा-य अट222300 हक 082 
श्र रे घाज्य जिप्सा ज्लो सफत करने में यहाँ की पी- 
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स्थितियां वा पूरा साभ उठाया और इग्वण्ट की सरकार ने तिरातर इस नांति का अपना पूण 
समयत प्रदान किया उस प्रासाहित करत में काट वमी नहीं रसी तथा इस काय मे पृण सहायता 
प्रदान वी और अनत कम्पनी वी अयुगवता दशाकर भारत का द्ांसन अपने हाथ में वे तिया । 
जय भारतवासी ”स नीति को भी भौति समसने वेग सय तो उनमे ब्रिटिंत साम्राज्य को समाष्त 
करने की भावना जागूत होते गा । 

(2) ईस्ट इण्टिया कम्पनी की शासन नीतिया--साम्राज्यवाद के औचित्य को ”वेत जागो 
का दापित्वा' (फ्राा6 ए3॥ 5 0ए5४॥) की सता देवर -्यक्त किया जाता रहा है। भतरे ही छिसी 
अत्यात विद तथा असम्य क्षेत्र 4 सम्बंध मे यह धारणा सही सिद्ध हुई हा परतु भारत सह 
हेश वे! सम्बाध में जो धिधा सम्दृति एवं रालनीतिक क्षतर में अग्नज जाति वी अपेशा जति प्राचीन 
कान से टी अधिक विकद्तित अब था मे था यह धारणा कोई अब नही रसती । बह ता तत्वातीन 
आरत की राजवीतिक अप्तब्यस्तता का वुष्रभाव था क्रि यहाँ को आथिक विश्रास पाइचात्य 
देशा के समान-तर यहा चद रहा था तिसकी कारण यूरोत के पूजीबादी दगा को यहाँ अपनी 
श्रष्ठतर स्थिति प्रतधित करन का बहाना मित्र गया । अउना राजनीतिक प्रभुत्य कायम कर तेन 
पर अग्रजा को यहाँ रत तार ठाक वी व्यवस्था तथा थो” से वारखाना वा स्थापित वरना पडा | 
परातु यह सर उठाते भारत की जनता के हिताय नहा वीक अपन चासमनत्र को छुह” बनाने 
वी सुविधाएं प्रतन करत के जिए ही विया। सम्मवत यटि भारत का राजनीतिक तर सुहत' 
द्ोता और यहा का चासन भारतीया 4 हाथ से होता तो औद्योगिक विकास मे भारत परिचमस ने 
हज की तुवता में जधिक उनविवीव हो गया होता । वास्तव से इस काव मे व्रिदिय ईस्ट इण्ल्या 
कापनी की शासन नीति भारत का हर दृष्टि मे शोवग कर जेने पर आधारित रही | 

(3) मारतोय प्रयव्यवस्या को नप्द करते का प्रयात--जग्रजा की आव्थिक नीति का प्रमुख 
चवत्य मारतीय उद्योग धापरा विय॒ कवाओआं आदि वा नप्ट करता यहा के कच्च मात्र का इस्ल़ण्ड 
के कारसाना म पहुँचाता तथा हग्वण्ट के या तयार मात्र स यहा के बाजारा वो भर देना था 
परिणाम यह हुआ कि भारत के विप जींविया को भुसमरी का सामना करना पा । भारत मं 
जमीटारी प्रया जागू बरक जिटिग शासक चाल जमीदारा के हितपी बन ग्रग्े और बेचारे किसाना 

दा शओोवतीय हादी गयी । कृषि ही एकमात्र जोविका फा साधन भी । परन्तु इस पर दबाव 
ब्तना बल गया कि भूमि की उबरा हक्ति नध्ट भी हांती गयी । इस प्रजार भारतीय जनता अग्रजा 
की जाथिक दासता वा नीच कुत्रत गया । ) 
ब्रिटिश चास़का ने भारतीय टिक्षा सस्कृति साहित्य कन्ना आदि वो विवास का और 
तनिव भी ध्याव नहीं टिया। जो थाठाो सी शिखा सरथायें स्थाफ्ति की उनका उद्देश्य थोटेस 
एसे भारतीया को इतनी हा विखा दता था जिससे कि जिटि। चासन के अतगत छाटे छाठ कं 
के रूप म उहू नियुक्त कर जिया जा से | इसविए शिवा का सार्यम अग्रजो भाषा वो बनाया 
गया भारतीय भाषाओं सस्द्वति साहित्य तथा विक्षायद्धतिया को पूर्णतया उपलित रखा गया । 
यद्यपि भुगत चासन काब मे भी इस हलिशा में वितेष ध्यान नहीं दिया गया था तथापि मुगल्ा का 
नीति भारतीय सह्हति को नष्ट करके अपने निजी स्वार्थों के हित मे उसके स्थान पर अपनी 
सस्दति थोपना नहा रणा था। प्रत्युतु उस कात मे हिंदू तथा मुस्लिम सस्कृतिया परस्पर एक मे 
मिउने उगी थी क्याकि भारत म आकर मुगठ जांग्र भारत को ही अपनी भूमि सातने तगे थे । 
»ग्रजा की इस नीति का परिणाम यह हुआ कि भारतवासिया को थिक्षा के कसी भी क्षेत्र भ 
प्रयति वरवे का अवत्तर नहा मिला । अग्रज यह भी नहीं चाहते थे कि भारतीयों को चासत के 
पघाच पदा पर रखा जाये | इसजिए भी शिक्षा के विवास्त व] उपेक्षित रसा गया । 
(4) शासन व्यवस्या मे स्वे छाचारितावाद तथा उसम्तक्य विदेशीकर००--.व्िटिय शासन को 
नाति पूणतया बे टीइ्ल्‍ूत स्वाछाचास्तिवाद की थी | भारत म अति प्राचीन वाल से ग्राम पचायतो 
की व्यवस्था थी ये पचायतें ग्रामीण त्वायत्त घासन का काय करती थी । यद्यपि मुस्लिम शासन 
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काल में उन्हे विकसित करने का प्रयास नही किया गया तथापि मुस्लिम शासकों की नीति उन्हे समाप्त 
करने की भी नही रही । मुसलमान शासको ने ग्रामीण शासन-ब्यवस्था मे कर वसूली तक ही 
अपने कार्य-कलापो को सीमित रखा था, न कि वहाँ अपनी किसी व्यवस्था को थोपकर परम्परागत 
व्यवस्था का अन्त करने का उद्देश्य रखा। परन्तु ब्रिटिश शासको ने ग्रामीण स्वायत्त शासन 
की पचायत प्रणाली का अन्त करके उसके स्थान पर उच्चोच्च व्यय की नौकरशाही व्यवस्था 
को स्थानापन्न किया । इसका उद्देश्य यही था कि भारतवासियो मे स्वायत्त शासन की चेतना 
किसी भी स्तर पर विद्यमान न रह सके । धीरे-धीरे उन लोगो ने भारत मे विदेशी न्याय तथा 
कानून पद्ठति को लागू किया। इस प्रकार भारत की सभूचो राजनीतिक तथा प्रण्ासनिक 
व्यवस्था का विदेशीकरण हो गया । 

(5) ईसाई धर्म-प्रचार और पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव--ब्रिटिश शासन की नीति ने जहाँ 
भारतवासियों को आविक, सास्कृतिक तया राजनीतिक दृष्टि से दास बताया, वहाँ इन शासको के 
सरक्षण में ईसाई मिशनरियों को भी ध्म-प्रचार के कार्य मे प्रोत्ताहित किया गया । दरिद्वता की 
शिकार जनता को विविध प्रकार के प्रलोभन देकर मिशनरियों ने वहुत बडी ससया में भारत के 
हिन्दुओं को ईसाई धर्म की दीक्षा ग्रहण करने मे मदद दी। इस प्रकार भारत की जनता के ऊपर 
पाइ्चात्य शिक्षा, सम्यता तथा साहित्य का गहन प्रभाव पडना स्वाभाविक था । परिणामस्वरूप भारत- 
वासियों को 'विदेशी शासन तया सभ्यता का उपासक' वना लेने मे अग्रेज शासकों को सफलता मिली | 
यद्यपि ब्रिटिश शासको का उद्देग्य भारतीय जनता को अयबनी ऐसी नीति के द्वारा पूर्णवया दासत्व 
की स्थिति मे रखना था, तथापि इसका प्रभाव उनकी इच्छा के विरुद्ध सिद्ध हुआ । तत्कालीन 
भारतीय शिक्षित लोगो ने पाइचात्य शिक्षा के द्वारा वहाँ के विद्वानों के विचारों का अध्ययन 
किया । वहाँ की राजनीतिक परम्पराओ, प्रणालियो, इतिहास, दर्शन तथा चिन्तन के अध्ययन के 
द्वारा उन्हे त्रिटिय झासको की कूटनीतिक चालो तथा भारत की दासता का ज्ञान हुआ। अतएव 
भारत मे पाइचात्य शिक्षा नया सस्क्षति का प्रसार होने से भारतीय शिक्षित वगे मे राष्ट्रीय चेतना 
की जागृति होने लगी । 

(6) ला्ड डलहौजो की शासन नीति तथा सेना मे रोष--ब्रिटिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 
थासको के पत्याचारों तथा कार्य-कलायों का चरमोत्कर्ष भारत के गवर्नर जनरल लाड्ड डलहौजी 
की नीतियो द्वारा स्पष्ट तथा प्रकट हो गया। लार्ड डलहौजी ने निस्सन्‍्तान देशी राजा तथा 
नवादो को गोद लेने की प्रथा अपनाने से रोक दिया और उनकी रियासतो को ब्रिटिग भारत में 
मिलाना शुरु किया | कुछ रियासतो के शासकों के ऊपर अकुशल शासन का आरोप लगाकर उन्हें 
अग्रेजी साम्राज्य मे मिलाना प्रारम्भ किया। इस नीति से सतारा, कासी, अवध, बीदर, वरार, 
नागपुण, आदि के गासकों में भीषण विद्रोह की भावना उत्पन्न हो गयी, इसी बीच सेना मे ऐसे 
फारतूस प्रचलित किये गये जिन्हे प्रयुक्त करने से पूर्व दात से काटना पडता था! सैनिकों में यह 
भावना उत्पन्न हो गयी कि इन कारत्नो मे गाय और सुबर की चर्वी लगी है और अप्रेज लोप 
भारतीय हिन्दू तथा मुसतमानो का वम-अप्द फरने के लिए पह सव कारये कर रहे हें। 





)857 का विद्रोह 


विद्रोह का भडकना--प्रिडिश शासको की पाजनीतिक तथा आर्थिक झोपण एवं अत्याचार 

रो नोतिया अधिक समय नह भातीय जन-मानस से छिपी नहीं रह सकी । यदि ब्रिटिय झासक 

भागीय जनता को अपनो प्रजा सेमभ का जनता के हित में जनता की परम्पराओं के अनुसार 

28, सा सम्नवत उनको जोकप्रियता बटती ओऔए भारत का इनिहास 857 के पश्चान्‌ 
सा हुश॥ 5 


रू भ्र्प्रि पाति ाइहेो फ्न्त टप तल ५ हप 
उसे मिश्र प्रद़ति रा होता । पान्तु ब्रिटिश शासकों जा उद्देश्य तो कुछ और था । 





रात मे सोेनठानचा न दानन सो सा हक 
0 झाचाए सासन ना सा यने था, उसका साथ्य था भात का सर्वाद्भीय योपण । ऐसा 
भभाायर ५? २ रमय 


वेज चूत सना था। जाद इनहोजी जे चने जाने पा भारतीय जनता का 
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रोष तथा असावांध जनते क्षेनत्रां म फूलन जगा। अब यह प्रकट होते लगे गया कि अग्रजा का 
साम्राज्यवाता नीति श्वेत जोगा का दायित्द नहा अपितु काज ज्ञोगां का दायित्व थी क्षर्थात्‌ 
कगत योगा का शीपण करक हां श्वत नोगा की इच्छा पूण हा सकती थी । इसतविए शप्रज सम्पूर्ण 
भारत म अपना म्वच्छाचारी निरकुरा शासन वायम करता चाहत थे | 857 म ब्रिसिशि चासन को 
नीतिया व विश्द्ध विस्फाट वी जाग सना से प्रारम्भ हुद। मरठ छावती के सनिका ने कारतूस वे 
प्रघन वो जकर विटाह प्रारम्भ क्या । वाध्र ही यह ज्वाता स्थान-स्थान पर भड़क उठी। बेटसल 
राजा-नवावा ने भो जपना स्वाधानता प्राप्त करत का जबसर दखा। लिलो मे एक प्रकार स 
ज्ादी ते रूप म पड़े हुए जॉतिम मुगत सम्राट वहाटरगाहु न भी अपने फो स्वतत् घोषित कर 
टिया। विटाह शांध्र ही हिसात्मक हां गया। अिटिय शासका ने इस वुचलने मर काई कमी नहा 
रखी । दूसरी जार भारतीय देशभक्ता न भी दमवकारी अग्रजा को नष्ट करन भ पूरी चक्ति 
लगायी । भासी की रानी जश्माबार तात्या टांप मंगत पाड़ जाहि ने स्वतजता के नाम पर 
विटेगी चासका वे विछ्द्ध वस्त हुए अपने प्राणा की आहतसि दवर अपना नाम जमर कर दिया । 
यद्यपि बुछ इतिहासकार 857 के विटाह को सनिक विटोह वी और वुछ गटर वी सचा दते हमें 
तथापि यह विलाह ”ससे वुछ और था। पट्टामि सीतारामया ने 7से प्रथम भारतीय स्वत्तजता 
संग्राम कहा है। यह बात दूमरी है कि यह क्रान्ति सुमगठित तथा सुनियोजित नहीं थी परतु 
बतना स्पष्ट है कि इसका विस्तार यही सिद्ध करता है वि इसक संतानी प्रिटिय चासन की नीति 
से क्रद्ध होने व कारण उससे मुक्ति चाहत थ। उस सूमय ब्रिटिस ासन का नाव दतनी सुदृढ हा 
चुकी थी कि क्रान्तिकारिया का एक छोटा-सा व्रगतीव”्यक सतिवक सजा तथा सुसगठित युद्ध की 
लयारी के बिना जिठिश शासन से जोहा नहीं ले सकता था। अत अग्रजा ते विटाहू का दबा दिया 
और इसका दमन करने में भा उहाते पूण नसता का आचरण किया। विटह को दबाने मं 
ब्रिटिएं जासरा ने बठता लेने की नांति अपनायी जिसन शासन को जातकयादी रन दिया । 


विद्वाह वी प्रतिक्रिया 


(अर) साविधानिक परिवतन--773 म इरवण्ड की ससत ने भारत म इंस्ट दश्त्या 
कम्पती द्वारा सचार्तित शासन के ऊपर अपना नियंत्रण आरम्म कर दिया था। तब से कम्पनां 
ससत द्वारा पारित अधितियमां तथा चाटरा के अनुसार शासन करने जगी थी । 857 तक लगभग 
मम्पूण भारत मे ब्रिलिय साम्राय स्थापित हो चुका था । भारत का प्रधान वासके गवनर जनरत 
था जो अपना परिषद्‌ की सतवाह से अधिनरासन का काथ करता था। प्राता क॑ गवतर अथवा 
लफ्टीनट गवनर उसके अधान थे | ”रतण्ड की सरकार ने !853 म कम्पनी के जिए आततिम 
चाटर (श्राता-पत्र) पारित क्या था | टग्नण्ट की सरकार को यह अनुभव होते जगा था कि रतन 
जड़े देता का शासन कम्पनी के उपर छांडना उचित नहीं है। 4857 के विलोह ने इग्नण्ड की 
सरकार वी “स धारणा का पुप्ट कर त्या। जभी तक बाड आफ कटठातन भारतीय चासन का 
नियत्रण निदेशन तथा निरीशण करता था और कोट आफ डाइरेक्टस केवव परामचवादी निकाय 
के रूप सम थी। गवतर जनरत की परिषदु म॒ 2 सदस्य ये उहा क परामच्र स वह विधि निर्माण 
तथा प्रशासन 'का काय करता थां। उसकी ताक्ति वतनी अतुल थी कि वह जपनी परिषद्‌ का 
अवहलना कर सकता था। इन बारह सत्स्‍्या मे स्वयं गवतवर जनरत प्रधान सेनापति चार 
साधारण अधिवासनिक परिषद्‌ क सदस्य दा कवकत्ता की सुप्रीम कोट के 'यायाधीरा तथा ताप 
चार सदस्य बगात मद्रास बम्वई एवं आगरा व अवध (वतमान उत्तर प्रदेश) प्रात्ता की सरकारा 
“रा नियुक्त सरकारी क्भचारी हाते थ। 853 क॑ अधिनियम वे द्वारा भारत म प्रयासकीय 
अधिकारियों की नियुक्ति एवं सावजनिक भारतीय सिवितर संवा प्रतियोगिता परीक्षा 4 अनुसा: 
हाने लगी । एक विधि आयोग का निर्माण क्या गया था जिसका उद्देश्य भारतीय विधि का 
सहितावरण करने का सस्तुति ता था। भारतीय सोमा के अतगत जो छैन फम्पना वे शासन क 
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यउन्‍्तर्गत थे, परन्तु ब्रिटिश भारतीय प्रान्तों के अच्दर नही थे उनके प्रशासन के हेतु सपरिषद्‌ 
गवर्नर-जनरल को चीफ कमिच्नर नियुक्त करने का अधिकार दिया गया था। इस प्रकार भारत 
के शासन के सचालन में विधायिका का प्रयोग करने की प्रथा का श्रीगणेश हो चुका था । 
परन्तु विद्रोह के फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार को कम्पनी के हाथ से शासन सत्ता छीन लेने 
का स्वर्ण अवसर प्राप्त हो गया । उसने यह अनुभव किया कि इस घटना के पश्चात्‌ कम्पनी के 
ऊपर कुछ नियन्त्रण लगा देना मात्र पर्याप्त नही है। अत कम्पनी के ऊपर अकुशलता तथा 
अक्षमता का दोष मढकर ब्रिटिश सरकार ने भारत की शासन सत्ता अपने हाथ में ले ली और 
कम्पनी के शासन का अच्त कर दिया । इसी के साथ-साथ !784 के 'पिट का इण्डिया एक्ट' से चले 
हुए भारत के देव शासत का भी अन्त हो गया, जिसके अनुसार ब्रिटिश सरकार तथा कोटे ऑफ 
डाइरेक्टसे दोनो का नियन्त्रण बना हुआ था । 858 में ससद ने भारतीय झासन के हेतु जो अधि- 
नियम बनाया, उसके अनुप्तार भारत मे ब्रिटिश शासन के विकास का तृतीय चरण प्रारम्भ हुआ--प्रवम 
चरण मे ईस्ट इण्डिया कम्पनी की वे गतिविधियाँ थी जिनके अनुसार उसने एक व्यापारिक कम्पनी 
के रूप में यहाँ की राजनीतिक गतिविधियों मे भाग लेकर प्लासी का युद्ध जीतने और दीवानी 
का अधिकार प्राप्त करने मे सफलता प्राप्त की थो | दूसरा चरण था 773 के रेग्यूलेटिग एक्ट 
का पास किया जाना जिसके अनुसार कम्पनी तथा ब्रिटिश सरकार की मिली-भगत से भारत मे 
ब्रिटिश साम्राज्य का पूर्ण प्रसार हो गया | इस बीच विभिन्न चार्टरो द्वारा भारत मे ब्रिटिश शासन का 
विकास होता रहा । तृतीय चरण 858 से प्रारम्भ होकर 947 तक रहा | इस अवधि मे भारत 
का शासन ब्रिटिश ताज के अधीन था और इसी अवधि में भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन छिडा । 
जहाँ तक भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रइन है, उपर्यूक्त प्रथम चरण मे उसका अस्तित्व 
नही के वराबर था। उस युग में भारतीय नरेशों तथा श्षम्नाटो की दुर्बलता एवं राष्ट्रीय एकता 
की भावना का अभाव भारत की राजनीतिक पराबीनता के लिए उत्तरदायी सिद्ध हुआ । ब्रिटिश 
राज के दूसरे चरण मे भी यह कमी बनी रही । परन्तु इस काल के अन्तिम वर्षो मे ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी के ब्रिटिश शासकों की साम्राज्यवादी नीतियो के कारण राष्ट्रीय चेतना जागृत होने लगी 
थी। 857 की क्रान्ति वास्तव में केवल एक सेनिक विद्रोह अथवा थोडे से राजा नवाबो की 
ब्रिटिश शासको के विरुद्ध वगावत नही थी । इस विद्रोह के पूर्व, विद्रोह की अवधि में तथा विद्रोह 
के पश्चात्‌ ब्रिटिश शासकों की नीति भारतवासियो को यह चेतावनी देती सिद्ध हुई कि अग्रेज लोग 
भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सास्क्ृतिक एवं सर्वाज्भीण होषण करना चाहते है। 857 की 
क्रान्ति सुनियोजित तथा सुसगठित नही थी, अन्यथा यदि यह सफल हो जाती तो 857 से ही 
भारत का राजनीतिक इतिहास वदल जाता । परन्तु इस क्रान्ति तथा इसके पश्चात्‌ की ब्रिटिश 
शासकों की गतिविवियो ने भारत मे राष्ट्रीय चेतना का निरन्तर विकास किया, अत 4858 के 
उपरान्त के साविधानिक विकास एवं भारतीय राण्ट्रीय आन्दोलन को एक-दूसरे से पृथक्‌ नहीं 
किया जा सकता । भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के अध्ययन मे भारत के साविधानिक विकास का 
समानान्तर अध्ययन करना जावश्यक है। 
(शा) सेना का पुनर्गठन--ब्रिटिश सरकार ने 858 मे पील आयोग की स्थापना की 
और उसकी सम्तुत्तियो के आधार पर 86] मे भारत की सेना का पुनर्गठन किया । चूंकि 857 
की घटना सैनिक विद्रोह के रूप मे प्रकट हुई थी, अत अब अग्रेजों ने भारतीय सेना पर विश्वास 
करना छोड दिया। सेना में उच्च पद तो अग्रेजो को दिये ही जाते थे, साथ ही अब गोरो की 
सेना को जविक सुहढ किया जाने लगा । सेना के डिवीजनों का सगठन जातीयता तथा प्रान्तीयता 
वे! आधार पर किया गया, यथा सिक्‍ख, जाट, मराठा, गोरखा, राजपूत आदि के रेजीमेट। 
“सहा उद्देश्य विभिन्न जातियो तथा प्रान्तो के सैनिको की टुकडियों को आवश्यकता पटने पर 
एक-दूसरे के विरुद्ध खडा कर लेना था। यह कदम भारतवासियों मे अप्रजो की फूट ढालो' 
को नीति का बारम्भ वा। भारतीय सेनाओं के ऊपर ब्रिटिश अधिकारियों का नियन्त्रण 


7 


बठोरतम बनाया गया। सेना में मुसतमाना को 'यूनतम स्थान दिया गया | क्यात्रि उस समय तब 
अग्रजां वी थद्दी धारणा थी कि भारत मे उतक पृवचर्तों शासक सुसवमान थे जौर ब पुन जपनां 
सत्ता प्राल करना चाहत थे । 

(इ) विदेशों सस्क्ृृति का विवास--अग्रजा न भारतीया को वदेशिक दासता वा थिकार बना 
जना अपने उदय की धूति के जिए वअयस्कर समझा और “स दृष्टि से उद्दात पाश्चात्म पद्धतिया 
को अधिव जोनध्रिय बनाने वा प्रयास विया ! भारत मे ब्रिटिश ”ग वी “याय पद्धति तागू की गयी। 
संसदीय प्रणाती का जाग करन के उदतश्य से 86] में भारतीय परिषद्‌ अधिनियम [उगातत्वत 
(०ाशो$ हैए 86१) वायू किया । अग्रजा शित्रा तथा सत्दति के प्रसार के निए ]858 मे 
कजकत्ता मास तथा बम्पई मे विल्वविद्यावयां वी स्थापना का गयी । से प्रश़्ार अग्रजा का उद्दय 
अब भारतीया पर बौद्धिक' विजय प्राप्त करना हां गया तावि भारतवासां अपनी भारताय परम्पराणा 
सल्तूति आदि वो भूतकर राष्ट्रीय प्रगति ने वर से बौर नग्नणियत के दास बस जाथ । 

(६) जातीय भेदभाव का श्रीयण४-- 857 के विद्रोह से जग्रजों मं यह निप्केष निवाचा 
कि उसके जिए हिंदुआ की प्ेखा सुसवमात अधिक उत्तरदायी थे क्योकि भारत म अग्रजा के 
पृथरवर्ती शासवः होने व॑ नाते व अपनी सत्ता को पुन प्राप्त वर जनता चाहते थे। अत अग्नजो न 
मुसतमाना पर अवि्वास वरना प्रारम्म किया | या ता अब अग्रज सभी भारतीयों को छझका का 
हृष्टि सं देसने जंग गये थे तथापि 7857 का पइचाव्‌ मुसतमाना को उच्च पदा से वचित 
रफा गया | सना मे छह कोई प्रोत्साहन नहीं लिया गया । यद्यपि महारात्री विकटोरिया वो घोषणा 
(858) मे वहा गयाथा कि जातिपाति धम रग जाति वा भेट्माव क्यि पिना सभी 
आरतवासिया को उच्च पदो पर नियुक्त किया जायंगा तथापि हस नीति पर अत्यन्त सावधानी 
के साथ आचरण किया जाने लगा। सश्मत्त पृ अग्रज जोंग सारतवास्तिया स्त बहुत अधिक 
साप्तातिक सम्पक रखते थे परतु अब वे उसे सी समाप्त करत जगे और भारतवासिया को अपन 
से हीन मानकर घणा की हष्ठि से देखने वगे । 

(उ) देशी राजा तथा नवादो के प्रति स्थवहार मे परिवत्तन--यद्यथवि 7857 त्तत अन्नजा ने 
भारत वी अधिवारा भूमि पर अपना क्षाविपत्य स्थापित वर लिया था और टसम उनका स्वेच्छा 
चारी हसन स्थापित हो घुझा था तथापि अभी भी देख के आठर बनेक स्थिसतें ऐसी थी जो 
ही राजा या नवाब ने द्वारा शासित थी परावु वे त्रिदिश शासन से पूणत॒या स्ववाज तहीं थी । 
उनदी साथ ब्विटिय सरवपर ने विविध सीधया की थी जिनवे अतगत वे राजा या नवाब प्िटिश 
सरवार के दवाव म ही थे ( अग्रजो ने अब भारतीय जनता के रोप क विर्द्ध उहे ऐसे प्रतिक्रियावादा 
तत्वों वा रूप भ खडा करना पभ्रारम्म विया जिनकी सहायता से वे अपनी स्थिति का और अधिव 
सुहठ वर से । अत महाराना को धांचणा मे उह यह आ*वासन दिया गया कि प्रिटिश सरसार 
उनके अर्धिकारो सम्मान तथा स्थिति को अपना हा समभगा और उनके साथ हुई सीधियां का 
पूण झूप स मानेगी | ये देशी राजा तथा नवाब बाद के शाप्टीय' स्वत्ताचता आदाजन मे भारत 
वासियों के मांग म प्रतिक्रियावादी रोडे सिद्ध हुए और 947 तवः उनका कायभाग स्वताजता 
आदोजन भे द' के नेतृत्व के विरुद्ध प्रिटिय राजभक्ति प्रदर्शित करने का बना रहा । 

857 के विद्रोह की समाप्ति पर भारत में ईस्ट एण्लिया कम्पती के शासत के अधिकार 
का भ्रत्त करने तथा ब्रिटिय सरवार द्वारा स्वयं भारतीय चासन अपने हाथ मे ले जैसे के सम्बाध 
मे 858 में जो वानून ब्रिटिश सतद मे पास कया था वह एक प्रवार से अतरिम वाबूनी 
ध्यवस्था थी, रसवा वास्तविव रूप 486] के इण्च्यि वौजतित एक्ट मे यक्त हश्नां | 


86] से 885 तक की अवधि म राष्टीयता या विकास 


शाप्ट्रीयय! की सावना का उत्य--857 के! वितोह ने यहु सिद्ध कर दिया था कि 
सारतवाधिया मे शप्द्रीय चेतता जागृत होने जंग गयी थी । सामायत साम्मायवाद वा तथा 
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विशेष रूप से भारत के सदर्भ में ब्रिटिग साम्राज्यवाद का उद्देश्य उपनिवेश की जनता क़ा 
गाजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सास्कृतिक गोषण रहा था। इस तथ्य से भी इनकार नही 
किया जाता कि विदेशी राजनीतिक दासता के पजो मे जकडी किसी पराधीन देश की जनता मे 
राष्ट्रवादी भावना का सचार शोपक देश ही करता है। यद्यपि 857 की क्रान्ति को विदेशी 
सरकार ने तलवार तथा शस्त्र बल से दबा लेने मे सफलता प्राप्त कर ली थी, तथापि जिस 
स्वेच्छाचारितावाद की नीति से इसके पश्चात्‌ ब्रिटिश सरकार भारत में अपना साम्राज्य सुहृढ 
करने मे तुल गयी, उसकी प्रतिक्रिया यही हुई कि भारत मे राष्ट्रवादी तत्त्व विकसित होने लगे 
और उनका मुख्य उद्देश्य देश को पराधीनता से मुक्त कराता था। परन्तु आवश्यकता इस बात 
की थी कि भारतीय राष्ट्रीयता की भावना को सुसगठित किया जाये। ब्रिटिगर शासन भारत में 
इतनी सुहृढता से स्थापित हो चुका था कि उसे उखाड फेकने के लिए राप्ट्रीय एकता तथा सगठन 
से युक्त देशव्यापी आन्दोलचय को भी उतवा ही अधिक सुहढ तथा शक्तिशाली बनाया जाये । 

भारत की आम जनता का विश्ाल भाग ऐसी राष्ट्रीय तथा राजनीतिक चेतना से युक्त नही था । 

अत 857 के पश्चात्‌ जहाँ राजनीतिक तथा राष्ट्रीय चेतना के विकास के कार्य-कलाप 

देश मे विकसित होने लगे, वहाँ ब्रिटिश शासन के अत्याचार भी उसी गति से बढलने लगे | ब्रिटिश 

गासको ने राष्ट्रीय चेतना तथा आन्दोलन को दबाने मे अपनी दमनकारी नीतियो को किसी प्रकार 

कम नहीं किया । इसी के फलस्वरूप राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास को भी सामग्री प्राप्त होती 

गयी । ज्योजज्यो राष्ट्रीय चेतना भे विकास होने लगा त्यो-त्यो ब्रिटिश शासको ने देश की राष्ट्रीय 

एकता को विनष्ट करने के उद्देश्य से यहाँ की जनता में भेदभाव तथा विघटन उत्पन्न करने के 

साधनों को प्रोत्साहन देना शुरू किया, ताकि उनकी सत्ता बनी रहे। 885 तक भारतीय 

राष्ट्रीय चेतना को बलशाली बनाने मे ब्रिटिग शासको के निम्नाकित कार्य-कलापो का योगदान था 

() शभ्रकाल तथा दरबार---जवब 876 मे लार्ड लिटन भारत का गवनेर-जनरल बनकर 
आया तो उसने भारत मे अनेक दमनकारी तथा समय के प्रतिकूल व्यवहार प्रारम्भ किये। वह 
पक्का साम्राज्यवादी था । उस काल मे दक्षिण भारत मे भयकर अकाल पड रहा या। परन्तु 
उसने 877 में देहली में एक शानदार दरवार आयोजित किया जिसका उद्देदय महारानी 
विक्टोरिया को कंसरे-हिन्द की उपाधि से सम्मानित करना था । इसमे लाखो रुपया व्यय किया 
गया जबकि अकाल पीडित जनता को राहत देने के कार्यो की उपेक्षा की गयी । भारतवासियों मे 
ब्रिटिश शासको की इस उपेक्षा-नीति से भीषण असन्‍्तोष होने लगा । विद्वानों ने लिट्न के इस 
जाचरण की तुलना प्राचीन रोम की इस कहावत से की है कि 'जब रोम जल रहा था तो नीरो 
बॉसुरी बजा रहा था! (0८० ए5 ग60]ग९8 रो ०6 ए४$ छपाएाए8) । 

(2) वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट--लार्ड लिटन ने अनुभव किया कि भारत मे प्रेस की स्वतन्त्रता 
भारतवासियों के हृदय मे राप्ट्रीयता की भावना उत्पन्न करने मे सहायक सिद्ध हो रही है। इस 
समय तक भारत में 400 से भी अधिक देशी भाषाओं के पत्र प्रकाशित होने लगे थे। इनके 
द्वारा लांडं लिटन की दमनकारी जञ्ञासन नीति का विरोध किया जाने लगा था। ब्रिटिश 
नौकरझ्ञाही इस विकास को सहन नही कर सकती थी । लाई लिटन को विश्वास हो गया कि 
भारतवासियों को समाचार-पत्रो की स्वतन्त्रता प्रदान करना ब्रिटिश साम्राज्यवाद को हानि पहुँचाना 
है । जत्त 878 में उसने व्यवस्थापिका से तुरन्त वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पास करवाकर भारतवासियों 
को विचार अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता के अधिकार से वचित कर दिया। इस कानून के अन्तर्गत 
जिलाधीशो को यह अधिकार दे दिया गया कि वे समाचार-पत्रों के प्रकाशको तथा प्रेसों से जमानते 
माग सकते थे ताकि वे झासन की नीतियों के विरुद्ध कोई विचार व्यक्त न करने की प्रतिज्ञा करे । 
इसकी अवज्ञा वरने पर जमानत जब्त कर ली जाती वी और शासन के ऐसे कार्यो के विरुद्ध 
च्यायानयों में अपीव तर नहीं की जा सकती थी । यह कानून भारतीय प्रेस ते विरुद्ध एक तीत्र 
(2 शाप्डीप आदोलना/] 
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प्रतिगरामी कदम था । इस वानून को लागू करने में भी चासन क॑ अधिकारिया ने कोई कमी बावी 
नहीं रखी । व्सका परिणाम यह हुआ वि जनता मे भीषण असलोप फता और इस कानून के 
विरोध मे एवं देशब्यापी आटोजन उमड़ पटा | इग्लण्ट मे उदार ददीय नेता ग्तंडस्टन ने भी 
इसकी निदा की और भारत वा वात्सराय होने से पूव वा” रिपन ने भी इसे अलाव*यक तथा 
अवाछुनीय कहा । यह जालावन पर्याप्त सुहत हो गया और पाच बप तक लगातार चतता रहा । 
इस कानून को सरकार ने तभी निरस्त किया जबकि ताड रिपन जो भारतवासियों के सबस बटे 
हितिपी गवनर जनरव माने गये हैं न दस कानून वी बुराइया को दखते हुए इसे रदद बारने का 
प्रस्ताव क्या | इस बानूत ने भारत म॑ देश यापी राष्ट्रीयता की लहर फवताने का कांय कया । 

(3) कपास झायात-कर का उमूलन--लाड जिठन ने भारत म राष्ट्रीयता वी जहर को 
भौर अधिक सुहत बनाते मे अपनी साम्राय्यवाटी नीति का एव और हृष्टान प्रस्तुत भिया। 
उसका उद्तेश्य डग्वण्ट के लकायायर तथा भान्चस्टर के कपास के कारखाना के सातिका को 
नाभाविवत्त करने वे निमित्त भारत मे नव-स्थापित देशी कपास कारखाना को नप्श करना था । 
यद्यपि भारत क नव-त्यापित कपास कारखाने अनेक असुविधाआ के होते हुए तथा समुचित 
प्रोत्माहून के अभाव म भी पर्याप्त प्रगति कर रह थ तथापि स्ाम्नामवादी शासक उनकी ऐसी 
उन्नति को सहन नहीं कर सकते थे । झह नुक्सान पहुचान वे उद्लेश्य से वाड विटते नें इग्लण्ड 
के कारखाना स तयार कपास वी सात से आयात-कर हटा दिया तावि' उतने कारखानां का मात 
भारत मे और अधिक सस्ता विक सके । रस कानून वा विरोध स्वयं वाइसराय की दायवारी 
परिपद्‌ में क्या गया था परतु जाट विटने ने उसबी परवाह न करक ट्से पास कर दिया। 
भारत ने व्यापारिया के तीत्र विराध के बावजूद व्स कानून भे कोई परिवतन नहीं क्या गया ।॥ 
अससे भारतवासिया की महान क्षोम वे असताप हुआ। उहं यह विश्वास होने लगा कि ब्रिटिश 
चआसक भारत का हर प्रवार से चोपण करने पर तुते हैं। स्वाभाविक था रि वुसके कारण 
राष्टीय भावना वा वित्रास होने लगा । 

(4) लाड लिठन के अर काय क्लाप--वाड विन ने काबुव वे ऊपर अनावश्यक चढाई 
करते अफगान युद्ध वा खतरा मोत तिया और उसके तिमित्त सैना सचय मे बहुत धन व्यय जिया । 
उसने देश वी गरीबी जक्ाद तथा मुखमरी वी उपक्षा बरके ऐसी युद्ध-्नीति लपनावर भारत वी 
जनता भे और अधिक असंतोष फ्वाया । 857 के विहोह के पश्चात्‌ अग्रण तोग भारतवासिया 
को हत्रा वी दृष्टि स देखने नग गये थे। जाड जिटन सहल प्रतिगामी वाट्सराय के जिए यह 
बात अस्वाभावित्त नही थी कि वह भारतवासियां को अगक्त बनाने में कोई कमी करता । उसने 
अपने शासन काल से तस्त्र विधेयरा पास कराके ऐसा बानून बनाया जिसके अनुसार भारतवासियो 
को बिना सरकार की झाता प्राप्त किये रस्च रखे का भ्रधिकार नही रहा | परतु भारत मे रहने 
बाज यूरोपीय व्यक्तिया पर यह बानूत जागू नद्धा हौता था। इस मदार पिटन ने भारतवासियाः 
को नि?स्त वर लिया | साथ ही च्ससे सम्बद्ध जातीय भेटभाव की सीति पे कारण भारतीय 
जनता का ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया दर्गाना स्वाभाविक था। भारतीय नताओं की हष्नि 
मे यह वानून भारतीया का सहान्‌ अपमान था व्याविः स्सके द्वारा भारतीय जनता को दुवय अपने 
ही देश म॑ हीनतर स्तर का नागरिक बना दिया गया था। 

(5) भारतोय सिविल सेवा---जवसे भारतीय सिवित्र सवा का आरम्भ हआ था तभी से 
शिक्षित भारतीय नवद्युवक इस प्रतियोगिता परीखा मे सम्मिद्ित होने वे! विए इग्व्द जान॑ जगे 
और झनक प्रतिमातातवी लम्यथियों ले इस परीक्षा मं इग्वए्ट के! अम्यथिया प्त॒ ऊच प्रतिभा 
प्रटशित करती शुरू की । ब्रिटिग चासक रसे सहन नही कर सके । अत भारत के नवयुवकों को 
इससे वचित रखने वे उदलेश्य से इस परीक्षा वी यूनतम भायु सीमा 27 वप से घटाकर 9 बष 


१ स्वामी दयानन्” सरस्वती ठया स्वामी रामदृष्ण परमहस *सक अपवाठ हैं। 


0 


कर दी गयी, ताकि इस अल्पायु मे भारत का कोई भी तवयुवक इस परीक्षा का लाभ न उठा 
सके | इस तियम के विरुद्ध भारतीय शिक्षित वर्ग ने व्यापक आन्दोलन छेडा और इस्लैण्ड की 
ससद के समक्ष इसके विरोव मे स्मरण-पत्र भी प्रस्तुत किये गये । इस आन्दोलन को सुरेन्द्रनाथ 
वर्नर्जी द्वारा स्थापित इण्डियन एसोसियेशन के माध्यम से सुनियोजित ढग से सम्पन्न किया गया 7 
परिणामस्वरूप कालान्तर मे ब्रिटिश सरकार को पुन इण्डियन सिविल सबिस की न्यूनतम आयु 
सीसा 2] वर्ष करने को विवश होना पडा । परन्तु इसके कारण राष्ट्रीयता की भावना को और 
अधिक वल मिला । 

(0) इलबर्ट बिल विवाद--लार्ड लिटन के पदचात्‌ लार्ड रिपन भारत के गवनर-जनरल बनकर 
आये। वह अत्यन्त उदार व्यक्ति थे। उन्हे यहु आभास हुआ कि उनके पूर्ववर्ती बाइसराय की 
नीतियो तथा कार्य-कलापों से भारतवासियों मे महान्‌ असन्तोष फैला है । साथ ही यह भी कि लार्ड 
लिटन की अनेक नीतियाँ अत्यन्त अवाछनीय थी । लाडे लिटन के काल तक भारत में यूरोपियनों के 
विवादों की सुनवाई भारतीय सेशन जज या जिलाधीश नही कर सकते थे। अत न्याय कार्य मे 
भी जातीय भेदभाव की नीति प्रचलित थी | लाड्ड रिपन की कार्यकारिणी के एक सदस्य सर 
इलबर्ट कोरट्टनी ने भारतीय व्यवस्थापिका परिपद्‌ मे एक विधेयक इस उद्देश्य का रखा कि 
न्यायिक क्षेत्र में इस भेदभाव को समाप्त कर दिया जाये। इलबर्ट बिल के द्वारा भारतीय 
जिलाधीशो तथा सेशन जजो को यूरोपियनो के विवादों को तय करने का भी अधिकार दिया गया, 
परन्तु इससे यूरोपियनों को वडा क्षोभ हुआ । उन लोगो ने इस कानून का घोर विरोध किया। वे 
रिपन की उदार नीति से असन्तुष्ट तो थे ही क्योकि रिपन ने अपने शासन काल में वर्नाक्यूलर 
प्रेस ऐक्ट को रदृद कर दिया था, अफगानिस्तान के साथ भी एक सम्माननीय सधि करके सेंनिक 
व्यय को कम किया था और भारतवासियो के प्रति उनका दृष्टिकोण सहानुभूतिपूर्ण था। परन्तु 
इलवर्ट बिल का विरोध उन्होने जी-जान से किया । उन्होने यह मत प्रकट किया कि इस कानून 
का भारतीय न्यायाधीण अनुचित लाभ उठायेगे | वे यूरोपियनों के मामलो को निर्णीत करने के लिए 
अक्षम है। इन लोगो ने लार्ड रिपन के विरुद्ध अनेक अपमानजनक व्यवहार भी किये | इस विवाद 
का अन्त तभी हुआ जबकि यह समभोता किया गया कि यूरोपियनो के विवादों की सुनवाई भारतीय 
न्यायाधीश यूरोपियन ज्यूरी की सहायता से कर सकेगे । परन्तु इस सारे काण्ड ने भारतवासियों 
के हृदय में अग्रेजों के प्रति विरोध उत्पन्न कर दिया । अब भारतवासियों को स्पष्ट हो गया कि 
अग्रेज उन्हे हर तरह से हीनता की स्थिति मे रखना चाहते है। 

(7) इण्डियन एसोसियेशन की स्थापना--857 के विद्रोह के पश्चात्‌ और विशेष 
रूप से लार्ड लिटन की दमनकारी नीतियो के परिणामस्वरूप भारत के विभिन्न प्रान्तो मे अनेक 
प्रकार के समुदायों की स्थापना होने लगी थी | परन्तु ये समुदाय विशुद्ध रूप से स्थानीय अथवा 
क्षेत्रीय प्रकृति के थे और इनका क्षेत्र भी सीमित था इन्ही में से सुरेन्द्र नाथ वनर्जी द्वारा 876 में 
स्थापित इण्डियन एसोसियेशन भी एक था। परन्तु इसकी विशेषता यह थी कि इसे “इण्डियन! 
कहा गया था, जिसके कारण इसका क्षेत्र तथा स्वरूप राष्ट्रीय था। तत्कालीन सरकार की दमन 

नीतियो के कारण भारत मे जो राष्ट्रीय चेतना जागृत हो रही थी उसको सगठित तथा एकीकतत 
फरने के उद्देष्य से सुरेन्द्र नाथ वनर्जी ने उत्तरी तथा दक्षिणी भारत का भ्रमण किया, ताकि वे 
ब्रिटिश शासन की दमनकारी नीतियों के विरुद्ध देश-व्यापी जनमत का निर्माण कर सके । जब 
एण्डियन सिविल सविस के लिए न्यूनतम आयु कम कर दी गयी जौर इलबर्ट बिल के विरोथ में 
यूरोपीय लोगो ने 50000 रुपया एकत्र करके यूरोपीय प्रतिरक्षा समगठन (टपा०्॒थ्धा 
[200000० /55009007) स्थापित किया और अपने पक्ष मे इस कानून की पास करा लिया तो 
भारत मे भी इसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप गप्ट्रीय कोप एकत्र किया गया जिसका उपयोग 


! त्ाराचन्द, भारतीय स्ववद्वता आन्दोलन का इनिहास (2), 379॥ 


 है। 


शूट पित बिवाट से भारत व पल का प्रस्तुत करन मे हाते बाज व्यय वा जिए किया जाना 
था। जत 883 भ सुर खताथ बनर्जी न वतकत्ता में तीव टिविसीय भारताय राष्टीय सम्मंवन 
को आहूत दिया। "सम विभिन्न प्रान्ता के अतिनिधिया ने भाग जिया । यह सम्मतन यथ्षप्ट उत्साह 
का वातावरण म॑ सम्पन्न हुआ | इसस यह स्पष्त्तया प्रकट हां गया कि भारत म॒ राष्ट्रीय चेतना 
सक्रिय रूप से जागत हां घखुती है और उसता उद्तत्य त्िटिश शासन की दमनकारी नीतिया का 
विरोध करना है वयाकि प्रिटित शासक हर प्रक्रार से भारतवासिया का दवान व तीचा लिखाने वे 
प्रयत्ता म जग है। 
चाड़ विटन के चल जाने पर जाड़ रिपत (4880-84) व वाइसरायत्व कॉत मे उसकी तासन 
नीतिया म जो उत्तरता दायी गयी उसके वारण भां भारत वे जनेबा वित्त वर्मों म यह घार्णा 
उत्पन हट कि अयाय तथा अत्याचारपृण गरासन का सगठित विराब उस ममाप्त कर दन भे 
महायक सिद्ध रोता है अतएवं यति भारतीय राष्ट्र भावना का सगठित करके विकसित किया 
जायगा तो भारत म ब्विनिय सरकार की अयायपूण तथा चापणकारी नीतिया के ऊपर प्रतिराध 
जग्म सवेगा । जाद रिपन ने जितने थी जनेक्र अयाया कृदमां का समाप्त क्या था। साथ ही 
उसकी शासनकाब में भारत म स्वासन के निमित्त स्थानीय स्वायत्त शासन का जीगरणय हुला 
था | हससे भी भारतीय राप्टीय भावना को विवसित हान के जिए यहुत प्रीत्साहन मिला | रिपन 
के चत जाने पर जोड़ “फरिन # शासन काल मे निश्चित रूपस भारतीय राष्टीयता का सगठित 
स्वरूप प्रस्फुटित हो गया । 


अश्न 


 उमन्नासवी शता 3 के उतिम चरण मे भारत म॑ राष्ट्रीय जागरण के क्या कारण थ ? 
2. वाह विटन के शासनकातन मे व॑ कौनस काम हुए जिहतिे भारतवासियां मे राष्टीय चतना का जम लिया * 


3. «2 
मारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 


(श)34र ]१९७११०७॥, ८0२९राप55 ऋहारार ए48579) 





भारत भे राष्ट्रीय आन्दोलन की उत्पत्ति के कारण 


भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन का अभिप्नराय उस आन्दोलन से है जिसका उद्देश्य ब्रिटिश 
साम्राज्यशाही की दासता से भारत को मुक्त करता था। बहुधा यह माना जाता है कि इस 
आन्दोलन का इतिहास भारतीय राष्ट्रीय का््रेंस (885 में स्थापित) के समानान्तर है। परन्तु 
राष्ट्रीय आन्दोलन की उत्पत्ति का एकमात्र श्रेय काग्रेस को ही प्रदान करना पूर्ण सत्य नही है। 
जैसा गत अध्यायो में दर्शाया गया है, भारत की राष्ट्रीयता अति पुरातन है । मध्य युग मे अफगानो 
तथा मुगलों के राजनीतिक प्रभुत्व तथा उसके पर्चात्‌ ब्रिटिश साम्राज्यश्ञाही के प्रभुत्व ने भारत की 
जनता की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की भावना को दबाए रखा था। ब्रिटिश शासन की कूटनीतियो ने 
इस भावना को प्रकट मे ला दिया । उस युग मे भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के अभ्युदय मे विविध 
तत्त्वो का योगदान रहा है--- 

; )) अट्ठारहवी तथा उन्नीसवीं सदियों के सामाजिक तथा धामिक आान्दोलन--भारत मे 
अत्यन्त दीर्घकाल से विधमियो के शासन के कारण हिन्दू धर्म को भीषण क्षति पहुँची थी । हिन्दू 
समाज अपनी सस्क्ृति को भूलने लग गया था। मुसलमानों तथा अग्रेजो के शासन काल में इस्लाम 
तथा ईसाई धर्म प्रचारको ने हिन्दू समाज की इस हीतावस्था का लाभ उठाने का प्रयास किया । 
फलस्वरूप हिन्दू समाज की राष्ट्रीयता की भावना कुण्ठित होने लगी। 828 में बंगाल मे राजा 
राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करके हिन्दू समाज को अपनी प्राचीन सस्क्ृति की 
महानता को समझने का अवसर प्रदान किया । उनके इस कार्य को देवेन्द्र नाथ ठाकुर, केशवचन्द्र 
सेन, तथा रवीन्द्रनाथ टेगोर ने आगे बढाया । इसी प्रकार स्वामी दयानन्द सरस्वती ने 875 में 
आर्य समाज की स्थापना करके हिन्दू समाज को अपनी वैदिक सभ्यता को समभने मे मदद 
को । इन समाज-सेवको तथा धर्म-सुधारको ने हिन्दू धर्म की व्याख्या करके उसमे प्रचलित 
अन्धविश्वास तथा नैराश्य भाव को दूर करने का प्रयास किया और समाज को हिन्दू धर्म की 
महत्ता तथा उसकी वास्तविकता से परिचित कराया। राजा राममोहन राय ने वाल-विवाह, 
सती-प्रया आदि सामाजिक बुराइयो को समाप्त करने में भी महत्त्वपूर्ण योगदान किया। 
स्वामी रामकृष्ण परमहस तथा उनके शिप्य स्वामी विवेकानन्द ने हिन्दू घर्म तथा हिन्दू 
सस्कृति की महत्ता से न केवल हिन्दू समाज को ही प्रभावित किया, अपितु विदेशों तक मे उन्होने 
हिन्दू धर्म तथा सस्क्ृति की श्रेष्ठता का प्रवल प्रचार किया | श्रीमती ऐनी वेसेट ने स्वय हिन्दू 
धर्म को ग्रहण कर लिया और उनकी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना के कारण धामिक 
जागृति को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। उत्तरी भारत में आर्य समाज का व्यापक प्रचार स्वामी 
दयानन्द के अन्य प्रभावशाली शिप्यो, स्वामी श्रद्धानन्द, लाला लाजपतराय आदि ने किया। 
महाराष्ट्र मु महादेव गोविद रानाड़े ने ब्रह्म समाज के सह प्रार्थना समाज की स्थापना की । 
उसका उद्देश्य भी हिन्दू समाज मे आ गयी बुराइयो, सकीर्णताओ तथा कुप्रथाओ को दूर करना 
था। इन आन्दोलनो सा हिन्दू समाज की एकता बढाने, अन्धविश्वास का त्याग करने तथा धार्मिक 
एवं सामाजिक कुरीतियों का अन्त करने में बहुत मदद की । इनके परिणामम्वर्प देश के सभी 
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भागा म भारत म राष्ट्रीयता की भावना के विकास्त को भी पर्याप्त बत सिवा । इन धामिक 
ममाजा ने अनक बटी-बडी शिक्षा सस्थाजां की स्थापता करवायी । इन घामिक तथा सामाजिक 
पुनजागरण आददोजता वा प्रभाव राष्टीय स्वतत्ता आदावन पर भी पडा । दूसरी ओर मुसत 
मानता व अठटर भी सर सयत अहमद खाँ सह नंताआ ने सुधार आदोवन जारी कया और 
सुसतमाना को पाल्यात्य शिक्षा ग्रहण करने पर्दा प्रथा को समाप्त करत तथा स्त्री शिक्षा को बतावा 
दने के तिए प्रोत्माहित क्या । जहा वियोसाफ्कित सांसाव्टी ने हिंदू सदन स्वृूब बतारस की 
स्थापना की वहा सर सयद अहमद ते अवीगढ जालहोबन चलाकर अवीगट मे मुहमदन ऐंग्ला 
ओरियटव काबिज की स्थापना करवायी। रस प्रकार इन जालोवना तथा व्नके नताआ के 
विचारा न॑ भारतीय जतता म भारतीय सस्कृत्ति क॑ प्रति प्रम॒ तथा श्रद्धा की भावना को जाग्रत 
क्रव दग प्रम तथा राष्ट प्रम को प्रात्ताहित कया | जागो मं यह धारणा वववती होने लगी कि 
सपने धर्म तथा अपनी सस्वृति को बनाए रखने त्तथा उनका विकास बरने के जिए यह बात 
आवश्यक है कि देश म विनेशी शासन न रह। राष्टीय स्वाधीनता दस उद्देत्य की पूर्ति क लिए 
आवश्यक है। साथ ही इन सुधार आदोवना ते भारतीय जनता को अनेक सामाजिक वुरीतिया 
को समाप्त क्खे अधविष्यासा को त्यागने की प्ररणा भी दी । 
टन आादावता के बुदछ प्रवतका पर पाश्चात्य शिता का प्रभाव भी पर्याप्त था । पानचात्य 
शिक्षा न टह उन देया के सुधार आदांततां की प्ररणा दां और विवेक तक तथा विनान के 
आधार पर अपनी सस्दृति वा सुधारने का प्रोत्साहन दिया । यद्यपि ये धम-युधारक राष्ट्रवादी थ॑ 
तथापि दाने अपनी राष्टीय स्वाधीनता की कामना करत हुए पाःचात्य सस्द्ृति थचिक्षा तथा 
व्यवस्थाणा वी भवारया का भी स्वीकार किया। व्नकी रिक्षाआ के प्रभाव से भारतवासियां म 
नयी चतना जाग्रत हुई। यद्यपि हिंदू तथा मुस्लिम समाज एवं धम सुधार आदोवना की 
समानातर प्रगति ने वाद के काल म साम्प्रदायिक भावना वे! विकास म मदद दी तथापि साम्प्र 
दायिक वाक्तिया के रक्तियाती सिचाव के हांत हुए भी !9वी सदी के उत्तराबव म राषप्टीयता का 
पीधा बहता चना गया ।* 
2) ब्रिडिश शासन तथा भारतीय एक्ता--भारत की राषप्टीय एकता स कसी को आपत्ति 
नहां होनी चाहिएं। एतिहासिक भौगोत्रिक सास्कृतिक धामिक आति विविध हृष्टिया से भारत 
सतटव एक राष्ट रहा है। यद्यपि भारत वी राजनीतिक एकता के माग म॑ तिटिय शासन के प्रूव 
जेवर बाधाएं रही तथापि अनेक रासन काता में समूचा भारत एक राजनीतिक ध्काई भी रहा 
था। अग्रजा न 857 तक लगभग समूच भारत को एक चासनिक टकाई के रूप मे परिणत कर 
तिया था हसका परिणाम यह हुआ कि सार देश की प्रशासनिक “यवस्था राजकीय कानून एवं 
याय पद्धति समरूप हो गयी । दसक कारण समस्त भारतवासियों क॑ हित तथा कप्ट एक से हा 
गए | यह बात भारतवासिया के जिए बटे गौरव की है कि उनमे विधमिया के साथ राष्टीय 
सह-अस्तित्व बनाए रखने की क्षमता रही है। भारत मे हिंदू तथा मुसतमात अपने सामाजिक 
जाथिक राजनीतिक आदि मामता म॑ परस्पर मित्र जुवकर रह रहे थे। ब्रिटिश चासन से उत्पन्न 
कप्ट दोना सम्प्रदाया के लिए समान हाने के कारण उनम एक राष्ट्रीयता वी भावना का उदय 
हांदे जगा । यह ता बाद म॑ ज़िटिश साम्राग्यवादिया की घाव रही कि उन्हाने ”स राष्ट्रीय एकता 
को नप्ट बरने वे विए फूट डातो और राय करो वी नीति अपनाकर इन दोना सम्प्रदाया क॑ 
मध्य फूट उत्पन्न कराने का अभियान चवाया । ब्रिदिश भासन ने भारत मे रेव तार डाक आदि 
नी व्यवस्था की । यद्यपि ऐसा उहूसि केवत अपने शासन की सुविधा दा तथा अग्रज व्यापारी तथा 
व्यवप्तायिया के हिता को ध्यान मे रखकर ही कया तथापि इन साधना ने भारतीय राष्ट्रीय एकता 
का विस्तार करने मे भी मदत पहुँचाई। अग्रजा द्वारा स्थापित रिक्षा-सस्थाआ म अग्रजी भाषा को 
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शिक्षा का माध्यम बनाने का परिणाम यह हुआ कि देश के विभिन्न भागो के शिक्षित भारतीयों को 
परस्पर विचारों का आदान-प्रदान करने की सुविधा प्राप्त हो गयी। उन्हे अपनी सामूहिक 
समस्याओं पर एक साथ विचार करने के लिए आसानी से एकत्र होने की सुविधा प्राप्त हुई और 
अग्रेजी भाषा के माध्यम से विविध भाषा-भाषी क्षेत्रों के लोग एक साथ बैठकर अपनी समस्याओं 
पर विचार-विनिमय करने लगे । इससे उनमे एकता की भावना बढने लगी । 
का ) पाश्चात्य शिक्षा तथा सस्कृति--भारत मे पाश्चात्य शिक्षा-प्रणाली (ए९४८7१ 5एशशथा 
० &70॥) के फलस्वरूप उच्च शिक्षा प्राप्त भारतवासियों को पाश्चात्य देशो के दर्शन, 
राजनीतिक सस्थाओ तथा आच्दोलनो, इतिहास, साहित्य आदि का अध्ययन करने का अवसर 
मिला । इन शिक्षित वर्गों के ऊपर मेजनी, रूसो, वाल्टेयर आदि के क्रान्तिकारी विचारों तथा 
लॉक, वर्क, मिल, माठेस्क्यू, मेकॉले आदि की रचनाओ का प्रभाव पडा । साथ ही फ्रास की क्रान्ति 
अमरीकी स्वातत्थय समग्राम, इस्लैण्ड की जनता के स्वतन्त्रता-प्रेम आदि के अ्रध्ययनो ने भी उन्हे 
अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की आकाक्षा रखने की प्रेरणा दी । इस समूचे साहित्य के अध्ययन ने 
भारतीय शिक्षित वर्ग के मनोबल को उन्नत किया । साथ ही उन्हें पाश्चात्य साहित्य तथा दर्शन 
के प्रति अगाध प्रेम रखने की प्रेरणा दी। इस प्रकार यद्यपि भारत मे पाश्चात्य शिक्षा-प्रणाली 
लागू करने का ब्रिटिश झासको का उद्देश्य भारतीय शिक्षित वर्ग को केवल छोटे-छोटे शासकीय 
पदो पर नियुक्त करवा तथा भारतवासियो मे पाइचात्य ढग की शासन तथा न्याय-व्यवस्था के 
प्रति आस्था रखने की भावना का प्रचार करना था, जिससे कि वे भारत में अपने ढग की शासन- 
व्यवस्था को लोकप्रिय बना ले और भारतवासियो मे यूरोपीय शिक्षा, सभ्यता तथा सस्क्ृति के 
प्रति निष्ठा जाग्रत करके उन्हे सदा अपनी दासता मे बनाए रखे, तथापि उनकी इच्छा के प्रतिकूल 
यह प्रणाली भारतवासियो मे राप्ट्रीयता की भावना को जाग्रत करने के निमित्त वरदान सिद्ध हुई । 
शिक्षित भारतवासियों को यह समभने मे देर नही लगी कि विदेशी शासको का उद्देश्य भारत का 
राजनीतिक, आधिक एवं सास्क्ृतिक शोषण करके अपने साम्राज्य को सुहृढ बनाए रखना तथा 
भारतवासियों को सदैव दासता की स्थिति मे रखना मात्र है, साथ ही यह भी कि कोई राष्ट्र या 
जाति पराधीन रहकर उन्नति नही कर सकती । पाश्चात्य देशो के राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलनो 
के अध्ययन ने भारतवासियों को भी यह पाठ पढाया कि राष्ट्रीय स्वतन्त्रता का आन्दोलन प्रारम्भ 
करके वह भी स्वतस्त्र राष्ट्र बत सकते है। यह भी एक कारण था कि प्रारम्भ के भारतीय देग- 
भक्त राष्ट्रीय नेताओं ने पाइचात्य शिक्षा-प्रणाली का स्वागत किया ताकि अधिकतम भारतवासी 
पाश्चात्य देशो के साहित्य तथा इतिहास के अध्ययन द्वारा अपनी राष्ट्रीय चेतना को विकसित 
कर सके । अत्एव पाश्चात्य शिक्षा भारत में राष्ट्रीय जागरण के लिए वरदान सिद्ध हुई। दादा 
भाई नौरोजी के विचार से पाश्चात्य शिक्षा से हमे एक नूतन प्रकाश मिला है और उसने बताया 
ह॑ कि राजा प्रजा के लिए होता है, न कि प्रजा राजा के लिए, राजा राममोहन राय ने भी 
पाश्चात््य शिक्षा को भारत के लिए वाछनीय माना या । इस बात में कोई सन्देह नही कि भारतीय 
राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रमुख नेतागणों ने (आरम्भ से अन्त तक) पाइचात्य शिक्षा के कारण ही 


प्रेरणा प्राप्त की थी। इस दृष्टि से पाब्चात्य शिक्षा तथा सस्कृति के प्रसार का भारतीय राष्ट्रीय 
सान्दोलन मे महत्त्वपूर्ण योगदान हे । 

44 ) भारतीय प्रेस का योगदान--भारत मे राष्ट्रीयता की भावना को जाग्रत करने मे 
भारतीय समाचार-पत्रो तथा पत्रिकाओं का भी महत्त्वपूर्ण योगदान ह्‌। भारत मे प्रेस का विकास 
प्ररोपियनों ने प्रारम्भ मे ईसाई धर्म प्रचार के साहित्य का प्रसार करने के उद्देश्य से किया था । 
फाजान्तर में प्रारम्भ के कुछ उदार गवर्नर जनरलो ने भारत मे प्रेस के विकास तथा उसकी 
स्वतन्तता को प्रोत्माहित किया । यह तो नही कहा जा सकता कि प्रेस को ऐसा प्रोत्याहन ईमान- 
दागी वी नीयत से दिया गया था, ज़्योक्ति ऐसा करने में भी ब्रिटन साम्राज्यग्ाही के कई निहित 
स्रार्थ भी थे। उतने विश्याल देश का घासन सचालित करने के लिए उन्हे जनमत का ज्ञान करना 
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झावश्यक था । जन प्रतिनिधि-सभाजा व अभाव म प्रस ही एक्मान ऐसा साधन था जौ च्ासका 
को जनता की समस्याओं कया चान करा सकता था यदि शासक यह सुविधा भी न दंत तो उनाग 
विए शासन चवाना कठिन हां जाता परतु भारत म॒ प्रस्॒ का विकास पर्याप्त तत गति से हुआ । 
शीघ्र ही अग्रजी तथा विविध भारतीय भाषाओा मे अनक पत-पत्रिवाला का सम्पादन होने 
जगा । ]857 के विटाह थे परचात्‌ भारतीय समाचार-धत्रा न चासन की टवजताओ तथा 
शिवायता की निर्भीकता वा साथ प्रवाहित बरना प्रारम्भ दिया। स्लाथ ही प्रातीय भापाणा 
मे प्रकाधित होने बाय प्रा ले जागरत भारतीय प्रा के शासन क॑ प्रति परपातपृण विचारा 
वी भी खुत रूप से आतोचना की | ”सफा परिणाम यह हुआ फ्रि भारत के जनसाधारण म 
चासन की नीतिया के विरुद्ध जनमत दा निर्माण करते तथा जनता को च्ासन वी. सराबिया 
से अवगत कराने मे भारतीय समाचारज्यत्रांन महत्त्वपूण भूमिय़ा प्रस्तुत की। ससके कारण 
जनता म राष्टीयता की भावना जाग्रत करने मे बहुत सहायता मित्री | यद्यपि ब्रिटिश शासक 
हिंदू मुस्विम पत्रा में एक दूसर सम्प्रताय दे विरुद्ध लगाए जान वाज विचारा को प्रोत्साहन 
तन वेग थे तथापि अग्नरजी और देशी भाषाओं वी पत्र सितकर भारत को एकता के सूत भ 
बाघते खत जा रहे थं। राष्ट्रीय आदोजन के सभी भारतीय नताओं [राजा राममाहन राय 
से जरूर नी जवाहरवात नहर तक) का जनता तक अपनी राष्टवादी विचारधाराआ का प्रसार 
करने म प्रस॒ स बहुत अधिक सहायता मित्री। समाचारपत्रा तथा पन-प्त्रिकाआ के अतिरिक्त 
आग तथा भारतीय भाषाआ मे नय साहित्य का सृजन होन वगा । भारत के राष्टप्रमी विद्वाना 
की राष्ट्रवादी विचारधाराए प्रस के विकास व॑ परिणामस्वरूप जनता मे ”त गति स प्रसारित 
होने लगी । बक्मिचट चटर्जी का जानाद मठ उनका गीत बदे मातरम॒ रवी”ह बाबू का 
जन गण मत मथिनीशरण ग्रुप्त की भारत भारती तिलक का गीता रहस्य आदि विविध 
साहिया का स्रजन प्रसार तथा प्रचार प्रस॒ क॑ विकास का ही फव था। पाह्चात्य साहित्य के 
अनक महृत्त्वपुण ग्रथा का भारतीय भाषाओं म अनुवाद तथा प्रकाशन होने लगा । जतएवं 857 
५३ 2 भारतीय प्रस की तीब्र प्रगति ने राप्टीय चतना को जाग्रत करन मे बहुत मदत पहुचाट । 
(5) भारत की श्राथिक स्थिति--साम्राज्यवाद का प्रमुल उदृतश्य उपनिवेश की जनता 
का आधथिक दापण हाता है। राजनीतिक प्रभुत्व त्तो वस उद्देश्य का साधन है। अग्रज योग 
भारत मे व्यापार के उद्देत्य सं जाएं थे जौर जधिकाधविक आ्िव जाभ प्राप्त करने के विए उठ 
तभी सफ्तता मिवती जबकि उनका यह राजनीतिक आधिपत्य कायम हो जावा | सम्भवत उह 
घह आभास रहा कि व भारत मे जधिक दीघ क्षदधि तक शासन नेटा चर सकते वधांति राष्टीम 
स्वतानता की जहर भारत मे फते बिना नहां रह सकंगी और अय उपनिवेशा की भाति उह 
भी भारत व॑ राजनीतिक प्रभूत्व सं हाथ घोना ही परगा | अतएवं उनका प्रमुख लक्ष्य भारत मे 
शासन करना भारत मे निवासित हाकर यहा की जनता से मित्र जुब जाना कभी नहा रहा । 
उनमे जातीय श्रप्ठता वा दप इतना जधिक था कि वे कमी भी जपने को भारतीया क साथ 
समानता को स्थिति म रखना नही चाहते थे । जत उन्हांने मुर्गी के सब जण्ले एक साथ निवाज 
जेन की नीति का अवजमस्वन जिया। पारचात्य देशा मे औद्योगिक क्राति क॑ फलस्वरूप मञीन 
निर्मित उत्पांदित मात का बटान उस्त अधिकाधिक माजा मे बेचकर जाभ कमाने की प्रतियोगिता 
ल्ति-दूनी रात चौगुनी वर रही थी । इग्ठण्ड मं मच॑स्टर विवरपूत्र काद्ायर जानि भ वारखानता 
की सल्या निरन्तर बत्ती जा रही थी। टन कारखाना का पतपना विदथों (उपनिवेशा) से प्राप्त 
कच्चे मात पर निमभर था। अत भारत के अग्रज शासका ने भारत म॑ केवव नए औद्योगिक 
वारसाने ही नहा खोते जपितु यहाँ से कपास आदि कच्चे मात्र को दरभण्ड पचावर वहा का 
मतीना द्वारा निमित तयार माद स भारत के बाजारां वा भरता शुरू कर दिया। इसता प्रभाव 
यह हुआ कि भारत के करोडा रिल्‍्प जीविया तथा कुटोर उद्यागा का भीषण आधात पहुँचा । 
यहाँ के जुताता लुहारा चमारा आदि शिक््य-जीविया के जिए जीवन निर्वाह करना बिन हां 
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गया। उद्योग-धन्चो मे ऐसा भीषण अवरोध आ जाने के परिणामस्वरूप जनता का शहरीकरण रुक 
गया और करोडो शिल्प-जीवी ग्रामो की और बढने लगे । कृषि-भुमि पर भार बढ गया। परच्तु 
अग्रेजो द्वारा जमीदारी प्रथा लागू करने का परिणाम यह हुआ कि कृपको की स्थिति भी जमीदारो 
के अत्याचारों के कारण दयनीय हो गयी | कृषि भूमि पर भार बढते से भूमि की उरवरा शक्ति 
नप्ट हो गयी और कृषि उत्पादन मे कमी आने लगी । इस प्रकार भारत की जनता को भीषण 
आ्थिक सकट का सामना करना पडा। विदेशी आसको की यह नीति कभी भी नही रही कि वे 
भारत में किसी भी प्रकार से उत्पादन क्षमता को बढाने का प्रयास करे । इन सबके परिणाम- 
स्वरूप भारतवासियों में विदेशी शासन के प्रति रोष उत्पन्न होने लगा और वे यह प्रतीत करने 
लगे कि देश के आथिक पतन को बचाने का एकमात्र उपाय विदेशी शासन-सत्ता से देश को 
मुक्त कराना है। 

857 के विद्रोह के पश्चात्‌ ब्रिटिश शासकों का दसन चक्र--8 57 के विद्रोह के पश्चात्‌ 
भारत मे ब्रिटिश शासको ने कठोर दमन की नीति अपनायी थी। इस सन्दर्भ मे लाडे लिटन की 
दमन नीतियो का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। अकाल पडने पर राहत कार्यो का 
उपेक्षा करना, सेना पर अनावश्यक व्यय, दरबारों मे फिश्लूल खर्ची, वर्नाक्‍्यूलर प्रेस एक्ट द्वारा 
भारतवासियों की विचार अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता का दमन, भारतीय शस्त्र विधयक, कपास 
आयात-कर का उन्मूलन आदि ने भारतीय राष्ट्रीय चेतना के विकास मे आग के ऊपर तेल डालने 
का कार्य किया। भारतीय राष्ट्रीय चेतना के विकास के निमित्त इलबर्ट बिल विवाद ने तो 
विस्फोट का कार्य किया । इस घटना ने भारत की जनता को स्पष्टतया बता दिया कि अग्रेज जाति 
भारतीयो के ऊपर श्रेप्ठता का दावा करती है। अत यह एक आत्म-सम्मान का प्रश्न था जिसे 
कोई भी सम्मानतीय भारतीय सहन नही कर सकता था। ब्विटिश शासको के इन कुचक्रों से भारत- 
वासियो को यह समावान हो गया कि जब तक भारतवासी अग्रेजो की राजनीतिक दासता मे 
रहेगे, तव तक उनको आत्म-सम्मान, आ्थिक विकास एवं उनके नागरिक अधिकारों की सुरक्षा 
नहीं हो सकती । इसके ऊपर भारतीय सिविल सेवा के सम्बन्ध मे भारतवासियों के समक्ष रोडा 
अटकाने के हेतु न्यूनतम आयु सीमा को कम कर देना भी इस बात का प्रमाण था कि ब्रिटिश 


शासक स्वय अपनी प्रतिज्ञाओ को भी ताक मे रख देते है। अत ऐसा शासन भारतवासियो को 
सहत्तीय नही हो सकता । 


राष्ट्रीय काग्रेस का जन्म 


राष्ट्रीय चेतना को जाग्ृति---ऊपर भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के जिन कारणों का सक्षिप्त 
परिचय दिया गया है, उसके अनुशीलन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उन्नीसवी शताब्दी के उत्तरार्ध 
मे जहाँ ब्रिटिश शासक यह विश्वास कर रहे थे कि अब भारत मे उनका साम्राज्यशाही शासन पूर्ण 
रुप से स्थापित हो चुका हे और उन्होने विरोधियों को भली-भाँति दवा लिया है, वहाँ दूसरी ओर 
त्रिटिश साज्राज्यशाही के विरुद्ध भारतवासियों मे एक नई चेतना भी जाग्रत हो चुकी थी। यद्यपि 
अभी यह अकुरित ही हो रहो थी, तथापि यह एक ऐसा बीज था जिसे नष्ट कर सकना ब्रिटिश 
हक सम्भव था। वह कही न कही से फिर अकुरित होता जाता। भारत मे ऐसी 
ही देन 23297 8 कप कारण थे, इनमे से लगभग सभी कारण ब्रिटिश शासन की 
ध्यान मे रतकर शासने की थक जग ईमानदारी को भावना से भारतीय प्रजा के हितो को 
िय जज पर की नीतियाँ अपनाते तो सम्भव था कि उनका साम्राज्य भारत मे और 
2 + 0 ले हॉयदि ने असलसान आक्रमणकारियों की भाँति भारत मे ही बस 
जाने तथा यहां शासन करने का उद्देव्य रखते और अपने >> चाहत 
भारत का राजनीतिक इतिहास कुछ और ने को भारतीयता के रग मे रगना चाहते तो 
5 अलवर आदी नियो > होता, जिस प्रकार भारत मे हिन्दू तथा मुसलमान साथ- 
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साथ एक भारतीयता की भावना स रह रहे हैं उसा प्रकार वे भी रह सकते थे परन्तु अग्रज भारत 
म भारतीय बनने व जिए कभी नहा आय थे । उनका जातीय अभिमान शोषण भीति तथा दमन 
कारी चासन एक दुधारी तेववार वे रूप म सिद्ध हुआ | 

राष्टोय चेतना को सक्रिय रुप मिलना--! 9वा सती के अन्त तव भारत मे राष्ठायता 
वी चनना जागृत हो चुवी थी परतु अमी उसम सक्रियता का अभाव था हसे आलावत का रूप 
प्राप्त नहां हो पाया था। कोई भी आदोजन बिना सुसगठित प्रयास के सफ्व नहीं हां सकता । 
भारतीय राध्टीय चतना को सुसगठित करने वे प्रयासा मे सुरत्नाथ बनर्जी क॑ द्वारा स्थापित 
दृफ्ट्यिव एसासियटान तथा पम्बई और महास के प्रातीय सगठन प्रथम कदम थे । सुरेटनाथ बनर्जी 
क द्वारा आहूत इण्व्यित नैचनत वाग्रेंस (7883) के अधिवेशन ने भारतीय राष्टीय जाटाॉव्न 
कय सुसगठित रूप से सचातित बरने की प्ररणा दी । अत इण्लियन एसासिययन का यटि भारतीय 
राष्ट्रीय आालाजन का प्रथम सक्रिय प्रयास कहा जाये तो यह सवथा उपयुक्त होगा | वाड लिटन के 
जत्याचारी इृत्या से भारत म पर्याप्त रोप उत्पन्न हो चुका था। परतु उस उत्तराधिकारी जाए 
रिपन वी उदार नातिया न भारतीय राष्ट्रीय चंतना को उम्र बनाने से राव जियां। वॉाड़ रिपन वे 
हारा स्थानीय स्वायत्त पासन का वीगणर किया जानो तथा वाड उविटन द्वारा को ग्रर्ट अनेक 
भूया का सुधार किया जाना राष्टीय जादोजन को उठटार रूप से विकसित करत में सहायक सिद्ध 
छुआ रिपन वे पश्चात्‌ 884 मे जाट डफरिन भारत बे गवनर जनरत हुए । उसके शासन काज 
मे भारतीय राष्टीय जातोजन की सयस महत््वपूण घटना भारतीय टाप्टीय काग्रस वी [885 मे 
स्थापना थी । 
काग्रस को स्थापना--भारतीय राष्ट्रीय काग्रस का जमताता सचमुच कोई भारतीय नहां 
जपितु भारतीय सिवित सवा से जब्त प्राप्त एक अग्रज “यक्ति था। यां ता एसी एक राष्टीय 
सम्था की स्थापना जावश्यर हो चुत्ी थी और हसकी विए पयाप्त भूमिका निर्भित हो छुकी थी 
सुर नाथ बनर्जी का इण्लियिन एसांसियशन हसका स्थान ने सकता था। परतु एक अवजाय भ्राप्त 
नग्रज आइ सी एस के मस्तिप्क मे एस विचार का उत्तन हावा एव महत्त्वपुण बात है । बहू 
व्यक्ति थे सर एतन आफक्टेवियन हाम साटय का भारतीय प्रतासन का अनुभव तो था ही साथ 
न व भारत मे विकसित हां रही राप्टीय जागृत्ति के प्रति भी जागरूद थ। अत उहांन जनुभव 
किया कि यदि राष्टीयता का यह जहर उम्र हो उठी और चासन व विरद्ध जनता क॑ असतोप का 
क्रा तिवारी हांते स रोता नहीं गया ता उसरा भयवर परिणाम हा सकत है! अंत उहहाने मांच 
883 मे कजकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातका को एक हुल्यस्पर्ती पत्र विखकर कुछ नि स्वाथ 
तथा स्वततता प्रमी व्यक्तिया को गंग की जां सत्यनिफा कायबत्ता हा। उहान ततल्काजीन 
वात्मराय वाह डफ्रिन के खम व जपती यांजना रखी और यह विचार यक्त क्या कि भारत के 
प्रभुख राजनयिक का सात मे एक बार एक साथ एकक्‍ज हावार अ्रपने सामाजिक विंपया के सम्बन्ध 
म्‌ विचार विनिमय कारन का अवसर प्रदान करना चाहिए । यद्यवि हाम साहव इसे राजनीतिक 
प्रकृति का सम्मतव नहीं बनाना चाहते थे तथापि जाड ठफरिन ने त्स राजनीतिक स्वरूप श्रदान 
करना चाहा । उतका मत था कि एसा सम्मतत भारत मे चासन व विरोध म मत व्यक्त करन वाला 
प्रिद्ध हो तो वह इगाण्ल के विरावी पक्ष की भाति प्रभावगारा सिद्ध हो सकता है। भ्रत एस 
सम्मनते के द्वारा सरवार का ध्यान उत्तकी कमिया तथा ब्रुटिया की ओर जाकपित करी उसम 
सुपार के सुभाव देना भा हाना चाहिए । द्सके परचात्‌ ह्यूम साहब न इगतण्ट जाकर वहा के 
प्रमुख राजनग्रिका से भी परामर क्या और लपनी योजना मे उनकी अभिरुचि उत्ततकी | 
भारत तौटकर उहाने एसे सम्मेवत का आयाजन क्या । #स प्रवार हू म॒ साहव की योजना का 
ने देवत भारत के गवनर जनरव ने ही स्वीकार क्या अपितु जनक जिटिय राजनेताओा न भी 


उसका स्वागत क्या | 
हा म॒ साहंब वे प्रयासों से काग्रस का प्रथम अधिवशन न्सिम्बर 885 म पूना में डुलान 
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का आयोजन किया गया | परल्तु इस अवधि मे पूना मे प्लेय फैल जाने के कारण इसका स्थान 
वम्वई में निर्धारित किया गया | फलस्वरूप 28 दिसम्बर 885 को वम्बई के भोकुलदास तेजपाल 
सस्क्ृत कालेज के भवन में भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस का जन्म तथा प्रथम अधिवेशन सम्पन्न हुआ | 
यही भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस भविष्य में राष्ट्रीय आन्दोलन की सचालक, निदेशक तथा सववेस्व 
रही । इसी के अथक प्रयासों ने भारत को राजनीतिक दासता से मुक्त कराया । इतना ही नही, 
अपने वर्तमान स्वरूप मे आज भी यह स्वतन्त्र भारत के केन्द्रीय शासन की बागडोर अपने ही 
हाथो मे लिये हुए है, यद्यपि अब इसका स्वरूप बहुत वदल चुका है । 

काग्नेस का प्रारम्भिक रूप--काग्रेस की स्थापना के पदचात्‌ उसके विकास, कार्य-कलापो 
एवं उपलब्धियों का इतिहास ही वास्तव मे भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का इतिहास है। इसकी 
स्थापना का श्रय अवश्यमेव एक अग्नेज व्यक्ति को प्राप्त है और यह भी स्पष्ट है कि इसकी स्थापना 
को ब्रिटिश शासको से प्रोत्साहन मिला था, जिनके विचार मे काग्रेस 'देशी पालियामेन्ट का अकुर' 
थी। स्वय ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि वाइसराय ने इसे ऐसा स्वरूप प्रदान किया था । यह 
सस्था विशुद्ध रूप से राजनीतिक थी और इसीलिए इसकी सदस्यता सरकारी कर्मचारियों तथा 
अधिकारियों के लिए निपिद्ध की गई थी। साथ ही काग्रेंस की स्थापना उसे ब्रिटिश सरकार के 
लिए भारतीय जनमत के अनुसार एक मित्र के रूप मे परामशंदात्री सस्था के रूप मे की गई थी, 
न कि ब्रिटिश सरकार का विरोध करके उसे अपदस्थ करने के उद्देश्य से कार्य करने वाली सस्था 
के रूप मे। परन्तु यह वात तो स्पष्ट हे कि जिस चीज का निर्माण ईमानदारी की भावना से न 
किया जायेगा वह॒ अपने निर्माणकर्ता के लिए मित्र के रूप मे नही रह सकती, इसलिए काग्रेस 
भविष्य मे ब्रिटिश सरकार की इच्छा के विरुद्ध सिद्ध हुईं। अत यदि काग्रेस की स्थापना का श्रेय 
ब्रिटिश शासको को दिया जाता है, तो यह भी स्पष्ट है कि ब्रिटिश शासको ने इसकी स्थापना तथा 
विकास को शुद्ध भावना से नहीं लिया, परिणामस्वरूप वह स्वय ब्रिटिश शासन की गनत्रु तथा 
विनाशकारी सिद्ध हुई। कूपलेण्ड के मत से “भारतीय राष्ट्रोयता ब्रिटिश राज्य की शिशु थी और 
ब्रिटिश अधिकारियो ने उसका पालन-पोपण किया, यदि यह बात सही है तो इसमे यह भी जोडा 
जा सकता हे कि ब्रिटिश राज्य तथा ब्रिटिश अधिकारियों को या तो शिशु का पालन करना ही 
नही आता था अथवा उन्होने शैशव अवस्था से ही उस शिशु को सन्देह की दृष्टि से देखकर उसे 


अपना झात्रु बना लिया, क्योकि ब्रिटिश साम्राज्यशाही शुरू से अन्त तक कभी भी भारत के प्रति 
ईमानदार नहीं रही । 


काग्रेस की स्थापना के उद्देश्यो की समीक्षा 


ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षक--भारत में अपने साम्राज्य की नीव सुदृढ कर लेने के उपरान्त 
ब्रिटिश शासक अपनी साम्राज्यवादी आकाक्षाओ की पूर्ति करने मे इतने मदोन्‍्मत्त हो गये ये कि 
वे भारत मे जागृत राष्ट्रीयता की लहर के औचित्य तथा स्वरूप को या तो समभ नही पाये या 
उनकी यह धारणा वनी रही कि वे इस उमडती हुई राष्ट्रीय भावता को बल-प्रयोग से विनष्ट कर 
देगे और जहाँ पर वल-प्रयोग सफल सिद्ध नही होगा, वहाँ पर अपनी दूटनीतिक चालों का 
अवलम्बन करके उमे रोकने मे समथ्थे हो जायेगे, परन्तु काग्रेस की गतिविधियाँ ब्रिटिग शासको की 
इच्छाओं पर तुपारपात करने वाली सिद्ध हुई । कभी-कभी यह कहा जाता ह कि काग्रेस का जन्म 
ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा' के लिए हुआ था। यह एक ऐसी घारणा हे जिसे स्पप्ट रूप से न 
स्वीकार किया जा सकता ह और न जिसका पूर्ण विरोध ही किया जा सकता है । 

साम्नाज्यशाही श्रत्याचारों के विरुद्ध एक अ्रमय दीप के रूप मे--नि सन्देह काग्रेस की 
स्थापना के पीछे सर ए० ओ० ह्यूम का लक्ष्य यह था कि ब्रिटिश णासन की नीतियो के विरुद्ध 
भारतीय जनता से जो तीव्र रोप उत्पन्न हो गया हैं उसे यदि यों ही छोड दिया जायेगा तो वह 
फिसी भी क्षण उप्र रूप घारण कर लेगा कौर 857 की क्रान्ति की भाँति फिर कोई नवीन क्रान्ति 
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अपना सिर उठा जेगी यह तो स्पष्टतया नहीं कहा जा सकता कि हा,म साहव॑ बजिटिग साम्राय 
को भारत मे॑ बने रहने दना नही चाहते थे इसविए उत्तका विरोध करने के विए उद्धान राष्टीय 
काग्रस की स्थापना का विचार किया होगा। एसी भावना तो कसी भारतीय नता के मन में हा 
उत्प हो सकती है परतु जती जाता वाजपत राय की भी धारणा रहो है ह्मूम साहपय स्वयं 
सतत उतार गक्ति थ कि ब्रिटि! साम्राज्ययाही द्वारा भारत म किये जा रहे अमानुपिक अत्याचारा 
को पसाल नहीं फुरत थे। उनका सताय यह था कि ब्रिटिय हासन वे अयायपूण कार्यो 4 प्रति 
भारत म फव रह असातोय वे विरुद्ध एक अभय दीप (2र्थाट/ ५४४८) वी जावश्यकता है। वह 
अभय दीये वाग्नस थी। छह्युम साहन जसा कि काग्रस के एक अब बारम्भिक अग्रज' नेता 
विदवियम बडरवन ने भी माना है वाग्रेंस को एक एसी सस्था दे रूप म॑ देखना चाहते थे जा 
भारतवासियों के असातांप को बधानित स्प्र से व्यक्त करते का साधन बने तावि उम्र ब्राकति 
के' सतरा स बचाव हो सव' ) काग्रस वी स्थापता ने ह्यूम साटप्र क॑ इस मतब्य को पृण कथा 
भौर वह प्रवुद्ध भारतीय नतायां वा जावपण वाद्ध बा गई । दस संगठन की सत्स्यता प्राप्त करने 
उन नेताआझ ने भारतीय जनता का असतोप इस सस्था वे माध्यम से बयानिक एवं गात्तिपुण 
तरीक्षा स व्यक्त करना प्रारम्भ कया। परतु इसका यह अथ जना भी उचित नहा है कि वाग्रस 
की स्थापना कंबत सान जिठिया साम्रायवाल की रक्षा वे उदतशय से वी गई थी | यटि ऐसा ही 
लोव्ा तो जिन ब्रिटि! शासक्रा ने काग्रस की स्थापना को प्रोत्साहन लिया था व॑ दस सस्यथा का 
जिटिय साझ्राग्यताही के हिंता मे विकसित हाने टन के प्रयास करते । प्रारम्भ क॑ तीन अधिवरानां 
बम्बर (885) कजकक्‍त्ता (!886) तथा मरस (887) मे वहा के गवतरा ने वायरस 4 प्रति 
निधिया का यथांचित सम्मान किया परतु चीध्र ही जिटिय शासका ने वाम्नस व प्रति अपना 
हफ्टिकोग बदतना प्रारम्भ कर दिया । जाउ डफरिन ने बाग्रस की स्थापना के सम्बंध मे पूण 
प्रात्साहुन देशर उस राजनीतिक स्वरूप तक प्रदान क्या था परापु उसी लाइ डफ्रिन ने 887 
मे यह विचार व्यक्त क्या कि काग्रस बंवत॑य एक अत्यत सूशम जल्पसरयक वंग का प्रतिनिधित्व 
करती है. (769/68९॥5 3 ग्राए/0500900 गा्ाा079 ० ॥6 9००9७) और वह अपने उद्देश्य 
का भी अशुद्ध प्रतिनिधित्व करती है। 2888 म जब काग्रस का अधिवेशन दवाटाबाद में हुआ 
तो प्रिटिय सरतार काग्रस वो बर भावना की हृष्टि स देखने जगे गई थी। दस दृष्टि से यह 
मानना उचित नहीं है कि धांग्रत्त वी स्थापना का उद्ताय प्रिटिं! साज्नाय का पोषण करना था । 
काग्रस विशुद्धतया एफ राष्टोय सस्था है--यदिं काग्रस व॑ स्वरुप को देखा जाय त्तो भी 
यहू बात पृष्ठ हा जाती है कि वाग्रस का उद्देश्य जिटिं! साम्रा यवाद दा पापण करता नहीं था! 
प्रारम्भ से ही हस ससस्‍्था का स्वरूप राष्ट्रीय हो गया । यह शिसी व विगेष या कसी जाति घम 
सम्प्रदाय आलि वी प्रतिनिधि सस्था मात्र नहीं थी अ्रपितु दसवी सदस्यता अग्रज हिंदू सुसतमाल 
पारसी जादि सभी वर्गों वे “यक्तिया ने प्रहण वी जो भारत के विभित्त क्षत्रा वे रहने बाने तथा 
भारतीय सामाजिक जीवन वे सावजनिक' सुमाय नेता थे। इनम से बिसी का भी उद्दःय कवज 
मात्र त्रिटिए साम्रा यवाट की रक्षा करके अपने निजी स्वार्थों की पूति करता नहीं था। ह्ा,म 
बटरबन फिरोजगाह सहला दादाभाई सौरोजी सुरेद्वनाथ बनर्जी बदस्होन त़ववजी उमराचा: 
बनर्जी आदि विसी भी आरम्भिक नेता को राष्टीय न॑ मानकर क्सि। वग विचेप या साम्रा-यवाद 
का प्रतिनिधि नहीं माना जा सक्‍ता। कायातरम श्रीमती एनी बसैट तथा सरोजिनी नायडू 
सह सहिदाया ने इसम भाग तेवर महिदाग्रा वा प्रतिनिधित्व क्या । बास््तवे मे जब प्रिटित 
सामप्नायवादिया न हसक़े राष्ट्रीय स्वरूप को विकसित होते देखा तो उह्े इससे अपन साम्राग्यवाद 
को खतरा ही मालूम पटते लगा | परिणामस्वरूप उन्होत तसम साम्प्रदाघिकता के विप को फजाया 
झौर सर सयद अहमद खाँ सह एक भ्रयुद्ध राष्ट्रीय नेता के ऊपर मुस्तनिम संम्प्रदायिकता कया जाद 
फेरवार फुट डातों और राय करो की नीति का अवलम्दन करक काग्रस की एकता को सर्ट करने 
का प्रयास सिया। 


20 
आरम्भिक वर्षो मे कांग्रेस की नीति 


कांग्रेस के उद्देश्य--काग्रेस के प्रथम अधिवेशन (885) की अध्यक्षता करते हुए उमेश 

चन्द्र बनर्जी ने काग्रेस के निम्नाकित चार उद्देश्य घोषित किये थे-. 

(3) देश के भिन्न-भिन्न भागो से आने वाले देझ-प्रेमी कार्यकर्ताओं के मध्य वैयक्तिक 
घनिष्ठता तथा मैँत्री की अभिवृद्धि करना, 

(2) भारत के मित्र लार्ड रिपन के शासन काल मे देश मे जिस राष्ट्रीय एकता की स्थापना 
हुई है, उसका सुहृढीकरण करने के निमित्त मैत्रीपूर्ण व्यक्तिगत वार्तालाप द्वारा जातिगत, धर्मगत 
तथा प्रान्तीय भेदभावो का अन्त करना, 

(3) पूर्ण विचार-विनिमय कर लेने के उपरान्त देश की निवतर्तमान ज्वलन्त सामाजिक 
समस्याओ पर देश के शिक्षित वर्ग की परिपक्व राय का अधिकृत रिकार्ड निर्मित करना, तथा 

(4) उन साधनो तथा विधियों का निर्धारण करना जिसके अनुसार आगामी 2 मासो 
में देश के राजनीतिज्ञों को सार्वजनिक हित में परिश्रम करना है | 

प्रथम अधिवेशन के प्रस्ताव (राजनीतिक स्वरूप)--उक्त उद्देश्यों से यह स्पष्ट होता है कि 
प्रारम्भ में काग्नेस का उद्देश्य मुरयतया अपने सगठन को सुहृढ करना तथा उसके सदस्यों मे राष्ट्र 
प्रेम, एकता, लगन तथा समाज सेवा की भावना का विकास करना था | इन उद्देश्यो के अन्तर्गत 
किसी भी प्रकार के राजनीतिक उद्देश्य की चर्चा नही है। परन्तु इस प्रथम अधिवेशन मे ही 
काग्रेस ने देश के हित मे तत्कालीन सरकार के समक्ष अपनी माँगे प्रस्तावों के रूप मे रखी थी । 
उनके अनुसार यह मॉग की गई थी कि ब्रिटिश सरकार को भारतीय प्रशासन की जाँच के लिए 
एक जाही आयोग नियुक्त करना चाहिए, इग्लेण्ड की भारत परिषद्‌ को समाप्त किया जाय, आई० 
सी० एस० परीक्षा इग्लेण्ड तथा भारत दोनो स्थानों पर साथ-साथ हो और उसके लिए प्रत्याशियों 
की न्यूनतमम आयु-सीमा भे वृद्धि की जाय, भारत सरकार का सैनिक व्यय कम किया जाये, बरमा 
की भारत में न मिलाया जाय तथा भारतीय व्यवस्थापिका परिषद्‌ के दोषों को दूर किया जाये। 
इस अधिवेशन में केवल 72 प्रतिनिधि उपस्थित थे और वे सही अथे मे भले ही जनता के प्रतिनिधि 
नहीं थे, प्रत्युत्‌ स्वेचछापूर्वेक देश-प्रेम की भावना से प्रेरित होकर आये थे । परन्तु जिन उद्देश्यो, 

भावनाओ तथा उत्साह को लेकर एक शान्‍्त वातावरण मे यह छोटा-सा अधिवेशन सम्पन्न हुआ 
वह भविष्य में काग्नेस की महानता तथा उसकी कार्यविधि का सही-सही रूप था। काग्रेस की 
भावी प्रगति को हम चार युगो मे विभक्त कर सकते है-- 

(अर) प्रारम्भिक ग्रुग, जब इसकी स्थापना हुई थी और उदार विचार वाले बुद्धिजीवियो ने 
इसका पोषण किया था। 

(ब) काग्रेस के सकट का युग, जब इसमे नरम तथा उम्र दो दल हो गये ओर जब मुस्लिम 
सम्प्रदायवाद ने इसके ऊपर आघात किया । 

(स) गाघी युग, जवकि गाधी जी के नेतृत्व मे इसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद से सघर्ष करके 
भारत को स्वतन्त्र किया। 


(द) स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ की काग्रेस जबकि वह भारत के प्रमुख राजनीतिक दल के रूप 
में देश के शासन की वागडोर सभाले हुए है। 

काग्रेस की लोकप्रियता का विकास--काग्रेस का प्रथम चरण 885 से आरम्भ होकर 
907 तक के काल का है। इन दो दश्ाव्दियों मे काग्रेस अपने शैशव काल में थी। इस 
अवधि मे देश का सार्वजनिक जीवन से सम्बद्ध समस्त भारतीय शिक्षित वर्ग तथा जन-नेता इसके 
मक्रिय सदस्य रहे। इन लोगो के नि स्वार्थ त्याग तथा लगन से कार्य करने के कारण काग्रेस वडी 
नीन् गति से अत्यन्त लोकप्रिय सस्था वन गयी। 885 भे केवल 72 प्रतिनिधियों ने इसके 
अधिवेदान में भाग लिया था, 886 मे यह सन्‍या 406, 887 में 600 तथा 888 में 248 
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दो गयी । यही प्रगति भविष्य मे जारी रही जौर 906 तक काग्रस भारत क॑ भारी बहुमत वी 
प्रतिनिधि सस्था मावरी जान का दावा वर सकती थी | 
प्रारश्मिक नेता--हस अवधि म काग्रस क कायकलाप तथा कायविविया पुणतया उदारवादी 
थी। वस जवधि स॑ दसक कायकतापां थी एक टिक्षित मध्यम अणी के लोगा का आटोजन माना 
जाता है जो साविधानिक तरीका से ब्रिटिया चासका के समक्ष जावंदका वी संस्था के रूप म काय 
करती थी | दसक॑ प्रारम्भिक युग व॑ सबसे उत्साही नता सुरात्नाथ बनर्जी तक ऐसी नीति व 
समयक थे जबकि उहूं कठोर हाता चाहिए था क्य्माकि ब्रिटिश थासन की धष्टतापूण नीति का 
सयस महान्‌ पहार उही को सहन करना पडा था उस युग के नताओ म से बुछ प्रमुख 'मक्ति थ 
ए जो हाम वितियम व्डरवन उमेश चद्ध बनर्जी दादाभाई नौरांजी दीनगा वाचा 
पीरोजगाह महता गोपाल इृष्ण गांखतें बदस्द्दीन तयवजी रानाडे सुप्रह्मण्य जय्यर जानद माहन 
शोस सुगलनाथ बनर्जी आदि | केदव सर सबद लहमद खा सहृत चंता इसस बाहर रह । वाप्रस 
के द्ििताय युग क सधप की अवधि के प्रमुख मेता बात समगराधर तिवके बिपित चाट पाल जाजा 
जाजपत राय एनी बसे आदि थे। यह वर्गीकरण वास्तव मे बावंगत न हांकर नीतिगत है 
क्योकि उक्त अधिवाय नता समकालीन हैं प्रारम्भ मे काग्रत की नीतिया उतारवादी रहां 
काजान्तर मे वे उम्रवाही हो गयी। गोखते उक्त दोना युगा का प्रतिनिशित्व करत हैं क्यांकि व 
मूतरूप से प्रथम युग के उदारदलीय नता थे। 907 म॑ काग्रस क॑ नरम तथा गरम दजीय 
नंताआ के' मध्य फूट पडने पर वे व95 तक उदार नीतियां पर विश्वास करने व साथ साथ 
उम्रवादिया को पुन काग्रस मे जाने के विए प्रयत्नशीत रह। 
प्रारम्मिक नौतियाँ--प्रथम युग के काग्रस की राजनातिक गतिविधिया प्रिटिय सरकार के 
समक्ष भारतीय शासन व्यवस्था के सम्नंध म विविध प्रकार की भागा को रखने की रही । यद्यपि 
हने मताझा द्वारा रसी गयी माग पर्याप्त बताती थी और यह कहना बनुचित भी नहां होगा कि 
इनमे से जनक की पूलति तो आज स्वतातता के 26 वष बांद तक भी नहां हां पायी है यथा 
अनिवाय तिदुक लिक्षा तथापि इन मागा को हमार जारम्भिक काग्रसी नंता सर्वाधिक महत्त्व 
दते थे । काग्रस की महत्ता तथा पोकप्रियता ऐसी विभूतियां के द्वारा इसे स्थापित किये जान तथा 
टाजव काज मे उसका पोषण करन के वारण ही वटी । इन मागां के अतगत साविधानिक सुधार 
प्रशासनिक सुघार जाथिक सुघार अवाछतीय करा का हटाया जाना अवाछनीय तथा प्रयासनिक 
एवं समित्त “प्रय में व्यापक कटौती भारत के वितित वंग को उच्च संवाओं मे समुचित स्थान 
हैना नागरिका की स्वत जताओा तथा अधिकारा की स्वीवारोक्ति तथा उनका सरक्षण आांदि चासित 
है । यद्यपि य॑ माँग वडी दीघ झवधि तक अपूण ही रहां तथापि इन मांगा ने त्रिटिय शासकों को 
भारतीय जनमत वे प्रति सजग रखने म॑ महत्त्वपूण योगदान दिया और श्नम से अनेक भागों को 
जारिक स्प म ही सही पूण करन के विए चासन को कदम उठाने क॑ लिए विक्‍द भा होना 
पत्य। आरम्भिक वर्षोंम काग्रस की नीतिया को निम्नाकिति भोपका के अतगत रखा जा 
सकता है--- 
ऋमिक सुधारो से विश्वास--यद्यदि काग्रस वी उत्पत्ति ब्रिटिय चामन के जत्याचारा छह 
विरुद्ध राप्टीयता की भावता को तकर हुई थी तथापि काग्रस सगठन का नेतत्व प्रारम्भ म॑ एस 
उदार व्यक्तिया व हाथ मे रहा जा एक सपक्त साम्रायगाही क॑ विरुद्ध क्रानतिकारी क्ादांवन 
द्वारा सफ्वता पर विश्वास नही करते थे | इ'हट यह विव्वास था कि भारतीय प्रशासन मे ह_मिक 
सुधार तावर यदि भारतवासिया को चासन म भाग तन का अवसर मितता रहे तो वह स्वयासन 
की विक्षाके लिए अडा साधन सिद्ध हां सकता है कक्‍्यावि बिना एसा प्रणिक्षण प्राप्त 
3 सुरेट नाथ बनर्जी आए सी एसकपरीक्षा पास करने वादे सदतसे पटल भारतीय थेव अग्ज शासक 


उनकी इस प्रतिमा को सदन नही कर रह थे । भारत भे एसे उच्च पत पर निमुक्त हो जाने के एक या दो वर्षों के 
भीतर ही सरकार ने उनक॑ ऊपद कुँछ आरोप लगाकर उहू पट्च्युत कर त्या । 
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किये स्वायत्त शासन या स्वाधीनता की माँग सफल नही हो सकेगी । काग्रेस के आरम्भिक नेता 
क्रान्तिकारी आदशंवादी न होकर व्यावहारिक सुधारवादी अथच उदारवादी थे। उनका विश्वास 
शासन-सुधारों मे अधिक था और वे इसी बात से सन्तुष्ट थे कि यदि भारतीय शासन परिपदो 
में भारतवासियों का प्रतिनिधित्व बढा दिया जाय, सेना एवं सिविल सेवाओं मे उन्हें अधिक 
अवसर दिया जाय और स्थानीय स्वायत्त गासन को प्रभावणाली ढंग से विस्तृत किया जाय, तो वह 
भारत की राष्ट्रीय स्वाधीनता के मार्ग मे सन्‍्तोपजनक कदम सिद्ध होगा। अतएव काग्रेस के 
प्रारम्भिक अधिवेशनो मे इन्ही उदार माँगो के प्रस्ताव पारित किये जाते रहे और शासन के विरुद्ध 
कोई क्रान्तिकारी प्रतिरोध नहीं उठाया गया । 

(2) ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा--काग्रेस के आरम्भिक नेताओं के ऊपर पाइरचात्य 
शिक्षा का प्रभाव था। वे यह विश्वास करते थे कि भारतीय राष्ट्रीय चेतना के विकास मे ब्रिटिश 
शासन का पर्याप्त योगदान है । अग्रेजो ने भारत मे अपना एकछत्र राज्य स्थापित करके छिल्न- 
भिन्न भारत का राजवीतिक एकीकरण किया है। पाइचात्य शिक्षा के प्रभाव मे भारतवासियों को 
एक साथ मिलने-जुलने तथा पारस्परिक विचारों के आदान-प्रदान करने मे मदद दी है। भारत 
में प्रशासनिक एकता लाने के उद्देश्य से अग्रेजो के प्रयास भारतीय राष्ट्रीय. एकता की स्थापना 
लाने के लिए वरदान सिद्ध हुए है। सुरेच्धनाथ बनर्जी के शब्दों मे 'इग्लेण्ड हमारा पथप्रदर्शक रहा 
है । ब्रिटिश शासन ने भारत को नयी जागृति प्रदान करके उसे मध्य युग के अवनति के गत॑ से 
ऊपर उठाया है। ब्रिटिश शासन के कारण ही भारतवासी पाश्चात्य सभ्यता तथा सस्क्ृति का 
का ज्ञान कर सके है और उस ज्ञान ने भारतीय राष्ट्रीय चेतवा को एक नयी दिशा प्रदान की हे । 
इन समस्त धारणाओं की पृष्ठभूमि में आरम्भिक राष्ट्रीय नेता ब्रिटिश शासन को भारत का शत्रु 
न समभकर उसके प्रति निप्ठा की भावना रखते थे। गोखले का मत था कि '“अग्नेज जाति की 
न्यायप्रियता तथा उदारता में हमारी अबाध निष्ठा है।” भारत के आरम्भिक राष्ट्रीय नेताओं 
मे ब्रिटिश राज के प्रति भक्ति की भावगा दादाभाई नौरोजी के इन शब्दो से ज्ञात होती है, “हमे 
पुरुषों की तरह यह घोषणा करनी चाहिए कि हम पूर्णस्पेण राजभक्त हैं ।* 

इसका यह अर्थ भी नही लेना चाहिए कि ये भारतीय नेता ब्विटिश राज के प्रति अन्धभक्ति 
रखते थे या अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए ही ब्रिटिश झ्ञासको के प्रति श्रद्धा तथा निष्ठा 
रखते थे और ब्रिटिश शासन के अन्यायपूर्ण कृत्यो को नजरन्दाज करते थे। सही बात तो यह 
थी कि ब्रिटिश शासन की अन्यायपूर्ण तथा दमनकारी नीतियो ने ही कांग्रेस सगठन को निर्मित 
करने की प्रेरणा दी थी, ताकि उनका विरोब सगठित रूप से किया जा सके और यह भी इन 
नेताओ को ज्ञात था कि यदि भारतवासी किसी प्रकार के उग्र साधनों का अनुसरण करके विरोध 
करेंगे तो ब्रिटिश शासन उनका उसी रूप से दमन कर देगा और यह हिसावृत्ति भारतीय राष्ट्रीय 
चेतना को कुचल देगी । साथ ही ब्रिटिश शासक भी भारतीय नेताओ की भावनाओं से अनभिज्ञ 
अथवा उदासीन नही रह सकते थे। उन्होने भी श्रनुभव किया कि भारत के शासन में भारतीयों का 
महयोग आवश्यक है। अत ऐसा सहयोग लेने मे उन्होने काग्रेस के नेताओ को ही चुना । उनमे 
2 2 उपाधियों से अलक्ृत किया तथा शासन-परिपदों में स्थान दिया । इन नेताओ ने 

*प पदों को प्राप्त करने में पदलोलुपता की भावना नहीं दर्शायी प्रत्युत उनका यह आचरण 
ब्रिटिग शासन तथा भारतीय राष्ट्रीयता दोनो के लिए लाभकारी सिद्ध हुआ । दूसरी ओर भारत 


के प्रतिभानाली व्यक्तियों को काग्रेस मे सम्मिलित होने के लिए भी यह व्यवस्था प्रेरणास्पद 


सिद्ध हुई । 

(3) साविधानिक साधनो के प्रयोग पर विश्वास--काग्रेस के आरम्भिक नेता उदारवादी 
थे । उनकी घारणा यह नही रही कि वे ब्रिटिश सरकार की दमनकारी तथा निरकुआतावादी 
३ ११७९ ॥95८ 37००००७0॥९ 8॥09 ॥च (९ 
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नीतिया एवं आचरणा का हिसात्मक तथा ब्रातिकारी साधना से विरोध करें।वेनतो ऐसे 
साधना का उचित समभत थ और न ही एस साथना वा अवजम्बन बरने म सफ्जता सम्भव थी । 
अत धन नताओी ने वधानिक साधना के द्वारा अपनी माय सरवार के सामुस रखता अपना ज्य 
बनाया । जवाद्ीय कालूना वा विराध स्मरण-पत्रा प्रस्तावा विप्ट मण्णा अथवा आवंदत पता 
के हारा करता उततां मुख्य साथन था | बहुधा उतकी ऐसी पद्धति को शाजनीतिक 
भिवावृत्ति की सवा दी जांती हैं। ससया अ्भिप्राय यह है कि वे जपनी राजनीतिक मागों को 
भारत तथा इश्तण्ड स्थित अिनिश सरकार वा समा प्रायनायता आवंदना तथा प्रत्यावंदना 
(एाथपटा 70075 ए70८55) का धूप मे रखते थे | उतता उद्देश्य सरकार स संघप करना 
नही था। उस काव म काग्रस की प्रमुख माय श्वूण स्वरा य प्राप्त करने की भो नहीं था। अपितु 
बह यही चाहती था कि जिस प्रवार इग्वण्ट वी जनता अपने देय मे स्थानीय स्वायत्त शासन के 
अधिजारा का उपभाग करता थी वसा सुविधा भारतवासियों वो भी अपने देगा मे मिलनी 
चाहिए। वकादाय तथा प्रातीय स्तरों पर वाह्सराय तथा गवनरां की परिपता म॑ भारत ने 
नागा को अधियाधिक प्रतिनिधित्त दिया जाना चाहिए और उछह कायवालिवा के! सत्स्या से 
प्रदान पूछत बजट पर वाद विवाद करत आदि का अ्वर्सर मिला चारिए। सुयोग्य भारतीयों 
को सरकार म उच्च पदा पर नियुक्त क्या जाना चाहिए। कभी बभी अपने प्रतिनिधिया का 
घारा-सभाणा म निर्वाचित करन व॑ अधिकार की माग भा रखी जाती थी । साथ ही प्रारम्भिक 
नेताजा ने तत्कातीन ब्रिटिश सरफार द्वारा प्रशासनिक तथा जाथिक कायय्लापा मे जो दमनवारी 
तथा शोधणकारी कानून बनाये थे जौर जा भारत के अहित की नीतिया जपतायी थी उहं 
समाप्त व रन वी माँग भी की जाती रहा । इस नताओआं का विश्वास था कि सरकार उनवी 
उचित भागा पर विचार करंगी न करत पर उसते समक्ष बारम्बार आवेदन कया जायेगा । 
हस टप्टि स उस युग के नंताओ वे ये साघल समयोचित तथा व्यावहारिक थे । 

(4) ब्रिदिय शासन को ईमानदारी पर विवाप्त---उस युग के भारतीय मंताआं वी ऐसा 
भिक्षावृत्ति को नीति अपनाने का कारण वंवय यही सही था किव॑ उग्र तथा क्रांतिकारी 
साधना को अपनान मे अपने का अटक्त सममते रःहा।साथ ही यह बात भी नहीं थी जिनमे 
ब्िटिं शासन के अनेज दमनकारी रवसा को सामाय रूप से ही जेत हा। वास्तविकता यह थी 
कि उने नताज़ों को अग्रज जाति की “यायप्रियता तथा ईमानटारा पर पूरा विश्वास था। वे 
पाश्वात्य £िक्षा तथा ब्रिठेन मे अपन व्यक्तिगत अनुभवा के प्रभाव स॑ यह वित्वास करत थ कि 
अग्रेत तोग स्वभावत स्वताजअता प्रमी हैं अत व अपनी भारतीय प्रज। वा भी ऐसी सुविधा 
हरई । साथ ही रन नेताओं वी यह भी घारणा थी कि जमी भारत स्वचासन के दिए दी 
भाँति तयार नटां हो पाया है अत “या-ज्या अश्रण चासक यह अनुभव करन वगगे कि अब 
मास्तवासी एसी क्षमता रसने जग गये हैं त्था त्या वे चान शन भारतवासिया को ऐस 
राजनीतिक अधिकार देना प्रारम्म कर दग । भतएवं इग्तण्ट मे भी एस जनमत को जागूत करता 
उन बताओ ने अपना वक्ष्य नाया / चूकि इरण्ठ के भारत स्थित शासक यहा मनमाना व्यवहार 
करते थ क्याकि व इगतण्ट स जत्यत दुर मारत से नौकरयाही शासन का स्वाद चख 
चुये थे अत भारताय नताजा न उनकी एसी गतिविधिया के विरुद्ध इग्तण्ड की जनता मे 
मध्य जनमत का निर्माण करता अपना उद्यय बलाया क्‍्याकि भारतीय नताओं कौ इग्वण्ड की 
जनता की स्वाभाविक “मानतारी तथा यायप्रियता पर विश्वास वा । ये भावनाएं वाग्रप्त क उस 
युग के नेता समयन्समय पर व्यक्त भी करत रह और सावजनिक झूप स॑ अग्रजा का ग्रुणगान करते 
र7 ॥ उहें यह विश्वास था कि जिस प्रकार अग्रजा न अब उपनिवतां को स्वतजतां प्रदान की 
है उसी प्रकार व भारत वा भा रन हटाने यह अधियार देंगे। 

प्रारम्मिक नौतियो को झालोचनॉ--म््र ही तत्वादीन परिस्यितिया क॑ सांदभ से उस 
युग क॑ भारतीय उतारवादा नंताजां का ये नोतियाँ तथा धारणाए व्यावद्धारिक दृष्टि स ठीक रही 
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हो, तथापि यह मानना उचित नहीं है कि उनकी धारणाएँ ठीक ही थी। वास्तव में वे नेता 
ब्रिटिश साम्राज्यवादियों के कुचक्रो का सही मृूल्याकन नही कर सके । उन्होने भारत के सन्दर्भ 
मे अग्रेज जाति की जनतस्त्रप्रियता तथा न्यायग्रियता का गलत अर्थ समा । अग्रेजो के हृदय मे 
ऐसी धारणा अपने देश मे भले ही विद्यमान रही है, परन्तु भारत मे वे साम्राज्यवादियों के रूप 
मे आये थे। उन्हे भारत का आर्थिक शोषण करना था और यदि वे भारतवासियों की 
स्वशासन की मॉग को थोडा भी प्रोत्साहन देकर पूर्ण करने लगते तो उनकी सब आगकाक्षाएँ 
समाप्त हो जाती | भारत का आथिक शोषण उनके लिए तभी सम्भव था जबकि वे यहाँ पूर्ण 
स्वेच्छाचारी शासन कायम रखते । अत उदारवादी नेता यह न समझ सके कि ब्रिटिश शासक 
भारतीयो को न तो स्वशासव की दिशा मे शिक्षित करना चाहते थे और न उनका कभी यह 
उद्देशय था कि योग्यता प्राप्त कर लेने पर वे धीरे-धीरे भारतवासियों की किसी भी ऐसी माँग 
को पूर्ण करेगे । यदि थोड़े से शिक्षित वर्ग को उन्‍होंने कभी शासन की सेवाओ मे रखा तो 
उसका उद्देश्य राजनीतिक चेतना प्राप्त व्यक्तियों को आन्दोलन करने से रोकने का प्रलोभन 
देता मात्र या।वें इन व्यक्तियों से ब्रिटिश राज के प्रति अन्ध-निष्ठा रखने की ही कामना 
करते थे । यदि अग्रेज सचमुच लोकततन्त्रप्रिय, स्वतन्त्रताप्रेमी तथा न्यायप्रिय थे तो जैसी स्वतन्त्रता 
इलेण्ड की जनता को प्राप्त थी, वैसी भारत मे भारतवासियो को देने मे निरन्तर आवा-कानी 
करना क्या उतकी ऐसी उक्त भावनाओं से सगति रखता था ? एक स्वेच्छाचारी साम्राज्यवादी 
सत्ता से स्वाधीनता तथा स्वतन्त्रता की उपलब्धि “राजनीतिक भिक्षावृत्ति' का साधन अपनाकर 
नही हो सकती थी । अतएवं आरम्भिक उदारवादी काग्रेसी नेताओं की नीति बहुत प्रभावकारी 
सिद्ध नही हो सकी । 
सूल्याकन--परन्तु जिन परिस्थितियों के अन्तर्गत काग्रेस का शेशव काल बीता, उनके अन्तर्गत 
सम्भवत उदारवादियों की नीतियाँ ही व्यावहारिक दृष्टि से सबसे उपयुक्त थी। उस समय 
तक भारतीय राष्ट्रीयता इतनी सगठित नही थी कि वह कठोर साधन अपनाकर स्वाधीनता प्राप्त 
कर सकती । ऐसी क्रान्ति को अग्नेज शासक आसानी से दबा देते । ऐसी स्थिति मे पुन 857 
के विद्रोह का वातावरण उत्पन्न हो जाता ।न मालूम उसके क्या परिणाम होते । अतएव 
उदारवादी राष्ट्रवाद का भारतीय राष्ट्रीयता के सगठन को विकसित करने मे महत्त्वपूर्ण हाथ 
रहा । इन नेताओ ने एक ओर ब्रिटिश सरकार के समक्ष अपनी राजनीतिक माँगे रखकर उसे 
यह चेतावनी देने का कार्य किया कि उसके अत्याचारी एवं स्वेच्छाचारी शासनिक कृत्य 
णासितो को ज्ञात हे और भारतीय जनता उनके सम्बन्ध मे जागरूक है। अत उसे ऐसे कार्यो के 
सम्बन्ध मे सावधान रहना चाहिए। दूसरी ओर इन राष्ट्रवादी नेताओ ने भारतीय जनता को 
विदेशी शासको की अन्यायपूर्ण नीतियो से परिचित कराके भारतीय जनमत को प्रवल बनाने मे 
योगदान किया । इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीयता को सही दिशा प्रदान करके उसका निर्देशन 
किया। यह वात भी बहुत कुछ मान्य है कि 892 का भारतीय कौन्सिल अधिनियम ब्रिटिश 
सरकार ने इन्हीं उदारवादियों की माँगो से प्रभावित होकर पास किया । 
प्रभाव---इस हृष्टि से उदार राष्ट्रवादी नीति समयोचित थी। भले ही उन नेताओ ने 
2 अ की कूटनीतिक चालो का सही उत्तर अपने कार्यक्रम द्वारा न दिया 
पा हा ले |] 3 यह था कि उनके कार्यकलापो ने भारतीय जनमत को 
2 कमल 333 हे 2 07203 ) अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति 
बवाल उिव की ड़ (० राष्ट्रवादियों को भारतीय राष्ट्रीयता के अणेता 
निर्माण इन राष्ट्रवादियो की नीति मी 0: हा 2 कब 
दे के लता रे के का हा मे तिरामयी के शब्दों में, पहले उपनिवेज्ञो के 
है होम सरल और उसके पण्चात्‌ स्वराज्य तथा अन्त में 
() राष्ट्रीय आादोलन/3 | 
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पूृण स्वाधानता की सांग वे रूप म निर्मित हुआ। यद्यपि कूपतवड के मत से भारतीय राष्ट्रीयता 
ब्रिटिय रात की टिगु थी और बिटि! अधिकारिया ने इस पालन में जागीवाट दिया तथापि 
वास्तविकता कुछ जौर है। यहि वात रिपत सहश वाइसराय संचमुच म भारतवासिया को 
शाजनीविक एवं जोक्त नी चिता देन वी उदुतेश्य से स्थाताम स्वगासत सस्याओा की स्थापना कर 
गये जौर जाड डफरित ने काग्रस की स्थापना को भारत दे शासन सचाजत मे भारतीय वनमत 
ऑप्त करने वा साथत॑ मानतरर उस प्रात्साहन तिया तो यह नही बहा जा सकता व्रि प्ििलिचि 
अधियारिया ने भारतीय राष्टीयता वा पावन-पांपण क्या क्याक्ि बाद भ स्वय ताड डफरिस को 
वाग्रस के उपर काफी सलेह होने जंग गया था और थाटे ही वर्षों क घाद वाह कजन सहश 
वा“सराय ता भारताय राष्टीय मामा का क्‍्ट्ूूर चात सिद्ध हुआ था । 
वया द्विदिए शासक भारतीय राष्टीपता के पोषक ये ?--वाग्रस थी स्थापना होने पर यदि 
झारम्भिक कांग्रसी नताजा ने ब्रिटिश चासन वी वुचाजा का तीव्र तथा क्रातिकारी विरोध करने 
वी अपवा उससे सहयोग करने आवेदन वरव तथा भिक्षावृत्ति 4 द्वारा ही सही भारतीय राष्ट्रीय 
माया कया प्रूण करने वी तीति अपनायी तो च्सका यट अथ नहां था कि प्रिटिय शासक भारतीय 
राष्टोयता के पीपन थे | वाग्रस की उत्पत्ति क दो या तान बंप तय ब्रिटिश च्ासका न काग्रसा गेताआ 
का स्वागत कया । परतु जसा पहते पहा था चुका है वही जाह डफरिन जिहान इस राजनीतिक 
स्वृप दने का प्रस्ताव क्या था दोही दय वाट इस सलेह दी हप्टि से दंगने तगे जौर राजनोही 
संस्था से सातने जगे। बाई प्राता के गयतरा ने जयते अषीन थ प्रयासनिब अधिका रिया तथा सरवारी 
क्मचारिया को जाटश हे दिये थे कि यलि वे काग्रस के अधिवेशना या सभा मे उपस्थित हागे तो उस 
नतुगासन भग का झपराध माना जायेगा । काग्रेस वी बटती हुई जोकप्रियता का दमन करने 
के जिए भारतीय दण्त सहिता के द्वारा भासनविरोधी भाषण देने या ऐसे काय-कजापा का दफ्ट्नीय 
अपराध घापित हर लिया गया । राप्टीयता को बुचवन वे' उद्देदय से जब ब्विरिश शासका ने जो 
नई नीति अपनताथी वह व से जकर स्वत जता प्राप्ति तक ही नहीं अपितु आज तक भी भारतीय 
राष्टीयता के जिए अभिश्याप सिद्ध हुई है । उस समय तय अग्रज मुसतमानां को ब्रिटिय राज्य का शत्र 
मानते थे | उनके मत से 2857 वे विटोह मे सुसतमाना का प्रमुस हाथ था और सुसजमाना की धार्मिक 
कलंठटरता यूरापीय सस्द्धाति वी विरोधी थी । अत 9वा सदी वे आतिम वर्षों तक प्रिटिश शासक 
ले भारतीय मुसवमाना को शिला साजनीडिक जीवन सावजनित संवाओ संता जआटि से प्रॉत्माहन 
न देने की नीति अपनाजर छा उर्पातित रसा । राष्टीयता के विवास म॑ फ्वस्वरूष अनेक विलित 
मुसतमान वाग्रस से शामिल हो गये थे और चूकि वाग्रस प्रारम्भ से ही एक राषप्टीय तथा धम 
निरपंक्ष ससथा के रूप भ विकसित हां रही थी अत्त ब्रिटिय गासको ने काग्रस मे फुट डाजते तथा 
भारतीय राष्टीय एकता को अवरुद्ध करने के उदत्श्य से साम्प्रदायिकता को भडकाने की नीति 
जपनाथी । छहोने अब मुलतमाना को प्री साहित करना शुरु किया और उनसे हिन्दू सम्प्रदाय के 
विन्द घणा करने की भावना उत्पन की । अग्रजा की यहू फुट डावो और राय क्रो की नीति 
भारतीय राष्टीय आदोवन के जिकास म निरन्तर एक विपव काट की भाति चुमती रही । काग्रस 
तथा भारतीय राष्ट्रीयता के' जम के परचात चीध ही ब्रिटिश शासका का रख इनके' विन्द्ध हा गया । 
वास्तिवियता यह थी फि भारतीय राष्टीयता के ज_म के उपरान्त जहा भारतीय उतारवादी राष्ट्र न॑ता 
ब्विटिय झासका के समक्ष सहयोग जौर सदुमावता को घारणा रखत हुए अपनी कुछ न्यायसम्भत 
मांगा या रखने की नीति अपना रहे थे वहा त्रिटिय शासक काग्रस की ऐसी नीति का सहन नहीं 
बर सवे' जौर उसके विकास को निरार सदह को ह्टि स देखने तगे । 892 थे' सुधार ब्रिदिण 
सरवार से कसी टमानतारी की भावता से जाग नहीं किय अपितु कुछ विवर्ताआ के कारण किये। 


892 का भारतीय कौन्सिल अधिनियम प्रृष्ठभूमि तथा प्रभाव 
भारतीय राष्ट्रीय आताजन भारतीय रॉप्टीय काम्रस तथा भारत के साविधानिक विकास 
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का क्रम समानान्तर विकसित हुआ है। इसका कारण स्पष्ट है--- 

(।) श्रग्नेजो की भारत में यूरोपीय सस्थायें स्थापित करने की धारणा--भारतीय राष्ट्रीय 
आन्दोलन का श्रीगणेश ऐसे समय में तथा ऐसी परिस्थितियों के अन्तर्गत हुआ था जिसे दबा 
सकना किसी भी सत्ता के लिए सम्भव नहीं था। भारतीय राष्ट्रीयता की मॉगे इतनी न्यायपूर्ण 
तया वास्तविक थी कि प्रारम्भिक राष्ट्रीय उदार नेताओ की लिक्षावृत्ति की नीति मे भी उतना 
ही बल था जितना कि किसी कानूनी न्यायिक माँग मे हो सकता है, इसीलिए कांग्रेस के नेतृत्व मे 
विकसित हुई राष्ट्रीयता ने काग्रेस के द्रुत विकास को पूर्ण सहयोग प्रदान किया । यद्यपि मैकॉले 
सहश यूरोपीय राजनेता भारत में पाइचात्य शिक्षा, सभ्यता, सस्क्ृति एवं सस्थाओ को शने शने 
इस रूप मे ला देना चाहते थे कि भारतवासी उनसे इतना साम्य स्थापित कर ले कि वे फिर 
अपनी समस्त सस्थाओं तथा सस्कृति को ही भ्रूल जाये। इस प्रकार भारत का ही नही अपितु 
समूचे एशियाई देशो का, जहाँ यूरोपीय साम्राज्यवाद फैला हुआ था, यूरोपीयकरण हो जाये । 
भारत मे राप्ट्रीयता का विकास भले ही यूरोपीय सम्पर्क के प्रभाव से हुआ, किन्तु वह अपना स्वतन्त्र 
तया स्वदेशी दिश्वा मे ही वढ रहा था | श्रत इस विकास के सन्दर्भ मे अब ब्रिटिश शासकों के लिए 
यह बात आवश्यक हो गयी थी कि वे शीघ्रातिशीघ्र भारतीय शासन मे ब्रिटेन के नमूने की सस्थाओ 

की स्थापना करे | 

(2) कांग्रेस की भारत मे ससदीय सस्थायें स्थापित करने की मॉग--- 892 के अधिनियम 
को पारित करने का एक प्रधान कारण यह भी था कि काग्रेस ने अपने प्रथम अधिवेशन में ही यह 
प्रस्ताव पास कर लिया था कि भारत के गवर्नर जनरल एव प्रान्तीय व्यवस्थापिका में अधिक से 
झधिक निर्वाचित सदस्य बढाये जाये और व्यवस्थापिका सभाओ्रो के विस्तार द्वारा सदस्यो को 
कार्यपालिका पर नियन्त्रण रखने तथा आय-व्ययक पर विचार-विनिमय करने का अवसर दिया 
जाये अर्थात्‌ काग्रेस की माग भी भारत मे ससदीय शासन-प्रणाली को प्रारम्भ करने की हो गयी 
थी । ब्रिटिश शासको को यह अनुभव होने लग गया था कि देश का शासन सचालित करने मे 
जनमत का ज्ञान करना आवश्यक है और इसके हेतु व्यवस्थापिकाओ का विस्तार करके उनमे 
जनमत को व्यक्त करने वाले जन-नेताओ को लेने से ही समस्या का समाधान हो सकता है। 

(3) ब्रिटिश नौकरशाही की गृह सरकार के नियन्त्रण से सुक्त रहने की श्रभिलापा---भारत 
मे ब्रिटिश नौकरशाही के अधिकारी यहाँ के शासन को अधिकाविक मात्रा में गृह सरकार (ब्रिटेन 
स्थित सरकार) के नियन्त्रण तथा निर्देशन से स्वतन्त्र रखना चाहते थे | इसलिए वे सीमित शक्तियों 
से युक्त भारतीय सदस्यो से निर्मित व्यवस्थापिकाओ की स्थापना मे अभिरुचि रखने लगे । 

892 के अधिनियम के द्वारा प्रथम वार भारतीय शासन भे व्यवस्थापिका के सम्बन्ध मे 
निर्वाचन के सिद्धान्त को अपनाया गया | इस दृष्टि से इस अधिनियम को यदि किसी अय॑ में सुधार 
कहा जाये तो वह यही हे कि इसने शासन मे जनता के नेताओं को अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने 
जाने का अवसर दिया और शासन की परिपदो में उनकी ससया मे विस्तार किया। साथ ही 
कार्यपालिका से प्रइत पूछने तथा वजट पर वाद-विवाद करने का अवसर दिया | परन्तु गर्बंनर- 
जनरल तथा गवर्नेरो को इतने अधिक अधिकार प्राप्त ये और इन परिपदों में शासन द्वारा नियुक्त 
तथा नामाकित सदस्यों की सस्या इतनी अधिक थी कि गेर-सरकारी सदस्यो की भावाज को वे 
प्रभावशुन्य समभते थे। शासन सम्बन्धी नीतियाँ, निर्णय तथा कानून पहले ही अन्तिम रुप से 
निर्णत हो जाते थे और परिपदो के ये तथाकथित निर्वाचित सदस्य केवल उन पर अपने विचार 
रख सकते थे | जो बहुवा अस्वीकृत हो जाते थे । स्पप्ट है कि ब्रिटिश शासन की ऐसी नीति का 
विरोध बब उदार नीति से प्रभावकारी सिद्ध नहीं हो सकता था । 


य् 
प्रश्न 
क्या अध्प इस क्यत से सहमत हैं कि भारत में राष्टवाट का उदय पाश्चाय शिक्षा प्रणाली से अनुप्राणित 
धार 


उन्नीतवी शता टी वे कषत मे भारत मे वे कौनसी परिस््यितिपाँ काम कर रही थी जिहोंने भारतीय 
राष्ट्रीय वाग्रस की स्थापना वो सम्भव बताया ? 


क्या वाप इस क्यते से सहमत हैं कि वाप्रस को स्थापना अग्रजा ने इसलिए करवाई थी ताकि देश मे बच्ते 
हुए भमतोष को रोका जा सके ? 


अपने आरम्मिक वर्षों म॑ काप्नमत्त ते क्या हद श्य थे ? उनको प्राप्त करने के तिए कौतनकौन सी रीतियाँ 
अपनाई गले २ 


काग्रत के उदारवा | नेताओं की पद्धा तिवा निष्ठाओं पर प्रकाश डालिए | 
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राष्ट्रीयता का प्रारम्मिक युग 


0७४ 700४8/8५ . %&॥२,४ छए््र859) 








आधुनिक भारत के इतिहास में 9वी झताव्दी का ह्वितीय उत्तराथ बहुत ही महत्त्वपूर्ण 
युग है । इस युग मे भारत मे ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने अपना पूर्ण राजनीतिक आधिपत्य स्थापित 
कर लिया था। ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को भारतीय सस्क्ृति, धर्म, भापा, परम्पराओ आदि के 
बनाये रखने मे कोई अभिरुचि नहीं थी ) वे भारत के राजनीतिक, आध्थिक एवं सास्क्ृतिक शोपण 
में ही अपना हित समभते रहे थे । इसलिए भारत मे पाव्चात्य शिक्षा, सस्थाओ एवं शासन पद्धतियों 
को लागू करने मे उनकी अभिरुचि बती रही । मैकॉले सहश राजनेता भारतीय सस्क्ृति को समाप्त 
करके यहाँ पूर्णतया यूरोपीय सस्क्ृति थोप देना चाहते ये। परन्तु जब 9वी शताब्दी के 
अनेक भारतीय प्रतिभाशाली व्यक्तियों को पाच्चात्य देशो मे जाने, वहाँ शिक्षा प्राप्त करने तथा 
उन देशो की प्रगति का अनुभव करने का अवसर प्राप्त हुआ तो उन्हें अपने देश की सास्क्ृतिक 
अवनति को देखकर अत्यन्त दु ख हुआ । इनमे से अनेक महापुरुषों ने णह अनुभव किया कि भारत 
की प्राचीन सस्कृति पाझचात्य देशो की तुलना में महानतर थी। परल्तु ऐसी महान्‌ सस्क्ृति का 
महान्‌ देश विदेशी आधिपत्य के प्रभाव मे आकर पतितावस्था मे चला जा रहा है। इसका प्रमुख 
कारण यही है कि भारतीय हिन्दू समाज मे कतिपय बुराइयाँ घर कर चुकी है। धार्मिक अच्घ- 
विश्वासिता, सकीर्णताये, छूआछूत की भावना, बाल-विवाह, सती श्रथा, विधवाओ की समस्या, 
अशिक्षा आदि ने हिन्दू समाज को बिल्कुल गिरा दिया है। ऐसी स्थिति मे जब तक हिन्दू समाज 
को इन बुराइयो से मुक्त न क्या जाये, तव तक भारत का उत्थान सम्भव नही है। उक्त 
सामाजिक तथा धामिक बुराइयो से हिन्दू समाज को मुक्त कराके उनमे आत्म-सम्मान, आत्म- 
विश्वास तथा देश-प्रेम की भावना का सचार कराना अत्यन्त आवश्यक है। 
इस प्रकार 9वी शताब्दी के आरम्भ मे भारत के कुछ वुद्धिवादी महापुरुषो मे भारत के 
वर्गमिक तथा सास्क्ृतिक पुन्र्जागरण के प्रति तीन्र उत्कका जागृत हुई। इन महापुरुषो मे राजा 
राममोहन राय, स्वामी दयानन्द सरस्वती, महादेव गोविद रानाडे तथा स्वामी रामकृष्ण परमहस का 
नाम अग्रणी हे । ये तेता विशुद्ध रूप मे राष्ट्रवादी तो नही माने जा सकते, क्योकि ये न तो 
राष्ट्रीय राजनीतिक स्वतन्त्रता की भावना रखने वाले आन्दोलनकारी नेता थे और न ही इनमे 
से कोई ऐसे राजनीतिक चित्क की श्रेणी मे आता है जैसे कि पाइचात्य देशों के चित्तक रूसो, 
काट, ग्रीन, हीगल, माक्स आदि ये । परन्तु इन्होने जिन समाज-सुधार तया धर्म-प्रचार आन्दोलनो 
का सूतपात किया, वे परोक्ष रूप मे भारत मे राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने वाले सिद्ध हुए । 
इन सामाजिक एवं धर्ममक सुधार आन्दोलनों को राजनीतिक धारणाओ, विचारों एवं सक्रिय 
राजनीति से पृथक्‌ समझा जा सकता है । इन आन्दोलनों ने अन्ततोगत्वा भारतवासियों मे यह 
भावना जागृत करने से सहायता प्रदान की कि भारत का सास्कृतिक पतन मुस्यतया राजनीतिक 
पराधीनता का फल है । अत भारत को राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करनी हे । प्रारम्भ मे इन 
पुनर्जागरण आान्दोलनो के नेताओं मे यह घारणा रही कि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार राप्ट्रीय 
विस किक पे ते है। पनन्तु जने घने जब राष्ट्र भावना अधिक विकसित हो गयी तो 
तस्त्ता भ्राप्त हो जाने पर सामाजिक तथा घामिक सुधार 
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अजित ढय से सम्पन्न फ़िये जा सकेंगे । 

व्ग प्रवार भारताय राष्ट्रीय आदावन के आरम्भिर यग के नेताजा को हम दो श्रणिया 
मे रस सकते हू। प्रयम्म के अतगत पुनंजागरण वा सुबारथाटी नता आंत है। श्तम राजा 
शाममांहन राय तथा उतने द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज कायक्रम को बहाने याव उसके अनुयायी नता 
हैं | ध्सो तंगी मे स्वामी दसानट सरस्पता द्वारा स्थापित आय समाज के नता मतादव गाविंद 
दातलाठे द्वारा स्थापित प्रायना समाज वे नंता स्वामी रामझ्ाण परमहस द्वारा स्थापित 
शमहृण्ण मिशन तथा उनने वलिष्य स्यास्ा विववानाटल और जततल शियासापितत समाज बी 
पमुस्त नती जीमती एनी वर्साट क नाम प्रमुस है । व्सरी तणी मे हम काग्रस की स्थापना हा तान 
पर बाग्रम वे जारस्मिक युग के उन नताओा का रसत है जिह उदारवादा [7700272685) कहा 
जाता है। बसक' बअतगत दाहाभार भौराजी सुरत्माथ बनर्जी फाराजगाह महता ग्राव्रातहृष्ण 
गोसते आमसताचाट बनर्जी सुप्रह्मण्य अब्यय दाना वबाचा ए जा ह्यम विवियम वष्रयन 
आदि प्रमुस हैं। ये पांग सन्निय राष्टाय नता थे औौर टमक कायफवाप तथा विचार समुरयतया रात 
नासिक थ यद्यपि पूब के समाज सुधार तथा धम सुधार जादोवना के विचारा का भी “सकी ऊपर 
पयात्त प्रभाव था। ये नता उदारबादी दस अथ म थे किय प्िनि झासत का सहयांग तैकर 
सामाजिक घामित एवं राजनातिव सुधारा का सम्पन्न कराना तथा वबानिव तरीझा स शान रन 
भारतवाधपिया को राजनीतिक अधिकार प्राप्त कराना चाहत थ। परतु 20वां सदी क' प्रारम्भ म 
भारत के राष्टीय नेतत्व म कुछ उमग्रवादी धारणायें उत्पन्न हान घगा । परिणामस्वर्ष्प उदारवादियां 
की सनीतिया व विरोध से बात ग्रगाधर तिवक जरविद धाौप जाता तातपतरायथ विपिनचट पाल 
नीमती एना बसट आदि ने उग्र राप्टीयता था विचार रपे । य नता भारत का विदेगी सत्ता म 
स्वतात्र कराना प्रथम काय मानते थे । ये समाज सुधार तथा घामिक सुधार क कार्यों व॑ विराधा 
नही थ । परतु धच्वका विल्वास था कि विट्या राजनीतिक सत्ता का सहायता तर एस सुधारा 
का करवाया जाना कोर्ट औचित्य नहां रस सकता जौर न वह प्रभावयात्री हो सकते है । 

व्स हृष्टि सं हम राप्ठोपर आदोजन व नतुत्व का निम्नावित उणिया मे वर्मीकृत करके 
राजवातिक विज्रास क्रम के अ्रतगत उनते विचारा तया कायकतापा वा विनेचन करये 

() सुधार आाटावना के नंता 

(2) बाग्रम व॑ आरम्भमिक उदारवादी नता 

(3) प्रूव गाषी युम के उम्रवाही नंता 

(4) गाधी युग व नेता 


सुधार झा दोलनो के नेता 


(क) राजा राममोहत राय (7772-833) 


राजा राममाहन राय का जम ]772 मे बगात के उच ब्राह्मण बुध मे हथा था | बचपन 
से हो दढ् बगता भाषा ने अतिरिक्त फारसी तथा अरबां भापाए सिखायी गया । तत्वाचात्‌ दहान 
सस्द्त भाषा व अध्ययन बिया | इन भाषाओं के अध्ययद का प्रभाव यह हुलं कि दहात 
भत्पायु मे ही दतक॑ माध्यम से इस्ताम तथा हिंदू घर्मो क॑ मूत्र श्रथा बुरान बंद उपनिपता जांदि 
वा अध्ययन किया और ”ह टि्दू पम के आतगत जा गए जन अधविज्वासा स धणा होन जगी। 
ये मूति पूजा तथा अनन“वरवाद वा हिंदू घम वा अभिनर अग नहां मानने जग । बुध बड़े होने पर 
य॑ तिब्दत गये । वहाँ इहाने बौद्ध घम्र ग्रथा वा अध्ययन क्या । बौद्ध धम म जा बुराच्याँ भा 
गयी थी उनसे भी राह घणा हा गया। शथ्हाने अ्पन॑ व्यक्तिगत जीवन म हिंदू समाज मे भा गया 
अनेक बुरीतिया वा भी कट अनुभव क्या यथां सती प्रथा बात विधवाओं का समस्या बड़ 

विवाह प्रथा महितराआ वी दासता की स्थिति आदि। उन्हांने यह निध्कय निकाजा कि य॑ समस्त 
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सामाजिक कलक धर्म पर आधारित कुप्रयाओ के विकास का फल है, न कि किसी धर्म विशेष के मौलिक 
सिद्धान्त । वाइस वर्ष की उम्र से इन्होने अग्रेजी भाषा का अव्ययन प्रारम्भ किया और उसमे भी 
दक्षता प्राप्त की । इसके कारण उन्हे ईसाई धर्म ग्रन्थो, पाश्चात्य देश के दाशतिको के विचारों 
तथा पाइचात्य साहित्य का अध्ययत करने का अवसर मिला । इससे उन्होने ईसाई धर्म की भलाइयो 
तथा बुराइयों का भी अनुभव किया । ये पाइचात्य शिक्षा से बहुत प्रभावित हुए जिसके अन्तर्गत 
अनेक विज्ञानो, सामाजिक शास्त्रों तथा दर्शव का अध्ययन कराया जाता था | 
भारतीय समाज के अन्तर्गत सामाजिक एवं धार्मिक सुधार कार्यो का आन्दोलन चलाने 
की तीब् आकाक्षा उनके हृदय मे जागृत हुईं । उनके विचारों से उनके अनेक साथी बहुत प्रभावित 
हुए। उन सबके सहयोग से 828 में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की । ब्रह्म 
समाज तत्कालीन भारतीय सामाजिक एवं धामिक स्थितियों के अन्तर्गत सुधार आन्दोलन की 
एक प्रमुख सस्था थी, इसके अनुसार अनेकेदवरवाद, समस्त मानव जाति के एक धर्म, सूर्ति पूजा का 
विरोध, एक निराकार ब्रह्म की सत्ता के ऊपर विश्वास, साम्प्रदायिक भेद-भाव की समाप्ति आदि 
के प्रचार आन्दोलन चलाए गए | ब्रह्म समाज के अनुसार जिस एकमात्र मानव धर्म को महत्त्व 
दिया गया उससे यह निष्कर्पं निकालना कठिन नहीं है कि राजा राममोहन राय हिन्दू होते हुए 
भी किसी प्रचलित ऐसे धर्म पर विश्वास नही रखते थे जिसमे साम्प्रदायिकता की भावना रहती 
हो | भारत की तत्कालीन परिस्थितियो के सन्दर्भ मे जहाँ कि धामिक भेदभावों ने समाज की 
एकता तथा प्रगति को अवरुद्ध करने मे महत्त्वपूर्ण काये भाग सम्पन्न किया था, राजा राममोहन 
राय के ब्रह्म समाज आन्दोलन में भारतीय राष्ट्रीय एकता का भारी समर्थन मिलता है । 
राजा राममोहन राय का कार्य क्षेत्र हिन्दू समाज मे प्रचलित विभिन्न बुराइयो का श्रन्त 
कराने मे अधिक था। उन्होने सती प्रथा को कानून द्वारा बन्द करवाने में तत्कालीन रूढिवादी 
हिन्दुओं के विरोध का डटकर सामना किया और इस वर्बर प्रथा के विरुद्ध भारी जनमत तैयार 
किया । महिलाओ के उत्यान में उनकी भारी अभिरुचि थी। वाल-विधवाओ के पुनविवाह, बाल 
विवाह की समाप्ति, वहु-विवाह की समाप्ति , स्त्री-शिक्षा, आदि का उन्होने तीन प्रचार किया । 
हिन्दुओं में जाति-प्रथा से उत्पन्न हुए सामाजिक दोषों का भी उन्होने तीन्न विरोध किया । हिन्दू 
समाज सुधार के निमित्त उन्होने विभिन्न हिन्दू धर्मशास्त्रो, स्मृतियों आदि से प्रमाण देकर बुराइयो 
का निवारण कराने का प्रचार किया । 
यद्यपि राजा राममोहन राय को न तो एक राजनीतिक चिंतक की श्रेणी प्राप्त होती है 
और न ही वे एक राजनेता की श्रेणी में आते है, तथापि उनके अनेक विचार तत्कालीन राजनीतिक 
व्यवस्था के अन्तर्गत बहुत महत्त्व रखते हे । वे 9वी शताव्दी के भारतीय पुनर्जागरण के आदि 
प्रणेताओं में से थे। यह पुनर्जागरण सामाजिक, घामिक, राजनीतिक आदि जीवन के समस्त क्षेत्रों 
से सम्बद्ध था। यद्यपि इसमे पाइचात्य सस्क्ृति, दर्गन तथा राजनीति के प्रभाव को अ्रमान्य नही 
फ्रिया जा सकता, तथापि इसके अन्तर्गत राजा राममोहन राय ने जिन विचारो को रखा वे कोरे 
पारचात्य विवेकवाद, बुद्धिवाद, आविभौतिकतावाद से प्रभावित न होकर हिन्दू सस्क्ृति, धर्म तथा 
शास्त्रों के विवेकपूर्ण निवंचन पर भारतीय परिस्थितियो के सन्दर्भ मे व्यक्त विचारों पर आधारित 
थे। चूंकि भारत मे उस समय विदेशी निरकुश शासन कायम था, अत भारतीयो की नागरिक, 
वेयक्तिक एवं राजनीतिक स्वतस्त्रताओं पर भारी अकुश लगे ये । अत राजा राममोहन राय ने 
अनुभव किया कि जब तक भारतवासी इन स्वतत्रताओ से वचित रहेगे तव तक समाज-सुधार या 
धरम-सुधार कार्य सम्भव नहीं होगे। पाश्चात्य देशो की परिस्थितियों के अध्ययन ने उन्हे यह 
समाधान कर दिया था कि पारचात्य देशो, विजेषकर इग्लेण्ड, मे जनता ने उन्नति इसीलिए की हे 
कि वहाँ _नागरिक स्वतत्रताओ का उपभोग करते है। भारत मे समाज सुधार एवं धर्म-सुधार के 
नि्ित्त प्रेस की स्वततता पपरिहार्य थी। किन्तु भारत की सरकार ने प्रेस की स्वतत्रता पर भारी 
प्रतिउन्‍्ध लगा दिये थे । अत राजा जी ने इसके विरुद्ध साविधानिक तरीके से आन्दोलन प्रारम्भ 
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कर लिया। शाहने काजकतता सुप्रीम कोट वे सम जनता की नागरिक स्मतनताओं पर लग 
गवनर जनरत के अध्यादाग के विरुद्ध स्मरण पत्र पर किया । वहा उस अस्वीकार कर दने पर 
प्रिवी चॉसित मे भी स्मरण पत्र भजा। यद्यपि वहा भा वह अस्पीक्षत हो गया तथापि उहाने 
साविधानिक तरीका से दस पायाचित भाग की पूत्ति बे विए जाहोतन जारी रफा । बतत उनकी 
मूयु बा दो बप पशचानु [835 से सर चाल्म सटकाक जब गवनर जनरव होकर आया ता उसन 
भारतीय प्रस की स्वतनता का मायता दी । 
भारत म प्रिटिंग सरकार द्वारा स्थापित 'याय व्यवस्था वे जतगत न ता भारतवासिया 
को सती "याय मित्र सकता था आर न यहा याबपातिका कायपाविका से स्वतन थी । राजा जा 
ने नक विछश्द्ध जावाज उठायी | उहाने सरकार व सम ॥ प्रस्ताव रख कि यायाजयां मे ज्यूरा 
प्रथा जायू बी जाय यायाधीश तथा मजिस्टट के पद पृथक फ्रिय जाय कम्पती की नागरिक सवा 
मे भारतीय नागरिका की जधिक से अधिक साथा मे नियुक्ति की जाध जौर विधि निर्माण के 
निर्मित्त भारतीय तनमत का चान जिया जाए। उहान दिसाना वे उपर जमीटाश वे अत्याचारा 
के विरुद्ध भी कानून बनात की भाग की । 
राजा राममोहन राय सवसे पहन वह नता थे जिहान भारतीय जनता की राजनीतिक 
एवं नागरिक स्वतनताणा वे सम्बघ में वधानिक तरीक॑ स सरकार के समक्ष मात रसी | वयक्तिक 
स्वतत्रता वी उपवत्यि कराना उनके राजनीतिश विचारों का केट था। नागरिक जधिकारा के 
निमित्त व विधि क॑ चासन को जागू करत वे हिमायती थ । उहान पाएचात्य दया की राजनीतिफ 
धारणाजा वा सतत भारतवासिया को त्या जौर जत से 7830 मे जब व॑ दण्ड गए त्ता व 
प्रथम भारतीय यक्ति थे जिहान इग्तण्ड की यात्रा की थी । वहा द॑ स्वृतजता «मी तथा मानवता 
प्रमी महानू्‌ विभूतियां ने उनका हत्य से स्वागत क्या | राजा जी न इग्वण्ड की जनता को 
भारत की स्थिति से अवगत कराया जौर टस्लएट म भारतीय जनता की मांगा वे! समथन मे 
जनमत जुटाने का काय किया। वुछ काह तक वहां रहने के पश्चात्‌ 833 मे वहां उनकी 
मृत्यु हों गयी। 
भारताय पुनर्जागरण की प्ररणा देने वाने समाज-सुधार एंव धम-युघार के काय वी 
एवं नवीन टिया से सचालित करन वाज पाइचात्य सस्कृति का भारतीय सस्दृति क साथ समय 
करने वाते तथा भारत की राष्टीय एकता वी भावना का संच्रार करन मे महत्त्वपृण भूमिका प्रस्तुत 
करने वात जौर भारतवास्तिया को नागरिक एवं राजतीतिक स्वततता ये महत्त्व वा सता द॑ने 
वाते व प्रथम भारतीय थे | उतके अथर प्रग्ासा का ही यह फत हुआ कि भारत का बुद्धिजीवी 
बग समाज-सुधार धम सुधार एवं राजनीतिक मांगा क॑ प्रति जागरूक हुआ। उलेक॑ विचारा ने 
भारतोय राष्टोय जोवन मे एक नई जहर पेंदा को । उनको मृत्यु क॑ पतचात्‌ उनके ब्रह्म समाज वे 
काम को उनके ऐिप्यो सह॒पि दब हनाथ ठाकुर तथा वहबचात सन ने जागे बटाया और वाजा तर 
म॑ आय समाज प्राथना समाज तथा अय सुधार सगठना को उनसे प्ररणा सित्री। जब भारत मे 
राष्ट्रीय आटोजल का जीगणश हुतातो राष्ट्रीय जादोवत के जग्रभग सभी आरम्भित् नेता 
जिह हम उदारवाटी वहते है राजा राममोहन राय के विचारा स प्रभावित थे जौर उही की 
नोत पर उह्ाने राष्ट्रीय आजोतन को आगे बढाया! सुरद्रनाथ बनर्जों नं उऊाह भारत म 
साविधानिक आडहोजन का जनक वरव सम्बोधित किया है। राजा राममाहन राय ने जा सदेश 
भारत को टिया था 'उसझ्े कारण भारत वा तव जागरण तथा शप्टीय आटोपन प्रारम्भ हआ । 


(ज) स्वामी दयानद सरस्वतां (824-883) 


राजा राममांहन रास के ब्रह्म समाज श्रादोतत वी ही भाति उन्लासवां शात्ताती वे 
ल्तीयाध से भहंपरि दयानह सरत्वती टारा स्थापित आय समाज ने हिंदू धम सुघार भारतीय 
समाज द॑ सुधार तथा भारत से नव शाप्ट्रवाली हिला दा प्रसार वरने मे बहुत बता सोगटान किया 
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है । यह भी एक महत्त्वपूर्ण गत है कि ब्रह्म समाज का महत्त्व धीरे-धीरे घटता गया, परच्तु आय॑ 
समाज आज तक अपने विकसित रूप में न केवल विद्यमात है, अपितु भारतीय हिन्दू समाज के 
अन्तर्गत उसे व्यापक माच्यता प्राप्त हुई है। स्वामी दयानन्‍द सरस्वती, जिनका मूल नाम मूलशकर 
था, 824 में गुजरात के एक कट्टर हिन्दू ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता एक कट्टर 
शिव उपासक थे। अत मूल शकर को वाल्य काल मे शिव भक्ति की शिक्षा दीक्षा दी गयी। 
वात्यवस्था से ही मूल शकर एक प्रतिभाशाली तथा विवेकपूर्ण चिन्तन करने वाले व्यक्ति सिद्ध 
हुए । शिवरात्रि के पवे पर एक दिन रात्रि को शिव मन्दिर मे जागरण करते हुए उन्होने देखा 
कि एक घूहा शिवलिंग के ऊपर चढाये गये प्रसाद को खा गया और शिवजी की मूर्ति जो इतनी 
महान्‌ शक्तिशाली मानी जाती रही, वह स्वय चूहे से अपनी रक्षा नही कर सकी । उन्होने अपने 
आपसे प्रश्व किया और अपने पिता से भी, कि आखिर यह क्या रहस्य था | कुछ काल पहचात्‌ उनके 
घर में विशुचिका से दो मुृत्युएँ हो गयी। उन्होने तव भी यही प्रश्न किया कि जो परम शक्ति- 
शाली शिव-मूर्ति निरन्तर पूजी जा रही है, वह ऐसा त्राण नहीं दे सकती तो उस सूति की पूजा 
पर विश्वास रखना कौन-सा धर्म है ? बस यही से वे सत्य ईश्वर की खोज में लीन हो गये । वे 
राजा राममोहन राय की तरह भूर्ति पूजा के विरोधी तो हो ही गये । साय ही सत्य की खोज में 
लग गये । पिता ने उनका मन वहलाने के लिए उनकी शादी का प्रस्ताव किया तो वे घर छोडकर 
ही चले गये और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उत्तर भारत के विभिन्न तीर्थों मे भ्रमण करने लगे । 
उन्हें ऐसे गुरू की तलाश थी, जो उन्हे सत्य का दर्शन करा सके । अनेक मठो में जाकर उन्होने 
दर्शन का अध्ययन किया, योगाभ्यास भी किया, साथ ही वेदों का भी अध्ययन किया । उन्हे कोई 
सच्चा साथु नही मिला जो उनकी निष्ठा का भाजन वन सके। अन्तत 24 वर्ष की आयु मे 
उन्होने स्वामी पूर्णानन्द से दीक्षा लेकर सन्‍्यास ले लिया और स्वामी पूर्णानन्द ने उतका नाम 
दयानन्द सरस्वती रखा | बाद भे वे मथुरा में स्वामी विरजानन्द के कठोर अनुशासन भे उनके शिप्य 
रहे । उन्होने दयानन्द को उपदेश दिया कि वे इस विरव मे फैले अ्नाचार आदि से विरक्त रहे 
गौर वेदो मे वर्णित धर्म को अपनाये तथा विव्व को इसका सन्देश दे । 
यद्यपि स्वामी दयाचन्द ने सन्‍्यास धारण कर लिया था, तथापि वे सासारिक जीवन से 
विरक्त नही हुए । उन्होने सन्‍्यास सत्‌ की खोज के लिए धारण किया था। उन्हे ब्रह्म के दर्शन 
वेदों भे हुए। सनातन हिन्दृ-धर्म में प्रचलित अनेकेश्वरवाद कर्म-काण्ड, मूरति-पुजा आदि को उन्होने 
धामिक आडसम्वर तथा पाखण्ड समझा | राजा राममोहन राय की सगूर्ति-पुजा विरीधी तथा 
एकेश्वरवादी ब्रह्म समाज की शिक्षाओं का आधार उनका उपनिपदो का ज्ञान या, जबकि स्वामी 
दयानन्द ने वेदों तथा वेदिक धर्म का अवलम्बन किया और यह उपदेश दिया कि वास्तविक पघर्म 
वेदिक धर्म हे जो आधुनिक विज्ञान, विवेक, तक॑ आदि सबका मूल है। वेदों मे वह समूचा ज्ञान 
भरा पडा ह॑ जो कि आधुनिक विकास के अन्तगगंत व्यक्त हुआ है। पुराण, इतिहास, धर्मशास्त्र 
णादि की सत्यता सदिग्ध है। वेदों मे निहित ज्ञान वास्तव मे ईड्वर की धाणी है। इस प्रकार 
स्वामी दयानन्द ने चैदिक घर्मं को ही वास्तविक धर्म माना और उसी का उपदेश जनता को 


दिया । स्पप्टतया उनके विचार जाति-पातिगत भेदभाव, छुआछूत की भावना, ऊँच-नीच आदि 


के कट्टर विसेवी थे। इस हृष्टि से उन्होंने सनातन हिन्दू घ॒र्म के अन्तर्गत आ गयी बुराइयो का 
कट्टर विरोध किया। 


अपनी शिक्षाओ का प्रसार करने के लिए उन्होने 875 में बम्बई में आय समाज की 
स्थापना की | फिर उसका प्रसार लाहौर तथा उत्तरी भारत के अन्य स्थानों मे भी किया । स्वामी 
जी द्वारा स्थापित आर्य समाज एक ऐसी सस्था थी जिसके उपदेश सरल, मानवतावादी एवं 
मुगमतापूर्वक ग्राह्म सिद्ध हुए । इनमे हिन्दू धर्म के जन्तर्गत मान्य सस्कारो, कर्मकाण्ड, परिपाटियों 
आदि की जटिलता नही थी | आर्य समाज ने शुद्धिकरण की योजना अपनाकर विघमियों को भी, 
() राष्ट्रेय आदानन/4 
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हिंदू धर्त में जान का माग प्ररास्त किया । सतातन हिट धम के जतगत घम बरहिप्दूत जागा 
तथा विध्िया का अपन मे मितरा जनवी परदस्था नहा थी। जाय समाज न इस वठार निपम 
वा सण्लन जिया जौर ठख प्रवार उसने भारतीय राप्टीयता वे! निमाण मे महवपूण यागटान 
किया। ब्रह्म समाज वे अतगत पाजचात्य सस्ड्ति तथा ईसाव्यत का भी प्रभाव बना रहन से 
वह अधिक नोकप्रिय नेट हो पाया जयकि आय समाज पिशुद्ध तथा हिलत्व तथा वद्धिव संस्कृति 
पर जाधारित हान वे धारण बहन जनप्रिय सिद्ध हआा | 
स्वामी टयानार ने तत्ातान हिंद समाज से अ तग्रत जिन बुरात्या का दसा उठ 
समाप्त करन का अभियान भा प्रारम्भ शिया । बाव विवाह बहु विवाह विय्वाआ वी समस्या 
टिला प्रसार बादि के सम्पाथ मे भी स्वामी जा न युराट्या का निराकरण करने वे जाहजस 
चवाय | शिक्षा प्रसार क क्षत्र म जाथ समाज का मह्त्त्वपृण यागदान रहा ह। सतणा को समस्या 
में छाही परी जनेका लितां सस्यायें आय समाज के द्वारा स्थापित का गयी हैं। स्वामी जी न॑ 
जनिवाय निशुत्त्त शित्रा का जावश्यकता का बहुत महत्त्व तिया। उनया मत था कि 8 वप वा 
उम्र तक शिक्षा अनियाय हानी चाहिए । लिखा का उदय बच्चा थी बौद्धिक रक्तिया का धिफास 
उनमे हलल्य साधन की टंव उत्पन बरना ब्रह्मचय पतन चरीरिक विशास तथा आत्मानुशासन 
की प्रवृत्ति जाएत करना हाना चाहिए। वे गुलरूकुदा सह तिखा सस्याजा की स्थापना पर बज 
दते थ। सह शिक्षा वा वे उचित पी मानत थ । 
स्वामी जी की जिला याजना राष्टीय थधित्वा की दयातव थी। उनके द्वारा स्थापित आय 
समाज की रिक्षाय धम निरपक्षता वी एसी धाजनाए है जिनके जातगत साम्प्रदाधिक भेट्माव 
जातिगत भेटभाव या धमगत घणा का कार्ट स्थान प्राप्त नहा है। व विभिन्न धर्मो के. जतगव 
नाधविश्यासा व विरावी थ। उनका आय समाज एसा हिंदू धम था जा एक मानवताबाटी धम 
वी तिला दता € और जिसमे प्रत्यक यक्ति का शासिव वरन का प्राविधान है। भारत सह 
विविध धर्मों का मानन बाजी जनता के तविमित्त राष्टौय एक्सा की धारणा को वजबती बनाये वे 
जिए जाग सभाज स उत्तम और क्या म्रवस्धा हा सबती थी ? स्वामी जी की अयथ चिधाओा थे 
भतगत उनका स्वटे प्ती क॑ प्रति प्रसभ बण “यवस्था टारा उत्पन उस्पूल्यता का विनप्ट करना हिंदा 
का राप्ट भाषा के रूप स समानता मसहिवा उद्धार सत्य वे प्रति निप्ठा धामिक सहिष्णता तथा 
सामाजिक बुप्रयाला का तीत्र विराध सामित हैं। दस प्रकार नव जागरण के युग म समाज तथा 
परम के वेत्र से जा सुधारा की याजनायें तथा प्रचार उहान सम्पन्न क्िय उतने भारतीय जनता 
मे राष्टीयता वी भावना जागत परन तथा एक प्रवुद्ध चेतना उत्पन करन की दिभा मे महासु 
यागठान किया । 
स्वामा दयानदे के वंचारा का क्षत धम तथा सभाज सुधार तक हा सीमित नही है। 
गजनीलिक क्षतर मे भी उनव॑ विद्यार पहत्तपुण हैं। व एप यथाथ जाब्ृताजवादी थ। सद्यति व 
समाज को एक सावयव वे! हूप से मानत व तवापि उसके अतगत यक्ति की गरिमा दा बनाय 
रखने वे जिए प्यक्तिगत स्ववतच्नता समानता तथा व धुत्व का धारणा पर बन्न दत थे। राप्य 
के काय तन व॑ सम्बंध मे उहाने जपन युग म यूरोपीय लया म विकसित यद्भाव्यम्‌ ([355८2 
शि।०) नीति का विराध करके तॉकक्‍्याणकारा राय के जाट को भाय क्या । व भासन 
सत्ता के वजीक्रण की प्रवृत्ति के विरोधी थे और प्रतिनिध्यात्मक सस्वान्ना द्वारा वासन सचानन 
टिये वाने की आवस्यक्ता पर उहाने बन दिया । उस काल मे भारत की भासन सत्ता शिटिल 
नौकरणाही थी स्वे'छाचारी गासन के अस्तगत थी । एंस सभ्य म स्वामी दयानाद न प्राचीन 
 आरनोग लाउताची पद्धतिया का जागू किये जान वी जावश्यकता पर बच लिया! उनका मत था 


2 झवामा दयातह स्वय गूजराता थे। उनको रचनाएं जिससे सस्याथ प्रवाशग प्रमुख है टिंदी मे विखा 
गयी थीं। 


34 


क्रि देश की प्रतिनिध्यात्मक सस्था में तीन प्रकार की सभाये होती चाहिए, राज्य सभा (राजनीतिक 
कार्यों के लिए), धर्म सभा (धर्म सम्बन्धी व्यवस्था के लिए) और विद्या सभा (सामाजिक एवं 
सास्क्ृतिक कार्यो के लिए)। वे प्रवुद्ध प्रतिनिवियों के हाथ मे शासन सत्ता रखने की नीति के 
समर्थक थे। उनके राजनीतिक विचार प्राचीन भारतीय राजश्ास्त्र प्रणताजो की शिक्षाओं पर 
आधारित थे, मुख्यतया वेदों तथा स्मृतिकारो के विचारो पर | 
स्वामी दयानन्द के विचारों तथा उनके द्वारा स्थापित आर्य समाज के कार्य-कलापो ने 
9वी सदी के भारतीय पुनर्जागरण के विकास मे महान्‌ योगदान किया। उन्होने हिन्दू समाज 
को अन्धविब्वासों, सामाजिक कुप्रयाओं के गत तथा विविध प्रकार के भेदभावों मे फस जाने से 
बचाया, साथ ही ईसाई मिशननरियों तथा मुस्लिम धर्म के अत्याचारों से भी बचाया | 9वी सदी 
के भारतीय पुनर्जागरण के अधिकाञ नेता पाइचात्य सस्क्ृति के प्रशसक थे। उनके कार्यकलापो 
में पाज्चात्य रग था। स्वामी दयानन्द ने भारतवासियों को विजुद्ध भारतीय सस्क्ृति की गरिमा 
का उपदेश देकर भारतीय राप्ट्रीय भावना के सचार का वीज वपन किया । यही कारण था कि 
भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन मे पाच्चात्य प्रेमी उदारवादियों की नीतियों के विरुद्ध उग्र राष्ट्रीयता 
का अभ्युदय हुआ । तिलक, लाला लाजपतराय, विपिन चन्द्र पाल, महात्मा अरविन्द, विवेकानन्द 
आदि सभी ने विशुद्ध भारतीय सस्क्ृति का सन्देश दिया। इनके विचारों मे स्वामी दयाननन्‍्द के 
प्रभाव को विशिष्ट स्थिति प्राप्त होती है। दयानन्द को एक विशुद्ध राजनीतिक विचारक की 
श्रेणी तो प्राप्त चबही होती, और न ही वे अपने युग के अन्य कई नेताओं की भाँति के राजनेता के 
रूप मे थे जिन्होंने किसी प्रकार के साविधानिक आन्दोलन मे सक्रिय भाग लिया हो । परन्तु समाज 
तथा धर्म सुधार कार्यो के सम्पादन के साथ-साथ उन्होने जिन राजनीतिक आदर्शो की व्यास्या 


की थी, उनके कारण राप्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन को बहुत प्रेरणा मिली और उनके अनुयायी 
बाद मे सक्रिय राष्ट्रीय राजनीतिक नेता बने । 


(ग) स्वामी विवेकानन्द (863-900) 


9वी शताब्दी के धर्म-सुधार तथा समाज-सुधार आन्दोलनों मे राजा राममोहन राय के 
ब्रह्म सममाज तथा स्वामी दयानन्द सरस्वती के आय समाज ने भारत की हिन्दू जनता मे जिस नव- 
चेतना का सचार क्रिया था, उसे और अधिक भारतीय हृप्टिकोण से व्यक्त करके भारतीय धर्म को 
सार्वभौम रूप प्रदान करने का कार्य स्वामी विवेकानन्द द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन ने किया। 
स्वामी विवेकानन्द ने वेदान्त पर आधारित हिन्दू धर्म तया हिन्दू सम्कृति की महानता को विदृव 
के समक्ष प्रस्तुत करके उसके मानवतावादी स्वरूप का भारत मे ही नही अपितु अन्तर्राप्ट्रीय क्षेत्र 
मे प्रचार करने मे सफलता प्राप्त की | उनकी शिक्षाओ तथा विचारों का भारत के कोने-कोने मे 
प्रचार होने से वाद के राष्ट्रीय नेताओं, विशेषकर गाधी जी ने राष्ट्रीय आन्दोलन की अवधि मे 
“ाजनीति तथा आध्यात्मिकता के मध्य घनिप्ठ सम्बन्ब स्थापित करने मे अवलम्वबन किया और 
उस युग में पाय्चात्य की भौतिक्तावादी प्रवृत्ति मे राजनीतिक विचारों तथा व्यवहार को मुक्त 
“पने की प्रेरणा विश्व को दी। 
का सही अब ह दयानन्द मरस्वत्ती की भांति स्वामी विवेकानन्द भी न तो विशुद्ध रूप से एक 
2 378 59 22020 7 मतों मानना उपयुक्त हे। परन्तु उस युग के 
हि हद हि लक ण मे उन्होंने भारत की राजनीतिक एवं राष्ट्रीय 
चैतना को जागृत क ने मे सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत की थी । स्वामी विवेकानन्द की 
शिक्षाओ का बहुत अधिक अभाव पा इस जर्थ मे वे भारतीय राष्ट्रीय जान्दोलन के आरम्भिक 
20080 हे हो पड जाते ह। स्वामी दयानन्द, जो कि आरव भाषा से बिल्कुल अर्या चित थे, ने 
मर उजुएट थ, उन्हाने पाइचत्य दर्शन का गहन अध्ययन 
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क्या था। व जमराया तथा यूरोत्र वे अनकः देशा मं भी गये थ। व्सतविए अग्रमजी साहित्य 
पास्चात्म दरम एवं सस्ट्ृेत्र ग्र था के गहन अध्ययन के आधार पर उदहान भारतीय सस्हृति का 
गरिमा वो पाल्चात्य टयात की तुजना मे उद्धस्त सिद्ध करने वा सफत प्रयास किया । 
स्वामी विवेवानद का जम वयात के एक सम्भ्नात कायस्थ परिवार मे हुआ था । व 
प्चपन स ही एवं प्रतिभाशाजी तथा प्रसर युद्धि वात व्यक्ति सिद्ध हुए। उसकी माता हिंदू धम 
ग्राथा वा विदद्‌ चान रसती था उनस घाजक विवेवालातों (जिनका प्रारम्भ का नाम नरत्नाथ 
था] को भारी प्रर्णा मित्री । उनकी वितश्षण बुद्धि तथा स्मरण शक्ति दी प्रयसा उनके अध्यापका 
ने निरातर की है। विद्यार्थी जीवन स ही वे दव्नन तथा अध्यात्म चान से शति रखत थ। उनका 
“यान भारत वी दीन त़था दरित जनता वे दुखा की आर गया | उहाते जपन जीवन वा लश्य 
हरित जनता वे कक्‍णा का निवारण करना वनाया और दस उद्नेश्य सवे परभात्मा वी खोज 
कारन जग । उह ”स उदतेश्य वी सफलता वे जिए एक गुर की जावश्यक्ता थी और ऐस गुरू 
आह रामकृष्ण परमहस मित्र | यद्यपि रामहझृष्णन विवकानाद मे पिप्यत्व के पूर गुण पाए तथापि 
विवकानद सहझ विवक्शील “यक्ति न उनका गुरूत्व स्वीकार करने से पृव बहुत जम्बा अवधि तक 
उनकी सवा वी और उनके स्वरूप को पहचानन का प्रयास कया | भ्त म॑ उन्हान गुरू को 
राम तथा कृष्ण व जवतार के रूप मे स्वीवार क्या और गुरु तथा विष्य की जात्मा का सिलन 
ग्रुंट के शरीरात के समय ही हआ। उसके परटचात्‌ विवेकानद ने लपने गुरू के सता का 
प्रचार आरम्भ क्या । 
उहने कवकत्ता व समीप यारानयर मे 886 मर रामकृष्ण व॑ नाम से एक भंठ 
स्थात्ित क्या जहा पर उनते सहचारी जोग अध्यात्म का अध्ययन करत थे | उसके पश्चान्‌ वे भ्रमण 
बी जिए घत लिए। सारे भारत का भ्रमण करके उहाने यह निष्क्प निकाया कि परमात्मा का 
निवास धत्यंक -यक्ति की जात्माम है । भारत की दरिद्र जनता के कष्टा का तिवारण ही परमात्मा 
री सच्ची सवा है! व भारत की जनता व॑ मध्य अमीर गरीब दे भेदभाव से दुसी हए। जाति 
प्रथा व टोपा की टलकर उह वहा आधात पहुँचा । जत से व क्याकुसारी द पास समुठ स्थित 
एयः खट्टान पर बठपार विचार करत लगे कि उनका क्‍या कत्ताय है ? छाह बोघ हुआ कि मानव 
मसाज वी जात्मा मे परमात्मा का वास है । जत मसानव मसाजञ्न की संवा ही सच्ची न्‍ईबर सवा है। 
उहान यह जतुभव क्या कि मानव आत्तमा मं जो दिव्य तत्त्व है उस प्रकाश म जाकर उप्तकी 
जात्मा दी विद्धत वरने वाल तत्त्वा--काम क्रीध जोम मायामोह भादि स मुक्त कराना चाहिए । 
एमा दिव्य संदेश हिंदू मं वी विक्षाजा मे विद्यमान है। उहाते समूचे भारत का एक राष्ट वे 
रूप मे तिया। इस राष्ट्रीय महानता तथा एश्ता को बनाए रसन मे हिंदू धम ती विक्षाय योगदान 
ररती हैं। राष्ट का जमता का कध्टय तेथा दरिद्रता स नाण दन का युक्ति यहा है कि राष्ट्र का 
जीवन सम्पूण व॑ लिए त्याग तपस्या तथा सवा का भावना से निमित किया जाय । यही वास्तविक 
मानव धम है जिसनी लिला हिंदू घमगातह्ता के चतगत दी गयी है। यही भारतीय राष्ट 
सस्दृति तथा हिंदू धम वी महानता है! “ही का प्रचार एवं इनकी सही कार्या विति मानव वा 
उनके कप्टा स॑ त्राण दे सकती है। 

893 मे अमरीका के लिकागो नगर म विश्व भर के धर्मो का महासम्मेवन हुआ था । 
विवकान5 को उसम शासित होकर हिंद्दु धम का प्रतिनिधित्व करन की सजाह बुछ भारतीया 
नही। उह यह प्रस्ताव उचित वगा | परतु हसक॑ निमित्त उाहाने अमीर योगा द्वारा दी जान 
बानी आधिक सहायता लस्वीकार कर दी और निधन जनता द्वारा एकज धन ही स्वीकार किया 
व्याकि दे उसी निधन हिंदू समाज का प्रतिनिधित्व करने जाने वाने थे । जनक कष्ट सहन करते 


$ घत माम उठ खेतड़ी के राजा ने उपत्त समय त्या जबकि वे अमरीका मी यात्रा पर जाने वाल थे और 
उपक घर्चाव्‌ इसी नाम छ प्रसिद्ध तो गये । सर पूर्च उन्हाद अपन दई भाप रखे और अपना दाश्तवित्त नाम 
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हुए वे अमरीका पहुँचे । वहाँ सम्मेलन के प्रतिनिधियों की सूची मे उनका नाम अकित कराने की 
तिथि बीत चुकी थी । उनकी कोई पूर्व योजना भी नहीं थी, न उन्हें सम्मेलन की कार्य-विधियों 
की जानकारी थी। परन्तु वहाँ कुछ ऐसे व्यक्तियों से अकस्मात्‌ उनका परिचय हो गया जिन्होने 
धर्म-सम्मेलन के अधिकारियों के समक्ष उनकी प्रतिभा का परिचय कराया और उन्हे धर्म-सम्मेलन 
में आमत्रित करा दिया । इस महासम्मेलन में भाग लेने वाले विश्व के विविध वर्मो के प्रतिनिधियों 
में से विवेकानन्द ही ऐसे व्यक्ति थे जो सबसे कम उम्र के ये। उन्होने देखा कि सभी लोग अपने 
लिखित भाषण दे रहे थे, परन्तु उनके पास ऐसी कोई तैयारी नहीं थी। परन्तु उनका आशु 
व्यास्थान सुनकर श्रोता लोग चकित हो गए। उनके व्याख्यान ने सम्पूर्ण श्रोताओं को हिन्दू धर्म 
की महानता के प्रति आक्ृप्ट किया | यह पहला अवसर था जबकि इतनी विज्ञाल सस्था के 
समक्ष किसी भारतीय ने हिन्दू वर्म की महानता का सन्देश देकर विग्व के विविध धर्मावलम्वियों 
के ऊपर अपनी छाप छोडी । राष्ट्रीय गरिमा को विद्व के समक्ष प्रस्तुत करने का यह महान्‌ कार्य 
विवेकानन्द ने पूर्ण किया । उनके प्रभाव मे अनेक अमरीकी लोग आ गए। फिर वे इग्लेण्ड गए । 
वहाँ भी उनका इसी प्रकार सम्मान हुआ । जब वे भारत वापस आए तो फिर देश भर में भ्रमण 
किया । अल्मोडा जिले में चम्पावत के पास मायावती नामक स्थान पर स्वामी रामक्ृष्ण व 
विवेकानन्द की स्मृति में अद्वेत आश्रम की स्थापना उनके कुछ शिष्यो ने की है । यहाँ पर अध्यात्म 
खचितन के साथ-साथ गरीब जोगो को वीमारियों की नि शुल्क चिकित्सा प्राप्त करने की सुविधा भी 
दी जाती हे। वेलूर मठ की स्थापना भी 898 मे की गयी थी । यह मिशन का प्रमुख केन्द्र है। 
जमरीका के स्यूयार्क नगर मे उन्होने वेदान्त सोसाइटी की स्थापना की जिसका उद्देश्य अमरीका 
वासियों को वेदान्त का ज्ञान कराना था। यूरोप मे मेक्‍्समूलर को उनसे मिलकर बडा सुख तथा 
सन्तोप हुआ। इसी प्रकार इस्लेण्ड के अनेक दाशंनिक भी उनकी शिक्षाओ से वहुत प्रभावित हुए । 
भारत मे उभरती हुई राष्ट्रीयता के युग मे स्वामी विवेकानन्द की शिक्षाओ ने राष्ट्रीय नेताओ 
के समक्ष आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का आदर्ण प्रस्तुत किया। स्वामी जी ने बताया कि राष्ट्र का 
वास्तविक जीवन केवल धर्म है। उन्होने भारतवासियो को चेतावनी दी कि पाइचात्य देशो की 
भौतिकतावादी सस्क्ृति भारतीय राप्ट्र के उत्वान मे कभी सहायक सिद्ध नहीं हो सकती। उन्होने 
हिन्दू धर्म की रूढिवादी परम्पराओं को अमान्य किया जिनके अन्तर्गत जाति-प्रथा, छुआजूत आदि 
चुराइयाँ आ गयी थी। उन्होने ज्ञानयोग, कर्मयोग तथा भक्तियोग तीनो को सही परिपेक्ष में 
रखा और हिन्दू वर्म के मानवतावादी तथा आव्यात्मिक स्वरूप को ययाथर्थ के सन्दर्भ मे व्यक्त 
किया। उन्होने बताया कि वर्माचरण दरिद्रता में सम्भव नही है, दरिद्रता निवारण सच्चा मानव 
नम हें। विवेकानन्द मूर्ति पूजा के विरोधी नही थे, प्रत्युत्‌ वे मूति पूजा को एक साधन के रूप मे 
मानते थे &। जाति-पाति के भेदभाव, छुआछूत की प्रथा के निवारण तथा अन्य ऐसी कुप्रथाओ का 
पर करने के लिए उन्होने शिक्षा की महत्ता पर वल दिया | यद्यपि विवेक्रानन्द न एक राजनेता 
के जौर न के राजनीति से सहानुभूति रखते ये, तथापि उनके विचारों मे देशभक्ति तथा राष्ट्रप्रेम 
जी पडी थी। अत अध्यात्मिक आधार पर राष्ट्रवाद के विकास में उनकी जिक्षाओं 
का महत्त्वपूर्ण अभी नि: पडा जिसे वाद मे तिलक, अरविद तथा गावीजी ने अपनाया । उनका 
ब्ेदान्त का पाथ्चात्य के विज्ञान के ये पक बे हु बा आल 5 23 पक 
देते थे जिसमे ज्समानता, अन्याय, शोपण, निर कुशता 3 तरल 2820 हिल 
एव पास्पर जआानत्व की भावना से जीव यापन करे डा सम 28 86048 
अपितु विश्व जो मानवयम की महत्ता सिणायी जम बात पक 5५ जल कलम 
कि हि हर जमसका जात उन्होंने वेदान्त तथा भारतीय सम्कृति 
ला 2 पह हुजा रि स्वामी विवेकानन्द की शिक्षाओ ने भारतवासियों को राप्ट्ीयता 
हो चेतना ही औो बे चाष्ट्रीय स्वतन्तता के महत्व को अल का यो को राष्ट्र 
न्‍ है ने लगे। इस हृष्टि से भारतीय 


37 
रॉप्लीय जा जिन वा प्रभावित करने मे स्वामा विवक्ान 2 वा नाम विस्मृत नहा जिया णा सकता। 


राष्टोप उदारवादी नेता 


(व) दादामार्ट नौरोजो (!825-9व7) 


आरतीय राष्ट्रीय जाटोवन के प्रारस्मिक अग्रगण्य लताजा मे दाहाभाई नौरांजी का 
संवाआ वा भिस्मुत नी किया जा सता | डोट वभी-क्भी राष्ट्रीय आहाजन वे भीष्म पितामह 
दी भत्ता नो साली है। काग्रस वी स्टापना एवं उसरे विराम मे वें [885 से 9]7 लय 
जआाजास अपना सक्रिय सहयोग दत रह | वे जरती पीटी छे दस संस्था था वयोपृद्ध बला 4 | 
हाटामाई नौरोजी काग्रस के आरम्भिक युग व उटारवाटी नताआ मे में थ। उनवा राफ्तप्रम तथा 
तेलमक्ति उही की तरह उच्च वारटि दी थी। दाहभारद नौरोजी का बाग्रस व माथ संम्पव 
विजकुन प्रारम्भ मे ही हो चुका था और उसके पहचात्‌ अपनो पयाप्त वृद्धावस्था तके बह वाग्रस 
की सवा करत रट। उतहारबवात्या वी परम्परा व अनुरूप नौराजी भी अग्रजी तिता तथा 
सम्धाआ वी उप्ठता पर विश्वास रखते थे। अत आरमस्सित उत्परवाती नताभावी उणी मे 
दात्ाभाई नौराजी राजतीसिक भिवाव्जत्ति की नीति के जगुवा बने रह। उह 886 893 
नथा 906 मे तीन बार काग्रस की अध्य तत्ता करत का सम्मान प्रदान जिया गया। उहान इस 
हायित्त बा पूण निप्टा वे साथ सम्पन्न सथा। उनका नतव मे हा पद्मासि सीतारामया क 
हटा मे वाग्रस का स्वम्प प्रगासतिक कवठिनात्या को हर करने की याचना करने वात जनता 
वे! एक अगर से एक एसी राप्तीय सभा के रूप मे विकसित हुआ पिसका उद्तेशय निरिचित रूप स 
स्वराग्र प्राप्ति हा गया । 
काग्रस की स्थापना व कुछ ही वर्षो के पश्चात्‌ त्रिटिश सरकार कांग्रस पर सतह करन 
जग गया थी और उस समाप्त कर दन के प्रयास भी किए गए। परतु दाटाभाई नौरोजी के 
नतत्व मे काग्रस ने अपनी यही नीति घोषित वी कि बह दगगण्ट वी पय्यायप्रियता पर विश्वास 
रुसता है। प्रिटेन क॑ प्रति उनकी जसीम निष्ठा के वारण उह दृ०्तण्ड की कामन सभा के जिए 
भी निर्वाचित कया गया। स्थय हाटाभाई रस महानु श्स्था म प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का 
तांत्र अमितापा रसते थ। वे रस सम्था मे चुन जान वाल प्रथम भारतीय थ। व इस सस्या म॑ 
जावर प्रिटिंग सरकार तथा प्रिटिश जनता का भारत की वास्तविक स्थिति से भ्रवगत कराना 
चाहत थ | वहाँ उहाने टग्तण्ल की जनता का बताया नि काग्रस भारत की चिक्षित जनता का 
मसस्‍्था है जा ब्िटिय सस्थाजा तथा परम्पराणा के प्रति निप्ठापान है । जब 905 मभ' लाड वजन 
की प्रशासन चीतिया विचवपषक्र प्रगवि'ल का जकर दशा भ घार असताप छा गया था भौर 
उगाज भे पिस्फाटक स्थिति उत्पन् हो गयी थी ता 906 म काग्रम के क्तकत्ता अधिवेशन मे 
हाटाभार्ट नौरोची को काग्रस जध्यश् के पद पर प्रतिष्ठित विया गया । चस समय देटा मे उम्रवादी 
राष्ट्रायता का विकास होने हेगे गया था। अ्िंटिश शासन की नीतिया वा विराध बढता जा रहा 
था। टह से स्वेटशी आलोलन त्ीज़ गति से बट रहा था। अप्रजा ने भी छुसतमाना में साम्प्र 
टाग्रिस भावना बहाने की नीति अपनाकर वाग्रस की राष्टाय एकता को जवरुद्ध करने का तुचक्र 
फता तिया था। रनके परिणामस्वरूप हासन का नीतिया के वि+द्ध जनता के लसतांप का दवान 
के जिए शासन ने जो दमन की नीति अपनाई थी उसकी प्रतिक्रिया अब जधिक स्वायत्त टर्सित 
की माँग (स्वराग्य) परहिष्कार स्वनेद्री तथा राष्टीय शिक्षा के प्रसाद वे रूप म बट गयी | हे 
सच प्रस्ताव 906 के कजकत्ता जधिवइन मे दाहाभाई नौराजी क॑ नंतत्थ तथी हक 
वाग्रस के द्वारा पास क्यि गय । उह्हान ब्रिटिश सरकार वा स्वेछाचारी प्रधासनिरद हक 
नीतिया कर पर्दाफाश क्या # उनती रचना [पवाका एग्राणोएश पाता8) मे बट 
जाँकड़े हेकर जिलिण चासका की जायथिक तथा प्रह्यसनिक रावण की नीतिया 33222 
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की उनके श्ञान्त तथा उदार नेतृत्व में काग्नेस की एकता तथा प्रतिष्ठा बनी रही । यद्यपि काग्रेस के 
अन्दर उग्रवादी तत्त्व पर्याप्त अधिक विकसित हो चुके थे तथापि उन्तके प्रभाव से कम से कम 
906 में काग्रेस मे विभाजन रुक गया । 

दादाभाई नोरोजो की देश भक्ति, राष्ट्रसेवा, सौजन्यता तथा ओजस्विता के कारण उन्हे 
'राष्ट्रीय अनन्दोलन का पितामह' कहना सर्वेथा सत्य है। यही कारण है कि उनके सफल नेतृत्व 
में 906 तक काग्रेस की उदारवादी नीतियाँ बनी रही । साथ ही ब्रिटिश सरकार के समक्ष 
काग्रेस को नीति बीस वर्ष के अन्दर ही 'भिक्षावृत्ति' से कही अधिक आगे बढ गई और नौरोजी के 
काल मे ही 'स्वराज्य' की मॉग तक पहुँच गई । यद्यपि उस काल की स्वराज्य की माँग 929 
की पूर्ण स्वाधीनता की माँग के सहश नही थी, तथापि वह औपनिवेशिक स्वराज्य की माँग के 
रूप मे थयी। ब्रिटिश नौकरशाही का विरोध बढने लग गया था | इस विकास-क्रम मे दादाभाई 
नौरोजो का सक्रिय भाग रहा । 


(ख) सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ([848-925) 


भारत मे राष्ट्रीय आन्दोलन का सगठित सूत्रपात करने वाले अग्रगण्य नेता, अपने युग के 
महानतम व्यारयानदाता, ब्रिटिश शासनकाल में इण्डियन सिविल सविस की परीक्षा उत्तीणं करने 
वाले सर्वप्रथम भारतीय एवं ब्रिटिग शासन तथा ब्रिटिश सस्क्ृति के सच्चे पुजारी होते हुए भी 
भारतीय राष्ट्रीय चेतना को सक्रिय रूप प्रदान करने वाले महापुरुषों मे सुरेन्द्रनाथ बनर्जी का नाम 
सर्वेप्रयम आता हे । उस युग मे भारतीयों के लिए इग्लेण्ड मे जाकर सिविल सर्विस परीक्षा मे 
सफलता प्राप्त करना अत्यन्त दुस्तर कार्य था, परल्तु सुरेन्द्रवाथ बनर्जी इसमे सफल हए। 87] 
में वह मजिस्ट्रेट पद पर नियुक्त हुए परन्तु दो वर्ष के बाद उनके ऊपर सरकारी आचरण मे दोप 
लगाकर उन्हे पदच्युत कर दिया गया। यह तत्कालीन शासको का अन्यायपूर्ण व्यवहार या । 
बनर्जी ने इसके विरुद्ध इस्लेण्ड की सरकार के समक्ष अपील भी की परन्तु कोई सुनवाई नही हुई । 
इसके उपरान्त श्री बनर्जी ने अपना जीवन राष्ट्र सेवा मे लगा दिया | कुछ समय तक मेट्रोपोलिटन 
कालेज मे अग्रेजी के प्रवक्ता रहे, फिर पत्रकारिता का कार्य करने लगे । सरकार की आलोचना 

फरने पर उन्हे एक वार कारावास का दण्ड भी मिला । 
राष्ट्रीय आन्दोलन के एक प्रारम्भिक नेता के रूप में वर्न्जी का सबसे महत्त्वपूर्ण योगदान 
इण्डियन एसोसिएशन की स्थापना (876) करना था, जो काग्रेस की पूर्वगामी सस्था थी और 
काग्रेस की स्थापना हो जाने पर उसमे विलीन हो गई । इसके उपरान्त बनर्जी आजन्म काग्रेस की 
मेवा करते रहे | वह दो वार (895 तथा 902 मे) काग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। 4905 
मे जब ब्नविटिश सरकार ने वग-विच्छेद कर दिया, तो बनर्जी ने उसके विरोध मे एक प्रभावशाली 
आन्दोलन का नेतृत्व किया । इससे पूर्व वह भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के उदारवादी नेता थे । 
जब काग्रेस मे उग्रवादी दल उत्पन्न हो गया तो बनर्जी अपनी उदारवादी नीति पर हृढ बने रहे । 
वह जहाँ एक सच्चे राष्ट्रभक्त तथा देगभक्त नेता थे, वहाँ वह ब्विटिश शासन तथा ब्रिटिश सस्थाओ 
हक 8220: है. अबकी ज करते रहे कि अग्रेजो से भारतीय माँगे पूर्ण कराने मे 
कल कस रा गा [का माग पक जाये और अपनी कठिनाइया वैधानिक 
करेगा जिसका मूल अग्रेजी चरित्र अग्रेजी बाएँ शक होगी ।* किक 
भारत का राजनीतिक भोग क मानते थे 28 हमे नकल हर नह लड़ को 
थ। प्रिटिंग संविधान तथा मस्यायों के बी 5 5 अं 8200 6000 ६8 
हि अग्रेज भातवानसियों के 2 हे रा ४ ह दि महज 0: 
उन्हे वह सुविधाएँ नही देते हैं, जिन्हे वह स्वय 


हि  जपनी प्रजा समझ कर 
शजण्ट के प्रजाजनों के रूप में प्राप्त कर सटे £ ई 

की के  _। + भाप्त कर रहे है। इस पर भी लार्ड मिटो के जश्ञासन काल मे 
बनजा साहब का लाठी चाजं में पुलिस के इण्डो की चोट खानी पड़ी ॥ 
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वीमवा सदी वे आरम्भिक वर्षों म॒ जब वाप्रस क आदर उप्रवात्थि का प्रभाव बतन जगा 
तो सुरल्नाथ बनर्जी का प्रभाव कम हान जगा । परतु व 925 तब अर्थात अवनी मृत्यु पयत 
चाग्रस तथा राष्ट्रीय आ टालन का नतत्व यथापुव अपना उटारवाओ नीतिया के अनुसार ही करत 
रह । उनको वाक्पटुता विवक्षण स्मरण शक्ति तथा थाख्यान वया जिसमे देशप्रम वी भावया 
बूटन्कूट वर मरी था और उनकी शान्तिप्रियता उनके नांताआ का मुग्ब करन की तक्ति रसती 
था। यही वारण है कि काग्रसक आरम्भिक युग सम व भारतीय राटीय आातौलन वे एफ 
महानु जनभश्रिय तता बने रह । 


(ग) सहादेव गोविद रानाड (842-90) 


उन्ीसवी सदी के टितीयाघ मे भारतीय राष्ट्रीय चतना का ततलालीन परिक थतिया के 
जन्तगत जागृत तथा विकसित करन म राजा राममाहन राय की भाति के हसर समाजन्युपारब' 
महाटव गावित्ट रानाड थ। बम्वर्र के एक सश्नात ब्राह्रण कुत मे उत्पन्न ”स विभूति का अग्रजी 
शिक्षा मे एव जतितप्य दक्षता प्राप्त हुईं। जपन पिता वी धामिक हतिवात्ति के विरद्ध विचार 
रखते हुए भी राताड उनके जातवाकारी पुत थ॑ जिसके कारण उहू जननी हाछ्या के फिख्द्ध 37 
वष की अवस्था मे विधुर हा जाने पर एक ग्यारह बप की कया के साथ विवाह करना पड़ा 
परतु जीवन भर उ'हान वाव विवाह विधवा विवाह नियध जाति-याति के भेटभाव जानि कुप्रथाणा 
वा तीव्र विराध क्या । उनकी विद्वाता सावजनिक जीवन में अभिरुचि यायप्रियता अग्रजी 
मिला स़था पाइचात्य सम्दुनि वे प्रति निष्ठा की भावना को दसकर तत्यातीत प्रिरिश सरकार 
ने उह शासन के उच “यागिक पदा पर नियुक्त क्या। वह भारत मे अग्रयो शासत वाव मे 
कसी उच यायातय के यायावाश बनने वाज प्रथम भारतीय थ । जाज”म सरकारा सवा म॑ 
रहते हुए भी राताते ने सावजनिक राजनीतिझ' जीवन मे काय क्या और भारत म राष्टीयता क 
धीजा को अकुरित करन म महत्त्वपूण योगदाव दिया । 
उस कान का भारतीय राष्टवाद ब्विटिय चासन का विराधी नहा था अपितु जावश्यकता 
लस बात की थी कि भारतीय जनसा म द॑श प्रम जात्म सम्मान थात्म विश्वास राष्टीय एकता 
सह भावनाआ को जात विया राय । गह तभी सम्भव जा जयकि भारतीय सप्ताज से प्रचतित्त 
साम्राजिव वुरात्या का जत हा भौर जनता रूतिवादी विचारा का परित्याग कर। राजा 
राममाहन राय न समाज-सुधार की दिया में जो काय क्या था उस रानाडे न जौर आग बढाया | 
राजा राममाहन राय द्वाया स्थापित प्रहद्म समाज की भाति ही रानारे न॑ प्राथना ममाज की स्थापना 
की । रसका उदतश्य जनता म॑ रूतिवाटी सामाजिक बुराइयां को समाप्त करत की प्ररणा उत्तन्र 
करना था। रावाड ब्रिटिय शासन था पान्चात्य शिक्षा तथा सस्क्ृति के' विराधी नहीं ये अपितु 
वे भारत की सामाजिक बुराइया का जत करन के तिए उहं वरदान मानते थ व्सका यह 
जथ नहा कि शानाड भारत की राजनीतिश पराधीनता का उचित समभते थ प्रयुत्‌ घारणा 
यह थी कि प्रिटिय शासन भारतवासिया वा पाइचात्य राजनीतिक सत्थाआं तथा आदशों 
का चान करायंगा और उसके द्वारा सारतवासी पाच्चात्य जॉकतजी सस्थाजा तथा आतर्चों का 
नान करके अपन देश मे उनके कार्यावयल का लाभ प्राप्त वर सकेंगे। “स हृष्टि से रानाड 
भारतीय राष्ट्रीय आदातन कौ आरम्भिक विचारधारा के नेताथा वे सागदयक थ । राना” का 
विश्वास था ल्‍्ि मानव जीवन के विभिन्न पक्षा (सामाजिक धामिक आनिक ज्था राजनीतिक) मे 
सावयविव एकता है । इनमे से एक की कमी इसरे को प्रभावित करती है। अत समस्त सुधार 
अवगग-जनग नही हा सकते | राजनीतिक स्वाधीनतवा तभी सादार हा सकती है जबकि जीवन के 
जय क्षत्रो म भी सानव स्वाघोन हा । जत रानाइ ते तत्तातीन हिंदू समाण म प्रचतित झटि 
वातटी बुरा“या को समाप्त करना सबसे प्रथम वाय समझा | राजा रामसॉहन रास वा प्रयागा से 
सती प्रथा बाल हा चुकी थी । रानाहे न बात विवाह तथा बहु विवाह की प्रधाआ का समाप्य 
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करने तथा विधवा-विवाह को प्रोत्साहन देने के विचारों का समर्थन किया । जाति-पाँति के भेद- 
भाव को नप्ट करके सामाजिक एकता लाना उनकी दृष्टि से हिन्दू समाज को प्रथम आवश्यकता 
थी । रानाडे को देश की अधिकाश जनता की आश्थिक दरिद्वता के प्रति गहरी सहानुभूति थी । 
उन्होंने इसके कारणों पर भी प्रकाथ डाला था। अत उन्होने औद्योगिक विकास, ब्विटिश सरकार 
की आधथिक गोपण नीति का अन्त किया जाना, पूँजी का समुचित विनियोजन आदि द्वारा इन 
दोपो को दूर करने के विचार रखे । 

समाज-सुधार के निमित्त उस युग में जो सस्याएँ तथा सम्मेलन आयोजित किये जा रहे 
थे उनके कार्य-कलापो मे रानाडे ने सक्रिय भाग लिया और उनमे समय-समय पर उन्होने जो 
व्याय्यान दिये थे, वे समाज-सुधारको के प्रेरणा ल्ोत सिद्ध हुए। रानाडे पाइ्चात्य लोकतन्‍्त्री 
सस्याजों तथा आदर्णों के प्रति निप्ठा रखते थे । उन्होने भारत के देशी नरेशो को भी गासन- 
व्यवस्था में लोकतन्त्री सुधार लाने के सुझाव दिये । रानाडे उदार विचारों वाले राजनीत्तिज्ञ थे । 
उनके सामाजिक, राजनीतिक एवं अन्य विचारो का प्रभाव तत्कालीन भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं 
पर प्रचुर मात्रा मे पडा । काग्रेस के जन्मदाता ए० ओ० ह्यूम रानाडे को अपना राजनीतिक ग्रुरू 
मानते थे । रानाडे के विचारो ने गोखले, तिलक तया महात्मा गाधी को बहुत प्रभावित किया 
था। आरम्म काल के सभी राप्ट्रीय नेताओं के विचारों पर रानाडे का प्रभाव था। 883 में 
जब लार्ड रिपन के ज्ञासन काल में स्थानीय स्वायत्त गासन सस्थाओं की स्थापना की गयी तो 
रानाड़े ने उनका स्वागत किया और उनके विचार से ऐसा प्रयास भारत में स्वशासन की शिक्षा 
के निमित्त आवब्यक कठम था। रानाडे की सच्ची तथा उदार राप्ट्रसेवा की भावना से प्रभावित 
होकर सरकार ने उन्हे वम्बई की प्रान्तीय परिषद्‌ मे विधि-सदस्य वनाया था । 

राप्ट्रीवाा की भावना के विकास में रानाडे की सेवाओं को भारत कभी नहीं भूल 
सकता । उतका वेयक्तिक तथा सामाजिक स्वतन्त्रता के प्रति प्रेम, समाज-सुधार के निमित्त ठोस 
सुझाव, राष्ट्रीयदा की जागृति के निमित्त सामाजिक सस्थाजों मे कार्य करना, तत्कालीन ज्ञासन के 
जनौचित्यपूर्ण कानूनो का विरोध तथा पूर्ण लगन से अपने निर्दिप्ट कार्यो को करना आदि गुणों ने 
भविष्य के राष्ट्रीय नेताओं के समक्ष अनुकरणीय हृप्टान्त प्रस्तुत क्यि । जीवन के विविध क्षेत्रों मे 
उनके कार्य-कलापो ने उन्हे भारतीय राप्ट्रीय आन्दोलन के प्रारम्भिक नेताओं के मध्य एक 
सम्माननीय स्थान दिया है । 


(घ) गोपाल कृष्ण गोखले (866-95) 


भारतीय “प्ट्रीय आान्दोलन के आरम्मिक उदारवादी नेताओं मे गोपाल कृष्ण गोखले का 
नाम स्वर्णाक्षरो मे जकित किया जाता है । गोखले का जन्म महाराष्ट्र के चितपावन क्लाह्मण कुल 
में रत्नगिणि जिले के एक प्राम मे हुआ था। अल्पायु मे ही उनके पिता का देहावसान हो जाने 
के कारण उनके भाई ने, जो न्‍्वय भी आशिक हृप्टि से बहुत हीन स्थिति मे थे, गोखले की शिक्षा- 
दीक्षा की व्यवस्था की । अठारह वर्ष की उम्र मे उन्होने वम्बई के ऐल्फिन्स्टन कालेज से स्नातक 
को उपाधि प्रहण फी । इसके पच्चात्‌ व ह दक्षिण थिक्षा समाज (6०८४7 एत्स्‍ट्वाणा 5006५) 
के सदस्य वने । वह गणित के उच्च कोटि के विद्वान थे । साथ ही उन्हे साहित्य मे विद्येप रुचि थी । 
वेक तेया वेतन के विचारों का उन्होंने अच्छा जध्ययन किया था | इसके कारण उनमे रूटिवादिता 
का छाप था गया। कालान्तर मे वे फर्ग्यूसन कालेज मे शिक्षक नियुक्त हुए। वहाँ इनका सम्पर्क 
ताप सान्‍्य बाज गगाधा निवक के साथ हुला, जिन्हे गोजले बडे सम्मान की दृष्टि से देखते थे । परन्तु 


दोनो के विचारे में साम्य नहीं वा। गोजले के भावी जीवन को सर्वाधिक प्रभावित करने वाली 
जात उनठा एाना3ईे छ साथ सम्पर्क हाना था | याजल रानाड 
“हा के साथ यापने ने राजनीतिक एवं सावजनिक 
() शाछ्लीए शादनलन/5 


व आजन्म अपना ग्ररू मानते 


चल 
जावन म काय करने 


क्या प्रशिक्षण प्राप्त 


4 
किया | रानांड मे उह प्ूता वी सावजनिक सभा का सचिव बनाया । “से सभा का काय साव 
जनिक समस्या का जययन वरक उनतवी सम्प वे में स्मरण पत्र बनावार सरकार क पास भजना 
था | साथ हा 6विण टिला समाज की फायववजापा का सम्पातन करता भां गांसव वा दायित्व 
था। जाप अनंत शिा सम्थाणा की सवा करा का दामित्य भा गालत ने जपताया था | न 
सब वार्यों के परिणामस्वन्प गॉसव कया परिचय जनसाधारण के साथ एक सुधारक बे रूप मे 
बहुत आजित हा भया $ मे उीच गाखत प्रतनखतिकाजा तारा भी अपन विचारा को प्रकातित कराने 
लग थ। उमर समय राप्तीय नततल् मे उम्र तथा उतार पैथी टो वेग हां गय॑ थे ) रानाठ नो रिप्पत्व 
वी पपरण गांसन उनन्‍ारपथी बग या नतत्त करत रह । 
सावजनिक जीवन--गांखने व॑ सावजनिव जीवन व थार्यो चा वह भागा मे विभक्त किया 
जा समता है यथा राप्टीय बायस के एक बनता वे रूप मे भारत सरकार सर्वोच्च परिषद्‌ के 
सत्स्य के रूप से भारत का समस्याजा व सस्बघ सम जनद बार दरनणए्ट मे की गयी याजाणा थे 
हप में तथा समाज-सुधार सम्यायी वार्यों के रूप से उनवे' हारा की गयी राष्ट्रीय सेवाएं । 
यथपि गांखद काग्रस 889 म प्रप्निष्ट हा गये थ तथापि काग्रस मे उसवा सन्निय भाग 
490] स्‌ प्रारम्भ हुआ जबकि राह वम्बई प्रात्तीय वाग्नस का सचिव बताया गया | 7903 से 
व भारतीय राष्ट्रीय काय्रत व मजा उन । 905 मे उह्ट बाग्रस का अध्य व चुना गया । वाग्रस 
का इतिहास मे यह युग सम का बॉव था क्यांदि उस समय वेयस में छतार तथा उग्रपथी नता 
स्पप्टन दी हवा मे विभाजित हाने गे गये थ। 906 म किसी तरट दस विभाजन का टाल 
टिया गया था जयति वयावृद्ध नता नौराजी का अध्यक्ष चुता गया । परतु 907 में जब तिवक 
नाजपतराय तथा प्रिविन चद्ध पा7 जा कि उम्रयाटी नता थ काग्रस स जवग्र हो गय तो ग्रासत 
को बहत टुख हजा। बद्यपि वे जाजम उत्ारवारी नता बने रह यथापि उहान दाता ग्रुगा मे 
एकता ताने को विरतर प्रयास क्या । 9]4 मे एनी बस” क॑ काग्रस मे प्रवेश करन पर उतके 
सत्याग से गाखत न दाना गुटा व सब्य एएला जान का असफ्व प्रभास क्या। यद्यपि उनने 
जीविव रहने हुए यह बात ने हों सती तथापि 96 में उनकी मृत्यु के जगत तीय बय वसनक् 
काग्रस अधिवशन मे पुन काग्रस एक हा गयी । 2905 भें यगाज विभाजन के परिणामस्वरूप 
भारत म अग्रणी चासम नाति तथा विशेष रूप से तत्नातीत वाइसशाय वाह वजन के वेमनचक् 
के विरद्ध “श म काफी जैसा ताप फ्त गया था। सथपि ग्रांसव की दिचार भारम्भ के उन राप्टीय 
नताआ से मिलत जुतत थे जा जिटिश रासन के प्रगसक थ और उस भारत के जिए वरटाव मानते 
थ साथ हा राष्ट्राय मांगा वे सम्याध मे प्राथना प्रा जावदता तथा प्रत्यावदता वी नीति अपनात 
थे तथापि 905 मे बाग्नस के अध्यल पत स भाषण करत हुए गाखत ने जाड कज्न भी शासन 
नीनि की कट आनोचना की । साथ ही उहान तत्कातीत काग्रस के स्वटशी जाटातलन वा समथन 
भी किया भव ही व बहिप्पार नीति का विराव करत रत । 
ग्रॉंसते एक बदुभुत प्रतिभा वात जवानी थे। उनती सावजनिक सेवाओं ने उह हुतना 
चारप्रिय दना टिया था कि वे अम्बई प्रातीय धारा-सभा के सदस्य निर्वाचित हां गये । 902 मे 
उाह वाल्सराय वी सर्वोच्च विधान परिपद्‌ वा सदस्य भी निविरोध चुन जिया गया | दन विधान 
परिपता में माखने हैः भाषण अत्यधिव प्रभावधाती हाते थे। यद्यपि जनक अवसरा पर इस 
विधानसभाओं मे सरकारी सदस्या का बहुमत होन के वारण सरकार मनचाह कानून पास करा 
जी थी तथापि गांखत के वधासिव तर्कों दरा यक्त विरोधा की उपक्षा व्रत का धूरा साहस 
गरवार को नहा होता था । एक प्रदाण” जथशास्त्र ताता तथा वित्ताय मामा का विश॑यचर हाने 
वी नाते सरवपर के अजट पर गांखेत वे जाताचनात्मक भाषण सत्मन्त प्रभावशातरी हजा करते थ॑ । 
बहुधा उनके सुभावा का सरवारी पके भी मानन को तथार हा ताता था । ग्राखत ने लि 2 
नोराजां द्वारा प्रस्तुत अग्रया की आर्थिक नीति का बुराटया को विधान-परिषद ने हल पक न बता 8 
में दास सु कावा वा रखते टर्य यक्ते विया | जाल कजन के गासच काल मे 3550 
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के विधेयक विधानसभा मे रखे गये थे (यथा, भारतीय विश्वविद्यालय विधेयक, प्रेस विधेयक, 
प्रशासकीय गोपनीय तथ्य विधेयक, आदि) इनका गोखले ने तीज विरोध किया । इस प्रकार विधान- 
परिपद्‌ मे रहते हुये गोखले निरन्तर राष्ट्र की सेवा करते रहे । 
जब दादाभाई नौरोजी ने इग्लैण्ड तथा भारत के मध्य वित्तीय सम्बन्धों के बारे मे ब्रिटिश 
शासन की शोषण नीति का तथ्यों द्वारा तीव्र विरोध किया तो ब्रिटिश सरकार द्वारा इस सम्बन्ध 
में नियुक्त सेलवाइ आयोग के समक्ष साक्ष्य देने हेतु दक्षिण सभा ने गोखले को इग्ल॑ण्ड भेजा। 
वहाँ गोखले ने त्रिटिश सरकार के समक्ष यह सिद्ध किया कि भारत सहृश गरीब देश को अत्यधिक 
कर-भार सहन करना पड रहा है और भारत सरकार का सैनिक व्यय ससार के महानतम देशो की 
अपेक्षा उच्चतर है । उन्होंने भारत मे सिविल सेवा के भारतीयकरण के भी सुभाव रखे । दूसरी 
वार गोखले 905 में काग्रेस द्वारा भेजे गये शिप्ट-मण्डल के साथ इग्लेण्ड गये। वहाँ उन्होने 
अनेक स भाओ में भाषण दिये और उदार॒पथी भारतीय नेताओं की नीति के अनुरूप अपीलो द्वारा 
भारत की मागो के प्रति ब्रिटिश जनता तथा सरकार का व्यान आक्ृप्ट किया। इन माँगो में 
भारतीय विधान-परिषदो मे निर्वाचित सदस्यो की सख्या तया परिपदो के अधिकारो के विस्तार, 
इग्लेण्ड की कामन सभा मे भारतीय सदस्यो के निर्वाचन, इग्लेण्ड मे भारत मन्‍्त्री की परिषद्‌ में 
भारतीयों की सरया मे वृद्धि आदि शामिल यी । गोखले ने भारतवासियो के लिए और अधिक 
स्वायत्त शासन के अविकारो की मागे रखी । पुन 906 मे वे इग्लैड गये । उस समय वे भारत- 
मन्त्री मालें से मिले, जो भारत मे शासन-सुधार सम्बन्धी प्रस्तावों का मसविदा तैयार कर रहे 
थे। उन्होने मिस्टर मार्ले को भारतीय राष्ट्रीय माँगो से भली-भाँति अवगत कराया, परन्तु जब 
वग-विच्छेद के परिणामस्वरूप भारत मे उग्रवादी राष्ट्रीयता ने जोर पकडा और लाजपतराय 
तथा वाद मे लोकमान्य तिलक को वन्दी कर लिया गया, तो गोखले को यह दु ख हुआ कि 
कि कही ब्रिटिश सरकार ऋुद्ध होकर जो कुछ देवा चाहती थी, उसे भी देने से इनकार न कर दे । 
अत 908 मे वे पुन इग्लैण्ड गये। उन्होंने तिलक को मुक्त कराने का भरसक प्रयत्न किया, पर 
सफलता नहीं मिली । ऐसी स्थिति मे भी यह सब गोखले के प्रयासों का ही फल था कि ब्रिटिश 
सरकार ने 909 का शासन सुधार कानूत पास किया । गोखले की नीति सदैव ब्रिटिश सरकार 
तथा नोकरशाही के साथ सहयोग करने व अपील तथा आवेदनो द्वारा राष्ट्रीय माँगो को रखने की 
रही । ब्रिटिग शासक भी गोखले की माँगो का आदर करते थे, परन्तु अपनी शासन नीति के 
कुचक्रो में फेसे अधिकारी इन माँगो को पूर्ण करने मे उदासीन रहते थे । गोखले का विचार था 
कि तत्कालीन परिस्थितियों मे वैधानिक तरीका ही उपयुक्त था, न कि हिसात्मक क्रान्ति द्वारा« 
भारत की मागो को पूर्ण कराने का। अत भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं के विरोध के बावजूद 
गोखले इन माँगो को रखने के लिए इस्लैण्ड भागते रहते थे । उन्होने छ सात वार ऐसी यात्राएँ 
की। ब्रिटिश सरकार ने उन्हे सी० आई० ई० की उपाधि भी दी। भारतीय सिविल सेवाओ के 
सम्बन्ध मे ब्रिटिश सरकार द्वारा निरमित ([92) इसूलिग्टन आयोग के सदस्य के रूप मे उन्होने 
महत्त्वपूर्ण काये किया। इस कमीशन के समक्ष उन्होने यथार्थवादी सुभाव कमीशन को दिये । 
गोले ने इन सब सुविधाओं को इसीलिए स्वीकार किया कि वे इनके माध्यम से भारत की राष्ट्रीय 
माँगो के प्रति त्रिटिश सरकार को और अधिक सजग रख सके, इसलिए नहीं कि वे अवसरवादी 
थे, या निजी स्वार्य-साघन से प्रेरित होकर ऐसी नाति अपनाते थे । 
विम्द् कि जन. 3 सरकार के भारतीयों के प्रति रग-भेद के अत्याचारो के 
अचूक भ्रयासों से भारतीयों पर लगाये गे आर जम हवा कह हा हक 
बन पका हम जा तवा सविदावद्ध श्रम के कानूनो को समाप्त 
के युवा ये मे सार्वजनिक सेवा की भावना उस हा भारत सेवक सघ की स्थापना करके आारत 
हक ४ उतन्न करने की प्रेरणा दी | न्‍्वय गावी जी को भी 
हन्हान इसका सदस्य बनाया | सघ के मन्य उद्देश्य 


पे 
उ टन जनता 


य जनता मे देश-प्रेम तथा समाज-सेवा की भावना 


् 
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को उत्पत् करना जनता से सक्रिय राजनीनिक चेतना जागृत करना रूद्दी छ्षिक्षा हल्लित वर्गों का 
उत्थान दंगा वे औद्योगिक विकास मे सहायता देना आल्यें। 
शांखते के रावनातिव विदारा था जाधार उनकी व्यक्तिगत भावनाएं रानाड वा शिपष्यत्व 
तथा तत्तातीन परिस्थितिया थे अतगत उनका यथाथवादी दृष्टिकाण अपनाना था। राष्ट्रीय 
तेताआ--नौराजी सुरंद्वताथ बनर्जी पीराजशाह महता आरति उतठारवातिया वी भाँति गोसल न 
भी शान्तिपूण साधना द्वारा भारतीय राष्ट्रवाद वा विकसित करन का प्रगास किया । वे ब्रिटिश 
शासन वा भारतीय राण्वाद क॑ विज्ञास के निर्मित्त दरदान पानत थ और गज्रिटिश सरकार तथा 
नौक्रताही के साथ सहयोग करव राष्टीय स्वातत््य आदोवन को बढ़ाना चाहत थ। हिसात्मक 
तथा असाविधानिय साधना मे टनका विद्वास नहां था न वथ॑ ब्रिटिश सरवार वे' भाग म॑ राडा 
अटवान की नीति को उपयुक्त समभत थ । इस प्रकार उद्दांन राजनीति का आत्र्शीकरण करने 
वी नीति जपनाथी + जब मुम्लिम साप्प्रताधिवता वा विकास हाने टगा तो भोखव न इस भारतीय 
राष्ट्रीय आलावन के निमित्त एव जभियाप समभा और सदव हिट मुस्विम एकता तथा क्षाग्रस 
मे फुट हान पर दाना गुटों मे एकता जाने वा जिए प्रयस्तनशीन रह । उनका विचार था कि जब तक 
समाज में अतनिहित बुराटया कया टूर करवे उसम सुधार नहा जाया जायगा जौर जब तक भारत 
वासिया में शन शन राजनीनिक चेतना की अभिवृद्धि नहीं हा तागेगी त्तव तक राष्ट्रीय स्वतायता 
आदोजन सफ्त नहीं हां सकेगा । बत गोखव शासन तथा समाज म क्रमिक सुधार क' पक्ष मे 
थ | उनवा विदवासत था शि ज़िटिश रासत रतन हृदयहीत नही हैं कि ये भारतवासिय। को स्वामत्त 
गासन के तिए सक्षम देख वने पर उहू स्वायत्त शासन के अधिकार नही देंगे। उनके राष्ट्रीय 
आजोजन का उदतझय भारत से जौपनिवेशिक ढग के स्वरा ये की प्राप्ति करना था। उस उद्टेय 
वी प्राप्ति के हतु गोखने भारत क॑ शित्रित वग॒ को कायशीय रखना चाहते थ | साथ ही भारत 
सेवत्-सघ दारा ने जनता की राष्टीय चेतना का विकसित करन का पदक्ष्य भी रखते थे । 
यद्यपि गोखते का वाय-शन साविधानिक साधना शिक्षित वग तथा परिषदा तक ही सीमित 
रहा औौर उद्ाव दाष्टीय जालहॉजन को भारत वी आम ततता का जालोलल बनान वा कभी 
म्वप्न नही देखा तथापि यह बहना भूत हागी कि गोसते जनसाधारण के प्रति उदासीन थर। 
बस्तुत आम जनता के कष्टा के प्रति उनके हृदय मे जगाध सहानुभूति थी । उनवा हछझ प्रम अनन्य 
था। देश की स्वतनता वे' सम्वध म जीवन भर उहात इतना वढठित परिश्रम क्या कि उसका 
प्रभाव उनके स्वास्थ्य पर॑ प्रतिकुतव पडा और 95 मे 49 वप की आयायु मे हो उनवा देहावसान 
हो गया। बीसवी सदी के प्रारम्मिय वर्षों मे जब राष्ट्रीय चेतना मे पर्याप्त वृद्धि हाने जगी तो 
जिटिश सरकार वी राष्टीय स्वायत्त शासन की मागा के सम भुक्‍ना पडा । 7909 तथा 99 
के शासन सुधार जधिनियमा क अतगत ब्रिटिश सरकार ने जो भी प्रस्ताव रखे उनके निमित्त 
उसने यदि किसी भारतीय नतत्व वी मा सुती तो य” गांखने के ही विचार थे। भवे ही स्वेच्छा 
चारी साम्रायवादियां न उह पूणतया स्वीकार नही कया तथापि यह मानना पड़ेगा कि ब्रिटिश 
शासक गौखले वा परम पर सर्वाधिक विश्वास रखते थे | 
दाप्ट्रीय लादोलन तथा स्वतात्रता के पश्चात्‌ भी भारत कया इतिहास इस वात का साक्षी 
» कि भारत हिसात्मक क्रान्ति के मार्गों का अनुसरण करके अपन राजनीतिक उद्देश्य को पूण 
नही कर सकता था। इस तथ्य से भी ”नकार नही क्या जा सकता कि समय-समय पर भारत मे 
एसी महान्‌ विभूतिया ने जम तिया है जिनवी राष्ट्रीय सवाए तथा बतिदान उच्च कोदि के थ 
और जशिटहान शातिपुूण तथा वधानिक तरीका मे विश्वास न रखकर उग्रवादी माग को अपनाया । 
तिलक ताजपतराय व्िपिनचट पाल नेताजी सुभाषत्र” बोस मानवैद्धनाथ राय आदि ऐसे 
विचारा बादे राष्ट्रकक्त थ । आज भी दश के नत्तत्व म॑ अनेक उप्रपथी हैं | परन्तु हम यह नही भूलना 
चाहिए कि भारत अपने उम्रवादी तरोका से अपने उद्देश्य पूण करते में कभी समय नहीं हो 
सकता | गोखने के बाद गाभी जी ने उनकी नीतिया वा अनुसरण किया और देश को विदशो शासन से 
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मुक्त कराने का श्रेय प्राप्त किया । गाधी जी गोखले को अपना राजनीतिक गुरू मानते थे । स्वतन्त्रता के 
पृ तथा पश्चात्‌ भी देश का नेतृत्व जिन विभृतियों ने सफलतापूर्वक किया है, उन्हे हम गोखले का ही 
शिष्य मान सकते हे। सक्षेप मे, हमे यह मानता पडेगा कि गोखले ने अपने युग के साथ बढते हुए अपने 
समय की परिस्थितियों को पहचाना और राप्ट्रीय आन्दोलन को वह रूप दिया जो उन परिस्थितियों 
में सर्वोत्तम था। साथ ही उन्होने भविष्य के नेतृत्व को भी यह शिक्षा दी कि भारत का राजनीतिक 
हित शान्तिपूर्ण तरीकों से राजनीति का सचालन करने मे है । इस हृप्टि से गोखले देश के युग-युग के 
नेता सिद्ध होते है | क्रान्तिकारिता का जोश क्षणिक सफलता दे सकता है और अत्याचारी शासन के 
विरुद्ध जन-मानस को किचित सान्त्वना देने मे अच्छा प्रतीत हो सकता है, किन्तु झान्तिपूर्ण तथा 
अहिसात्मक क्रान्ति मे स्थायित्व होता है यह वात हमे गोखले के विचारो तथा सेवाओ से स्पष्ट होती है । 


(च) फीरोजशाह मेहता (845-95) 


काग्रेस के सस्थापकों मे सर फीरोजशाह मेहता का नाम भी प्रमुख व्यक्तियों मे से है। 
इनकी उच्च शिक्षा इग्लैण्ड मे हुई थी, जहाँ वे दादाभाई नौरोजी के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित 
हुए थे। साथ ही उनके ऊपर रावाडे के विचारो का भी प्रभाव पडा था। भेहता का सार्वजनिक 
जीवन बम्बई कारपोरेशन की सदस्यता तथा अध्यक्षता एवं बम्बई विधान-परिषद्‌ की सदस्यता से 
आविक सम्बद्ध रहा है। वे 890 मे काग्रेस के अध्यक्ष चुने गये थे । उसके पश्चात्‌ कांग्रेस संगठन 
में वे अनेक महत्त्वपूर्ण पदों पर कार्य करते रहे । यद्यपि 90 मे भी उन्हे काग्रेस अध्यक्ष चुना 
गया था, तथापि पद-ग्रहण से पूर्व ही कुछ कारणवश वे इसे स्वीकार नही कर सके । 

मेहता काग्रेस के उदारवादी गुट के एक प्रमुख नेता थे । परन्तु 907 मे काग्रेस विभाजन 
मे गोखले की भाँति उन्हे भी बहुत दृ ख हुआ और वे भी गोखले की भाँति ही निरन्तर एकता 
का प्रयास करते रहे । काग्रेस के कार्य-कलापो में मेहता ते दादाभाई नौरोजी के आर्थिक विचारो 
का समर्थन करके देश की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए ब्रिटिश शासत के समक्ष भारत के पक्ष 
को रखा। वह एक सुयोग्य दाशंनिक चिन्तक भी थे। उन्होने पाइचात्य देशो के अनेक विद्वानों, 
यथा ग्रीन, वोल्टेयर, मिल आदि के विचारों का अध्ययन किया था। वे इस तथ्य को नही मानते 
थे कि इतिहास की स्वय पुनरावृत्ति' होती है, उनका तो विश्वास था कि हर युग तथा हर देश 
में प्रगति के विकास का क्रम तत्कालीन परिस्थितियों पर निर्भर करता है। उदारवादियो की 
भाँति मेहता भी देश के क्रमक राजनीतिक उत्थान पर विश्वास रखते थे । उन्हे पाध्चात्य शिक्षा 
तथा सस्क्ृति की महानता पर अधिक विश्वास था। वे अग्रेजो की भारतीय शासन नीति का 
विरोध अपने वैचारिक तर्को के द्वारा करते थे । उनके मत से ब्रिटेन शक्ति के वल पर भारत मे 
अपनी सत्ता को बनाये रखने मे सफल नहीं होगा। ब्रिटिश शासको की स्वेच्छाचारिता अग्रेज 
जाति के चरित्र के प्रतिकूल है। शक्ति पर आवारित राजनीति के सचालन से ब्रिदेत को बहुत 
सेना सचय करना पडेगा जो भारतवासियों पर कर-भार वढायेगा | फिर भी वे ब्रिटिश शासन के 
प्रति निप्ठा रखने की वात करते थे। वे भारतीयों के स्थानीय स्वायत्त शासन के अधिकार 
तथा शिक्षा मे प्रगति के कट्टर हिमायती थे । परन्तु यह एक आइचय की वात थी कि वे भारत में 
मस्क्त की शिक्षा को उपेक्षापूर्ण दृष्टि से देखते थे । मेहता ने अनेक समितियों तथा शिष्ट-मण्डलों 
मं ्रतिनिवित्व प्राप्त किया। वे व्यवहारवादी थे, न कि कोरे सिद्धान्तवादी ! परन्तु भारत मे 
उम्रवाद के विकास के साथ मेहता के विचारों का महत्त्व भी कम होता गया । फिर भी वे आजन्म 
काग्रल के उदार तथा सच्चे सेवक बने रहे और उदारवादियो की भांति ब्रिटिश शासन की ईमानदारी 


पर निष्ठा रखते हुए उसके न भारत की स्वायत्तता की अधिकाधिक माँगो को रखते रहे । 


(छ) भ्रन्य प्रारम्भिक नेता 


ए० झो० हा म (829-9] 2)--ए० ओ० ह्यम स्कॉटलेण्ड के निवासी थे, जो भारत 
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सरफार वी सवा मे एक दृण्टियन सिविल सबक थे | जपने सेवा-दाल मे उन्होने जन शितरा पुतिस 
मे सुधार मद्य निषय वनाक्यूवर प्रसः क्योर जअपरावी-सु धार तथा आय घरतु आवश्यकताना के 
सम्वाथ मे प्रझत्त किये मंवा मे जवशात प्राप्त करन पर (882) उनकी अभिरच भारत मे 
सावजतिक जावन मे बतने तंगी। भारत म॑ विकसित राष्ट्रीय भाजतां स प्रभावित हाफर उहनि 
सह अनुभव किया कि भारत व सही जनमत का जानने के विए भारत वे विभिन भागा वे राजनताओ 
का ध्रतिव एक संस्था वे रूप में एक साथ सम्मिलित हाते बा अवसर सिलरना चाहिए। यह 
वबंद मान एक सामाजिक था घामिक सस्या ही न हा जपितु राजनीतिक भा हा | दाहाने अपन 
“स बिचार का तत्सयावीन बाल्सराय जोड़ डफरिन के समय रखा जिसने उनके प्रस्ताव का ने 
धवन स्वागत ही किया प्रजा उह प्रात्माहन भी दिया । हा म साहय ”स सम्था व॑ राजनीतिक 
स्वरूप वो सीमित रसना चाहते 4 परतु ताड ठफरिन का विचार था कि बह संस्था “रमफ्ट 
वी ससत की पिरोवी दल की भाति थाहर से चासन की जाजाचना का काय कर ताथहछा होगा । 
उसके उपरात हा मे साहय पते “से प्रस्ताव को कर इग्तए्ट गये और बहा उहाने सी जिमण्टज 
से भी परामरा किया । भारत जौटकर उहनि गप्द्वीए काप्रस की स्थापना मे प्रभुपन घांगदान क्या । 
टसातिए उठ भारतीय राष्टीय वाग्रस का जमदाता कहा जाता है। वाद मे भी थे जब तवी 
भारत म रट॒ निरातर काग्रस के कार्यो से भाग जत रुत। ए ला ह्यम वी साथन्ताथ सर 
विजियम वेहरप्न का लाम भी देना आवश्यक है। बह काग्रस दे दा अधिकता ([2886 तथा 
]90) मे कष्यव रह। 
श्रोमेश चद्ध बनर्जो->ह्य [मं की भाति बोमेग चाट वनर्जा का नाम भी काग्रसक आईि 
मस्थापका वी जणी मे जाता है। उह्ाते काग्रस के प्रथम (885) तथा आठव (892) आदि 
बेगन में अश्यक्षा की थी। उनक प्रथम अयक्ष पद क॑ भाषण म काग्रस व उदतश्या की धांपणा 
की गयी थी । बनर्जी वे मत स काग्रस को सामाजिक समस्याजा से उतना ही उत्भना चाहिए 
जितना राजनोतित सामता में। वे अग्नजा को स्स धारणा के विराधां व जि काग्रस की जाबाब 
भारत दी जनता को जावाज ने हांकर थाट स निरयाग यूरोपीय जांगा बी या थोड़े से भारतीय 
बुद्धिजीविया वी जावाज है। वे 890 मे एवं विधिष्ट मण्टन क साथ इग्तण्” भी गय । जाहाने 
भारत की याय पद्धति म यूरो प्रथा वा जाग्र करन के सम्पव में जोरदार तक दिये। उनका 
मत था कि यूरोरीय य्यावाबीश जा भारतीय सापाजा का तान नहां रखत याद प्रक्रिया म बाटी 
प्रतियाटा या साक्षी व वक्ताया का वितशी भाषा मं अनुवाट करक विवाद के सम्ब'"ध मे सही तथ्या 
का पता नहा जगा सकते । अत यूरो प्रथा जावश्यक है। 
दोनशा वाचा---वपपग्रस के ध्रारश्मिव वर्षों से ही टीनया बाचा का सम्पक काग्रस से रहा 
और उहने बाग्रस क जधिवाना मे ब्रिटित! सरकार की भारत के प्रति जपनायी जान बाती 
अनुचित नीतिया का तथ्या क जाधार पर विरोध किया | काग्रस क॑ प्रथम अधिवेधन मे ही उहान॑ 
पजिटिल सरवार वी सनिर नीतिया वो विराध विया था| लितीय अधिवेशन से उह्ान 'भारत वी 
आधथिक हीनता के संस्व/ब म तथ्या का देवर यह सिद्ध करन का प्रमास विया कि किस प्रतार 
अग्रज जाग दग्तण” का धती बताने तथा भारत का आर्थिक चांपण वरन भे जग हैं। गोपते की 
भनॉति दीनशा वाचा भी वित्तीय मार्मदा मे विश"प दलता रखते ध और उहान॑ सरवार की वित्तीय 
नीतिया का तीज्र विराध करत तए काग्रस वे अधिवराना मे विविध प्रस्ताव रखें। 790] म उहाने 
काग्रस अधिवेशन की अध्यलता का । उसके परचात्‌ भी वह काग्रस के महाम नी या जय महत्त्वपूण 
पु पर वन रह । व प्रिटिंश सरकार की अवाछतीय शासन नीतिगा विश॑प रूप स आथिक नीतिया 
के कट्टर आजोचक थ | पट्ठाभि सीतारामया वे शाटा म दीनशा वाचा का समता रखने वाते तो 
शायल थांडे से व्यक्ति रट हाग परत्ु उनसे अष्ठतर कोर्ट भी नहां था। उनके ब्रिटियर शासन 
विरोधी शत्त व जाधार पर उहू उननरवादी नताओ वी जणी प्राप्त नहीं होती । परतु सीताराणया 
वा शा मे यह भी आल्चय की बात है कि एक थुग का उम्रवादी दूसरे युग का उदारवाटी बन 
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गया । उन्हे बाद मे नाइट की उपाधि दी गयी और केन्द्रीय विधान-परिषद्‌ का सदस्य बनाया गया । ; 
उपर्युक्त विभूतियों के अतिरिक्त राष्ट्रीय आन्दोलन के आरम्भिक नेताओ मे सुन्रह्मण्य अय्यर, 
बदरूद्‌दीन तैयबजी आदि का नाम भी उल्खनीय है । इसी अवधि मे काग्रेस के नेताओं के मध्य 
ऐसी विभूतियों भी प्रविष्ट हुई जो प्रार्यना, आवेदनों तथा प्रत्यावेदनों द्वारा सरकार के समक्ष राष्ट्रीय 
माँगो को प्रस्तुत करने की नीतियो पर विश्वास नही रखती थी, अपितु उनका दृष्टिकोण ब्रिटिश 
शासन विरोवी था। प्रारम्भ मे इसकी आवाज दबवी रही, परन्तु बीसवी शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षो 
मे गतिविधियाँ तीत्र हो गयी और उत्का उद्देश्य तथा उनके साधन उम्र प्रकृति के हो गये । अगले 
अध्याय मे हम उम्रवादी आन्दोलन का विवेचन करते हुए इन उम्रवादी नेताओ का परिचय देंगे 


उदारवादी राष्ट्रीयता का शुल्याकन 


विगत पृष्ठो मे दिया गया विवरण ही वास्तव मे उदारवादी राष्ट्रीयता के मूल्याकन की 
विपय-वस्तु है। अतएवं यहाँ पर केवल सक्षेप मे कुछ बातो का उल्लेख कर देता पर्याप्त होगा । 
9वी सदी के द्वितीयार्थ मे भारतीय राष्ट्रीय चेतना के अभ्युदय मे मुख्यतया समाज तथा धर्म 
सुधार आन्दोलनो का प्रभाव था । इन सुधारकों मे से अधिकाश नेता पाइचात्य शिक्षा, सस्थाओं 
एवं साहित्य और दर्शन से प्रभावित थे । उस युग में इग्लैण्ड मे भी उदारवादी विचारधारा बढ रही 
थी जो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा लोकततन्‍्त्र के निमित्त वैधानिकता बाद पर विश्वास रखती थी। 
भारत का तत्कालीन बुद्धिजीवी वर्ग इन विचारो से प्रभावित हुआ और इसी बुद्धिजीवी वर्ग के हाथ 
मे राष्ट्रीय कांग्रेस का नेतृत्व रहा । ये लोग ब्रिटिश शासन पद्धति तथा अग्रेज जाति के लोकतन्त्र प्रेम 
एवं न्याय भावना से प्रभावित होते के कारण ब्रिटिश सरकार की सदस्यता पर विश्वास रखते थे । 
इसलिए इन्होने उसके साथ सहयोग की नीति अपनाकर भारत की राजनीतिक एवं प्रशासनिक 
व्यवस्था में सुधारों की माँगे रखना उपादेय समझा । विद्रोह तथा क्रान्ति द्वारा राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
की उपलब्धि के लिए न तो देश तैयार था, न ऐसा सगठन सम्भव था । सुहृढ ब्रिटिश शासन ऐसे 
विद्रोह को शीघ्र ही दमनकारी साधनों से कुचल देता । अत उदारवादी नेता समय के साथ चले 
और उन्होने यथार्थवादी रुख अपनाकर राप्ट्र की जनता मे राजनीतिक चेतना जाशत करने की 
नीति अपनायी । इसके निमित्त उन्होने सामाजिक बुराइयो को दूर करवाने, शिक्षा प्रसार एव शर्ने 
शने भारतीयों के शासन मे अधिकाधिक भाग को सुनिद्चित कराने की मागे रखना ठीक समभा। 
यदि ब्रिटिश शासन इन देशभक्त तथा राष्ट्र-प्रेमी नेताओ के उद्देश्यों को ईमानदारी की भावना से 
समभते तो उम्रवादी या क्रान्तिकारी राष्ट्रीयता के अभ्युदय की समस्या ही नही आती । इस दृष्टि 
मे उदारवादी राप्ट्रीयता ने भारत मे राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करने मे महत्त्वपूर्ण भूमिका 


प्रस्तुत की, और देश को राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए माँग करने, आन्दोलन करने तथा सघर्ष करने 
के लिए शिक्षित किया । 


अश्त 
7 राजा राममोहन राय को भारतीय राष्ट्रवाद का जनक क्यों कहा जाता है ? 
हू राष्ट्रीय जागरण मे स्वामी दयानन्द सरस्वती के योगदान पर प्रकाश डालिए । 


निम्न नेताओं के राष्ट्रीय आन्दोलन में योगदान पर विवेचनात्मक टिप्पणी लिखिए-- 
(कब) दादाभाई नोरोजी, 


(व) महादेव गाविन्द रानाडें, 
(सम) गोपाल एृष्ण गोयले । 


4 
उग्र राष्ट्रीयता का अम्युदय 


एहपरा065ाथ परत्रष छऋ़फाफाय57' क्न॥8डाउ) 





उम्र राष्टीयता का भ्रथ 


यद्यपि भारत म॑ राष्टायता के अभ्युटय कया एक प्रमुख कारण देश म विदेशी राजनीतिक 
सत्ता का शीपणकारी तथा स्व छाचारी होना था तथापि प्रारम्भिक युग क राष्टीय आदोजन का 
उद्तश्य स्पष्टतवा विदेशी प्रासन का समाप्त करना नहा था। उस समय भारतीय राप्टीय काग्रस 
का नतृत्व करन वानी विभूतिया मे जग्रेजी त्ासन वे' प्रति पुण निप्टा तेथा विश्वास की भावना 
पनी रही | उनका विल्यास था कि जिटिश सगासन भारत के जिए वरटान सिद्ध हुआ है। थे नता 
भारत म पाटचात्य थिक्षा सम्झति तथा राजतीसिक सस्थाजा क प्रचतन को भारतवासिया के हित 
की वस्तु मानत थ | साथ ही उह अग्रज जाति के राजनीतिक आचरण तथा चरित्र मे पूण 
विश्वास था। यद्यपि व्रारम्मिक राष्टीय नताआ न प्लिटिय शासन तथा नौक्रशाही वे! जवाउमीय 
कायकवापा तथा नीतिया की जावाचना भी की तथापि उनका विश्यास था छि अग्रज हृदयहान 
नहा हैं । उनके समक्ष यति भारत की परिस्थितिवा माया तथा कछिनाथया को तग स रखा जाय॑ 
तो व जपनी शासन-नीति मे सुधार करके क्रमत् मभारतांय राष्टाय मागा को स्वीकार करग और 
धन शान भारतवासिया को शासन मे अविकाधिक भाग जन को जवसर प्रटान करेंगे । व्स प्रकार 
काजान्तर से भारत भस्वायत्त शासन वागू हा जायेगा । परतु राष्टीय काग्रस के अभ्युदय के 
पत्चात्‌ कब 5 वर्षों की अवधि मे रस तिशा मे कार्ट प्रमति नही 7ई प्रत्युत्‌ ल्रिटिश सरकार का 
रवया प्रतिक्रियावादी सिद्ध हान॑ लगा । !892 के भारतीय परिपद्‌ जधितियम के अतगत भी 
पहुत रखाई दर्शायी गयी । नौक्रशाह/ का व्यवहार भा प्रतियामी होता गया । इसके परिण्पम 
स्वरूप भारत क॑ राष्ट्रीय नेतृत्व के जआातगत नयी प्रवृत्तिया उत्पन हाने लगां। युवा पीढी के अनेक 
नेता काग्रस की जावेलना क्षथा प्रायनाआओ मे विश्वास करन की नाति का विराघ बरन जगे । 
उह यह विवास नहा रहा कि ब्रिधिय शासन के अत्गत भारत का स्थिति मे सुधार हा सकेगा । 
अत इनया उद्तश्य पहनते स्वराय प्राप्त करना था जिससे वाद म भारतीय स्वय अपनी समस्याएं 
हेव +र सब । टन जांगा ने प्रिटिय शासन के प्रति सहयोग तथा सहयारिता की नांति का विराध 
किया औौर हासन के अयायपूण्ण छृत्या की जवता तथा बवहिप्कार की यीति का समयन क्या । 
यद्यपि इन तांगा ने हिसात्मक साथनां का नहां अपनाया तथापि विराध तथा असहयाग की नात्ति 
अपनाना तथा देखवासिया म॑ स्वदेशी सस्क्ृति के प्रति प्रसम वियुद्ध भारतीय राष्ट्र भावना हेड 
भक्ति तथा देग-सवा का भावना की भरता गौर राष्ट्र के श्रत्रि कष्ट सहने वा आद्वान करना 
इनका लद्य था। इनके कॉयक्जापा नीतिया तता गतिविधियां ने आरतीय राष्ट्रीय जादोनन से 
उस नयी प्रवृत्ति को जम लिया उस उम्रवाद (ल्वाधश्याशआग) या उग्र राष्ट्रॉयता का नाम लिया 
जाता है। 


उग्रवाद वी उत्पत्ति 4' कारण 


जितने आताआ तथा विश्वास का लेकर काग्रस का जम हुला था और जिन साथता के 
द्वारा काग्रस सगठन के आरम्मित न॑ंता रास्तीए आदोवन क्रा सावन कर रहे थे उबके प्रति 
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ब्रिटिश शासन का रवैया न केवल उदासीनतापूर्ण ही रहा अपितु प्रतिगामी भी होने लगा। 
राष्ट्रीय चेनना को दवाना तथा शासन-नीतियो मे और अधिक कठोरता तथा स्वेच्छाचारिता लाना 
व्रिटिज जरासकों की नीति का अग होता गया । परिणामस्वरूप ऐसी घटनाएँ तथा परिस्थितियाँ 
उत्पन्न हुई जिनके कारण निम्नाकित थे--- 

() हिन्दू धर्म का पुनरुत्थात--यद्यपि धामिक तथा सामाजिक पुनर्जागरण ने भारतीय 
राष्ट्रीय चेतना की उत्पत्ति मे महान्‌ योगदान किया था, तथापि राष्ट्रीयता के विकास मे पाच्चात्य 
सस्क्षति, शिक्षा तथा साहित्य का प्रभाव वढने लगा था क्योंकि आरम्भ के कतिपय राष्ट्रीय नेता- 
गण पाइचात्य सस्थाओं को अपेक्षाकृत उच्चतर समभने लगे थे । परन्तु इसी अवधि में भारत मे 
ऐसी विशृतियों का जन्म हुआ जिन्होंने हिन्दू धर्म तथा सस्क्ृृति का अध्ययन करके उसकी श्रेष्ठता 
की वात का प्रचार न केवल भारत में ही अपितु पाइ्चात्य देशों मे भी किया | इस वर्ग के नेताओं 
ने प्रारम्भ के नेताओं की पाश्चात्य सभ्यता की प्रशसा करने की प्रवृति का विरोध किया । स्वामी 
विवेकानन्द ने 893 मे शिकागों के धामिक सम्मेलन में हिन्दू धर्म की महानता सिद्ध करके 
ससार को मोहित कर लिया था । वाल गगाधर तिलक ने अपने माडला जेल की अवधि मे “गीता 
रहस्य” लिखकर कर्मयोग की महानता वतायी । स्वामी दयानन्द सरस्वती के विचारों से प्रभावित 
होकर लाला लाजपतराय ने आये समाज के विकास द्वारा वेदों की महत्ता को दर्शाया । विपिन 
चन्द्र पाल तथा अरविन्द घोष ने भी हिन्दू दर्न की महानता को दर्शाया । इन सभी नेताओ ने 
ने केवल हिन्दू धर्म के पुनरुत्थान तक ही अपने प्रचार-कार्य को सीमित रखा, अपितु इन्होने यह 
प्रचार किया कि राष्ट्र का हित इसी वात पर निर्भर करता है कि वह राजनीतिक हृप्टि से स्वतस्त्र 
हो क्योंकि तभी उसकी सास्क्ृतिक, घामिक, राजनीतिक एवं अन्यान्य सामाजिक क्षेत्रों मे उन्नति 
सम्भव है। विदेशी शासको के समक्ष भिक्षावृत्ति की नीति अपनाकर देश का उत्थान नही हो 
सकता । अत किसी भी जाति का पहले राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करना जन्मसिद्ध अधिकार 
है । इन नेताओं ने अपने युग के उदारवादी नेताओ की इस घारणा से पूर्ण असहमति व्यक्त की कि 
राजनीतिक स्वतन्त्रता तथा स्वायत्तता की पूर्ण शर्ते सामाजिक सुधार है। इसके विपरीत उन्होने 
बताया कि जब राप्ट्र स्वतन्त्र हो जायेगा तो वह अपनी इच्छानुसार वाछित दिश्या मे समाज सुधार 
के कार्यो को अधिक उत्तम ढग से कर सकेगा । विदेशी शासको से धारमिक या सामाजिक सुधारो 
की माग करना हास्यास्पद है । 

(2) राष्ट्रीय मॉगो के प्रति शासन की रुखाई---यद्यपि प्रारम्भ के काग्रेसी नेताओं ने 
राष्ट्रीय असन्तोप के निराकरण के सम्बन्ध मे प्राथंना तथा आवेदनों की नीति अपनायी थी और 
ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा तथा विश्वास व्यक्त किया था, तथापि ब्रिटिग शासन तथा नौकरशाही 
ने इन मागो के सम्बन्ध में प्रतिगामी नीतियाँ अपनायी । काग्रेस के जन्म के 7 वर्ष बाद 892 के 

भारतीय परिपद्‌ अधिनियम ने भारतवासियों को शासन में भाग लेने का कोई भी वाछित अवसर 
नही दिया। यहाँ तक कि उदारवादी नेता भी ब्रिटिश सरकार की ऐसी नीति से असन्तुप्ट हो 
गये थे, और वैधानिक सावनों से अपनी मांगे मतवाने के तरीके पर से उनका विश्वास हटने लगा 
था 3 ब्विटिशि नौकरणाही ने दमन की नीति अपनाना शुरू किया । 897 में तिलक को राजद्रोह 
मम का 

सरकार की दुवमुल नीति के हट केसरी यनिका हक लता 22 का 
दमनकारी नीतियों सर्वेत्र फैल रही थी बत 0 न था। ब्रिटिझ नौकरणाही की 
दे आओ, ही थी, भारताय नेताजों मे असन्तोपष बटता गया और उनके 
दा नत मे उप्रता की मात्रा बटती गयी । 

(3) प्लेग तया अकाल फँलना--- 896 
स्सके निवारण के सम्बन्ध में सरकार ने कोई 
(0 राष्ट्रीय आदोनन/6 


् र बवा 
“97 में दक्षिण भारत मे भयकर अकाल फैला । 
भी जभिरुचि नहीं दिखायी। 899--900 मे 
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वर्षा की कमी व कारण पुन अवाब फ्दा | सरकार ने टस बार भी बहा रव्या जपनाया। 
भारतीय जनता वा अब यह प्रतीत हात तगा वि प्रिटिश शासक अनाब्यक कार्यों में अत्यधिव 
यय करत हैं परतु पनहित्र वे आवश्यक कार्यों को उप्तित रसत हैं। यहि अपनी सरकार हाती 
तो वह एस सयत का सामना स्वयं अधिक वुशनता से बर लेती । अतएव भारत का विल्यी 
शासन से मुक्त कराना भारतीय राष्ट्रीय आएगेजन वा मुंस्य उददत्य हांना चाहिए। जहा अकाल 
से जासा यक्ति पीहिल थे अथवा वाउग्नस्त हो चुत 4 बहा दसी अवधि मे पूना म भययर प्वग 
फत गया । दसस जाया यक्ति मर गये । यद्यति सरकार न इसकी रॉक्थाम वी जिए भरसत 
प्रयत्न किया तथापि प्लेग जाशुक्त भिम्दर रंड व तौर तरीका स जनता मे भारी असताप फल 
गया। ट्सके हतु सनिक दस्तोी की मतद से बांमारा को उनके घरा से जाकर निवजवाया गया | 
एस रबय से कट्नर घसम पिया को असाताप हुआ । किसी युवक ने मिस्टर रड तथा उसके साथिया 
की हत्या तझ बर डावी । फवत उत्त फात्ती का हण्त तिया गया। सरकार के गत रवबे वा 
प्रकाशित करते व क्पराव मे तिवक' को जेब की सजा दी गयी । दस सबका परिणाम्त यह हुआ 
कि राप्टीय असताप और अधिक उम्र हाता गया क्यातकि तिनवक वी लनोकमायता बहुत घट 
चुनी थी। 

(4) लाड कजन को उमव नोति- प़िटिट शासन वे रवया क॑ विरुद्ध भारत मे असताप 
बतता जा रहा था | एम समय (898-]905) में वा” वजन का भारत वा वास्सराय नियुत्त 
किया गया। वहू एक कुशत प्रशासक अवर्य था परतु जब हित का उपक्षित रसने वाला कुशल 
प्रशासन उत्तम शासन नहा हा सकता । कजन भारतीया से घणा करता था वह उह जिसी भी 
रूप मे स्वगासन के योग्य नही समभता था! उसने घापणा की थी भारतवासी एक जनसमृह 
नही हैं न उनकी एन भाषा है त्‌ एक जाति न एक घम्र वे एम महाद्वीप या एक साम्राय तक 
नहा है एवं विश्व ता दूर रहा ।* क्षाथ ही वह यूरापाय तागा को भारतवासिया सं हर दृष्टि से 
छाच मानता था । ”स आधार पर उसने प्रिटेत के भारत के ऊपर शासन करने के औदित्य का 
टर्गाता । अपने शासनतराद से उसन अनय एस कारतास तिये तिह कोई भी स्वाभिषानी देशभक्त 
सहते नहा कर सकता। ड्नम स प्रथम था कतक्‍त्ता वापरियन एक्ट 899 जिसके अनुसार 
कलबत्ता निगम के सत्स्या वी सस्या 50 से घटाकर 25 कर दी गयी। इसका उद्दाय 
भारावासिया 4 स्थानीय स्वायत्त शासन के अधिकार का व्म बरता था। बहाना यह उनाया 
गया कि अधिक सदस्या वे होते से बेबत वाद विवाल मे समय सघ्ट हाता हे और वुजतता नहीं 
रहती । दूसशा काय था भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 904 जिसके अनुसार भारतीय 
विःवविद्यातया की स्वायत्तता कम वरवा उनके ऊपर सरकारी नियंत्रण की मात्रा बहा दी 
गयी ॥ तथारथित सुधार याजना विल्वविद्यातय से अध्ययन तथा परीक्षा प्रणावरो मे सुधार का 
थी परतु व्सके' माम पर विश्वविद्यालयों वे! ऊपर बटीय सरकार तथा शिला संचालक का 
निय त्रण बटा तिया गया । भारतीय शित्रित वबग ने कजन के भारतीया के प्रति घणित विचारा 
वा प्रतिराध क्या सता उसन भारतोय थ्ितित वंस वो और अधिक असतम्मानजनन उत्तर लिया । 
उसने स्पप्टत वह्ल वि मरा विश्वास है कि वाग्रस अपने पतन वी आर जा रही है और मरी 
भी आवाधा यही है गि म काग्रस की !शततिप्रण मत्यु के निभित्त सहायता दे सके । सिरा 
वानून सरवारी गापनीय विषया सम्बधी कानून 904 (0क्षिट्० 5८४०७ &०८ 904) था 
न्‍्सके अनुसार सरवारी कमचारिया के ऊपर सरयारी कायनवनापा को मापनीय रखने के सम्बघ 

में अत्यधिव प्रतिबाध तंगा निया गया और समाचार-यत्रा वी स्वतञ्ता कौ भी भर्यातहिति कर 
त्या गया। उहू सरकार की नातिया तथा कायन्वतापा की आताचना करन या उहें प्रदाधित 
बरने की छूट नहीं दी गयी। सरकार का विराध राजद्रोट माना गयां। इसव उपराब्त ताड 


(शजंध्व व वाब एस. हए मा [8 7 /#6क हर्व॑ठा है +शक्ारहहा है रे धर ४० | 2975 
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कर्जन की सीमान्त नीति तथा सैतिक अभियान, जिनके अनुसार तिव्वत, फारस की खाडी, चीन 
भादि में सैनिक दस्ते भेजे जाना शामिल थे, भारतीय जनमत को वहुत अनुचित प्रतीत हुए । 
वगाल में लार्ड कार्नवालिस के द्वारा भूमि के स्थायी वन्दोवस्त की व्यवस्था के विरुद्ध जो मत 
व्यक्त क्रिया जा रहा था, कर्जन ने उसकी भी उपेक्षा की और उसमे सुधार लाने की दिशा में 
कोई कदम नही उठाये। इससे ब्रिटिश शासको की साम्राज्यवादी नीति तथा स्वेच्छाचारिता 
स्पप्ट हो गयी | डा० ताराचन्द के अनुसार 'कर्जन एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था कुशलता उसका 
मौलिक भिद्धान्त था, परन्तु उसमे आचरण की अनेक कमियाँ थी। अब वह असाधारण रूप से 
महत्त्वाकाक्षी, हठी, दूसरों की राय की उपेक्षा करने वाला, विरोबियो के श्रति प्रतिशोधी, 
भात्माभिमानी तुनुक मिजाजी आदि था | उसमे कल्पना शक्ति तथा सहानुभूति का नितान्त अभाव 
था, वह सूभवृक तिरस्कार करने वाला तथा अपने अधीनस्थों तक पर विश्वास न करने वाला 
व्यक्ति था ।? 

लार्ड कर्जन भारतीयों से घुणा करता था। वह उन्हे हर प्रकार से, हर क्षेत्र मे अक्षम, 

अयोग्य तथा अकुशन मानता था। यह धारणा उसने कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षान्त भाषण 
में व्यक्त की थी। वह “भारत राष्ट्र! सहश किसी धारणा के अस्तित्व तक को स्वीकार नही करता 
था। उसकी वारणा थी कि काग्रेस जनसाधारण का प्रतिनिधित्व करने वाली कोई वास्तविक 
सस्था नही हे, वह शीघ्र ही समाप्त हो जायेगी। लाड्ड कर्जन द्वारा काग्रेस की ऐसी निनन्‍्दा 
करने पर तत्कालीन भारतमन्त्री हैमिल्टन ने कर्जन को शावाशी दी और कहा कि यदि कांग्रेस एक 
या दो वर्ष मे समाप्त हो जाये तो उसकी समाप्ति का पूर्ण श्रेय आपको मिलेगा ॥/ कर्जन के 
विषि-मन्त्री रेले की भी यही धारणा रही थी कि काग्रेस द्वारा अपनी महत्ता का दावा करना अयवायें 
धा। वह जिस जनता का प्रतिनिषित्व करने वाली अपने को समझती थी उसमे से 99% ने तो 
उसका नाम तक नही सुना था। लाड्ड कर्जन के इन समस्त कार्यकलापो ने भारतीय शिक्षित वर्ग 
मे भीषण असन्तोप उत्पन्न कर दिया। इसके विरोध मे भारत के उग्र तत्त्वों ने ही नही, अपितु 
उदारवादियों ने भी पूरा भाग लिया । गोखले तथा लाला लाजपत राय एक शिष्ट-मण्डल लेकर 
इग्लेण्ड गये । परन्तु वहाँ भी उन्हे कोई सफलता नही मिली । लाला लाजपत राय को पूरा विश्वास 
हो गया क्रि ब्रिटिश शासन-नीति के अत्याचारों से भारत को छुटकारा देने का एकमात्र साधन देश 
को स्वतन्त्र कराना हे, तभी भारतवासी स्वय अपने भविष्य के निर्माता बन सकते है। ब्रिटिश 
सरकार के समक्ष भिक्षावृत्ति की उदार नीति से. भारतवासियो के कष्टो तथा उनके ऊपर किये गये 
अपमानो का निराकरण नही हो सकता । भारत के सामने सबसे ज्वलन्त समस्या स्वराज्य प्राप्त 
करने की है। 

(3) विदेशों मे भारतीयों के ऊपर भ्रत्याचार--इसी अवधि मे दक्षिण अफ्रीका मे वसने 
वाले भारतीयों तवा एशियाई मूल के निवासियों के ऊपर वहाँ की गोरी सरकार की रग-भेद वी 
नीति जोर पकड रही थी। उन्हें कुछ विशेष स्वूलो मे प्रवेश नही मिलता था, रेल मे वे उच्च 
रा मे नहीं वेठ सकते थे। 907 मे ट्रान्सवाल की सरकार ने एशियाई पंजीयन कानून पास 
का 323 तथा उनके ऊपर नागरिकता के लिए पंजीकरण की 
हा मोम उतमे 3 अत ३208 मे वकालत करने गये थे । उनसे यह अपमान 

भारत में इसकी प्रतिक्रिया यह यह हम मत सयामिह का सी व: अयुतत गम 
ह हुई कि ब्रिटिय सरकार के समक्ष इसका विरोध करने की माँग 
रसी गयी। परन्तु 


कक हा को हक ने मौन धारण किया। परिणामस्वरूप भारतीय नेतागणों 
में ब्रिटिश जासको की नीतियों के विरुद्ध उग्रता आा गई। 
60) घग- विच्छेद-.. ब्रिटिश थशासन 
(0) बग-विच्छेद थे शासन नीति के विरुद्ध असन्तोप के उपर्यक्त कारण स्वय ही 
* [७व , 294-95 
* उ_7० , 296 
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किसी भाँति कम मत्त््व के नहीं थ। जाड कजन की नोतिया न उस असतांप को और अधिक 
मम्भीर सूप द तिया। उसके अत्याचारी कृत्या को इतने भर से सवाप नही हुआ । उत्की सबसे 
महान तया अनिष्टवारी नांति उसके बगाव विभाजन सम्बधी कानून से स्पष्ट हो गयी । वास्तव 
से बगात विभाजन वे पीदु जिटि। सरकार की वह नीति काय कर रही थी जो भविष्य म तगभग 
50 बप तर भारत मे विटिय चासन का बनाय रखने म॑ सफ्त हुई । यह थी मुस्विम साम्प्रदायिकता 
की तलीति जिसकी बहीवत जग्नजों ने भारत में अपना सिका मजबूत करने का सुअवसर 
प्राप्त किया !! जाड कजन ने यह दर्जाने का प्रयत्त क्या थि प्रशासन की कुशवता तथा सुविधा 
के जिए वगाव प्रात का पूर्वी तथा परिचमी बगात साम क॑ दा प्राता मं बाठता आवश्यक है 
क्याकि उस्त समय वगाव प्रात से विहार उ त सा भी च्रामित थ। परतु वास्तविकता यह थी कि 
बगात मे बढतो हुई दाप्ट्रीयता को दवान वे विए यह नीति अपनायी गयी थी । पूर्वी वयातर मे 
मुस्तिम-बहुतव जनता रहती थी। उस यह त्राश्वासन दिया गया कि प्रात के विभाजन से 
मुसलमान जाग दुसरे सम्प्रताय वे! दबाव से मुक्त रहकर जपनी समद्धि कर सकेंग। बग विच्छेट 
ब्रिटिश सरकार की फूट डावा और चासन करा [ए/श66 0 ॥एाॉ०) को नीति का सवस 
प्रथम सक्रिय कदम था| 
वग विच्छूत कानून वाट केजत वे' शासत-कात की सबसे महत्त्वपूण घटता थी। दसते न 
केवन भारत दे राष्टीय नतत्य को ही घार असातुप्ट किया अपितु अनक ब्रिटिश अधिकारी भी 
इससे अस तुप्ट थे। जाट क्चिनर जो स्वयं बाटसराय वी कायकारिणी का सदस्य था श्सके 
विरुद्ध था । उसन कहा था कि सरकार का तव तक न चन मितरगा और ने क्सिा प्रकार का 
समभौता सफव होगा जब तक कि सयुक्त वंगरात क निर्माण की दिया में कोइ कदम ने उठाया 
जाय । बिटिश पन्रों ने भी बग विद्धाा योजना वी आवोचना की थी। उनका मत था वि इस 
विभावन व कारण बगावत वी जतता में भारी असतोप फवना स्वाभाविक है। भारत वे समाचार 
पत्रा ने इसकी तीर आनोचना की । उनका मत था कि प्रात में विभिन जातिया तथा भाषाओं 
की समस्या का समाधान विभाजन क॑ अतिरिक्त अय कसी विवकपूण तथा ईमानदार तरीक॑ से 
क्या जाना चाहिए था। वग विछ्चेट कानून का विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय नेताओं मे और विशप 
रूप से वगात के राप्टीय नेताओं मे तीद् रोप उत्पन्न हुआ | सुरटनाथ बनर्जी के शदा म॑ बगात 
ब्रिद्वेट को घापणा एक बम के रूप मं गिरी। हम एसा प्रतीत हुआ कि दसस हमारा घोर 
अपमान तिया गया है। हम ऐसा जगा कि यह बगा वी भाषी जनता वी आत्म चेतना तथा एकता 
के ऊरर एक भीपण प्रहार था। व्सक विरुद्ध प्रतिक्रिया न केवव वगाज म ही हुई अपितु सारे 
भारत म बत्िटिश शासन थी दमनतकारी तौतियां के विरुद्ध फ्न हुए असातोप पी क्तत मे इसने 
घी डापउत वा काग्र जया | यहाँ तक़ कि नम दव वी नेता नीरोजी सुरेद्धनाथ बनर्णी ग्रोखते 
आदि भी वसस बहुत असल्युप्ट हो गये । दसका परिणाम यह हुआ कि देटब्यापी स्वरेशी आदोजन 
छेडा गया | विदगी मात का वहिष्कार कया जान लगा। दश के' राप्तीय आदावन म॑ स्सक 
कारण उम्रता का आ जाना स्वाभाविक था। बगात की युवा प'टी के अनक नेताओं ने तो यह 
प्रतिदा कर ती कि बग विद्ेट का अत करने के जिए जो भी साधन उचित समझे जायेंगे उहें 
प्रयुक्त विया जायेगा । काग्रस ने गांखत को श्ग्वण्ट भेजा ताकि वे वहा इसका विरोध करें, परतु 
गोखत को खाली हाथ निदराग जौटना पता । इससे राष्ट्रीय आदावन म उम्र तत्वा का विवास 
हो गया | अनेक विद्वाना वी घारणा है कि वाग्रस म॑ उग्रवाद तथा आतंकवाद की उत्तत्ति का 
मुख्य कारण वग विद्धेट ही है। यद्यपि [905 मे किया गया यह विभाजन वेवत छ बंप तक 
बार्या वित रहा और ”स बीच राष्टीय आदोजन म पर्याच्त उग्रता आ गयी थी तथापि 9। मे 


2 न्‍मका विस्तत विव॑चने आगे क्या झायंगा [अध्याय 6)॥ 
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इसकी समाप्ति हो जाने पर भी उग्रवाद का अन्त नहीं हुआ। इस राप्ट्रव्यापी माँग को मानते 
के लिए ब्रिटिश सरकार को बाध्य होता पडा था, परन्तु इसके पश्चात्‌ उसने भारत मे 
साम्प्रदायिकतावाद को और अधिक उग्र बता दिया । अत भारतीय राष्ट्रीयता मे जब आरम्भ के 
नेताओं की उदारवादी नीतियो पर से विश्वास हट गया । 

(7) अन्य कारण--इनके अतिरिक्त अन्य कई घटनाएँ इस बीच घटी जिन्‍्होने भारतीय 
राष्ट्रीयता को उग्र बनाने मे योगदान किया। उन्नीसवी सदी के अन्तिम वर्षों में अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों 
में कुछ ऐसी घटनाएँ घटी जिन्‍्होने यह सिद्ध कर दिया कि एशियाई देश यूरोपीय देशो से सैनिक 
बल में कम नहीं है । इटली की अवीसीनिया से तथा रूस की जापान से हार इसके प्रमाण थे । 
मध्य एशिया के अनेक राष्ट्र भी राष्ट्रीय प्रगति की दिणा मे अग्रसर हो रहे थे । इनका प्रभाव 
भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन पर पडे बिता नहीं रह सकता था | इनसे भारतवासियो में भी आत्म- 
विश्वास बढा और भारतीय राष्ट्रवाद राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए उग्र होता गया । इस' हृष्टिकोण 
के नेताओं ने उदारवादियो की नीतियो तथा साधनों का विरोध किया । उनका विश्वास 


याचना, प्रार्थना तथा वैधानिकतावाद से हट गया । इन सबका परिणाम यह हुआ कि बीसवी 
सदी के आरम्भ मे राष्ट्रीय आन्दोलन मे उम्रवाद की नयी प्रक्ृत्ति आ गई । 


उम्र राष्ट्रीयता का स्वरूप 


भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के उग्रवादी नेताओं की त्रयी में बाल, लाल, पाल (बाल 
गगाधर तिलक, लाला लाजपतराय तथा बिपिन चन्द्र पाल) का नाम प्रसिद्ध है। ब्रिटिश झ्ासको 
की प्रतिगामी तथा अत्याचार-पूर्ण शासन-तीतियो के विरोध मे इस वर्ग के राष्ट्रीय नेताओ का 
उद्ारवादियों की “राजनीतिक भिक्षावृत्ति' तथा आवेदनों और प्रार्थनाओं द्वारा वैधानिक तरीको से 
राष्ट्रीय माँगो को पूर्ण कराने की तीति पर से विश्वास हट गया। देश को आर्थिक राजनीतिक 
तथा प्रशासनिक उत्पीडनो से मुक्त कराने के निमित्त उम्रवादियों ने राष्ट्रीय मागो के सम्बन्ध मे 
स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा इन चार सिद्धान्तो को अपना लक्ष्य बनाया । 
लोकमान्य तिलक ने राष्ट्रीय आन्दोलन को अपना यह्‌ चिरस्मरणीय मारा प्रदान किया कि 
स्वराज्य भेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मै उसे लेकर रहूँगा।' उनकी यह धारणा थी कि 
भारत के उत्थान का एकमात्र साधन स्वराज्य की प्राप्ति है। स्वराज्य प्राप्त हो जाने पर ही 
भारतवासी अपनी अन्य समस्याओं को हल करने में समर्थ हो सकेगे। अत राष्ट्रीय आन्दोलन 
का श्रमुख लक्ष्य विदेशी शासन को किसी भी तरीके से निकाल बाहर करना होना चाहिए । 
इस साध्य की प्राप्ति के साधन स्वदेशी, वहिष्कार अथवा निष्क्रिय प्रतिरोध तथा राष्ट्रीय शिक्षा 
आन्दोलन थे | विदेशी सरकार की आथिक शोषण की नीति के कारण भारतीय उद्योगों को घक्का 
पहुँच रहा था । भारतीय वाजारो भे विदेशों मे बनी वस्तुएँ आ रही थी ॥अत इन आन्दोलनका रियो 
ने स्वदेशी आन्दोलन का प्रचार किया और जनता से माँग की कि वह अपने देश में चनी वस्तुओं 
का उपयोग करे तथा विदेशी माल का वहिष्कार करे । साथ ही विदेशी सरकार द्वारा स्थापित 
शिक्षा-सस्थाओं के वहिष्कार की भी माग की गयी। इत नेताओ ने स्थान-स्थान पर राष्ट्रीय 
शिक्षालय खुलवाये और उनमे शिक्षा को राष्ट्रीय स्वरूप देने का प्रयास किया । 


_._ यह आन्दोलन प्रारम्भिक उदारवादी आन्दोलन से पूर्णतया भिन्न प्रकृति का था। इसका 
क्षेत्र केवल शिक्षित वर्ग तक सीमित नहीं रहा, अपितु इसका उद्देश्य जन-जागृति था । जनता मे 
स्वदेशी तथा राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार करके उसे देश मे स्वराज्य-प्राप्त के लिए तेयार करने का 
आह्वान किया जाने लेगा । इस आस्दोलनकारियो ने उदारपशण्ियों की विधान परिपदों के माध्यम 
ते शासन-सुधार करवाने की घारणाओं को ज्ञान्तिपूर्ण ठहराया, क्योकि विदेशी शासको के अत्याचार 
तथा दमनचक्र निरन्तर बटते जा रहे ओे। अत 905 के पदचात्‌ राष्ट्रीय जान्दोलन मे एक 
प्रणतया नवीन प्रवृत्ति था यई, जो स्वतन्त्रता-प्राष्ति के समय बनी रही । इस उप्रवाद ने कांग्रेस 
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को गतिविधिया वा भी नया रूप प्रदान क्या । 
वगाल मे उमग्रवादी झ्रादोवन -- उग्रवादी राप्टाय आदोजन की गतिविधियां का तीन भागा 
भ विभत्ष किया जा सकता है बगातव महाराष्ट्र तथा समग्र रूप में समभूच दश म॥ उमद्रवाद की 
उर्त्पत्ति का प्रमुख कारण बग विच्छेट हाने स बगात का जनता मे क्षा वा वलना स्वाभाविक था । 
जत बग विच्छेट की प्रतिक्रिया व॑ फतस्वर्प आदातन की तीव्रता वगाव मे सवाधिक रही । 
उतारवाटी नता सुरटताथ बनर्जी तक न जात केजन वी नीति की घोर निंदा की । एन एम समय 
का मत था कि आज वक तथा चरिडन जावित हात ता जाड कजन वी सातिया क वारण उसके 
ऊपर भी महाभियाग उगात । बगाय से विभाजन के विरुद्ध जयूस निकाय गये प्रट्न क्यि 
गये तथा जनय समभाए आयाजित की गयां। सरकार न इन सवका दमन करन मे कोई कमी नहा 
रखी। हल्ताओें ह” एतम विद्याथिया तथा जाता सवन भाग विया उहें सखार न हण्च्ति 
भी कया। वगाव मे आदोवन का दवान के जिए ग्रारसा सना बुतायी गया। परातु जहा 
सरकार से चठ आदोजनकारिया का दण्ट दिया वहा आदाजनकारिया की सख्या निरंतर बढती 
मयो । पूर्वी वगाव के गबनर थी फुतर न जग्रजा की वर वि की नीति कय स्पप्ट कर 
दिया । उसका कथन था कि मरी दो पत्निया हं--हिंद्रु तथा मुस्तिम और म मुस्विम पत्ती का 
अधिक प्यार करता हू । स्पष्ट था वि वय विभाजन का उदुदत्य भारत म साम्प्रदायिक विप का 
फ्ताना था जिसका जाड म अग्रजी गासन पनपता रहता । 
आजावन का तांब्र करन के विए स्व॒”णी तथा वहिप्कार की नीति अपनायी गयी | विपिन 
चाट पात व॑ नतत्व भे तथा उनवे द्वारा विविध पन्‍्न-पत्रिकाआ से जिखे गये जसा व द्वारा बह 
मातरम गीत का जारदार प्रचार टआ। घर घर म जावर नताआा ने जनता से अपीव की 
तथा प्रतिवा बरवायी विव विदेशी बस्तुआ का उपयोग नहां करेंगे। विनेशी मात्र की 
टकाना पर धरना दिया गया और स्थान-स्थान पर वितशी मात की हावी जवायी गयी । विद्यार्थी 
समाज न ध्स आहॉलन की प्रगति मे विश्वेप रचि दशायी। विपिन चद्ध पावर अरविद घोष 
सुरंद्रनाथ बनर्जी प्रभति जनेक नताआ ने आदोजन का नेतत्व क्या। विपिन चद्ध पात ने 
मद्रास्त का दौरा क्या वहा भी वग विच्छल क विरुद्ध प्रचार करवाया | अत म॑ सरकार न॑ उद्े 
मटास छोटन का विवश क्यिा। स्थान-स्थान पर साप्टीय शिवरादया की स्थापना की गयी। 
5 मई 905 की घोषित वग विच्छेट का आरटेश 6 अक्टूबर 905 से जागू क्या 
गया और इस बीच हुए भारी विरोध की सरकार न तनिक भी परवाह नहा की बल्कि उस 
“वाया । अत 6 अक्टूबर 905 का दिन भारत मे एक महावु शक दिवस के रूप मे मनाया 
गया। ब्रिटिश नौकरशाहा की दमन-ताति के बावजूद आन्दोवन शात नहा हआ और लजान्दावन ने 
बवत उग्र हुला अपितु क्रान्तिवारी तथा आतंकवादी भी हावे जगा । 

९६ आदोलन के विरुद्ध सरकार की प्रतिक्रिया--वग भग के विरुद्ध जा उग्रवादी आदोजन 
छिला था उस दवाने के लिए जाड क्जन तथा पूर्वी बगाज व जासाम वे ज० गदतर फूबर ने 
शक्ति का प्रयाग किया | दसी बीच इग्तण्ट मे उदार दव वी सरकार बन गई । जाड़ मार्ये भारत 
सनी बसे और जाड मिठो ने कजन का स्थान तिया। दहाने अपनी नीति को क्चित बदना। 
मिटो दी घारणा थी कि काग्रस वा प्रतिनिधित्व रुस्‍ने दादा वग चासन का नेतृत्व नहां क्र 
सकगा | परतु साथ ही वह काग्नस का पृूणतया उरपर्तित रखना भी उचित नहा सममता था। 
अत उसन वाग्रस के उदार नेताआ बनर्जी गांखव तथा मोतीताल घांप के साथ सम्पक स्थापित 
क्या। दूसरों ओर ब्रिटित राज वे प्रति मुसलमाना की निष्ठा का बनाये रखने व उद्टेश्य स 
उसने वग विभाजन का विरोध करने वाजे राष्टवादी तत्त्वा स मुसतमाना वा सहानुभूति हटाने 
वी नीति की आवश्यक समभा। परतु विभाजन का निरस्त करने के सम्बंध भ उसने स्पष्ट 
डनकारी प्रवट की। स्वायत्त चांसन की माय के सम्बंध मे उसने एसी सुधार योजना निर्मित 
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करने वी सोची जिसे कार्यान्वित करने में हिन्दू-मुस्लिम साम्प्रदायिक भेदभाव स्पष्ट हो जाय और 
शासन सुवार योजना कार्यान्वित व हो सके । डा० ताराचन्द के अनुसार “मिटो की योजना की 
सफलता को सुनिश्चित करने के लिए यह भी आवश्यक था कि भारत के राष्ट्रवादी तत्त्वों मे भी 
फूट हो जाय, ताकि मुसलमानों के प्रति उसकी नीति के बावजुद उदारवादियों के विरोध को 
रोका जा सके | साथ ही, राजनीतिक सुधारों का जो अस्पष्ट या दुष्टिकारक रूप उनके समक्ष 
रखा जाने वाला था, वह आत्दोलनकारियों का ध्यात बटाने मात्र को एक कदम था ।“ पूर्वी 
बंगाल में फुलर का आतक तीब्र होता जा रहा था और यह माय तीब्र हो रही थी कि उसे वापिस 
किया जाय । स्वय लार्ड मिंटो उससे सन्तुष्ट नही था। भारतमत्री ने भी लार्ड मिंटो से सहमति 
व्यक्त की । अत भिंटी ने फुलर को त्यागपत्र देने के लिए विवश किया । परन्तु आन्दोलनकारी 
इतने भर से सन्तुष्ट नही थे । 
वगाल में उग्रवादी आन्दोलन जोर पकडता गया । दूसरी ओर ब्रिटिश नौकरशाही हिन्दू 
जनता के विरुद्ध मुसलमानों को उकसाती रही । परिणामस्वरूप पूर्वी वगाल में भीपण साम्प्रदायिक 
दगे होने लगे । बगाल की एकता के निमिच्त जो आन्दोलन चलाया गया था, उसकी अनेक रस्मे 
हिंदू धर्म-परम्पराओ के अनुसार चलाई गई, यथा राखी वाधना, शूल्हों में आग न जलाना, बन्दे 
मातरम्‌ का गीत गाना, काली की पूजा आदि । यह रस्मे इस्लाम धर्म-विरोधी मानी जाते लगी । 
जव मुसलमानों को सरकार का प्रोत्साहन मिला तो दगो में हिंदुओं के ऊपर किये गये जुल्मो को 
नौकरणाही ने अनदेखा किया। सक्षेप मे, ब्रिटिश सरकार निरन्तर काग्रेस के अन्दर तथा हिल्दू- 
मुस्तिम सम्प्रदायों के मध्य फूट उत्पन्न कराने के सभी तरीके अपनाने में व्यस्त रही और अधिकारीगण 
इन सब अंत्याचारों के लिए सरकार के कार्य-कलापो का औचित्य प्रदर्शित करते रहे । परिणाम- 
स्वरूप उम्रवादी आन्दोलन क्रातिकारी तथा आतकवादी दिशा मे वढने लगा। सरकार के भीषण 
दमन के बावजूद आन्दोलन में शिथिलता नहीं आ सकी। थद्यपि सरकार ते प्रमुख नेताओं को 
लम्बी कारावास की सजाये दी और तिलक, लाजपत राय, अरविद घोष आदि भ्रमुख के नेता बनन्‍्दी 
हो गये, तथापि आन्दोलन 9] में वगाल विभाजन आदेश के निरस्तीकरण हो जाने पर भी 
शानन्‍्त नही हुआ | उम्रवादी आन्दोलन का स्वरूप राष्ट्रव्यापी हो गया और क्रातिका रियो तथा 
आतकवादियी ने अपनी गतिविधियों तीन्न करता आरम्भ कर दिया। 
महाराष्ट्र मे उग्रवादी श्रानदोलच--महाराष्ट्र ने दो महानु राष्ट्रीय नेताओं गोखले तथा 
तिलक को जन्म दिया था। गोखले उदारवादी नेता थे और ब्रिटिश शासन की ईमानदारी पर 
विश्वास रखते ये। परन्तु 4900-905 की अवधि मे ब्रिटिश शासन के दमनकारी कारनामोी 
मे गोखले भी वहुत असन्तुष्ट हो गए थे। यद्यपि उन्होने उम्रवादी नीतियो तथा गतिविधियों का 
अनुसरण नही किया, तथापि ब्रिटिश शासन की नीतियो की उन्होंने भी भत्सता की । तिलक 
उग्रवादी राप्ट्रीयता के सबसे महान्‌ प्रवर्तक थे। सच्चे अर्थों में उतको उन्रवाद के जनक कहा 
जाना चाहिए। यद्यपि वे उदारवादी नेताओं का आदर करते थे, तथापि वे उनकी राजनीतिक 
भिक्षावृत्ति तथा अग्रेजो की ईमानदारी पर विश्वास रखने की मीति के विरोधी थे । उनका लक्ष्य 
औपनिवेशिक ढंग का स्वराज्य प्राप्त करना नही था, वल्कि पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना था जिसे 
वे प्रत्येक भारतवासी का जन्मसिद्ध अधिकार मानते थे । अत स्वराज्य-प्राप्ति के निमित्त वे किसी 
भी प्रतार का वलिदान करने को घारणा रसते थे। उन्होने केसरी, 'मराठा' आदि पत्रो के द्वारा 
जनता तथा नवयुवकों को आत्म-निर्भरता, आत्म-विश्वास तथा आत्म-बलिदान की शिक्षा दी । 
तिलक पाश्चात्य सम्कृति की गरिमा के विरेवी थे। उनकी भारतीयता की धारणा असदिग्ब 
पा दाम भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के कार्यो मे कप्ट सहे और लम्बी अवधि का 
मक ला जते वे जनता के 'लोकमान्य' नेता बने। भारत में विदेशी शासकों के 
अत्याचाएं के विरुद्ध उन्होने 


दान जनना को सगठित करने तथा उसमे आत्म-त्याग और आत्म-विश्वास 
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की भावना जागृत वरने व निमित्त महाराष्ठट मे गणपति उत्सव तिवाजी उत्सव सह सगठना का 
आयोजन किया । घनवं द्वारा जनता को सहयांग अनुरासन तथा दा प्रम की शिक्षा दी। राष्ट्रीय 
घेनना की जागृति करने म रन सगठता का महानु योगदान है । 
श्रयन उप्रवाद का प्रभाव--प्रिटिश शासन के विरुद्ध असतोप कैवतव बमाज तथा महाराष्ट्र 
तक ही सीमित नही रहा । शासन पी दमनकारी नीतिया न सारे देश म असतोप उत्पन कर 
दिया था। पंजाब मे तावा वाजपत राय भी रससे बहुत रुप्ट हा गए थे। वे एक शिक्षा-सुधारक 
समाज सुधारक तथा धम सुधारद थ। उहांने आय समाज की उन्नति म विद्वप थोगदान किया । 
उनवे भाषण बहुत प्रभावशात्री थे। ब्रिटिश शासत व अत्याचारपूण रवये तथा अग्रजां द्वारा 
भारतवातिया को हर दृष्टि स हीन मानने की धारणा ने उनके रोष को उभारा। ने गोसते के 
साथ शिप्ट मण्ठत मे दग्तण्ठ भी गए थ। जब उह निराश जौटना पडा तो उहाने देशवासियों 
को बताया कि अब आवेदन तथा प्राथनाआ से काम नहीं चतेगा | भारतवासिया को स्वतज्त्ता 
की जडाई मे थात्म विश्वास तथा आत्म बत स काय करना पडेगरा । दस प्रकार व भी तितक के 
अतुगामी वन गए | सरकार ने उह देश निकावे का दण्ट दिया। 
उग्रवाद तथा काग्रस--चुकि एस अवधि भ॑ काग्नस ही एकमात्र राष्टीय सस्था थी णो 
राप्ट्रीय आाटोवन का नेवत्व करती आ रहा थी अत सभी राष्टीय नेता या तो वाग्रस के सदस्य 
थेया क्सीत किसी रूप म राप्टोय उद्टेत्या की पूर्ति कं जिए काग्रस पर निभर रहते थे । 
निसलेल अग्रजा की फूट डावा की नीति ने थोटे स शिक्षित मुस्लिम बग को काग्रस विरोधी 
बनाकर साम्प्रदायिकतरा को जागूत करन मे सफ्तता प्राप्त कर नी थी । इस श्रणी मे सर सयद 
अहमद सा वा नाम उत्वजनीय है परतु स्वय काग्रस वे नतत्व मे भी सिद्धाता तथा साधनों 
के सम्बध मे मतभेट उत्पन् हानते लग गया था। दादाभाई नौरोजी गोसन सुरेलनाथ बनर्जी 
आदि उदारवादी नता अपनी पुरानी ब्रिटिश राज भक्ति की नीति पर विश्यास्त करते थे | परतु 
बाव जाल पराज थी नयी दस नीति की कट्टर विराधी हो गयी थी। बग विच्छुट के उपरात 
905 के बनारस काग्रस अधिवेशन मे यह स्पष्ट हो गया था वि काग्रस मे दो दत (उदारवादी 
तथा उमप्रशादी) बन गए हैं जौर तन दवा वे नेता काग्रस वे भावी वाययक्र्म की समरूप वौति का 
निमाण नहां कर संग क्याकि उनके साधन एक् ट्सरे के वित्युत विरुद्ध थे । दस अधिवेशन को 
अध्यवता ग्राखत न की थी उस वष प्रिंस जाफ वेस भारत पधारे थे। उदारवादी उनके 
स्वागत का समथन वरने वग॑ परतु उमग्रवादी दसके विशद्ध थे। रस अधिवेशन मे जो पस्ताव 
पास विये गये उह सवसम्मत नहीं माना जा सवता। परतु 906 भर उमप्रवाद जोर पकड़ 
चुझा था। रस (कतवत्ता) अधिवेशन म॑ उद्रवादा नंता तितक को काग्रस का अध्यव चुनना 
चाहते थे जो उदारवादिया को सहनोय नहीं था । अत वयावृद्ध नेता नौरोजी को अच्यक्ष चुनवर 
सक्‍ठ दटात दिया गया । परतु उमप्रवादी दस अधिवेचत से स्वरा“य॒ वहिप्कार स्वतेशी तथा राष्टीय 
शिला सम्बधी वायक्रम का प्रस्ताव पास कराने मं सफब हो गय और प्रथम बार बाग्रस ने भारतीय 
राष्ट्रीयता वा उद्टेश्य इग्वण्ठ तथा उपनिवेशा की भाति का स्वायत्त तासन धाप्त करना घोधित 
कर दिया । 
परतु 906 वा अधिवरन वाग्रस के आदर उमडती हुई पएूट कया निरावरण करने का! 
उपचार सिद्ध नहा हुआ । वगान मे राष्ट्रीयता वी भावना उग्र होतो जा रही थी । कतितक सह 
उग्रवादी नेता उदारवादिया की ब्रविटिय श्ासका से मित्री भगत करने क प्रयासा को सहन नहीं 
कर से । परिणामस्वरूप काग्रस के आठर फूट की पाता अदर ही अन्दर छुतम रही थी और 
[907 के घूरत के वाग्रस अधिवणन म यह स्पष्ल्तया बाहर फूट पडी। वाग्रस के व्तिहास में 
907 वी फूट की घटना की पुनरावृत्ति 969--70 मे हुईं। परतु दाता के स्वरूप म॑ भिन्नता 
है। उस समय दाना का उद््‌दःय राष्ट्रीय हित था न कि सत्ता प्राप्ति या नेढृत्व प्राप्ति की ब्यक्ति- 
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गत आकाक्षा । नेतृत्व प्राप्त करते की आकाक्षा इस उद्देश्य से निर्देशित थी कि काग्रेस के कार्यक्रम 
में अपने साधनों का समावेश किया जा सके । अत उदारवादी नेताओ ने रासबिहारी घोष का 
नाम अध्यक्ष पद के निये प्रस्तावित किया। उगम्रवादी लाला लाजपतराय को अध्यक्ष बनाना चाहत्ते 
थे। उग्रवादी उस समय बहुसरयक नही थे । अत रासविहारी घोष का नाम प्रस्तावित होने पर 
उन्होने विरोव किया | ऐसी स्थिति मे बैठक को स्थगित कर दिया गया। परन्तु दूसरें दिन फिर 
यही हृण्य उत्पन्न हुआ । पुलिस ने हस्तक्षेप करके बैठक को नही होने दिया । इस पर उमग्रवादी काग्रेस 
से पृथक हो गए। वे पूरे आठ वर्ष तक काग्रेस से अलग रहे। इस बीच काग्रेस ने अपने 
सविधान में सशोषन करके अपना उद्देश्य साविधानिक तरीकों से कार्य करता स्वीकार कर 
लिया। उमग्रवादियो के लिये यह भी एक वडा धक्का था । काग्रेस के प्रमुख नेता गोखले, फीरोजशाह 
मेहता आदि एकता लाने का प्रयास करते रहे, परन्तु उनके स्वप्न उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ ही साकार 
हो पाए । 
इस वीच ब्रिटिश गासको ने उमग्रवादियो का दमन करना प्रारम्भ कर दिया | जिन समाचार 
पत्रो द्वारा राष्ट्रीय नेता ब्रिटिश शासन की नीतियो का विरोध करते थे उन पर प्रतिबन्ध लगाए 
गए । अरविन्द घोष के ऊपर अभियोग चलाने का निष्फल प्रयास भी सरकार ने किया जिसके 
परिणामस्वरूप उन्होने ब्रिटिश भारत छोडकर फ्रासीसी वस्ती पाण्डीचेरी मे अपना निवास स्थान 
बना लिया। कर्जन के उत्तराधिकारी लार्ड मिन्‍्टो ने गोखले तक की भर्तंना की, बगाल के अनेक 
नेत्ताओ को देश निकाले का दण्ड दिया गया। ब्रिटिश शासको के दमनचक्र का विरोध करने पर 
राजद्रोह के अपराध मे तिलक को 6 वर्ष का कारावास देकर माडला जेल भेज दिया गया। उनके 
साथ जेल तक में मानवोचित व्यवहार करने की चिन्ता ब्रिटिश नौकरशाही ने नही की । इसका 
परिणाम यह हुआ कि युवा पीढी के नेता हिसात्मक क्रान्ति तथा आतकपूर्ण भुमिगत साधनों का 
प्रयोग करने लगे । यद्यपि इस बीच मार्ले-मिटो सुधार (909) पास किए गए थे, तथापि उनके 
फलस्वरूप सन्तोष तो अलग रहा, राष्ट्रीय नेतृत्व में और अधिक असन्तोष फैल गया। 9]] मे 
बग-विच्छेद को निरस्त करने पर भी विरोध शान्त नही हुआ । 9] मे लार्ड हाडिज (वाइसराय) 
के ऊपर किसी आतकवादी ने वम फेका । यद्यपि वाइसराय वच गया तथापि इससे शासकों का 
रोप और अधिक उग्र हो गया | प्रेस पर और अधिक प्रत्तिबन्ध लगा दिया गया, उनसे जमानत्ते 
मॉँगी गयी । इस अवधि मे तिलक जेल मे थे जहाँ उन्होने “गीता-रहस्य” तथा “दि आकिक्टिक होम 
ऑफ दि वेदाज' नामक ग्रन्थ लिखे | ये ग्रन्थ उनकी विद्गता तथा विचार व चिन्तन शक्ति की 
महानता के द्योतक है। साथ ही इनका अध्ययन किसी भी हिन्दू मानस मे कत्तंव्यपरायणता भरने 
में समर्थ हो सकता है। गीता-रहस्य मे तिलक ने कर्मयोग की महत्ता को दर्शाया है। जेल से 
छूटने पर तिलक ने “होम रूल” आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया । इस समय श्रीमती ऐनी वेसेन्ट जो 
एक आइरिश महिला थी हिन्दू घर्म तथा भारतीय राष्ट्रीयता से बहुत प्रभावित हो गयी थी । 
इन्होने हिन्दू धर्म को अपना लिया या। थियोसाफिकल सोसाइटी का कार्य उन्होंने बडी लगन 
के साथ किया था। वह 94 मे काग्रेस मे प्रविष्ट हुई और होम रूल आन्दोलन मे सतत कार्य 
करती रही । 95 की अवधि तक उदारवादी नेताओं गोखले तथा मेहता का अवसान हो 
चुका था, नौरोजी 90 वर्ष के हो चुके थे । अत ऐसा प्रतीत होने लगा कि राष्ट्रीय आन्दोलन 
का नेतृत्व सम्भालने वालो की कमी होने लगी है। भाग्यवश इसी अवधि मे महात्मा गाधी काग्रेस 
का नेतृत्व करने के लिये उपलब्ध हो गए। 94 भे प्रथम महायुद्ध छिड गया था। इस्लेण्ड युद्ध 
मे एक पक्ष था। अत काप्रस के समक्ष समस्या आई कि भारतीयों को युद्ध में इग्लैण्ड की 


सहायता करनी चाहिए या नहीं। काग्रेन के दो दलो मे एकता हुए विना आन्दोलन का सफलता 
संदिग्ध प्रतीत होने जगा। 96 के काप्रेस के लखनऊ अधिवेशन मे उग्रवादी पुन काग्रेस में 
श्रा गए और १] वर्ष पुरानी फूट का अन्त हो गया । 

(0 शाप्ट्रीय आदोतन/7 
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उग्रवादिया के साधन तथा निद्धान्त ४४ 

उम्रवाती आदावन के नताओं न जिटिंय शासन वी दमनयारी तथा सुधारा व॑ सम्बध म 
ढतमुतर बी नीति से असतुप्ट हारर उतारवाटी नताओ की साविधानिवतावाटी तथा राजनीतिक 
भिक्षातृत्ति की नाति का विरोध किया था। उमद्रवाती नेताआ न स्वराय भ्राप्ति को अपना तथ्य 
धोपित कया और उसकी प्राप्ति के हतु स्वटणी बहिप्कार तथा राष्टीय शिवा की प्रगति व 
साधन अपनाये | स्पष्ट है कि उग्रवाती आदानन के सिद्धांत तथा साधन भी उम्र प्रवृत्ति के थ। 

() उमप्रवादी क्रमिक सुधारा कु परम नहीं थ। व यह नहा चाहत थे कि पहन 
सामाजिक सास्दृतिक सथा जाधिक सुधार जिए जायें तय राजनीतिक वक्ष्य प्राप्स हांगा। उनकी 
वारणा ता यह थी कि पल्ल स्तराय प्राप्त हाना चाहिए अथात्‌ सुधार तभी तीॉठित तय से 
सम्पत् हो सक्त हैं जबकि राजनीतिक सत्ता अपने देशवासिया व हाथ मे र*। 

(2) उम्रवादी जिटि! सरदार स याचना वरव अपनी मांगें सतवाना पसट नहा करत 
थ। व जनता म आत्म विच्वास वी भावना-भरना चाहत थ। व जनता की क्रातिकारी शक्ति 
पर विश्वास रसत थे ने कि मसाविधानिक्र साधवा पर। साथ ही वे थोटे से पिवित वर्गों क॑ 
सहयांग पर निभर न रतक्र जाम जनता वी राजनीतिक चंतना पर विश्वास करत थे । 

(3) उम्रवालिया के साघन स्वतयी का जाम प्रचार विती सात का बहिप्बार शासन 
वा आयायपुूण हत्या बे साथ नसहयोग सविनय अवचा तथा निष्क्रिय प्रतिराध थ । इनक द्वारा 
वे जनता म रचनात्मक कार्यों की प्ररणा भरकर मारतयासियां के शारीरिक एवं नतिक उत्थान 
की अपना लश्य मानत थे । 

(4) यद्यपि उम्रवादी प्रथम चरण मे अटि्सात्मक आदोजन को हा सायता द॑ते थे लक्नि 
उसकी अक्षमता म कुछ उग्रवादी हिंसात्मक साधना वा भी उपातेय समभन लगे | यद्यपि स्वयं 
महात्मा गाधी न वाल मे उग्रवात्या व अधिसात्मक साधनां को अपना जश्य बनाया तथाषि 
उमग्रवादी महात्मा गाधी व इस सिलात सं कि साधना वी प्रविनता पर साध्य की पबितता 
निभर रहती है मतभेट रखत थे । वे मक्यावित्री के रस सिद्धांत को सानत थे कि साधता का 
भौचि-य साध्य पर निभर रहता है (शातं [पडाी65 [2 शाट्या5) । उनका साध्य स्वरा प्राप्ति 
था उस पिसी भी प्रकार प्राप्त करना ही व अपना प्रमुख वश्य मानते थे । 

(5) उम्रवादी जिटिय चासवा की यायप्रियता तथा इसानटारी पर विश्वास नहीं रखत 
थ। उनन मत से अग्रजा न अयायप्‌॒वर भारत मे अपना साम्राय स्थापित किया है और व 
अयाय की नीत्ति का अनुसरण करते ही अपनी सत्ता बनाए रखना चाहत हैं। अव उनसे भारत 
वासी अपनी स्वायत्तता वी माग वधानिक तरीका या चात्तिपूण प्राथनाओं के टारा नहीं मनवा 
मयता | रनवा विच्वास था कि उग्रूज़ी न भारत मं जा भी थोदेस सुझार कय हैं द भारतीयों 
वी हिना का घ्यानम रखकर नहां जिये हैं बल्कि अपने निजी स्वार्थों को सिद्ध करने की 
नीयत स॒ श्िय हैं। दनकी पीछ भारत का आथिक चयोपण सास्क्ृतिक तथा राजनीतिक पतन निहित 

है । पाव्चात्य रग में रगकर भारत वा उत्थान नहां हो सकता । अत स्वतंगी का प्रचार आवश्यक 
है। पाचात्य शिक्षा के स्थान पर राष्टीय शित्रा की यातना कार्या बत करनी चाहिए । 

(6) उम्रवालिया ने अपने आदोवन का प्रचार करने के निमित्त प्रस का पर्याप्त प्रयाग 
किया। समाचार-पत्रा म॑ तितके जाजपतराय विधपिन चाह पाते झर्वामी विवेकान_ के भाई 
भप॑जनाथ दर्कत जाहि ने जनता भ राप्टीय भावना की प्ररणा देने बात वेख जिखे | इसी क॑ साथ 
साथ रन नंताओ ने हि” धम-दतान तथा सह्दृति की महानता का प्रचार भी किया । ये सभी 
नेता धामिक दृष्टि स कट्टर हिंदू थ। अत हिंदू धम की टिक्षाआ के व्यरा भी उन नंताओ ने 
भारत म राष्ट्रवाट का उग्र बनाने का प्रयास कया ताकि धम के नाम पर हिंदु जनता अपने 
राजनीतिद' उदतेश्या की पूतति के विए तयार हां सत्रे । 


“अँग्रवादी राष्ट्रीयता के प्रमुख नेता 


लोकमान्य बाल गगाघर तिलक (856-]920) 


भारतीय स्वतन्त्रता सम्राम के सेनानियो मे वाल गगाधर तिलक का नाम सबसे प्रमुख 
महारथियों की श्रेणी मे आता है। महाराप्ट्र की इस महान्‌ विभूति का जन्म 856 में भारतीय 
स्वतन्त्रता सग्राम से एक बष पूर्व उसी चितपावन ब्राह्मण परिवार मे हुआ था, जिसमे गोखले 
इनके दस वर्ष पदचात्‌ उत्पन्न हुए थे। तिलक महाराष्ट्र के उस वीर स्वातन्व्य-प्रेमी महारथी 
शिवाजी की प्रतिमूर्ति थे जिसने शक्तिशाली मुगल सम्राट औरगजेब के दाँत खट्टे किये थे । जिस 
प्रकार छत्रपति शिवाजी मुगल सम्राट औरगजेब के मार्ग मे सदा एक कॉटे की तरह बने रहे उसी 
प्रकार तिलक भी भारत मे ब्रिटिश साम्राज्यशाही के शरीर मे निरन्तर चुभने वाले कॉटे की भाँति 
बने रहे | भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का आरम्भ उन उदारवादी नेताओ के द्वारा किया गया 
था जो ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा की भावना रखते थे, जो पाश्चात्य शिक्षा, सभ्यता तथा 
सस्कृति के उपासक थे, जो भारतीय राष्ट्रीय मॉगो के सम्बन्ध मे प्रार्थना, आवेदन आदि की नीति 
पर चलकर ब्रिटिश सरकार के समक्ष भिक्षावृत्ति के मार्ग का अनुसरण करते थे और जिन्हे अग्रेजों 
की सत्यता तथा न्यायप्रियता पर विश्वास था । 
परन्तु ऐसे युग मे तिलक एक उच्च कोटि के उम्रवादी नेता के रूप मे उत्तन्न हुए, जिन्‍हे 
उदारपथियों की उपर्यूक्त किसी भी नीति पर सनन्‍्तोष या विश्वास नही था। वे सच्चे अर्थ मे 
भारतीय ही नही अपितु सच्चे हिन्दु थे। उन्हे भारत में ब्रिटिश सरकार के अन्यायपूर्ण कृत्यो से 
तीत्र घृणा थी । उनका विचार था कि भारत का आर्थिक शोषण करने के लिए अग्रेजो ने भारत 
को राजनीतिक दासता की स्थिति मे रखा है। तिलक की सुप्रसिद्ध घोषणा थी कि 'स्वराज्य मेरा 
जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा ।! यहाँ पर 'मेरा' शब्द से तिलक का अभिप्राय 
भारतवासियों से था, और जहाँ तक 'स्वराज्य लेकर रहूँगा', पदावली का सम्बन्ध है, तिलक 
कौटिल्य तथा मेकियाविली की विचारधारा के अनुसार साध्य की पवित्रता पर किसी भी साधन को 
को अपनाने के पक्ष मे था। तिलक का राष्ट्र-प्रेम तथा राष्ट्रवाद अनन्य था । राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
के हित मे वे किसी भी प्रकार के वलिदान से नही घवडाते ये । 
पत्रकारिता उनके जीवन का प्रमुख व्यवसाय रहा था। उन्होने मराठी भाषा के दैनिक 
पत्र 'केसरी' का तथा अग्रेजी भाषा के साप्ताहिक पत्र 'मराठा' का सम्पादन करके इनके द्वारा 
ब्रिटिश शासन तथा नौकरशाही के कुचक्रो का विरोध करना शुरू किया । काग्रेस की स्थापना हो 
जाने के बाद 889 मे वे काग्रेस मे प्रविष्ट हुए। तभी से उनकी उम्र विचारधारा के कारण 
तत्कालीन उदारवादी नेता उनसे घवडाने लगे । 88] में जब कोल्हापुर के राज्य की अव्यवस्था 
के सम्बन्ध मे कुछ लेख उनके पत्रो मे प्रकाशित हुए तो उसके लिए तिलक को तीन मास का 
कारावास भी सहना पडा | तभी से तिलक की लोकप्रियता बढ गई थी। तिलक का उद्देश्य 
भारत के लिए राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त करना था । उसके लिए उन्होने जहाँ पत्नो के द्वारा 
विदेशी जासन-नीति का विरोध किया, वहाँ गणपति तथा शिवाजी उत्सवो का सगठन करके जनता 
में ऐसे प्रशिक्षित वीरो को उत्पन्न करने का उद्देश्य रखा जो राष्ट्र के हित मे सहयोग तथा 
अनुशासन से कार्य करते हुए अपना सब कुछ उत्सर्ग करने को तत्पर रहे । 

_ व महाराष्ट्र मे अकाल तथा प्लेग फैला और प्लेग कमिश्नर मिस्टर रेड की हत्या करने 
वाले अभियोगी को फासी की सजा दी गयी तो तिलक ने अपने पत्रो द्वारा सरकार की प्लग निवारक 
नीति तथा उसके सम्बन्ध मे प्रशासनिक अधिकारियों की दमनकारी गतिविधियों की तीन्र आलोचना 
की घी। परन्तु तत्कालीन सरकार ने, जो तिलक को सदैव अपना प्रथम कोटि का शत्र मानती 
थी, तिलक के विरुद्ध रद्र को हत्या के पड़्बन्य का आरोप लगाया । यद्यपि तिलफ ने अपने पत्नो 
द्वारा तथा न्यायालय में भी इस हत्या से अपने किसी भी प्रकार के सम्बन्ध न होने की सफाई 
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टी तथापि 897 मे सरवार ने उहे 8 मास के कठोर कारावास की सजा द दो। सरकार क 
इस जअयायपुण इृत्य वे' कारण तिवक वी प्रत्तिप्ठा महाराप्ट म ही नहां अपितु सारे देश म फल 
गथी । यहा पर यह भी स्मरणीय है कि गोसते ने दस अवसर पर दग्तण्ट में भारत वे ब्रिटिश 
चासका के विरद्ध कई वात कही थी | परतु भारत लौटन पर उन्हनि अपने उन चठा को वापिस 
जे तिया जबकि तिलक ने ज॑त जाना पसंद किया । तितक को वेवत एक वष बाद ही मुक्त कर 
लिया गया | परतु यह शत जगा दी गयी कि यदि वे ऐसे राजनातिक द्रोहा मे पुन भाग लेंगे ता 
6 भाह की चोप अवधि उनके आगे के दण्ल में जोल दी जायेगी । 

899 से निरतर तिलक काग्रस व ऊपर यह दबाव हाजते रह कि वह अपनी नरम नीति 

क्य छोरे । परत काग्रसी नेता तिवक से सहमत नहां हुए । 7899 के काग्रस लविवेच्नन मे तिवक 
मे जाट सण्टस्ट के जयायपूण प्रशासनिक रवय के विरुद्ध प्रस्ताव पास कराने का प्रयास किया 
परतु काग्रस राजी नही हुई। काग्रस वे”! अतगत तिजक क॑ प्रमुख साथी विपितवद्ध पाव तथा 
जाता जाजपतराय के जतिरिक्त बहुत थोटे से व्यक्तियां का गुट था । लताड क्जन की शासन नीति 
सथा वर्म विच्छट के कारण जो देराब्यापी असतोप उत्पन हुआ उसरे कारण तिवक के साथिया 
कहो सस्या म वृद्धि हुईै। 906 के काग्रस अधिवेशन मे उग्रवाहिया की बहती हुई चक्ति को 
हठ्खकर काग्रस ने उ'हे दवात के उद््‌टेश्य से दादाभाईं नौराजी का काग्रस अध्यक्ष चुना क्यांकि 
नौरोजी सहय व्योवृद्ध नेता # विरोध से कोई भी उम्रवादी उम्मादबार खड़ा नहीं होता / परतु 
8907 म सूरत अधिवेशन मे तिवक तथा उनके दत की शक्ति बहुत बट गयी थी | परिणामस्वरूप 
बटे हगामे तथा बविटोह के बातावरग मे वह अधिवेशन उम्र तथा उदार दव के मप्य सघप वा 
व्यक्त कर देने के जिए ही हुआ । 907 म काग्रस न अपने सविधान मे जो सशोधव किया उसके 
जेनुसार तिवक क॑ उग्र दत के नेताओं के जिए काग्रस को सदस्यता का द्वार बद हो गया। यद्यपि 
906 भ तितक का दल काग्रस सभापतित्व को प्राप्त करते सम सफत नहीं हजा था। तथापि यह 
सब तितक का ही प्रभाव था कि उस अधिवेशन म॑ वाग्र्स को स्वराय्य स्वटेशी बहिप्वार तथा 
राप्टीय शिल्ा सस्वाधी अपने उदतेश्या वी घाषणा बरनी पडी । 

काग्रस से अवग हो जात पर भां तितक का झग्रवाती जादोजन कम नहीं हुआ । इस 

अवधि मे बग विद्धेट तथा मुस्विम जीग की स्थापना के कारण साम्प्रदायिकता का उकसाना जौर 
शासन सुधार के मसविटा पर विचार करना ब्िटि। शासन की नीति के प्रमुख तत्त्व रहे । वन 
सामता मे ब्रित्िशि शासन के रवयां की तितक निदा करते जा रहे थे। ब्रिटिश सरकार तिनक से 
नचना चाहती थी। काग्रस से व पृथक हो चुके थे । अत 908 म जिटिश सरकार ने उनके 
ऊपर राजद्रोह का आरोप तगाकर उहं 6 वप के कठोर कारावास का दण्ट दिय्रा जिसके साथ 
साथ पिछवे 6 माह की कारावास वी चेपष अवधि भी जोट दी गयी । उह बरमा स्थित माडला 
जन भेज दिया गया । उहं प्रीवी कौंसित म अपील करने की अनुमति तक नहा दी गयी | बाद म॑ 
उनके कारावास को कठोर न करक॑ साधारण वर दिया गया | परतु मारता जब मं जेव-अधिकारी 
तिलक के ऊपर कटी नजर रखते थ। तितक के दस प्रवास से भारतीय राष्ट्रोय आन्दावन का 
बेटा धकवा तगा। परतु उनका यह प्रवास एक हृषि से वरदान सिद्ध हुआ | भत ही उनके अययव 
काय के निरमित्त वाछित साधन उपतध नहीं कराय गये तथापि उनक जीवन की एक महान्‌ 
अभितापा पूण हुई जिस व सक्रिय सावेजनिक जीवन म॑ रहते हुए पूण नहा कर सकते थे। वहाँ 
जलाने अपने दो प्रसिद्ध ग्रथा वी रचना की। प्रथम था दी आक्टिक होम आफ दी वेदाज और 
दूसरा था गीता रहस्य । इा ग्रथां की रचना से यह सिद्ध हो गया कि तिलक भारतीय समस्दति 
तथा वेद शास्त्रा के प्रदाण्ट पण्टित भी थे। दसी अवधि में उतकी धमपत्नी का देहावसान भी 
तआ परतु तितक अपनी वयक्तिक तथा ग्ृह-परिस्थितिया की परेशानियां के बावज्भुल सरकार के 
समल नहीं भुके। 94 म॑ जब महायुद्ध छिड गया और राजनीतिक वातावरण भी कुड वद॑त 
गया तो कारावास की अवधि पूण होने स चुछ समय पूव तिलक को छोड टिया गया । 
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परन्तु इस कारावास ने तिलक को राष्ट्रसेवा के लिए और अधिक प्रोत्साहन दिया । जेल 
ते मुक्त होते ही उन्होंने पुन अपने को स्वराज्य आन्दोलन में डाल दिया। 95 मे राष्ट्रीय नेतृत्व 
का अवसान प्रारम्भ होने लगा था । गोखले की मृत्यु होने पर उनकी विचारधारा से तीक् विरोध 
रखते हुए भी तिलक ने उन्हें भाव-भीनी श्रद्धाजलि अपित की और उनकी राष्ट्रसेवा के लिए उनकी 
भूरि-भूरि प्रशन्सा की । 96 भे काग्रेस दलो के मध्य एकता हो जाने पर पुन तिलक काग्रेस 
मे आ गये । इस बार तिलक को श्रीमती ऐनी बेसेट के होम रूल आन्दोलन से पर्याप्त प्रेरणा 
मिली । दोनों के सहयोग से होम झरूल लीग की स्थापना की गयी | इस आन्दोलन का नेतृत्व करने 
तथा आजीवन राष्ट्र की सेवाओं मे रत रहने के कारण सारे देश मे उनकी लोकप्रियता बढ ग्रयी 
थी और इसी लिए भारतवासी उन्हे 'लोकमान्य' तिलक के नाम में जानते है। होम रूल आन्दोलन 
की अवधि में तिलक को महाराप्ट्र का ही नही, अपितु समूचे भारत का वेताज का राजा” माता 
जाता था। इसके बाद की अवधि में भी तिलक अपने मिशन में कार्य करते रहे और जीवन के 
अन्तिम क्षणो तक देश-सेवा, देश-प्रेम, तथा स्वाधीनता के लिए प्राण-पण से कार्य करते रहे । 
] अगस्त 920 को भारतमाता की पचास वर्ष तक सेवा करने के वाद भारत का यह प्यारा नेता 
इस ससार से विदा हो गया । 
तिलक तथा गोखले की तुलना--तिलक के बाद उनके दल के जो नेता शेप रह गये थे उन्होने 
उनसे प्रेरणा ली । लाला लाजपतराय इस श्रेणी मे आते हैं। परन्तु 7920 के पश्चात्‌ राष्ट्रीय 
आन्दोलन का नेतृत्व गाधीजी के हाथ मे आ गया । गाधी गोखले के शिष्य थे अथवा तिलक के, 
यह स्पप्टतय। बत्ता सकता कठित है, क्योंकि उनकी विचारधारा तया कार्यप्रणाली मे दोनो की 
छाप वनी रही । गोखले तथा तिलक के सम्बन्ध में स्वयं गाधी जी के शब्दों मे ही उनकी धारणा 
व्यक्त की जा सकती है। गाघधी जी ने कहा था “'लोकमान्य तिलक मुझे एक महासागर की तरह 
प्रतीत हुए जिसमे किसी का भी प्रविष्ट हो सकना कठिन है । परन्तु गोखले गगा की भाँति थे, 
जिसमे सुगमतापूर्वक गोता लगाया जा सकता है ।” तिलक की विशालहृदयता, तथा निर्भीकता के 
समक्ष शायद ही कोई राष्ट्रीय नेता ठहर सकेगा। सी० वाई० चिन्तामणि के अनुसार साण्टेग्यू ने 
एक बार कहा था कि भारत में केवल एक ही वास्तविक उम्र राष्ट्रवादी थे और वह थे तिलक । 
सचमुच वे “महाराष्ट्र केसरी ही नहीं अप्रितु 'भारत केसरी' थे । वह सही माने मे एक लौह-पुरुष 
ये और जिस कार्य मे हाथ डालते थे उसे पूर्ण करने के लिए साधनों की खोज करना उनके लिए 
कठिन कार्य नही था। गोखले तथा तिलक दोनो राष्ट्रीय आन्दोलन के महाराष्ट्रीय नेता थे, दोनो 
के अच्तिम उद्देश्यों में समानता होने के साथ-साथ साधनों मे इतनी भिन्नता थी कि बहुधा दोनो 
को एक दूसरे का विरोधी माना जाता है। परल्तु वास्तव में दोनो एक-दूसरे के पूरक थे। इस 
समानता तथा अन्तर को पद्‌टामि सीतारामया के शब्दों मे व्यक्त करवा अधिक उपयुक्त होगा 
“तिलक तथा गोखले दोनों महाराप्ट्रीय ब्राह्मण थे, दोनों एक ही चितपावन वश के थे । दोनों प्रथम 
श्रेणी के देशभक्त थे | दोनो ने अपने जीवन मे महात्‌ बलिदान किया । परन्तु दोनों के स्वभाव एक 
दूसरे से बहुत भिन्न ये । यदि हम उस युग की प्रचलित शब्दावली का प्रयोग करे तो हमे गोखले 
को 'उदारवादी' तथा तिलक को “उम्रवादी' कहना पडेगा । गोखले की योजना निवर्तमान सचिधान 
3 0 की अप उसका पुननिर्माण करना चाहते थे ॥ गोखले आवश्यक रूप से नौकर- 
न जि 
किया जाये, तिलक का करकाव प्रतिरोध की नीति. वा कक 62237 7 
बना अंसक अवार के * पर यथा। गोखले का सम्बन्ध मुस्यत प्रशासन 
कम या हे साथ था, तिलक को सर्वोच्च वारणा राप्ट्र तथा उसका निर्माण करना था। 
कक श॑ प्रेम तथा त्याग था, तिलक का आदर्श सेवा तवा कप्ट सहन करना था । ग्रोखले 
शयों पर विजय प्राप्त करने की आकाक्षा रखते थे, तिलक उन्हे हटाना चाहते थे । गोखल्े 
दूसरो की सहायता पा निभर हते थे, तिनक बात्म-नि निर्भस्ता रत जो कर शी कक 8 
$ ? तिनक आत्म-निर्भग्ता पर जोर देते थ। भोखले की हृष्टि 


6। 
विशिष्ट वग यां शितरित वर्ग पर थी तितक जाम जनता तथा क्रांडा भारतीया पर हृष्टि रखत 
थ। गांसतव वा बाय वतन विधान परिपत ची तिलक का विचार स्थन गाव का मण्डप था। 
गासत का साध्यम अग्रजी भाषा थी लिवक का साध्यम मराठी भाषा । ग्रासव वा उद्लेश्य ऐसा 
स्वायंत्त गासन प्राप्त करना था जिसके तिए जनता का जग्मजा हारा निधारित शर्ता क अतगत 
जपन योग्य सिद्ध करता परैसा तितक्त का उद्तेश्य स्वराय था जिस वे प्रत्येक भारतीय दा 
जमसिद्ध अधिकार बहत थे गितसका प्राप्ति उह जिना किसी प्रवार के वितशी दयाव या अवराध 
के बरती परटेगी। गासते जपने युग के साथ थ तिवक अपन युग से आग बत चुके व |! 

इन दाता महान्‌ नताओं का तुतनना का उपसक्त विवरण “तना स्पष्ट है कि इसस जाग 
झौर बुझ बहना टोप नहा रह जाता । निस्साटह तिलय जपन युग सं आग बढ़ गये य। यदि व 
920 व उपरान्त की अवधि मउीवित रहते तो निम्स 7ह॒ राष्ट्रीय नादातन मे उनका प्रभाव 
कहा अधिव महान्‌ हो जाना । उनके जपर्न युग से उनकी नोतिया का समथन स्वय गाप्टीय नतावा 
के द्वारा नहा शिया गया । साथ ही उस समय ब्रिटिय्र सत्ता र्तनी सुहृढ थी कि उसन तितक वे 
नादातन को दवान मे तथा उह दीघ जवधि तक प्रवास म रप़्_र आदोवन को तीन तथा उग्र 
बनान से बचा तिया। परातु तिवक न राष्टाॉय जांदोतन मे वह जान भर दी जिसने जिटिश 
नौररगाही का निरतर सचत रतसा और भविष्य के चेतागओना को ब्रिटिय साम्रा यशाही के विरुद्ध 
संघप करन कौ प्ररगा तकर दध वे' राषप्टीय आटोवन मे एक नया जीवन भर दिया। सद्यपि 
जिस अवधि मे तिनक राष्टीय आदोजनन कया वास्तवित्र स्वरूप प्रतान करते उस जवधि मे सरवार 
ने उाह जम्बी कारावास वी स्वितिस रख तलियाथा तथापि उह्ान उस जवधि का संदुपयाग 
वर राष्ट्र वी बहुमूरय सवा की | साथ ही उतक कारावास दए्” क कारण उनतवी जाकप्रियता वही 
और राष्ट्र वे' जनमानस की चेतना का भी विकास हुला । 


2 लावा लाजपतराथ (865-928) 


यहि जाक्माय तिलक का महाराध्ट केसर कहा गया है तो उनके समक्यवीन तथा 
समकद नता जाता जाजपतराय को पताव बंसरी वहा जाता है। तिवक की भाति ही जाता 
लाजपतराय भी स्वतातता संग्राम क॑ प्रमुख उग्रवादी राप्ताय नेता थे । वे न कंवव एक राजनीतिक 
नेता थे अपितु एक उच्च कोटि वे लिशा प्रमी हिंदू घम के कट्टर समथत परतु साम्प्रशाथिक 
सत्प्पितावादी अपने युग के महानु यारयानदाता देशभक्त तथा राष्टीय स्वताजता के अनय 
पुणारी थे। वे 888 म॑ काग्रस म प्रविष्ट हुए थ | तिवक की भाति व॑ भी उदारवातिया की राज 
नीतिक भिक्षाउृत्ति वी नीति के विरोधी थ | जवएवं तितक तथा जिपित चा” पाल द॑ साथ उल्ान 
काग्रस के मदर राष्टवादी दत वी स्थापना करन मे महत्त्वप्ण भाग विया | काग्रस म प्रवेश करत 
ही उहाने उठ मं जा भाषण दिया था उसने ठह जपन युग व सर्वोतम सावजनिक वक्ता व रूप 
मे सिद्ध कर दिया | सी वाट चितामणि का मत है कि एक सावजनिक वक्ता वे रूप मे जावा 
जाजपतराय लायड जाज के समक्ख थे उनम्र ताता-जनता के म*य अपन विचार के प्रति जागृति 
उत्पन ब्रने वी अतीब प्रतिमा थी । 

वाजा वाजपतराय एक हिंदू राष्ट्रवादों थे। परतु साथ ही व हिंदु मूस्तिम एकता के भा 
समथकः थे | उतवे ऊपर स्वामा दयानद सरस्वती की टदिवाआं का प्रभाव था अत जाय सम्राज 
के प्रचार म उहाने बहुत जधिक मभिरचि दर्शायी | वे महानु थिक्षाप्रमी थ। उहान जाहोर म 
नो ए थी वातेज की स्थापना वी और 888 क वाग्रस जविवेरान मे यह प्रस्ताव रखा वि 


5 ज्ाउग्राव/४छ # था 99 
श्डा पू था था पूरा रूप दयानद एगा वैदिक है | ”स माप से स्पष्ट ।ठा है कि स्वामी दयान द तथा 
उनके शिष्य आगे भाषा न विरोवी न । थे। परतु व शिया को दाध्टोय रूप 5ता चाटते थे जो बिक परम्पर्टाओं 
पर निम्ित हो । 
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कांग्रेस को कम से कम आधा दिन शिक्षा तथा उद्योग-धन्धो की समस्या पर विचार करने मे लगाना 
चाहिए | लालाजी पाच्चात्य सस्क्ृति की अपेक्षा भारतीय सस्क्ृति की श्रेष्ठता के समर्थक थे । इन 
गुणों के अतिरिक्त वे एक उच्च कोटि के पत्रकार भी थे । उन्होने पजावी, वन्देमातरम्‌ तथा जनता 
(776 7४०७6) पत्रों का प्रकाशन तथा सम्पादन किया । 

906 मे लाला जी को गोखले के साथ काग्रेस ने एक शिप्ट-मण्डल के सदस्य के रूप में 
इग्लेण्ड भेजा, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के समक्ष भारतीय हृष्टिकोण को रखना था । परन्तु 
जब इस मिथ मे उन्हे निराश होकर लौटना पडा तो लाला जी ने अपने देशवासियों को बताया कि 
उदारवादियो की नीति का अनुमरण करके देश का कोई हित्त नही हो सकेगा । अत देशवासियों 
को आत्म-विश्वास तथा आत्म-निर्भरता की नीति अपनाकर देश की स्वतन्त्रता के लिए सघर्ष करना 

पडेगा । मातृभूमि के हित में हमे किसी भी प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए 
907 में, जब उग्रवादी आन्दोलन जोर पकड रहा था तो पजाब मे भूमि सुधार सम्बन्धी शासन 
नीति का घोर विरोध करने के आरोप मे लाला जी को सरदार अजीतर्सिह के साथ देश निकाले 
की सजा दी गयी । परन्तु छ मास पच्चात्‌ उन्हे मुक्त कर दिया गया । 907 के सूरत अधिवेशन 
में जब उग्मन तथा नरम दल का सघर्ष चरम सीमा पर पहुँच गया, तो तिलक ने लाला जी का नाम 
काग्रेस अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तावित किया । इस अवसर पर गोखले ने यह चेतावनी दी कि 'यदि 
जाप सरकार की अवज्ञा करेंगे त्तो सरकार आपको और अधिक दवायेगी ।? यद्यपि लाला जी इस 
हष्टिकोण की परवाह नही करते थे, तथापि उन्होते अपना नाम इसलिए वापिस ले लिया कि कही 
दोनो दलों के मध्य कटुना बहुत न वढ हक 908 में तिलक के कारावास के उपरान्त लाला जी 
को भी निर्वार्सित कर दिया गया | रा आये तो उनके पीछे खुफिया दल इस प्रकार घूमने 
लगा कि लाला जी ने भारत से वाहर चला जाना पसन्द किया । ]94-6 की अवधि मे वे 
जमरीका मे रहे। वहाँ उन्होंने अपनी पुस्तक 'यग इण्डिया' लिखी, जिसका भारत तथा इस्लेण्ड मे 
प्रसारण वन्‍्द कर दिया गया था । 920 के काग्रेस अधिवेशन में लाला जी को काग्रेस अध्यक्ष 
चुना गया । 

लाला लाजपतराय असहयोग आन्दोलन के समर्थक नही थे। सीतारामया के शब्दों मे 'वह 
एक सत्याग्रही नही अपितु एक योद्धा थे । उनकी दृष्टि मे सविनय अवज्ञा निष्क्रिय प्रतिरोध से प्रथक 
अन्य कोई अर्थ नही रखती |” लाला जी भारतवासियो के विधान परिषदो मे प्रविष्ट होने की नीति 
के समर्थक थे। ]920 मे केन्द्रीय विधान-परिपद्‌ के लिए चुना गया था । वहाँ वे स्वराज्य दल 
के उपनेता रहे। परन्तु बाद में वे इस दल से अलय हो गये और मदतमोहन मालवीय जी के 
सहयोग से उन्होंने राष्ट्रवादी दल की स्थापना की । 

928 में जब भारत मे साइमन कमीशन के विरुद्ध तीन्न आन्दोलन चल रहा था तो लाला 
जी ने भी इसमे भाग लिया । इसे दवाने में पुलिस ने जो दानवीय रवैया अपनाया उसमे लाला जी 
को भीषण लाढी-प्रहार का सामना करना पडा । परिणामस्वरूप कुछ ही दिनो के बाद उनकी मृत्यु 
हो गयी | जिस दिन उस गोरे सार्जेण्ट ने उनके ऊपर लाठी चलायी थी, उस दिन सायकाल अपने 
भाप भ लाता जी ने जो जब्द कहे ये वे चिरस्मरणीय हैं । उन्होने कहा था 'मेरे ऊपर किया गया 
जाठी का एक-एक प्रहार एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य की अर्थी की एक-एक कील के रूप में सिद्ध 
टागा। भारत का जपने स्वतन्त्रता सप्राम के इस महानु यौद्धा, देशभक्त, शिक्षागास्त्री, वक्ता, समाज 
पता तक तथा त्थाना नेता पर गये करके, उनके जीवन से शिक्षा लेनी चाहिए । 


3 विपिन चन्द्र पाल ([859-9 32) 


उप्र राष्ट्रवादा नत्ताजो की त्रपी में लोक्मान्य वाल गगाघर तिलक, लाला लाजपतराय 


न! 
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तथा विधिद चाट पाव को बूव वे लपाल के नाम से सम्वाधित करन की परम्परा बनी हुई है । 
भारतीय राष्दीय आदोवन के जिलाणि में दजाब मे लावा खाजपत राय महाराप्ट्र म वात गगाघर 
तिवक तथा बगाते मं विपिन चट पान तीन कोण बिदुना का स्थान जैन बाज है। बगात ने 
राप्टीय जा वन की अवधि भ जहा सुरेटनाथ बनर्जी सह उदारवादियां को जम दिया है वहा 
विप्रिन चद्ध पात्र अरविट घांप मानवाट राय सुभाष चाट बांस सहा ब्रा तिकारिया का भी पता 
क्या है। वास्तव मे जितने क्या तकारी नता वगाव ने पदा क्यि है उतने शायट ही देगा के किसी 
जय भागा मउत्पन् हुए हांगे। विपित चद्ध पात तिवक गुठ के राष्टवादी नता थ । 

विपिन बायू न कंबत एक राष्ट्याटी नता ही थे अपितु एक दाहानिक तथा पतकार भी थ । 
उन्हांने राप्ट्रवाद की व्यारया सात्कृतिक राप्टवाद क प मवांहै। वे एक जतर्राष्टीयतावाटा 
विचारक थ। उद्दान विभित पतन पत्रिकाआ से अपना सम्बंध रखा बौर उनके माध्यम स अपन 
राष्ट्रवादी एवं राजनीनिक विचारा का व्यक्त क्या । प्रारम्भ म वे सुरटमाथ बनर्जी वी भाति 
उदारादी नता थ। परतु उनत राष्टवादी विचार उ हूं अधिक समय तक उदारवादी सही रत 
सके | वाग्रस स उनका सम्पक प्रारम्भ से ही वत गया था । बाद मं व महात्मा अरबिल घोष के 
पत्र वदेमातरम्‌ से सम्यत हो गय | उन पर अरविद क॑ ब्रा तिकारी बिचारा का भी प्रभाव पडा । 
वे यू इण्टिया पत्र का भी सम्पादन कुछ काव तक हा करत रहे । 

902 क॑ उपरात उनके विचारा म उम्रवादिता जान तंगी उहान बग विद्वेद के 
सरकारी निणय का घार विरोध किया और जब काग्रसिया न 906 मर स्व॒राय वा अपना उद्तेरय 
घोषित कर दिया तो दिपिन बाबू ने स्व॒टंशी बहिष्कार तथा राष्टोय शिवा व कायक्रम था प्रचार 
करने के बिए बगाज का यापक दौरा (० ही 4] जब्र मास मे जाकर उहाने अपना 
राष्टीय जादोजन जारी क्या तो उनके मे नया चेतना उत्पन होने लगी। 
तत्नावीन मटास वी सरकार इसे सहन नहां कर सकी और उसन बिपिन बाबू वे भद्गास से निवास 
पर पावदी जगा दा | एक बार जब अरविद घोप के ऊपर उनके पत्र वटेमातरस्‌ मे प्रकाशित 
जसो के सम्बाघ मे अभियोग चत्र रहा था तो प्रिपिन बाबू को उसम गवाही दन के जिए बुजाया 
गया । बिपिन थायू जानते थ कि उनकी गवाही से जरविंद पएर आराप सिद्ध हो जायगा । अत 
उहूने यायावय मे क्सि भी प्रश्त का उत्तर देन स इनकार क्र दिया | इस पर न्यायातय को 
मानहानि वे आरोप म उहू छ माह वा कठोर कारावास दण्ट दे दिया गया। 908 भ व॑ ब्रिदेन 
म॑ रह रह बुछ क्रातिवारी कायक्र्ताआ के आम जण पर इग्वण्ड गय । बहा से लौटन पर उनके 
एक जैख व सम्धघघ में उन पर अभियोग चलाया गया । परतु थ्स अवसर पर उहाने क्षमायाचना 
कर ती | सीतारामया के भ्त से दसक बाट बिपिन च# पाल की जाकग्रियता कस हो ययी क्याति 
उनतया हृष्टिकोण यत्तिवादी हा चना था । 

907 से 9!6 तक वे भी काग्रस स पृथक रह । उसके उपरान्त वुछ वष तक क्षाग्रस 
मे रहने पर 92] मं फ्रि उससे अलग हो गय क्‍्योंरि वे गाधी जी क असहयोग झान्टोतन वे 
समयक नतहां थ। वे विधान परिपता क॑ बहिप्कार तथा विदेशी बस्ता की होती जवान की नीति 
से भी सतुष्ट नहा थ। बाद के [] वर्षा म उनका राजनीतिक जीवन वेग़भग निष्क्रिय रहा | 
932 म उनकी मृत्यु हो गयी । 


/ श्रोमती ऐनी बेसेंट 


भारतीय राष्ट्रीय आदानन क॑ नताजा म आइरिश महिता जीमता एना बस” वा नाम 
विरस्मरणीय है । व॑ 893 मे श्रिमोसाफिक्ल सोसाइटी वी एक सदस्या व रूप भ भारत आया 
था। च्स समटन का मुख्य उद्देगय घामिक सामाजिक तथा "क्षिक विकास था । 20 वष तब 
तीमती ऐसी वर्सेट भारत स सी क्षत्र म काथ करती रही और वियोग्ाफ्किल सोसाल्टी की भारतीय 
शाखा की अध्यता रही । उदह्दात भारतीय घम प्रथा वद उपनिषद्‌ तथा तीमदभगवदुगीता वा 
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अव्ययन किया । अच्त में उन्होंने यह घोषित किया कि हिन्दू धर्म पाइ्वात्य धर्मों की तुलना में 
शेष्ठतम है| उन्होने स्वय भी हिन्दू धर्म को अपनाया वे एक विदृपी सार्वजनिक वक्ता तथा कर्मठ 
महिला थी। उन्होने सम्पूर्ण देश का भ्रमण किया और अपने को लोकप्रिय बनाया । उनके द्वारा 
क्रिया गया श्रीमद्भगवद्गीता का अग्रेजी अनुवाद इस रूप की सर्वेप्रथम तथा जनप्रिय रचता सिद्ध हुई 
थी | इस प्रकार ऐनी वेसेट ने हिन्दू धर्म के पुनरुत्यान में स्वामी दयानन्द, तिलक, स्वामी विवेकानन्द 
तथा अरविन्द घोष के समान कार्य किया । 
श्रीमती वेसेट ने सामाजिक सुधार कार्यों मे भी अतीव रुचि दर्शायी । वे वाल-विवाह की 
कट्टर बिरोबी थी, साथ ही महिलाओं को विववा जीवन व्यतीत करने को विवश करने की प्रथा 
का भी उन्होने विरोध किया | वे महिलाओ को पुरुषों के तुल्य सामाजिक स्थिति प्रदान करने की 
समर्थक थी। शिक्षा के क्षेत्र मे भी वे राष्ट्रीय शिक्षा-पद्धति की समर्यक थी। उन्होने बनारस में 
सेन्ट्रल हिन्दू कालेज की स्थापना करवायी, जो कालान्तर मे मदनमोहन मालवीय जी के अयक्‌ 
परिश्रम तथा प्रयासों से हिन्दू विश्वविद्यालय वन गया । 
]908 से 93 की अवधि मे वे इस्लेण्ड गयी | वहाँ उस समय आयरलैण्ड मे होम रूल 
जानदोलन चला हुजा था। चूँकि वेसेट इस अवधि में भारतीयता के रग में रग चुकी थी, और 
यद्यपि वे भारतीय राजनीतिक जीवन में सक्रिय रूप से प्रविष्ट नहीं हुई यी, तथापि यहाँ के राष्ट्रीय 
जान्दोलन का उन्हें अच्छा ज्ञान हो चुका था । उन्हें लगा कि राजनीतिक पराधीनता भारतवासियों 
के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उनकी अवनति का मुस्य कारण है । अत उनके मन में यह विचार 
उत्पन्न हुआ कि भारत में भी होम रूल आन्दोलन सफलतापूर्वक चलाया जा सकता है। इस्लेंण्ड 
से भारत लौटने पर 94 मे उन्होंने अपना जीवन क्रम थियोसॉफी से राजनीति मे बदल लिया । 
उस समय तिलक भी जेल से छूट चुके थे । भारत मे स्वराज्य तथा स्वदेशी आन्दोलन चला हुआ 
था । काग्रेस के दो दलो के सघर्प के कारण राष्ट्रीय आन्दोलन की प्रगति मन्द हो चुकी थी । वेसेट 
ने 95 में दोनो दलो के मध्य एकता लाने का अथक्‌ प्रयत्न किया, परन्तु उन्हे यह सफलता 
96 मे मिली । उसी वर्ष तिलक के सहयोग से ऐसी वेसेट ने भारतीय होम रूल लीग की 
स्थापना की । यद्यपि यह आन्दोलन वहुत अविक नहीं चल सका, क्योकि 20 अग्रस्त 797 की 
माठेग्यू की घोषणा के वाद यह आन्दोलन मन्द पड गया था, तथापि वेसेट के प्रयासी से राष्ट्रीय 
जान्दोलन मे एक नयी जागृति उत्पन्न हुई । 
नीमती ऐनी वेसेट ने उम्रवादियों को क्रान्तिकारियों के पथ पर जाने मे रोकने, उन्हे ब्लिटिश 
साम्राज्य के अन्तर्गत रहकर ही स्वराज्य प्राप्त करने की प्रेरणा देने तथा उन्हे उदारवादियो के 
और अधिक समीप लाने मे सफलता प्राप्त की । मद्रास के देंतिक पत्र न्यू इण्डिया! का आरम्भ 
उन्हीं के प्रयासो से हुणा | 94-7 की अवधि में वे भारत की एक उच्च कोटि की राष्ट्रीय 
नेता वन गयी और उनकी इन सेवाओं के परिणामस्वरूप 97 में उन्हे काग्रेस के अध्यक्ष पद 
पर चुना गया। श्रीमती वेसेट ने स्वदेशी बहिष्कार जान्दोलन को नरम बनाया। वे स्वदेशी 
जान्दोलन को विरोदी नहीं थी, परन्तु वे इसे एक राजनीतिक अस्त्र नही वनाना चाहती थी। 
दे प्रिटिश माल का वहिप्फार करने की नीति को भी उचित नहीं समझती यी। 96 में उनके 
राष्ट्रीय जान्दोलन में आने पर सरकार ने उन्हे उनके दो साथियों वाठिया तथा अरुण्डेल के साथ 
निर्वासित कर दिया । इससे उतकी लोकप्रियता जौर बढ गयी। जब माटेग्यू-चेम्सफोड सुथार 
कानून पास हुजा तो वेसेट ने यह कहकर कि “वह सुधार इस्लेण्ड के हक मे अशोभनीय तथा भारत- 
वानियों के हक़ में जस्वीकृत करने योग्य' ह उसकी भर्त्सना की । 920 में जब काग्रेस ने असहयोग 
मम्वन्वी प्रस्ताव पास क्षिया, तो श्रीमती वेसेंट ने फाग्रेस छोड दी । 
कायल से अलग हो जाने के पत्चात्‌ वे जाजन्म भारत की सेवा करती रही । उन्होने 
जिडिशि ससद के एफ सदस्य मि० लेसबर्ग के माध्यम से 'कामनवेल्थ ऑफ इण्डिया! बिल ससद 
() राष्ट्रीय भा दाला/$ 


65 
में पेश करवाया ग्रद्यपि मह विधेयक गिर गया तथापि डसस यह प्रकट हांता है कि श्रीमती 
बेसेंट भाश्त वी सच्ची मित्र थी । 


5 मह॒वि भ्ररविद घोष (872-950) 


मनुष्य कुछ साचता है परतु हांता वही है जो परमात्मा को स्वीकाय है। दस सशथ्य 
पर विश्वास करन वाव जाघुनिक भारत के महान्‌ दाशनिक तथा योगिराण मह॒यि अरविद थे 
जितके जीवन म उक्त तथ्य साकार हआ । अ्रविद घोप के पिता डा क्ृप्णघन वगाद के एक 
उच्च काटि के चिकित्सायास्नी थे | व कुछ वर्षों तक इग्तेण्ट से रह और वहा के जोगा के जीवन 
क्रम विचारा तथा आदर्णों के महान प्रतशसक बने गए। भारत लौटा पर उहाने यही <च्छा रखी 
कि व अपन बाचा की थिशा दीक्षा पुपतयथा विवायत के! वातावरण में करगे और उहू पक्का 
अग्रज बनाकर उच्च पदा पर नियुक्त हजा देखय | उहांने यही क्या जब अरबिद केवज 7 वष के ये 
ती उहे शिवा व विए इग्वण्ड भेज दिया गया | उह भारतोयता स विल्कुत पृथक रखा गया । वही 
अरविंद जब बज्िटिए वातावरण भें प*) जिखे और एक उद्भठ विलानू सिद्ध हुए तो 2] वप करा उम्र 
मे भारत 'नौटते पर उहाने अपना जीवन क्रम उतट डाजा और आजम भारतीय सस्कृति भारतीय 
दायन तथा समग्र रूप से न वेवन विद्युद्ध भारतीयता को जपनाया अपितु भारत को मा चक्ति के 
रूप मे देखन तथा पूजन वात कट्टर भारतीय वने और भारतीय आध्यात्मिक राष्ट्रवाद के' महानत्तम 
टाशनिका का श्रणी प्राप्त बी | 
अठारहू वप की जल्पायु म ही उाहांव भारतीय सिवित्र सवा (॥ (८ 8) की परीक्षा पास 
वी | परत्तु छंवण” से रहते हुए उहान पाइचात्य देगा के कुछ महान्‌ राष्ट्रवानिया मजिनी प्रभति 
की रचनाए पढ़ी थी । भारत म हो रही राष्ट्रीय प्रगति का भी यह पान प्राप्त होता रहा था । 
जतएवं कहा जाता है कि व भारीय सिवित सवा के अविवारी बनना पद नहीं करते थ 
क्याकि उतने मन में भारत माता की संबा करने की भावना जागृत हो चुकी थी। ”सलिए उहाने 
केवत घुड्सवार वी परीक्षा म अपन को असफ्व सिद्ध करवा विया। स्वयं इस्वण्ट से अपन 
विद्यार्थी जीवन म ही उहाने यह निए्चय कर जिया कि मातभूमि का सवा का सवप्रथम साधन 
उस राजनीतिक हष्ति स स्वाघीन बरवाना हैं। उहाने भारत की स्वााजता के जिए अपने जीवन 
क्र जपित कर देने का प्रण कर जिया । उस्त समय जब व भारत जौढ तो उनकी “यक्तिगत 
आविक स्थिति निबत हो चुरी थी । अत उह आजीविका का कोई साधन टटना भा । व बहौला 
नरेश वी सवा में पविप्ट हुए । 893 स्ष 7906 तब व वहाँ विविध प्रशासनिक एवं शक्षणिक 
सस्थाआ मे काय बरते रह । यह 3 वप का जीवन उहाने मुख्यतया भारत वे' महानवम ग्रथा 
तथा भारत की प्राचीन सस्द्वति के अध्ययत मे तंगाया जौर उसके प्रभाव स 4 पक्के भारतीय बन 
गये | सी अवधि मे भारत की राजनीतिक स्वताजता के आदातनकारी सगठन क्यग्नस के साथ 
उहनि अपना सम्पक बताया । व इसके कई सधिवचानां मे शामित हुए । 906 मे उाहाने बडौदा 
नरेश की सवा छोड दी । 
राप्टीय आदाजन के तत्वातीन उदारवादी न॑ंताओ की राजनीतिक भिवावत्ति की नांति 
से अर्रवद वहत चिट गय। के त्तितक त्तवा बिपिन चंद्र पात की घारणाआ को उचित सममते थ । 
वढौता रहते हुए उन्हाते योगाम्यास भी किया था। उहान भारतीय राष्ट्वाद को आध्यात्मिक 
हष्टि स व्यक्त क्या और राजनीति एवं अध्यात्मवाद के मध्य घनिष्ठ सम्बाध देगया। उनके 
राजनीतिक विचार स़वप्रथम धम्वई से प्रवानित होने वाली पत्रिका डुदु प्रकाश भें एक 
जेखमाता के रूप म॑ उर८७ 795 णि 000 चीपक से प्रकाशित हुए | इसम उन्होंने उदारवादा 
नीतिया की कटु आतांचना करने द्रान्तिकारी वाय-कजतापां व महत्त्व को स्वाधीनता सघप के 
निर्मित्त उचित ठहताया और इसके तिए तथार रहन वा निमित्त जनता का आद्वान क्या | वे 
सतस्त्र विटाह द्वारा देश का स्वतात्र वकेरान के समयक थ [ उन्होत क्रान्तिकारियां के गुप्त सगठता 
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को भी सगठित करने का प्रोत्साहन दिया । इस कार्य मे उन्हे उनके भाई वारीन्द्र घोष का भी 
सहचार प्राप्त था। वस्तुत बीसवी सदी के क्रान्तिकारी आतकवादी आन्दोलन का सूत्रपात अरविंद 
के कार्यकलापो से ही हुआ माता जाता चाहिए 
बीसवी सदी का प्रथम दशक भारतीय राजनीति के अन्तर्गत भारतवासियों मे ब्रिटिश राज्य 
के विरुद्ध भारी असन्तोप का काल था। बगाल इस आन्दोलन का मुस्य केन्द्र था। लाड्ड कर्जन की 
नीतियो ने इस असन्तोप मे आग के ऊपर घी डालने का कार्य कर दिया था। तिलक, बिपिन चन्द्र 
पाल तथा लाला लाजपतराय इस उम्र राष्ट्रीयता के सक्रिय नेता थे। बगर-विच्छेद को घटना ने 
इस आक्रोश को चरम सीमा पर पहुँचा दिया था | स्वदेशी, वहिप्वगर तया राष्ट्रीय शिक्षा के कार्य- 
क्रम द्वारा स्वराज्य की प्राप्ति को राष्ट्रीय आन्दोलन का लक्ष्य घोषित कर दिया गया था । अरविंद 
सहश क्रान्तिकारी राष्ट्रवादी विचारो के व्यक्ति को अब बडौदा नरेश की सेवा से कोई अभिरुचि 
नही रह गयी, अत 906 मे वे वहाँ से नोकरी छोडकर स्वतन्त्रता आन्दोलन में शामिल हो गये । 
अरविंद ने अपने जीवन का लक्ष्य देश-सेवा, देश की स्वतन्त्रता के लिए कार्य करना तथा जन-सेवा 
में अपने जीवन को लगाना बना लिया। वे देश को माता के तुल्य मानने लगे । उसकी सेवा मे 
ही वे परमात्मा की प्राप्ति सम्भव समभते थे। उत्तकी यह घारणा थी कि उन्हे जो भी शक्ति 
अथवा क्षमता प्राप्त है वह परमात्मा ने उन्हे देश-सेवा के लिये प्रदान की है। उसे भारत माता 
की सेवा में लगाकर तन-मन से कार्य करके उन्हे ईश्वर के दर्शन हो सकते है। उन्होने अनुभव 
किया कि ब्रिटिश शासन रूपी देत्य भारत माता का रक्त चुस रहा है। उस देत्य के मूँह से माता 
को मुक्त करना उसकी सन्‍्तान का कर्तव्य है। अरविद ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि राष्ट्र (भारत 
माता) को विदेशी प्रभुत्व से मुक्त कराने के लिए शस्त्र बल सम्भव नही है, अत ज्ञान के बल से 
उसे मुक्त कराया जा सकता है। श्ररविद के विचारो से तत्कालीन उदारवादी नेता बहुत व्यग्र हुए । 
वाल-लाल-पाल तो उनके विरोधी थे ही इसलिए अर्रावद उनके कट्टर सहयोगी बन गये । राष्ट्रीय 
शिक्षा के निरमित्त उन्होने एक छोटे से वेतन पर 'नए राष्ट्रीय स्कूल' के प्रधानाचार्य का पद ग्रहण 
किया । राष्ट्रीय चेतना के प्रसार के लिए उन्होने “वन्देमातरम्‌' पत्रिका का सह-सम्पादक बनना 
स्वीकार कर लिया । अपने लेखों तथा भाषणों मे उन्होने राष्ट्रवाद को आध्यात्मिक रूप प्रदान करके 
जनता मे राष्ट्रभक्ति का प्रचार किया । उन्होने राष्ट्रवाद को ईश्वर के रूप मे विकसित किया । 
अलीपुर बम-काण्ड मे उन्हे तथा उनके भाई वारीन्द्र को वन्दी बनाया गया । ॥ वर्ष तक 
वे बन्‍्दी बने रहे। परन्तु उनके ऊपर सन्देह का आरोप सिद्ध नहीं हो पाया । अत उन्हें छोड 
दिया गया । परन्तु उनकी क्रान्तिकारी गतिविधियों के प्रति सरकार निरन्तर शकालु बनी रही । 
जेल से निकलते पर अरविन्द ने अनुभव किया कि सरकार ने सभी राष्ट्रवादी नेताओ तथा कार्य- 
कर्ताओं को वन्दी बना लिया था। जेल मे भी वे निरन्तर योगाभ्यास तथा गहन चिन्तन मे लीन 
रहते थे। वहाँ उन्होने गीता का विशेष अध्ययन किया या। अब भी चे स्वतन्त्रता सचघर्ष को जारी 
रखने के लिए इत-सकल्प थे। अत उन्होने जनशिक्षा के लिए 'कर्मयोग' तथा 'धमम' नाम के दो 
पत्र विकाले। सरकार भी उनके पीछे पड गयी । ऐसी स्थिति मे उन्होने देखा कि श्रव उनके लिए 
ब्रिटिश प्रभुत्व के आधीन वाली भूमि में रहना सम्भव नही हे । 90 मे वे ब्विटिश भारत छोड 
कर फ्रासीसी बस्ती पाण्डीचेरी चले गये और राजनीति से विरक्त होकर सनन्‍यास धारण कर लिया । 
अब उन्होंने अपना क्षेत्र अध्यात्म चिन्तन बना लिया। इस प्रकार 90 से 950 तक पूरे 
कह ४2 पा में अध्यात्म चिन्तन में विताए और राजनीति से पृथक्‌ रहे । 
कल 02889 । स्वतन्त्रता के बाद भी वे पाण्डीचेरी में ही बने रहे । 
नो िलकी ये! आन अगर 6 बम कैवल 4 वर्ष तक कारये किया और इससे पूव 
टर री विचारों का समर्थन करते रहे, तथापि 


है| इसम आन्दानन वणन आगामी मम 
टट दानन वा बण  पृष्ठा मे पृथक से कया जायेगा। 
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उनके राजनीतिक जीवन की इस छोटी-सी अवधि मे उनके विचारा ने भारोीय राष्ट्रीय आदाजन 
में एक सव॒-स्फूर्ति जाने का काय किया । उद्र राप्टवाल वा वे एक मद्रातु समयवा तथा ब्राजिबारी 
राष्ट्रीयता के सुग्य प्ररणा खोत 4थ। उठाने भारतीय राष्टवाद का आयात्मिक रूप प्रदान वरक 
ज्स पहचात्य प्रभाव स मुक्त कराया जौर उदारवादिया की पाइचात्य-परस्त नीतिया का अन्त 
फरने में योगटान विया । 


उम्र गप्टीयता का मू याकन, / 


जिस प्रतार वाग्रस की उत्पत्ति क वाद के प्रारम्भिक वर्षों मं उदारवाही नताओं के 
विचारा पर पा*चात्य सभ्यता एवं सस्क्वेति के प्रमी तथा भारतीय पुनर्जागरण वे नताआ---राजा 
राम्माहन राय एवं महा”व गोविल रानाटे कद विचारा का प्रभाव था। उसी प्रकार 20वीं सदी व 
आरम्मिक वर्षों म उम्र राप्टवा) नंताओ के ऊपर स्वामी दयानद स्वामी विवकानद तथा महपि 
ग्ररवित के विचारा का प्रभाव पत्य । ये मनोपी भारतीय सभ्यता सम्इति एवं हिंदू धम प्रथा 
का मतठता को समभे और उठा क आधार पर शहान हिंदू धम तथा आध्यात्मिकता वो भारत 
वा राप्तीय जीवन वा प्रमुख अग स्वीकार किया । स्थामी विवकानद तथा अरबिद भारत के ही 
नही जपितु विश्वभर वे आध्यात्मिक शिक्षक सिद्ध हुए । उदारवाती नेताग्रा को भारत की महानता 
पर विश्वास नहीं था इसोविए उनवा लक्ष्य ब्रिटिश शासन के आधीन ही भारत के कल्याण वी 
क्रामना बनी रही । परतु उग्रवादी राष्टोयता के प्ररणा स्लाता न भारतीय धम भारतीय सस्कति 
ग़व भारत की जनशजक्ति पर विश्वास क्या भौर व॑ ग्रिठिश साम्रा यशाही का भारत पर अपना 
राजनी त्ति प्रभत्व बनाये रखने वी नीति वो सहन नहा कर सके)। निस्स 5ह उदारवादी नेताओं की 
टशभक्ति तथा जनकत्याण का भावना का चुनौती नहां | जा*सक्ती । परन्तु उनका विचारा का 
शप्ट्रवाद बौद्धिक अधिक था धामिक कम । [उम्नवादिया ने राष्ट्रवाट को घम क्या रूप प्रशन 
किया और यही धारण था कि उनतक॑ विचारा ने राप्टीय चेतना का जनसाधारण क॑ मध्य प्रसारित 
करने मे सफलता प्राप्त की । 
राष्ट्रवाद वा एक प्रमुख तत्व कसी जनसमूह व॑ मध्य राजनीतिक स्वताभता की घारणा 
का होना है। उम्रवादा राप्टीयत्ता वे सभथका ने इस तत्व का भारतीय राष्ट्रीयता का जभिन 
जग बनाया । उनकी स्वरायय की माँग सथा आकाक्षा हनका साध्य थी इसके निर्भित्त “ाहान 
विनफी सरदार वा साथ सघप करने इस प्राप्त करना भारतवासिया का प्रथम कतक्तब्य बतासा 
और, रसर साधन के रूप म स्वदेशी बहिष्कार राष्ट्रीय शिक्षा एप निप्किय प्रतिरीध का काय 
क्रम बनाया ।! मह॒पि अरबिद ने भारतीय राषप्टीयता को आध्यात्मिक एवं सत्त्रतिक एकता वे रूप 
मे चित्रित कया। उम्र राष्टीयता के सभी नेता धम का सदुचित साम्प्रदायिकता के रुप के नही 
जत थे अपितु उहोने हिट धम को व्यापक मानवीय धम के रूप में चित्रित क्या और उसे एक 
बाय घम क॑ रूप में व्यक्त किया । भारत सहतय देश मे जहा विभिन्न जातिया भाषाआ धर्मों तथा 
राजनीतिक व्यवस्थाआ का अस्तित्व रहा है राष्ट्रवाद की उक्त व्यापक घारणा बहुत प्रभावी तथा 
महत्त्वपुण सिद्ध हुई । 
यचपि गाधी जी ने घोषित किया था कि व॑ गोसने को ब्रपना राजनीतिक गुरू मानते थे । 
तथाधि गाधी जी वे! ऊपर विवेकानद के अध्यात्मवाद तिवकः की काय प्रणावी तथा अय उम्र 
वादिया व प्रभाव वा अमाय नहीं क्या जा सकता ) उाहाने अऑटिसा को अपना सव पेप्ट साधन 
बनाया परन्तु उनका राष्टवाद आध्यात्मिक राजनीति घम-सापेक्ष तथा स्व”ती व निष्किय प्रतिरोध 
को नीतियाँ उग्र राष्ट्रीयता से प्ररित थी। #ैजब काग्रस का पृण नतृत्व उनव हाथ म आ गया तो 
सप्तय भमप पर उनके द्वार सचावित आन्दानन उप्रदादिया थी नोतिया स स्यति रपते बात 
सिद्ध हुए । निम्सन्तेह राष्ट्रवाद कों घमसे समीकृत करते वी उद्र राष्ट्रवारिया वी नीति का 
विटेद्ी झ्ासकों ने अपने हिवि-साधन से प्रयोग किया और भारत को हिंदू तथा सुस्विर जनता के 
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मध्य कटुता उत्पन्न करके भारतीय राष्ट्रवाद मे साम्प्रदायिकता का विष फैला दिया, तथापि यह 
भी स्मरणीय है कि उग्र राष्ट्रवादी कभी भी साम्प्रदायिक भेदभाव को वाछनीय नही मानते थे । 
ऐसे समय में जबकि उदारवादी नेताओ ने ब्रिटिश राजा के प्रति पूर्ण निष्ठा व्यक्त करके 
तथा अग्रेज जाति की न्यायप्रियता पर विश्वास करते हुए ब्विटिश शासन के आधीन ही भारत- 
वासियों के कल्याण तथा राजनीतिक अधिकारों एवं सुधारों की माँगे रखी, साथ ही पाश्चात्य 
मस्क्ृति तथा सस्थाओं की महानता का प्रचार किया, ब्रिटिश साम्राज्यशाही तथा तौकरशाही 
भारत की जनता को सुख-समृद्धि एवं स्वायत्त शासन की माँगो को न केवल उपेक्षित रखने लगी, 
अपितु अन्याय, अत्याचार एवं तिरकुशतावाद से भरी शासन नीतियो को सचालित करने पर तुली 
रही । इन परिस्थितियों में उग्र राप्ट्रीयता का विकास न केवल स्वाभाविक था, अपितु उम्रवादी 
नेताओं से राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन मे एक नये उत्साह का सचार किया और उसे केवल थोड़े 
से बुद्धिवादी वर्ग तक सीमित न रखके एक जन-आन्दोलन मे परि्णंत करने का कार्य किया । 
इतिहास इस वात का साक्षी है कि भीख मॉगकर किसी भी देश की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता कभी प्राप्त 
नही हुई । जो राप्ट्र अपनी परम्परागत सस्कृति, धर्म, आदर्शों तथा मुल्यो को भुलकर विदेशी 
तत्त्वो पर विश्वास करता है, वह कभी महात्‌ नही वन सकता । यही सब बाते उम्र राष्ट्रीयता के 
नेताओं ने भारत के जन-मानस में भरी और देश को स्वतन्त्रता आन्दोलन के लिए प्रेरित किया । 
बीसवी सदी के आरेम्भिक वर्षो मे भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के अन्तर्गत उदारवादी 
नेताओ की पाइचात्य-परस्त नीतियो के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप मे जहाँ एक ओर उग्र राष्ट्रीयता 
विकसित हुई, वहाँ इस उम्र राष्ट्रवाद को दबाने के ब्विटिश शासको के प्रयासों के विरुद्ध और 
अधिक गम्भीर भ्रतिक्रिया के रूप मे क्रान्तिकारी तथा आतकवादी आव्दोलन का सूत्रपात होने 
लगा । क्रान्तिकारी आन्दोलन के नेताओ तथा कार्यकर्त्ताओं के ऊपर उग्र राष्ट्रीयता का ही- प्रभाव 
था। इस वर्ग मे उत भावुक युवको का कार्यभाग था जों ब्रिटिश शासको के अन्यायो को सहने मे 
अपने विवेक को तब खो बेंठे । इस आन्दोलन का विवरण हम आगामी पृष्ठो मे करेगे । इस प्रकौर 
उम्र राष्ट्रीयता ने एक ओर क्रान्तिकारी आन्दोलन को प्रोत्साहित किया, तो दूसरी ओर गाधी जी 
सहृश सत्य, अहिसा, धर्म, आध्यात्मिकता आदि के साधनों पर विश्वास करके राष्ट्रीय आन्दोलन 
का सचालन करने मे उग्रवादियों से अधिक प्रभावित हुए | सक्षेप मे, उम्र राष्ट्रीयता ने स्वतन्त्रता 
आन्दोलन को वह प्रेरणा दी, जिसे लेकर भविष्य मे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के अन्तगेत नये 
जीवन का सचार हुआ। यह दूसरी बात है कि ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने उम्र रॉप्ट्रीयता की 
भावनाओं को अपने स्वार्थ मे गलत निर्वेचन करके उसके आधार पर ॑ साम्प्रदायिक फूट का प्रचार 
करने मे सफलता प्राप्त कर ली और इसी कारण वे भारत मे अपना प्रभुत्व अधिक लम्बी अवधि 


त्तक बनाये रखने मे सफल हो गये । साथ ही, अन्त मे उन्होने राप्ट्र के टुकड़े कराके ही अपना 
प्रभुत्व छोडा, तथापि वे इसे नष्ट नही कर सके । ॥ 


प्रश्न 


भें 


उग्र राष्ट्रवाद से नया अभिप्राय समधते हैं ? वह उदार राष्ट्रवाद से कहा और दैसे भिन्न है ? षी 
यह कहना कहा तक उचित ह कि “उग्रवाद न केवल ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति भा 
वरन्‌ वह उदारबादी नेताआ की वार्य-पद्धति के विरुद्ध भा विद्रोह की घोषणा था ।' 

उन परिस्वितियों वी विवेचना कीजिए जिन्होंने भारत मे उग्रवादी राजनीति कौ पनपाया। 

तिलव और योखले ये राष्ट्रीय आन्दोजन को योगदान की तुलना वीजिए। 

डपवादी एरनीनि ने देश को राजनीति को सिम प्रकार प्रभाविन किया २ हु 


च 


९ >> 


क्रान्तिकारी तथा आतकवाद, 


(&प्र70ए४5श परत्तण एएए0ए770४ 
एुएएएरं, 28 








भारताय राष्टीय स्ववजता आताजन की अवधि से 79वा सता ली के जीतम वर्षों 
उदारवादी तथा 20वा शत्ताली के आरम्भित वर्षो मं उम्रवादी आदावन प्रारम्भ हुए थे। उदार 
वादियां की राजनीतिक भिवावृत्ति की नीति तथा साविधानिव साधता द्वारा झन शान राणनीतिक 
जधिकारा की माग्गें तथा सुधार चाहने की प्रवृत्ति उग्रवा्लिया वा पसाट नहा रही । स्वय उद्रवादी 
भी हिसात्मक साधता द्वारा स्वताजता प्राप्ति पर विल्वास नहा रखत थ। उहाने स्वगासन 
स्वटेशी बहिप्फार तथा राष्ट्रीय हित को अपन आटॉोव्न का जक््य बनाया था। ये नीतिया 
ब्रिटिश शासन के विरूद्ध निष्क्रिय प्रतिरोध वी द्योतक था। परतु 9व शताठी के अन्तिम वर्षा 
मे भारत के विभिन्न भागा विशेषवर (महाराष्ट बगावत तथा पजाव) म युवा पाटी के बूछ भावक 
ब्यक्ति भारत मतिडिय सरकार की अयायपूण नीतिया स इतने असलुप्ट हा गये थे कि उठ 
उदारवात्या तया उम्रवादियां वी रात्तिवादी तथा अध्सित्मिक साधना से स्वशासन या स्वत्न सता 
प्राप्त कर सकने की नीतिया पर तनिक भी विश्वास नटां रहा। वन भावक युवक्रा का विचार 
था कि पयु वत पर निर्मित तथा आधारित साम्रायवाद वा एसे साधता स समाप्त कर सक्‍ना 
ग्रसम्भव ? | ये जांग यूराप वी विभिन्न ब्रातिया स॑ प्रभावित ये। रूस म जारचाही के विरुद्ध 
भडक रही क्राति प्रास की प्रसिद्ध ब्रातति एव अमरीकी स्वततजत्ता वी क्रांति आदि जनक प्ररणा 
ख्ोत थे श्नवा सुस्य तश्य दशवासियां वा एवं व्यापक क्रा ति के तजिय प्रस्ति तथा सक्तिय करक 
तुरात ब्रिटिश शासने को भारत की भूमि स उसाड फंकना था । 
क्रातिकारी जालीतन वैवट ]9वा सदी व॑ आतिम वर्षों या 20वीं सदी कः क्षारस्मिव 
वर्षा म॑ सचावित भावक युवा वंग की गततिविधिया को नहीं माना जाता चाहिए। घस्सुत ऐस 
आदोवन की जड़ें भारत म ब्रिथिग शासन की स्थापना वे साथ-साथ जम चुकी थी और उतका 
प्रभाव समय-सप्य पर प्रन्‍ट हाता रहा था। जिसकी परिणति 947 से स्ववजना प्राप्त हो 
जाने पर ही हई। प्तासी का थुद्ध मसूर म हैटरअली तथा दीपू सुनतान के फाय मराठाजा के 
अग्रजा वे साथ सघप पजाब म महाराजा रणजीत सिंह का अग्रजा क॑ साथ सघप आदि कौ व्सम 
प्रथत नहा माना जा सक्‍्ता | यद्यपि य सघप ब्रान्तिवारी आदोजन ने हाकर प्रतिरक्षात्मक युद्ध 
थे परातु य॑ ब्रान्तिकारिया क लिए प्ररणा खोत सिद्ध हुए। 857 की प्रसिद्ध स्वताजता क्राति 
ट्म आदोजन वा ज्वज्नत प्रमाण थी। इस क्रान्ति वा भव ही प्रिडिय सरकार ने रस्त वतव से 
दवा तरिया तथापि इसक बड़े दृश्गामी प्रभाव हुए। हसन ब्रिहिश शासका को पशु बन द्वारा 
स्वतजता सम्बधी माँगा को दवाने और अपन साम्राय का सुहत बनाये रखने के जिए अधिक 
लयायपूण तथा दमनकारी तीतिया का अपनान की प्ररणा दो तो भारत के भावक युववा वा भी 
टसन ब्रान्तिकारो प्रतिरोध करने का प्रोत्साहुत तिया। व शठे शाठयम समाचरेत के सिद्धांत पर 
चनने लग । 
20वा सदी वे जारस्भ स भारत म क्रततिवारी या आतववादी आत्तोवन वा श्रीगणर 
महाराष्ट्र त आरम्म होता है जयकि ब्रा तिकारिया ने 899 ममि रए्ट की हत्या कर दी। 
इसकी प्रतिक्रिया यह हुई कि राप्टोय आवोजर के अन्तयत उम्रवालिया का राघ बतने उगया और 
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कर उन्हे कुचलने में भी कोई कमी नहीं रखी । परिणामस्वरूप क्रान्तिकारियों ने भी अपनी 
म 
र्ज 


' भँध्रियाँ तीब्र करनी आरम्भ कर दी। इनके कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जनसाधारण को 
भैव्रटिश शासन के विरुद्ध आम-क्रान्ति करने के लिए प्रेरित करना, भारतीय सेनिको मे क्रान्तिकारी 
भावना का सचार करना, आवश्यकता पडने पर छापामार युद्धों की तैयारी करना, क्रान्तिकारियो 
को सशस्त्र करता और इस उद्देश्य के लिए देश तथा विदेशों से भी शस्त्र सग्रह करना (विशेष रूप 
से उन देथो से जो ब्रिटेन के झत्रु थे), विदेशों मे जाकर वहाँ से क्रान्ति का प्रसार तथा प्रचार 
करना, आदि थे । भारत मे ही रहकर ऐसा प्रचार सम्भव नही होता, क्योकि इसे यहाँ की सरकार 
पशुबल से कुचल सकती थी। यहाँ के क्रान्तिकारी भूमिगत कार्य-कलाप करते रहे और जनता में 
क्रान्ति का आवाहन करने के साधन अपनाते रहे । 
महाराष्ट्र मे' रैण्ड की हत्या के सम्बन्ध मे प्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता श्यामजी कृष्ण वर्मा 
का हाथ माना जाता है। इस घटना के पश्चात्‌ वे इस्लेण्ड चले गये और वही उन्होने अबनी गति- 
विधियों का केन्द्र वताया । उनके बाद महाराए्ट्र के क्रान्तिकारी नेताओं मे विनायक दामोदर 
सावरकर तथा उनके भाई गणेश सावरकर का नाम मुख्य है। चाफेकर बन्धु (दामोदर, वालकृष्ण 
तथा वासुदेव) भी प्रसिद्ध क्रान्तिकारी नेता थे जिन्हे वलवन्त फडके से प्रेरणा मिली थी । रोण्ड 
ह॒त्याकाण्ड के सम्बन्ध मे फडके को फासी दी गयी थी । चाफेकर बन्धुओ का नारा था '्राण देने 
से पूर्व प्राण ले लो । महाराष्ट्र के इन क्रान्तिकारियो ने अपने आन्दोलन को प्रभावी बनाने के लिए 
अभिनव भारत समिति” की स्थापना की थी । 
क्रान्तिकारी आन्दोलन का दूसरा केन्द्र बगाल था, जहाँ लार्ड क्जन के शासन काल मे 
प्रान्त का विभाजन कर दिया गया था । इस विभाजन के फलस्वरूप देशव्यापी अन्सतोष फैला था, 
यहाँ तक कि उदारवादी नेता भी इससे वहुत रुष्ट हो गये थे । भावुक युवकों के लिए यह घटना 
असहनीय थी। लाडे कर्जेन की अन्य प्रतिगामी नीतियो ने क्रान्तिकारियो के असन्तोप को और 
अधिक उम्र बना दिया था। बगाल के उस युग के प्रसिद्ध क्रान्तिकारी युवक अरविन्द घोष, उनके भाई 
वारीन्द्र घोप तथा स्वामी विवेकानन्द के भाई भुपेन्द्रनाथ दत्त थे-।.इन्होने-तत्कग्लीन-पत्रो-'युगान्तरः 
तथा सध्या के माध्यम से सरकार के विरुद्ध क्रान्तिकारी विचार व्यक्त करते आरम्भ किये। इन 
क्रान्तिकारियों ने घोषणा की कि 'समृचे भारत मे अग्रेजो की कुल सख्या डेढ़ लाख से अधिक--नही 
है, यदि आप हृह सकल्‍प हो तो भारत से ब्रिटिश सत्ता को एक दित मे उखाड-फेक-दिया-जा 
सकता हे । मराठा क्रान्तिकारियों की भाँति इन्होने-भी--यही-नारा--दिया-कि-अपने-उद्दे श्य-की 
पूर्ति के लिए आप प्राण दे देने को त॑यार रहे, परन्तु अपने प्राण देने से पूर्व झत्र्‌ के प्राण ले ले । 
उक्त क्रान्तिकारियों तथा उनके सहयोगियों के प्रयासो से बंगाल मे अनेक गुप्त क्रान्तिकारी सस्थाओ 
की स्थापना की गयी। वगाल के क्रान्तिकारियो ने 907 मे उस रेलगाड़ी पर बम फेका जिसमे 
वहाँ का गवर्नर यात्रा कर रहा था | कुछ काल बाद ढाका के जिला मजिस्ट्रेट को गोली से मारने 
का भा असफल प्रयास किया गया। 
क्रान्तिकारी तथा आतंकवादी आन्दोलन की आग पजाब मे भड़की | वहाँ के प्रसिद्ध 
क्रान्तिकारी नेता हरदयाल, सरदार अजीतसिंह, वावा गुरुकत्त सिंह, भाई परमानन्द तथा उनके 
भाई वालमुकुन्द आदि थे, जिन्होंने क्रान्तिकारियो को सगठित करने का प्रयास किया । इनमे से 
के अमरीका वहाँ इन्होने गदर” नामक पत्रिका निकाली और वहाँ रहने वाले भारतीयों 
मे गदर आन्दोलन का प्रचार किया। जब ये लोग भारत वापिस आये तो यहाँ उन्होने सक्रिय 


रूप से क्रान्तिकारी गतिविधियाँ आरम्भ की | यह भी उल्लेखनीय है कि उग्रवादी आन्दोलन के 
जहर नेताओं की त्रयी वाल-नाल-पाल क्रमश महाराष्ट्र, पजाव तथा वगाल मे उत्पन्न हुई थी, तो 
क्रान्तिकारी भी इन्ही प्रान्तो को उपज ये । 


इसके पश्चात्‌ यह आन्दोलन लगभग भारत 


न के सभी प्रान्तो मे फला और प्रसार 
947 में स्वतस्तता प्राप्त होने तक किसी ॥ और इसका प्रसा 


सी न किसी रूप में चलता रहा। उद्रवाद को ब्रिटिश 


गा 
सरवार ने दबा तिया था। तिवक को जम्बी अवधि तक कारावास मे रखा गया । पजाव मे लावा 
जाजपतराय अपने जीवन के नत त़क उमग्रवादी गतित्रिधिया म तीन रहते हुए शहीद हुए । 
विपिन चट पात के स्थान पर वबगाव म द्वातिकारिया का प्रभाव बटने तगा था । परलु क्रातिकारा 
तथा जातवादी कायल्वजाप निरातर चतत रहूं। दनवा सबसे पहदू रूप चलतॉसर आजाद 
सरदार भगत सिह सह ब्रातिकारिया की गतिविधियां मे प्रकथ होते हेते जतत नेतोजी 
सुभाष ह योल मे जॉनरयानों तक चतता रहा। यद्यपि महात्मा गाथी न साय जौर जहिसा का 
राजनीति जपनावर 920 से तिरतर स्वतजता जाटोजन का नतत्व किया और हिसात्मक तथा 
आतववाटी काय-बजापा वी भत्मना की थी तथापि उतक प्रमुख जादाॉजन भा ब्रातिवारी हां 
थ। जसहयांग तथा सविनेय अवा जादातन उम्रवाद के ही गाधीवाटी रूप ये ता उनवः द्वारा 
निदेशित 942 का भारत छांडा जादावन ब्रातिकारी लादातन के ही रूप म विकसित 
हज | नंताजी सुभाप बांस न द्वितीय विश्वयुद्ध की जवधि में भारत से भागकर जायान से जिस 
बाजात हिट फोज का सचालन कया था उससे सम्पद्ध उनया अभियान हक्राजिकारी एवं 
जातववादा जादावन वा चरमांत्कप रूप था । 
भारत म ब्रा तिकारी तथा जांतक्वादी जादातन का प्रथम चरण उम्रवाट हो है जिसका 
जम्युटय 'डटारबानिया वो राजनातिक भिशावत्ति वी नीतिया तक विरुद्ध प्रतिक्रिया के सपम 
हल था। क्रातिकारी नंता उमग्रवाद से एक कदम आगे बल गये थे तो जातकवाटी भी 
क्र तिकारिया से जगती मजित पर पहुँच गय। इन सभी आदातनो के उत्तन होते के कारण 
समान थे । आतर क्वत साधना तथा माला का था। ज्या ज्या उमप्रवाट तीज हांते जगा त्त्यात्या 
जिटिए शासका के अयाय तथा अत्याचार बतत ययसे परिणामस्वरूप उनके विम्द्ध आलातना मे 
भा ताबता आने जगा । क्राततिकारो आदोजन का शक्रीगण”र महाराष्ट्र वगत तथा पजाब में हुआ 
परातु धीरे धीरे वहु भारत क अय प्रातों मं भी फत गया। स्थान स्थान पर अनंक घटनायें होन 
वगा और क्रप्ीतवारी युवक जधघित संगठित होने तगे। विलेशी मे भी इसकी संगठन कास 
करन वेग । वहा से वे पत्र पत्रिकाओं द्वादा प्रचार काय करने तगे। दस प्रकार 20वी सदी के 
टिजीय त्याद स ब्रा तिकारिया की गतिविधिया भारत के विभिन्न भागा मे बहुत तीज्र हो गयी । 
उत्तर प्रटश मे क्रातिकारी आलटॉवन का आरम्म 4907 से हुआ जनकि इजाहाबाद स 
स्वरा य नामक पत्रिका निकती। 909 मे दूसरी पत्रिका कैमयागी प्रकाशित होने लगी । 
हनका मुस्य उद्दय भारत म स्थान स्थान पर क्रातिकारिया के ऊपर सरकार द्वारा कये जान 
बादे जुमा का जनता मे प्रचार करना तथा सरकार वी जातोचना करना था। उत्तर प्रदेश में 
ब्रगन्तिकारी आादावन का प्रसार बगात से हुआ था। रास पिहारी तथा वचीद्ध सायाव न 
बतारस म विटोह की तयारी करती शुद्ध की। से जोग पंजाब के क्रातिकारिया के साथ भा 
सम्पक बताए रखन की कारिरा करते रटे। बम बनाता उह यत-्तत पहुँचाना सनिका मे विटोह 
का बीज बोना जाहि इनकी गतिविधियाँ था। बनारस में इन जांगा ने विटाह का एक परत्यात्र 
रचा | परन्तु यह सफ्त नहीं हो पाया। इससे सम्यद्ध जय ब्रास्तिकारी वितायकराबव कपल 
हरनाम घिट सुगीब जाहिडी काति थे । दूसरी महत्वपू्ण चदता मनपुरी पत्यत की थी जिसक 
प्रमुख पाहीट प गेंदातात थ। क्रातिवारी युवका के सम सवस बडी समस्या धन की थी जिसव॑ 
बिना व॑ जोग अपने कायब्रम तथा गतिविधियां का सचायन नहां कर सकते श्र । अत प्रारम्भ 
में उड़ने जनक धनी जोगा के यहाँ डावा चाजकर रुपया प्राप्त जिया क्‍्ही-कहा चारिया भी कीं 
परन्तु उनकी ईमानटारी के उत्कय नमूने भी मिल हूँ । कभी-कभी य चोरी क्यि गये धन की पूरा 
राशि [आना पाई लव मे) का रसांद जिख जाते थे और यह प्रतिता कर जाते कि सम्बद्ध राशि 
स्वतजता प्राप्त हा जान पर मय ब्याज के चुका दी जावंगा। बाद म दहनि सरवारी खजान 
लूटने वी योजनायें भो बनायी ( उत्तर प्ररेश मे लखनऊ वा पास 925 के काकारी प्यार म 
इलहाने रत का खज़ाना लूटा । यह उत्तर प्र*ग की सवस बडी घटना थी ॥ इसके सचाजक नेत्ताओा 
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में से स्वनाम धन्य चन्रशेखर आजाद बन्दी नहीं किये जा सके थे । मन्मथनाथ गुप्तर भी फासी से 
वच गये । किन्तु रामप्रसाद विस्मिल, राजेन्द्र लाहिडी, रोशनसिह तथा अशफाकउद्दौला को फासी 
हुई। 27 फरवरी 93 कों चन्द्रशेखर आजाद इलाहाबाद के ऐल्फ्रेड पार्क में अपने शत्रु पुलिस 
अधिकारियो के साथ गोली-युद्ध करते-करते शहीद हुए । 

भारत के स्व॒तन्त्रता सग्राम की अवधि मे प्रथम विंश्व-युद्ध के पश्चात्‌ साविवानिक सुधारों 
की वार्ता की अवधि से कुछ काल तक क्रान्तिकारियों ने अपनी गतिविधियाँ मन्‍्द कर दीथी। 
माण्टफो्ड सुधारों ने भारत मे भारी असन्तोष उत्पन्न कर दिया था। इसके विरुद्ध गाधी जी के 
सम्पूर्ण नेतृत्व में असहयोग आन्दोलन छिंडा । क्रान्तिकारी लोगो में से कुछ इसमे भी शामिल हो 
गये । परन्तु वे गाधी जी की सत्य व अहिसा की नीति को क्रान्तिवाद से सम्रतिपूर्ण नही मानते 
थे । जब असहयोग आन्दोलन काफी उग्र होने लगा तो गोरखपुर के निकट चौरीचौरा मे क्रात्तिकारियो 
ने जो पुलिस थाने मे हत्याकाड किया (!922), मे उसके कारण गाधी जी ने असहयोग आन्दोलन 
वापिस ले लिया। इस पर क्रान्तिकारियो को भारी निराशा हुई। दूसरी ओर स्वय काग्रेस के 
नेतृत्व का एक वर्ग काग्रेस से पृथक्‌ स्वराज्य दल के रूप मे सगठित हुआ, तो क्रान्तिकारियों ने 
भी पृथक्‌ से अपनी गतिविधियाँ तीत्न कर दी । जो स्व॒राज्यवादी कौसिलो मे प्रविष्ट हुए उन्होने 
साविधानिक तरीको से माण्टफोर्ड सुधार योजना को सुधारने या समाप्त करने (० ग्राक्म्त छा ॥0 
७॥0) की योजना बनायी । परन्तु उनकी योजना सफल नही हो सकी । ब्रिटिश सरकार ने भावी 
साविधानिक सुधारो के तिमित्त साइसन कमीशन नियुक्त किया, जिसका स्वागत भारतवासियों ने 
काले ऋडो से किया | एक वार पुन सरकार का दमन-चक्र शुरु हुआ । लाहौर मे लाला लाजपतराय 
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को पुलिस ते इतना मारा थाकि कुछ ही समय बाद अस्पताल मे उनकी मृत्यु हो गयी। 
99 के जलियाँवाला बाग ह॒त्याकाड तथा उसके समकालीन सरकार के अत्याचारों कोन 
केवल पजाव अपितु सारा भारत नही भूला था | पजाब तो अब आग-बबूला हो चुका था। वहाँ 
के प्रमुख तथा चिरस्मरणीय क्रान्तिकारी नेता सरदार भगतसिह, सुखदेव तथा बटुकेश्वर दत्त एवं 
साथियों ने एक क्रान्तिकारी दल की स्थापना की | चन्द्रशेवर आजाद भी इस दल मे थे । इससे 
पूर्व क्रान्तिकारियों का दल 'हिन्दुस्तानी गणतत्रात्मक सघ' कहलाता था। अब इस दल का वास 
'हिन्दुस्तानी समाजवादी गणतन्त्रतात्मक स्घा रख दिया गया। भारतीय स्वतन्त्रता सग्राम मे 
समाजवाद शब्द भगतसिह के मस्तिष्क की उपज था । इससे स्पष्ट हो गया कि यह दल गरीब तथा 
मजदूर वर्ग का हितैषी था और भारत से साम्राज्यवाद को उखाडकर समाजवादी अधिनायकवाद 
कायम करना चाहता था। इस दल के प्रमुख नेताओं ने लाला लाजपतराय की हत्या का 
बदला लेने की योजना बनायी । बहुत विचार-विनिमय करके अन्त में यह तय हुआ कि पहले लाला 
जी पर डडे चलाते वाले गोरे अधिकारियों स्काट तथा सेड्से को मारा जाये। इस पषड्यन्त्र मे 
सेडर्स ही मारा गया, स्काट वच गया। इसके वाद केन्द्रीय एसेम्बली मे वम फेकने की योजना 
बनायी गयी । भगतसिह व बटुकेश्वर दत्त इसके लिए चुने गये । इन्होने तय किया कि बम फेककर 
भागा नही जायेगा, वल्कि आत्मसमर्पण कर दिया जाएगा ताकि सारा भारत तथा दुनिया जान 
जाये कि क्रान्तिकारी कैसे साहसी वीर है । 8 अप्रैल 929 को यह पड़्यत्र किया गया । भारत 
की तत्कालीन केन्द्रीय विधान सभा मे जब दहोंक दीर्घा से भारत माता के इन दोनो लालों 
ने वम फेका तो सभा भवन घमाके से गूंज उठा । लोग सन्न व तज्रस्त थे; उधर से दोनो 
कान्तिकारियो ने 'इल्कलाव जिन्दावाद' तथा 'साज्राज्यवाद का नाश हो' के नारे लगाये और जो 
परचे फेके उनमे साम्राज्यशाही के विनाश के लिए जनता से अपील की गयी थी । दोनो ग्रुवक 
फासी के लिए तैयार हो गये थे | मामला चला और वाद मे सुखदेव भी वन्दी कर लिया गया । 


है च विमद्‌ 5 
गद वृत्तान्त के लिए देखिए, मगधयनाथ गुप्त, 'भारतोय क्राफतिकारी आन्दोलन का इतिहास”, 966 ! 
(0 उाप्ट्रीय जान्दालन |9 
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मुबहम की सुनवाई के' बाद तीवा को फासी वी सजा सुतायी गयी। सारे भारत के नेताआन 
फांसी की सजा सफ़्वाने की पूरी कोशिय की । यहा तक 93] म काग्रस वा अधिवेशन कराची 
में हो रहा था तो दुछ्ध नता चाहते थे कि उसके बाद फासी दी जाये | परतु यह कुछ न हुलना । 
23 माच 93। को ग्रुप्त रुप से इन तीन युवका को फपासी दी गयी और ह्नकी लोारों तक 
सरकार न गुप्त रुप सं जता दी और भस्मी सतवज नती म फेंकवा दी । परतु दनकी थ त्यष्टि 
तो भारत की करोटला जनता ने हूटय से वी जौर उनके रक्त की एवं एवं बट भारत की मिट्टी मे 
समा चुता है और आत्मा मर हा चुकी है । 
आजाद और भगतसिंह सहश क्रातिकारियां की पिंदा् का वपष भारतीय स्वतजता 
आलोतन की अवधि म गाधी जी द्वारा सचातित सबविनय अवचा आदाजन का बप था। परतु 
इन होता घटनाला ने मध्य परस्पर सम्बाध वास्तविक नहीं हो पाया। काग्रस आदोलन सूत रूप 
से साविधानिक सुधारा की तिशा मे निट॑टित रहा | साविधानिक सागा वी अपूणता तथा उपेक्षा 
होने पर आदोजन तीजन्र हो जाता था। फिर वार्तावापा का सिक्सिता चतता था। उधर 
क्ातिकारियां थौ उपर ब्रिटिय सरकार का दमन चक्र उहू फासी या वम्वी अवधि व॑ कारावास 
दड दिये जाने पर देश भर म भावात्मक सहानुभूति दर्गायी जाती थी । परतु क्रान्तिकारी जागो 
का रक्त उयवता रहता था। वे डत घतनाओां से दुसी या निराश नही हाते थ। प्रत्युत शहीटा के 
बतजिदान उह जौर अधिक प्रोत्साहन दते थे | भूमिगत पड़यनो बम निर्माण शल्न सग्रह आति के 
काय घ॑ करते रहते थे । सरकार दनके प्रति पर्याप्त सजग रहती थी | इस पर भी विचप रूप में 
बगान के अतगत अवब क्राजतियारिया न अनेक अग्रज अफ्सरा की हत्यायें की । 793[ बे' बाद 
क? वर्षों तक बगाज में आतकवाद का रूप बहुत उप्र हो चुझा था। बगाव में अनक्र महिता 
क्रातिसारिणिया ने भी सक्रिय रूप से ब्राति में भाग तिया और जम्बी लम्बी जब की सजायें 
भुगती । जतियाबावा बाग ह॒त्यावाण्ड का प्रमुख पात्र जनरत डायर तथा उप्त हृत्याकाण्ट का 
आदेश देने खाता गवनर ओ डायर पजाबिया * आख म॑ खटकते रहे । इसका ददता ऊधम सिंह 
ते जिया | वह पतले वे! विए जाटने गया था। वहां उसने जनरत डायर को गाती से मारकर 
तृप्ति की सास ती ४ उप्ते इग्तण्ड की जेता मे खूब सताया गया और अत मे फासी दा गयी । 
ट्नके अतिरिक्त देश के विभिन भागा म ब्रातिकारी युवक सक्रिय वर्न रहे । भारत मे 
935 के चासन अधिनियम के अनतगत प्रातीय स्वायत्ततासी सरकारें बनी। अधिकाना प्रान्तों 
में काग्रस मनिमडत थे। थे सरवारें वगमग 2 वप चजी। सित्तम्तर 939 मे वित्तीय वितव॑ 
युद्ध प्रारम्भ हो गया | अक्टूपर से जब जितिय सरकार न भारत की इच्छा के विरद्ध भारत को 
युद्ध का एक पक्ष घोषित कर दिया तो काग्रस इसस रुष्ट हो गयी। उसने प्रातीय सा्त्रिमडता 
को त्याग पत्र दने का आह्वान क्या । 940 भ गाधी जी का यक्तिगत सत्याग्रह आरम्भ हुआ। 
अब क्रातिकारी भी और अधिक सक्रिय हो गये। 94] मे जापान भी घुरी राष्ट्रों के साथ युद्ध 
में साभीदार वन गया | उसने वर्मा तक अपना आधिपत्त्य स्थापित कर जिया । प्रिटिंग सरकार 
द्वारा निदेशित भारतीय सेना के जिन सनिका ने दक्षिण पूव के एशियाई देगा म जापान के समक्ष 
मसमपण कर त्यिा था उह॑ रासविदारी घोष ने आजाद हिट फौज के नाम स॑ सगठित किया । 
इसी बीच नताजी सुभाप चाट वास जां उस समय तक वाग्रस दव के वामपथी नेता थ ने 
फारवाड पाक दत की स्थापना वी | वे सरकार द्वारा नजरवन्द कदी बनाये यये थ । एक दिन 
वे बढ़े रहस्यमय ढग से पुतिस के चगुत्रे से निकल भाग । वश बदवकर अनेक मुसीवर्तें सहत हुए 
वे काबूत के रास्ते जमनी पहुच | वहा उन्हाने आजाद हिंद सेना सगठित की। 943 क जून 
मास मे वे जापान पहुँच गये । रास प्रिहारी के नेतृत्व मं आजाद हिट सेना नियत सिद्ध हाने तगो 
यी। नेतांजी के! जापान पहुँचने पर यह सेवा पुणतया उनके निटेशन मे रख दी गयी। उतने 


2 बच्चपि थे” घतनता सवनत्ता प्राप्त द्वो जाने के दाल हुई तथापि इससे बच निष्कद लिवलता है दि क्राँति 
कारिया भी भावुकता वितनी तीज थी । 
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इस सेना मे नई जान फूँक दी । यद्यपि यह कार्य-कलाप जापाव व जमनी में चले, तथापि यह धारणा 
मिथ्या है कि सुभाप वाव्‌ भारत मे जापानी साम्राज्यवाद चाहते थे । वे ब्रिटिश साम्राज्यशाही का 
अन्त चाहते थे और भारत को किसी भी विदेशी आधिपत्य से मुक्त कराना वे अपना परस कर्तेव्य 
मानते थे । निस्सन्‍्देह इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे जापान व जम॑नी की सहायता चाहते थे । 
जर्मनी व जापान की पराजय के साथ-साथ नेताजी की भी 945 में एक विमान दुघंटना में 
मृत्यु हो गयी । आजाद हिन्द फौज के अफसरों के ऊपर मुकदमा चलाया गया | परल्तु चूँकि अब 
भारत की राजनीतिक स्वतन्त्रता की बाते काफी प्रगति से वढ रही थी, अत इन प्रमुख अधिकारियों 
को कठोर दड नही मिला, वल्कि कालान्तर मे बे मुक्त हो गये । उन्ही के साथ आजाद हिन्द फोज 
के सभी बन्दी सैनिक भी छूट गये । - 
दूसरी ओर 942 मे जब गाधी जी ते भारत छोडो' आन्दोलन का सूत्रपात किया तो 
काग्रेस के सभी प्रमुख नेता वन्दी कर लिए गये । नेतृत्वहीन जनता आग-बबूला हो गयी। सचमुच 
942 में समूचा भारत ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रान्तिकारी हो गया था। अहिसा की नीति 
लगभग समाप्त हो गयी । अब काग्रेस के नेता, युवक एव पूर्व के क्रान्तिकारी भी सभी क्रान्तिकारी 
हो गये । सरकारी सम्पत्ति को नप्ट करना, तार काटना, इमारतों को जलाना आदि का सिलसिला 
प्रारम्भ हो गया। सरकार ने दमन के कोई साधन नही छोडे । परन्तु क्रान्ति नही रुकी | कई 
स्थानों पर क्रान्तिकारियों ने समानान्तर सरकारे तक अस्थायी रूप से स्थापित भी कर ली। सारा 
देश क्रान्ति की लपटो के साथ प्रज्ज्वलित हो रहा था। दूसरी ओर सरकार का दमन-चक्र भी 
उसी गति से बढ रहा था | इस दृष्टि से 942 के आन्दोलन ने एक वार पुत्र क्रान्तिकारियों को 
प्रोत्साहित किया । अनेक कांग्रेसी युवक भी क्रान्तिकारी तथा आतकवादी कार्य-कलापो मे सक्रिय हो 
गये । भूमिगत पड़्यत्र भी हुए | उद्देश्य यह था कि सारे प्रशासनतत्र को क्षत-विक्षत्र कर दिया 
जाये और अग्रेजो को दरअसल भारत से अपना आधिपत्य छोडकर चले जाने को विवश किया 
जाये । अनेक क्रान्तिकारी नेताश्ो को वन्दी करने के लिए बडे-बडे पुरस्कार घोषित किये गये थे, 
परन्तु सरकार सफल नहीं हो पाई। ब्रिटिश शासन के आधीन भारत की नौकरशाही का ह्विविध 
कार्य भाग रहा । कुछ तो पूर्णरूप से अग्रेजी शासन के प्रति वफादार रहे | कुछ को आन्दोलन के साथ 
सहानुभूति थी किन्तु अपनी रोजी बनाये रखने के लिए उन्होने बडी सावधानी से ही सरकार का 
साथ दिया | विद्व-युद्ध की तीज्रता के बावजूद सरकार ने आन्दोलन के क्रान्तिकारी स्वरूप पर 
नियत्रण पा लिया और उसे दवाने में पशु-वल का भी पूरा प्रयोग किया। सचमुच यह एक प्रकार 
का देशव्यापी क्रान्तिकारी श्रान्दोलन था । विश्व-युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटिग सरकार पर विजयी 
मित्र-राष्ट्रो का दवाव पडा, इग्लेण्ड की अपनी स्थिति भी बहुत कमजोर हो चुकी थी। इसी के 
साथ वहा के निर्वाचनों में श्रमिक दल की सरकार बनी । भारत का रोष किसी भाति कम नहीं 
हो गया था। अत 945 मे इग्लैण्ड ने भारत के काग्रेसी नेताओं को जैलो से रिहा किया और 
स्वतन्त्रता के लिए बातों का सिलसिला चलाया । अन्तत अग्रेजो को भारत की स्वतन्त्रता स्वीकार 
करने के लिए विवश होना पडा था । अत उन्हें तभी चैन मिला जबकि वे भारत को खडित करके 
यहाँ से गये। 5 अगस्त 947 को जब भारत स्वतन्त्र हुआ तो निस्सन्‍्देह इसकी प्राप्ति का 


सेहरा काग्रेस के सिर पर वधा। परन्तु भले ही क्रान्तिकारी आन्दोलन को यह श्रेय नही मिला, 
इसलिए उसे असफल ही कहा जाता हे । 


क्रान्तिकारी आन्दोलन की असफलता के कारण 


हि नि भारतीय शप्ट्रीय आन्दोलन की अवधि में एक ओर राप्ट्रीय कांग्रेस वैधानिक ढंग से 

जनता सत्याग्रह जान्दालन 
पा लन किक भारतीय स्वतन्त्रता के लिए सघप करती रही, तो दूसरी 
थ के भावुक युवा वर्ग ने जिन्हें कहा | 
33 अंक जम ने जिन्हें हि कहा जाता हैं, अपता आन्दोलन तथा गतिविधियाँ 
उ लन वीसवी सदी के आरम्भ से स्व॒तन्त्रता प्राप्त हो जाने तक विभिन्न 
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चरणा म तथा विपिध तरीका स चतता रहा | दसम दा राय नहीं हो सकती कि जितना त्याम 
तथा उत्साह वा प्रत्ट न इन ज्रातियारियां ने देश वा साम्रायवाद वे जयाय अत्याचार तथा 
ढमन के चासन स मुक्त कराने वे जिए कया उतना शातिवादी तेथा साविधानिक तरीका पर 
विश्वास रसन वाव काग्रस व बतटत कम संता कर पाय। 947 प्र देच स्वत न हो गया और 
स्वतायता प्राप्ति का श्वय महात्मा गावी एवं भारतीय राप्टीय वा मग्रस को प्राप्त हुआ क्रा तयारी 
शहीट नता तथा युवत्र जपन उद॒तृश्या सं सफ्त नहां हा पाय। सम्भवत यहि इनवा ही वाय 
कयापा से पिल्लि चासन को भारत से हटना पडता तो आज न्नि भारत वी राय यवस्था 
कुछ तसरी ही भाति की होती | वह झुसी साम्यवारी जधिनायकतन वी तरह की होता या 
फासाावाही टम की यह विवचन करता यहा पर अप्रासागिक तथा निरयक है। हम यहा कंवत उन 
कारणा तथा स्थितिया का विवचन करत हैं जो ब्रागतिकारी जादोतन वी असफ्वता के विए 
उत्तरदायी मान जा सक्‍त है 
पहजा किसी भी स्वतजता आादोजन परी सफ्वता तस बात पर निभर करती हैपि 
उसके विए सघप परन वाती सस्था वा सुसगंटित तथा दगायापी होता चाहिए । उसका एफ 
निश्चित कायक्रम ही नही जपितु उसके सिद्धाता तथा नीतियां वे' पीछे एक क्रमवद्ध विचारधारा 
भी होनी चाहिए। भारतीय ब्रा तिकारी आहोवन म “न दोना बाता की कमी सब यनी रही | 
दूसरा राष्टीय स्पताग्रता आलोवन तभी सफ्ज हो सकता है जबकि जा ैतनकारी 
संगठन को सम्पूण या अधियारा जनता का समथन तथा सहानुभूति प्राप्त हा परतु क्रातिकारी 
भादोवनकारियां को ऐस तन समथन का जाभ प्राप्त नही था । ब्रा विकारी स्वयं मे अदभुत साहस 
व त्याग वी भावना रसत्त थ उनके प्रचार साधन गुप्त तथा भूमिगत थे | उह न तो चरिजित वग 
का ससयन मित्रा न धनी वग का । कमठ क्रातिकारिया से अधिवारा नंता जविवजित तथा गरीब 
बग के थे | उाह अपने काय-कतापा के विए धन नहा मित्रता था अत वे जूटपाट का बाय 
करत थ । दसतिए भी उनकी गतिविधियां का जा समथन नहां मित्र पाया । 
तीसरा भारत थी जनता वा विशात जग क्रातियारी साधना की घुद्धिमना पर पिश्यास 
नहीं रखता था । भारत का जनता स्वभावत शातित प्रमी है! दूसरी ओर काग्रस वी जहिसात्मक 
सत्याग्रह की नीतिया पर्याप्त जांकप्रिय होती जा रठी थी । काग्रस का नतृत्व दर के धनी विद्वास्‌ 
तथा टितित वंग कर रहे थे। उतग्रा प्रचार भी जनता मे व्यापक हो चुका था। स्वय कांग्रस के 
नतत्व को ब्रातिकारिया से बहुत सहानुभूति नहा थी । तसविए क्रातियारी आशावन छुट प्र 
टिसात्मय घटनाओं तय ही सीमित रहा। 
चौथा ब्रातिकारिया वे साधन हिसात्मक थ। परतु हिंसात्मक मान्ति क॑ विए उनके पास 
न तो इतने शस्त्र थ न एसी प्रक्षिक्षित सेना जा कि सुहट साम्रायताही पुतिस व सना का सामना 
कर सकती | अतएव सरकार ने जहा तहा उत थोगा को पकक्‍ड जिया और भारी से भारी सजाय दी | 
पाँचिया क्री तिकारिया के जतगत भी सभी जोग ऐसे साहसी तथा क्मठ व्यक्ति' नहा 
थ॒ जो वढठिन से वर्िन परीक्षा म भी सर उतरते | बच्चा हुआ यह कि जब वे तोग पदेयता भ 
पते जाते तो उनमे स बुछ मुखद्रिर बन जात॑ और गुप्त भतो का भडाभाट कर देते थ । 
जा तम महानवम ब्रा तिकारी सुभाप चट वास न हिताय विश्वयुद्ध की अवधि मे आजाद 
हिल फौज सगतित कर सो थी | उनकी जोकप्रियता भी जनता में वाफी बढ़ चुत्ी थी | वितु 
उनकी असामाजिक मत्यु ने एक पार पुन क्रान्तिकारी आलोजन की कदर सोट दी स्सक॑ पश्चात्‌ 
स्वत त्रता आदोजन पुन वाग्रस के एकमात्र नतत्व म॑ सफत हुआ | 


मल्याकस 


भारतीय स्ववात्नता आतोजन की सफलता वा मुख्य श्रय काग्रस दत तथा उसके अमुख 
नेता महात्मा गाघो वा प्राप्त हुआ है परतु “से जादोजन म्रे ब्रान्तिकारियां तथा आतंतवादियां 


के योगदान की उपेक्षा करना उन महान देशभक्त युवको के प्रति घोर अन्याय होगा जिन्होने भावुकता 
वश ही सही, अन्याय, दमन तथा अत्याचारपूर्ण विदेशी शासन को उखाड फेकने के लिए अपने 
प्राणो की वाजी लगा देने मे किचित मात्र भी सकोच नहीं किया । देश तथा जनता की निस्स्वाये 
सेवा करने का जो प्रवल उत्कठा इन वीर शहीदों के हृदय मे वनी रही और जिस अदम्य उत्साह 
से इन लोगो ने जीवन समस्त सुखो एवं अपने प्राणो तक को देश की जाजादी के समक्ष तुच्छ समझ 
कर उन्हें आजादी प्राप्त करने के साधनों मे ही लगा दिया, इसके प्रमाण इतिहास में वहुत 
कम मिलेंगे | इन भावुक देश के लालो ने इस तथ्य को स्पष्ट किया कि देश की राजनीतिक स्वतन्त्रता 
भिक्षा की भाति माँगी नही जाती वल्कि उसे सघर्ष करके प्राप्त किया जा सकता है। विश्व की 
अधिकाश स्वतन्त्रता क्रान्तियाँ ऐसे ही सघर्षो द्वारा सफल हुई है । नेताजी सुभाष बोस का नारा था 
'तुम मुझे रक्त दो, में तुम्हे आजादी दिलाऊगा । इसका सार यही था कि आजादी विना रक्तमय 
क्रान्ति के नही मिल सकती । 
इसका यह अभिप्राय तो नही है कि गाघी जी के सत्य तथा अहिसा के साधनों पर चलने 
वाले तत्कालीन काग्रेस के नेताओं ने त्याग नही क्रिया था, अथवा गाधीवादी आन्दोलन देश 
की स्वतन्त्रता-प्राप्ति के निमित्त वुद्धिमत्तापूर्ण नही था। परन्तु यह कहा जा सकता है कि एक 
सुदृढ तथा शक्तिशाली विदेशी साम्राज्यशाही के चंगुल से देश को आजाद कराने के गाधीवादी 
साधनों की सफलता कूर्मंगति की सिद्ध होती । ब्रिटिश सरकार निरन्तर वेंधानिक मागो को स्वीकार 
करने में ढुल-मुल की नीति अपना रही थी, वह कभी भी भारत को स्वतन्त्रता नहीं देना चाहती 
थी। यही कारण था कि 942 की गाधीवादी क्रान्ति तक कान्तिकारी तथा आतकवादी आन्दोलन 
में परिणत होने लगी। इस वात में भी सन्देह है कि यदि ह्वितीय विद्वयुद्ध न होता और उसमे 
इस्लेण्ड की स्थिति इतनी अधिक निर्वल नही हो जाती तो ब्रिटिश सरकार 947 मे भी भारत को 
स्वतन्त्र नही करती। यह तो परिस्थितियों की वेबशी थी कि अग्रेजों को भारत को स्वतन्त्रता देनी 
पडी, परन्तु स्वतस्त्रता देते हुए भी वे अपनी कूटनीतिक चालों से बाज नही आये और देश का 
विभाजन करके यहा की श्ञान्ति को हमेशा के लिए खतरे मे डाल गये । गाधीवादी अहिंसात्मक 
आन्दोलन की टूरदशिता इसी तथ्य से सगति रखती है कि भारत सहझश निर्धन तथा नि शस्त्र जनता 
वाले देश की जनता यदि हिसात्मक क्रान्ति का मार्ग अ्पनाती तो भारी रक्तपात होता और उसके 
पश्चात्‌ भारी अव्यवस्था का वातावरण वन जाता इसलिए दशान्तिपूर्ण तथा वेघानिक आन्दोलन द्वारा 
स्वतन्त्रता प्राप्त करना काग्रेस का लक्ष्य बना रहा । 
जहाँ तक कान्तिकारी तथा जातकवादी आन्दोलनकारियो की महत्ता का प्रइन है, उनका 
उद्देश्य भी देश को विदेशी शासन से मुक्त कराना था, और वाद में जैसा कि सरदार भगतसिह 
महंश नेताओ के विचारो से प्रकट होता है, वे देश मे सर्वहारावर्गीय अधिनायकवादी समाजवाद की 
स्थापना चाहते थे । देश-प्रेम उनके रक्त की एक-एक बूँद मे भरा था, अन्याय तथा अपमान के 
समक्ष घुटने टेकना तो उनके लिए मौत के मूह में जाने के सहृश था । उन्हे इस वात की चिन्ता 
नही थी कि आजादी प्राप्त हो जाने पर देश की राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था का क्या 
बिधाने होगा । वे किसी राजनीतिक विचारधारा के अनुगामी नही थे, प्रत्युत्‌ उनका प्रथम उद्देश्य 
विदेशी शासन को उखाड़ फेकना था और सम्भवत इसमे सफलता प्राप्त हो जाने पर ही वे भविष्य 
में झासन-प्रणाली के स्वरूप का समयोचित समाघान हो जाने का विश्वास रखते थे । 
क्रान्तिकारियों को भले ही अपने उद्देश्य की पूर्ति मे सफ्लता नही मिली, तथापि उन्होने 
2 200 जप विदेशी शासको को स्पष्ट चेतावनी दी सा अव्यायपूर्ण 
हक देय नी विद लक हि है 8३ टिकि नहीं सकेगा। किसी न किसी दिन उसे 
एक सीमा होती है । यही कारण था क मा 3282 या, है 008 8 हर 23 हे 
धोरे भूकने लगे थे। दूसरा, क्राम्तिकारियो 223 हल 5 20042 मांगों के समक्ष धीरे- 
ध हू का और अधिक महत्त्वपूर्ण योगवान यह था कि 
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उहनि देश की जनता म ब्रा तिकारी चेतना उत्पन्न करन मे मदद दी। स्वयं गाधी णी तथा उनके 
अनक वाग्रसा अनुयायी तक क्रातिवाद की लिया मे प्ररित हांने जग्र। बाग्रस का बासपथ 
क्र तिसारी आदाजन का ही उपज माना जा सकता है । असहयाग तथा सविनय अवना आदाजता 
से सम्बद्ध हिसात्मम घलनायें ज्रातिकारी आलाजन से प्रभावित थी 942 के भारत छोटो 
ग्राटाजन मे कराया मरो का नारा बुतद हो गया था और गाधी जा के अहिसा पर जोर दने 
क बावजूद यह बआालोलन बहुत जधिक माया म क्रान्तिवाट तथा आतकंवाल से प्रभावित रहा । 
यटि गाधावाटी लादोलन एस ब्रातिवाद का सहारा न तता ता सम्भवत _ भारत की राजनीतिक 
स्वततता कुद जौर जतिश्चित अवधि के जिए टन जाती । 
जहाँ तर त्याम॑ तथा आत्म वतिदान वा प्र है व्सम्‌ दो राय नही हा सकता कि 
क्रान्तिकारिया व॑ त्याग तथा आत्म वजिदान वी समता में अत लोग नहा ठहर सकते । इनवे 
साधन उग्र या समयोचित भव ही न ठहरे हा परतु उहान जोकाय कताप किये उहें जन तिक नहा 
मात्रा जा सकता यदि जयाय जौर अत्याचार का ब”वा हिसा द्वारा विया गया तो इसे जनतिक नहां 
कहा जा सकता | यदि कोई अधिकारी अपती क्षमता का अनुचित जाम उठारर इरादतन अयाय 
अत्याचार करे भनौर उसे दड दंने के विए सभी “यायपूण तथा बधानिक तरीका को सीत मुहर 
बार दिया जाये और उत्त आातकपूण टग से कोई भावुक व्यक्ति दद दे तो क्या इसे भी अनतिक 
कहा जायगा ” यहां काय आतकक्‍्वात्या ने कयि परतु व्यक्तिगत स्वाथसिद्धि क जिए नहीं 
बत्कि देख सवा की भावना स प्ररित हाकर और साहसपूण तथा बीरोचित ढंग से । एस साहसपृण 
कार्यो का भअततिक अभराजनीतिक या नयायपण काय कहा जाय ता फिर नतिक राजतातिक या 
“पयायपुण काय जौर क्‍या हो सकत हैं ? 
ससार कमक्षन है| मनुप्य जम तेता है कुछ काय करता है और मर जाता है या दहीद 
हां जाता है। वह भाषा पीटियां के जिए इतिहास की वस्तु बन जाता है । भावी पीढिया को उसके 
कार्यों स कुछ भी या बुरी शलिक्षायें प्राप्त हांती है। यह भावी पीटी का कत्तव्य है कि वह प्रत्यक 
एस एतिहासिक व्यक्ति व काय-कतापा का सही सुल्याकन करे । भावां पीटिया को बबन कुछ 
आदर्श वे भावावच मे नही जा जाना चाहिए वल्वि ऐसे ऐतिहासिक व्यक्तित्वा गा सही मूयाक्न 
क्रव उह समुचित सम्मान तथा श्रद्धाजलि अपित करनी चाहिए। हम॑ महान टहीदा की स्मृति 
को भीर अधिक अमर बनाने का प्रयास करना चाहिए | इनक काय-कवापा के सम्बंध म॑ प्रचुर 
साहित्य वा निमाण मग्रहातलया की यवस्था ममोरियत्र ”नके परिवारा की पीढ़िया के जिए 
समुचित सहायता आदि की भरपूर व्यवस्था करना भारत की वतमान पीढो का परम क्तव्य है। 
यही इन टाहांदा के प्रति देश वी सूची श्रद्धाजलि होगी । इनक जीवन वृत्त स्रह्दी पैरिपेश में भावी 
युवा पीढ़ी क समक्ष पाठ्य विषया क' रूप म प्रस्तुत किये जान चाहिए ताकि उनके जीवन तथा 
काय नये भारत वा निर्माण वरने वाल युववा के विए प्ररघास्पद बने रहें । - 


प्रश्न 


भारत म क्रा तवारी एवं आतक्वादी आदोजन में सल्लिटित मायताओ पर प्रकाश शात्रिए्ट 

2 भारत मर क्रा तिवारी आदोलनत का विकास क्से हुआ ? और उसम बंगाल उत्तर प्ररण और पंजाद के 
नेदयुवक] का क्या यौयदान रा ? 

(२:22 रत र्थितियां वी विषेचना कौजिए जिनके परिणामस्वरूप घारत में क्रातिकादी क्रादोचन को सफलता 

प्राप्त नच हो सकी । 





0 
मुस्लिम साम्प्रदायिकता का अम्युदय 


(8: 07 धाडातआभ ८00/५77५५॥ ॥5) 





धर्म की दृष्टि से भारत एक वहुल-सम्प्रदायी देश है, किन्तु भारतीय राष्ट्रीयता मे हिन्दू 
तथा मुस्लिम सम्प्रदायवाद का महत्त्वपूर्ण कायंभाग रहा है । 3वी शताब्दी से भारत मे मुसलमानों 
का राजनीनिक आधिपत्य स्थापित हुआ था और अठारहवी शताब्दी के प्रारम्भ तक उनका प्रभुत्व 
बना रहा यद्यपि राजपुतों तथा मराठों ने समय-समय पर राप्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए मुसलमान 
शासको से लोहा लिया तथावि वे मुमलमात शासको को निकाल भगाने या पराजित कर देने मे 
सफल नहीं हुए । 8वी शताब्दी तक यह स्थिति थी कि मुसलमान लोग पर्याप्त अधिक सख्या में 
भारत में वस गये थे और कुछ शासको के काल मे बहुत से हिन्दुओ को भी उन्होने इस्लाम धर्म 
मानने को विवश किया था। भारत के मुसलमान अपने को विदेशी नही अपितु भारतीय ही समझते 
रहे । उनका उदहदेश्य यहाँ की शासत-सत्ता अपने हाथ मे रखना तथा भारतीय भूमि में स्थायी रूप 
से निवर्सित हो जाना था । अत यूरोपीय लोगो की भाँति उनसे भारत का आयथिक तथा राजनीतिक 
शोपण करने की साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का कोई विचार नही रहा । वास्तविकता यह थी कि भारत 
के विभिन्न भागो में हिन्दू तथा मुसलमान परस्पर मिल-जुलकर रहते ये। यद्यपि धर्म के नाम पर 
कभी-कभी उनके मध्य संघर्ष हो जाते थे, तथापि राष्ट्रीय जीवन मे साम्प्रदायिक पार्थैकय की भावना 
का प्राय अभाव यथा। 
अग्रेज लोगो ने जब भारत में अपना शासन तथा प्रभुत्त स्वापित किया तो वे मुसलमान 
गासको के ही उत्तराधिकारी बने थे । अत वे मुस्लिम सम्प्रदाय को सदैव शका की हृष्टि से देखते 
थे। 857 की क्रान्ति ने उनके मुस्लिम विरोध को और अधिक पुष्ट कर दिया था। उन्हें 
मुसलमानों से हमेशा यह भय बना रहा कि कही वे अपनी खोयी हुई सत्ता को पुन प्राप्त करने के 
लिए सक्रिय त हो उठे । अठारहवी शताब्दी के अन्त में टर्की के ऊपर यूरोपीय राष्ट्रीय कुचक्रों को 
नीति के परिणामस्वरूप अरब मे जो बहावी आन्दोलन छिंडा था उसका प्रभाव भारत के मुसलमानों 
के ऊपर भी पडा या। भारतीय मुसलमानों पर इस्लाम धर्म की रक्षा के हित मे भी वहावी आन्दोलन 
का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था| यद्यपि वहावी आन्दोलन मुर्यत धामिक प्रकृति का था, तथापि 
इसने भारतीय मुसलमानों मे आयथिक दृष्टि से एक दलित वर्ग होने की भावना विकसित की ! 
उन्होने वगाल में कई सर्वहारा आन्दोलनों मे भाग लेकर अपनी आथिक कठिनाइयो की माँगे व्यक्त 
की । परन्तु ब्रिटिश शासको ने इन आन्दोलनों को कुचलने मे कोई क्रमी नही रखी । इसके कारण 
अग्रेज शासको का भारतीय मुस्लिमो के विरुद् सन्देह और अधिक बढ गया । 857 की क्रान्ति 
में अग्नेज लोगो मे हिन्दुजो की अपेक्षा मुसलमानों को ही अपना वास्तविक शत्रु माना । इस कारण 
ब्रिटिश मासफो न भारतीय मुसलमानों को शिक्षा, नौकरी तथा आशिक क्षेत्रों मे भी उपेक्षित ही 
तो का ने पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त करने में काफी प्रगति की, परन्तु मुनलमानो ने इस दिशा 
में कोई अभिरुचि नहीं दर्णायी । मुसलमानों को सेना तथा अन्य असैनिक (ण५श)) मेवाजो से वचित 
“ता गता। बहुत से मुसलमान अनेक कुटीर उद्योग-धन्चो पर निर्भर रहकर अपनी आजीविका 
मत आ 0 भेद अप्रेजो की भारत मे कुटीर उद्योगों को नप्ट करने तथा भारत का आर्थिक 
शोयण करने की नीति ने इन गरीब मुस्लिम वर्गों को बडा घक्का पहुँचाया । सक्षेप में, भारत 
में त्रिटिय शासन की स्थापना के आरम्मिक वर्षों मे ब्रिविथ गासको की नीति भारतीय मुसलमानों 
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वो शितरा प्रशासन जाथिक यावस्ताथिव आदि सभी क्षता म उर्पाॉतित रसन तथा दवाये रखा 
वी बनी रही । यद्यपि 858 म॑ महाराना विकतारिया को घांपणा मे कहा गया था कि सावजतिय 
पटा पर नियुक्ति वे! सम्यव मे सरकार घम जाति जाति का भटभाव नहां करेगी तथात्रि भारतीय 
मुसतमाना क सम्परध में इस घाषणा वा पूणतया उपशा को गद । हस प्रकार भारत का मुध्विम 
जनता मे एक उपत्ित घारमिद जायसस्यक जनसमूह हारने वी चंतना उत्पन्न हाना स्वाभाविक था ! 


मुस्लिम साम्प्रदायिक्ता वी उत्पत्ति में श्रग्मजा का हाथ 


यह कथन सवथा सत्य ” छवि यति भारत मे राप्गीय चतना की जागृति का एक प्रमुख 
कारण प्रिटिय शासन की नाति थी तो भारत म मुरित्रिम साम्प्रदायिकता के विकास का पूण 
दायित्व भी प्रिदि) शासका पर शछशा। उनकी यह नाति समय-समय पर अतग अलग ढगा स 
प्रयुक्त हाता रठी । 

(!) उपेसा की नीति द्वारा साम्प्रदाधिक्‍ता की भावना का विकास--प्रारम्भ म॑ अग्रजा ये 
मुस वमाना का ब्रिटिर साज्रा सवाट के प्रवत चनजा के रूप मे मानकर उहें हर दृष्टि स उपक्षित 
रएुजा (इसका विवेचन हु ऊार कर चुके २) ) सतका घह /दिए ए टक्ष कि आरतीएण शुछजणाला 
मे एक जसतुप्ट तथा उपत्ित जत्यससरयक बग हान की चतना उत्पन हाने तंगी | उछान यह 
अनुभव किया कि बिटिया बासन नीति के कारण हिल अहुरसेस्पक वग उन्ति कर रहा है परतु 
मुस्विम सम्प्रदाय की उपत्रा की जा रही है। यद्यपि इसका दाप हिंदू बग पर नहीं मंढा जा 
सकता था तथापि भुस्विम वग मे हिंदुआ क प्रति ठप तथा ईप्या की भावना उत्पन्न होते जगी। 
जा हिंदू मुसतमान परस्पर मित्र जुवकर रहते थे और यहा तक कि 857 के विहाह मे जिहाज़ 
परस्पर मिवकर जग्रजी शासन के विरुद्ध क्राति की थी उनम पारस्परिक ईष्या की भावता उत्पन्न 
करन वा दायित्व ब्रिटिंत झासन नाति पर ही जाता है क्याकि इस क्रातिक पहचात्‌ प्रिटिश 
शासका न एज वग को प्राध्साहन देकर दूसर की उपैशथा की। दसके कारण मुसवमाना भ 
साम्प्रदाधितता की भावना उत्पन हात जगी । 

(2) विलियम हूटर का काब--87] म सर विवियम हटर की पुस्तक परशढ प्ावाशा 
रप्ड्यगाध्या5 मे व्यक्त विचारा न भारतीय मुसतमाना वे प्रति ब्रिटिश नाति मे जामूव परिवतन 
करन वी नीति यक्त वी । रस अवधि मे भारत म राष्टीय चेतना जागृति हा रही थी। अग्रजा 
को एसा आमास हुज़ा कि पा*चात्य लिता के प्रभाव स भारत की हिल जनता के विलिन वग का 
राप्टीय चंतना विकसित होती जा रही है | यदि यश प्रगति जारी रही जौर मुस्लिम जाता भा 
टसम शामित्र हा गईं ता भारत की समस्त जनता की संगठित राष्टोय भावना प्रिटिय साझा यवाद 
पर कुठाराधात करते मे सफ्त हो जायेगी। प्रिटिय सासन वी तौकराही क॑ जनक अय वग॒ भी 
एसा अनुभव करने जग थ | जत वितियम हटर ने यह दशाया कि भारतीय राष्टीय चतना का 
अवरुद्ध करन के हतु आग्त मुस्तिम सहयाग आवश्यक है| दसका प्रभाव यह हूआा किः ब्रिटिश 
नौकरताटी जो पहले भारतीय मुसतमाना को "का वी हृप्टि स देखती थी अब मुसवभाना का 
सहपोग प्राप्त करन के जिए वंचन हो गई । 

(3) सर सयद भ्रहमद खा तथा मुस्लिम साम्प्रदाधिक्‍ता--भारत म मुस्लिम साम्प 
दायिक्ता का जनक सर सयद अहमद खाँ को माना जाता है। परतु यह बात विचारणीय है कि 
सर सयद कहाँ तक व्सक जिए उत्तरदायों हैं। उनका थाम एक सम्धातल सुरितिम परिवार मे हआ 
था और उहान पाचात्य शिक्षा तथा सल्दृति वा गहन अध्ययन किया था। प्ितलित रा्नन के 
अ तग्रत वे अनक उच्च पत्य पर नियुक्त हुए थ। भारत वे अय आरम्भिक काग्रसा नताओआ का 
भाति व पा*चात्य शिक्षा संत्तति एवं प्रिटिंग राज वे भक्त थ। साथ ही उनम राष्ट्रवादा 
भावनाएं भी बूट-बूटकर भरी हुई थी | व भारतीय जनता वी मध्य शाप्टौय एकता जाने तथा 
भारतवासिया के पिछडपन को दूर करने की तीव्र आवाक्षा रपत थ | उहान यह उनुभव किया 
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कि भारतीय मुसलमानों के पिछद्वेघत का कारण उनकी प्ुरातनपन्‍्थी सकीर्णता तथा रूढिवादिता 
थी । अत मुस्विम जनसमाज को पाइचात्य शिक्षा प्राप्त करती चाहिए और उनका सास्क्ृतिक 
हृष्टिकोण व्यापक होना चाहिए । सेवा से निवृत होने के पश्चात्‌ उनका एकमात्र मिशन मुस्लिम 
जन-समुदाय की सेवा करना तथा उन्हें पिछडेपन के गते से उठाना हो गया । इसी उद्देश्य की 
पूर्षि हेतु उन्होंने अलीगढ़ आन्दोलन का श्रीगणेश किया । उनके प्रयासों से अलीगढ में मुंहम्मंदन 
ऐग्लो ओरियन्टल कालेज की स्थापता की गई जो वाद में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की भाँति 
अलीगट मुस्लिम विश्वविद्यालय के रूप मे स्थापित हो चुका है । इसका उद्देश्य मुस्लिम जनता 
में पाव्चात्य जिक्षा के प्रति श्रभिरुचि उत्पन्न करता था। सर सैयद ने ब्रिटिश नौकरशाही के 
अ्त्याचारों की घोर निन्‍दा की | काग्रेसी नेताओ की भाँति वे भारतीयों को विधान परिषदों में 
अधिकाथिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने की दलील देते थे | यह कहना भी गलत है कि उन्हे हिन्दुओ 
के साथ हेप था | उनकी धारणा यह थी कि 'हिन्दू तथा मुसलमान भारत की दो आँखे है । हिन्दू 
गब्द साम्प्रदायिकता का प्रतीक नही है अपितु हिन्दू के अन्तर्गत प्रत्येक भारतवासी (मुर्सलमान 
भी) शामिल है। अत राष्ट्रीय उत्थान के हित में हिन्दू-मुस्लिम एकता तथा सहयोग आवश्यक 
है। काग्रेस की स्थापना के काल तक सर सैयद अहमद खाँ एक सच्चे राष्ट्रवादी नेता वे रहे । 

साथ ही मुस्लिम दलित वर्ग के उत्थान के लिए उन्होने पूर्ण प्रयास किया। परन्तु कांग्रेस की 

स्थापना होने पर गे शने सर सेयद की विचारधारा परिवर्तित होने लगी और कालाच्तर में वे 

एक कटदर हिन्दू विरोधी अथच साम्प्रदायिकतावादी वत गये | अकस्मात्‌ ऐसा परिवर्तन क्यो 

हुआ ? क्या हिन्दू सम्प्रदाय के किसी वर्ग या व्यक्ति विशेष ने उन्हें कोई आधात पहुँचाया था ? 

अथवा क्या हिन्दू सम्प्रदाय के नेताओं ने मुसलमानों के विरुद्ध किसी प्रकार की साम्प्रदायिक 

भेदभाव की नीति अपनायी थी ? इन समस्त प्रश्नो का उत्तर नकारात्मक है। वास्तव में ऐसा 

क्यो हुआ, उसके लिए भी ब्रिटिश जासन की नीति उत्तरदायी है । 

(4) मि० बेक तथा मुस्लिम साम्प्रदायिकता--मृहम्मदन ऐग्लो ओरियन्टल कालेज के 
प्रिंसिपल पद पर मिस्टर वेक को नियुक्त किया गया था। बेक ब्रिटिश साम्राज्यशाही का सच्चा 
भक्त था | वह विलियम हत्टर की नीति का समर्थक था । यदि सर सेयद के दिमाग को पलटने में 
उसे सफ्लता म मिली होती तो राष्ट्रीय आन्दोलन का स्वरूप ही बदल जाता । सर सेयद वास्तत्र 
में हिन्दू विरोदी नहीं, अपितु ब्रिटिग विरोधी थे । सचमुच मे उनके जीवन का मिशन मुसलमानों 
को अपनी अधोगति से ऊपर उठाना था। परन्तु वेक ने उनके इस मिशन की सफलता के सावन 
के रुप में उनके ऊपर ऐसा जादू डाला कि वे हिन्दू-विरोधी हो गये। उसने सर सैयद को यह 
समाधान कराया कि मुसलमानों का उत्थान आग्ल-मुस्लिम सहयोग से ही हो सकता हैं। मुसलमान 
भारत में अल्यसस्यक है। राष्ट्रीय कार्यकलायों में कांग्रेस एक हिन्दू सस्था के रूव में विकसित हों 
रहो हे जिसका उद्देइय भारत मे हिन्दू-राज स्थापित करना है। भारतीय राप्ट्रवाद के अन्तर्गत 
मुसलमानों के हितों का सरक्षण नहीं हो सकता । यद्यपि अग्रेजों द्वारा सर सेयद को इस वादया 
पर विश्वास दिलाना तथ्यों के बिल्कुल विपरीत था, क्योकि प्रारम्भ से ही काग्रेस में मुसलमानों 
का प्रतिनिधित्व बना रहा और काग्रेस के किसी भी प्रस्ताव में हिन्दू राज या मुस्लिम विरोध 
की तनि सी गन्‍्ध नही थी, तथापि अग्रेज लोगो ने अल्पसख्यक मुसलमानों को भडकाने में सर 
सैयद के ऊपर प्रभाव डालने मे सफत्रता प्राप्त कर ली । यही से अग्रेजो की भारतीय राष्ट्रीयता 
के अन्दर 'फूृद डालो और नासन करो' की नीति का सफत श्रीगणेण हुआ । 

._ यहाँ पर यह कहना असग्रत नही होगा कि यदि ब्रिटिश नौकरशाही तथा मि० वेक सर 
मैयद के ऊपर यपना जादू चला लेने मे सफल न होते तो सर सैयद भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन 
के एक महान्‌ सेनानी सिद्ध होते | वे मुस्चिम जन-समुदाय का उत्बान करने वाले जनसेवक ही 


नही रहते अपितु ममस्त भारत के राष्ट्रीय नेता बनते । परन्तु उन्हे यह समाधान करा दिया गया कि 
() राष्ट्रीय जादालन/0 


हा 
भारताय राष्टीय काग्रस भारत म॒ जिम्त रप की प्रतिनिध्यात्मक शासन सस्थाजा वी मांग बरती 
आ रही है यति उचत्त मात जिया जायगा ता भारतीय विवान सभाजा मे छिंदुजा का ॥ कबज़ 
वहमत हां रतेगां अपितु चूकि मुसतमान जोग सभी जगहा पर अल्पसस्यक है जत उनके प्रति 
निविया को कहां से भी चुना जा सकना सम्भव नहा होगा दस प्रिटित कुचाल का प्रभाव यह 
हुआ कि काग्रस के तित्रास व साथ साथ सर सयत न काग्रस का विरोध करता ुरू कर दिया । 
जब इग्तएट की सतत मे भारत म प्रतिनिध्यात्मकम सस्याआ की स्थापना के सम्बंध मे 
889 मे प्रित पत्र क्या जान जगा तो मि वक न उसके विराध मे भारतीय मुसवमाना का 
सगरित किया और मुस्निम रक्षा परिपद्‌ की स्थापता करयायी | स्वयं बे “सका सचिव था 
यद्यपि दस परिषद्‌ का उदतेश्य मुसतमाना के हिता का रत्रा करता था तथापि इसका वास्तविक 
उद्तेश्य ता यह या फि घुसतमान झाग्रस से प्रथम रत ] मि बक ने अनया परत्रियाओं मे ध्स 
जाटाय के पख प्रशालित करवाय वि भारत एफ राप्ल नहा है। काग्रस झूव रूपसे एक हिट 
सस्वा है और मुसतमाना की उसके प्रति खाई जास्था नहां है लव काग्रस की प्रतिनिध्यात्मब 
आसन सस्थाला का स्थापना सम्बधी मांग के समथक है फ्याकि उनसे सुसतमाना का हिंदू 
वेटसस्थका के अत्याचारा का सामना करना पटेगा। जत मुखतमाना तेथा यूरापियना का परस्पर 
सयुक्त हाकर पराग्रस का विराब करना चाहिए । हसम मुस्विम जपसरयवा का हित निहित है। 
“से प्रवार भारत म मुसतवमाना का राष्तीय जादावत क॑ विरुद्ध साम्प्रराथिक भाव से संगठित 
कराने वा तयमि थक का जाता है। भव हा सर सयत अग्रजा क दस जादू मान का तिकार 
बने और उह मुस्तिम साम्प्रटाथिकता का जम दन व विए बदनाम क्या जाता है तथापि 
उहात जो कुछ भी किया बट मस्विम जनता के उत्पान वी भावना स प्ररित था । 

(5) लाड क्जन की नोति--भारत म मुस्विम साम्प्रटायिक्ता का साकार करते से जाट 
वजन न॑ सक्रिय कदम उठाया । उसके चासन कात तय यट स्पष्ट हांगया था कि भारत मे 
राष्टवादा आजादोतन काफी विकसित हो गया 6 | जग्रजा की पूल ता की नीति ध्स राध्टवाट 
का दबाने तथा उसके माग मे राहा जतवकान का एक उत्तम साधन थी | जा” कजन ने इस नाति 
को सायार करते वे जिए बंयाज प्राल का हिंदू तथा मुस्तिम वहसरयक दा भागा में बाह दिया । 
इसका उद्तेश्य भारतीय मुमतमाना का काग्रस स पर रखन का जोर प्रवृत्त करना था। यदि 
क्वन प्रगासन का सविधा के जिए हां वगात का विभाजन किया जाता जमा कि जाट क्जन न 
इस जौचित्य का सिद्ध करने के जिए तक तिया था तो विभाजन रंखा दूसर छप का हाती 
भारतीय राष्टाय नेता कजन की हस चाद से जनभित्र नहीं थ। हसीविए थग विभाजन का भार 
विराघ क्या गया । पर/तु यह दस बात का प्रमाण था कि अग्रज भारताय मसवमाना का भारतीय 
राष्टीय समस्या के विरुद्ध एक प्रतिराधी तथा समतोवन वाक्ति क ₹प मे समठित करना चाहत थ 
और साम्प्रतायिक फूट हो तस उद्दश्य वी सफ्तवता का एक्माज साधन था । 

«_.6) लाइ मिटो तथा मुस्लिम साम्प्रदायिकता--कजन के उत्तराधिकारी खाद मिटा न 
साम्प्रदायिक अतभाव का सुदत तथा सस्थापित करन मे जा काय क्रिया बह राष्टीय आटावन के 
सम्पूण हविलास से एक प्रभावज़ारां जवराध सिद्ध हुआ | कजन की नीतिया के विम्ड्ध राप्टीय 
जलातायन म जा उग्रवाटी दल बना था उसके अधिकाश नता हिल सस्क्ति के प्रववतः सम्रथक थ 
सया विवेक ठाजपतराय जरबिन्त जॉटि। यद्यपि ट्सक पांछ टस्ताम घम या मुह्तिम सम्प्रदाय 
विराधां वार्ट भा धारणा स्पष्ट या जस्पष्ट रूप से ब्यक्त नया की गई था तथापि मस्ति 
साम्प्रशायिकता का उत्तजित वरन वाया ने स्सफा भरपूर उपमांग क्या । वाग्रस व स्वरा-य की 
माँग को ब्रिटित सरकार जधिक ने दया सकी | जत उसने भारत में श्रासन सुधार सम्बधी 
कानून व जतगत प्रतिनिध्यात्मक सस्थाला को स्वापना का विचार किया । सं समय वाट साले 
भारतमतजा थ। परतु भारत भ तासन सुधारा के सम्बंध भें उह बात्सराय जार मिटा का 
बातें मानते वा विव् होता पर । ला” मिख के पास आगा सवा के नतृत्व म एवं सुरिस 
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जिष्ट-मण्डल पहुँचा । उसने प्रतिनिध्यात्मक सस्थाओं के सम्बन्ध मे मुसलमानों के प्ृथक्‌ निर्वाचन 
तथा सुरक्षित स्थानों की माँग रखी । साथ ही सामान्य सीटो पर भी मुसलमानों के लिए मतदान 
गुरुत्व (ए८/8॥88०) की मॉग की । लाड्ड मिनटों ने इस शिष्ट-मण्डल की वातों को स्वीकार 
किया, और उनकी माँग का स्वागत करते हुए उसे प्रोत्साहत भी दिया! इस शिष्ट-मण्डल ने 
ब्रिटिंग सरकार को मुसलमानों की ओर से पूर्ण राजभक्ति का आश्वासन दिया, साथ ही विधान 
मभाओं के अतिरिक्त सरकारी नौकरियों मे भी सुरक्षित स्थानों की माँग की । इस शिप्ट-मण्डल 
का सगठन करने में अग्रेजो का सक्रिय हाथ था । मि० बेक के उत्तराषिकारी मि० आर्चीवोल्ड ने 
जो उस समय महम्भदत ऐग्लो ओरन्टियल कालेज अलीगढ का प्रिसिपल था, वाइसराय के वेंयक्तिक 
सचिव से इस सम्बन्ध से पूर्ण विचार-विनिसय कर लिया था । 
साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली---909 के शासन सुधार अधिनियम के अन्तर्गत लाड 
मिन्‍्टो के सुझावों के फलस्वरुप प्रथम बार भारत मे अग्रेजो ने साम्प्रदायिक आधार पर प्रथक्‌ 
निर्वाचन प्रणाली का सत्रपात किया और यह प्रथा भारतीय राजनीति मे निरन्तर बनी रही । 
मुसलमानों को न केवल निर्वाचन मे ही गुरुत्व प्रदान किया गया अपितु उनके लिए निर्वाचन मे 
उम्मीदवारों की योग्यता भी चिथिल की गई | यदि जाम सीट के लिए 3 लाख रु० पर आयकर 
देने की गर्त थी तो मस्लिम सीट के लिए 3 हजार रु० पर आयकर देने की शर्त रखी गई । आम 
सौट के लिए तथा मुस्लिम सीट के लिए जो शिक्षा सम्वन्बी न्यूनतम योग्यताएँ निर्धारित की गई 
थी उनमे भी काफी अन्तर था | मुसलमान मतदाता प्रथक्‌ निर्वाचन-ओत्र मे अपने मुस्लिम उम्मीद- 
वारो को मतदान करने के साथ-साथ आम सीट के लिए खडे उम्मीदवारों के लिए भी मतदान 
कर सकते थे। यद्यपि साम्प्रदायिक निर्वाचनों का तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमन्त्री रामजे मेकडानेल्ड 
तथा भारतमन्त्री लाडं मार्ले ने भी विरोध किया या, तथापि भारत स्थित ब्रिटिम नौकरशाही के 
कुचक्रों ने इसे मान्य करा लिया । इस दृष्टि से भारत में साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली आरम्भ 
फरने का श्रेय लाडे मिन्‍्टो को जाता है। समूचे अथे मे, भारत में मुस्लिम साम्प्रदायिकता की 
उत्पत्ति तथा उसके विकास के लिए भारत के मुसलमानों को दोष देना न्‍्यायसगन नहीं है, अपितु 
इसका पूरा दोप ब्रिटिश नौकरणाही का था । वे ही इसके जन्मदाता, पोपक तथा फलभोगी वे 
रहे । वे फलभोगी इस अर्थ में रहे कि इसके कारण ब्रिटिश साम्राज्यवाद काफी लम्बे समय तक 
भारत में वना रह सका । हु 
मुस्लिम सास्प्रदायिकता तथा राजनीति--भारत में मुस्लिम साम्प्रदायिकता को उत्पन्न 
करना ब्रिटिश जासको का राजनीतिक पड़यन्त्र था। अग्रेजों ने भारत मे काग्नेस को स्थापना को 
एक ऐसे अभयदीप (४४७७ ५४]५०) के रूप मे देखना चाहा था, जो ब्रिटिश आसन के विरोधी 
तत््वी को दबाने मे सहायक सिद्ध हो सके । परन्तु अपनी स्थापना के तीन या चार वर्षो के अन्दर 
ही काग्रेस ने जिन राष्ट्रीय माँगो को रखना शुरू किया, उनके कारण ब्रिटिश शासकों को कांग्रेस 
की गतिविधियाँ अपनी स्वेच्छाचारिता के विरुद्ध प्रतीत होने लगी । अत काग्रेस का विरोध करने 
के लिए उन्होंने मुस्लिम साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहित किया। 906 में जब आसन सुधारों 
के सम्बन्ध में अतिनिध्यात्मक सस्थाओ की माँग वटने लगी और मुसलमानों की ओर से साम्प्र- 
दायिक प्रतिनिधित्व की माँग की गयी, तो भारतीय मुसलमानों ने काग्रेंस के समकक्ष एके 
“जनीतिक संगठन निर्मित करने की योजना वनायी | मुहम्मद शफी ने 90] में ही मुस्लिम 
जाग बनाने का धारणा व्यक्त की थी, परन्तु मुस्लिम लीग की स्थापना वास्तव मे 30 दिसम्वर 


906 को हुई जवकि मुसलमानों को लाई मिन्‍्टो की ऊृपा से अपनी माँगे पूर्ण कराने में पूरी 
मफ्लता प्राप्त हो गयी थी । 


लोग उद्देश्य अकन 
लोग के उद्देश्य--मुम्लिम लीग के मुन्य उद्देश्य ये थे-- 
[ ५ ) भारतीय मुनलमानो मे ब्रिटिश शासन के प्रति निप्ठा उत्पन्न कराना 
(2) भाजतीय मुसजमानों के राजनीतिक मधिकारों तथा हितो का सरक्षण कराना और 
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उनके सम्बंध मे शासन स निष्ठापूवक प्राथना करना तथा 

(3) भारताय मुसतमाना मे उपयक्त उद्रेश्या सं पिरोध ने रसन की स्थिति मे अजय 
मम्प्रदाया व विस्द्ध वर भाव रफन वी धारणा का रोजना । 

इस वात पर सतेह वरन की कोर्ट गजाहण नहां रह जाती कि स्वय ब्रिटिश! शासका न 
ही काग्रस वे विरश एक मुस्तिम राजनीतिक सगठन निम्मित करन का प्रात्साहन मुसतमान 
मताग्रा को दिया था । वास्तव मे मुस्तिम जीग्र के उपयक्त उददश्य कसी भी रूप मे उसव॑े 
राष्टीय या राजनातिक स्वरूप के' परिचायक नहा ह। परतु कादाव” से तीप के काय-वजाप 
राजनीतिक प्रद्वोति के हात गय। 96 म काग्रस क्या सुस्विम लीग जत्प अवधि वा विए 
एवं साथ जाया जवबि सितराफ़्त जाटहोलन चना था। परतु यह साधि स्थाया नहीं रह सकी 
और मुस्तिम 'वीग को तव तक चन नहा पता जब तक कि भारत का विभाजन नहीं हुआ 
(इसका विवेचन आग किया जायगा) | 


प्रश्न 


मारत मे मुस्लिम स्ष॒ प्र यवाट ब्रिटिश शासन को दत था। “से रचना की समाशा कीजिए । 

2 857 के बाट भारत से व कीन-सी सामाजिक भर आर्थिक पर्रि वतिया काम बर रती थी जिनके फ्लतवकूप 
मुस्तिय साा्रतेयवाद का विकास हुआ । 

3. भारत म मुस्लिम तीस की स्थापना एवं उहेश्या पर्रा प्यणी विखित। 


नमक 


है 
प्रथम विवववयुद्ध तथा राष्ट्रीय आन्दोलन 


(९५१70, '॥0ए70शएपरएए' 8४० एछ0ारा, ० ७५७४ 7) 








]906 से 95 तक की अवधि को भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्धकार का काल 
कहना अत्युक्ति नही होगी | इस काल मे कांग्रेस की बागडोर उदारवादियो के हाथ मे रही । उम्रवादी 
राष्ट्रीय नेता तिलक 908 से 94 तक जेल मे पडे रहे । क्रान्तिकारों तया आतकवादी आन्दोलन 
को सरकार ने दवा दिया यथा । क्रान्तिकारी आन्दोलन के सूत्रधार तथा प्रेरणा-स्रोत मह॒षि अरविन्द 
ने राजनीति से ही सन्‍्यास ले लिया या और 90 मे वे ब्रिटिश भारत को छोडकर पाण्डिचेरी चले 
गए थे। लाड् मिण्टो ने मुसलमानों को भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन से प्रथतू कर लेने मे सफलता 
प्राप्त कर ली थी। 909 का शासन सुवार अधिनियम भी लागू हो गया था। परच्तु काग्रेस की 
फूट तथा मुस्लिम लीग की स्थापना ने राष्ट्रीय आन्दोलन को सशक्त होने से रोक लिया | काग्रेस की 
स्वराज्य की माँग पर 909 के सुधार अधिनियम ने पानी फेर दिया था । अत राष्ट्रीय नेताओ में 
ब्रिटिश शासन की नीतियो के विरुद्ध असन्तोप बढता जा रहा था। इस तथ्य से ब्रिटिश शासक 
अनभिज्ञ नही थे । कजन तथा मिण्टों की प्रतिगामी नीतियो के उपरान्त ब्रिटिश सरकार ने भारतीय 
असन्तोप को शान्त करने की तीयत से लाड्ड हाडिग्ज को वाइसराय बताकर भेजा । निस्सन्‍देह 
तत्कालीन भारतमन्त्री क्रयू (४6४८) तथा वाइसराय हाडिग्ज दोनो अपने पुर्ववर्ती पदाधिकारियों 
की तुलना में बहुत निर्वल थे, तथापि हाडिग्ज को भारतीय परिस्थितियों का समुचित ज्ञान था । वे 
मन्त्रिमण्डल में एक स्थायी अपर सचिव तथा विदेश कार्यालय के प्रधान थे। साथ ही रिपत के 
परंचात्‌ शायद वही एक ऐसे वाइसराय थे, जिन्हें भारतवासियो के प्रति सहानुभूति थी । इस समय 
यूरोप में महायुद्ध के बादल मेडरा रहे थे। लार्ड हाडिग्ज ने भारतीय असन्तोष को दूर करने के 
लिए तुरन्त कदम उठाया । उनके शासन-काल मे अनेक ऐसी घटनाएँ हुई जिनके कारण राष्ट्रीय 
आन्दोलन ने 99 तक एक नया मोड लिया । 

चग-विच्छेद का निरसीकरण---9] मे सम्राट जार्ज पचम भारत की यात्रा पर आ्राये 
डस अवसर पर लाड हा्डिग्ज के वाइसरायत्व में दो महत्त्वपूर्ण निर्णय घोषित किये गये । प्रथम के 
अनुसार वग-विच्छेद का अन्त करके वगाली भापी-क्षेत्रो से युक्त वगाल को पुन एक प्रान्त वना 
दिया गया और पश्चिमी वगाल से बिहार, उड़ीसा और छोटा तागपुर के भाय निकालकर उन्हे 

एक पृथक्‌ प्रान्त के रूप मे निर्मित कर दिया गया । इस प्रकार छ वर्ष तक चला श्राया एक महान 
असन्तोप समाप्त हो गया । दूसरी घोषणा के अनुसार भारत की राजवानी कलकत्ता से हटाकर 
दिल्ली बना दी गयी। वगाल प्रात का ज्ञासन अब एक अलग गवर्नर के अधीन रखा गया । 
आसाम को चीफ कमिइनर के अधीन रखा गया । इस प्रकार लार्ड हार्डिग्ज ने लार्ड कर्जत की एक 
महान्‌ भूत का निराकरण करके भारतवासियो के मध्य लोकप्रियता प्राप्त की । परन्तु दुर्भाग्यवश 
आतंकवादियों के एक वर्ग ने लाड हाडिग्ज के ऊपर वम फेककर, जिसमे वह वाल-वाल बच गये, 
ब्रिटिश शासकों को पुन सरुप्ट कर दिया। यह घटना वास्तव में अवाछनीय थी, विशेष रूप से ला 
हाडिस्न सहश वाइसराय के विरुद्ध ऐसा कार्य उचित नही था । परन्‍्तु यह घटना इस वात की 
चोतक थी कि ब्रिटिश सरकार की विविध शासन नीतियों के विरुद्ध भारत में भारी असन्तोप व्याप्त 


था और भावुक युवानवरग ऋान्तिकारी तथा आातकवादी तरीकों से ब्रिटिश साम्राज्य की जड़े खोदना 
चाह रहा था। 
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इस काव के वाग्रस के कणधार उदारादा न॑ताला ने पुन ब्रिनिय चासक की “याथ प्रियता 
तथा सत्यता पर आस्था यक्त करनी चुरू कर दी | छुराटनाथ बनर्जी मेहता ग्राखत सौरोगी 
पष्लित मदनसोहन माजवीय तजवहादर स्प्रू जाति सभी श्स बात के उदारवादी नता थे जिहान 
बद्रिझिशि सरवार की प्रगसा मे हाथ बटाया | परायु ”सत्रा ये झव नहा था वि ये उततरवादी नता 
909 के सुधारा तथा वग विच्छेत क॑ निरसीकरण से सतुप्ट हां गये थे। जसी उदारवादिया की 
प्रारम्भ से ही साति बनी रही उद्दात पुत सरकार के समक्ष वियान-परियदा के सुधार की माग 
रखी । वाग्रस न स्व॒राय (स्वायत्त पासन) प्राप्ति को जपना उद॒तश्य वना जिया था परतु 909 
क॑ सुवारा से उस रस लिया में कोई सताप नहां मितरा था | पृथक साम्प्रदायिक निवाचत प्रणानी 
के दोप स्पष्ट हा चुर थे। जते जब 93 के वाग्रस अधिवरान मे यह मांग रखा गयी कि काटीय 
विघान परिपद्‌ भे गर सरवारी सदस्या का वटमत होना साहिए और प्रात्तीय परिपता मे निवाचित 
सदस्या वा । पत्रिटिय सरकार न श्रभी तक उत्तरदायी शासन की दिशा म कई कठम नहां उठाया 
था | अत स्पष्टतवा अब काग्रस का नया सार्चा दस मास क॑ समवन मे खाता जाना था। 94 
वी काग्रस अधिवेशन मे यह माग रफता गयी झि भारत मे तजिठिह साम्राय वे जगत स्वायत्तयासा! 
सरकार निर्मित का जाना चाहिए। 
भऔीमतो ऐनी बेसट तथा तिलक का काग्रस से प्रवेश---]9!4 से कामग्रस वे नेतत्व मं 
परिवतन हाने जगा । जीमती एना बसट जा एक जआाइरिश महिला था थियौसाफ्कित सासाब्टी का 
सचातन करता था | उस समय आयरजण्ट में होमरूत जाटोवन चेन रहा था । भारत थाने पर 
उह भारतीय सस्क्ृति व॑ प्रति निष्ठा उत्पन हुई । साथ ही भारतीय जनता के कप्टा स वह बचत 
चितित हुइ। उहू जगा कि यह सब भारत की राजनीतिक पराबीनता व॑ कारण 7 । जत उहाने 
थियास्तापी का काय छांडकर राजनीति म प्रवेश क्या और आयरतण्ट के नपम्मने पर भारत मे भा 
हामझत आदोजन छहठन का प्रण कर जिया | इस समय भारत वा भावुक युवा बग ब्रिरिय चासन 
से भारत वा मुक्त वराने क॑ लिए पचन था। यग विद्धेट वी घटना से पूव तई पीठी को जपन अन॑क 
फमठ नंताजा के विचार सुनते को मिते थ। परतु 908-94 की झवधि मे ये सभी महान 
नता भारत के राजनीतिक पद से पृथक हो गये थे । तितक ज॑त में थ। जाजउतराय वे विषित 
चातठपात विदंशा में थे। उतारवातिया की भिशावृत्ति की नीति से युवा पांटी ऊन गयी थी । उसम 
सघप का उत्साह था परवतु संतत्व का अभाव खटन रहा था। नामती बंसन के राजनाति में प्रबंध 
ने हस बस वी जआाशाओ म नया उत्साह उत्पन्न किया | भाग्यवत्य इसी वप 6 साव की कारावास की 
अवधि पूण हान व बुछ हा कान पूव सरकार न तिलक को मुक्त कर दिया था । यद्यपि तिवक 
शारीरिक हष्टि स॑ बहुत अस्वस्थ थ॑ तथापि उनका राष्ट प्रम उ'हे राजनोति म प्रविध्ट हाने से नहा 
राक सका | जीमता बसट ने जनुभव क्या कि जय तक उम्रवादी नेता काग्रस म पुन न जा जायें 
सब तक हामरूब जाटलाॉलन प्रभावताजा नहां हो सकता । अत वे तिवक से मित्रा । तितक कांग्रम 
म॑ आना तो चाहत थ परतु व उदारवादिया क कायक्रम से समभौता नहां कर मकत्त थे। उटार 
वादी नंता भी काग्रस के दौना दवा में एकता के जिए व्यम्न थ । 95 मे जब गोखब तथा महना 
वी मृत्यु हैं गयी तो दस तिलक का काग्रस मे प्रवण सुविधाजनक हो गया। उटहाने न बंबत 
हामसझूत जालोजलन वी विचारधारा वो आग बटाया प्रत्युत्‌ू अपने ढंग से *स आताॉजन को जपन 
प्रात में बटाया जौर अपन जनक झनुयायिया का सहघार भी श्राप्त क्या । 96 मे उनकी 
अवस्या 60 वष की हा चुकां था नत्त जनता न उनकी 60वीं वप-गाठ पर उह व जाख म्पए का 
थती भेंट की जिस उहान राष्ट्रीय वायों के जिए दान कर लिया | उनती लाक प्रियता हिना लिति 
बत्ती जा रहा थी | निस्साटह गोल तथा फीराजगाल महता की मृत्यु हा जाने स काग्रस को बा 
धवका जगा ॥ स्‍्वय तितक जां गांसव की नीतिया के प्रवत विराधी थ गांखत की मृूयु से सवस 
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अधिक दु खी हुए । 95 मे काग्रेस ने अपने संविधान में इस श्रकार का सशोधव किया जिसके 
कारण उम्र राष्ट्रवादी नेता पुन काग्रेस मे आ सके । परन्तु सशोधन के अनुसार जो अवधि सम्बन्धी 
प्राविधान रखा गया था, उसके अनुसार 96 से पूर्व तिलक काग्रेस मे नही आ सकते थे । श्रीमती 
ऐनी बेसेट ने काग्रेस के दोतों दलों मे एकता लाने के पूर्ण प्रयास किये। अच्तत 96 में उनका 
मिशन सफल हो गया । इसके पर्चात्‌ के पाँच वर्षों तक तिलक तथा बेसेट ने कांग्रेस का नेतृत्व किया । 
महायुद्ध तथा राष्ट्रीय झान्दोलन--94 मे यूरोपीय महायुद्ध छिड गया था। इस युद्ध 
मे मित्र-राप्ट्रो ने (जिनमे इस्लैण्ड भी शामिल था) जर्मनी के विरुद्ध जो युद्ध की घोषणा की थी, 
उसका उद्देश्य 'लोकतन्‍्त्र की रक्षा” घोषित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय तेताओ मे लाई 
हाडिग्ज के प्रयासों से यह धारणा जाग्रत हुई कि युद्ध मे इग्लैण्ड की हर प्रकार से सहायता करनी 
चाहिए । चूंकि युद्ध का उद्देश्य लोकतन्त्र की रक्षा करना है, अत युद्ध में विजय हो जाने पर 
इग्लैण्ड भारत में भी लोकतन्त्री व्यवस्था कायम करेगा। भारतीय नेताश्रो ने तत, मन, धन से 
इग्लेंप्ड की सहायता की । स्वय महात्मा गाधी ने जो उस समय तक काग्रेस के प्रमुख नेता नही बचे 
थे, युद्ध के लिए भारतवासियों की ओर से यथासम्भव इग्लेण्ड की सहायता करने के प्रयास किये ! 
यदि भारतीय नेता इस अवसर पर ब्रिटिश सरकार से कोई आशा करते थे तो वह यही कि सरकार 
युद्ध के पश्चात्‌ भारत मे स्वायत्त शासन स्थापित करने की घोषणा कर दे । परन्तु सरकार मौन ही 
रही । उम्रवादी नेता ब्रिटिंग सरकार की नेक-तीयती पर अब भी आइवस्त नहीं थे। भारत के 
सैनिक यूरोप में इग्लेण्ड की ओर से युद्ध मे लडे और उन्होंने इग्लेण्ड को विजयी बनाने का श्रेय तो 
लिया ही, साथ ही उन्होने यह भी अनुभव किया कि किसी देश की सहायता तथा प्रतिष्ठा के लिए 
राजनीतिक स्वतन्त्रता का सबसे अधिक महत्त्व है । 
काग्रेस के दो दलो मे समन्धि--94 मे श्रीमती वेसेट के काग्रेस में प्रविष्ट होने पर 

राष्ट्रीय आन्दोलन का एक नया अध्याय शुरू हुआ | श्रीमती वेसेट ने राष्ट्रीय आन्दोलन मे एक नई 
जान फूँकने का कार्य किया, उन्होने सारे देश का भ्रमण किया और देश की वास्तविक परिस्थितियो 
का जायजा लिया । उन्हे यह प्रतीत हुआ कि उदारवादी नीतियो से राष्ट्र का हित सम्भव नही 
है । देश की स्वत्त्रता के सम्बन्ध मे वे तिलक की भाषा मे बोलती थी । उनका मत था कि यद्यपि 
युद्ध काल मे इग्लैण्ड की सहायता करते हुए भारत अपनी स्वतन्त्रता की माँग कर रहा था तथापि 
भारत अपनी स्वतन्त्रता की मॉग अपनी इस राजभक्ति के प्रत्युपकार के रूप मे नही चाहता। 

“भारत स्वतन्त्रता की मॉग युद्ध-कनाल मे कर रहा है, वह युद्ध के पश्चात भी इसकी माँग करता 

रहेगा, परन्तु एक पुरस्कार के रूप मे नही, अपितु अपने अधिकार के रूप में करेगा ।? 9व5 में 

गोखले तथा मेहता की मृत्यु के कारण काग्रेस के नेतृत्व मे शुन्यता आ गई थी । स्वय वेसेन्ट तथा 

तिलक भी काग्रेस के दोनो दलो के मध्य एकता लाने के लिए व्यग्न थे । दोनो का उद्देश्य होमरूल 

आन्दोलन को तीब्र करना तथा राष्ट्रवादी दल को मजबूत वताना था । 

495 का काग्रेस अधिवेशन बम्बई में सत्येत्ध प्रसाद सिन्हा की अध्यक्षता में सम्पन्न 
हुआ । इस अधिवेशन मे राष्ट्रीय नेताओं ने पर्याप्त उत्साह के साथ बहुत वडी सरया में भाग _- 
लिया । सा ही इस अधिवेशन मे वहुत से प्रस्ताव पारित किये गये जिनमे से अधिकाश प्रस्ताव हर 
पिछले भ्रस्तावों की पुनरावृत्ति एव पुष्टिकरण के रूप मे थे। इस अधिवेशन मे काग्रेस संविधान के 
पन्तगत एक संशोधन के द्वारा यह प्राविधान किया गया कि 'कोई भी व्यक्ति इस शर्त पर काग्रेस 
का प्रतिनिधि चुना जा सकता हे कि 3] दिसम्बर 95 को वह लगातार 2 वर्ष की अवधि तक 
किसी ऐमे सगठन में चुता गया हो जिसका उद्देश्य वैधानिक तरीको से ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत 
स्वायत्त शासन प्राप्त करना रहा हो ।! इस सशोधन ने राष्ट्रवादी नेताओ के काग्रेस में प्रवेश के 
द्वार खोल दिये परन्तु तिलक का ऐसा कार्यकाल अभी पूर्ण नही हो पाया था । अत अप्रैल 90 
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में तितक ने बपने प्रात मे हामछत आदोलत छेड दिया सरकार ने उम्तका दमन क्थि। तथा 
उनसे वहुत ऊची धनराशि वी जमानत मांगी ताकि वे जपन एसे जाचरण से पृथक रह | हाई कोट 
ते सरवार की तस मांग का गर कानूनी घोषित कर लिया । सस तितक का प्रतिष्ठा और अधिक 
बह गई । रसक 6 मास पश्चात्‌ जीमती वसट ने मास मे जखित भारतीय होम रूत जीग की 
स्थापना को) राष्टीय आदोतन की प्रग्ति 9]6 मड्स रूप मे चव रही थी कि वसा 
वास्तविक नतत्व जब उदारबातियां क हाथ स निकदता जा रहा था जौर नितक तथा वसट हा 
हमे वास्तविक नेता रह गय य। !9!6 के जलसनऊ के काग्रस जपिवेशन म॑ तिलक तथां उनके 
भेतका साथी काग्रस मे प्रविष्ट हो गय। दस प्रकार जग्रभग एक दशा 7 की काग्रस की फूट का 
अत हो गया और वाग्रस के दाना दत एक मे मित्र गय । 

काग्रस-लीग समभोता (7.प्रसशत०ए ए4९ ]96)---क्षाग्रस की बहती हुई लांजप्रियता 

तथा शक्ति स ब्यंग्र हांकर ब्िटिश नौकरशाही न पूट डातनो जौर शासन क्रां कौ नाति का 
अवजम्वन करके मारत क॑ मुसतमान सम्प्रटाय को काग्रस के विरुद्ध सगठित क्या था। मुस्तिम 
जांग की स्थापना म स्पप्टतया नौकरणाही का हाथ था । यद्यपि 909 क सुधारा व अतगत 
विधान परिपतटा मे मुसतमाना द॑ प्रतिनिधित्व को गुन्ता देकर तथा प्रुयकः निवाचन प्रणाती को 
जपनाकर भारत व मुसतमान! वा प्रसन करने का प्रयास सरकार की प्रमुख नीति रहो थी तथापि 
व्स बीच कुछ एसी घटनाएं घटा जितवक कारण भारतीय मुसवमान भी ब्रिटिश चासन की नीतिया 
से जसतुप्ट हा गये थ। वाट हाडिग्ज न हिंड्दे मुस्तिम समस्या पर जपत्र पृवरर्ती वात्सराया के 
प्रति तररयता की नाति का जवजम्बन क्या । बग विद्धात की समाप्ति ने साम्प्रदायिक्तावादी 
मुसतमाना म प्रिठिश सरकार के प्रति जविश्वास उत्पत कर दिया। जभी तक जनीग्रढ मुस्लिम 
जाग तथा मुस्विम साम्प्रशायिकतावाट का गट था । परन्तु अब जीग का प्रधान कायातय जसनऊ 
मे बना दिया गया । अतर्राप्ट्रीय शत्र मे टर्वी जो कि भारतीय मुसतमाना की निष्ठा का केद्ध था 

हाजण्त की कृपा पर आजित रहता था। परतु दस बीच टर्की तथा ब्टनी के युद्ध मे इग्लण्ल ने 
टर्वी का साथ नहा दिया । हससे भारतीय मुसवमान जग्रजां सं जसातुप्ट हां गये | दसी अवधि म 
मुस्तिम जीग क बुद्ध प्रमुख नता यथा मुहेम्मट अला जिम्मा तथा जती बच्चु (मौताना चौकत अली 
तथा मौजाता मुहम्मद अती) जो कि राष्टवादी विचारा के थे मुस्तिम वीग की थग्रज भक्ति स 
जमतुप्ट हा गये | वाह मुसतमाना वी ऐसी दासता पसाल नहीं थी अनबन व भी राष्टीय स्वत-जना 
तथा स्वायस्त चरासत की भाग करने जगे। डस प्रकार मुंस्तिम लीग की विचारधारा वे प्रारम्भिक 
स्वरूप मे पयाप्त भिन्नता जा गई । 

93 के जीग के ज्पनऊ अधिवरान मभ्‌ लीग ने प्रिटिय वासन के जतगत वंधानिक 
साथना द्वारा तथा जय मसम्प्रदाया के साथ सहयांग करत हुए स्वायत्त चासनन का प्राप्ति करना 
अपना उद्टेइय घोषित कया । यह उद्तेश्य तगभग बही था जा कि काग्रस क उटारवादी नता पूव 
ही घोषित कब्र चुक थे। जत सद्भातिके इष्टि स जीग बाग्रस के समिक्त आने जगी | 93 थे 
कराची झ्रधिवंशन मे वाग्रस ने तीग क॑ दस उद्दनय का स्वागत क्या। जिला जा उस समय एक 
पकव राष्ट्रवादा नता थे काग्रस की ध्स प्रतिक्रिया सर बहुत प्रभावित हुए । 95 म काग्रस का 
जधिवशन बम्बरे मे हुआ ता तीस ने भी अपता लधिवशन लगभग उसी जवधि म बम्बई मे ही 
कया । परिणामस्वरूप दाना सगठना क॑ नताओं का परम्पर विचार विनिमय करने का अवसर 
मिल्रा। दोना दता की एक संयुक्त सम्मेलन समिति गठी गई और उसकी सस्तुतिया के आधार पर 
लाना दवा वे भंध्य समझौता सम्भव हा गया । 96 मे दोनां सगठनां के जधिवेशन वखनऊ म 
हुए । वहा इन दवा न एतिहासिक काग्रसम-लीग समभोत का स्वीकार क्या । 

काग्रस लीग समभौता हां ता गया परन्तु यह सुस्तिम साम्प्रदायिकता वे विष को हंटान 
का उपचार सिद्ध नहा टआ अपितु अपनी इछा क विरुद्ध काप्रस को जीय का शर्ते मानती पता 
ताकि जीग वा सहयाग ब्रिटिश शासन कौ अतिवादिता के विरुद्ध राष्ट्रीय जाठाठन के सचातत मं 
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प्राप्त हो सके और राष्ट्रीय ऐक्य का विकास हो । इस समभौते के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक्‌ 
निर्वाचन को स्वीकार किया गया । साथ ही प्रतिनिधित्व के निर्मित्त जल्पसस्यको के लिए गुरुता के 
सिद्धाल्त को सी साना गया ! इस प्रकार भविप्य में विधान परिपदों मे मुसलमानों को अपनी 
जनसस्या के अनुपात से कही अधिक सीटे प्राप्त हो सकती थी । यह भी स्वीकार कर लिया गया 
कि अत्यसस्यको के हितो पर प्रभाव डालने वाले विधायनो मे यदि सम्बद्ध जत-समुदाय के तीन- 
चौथाई प्रतिनिधि विरोव करे तो ऐसा विवायन विधान परिषदों मे आगे नहीं बढाया जा सकेंगा। 
लीग की इन माँगो को स्वीकार करने मे काग्रेस के नेताओ की आशा सही सिद्ध नही हुईं। वे यह 
स्थाल करते रहे कि कालान्तर मे हिन्दू-मुस्लिम सम्प्रदायवाद क्षीण पड जायेगा तो मुसलमान स्वय हो 
पृथक निर्बाचन प्रणाली का विरोध करेगे, परन्तु कांग्रेस के नेताओ की ऐसी धारणा का भविष्य में 
उल्टा प्रभाव पडा । सरकार ने 99 के सुवार-कानून के अन्तर्गत इन शर्तो को स्वीकार कर लिया। 

काग्रेस-लीग समभौते के अन्तर्गत भविष्य में भारत की शासन-व्यवस्था के सम्बन्ध मे अनेक 
साविधानिक सुवारों की मागे भी रखी गई। इनमे से प्रमुख माँगों के अन्तर्गत प्रान्तीय शासन 
को केन्द्र के नियन्त्रण से मुक्त रखने, केन्द्रीय तथा प्रान्तीय विधान परिषदों में व्यापक मताधिकार 
के आधार पर 80% निर्वाचित सदस्यो को रखने, केन्द्रीय तथा प्रान्तीय कार्यकारी परिषदो में कम 
से कम भाधे सदस्यों को सम्वन्वित विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्यों मे से लिए जाने, तथा 
विवान परिपदों के अधिकारू्षेत्र को और अधिक विस्तृत करने की शर्तें वी । प्रतिरक्षा, वेदेशिक 
सम्वन्धो, युद्ध, शान्ति आदि के मामलो को केन्द्रीय सरकार के हाथ मे रखने की वात भी इस 
समभौते के द्वारा मानी गई। अच्तत , इस समभौते के अन्तर्गत भारत सरकार के मामलो में 
भारत-मन्त्री के नियन्त्रण को कम करके उसकी स्थिति अन्य स्वायत्तगासी उपनिवेज्ञों के उपतिवेश 
मन्‍्त्री की मॉति रखते की मॉग भी की गई थी । इसका अभिप्राय यह है कि काग्रेस-लीग समभौते 
ने भारत के लिये एक प्रकार के औपनिवेशिक स्वराज्य की मॉग रखी और यह आशा व्यक्त की 
कि ज्ीघ्र ही सम्राद की सरकार यह घोषित करे कि ब्रिटिग सरकार का उद्देश्य भारत मे स्वायत्त 
गासन तथा उत्तरदायी सरकार की स्थापना करते का है। ये माँगे इतनी प्रगतिगील थी कि 
तत्कालीन ब्रिटिग सरकार जो भारत मे स्वेच्छाचारी साम्राज्यवाद की नीति पर डटी हुई थी, इन्हे 
स्वीकार नही कर सकती थी । यद्यपि युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटिश सरकार ने 99 में शासन सुवार 
अधिनियम पास किया तथापि इन साविधानिक सुवारो को उन्होने पूर्णतया उपेक्षित रखा । 

काग्रेस तथा लीग की एकता भी अस्थायी सिद्ध हुई। यह खिलाफत आमन्‍्दोलनं तक ही 
वनी रही । ज्योहों वह समाप्त हुआ, त्योही लीग ने साम्प्रदायिक हठ-बमिता अगीकार कर ली 
और 922-23 से मुस्लिम लीग काग्रेस की असली शझ्त्र्‌ वन गई । 

_/ होम-लल आन्दोलन--महायुद्ध काल मे भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन के अन्तर्गत श्रीमती 
ऐनी वेगेट तथा तिलक के द्वारा सचालित होम-रूल आन्दोलन एफ महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम सिद्ध हुआ। 
हाम-रुल का आजय है स्वावत्त-शासन | इस अवधि में आयरलेंण्ड मे ऐसा आन्दोलन चला हुआ 
था। 9]8 में जब श्रीमती ऐनी वेसेट इस्लैण्ड गई तो उन्हे यह प्रेरणा मिली कि भारत के 
उप्ड्राय जान्दालन के अन्तर्गत भी ऐसा ही आन्दोलन प्रारम्भ किया जाय | वैसे होम-हल आन्दोलन 
भारत के लिए कोई नया कार्यक्रम नही था। 906 मे कांग्रेस अपना उद्देश्य 'स्वराज्य प्राप्ति 
घोषित कर चुकी थी। तिलक ने यह जान्दोलन चला लिया था। 94 में जब वे जेल से छटे तो 
पुन इसके लिए कार्य करने लग गये थे । श्रीमती बेसेट ने भारत लौटने पर देतनिक पत्र 'त्यू 
उण्डिया' तथा साप्ताहिक पत्र 'कॉमन वील' के द्वारा इस आन्दोलत का प्रचार किया सारे देश 
वा दौरा करके उन्होंने जनता को यह प्रेरणा दी कि भारत मे स्वराज्य की प्राप्ति करना प्रत्येक 


3 दया विवेचन आगामी न्याय में किया चया हा 
() राष्ट्रीय जादालन/![ 


59 


भारतव'सी का जम सिद्ध जधिकार है। तिवक पहन ही एसी घोषणा कर चुके थे । जप्रत !96 
मे तिवक ने महाराष्ट मं द्स आटाजन का जीगणर कर त्िया था। उहाने भी केसरी तथा 
मराठा पन्ना वे द्वारा दस जाटोवन को जधिक “यापत्र ढग से प्रचारित करत का प्रयास किया । 
नीमता एनी बसेंट न 796 मे मटास मे होम छव दीग की स्थापना की । हस समय मडायुद्ध 
छिला हुआ था। रस आतावन वा उद्देश्य यह नहा था वि सरवार वा परवान किया जाये जौर 
उसक युद्ध सम्य वी प्रयला मे सोटा अटकाया जाय। प्रत्युत्‌ तितक तथा वसेंट दाता न युनन्‍्वायों 
मे सरवार को यथासम्भय सहायता करने की सवाह जनता को दी। साथ ही होम रूल जीग वे 
माध्यम से उहान इस बात पर बज दिया कि जब तक भारतवासी राजनीतिक स्वायत्तता प्राप्त 
नहां वर वेत तब तक वे प्रिटित साम्राज्यवाट वी सहायता उचित रूप से नह कर पायेंगे। झत 
स्वायत्त चासन प्राप्त करता प्रत्मता भारतवासी का मूत अधिकार हैं। यह आदातन सूव रूप से 
प्रचारात्मम था। बसद तथा तितक दोना ने ट्यूयापों तृफानी दौर किये । स्थान स्थान पर सभाय 
आयाजित का और परत-पत्रिदाजा तथा परिपतरा (?2एछ०9$) क द्वारा जनता म स्वायत्त शासन 
वी माग वा प्रचार किया। वेसेंट प्रिगि साम्रायवाट की हात नहीं थी अपितु वे हर्वए्ट तथा 
भारत वा समान राप्टा के रप मे मानती थी । उनका उदतश्य यह था कि स्वायत्ततासी भारत 
तथा इग्नण्ट के मध्य मिलन राप्ता का सा सम्ब व हो नति शासित तथा शासक राष्टा का सा । 
ल्‍्सा म दाना का हित है| वसेंट _स वात को मानने के जिए भी रानी नहा थी कि भारतवासी 
डुगनएत के प्रति राजभक्ति रखें और उसके बदव मे हग्वृण्ड से स्वायत्त रासत की भीख मार्गें अपितु 
स्वायत्त शासन भारतवासियां का जाम सिद्ध जविवार है। दस सघप करो प्राप्त करना चाहिए । 
निवतमान सरकार निरकुश हाती जा रही है। नामता वंसद के मत से होम रूत का अभिप्राय 
यह है वि. हम राजतीतिक क्षत्र मं ग्राम परिपदां जिता बो्हों नगरपातरिकाआ तथा प्रातीय 
व्यवस्थापिकाणा से होते हुए राष्टीय ससद तक जपन तिए पूण स्वायत्त शासन वी स्थापना करता 
जपना तंक्ष्य मानते ह॑ जिनकी शक्तियाँ साम्राय के जतगत स्वशासित उपनिवेशा की विधान 
सभाआ व तुण्य हा । इस प्रकार वर्सेट का होम रत जाटावन 906 म काग्रस द्वारा घापित 
स्यतेयी जादांवन की भाति ही प्रिटित साम्राय के जआादर भारत म स्वायत्त शासन की स्थापना 
करना था । 
परतु तत्यावीन भारत के जिटिए शासकों ने इस हाजिपूण आदोजन वा दवाने में कोई 
कमी नहा रखी । मठास वे गवनर पेंटवड ने जीमती बंसेंट तथा उनके दा सहयांगी कारयकर्ताओआ 
वाब्या तथा अन्ण्टल को नजरबट कर जिया । बसट वे पत्रा यू इण्डिया तथा कामत वील 
पर प्रतिवात तवगारर उनसे बीस हजार रुपय की जमानत मांगी जा बाद मं जत्त कर जी गई। 
विद्याथिया का भी दस आलोजन म॑ भाग जेने से रोका गया। वम्वर्न में तिलक से भी सदाचरण 
सम्यधी 40 हसार सपय का बाए्ट मागा गया जौर दस हजार रुपय वी जमानत भी माग्री गई 
परतु अपीन करते पर हाई काट ने दस सरकारी आला को अवध घांपित कर दिया । 
सरवार के इस हमन चक्र वा प्रभाव यह हुआ कि हाम सत्र आहटोतन अधि लांक प्रिय 
हो गया | सरकार वी टमनत्ारी नीति के विरद्ध अनक प्रतगना तथा समाजा वा आयोजन हाने 
लगा। दा व अधिकाधिक व्यक्ति टस जीग के सत्सस्‍्य बनने लगे | इसी व बाग्रस कं दाना दता से 
एकता हा जाने तथा एती वर्सेट और सितय के हाथ मे राप्तीय आताॉवन का चेतत्व आ जान का 
परिणाम यह हुआ कि काग्रस पुन उम्रवाती नैताआ की नीति का अनुसरण करन लगी । यद्यपि 
अभी तक महात्मा गाधी काग्रस व प्रमुख नताना की स्थिति मे नहा आ पाय थे तथापि व आग्रस 
म प्रविप्ट हा गये थ और उदान निम्वाथ भाव स युद्ध म अग्रजा की सहायता करने के जिए 
भारतवासिया वा आद्धान किया | तिवक तथा बसेंट न यह नीति अपनायी कि यद्ध वात मे 
ब्िटि! सरवार व सम स्वराय वा आलायन तीव्र करते का वास उठाना चाहिए ताकि ब्रिटेत 
को युद्ध प्रयासों में सहायता हकर उहू भारतोय राष्टीय माँगा व सम भकने वे जिए विवद 
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किया जा सके, न कि राजभक्ति दर्शाकर ब़िटेन से पुरस्कार के रूप में स्वराज्य की याचना की जाय। 

होम-रूल आन्दोलन लगभग उसी प्रगति से बढने लगा जिस प्रकार 906-07 मे स्वदेशी 
आन्दोलन बढ़ा था। इसके अन्तर्गत भी स्वदेशी तथा राप्ट्रीय शिक्षा के प्रचार को महत्त्व दिया 
गया । आच्दोलन की प्रगति तथा प्रभाव के बारे मे वाइसराय के गृह सचिव [[त्र००6 )ै०प्मा)) 
रेजीनालड क्रेडोक ने लिखा था, स्थिति अत्यन्त कठित है। जनसाधारण के मध्य उदाखादी नेताश्रो 
को कोई समर्थत वही मिलता, जो कि अब तिलक तथा बेसेट के प्रभाव मे है। स्वायत्त शासन 
(होम-रूल) पर जोर दिया जा रहा है. जिसे भारत की कठिनाइयों के लिए जिस्मेदार अनगिनत 
गलतियो तथा दु खो से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय माना जा रहा है। वेधातिक आत्दोलन 
की आड में समाचार पत्रों को पढने वाली जनता के मनो में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विष भरा 
जा रहा है [४ जब सरकार ने आन्दोलन को बलात्‌ दवाया और बेसेट तथा तिलक के ऊपर 
अनेक प्रतिवन्ध लगाये तो इससे भारत का प्रवुद्ध जनमत और अधिक रुप्ट हो गया। 90 में 
काग्रेस-लीग एकता निमित हो चुकी थी । जिन्ना ने जो इस समय लीग के प्रमुख नेता थे, वेसेट की 
नजरबन्दी की तीव्र भत्सेना की । उनके मत से इस व्यवहार का अर्थ है' 'काग्रेस तथा लीग द्वारा 
लखनऊ में एक साथ स्वीकार कर ली गयी स्वायत्त शासन यथा होम-रूल योजना को ही नजरबन्द 
कर लेना ।* गांधी जी तथा तेजवहादुर सप्रू ने भी सरकार की इस नीति का विरोध किया । 

जब इतते दबाव पड़े तो 20 अगस्त 97 को भारत मन्‍्त्री ने भरत को स्वायतशासी 
अधिकार प्रदाव करने की घोषणा की । इसी अवसर पर श्रीमती बेसेट को मुक्त भी कर विया गया 
था। वेसेट की लोकप्रियता आसमान छूने लगी थी। उसी वर्ष उन्हे कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर 
निविरोध चुन लिया गया। अपने अध्यक्षीय भाषण मे उन्होने घोषणा की 'भारत को स्वतत्त्र देखना, 
उसे राष्ट्रों के मध्य ऊंचा सिर किये हुए देखना, भारत माता के पुत्रो-पुत्रियो को स्वेत्र सम्मान 
प्राप्त करते हुए देखना, भारत को अपने शक्तिशाली अतीत के अनुरूप देखना, जो कि और अधिक 
शक्तिमाली भविष्य के तिर्माण मे लगा हुआ है--क्या इस सबके लिए कार्य करना, इसके लिए 
यात्तता भोगना, जीवित रहना तथा मरना कोई मूल्य नही रखता ?* / 

20 अ्रगस्त 97 की घोषणा तथा होम-रूल आन्दोलन का अन्त---20 अगस्त !97 को 
भारत मन्त्री मिस्टर माटेग्यू ने इग्लेण्ड की ससद से भारत की जासन प्रणाली के भविष्य के बारे में 
जी घोषणा की थी, उसका भारतीय राष्ट्रीय जानदोलन एवं साविधानिक विकास के सम्बन्ध भे एक 
ऐतिहासिक महत्त्व हे । इस घोषणा का विवेचन करने से पूर्व इसके कारणों पर विचार करवा 
आवश्यक है क्योकि जो ब्रिटिश सरकार आज तक भारतीय राष्ट्रीय माँगो को निरन्तर उपेक्षा वी 
दृष्टि से लेती रही तथा आन्दोलन को सदा दसन के द्वारा दवाती रही और यही धारणा व्यक्त 
करती रही कि भारतवासी स्वायत्त शासन के लिए सर्वथा अयोग्य है, उसी सरकार ने स्वयं भारत 
में उत्तरदायित्वपूर्ण स्वायत्त शासन की स्थापना करने के अपने उद्देशय की घोषणा की । 

घोषणा के कारण--() इस वीच राजनीतिक घटताक़मो की प्रगति इस रूप मे होती जा 
रही थी कि ब्रिटिश नोकरशाही के लिए अनिदिचत काल तक राष्ट्रीय आन्दोलन को क़ुचलने की 
नीति अयनाना सम्भव नहीं रह गया था। ब्रिटिश शासन ने भारत में राष्ट्रीय शक्तियों 
के दवाने के लिए साम्प्रदायिक भेदभाव को प्रोत्साहित करके कांग्रेस की प्रतिगामी 'सस्था मुस्लिम 
लीग स्थापित करवा ली थी। परन्तु 96 भे काग्रेस-लीग समभौते ने ब्विटिश नौकरशाही 
के इस कुचक्र पर पानी फेर दिया या । 


हु (2) कापेस के दोनों दल 907 मे पृथक हो गये थे और उम्रवादी नेता न केवल कांग्रेस 
जग ही हो गये थे, अपितु उनके नेतृत्व को सरकार ने कुचल डाला था | तिलक छ वर्ष तक 
नेन मे रहे 


। परन्तु 96 में धुन कांग्रेस के दोनो दनो मे एकता स्थापित हो गयी थी । नर्म दल 


कर 


[/ 


से 


न्‍्धु जे 


3 6006पं व पच्ाव एकशात, ठर ला » 450 १ हब , 45( > [छाप 
है 
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का नतत्व समाप्त होकर काग्रस का नतत्व पुन उम्र देने के हाथ मे जा गया था मौर तिवक तथा 
वेस-ट वा हाम रूत आालाजन अत्यधिक जाकृप्रिय होने जगा था | 

(3) मशायुद्ध मे भारत के राष्ट्रीय नंताजा मं स कसा ने भी ब्रिटन व युद्ध प्रयासा मे 
अवरोध उत्पन नहा क्या था प्रत्युत इस आशा स वि यह युद्ध तोकत त्र की रसला क जिए कया 
जा रहा है टग्लण्ट को भरपूर सहायता करने का भारते वी जनता म प्रचार क्या । 79[7 के 
मध्य युद्ध ऐसी स्थिति म॒ पहुंच चुका था कि ब्िदन का भारत की सहायता व॑ बिना विजय की 
आया नहा रह गयी थी अत उस भारत की राप्टीय मागा को उपक्षित रखकर भारत से सहयोग 
तथा सहायता वी बचा रसना संम्मव नहीं था । 

(4) 94 मे जय प्रिटन ने टर्की के विरुद्ध युद्ध छुद्ा ता इस युद्ध वा सचातन भारत 
सरवार वे' ऊपर छाड दिया गया था । 96 म ब्िटि| सरकार व भारतीय युद्ध कार्यावय ने 
यहू दायित्व अपन ऊपर तविया । दस युद्ध मं जा अकुटातता दर्गायी गयी तथा सनिका को खाद्य 
सामग्री चिक्ित्सा-साधन ओहलि प्रतनन करत मे जसी असावधानी वरती भथी उसके भीपण 
दुप्परिणाम सामने आय । अत प्रिडटिय सरकार ने से जकौतपरूण गुद्ध-सचाजन वी जाच के 
तिमिक्त एका प्रसापाटामिया आयाग निम्रक्त शिया । इत आयाग्रर अरतिबंदन ने भारत की 
तौकरभाही सरकार वी जयोग्यता तथा अवुद्यतता की तौज्र भत्सला वी और व्स कमी का सारा 
दायित्व उस पर थोपा | उस समय मिस्टर चम्वरतेन भारत सनी थ। मिस्टर माटग्यू न जो 
पहत भारत मजी वे' ससदीय अवर सचिव रह चुके थ॑ ससद मं भारत सरवार की व्स अवुदजता 
की घार निदा वी ! उहाने यहा तेक कहा कि यति ब्रिटन भारत मे युद्ध क्ाय मे सहायता वी 
जावाशा करता है ता उस यह बात ध्यान म रखनी चाहिए कि अब वह समय जा गया है जवधि 
भारतंवासिया का अपने द॑ंच को सरकार क॑ उपर नियजण रखन तथा अपने भविष्य का निर्धारण 
करने का अवसर प्रदान करना चाहिए । माठेग्यू की टस तीत्र आजोचना वा परिणाम यह हुआ कि 
मिस्टर चम्बरवन न भारत मत्री पदस त्याग पतन दे दिया और माट्ग्यू का भारत मानी बनाग्रा 
गया । माटग्यू भी 92 मे भारत मे आ चुके थ | उ७> भारत की राष्छीय स्वतजता की प्रागा के 
प्रति सहानुभूति थी अत उनके भारत मात्री पद प्राप्त करने से भारतीय राष्टीय जादोबन के 
नताजा के' हटय मे आया की जहर फ्ती । 

9]6 मे ताड़ चम्सफाट को भारत का वाइसराय तियुक्त रिया गया | उद्दान भी भारत 
मे जाते ही यह घोषणा की क्रि प्रिटिय सरकार की नीति चीघानिवीध भारत का स्वतगात्तन प्रत्नन 
बरन की है। ”स जवधि मे भारतीय राप्टीय बआलॉलन के विविध वर्गो तथा गुटा के नेताआ म 
एकता हा जाने का फत यह हुआ वि कौठीय विधान परिषद्‌ के 9 गर सरकारी निर्वाचित 
घटस्या) ने एक आवेदन पत्र तवार विया। यह 9 वा स्मरण्प्यत्न भी साविधानित्त विवास मे 
इत्तिहास म॑ एक महत्त्वपृण प्रतंख है | इसके प्रमु् ना दीनभा बाचा मत्नमोहन माजबीय 
तजवहादुर सप्र मुहम्मटथ्मती जिन्ना "्व्राहीम रहीमतुत्ता आदि थ। स्स आवदत का मांगें 
लगभग उसी प्रकृति की था जो काग्रस जाग समभोते के अन्तगत रखां गयी थी (टनका 
उल्लेप ऊपर क्या जा चुका है) | इन मागा व जतेगन इण्व्या कौसित को समाप्ति प्रान्तीय 
स्वशासन विधान परिपता तथा कायकारी परिपता मे निर्वाचित सत्स्या के बहुमत के'टीय एव 
प्रान्ताय सरवारा म॑ उत्तरतायी चपासन स्थानीय स्वायत्त चासन के विज्नास एवं सना मे भारतीय 
सनिक। को अग्रज सनिका के तुय सुविधा द॑ने की "र्तें रखी गयी थी । 

घोष्णा--20 अगस्त 97 को भारत मजी मिस्टर माटस्यू ने भारत मे ब्िटिय सरफार 
को उत्तरदायी शासन स्थापित करन की नौलि को ससल भर चोपित किया । घोषणा इस प्रकार थी 

3 इस वेणों बे सल्म्या की बुत संख्या 27 थी जिसम से तात सल्स्य अनुपस््यित थे तौद सन्‍स्या ने इस 


पोजता पर हस्तासर नहा विये और दो आर भारताय सह्स्या से स्पृष्टत (उनत्र बिरोध का आभास बरत हुएग 
कोर घरामर्श नहीं दिया गया । 
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सम्राट की सरकार की नीति जिससे भारत सरकार पूर्णतया सहमत है, प्रशासन के प्रत्येक 
क्षेत्र में भारतीयों के अधिकाधिक सहचार को बनाये रखने, तथा भारत को ब्रिटिश 
साम्राज्य का एक अभिन्न अग मानते हुए वहाँ उत्तरदायी शासन की प्रगति के निमित्त 
स्वायत्तणगासी सस्थाओ के क्रमिक विकास को सुनिश्चित करने की है। अत सरकार ने 
यह निर्चय किया है कि इस दिद्या मे जितनी जल्दी सम्भव हो वास्तविक कदम उठाये 
जाने चाहिए ।' 
इस घोषणा के साथ-साथ भारत मन्त्री ने यह मत भी व्यक्त किया कि इस नीति का 
कार्यात्वयन सीढी-दर-सीढी सम्पन्न होगा और ब्रिटिग सरकार तथा भारत सरकार इन विकासक्रमों 
का जायजा लेते हुए निश्चित करेगी कि कव कौनसा कदम उठाना चाहिए, क्योकि उसी के ऊपर 
भारत की जनता के कल्याण का दागित्व हे । 
श्रालोचना---राष्ट्रीय आन्दोलन के उपयुक्त घटनाचक्र तथा ब्रिटेन के महायुद्ध मे ग्रस्त होने 
की अवधि मे ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय जासन की नीति के सम्बन्ध मे ऐसी घोषणा करना 
जहाँ एक महत्त्वपूर्ण विकास था, वहाँ उसकी ईमानदारी पर सन्देह करना भी निर्मल नही था । 
ब्रिटिश सरकार 833 से निरन्तर ऐसे आइवासन देती आयी थी, परन्तु उन पर अमल करना तो 
दूर रहा, उनकी वस्तुत पूर्ण उपेक्षा की गयी थी । निस्सन्देह राष्ट्रीय माँगो के सन्दर्भ में भारत मे 
“उत्तरदायी शासन स्थापित करने के' ब्रिटिग सरकार के वायदे मे एक नवीनता थी, जिसके बारे 
में घोषणा मे ही यह कहा गया था कि ययाश्षीघ्र वास्तविक कदम उठाये जायेंगे ।” परन्तु इस 
घोषणा में भी कई बाते ब्रिटिश साम्राज्यगाही की पुरानी नीतियों से भरी पडी थी । घोषणा मे 
कहा गया था कि भारतवासियों के कल्याण का दायित्व ब्रिटिश सरकार पर हे, यह नही कि 
भारतवासी स्वय अपने भाग्य-निर्माता है। साथ ही उत्तरदायी शासन की दिशा मे कव कौनसे 
कदम उठाये जायेगे उनका निर्धारण ब्रिटिश सरकार करेगी, अर्थात्‌ भारतीयो के लिए कब कौनसी 
चीज वाछुनीय है उसका निर्धारण इस्लेण्ड की ससद करेगी । यह घारणा राप्ट्रीय आन्दोलन की उन 
समस्त घोषणाओ के प्रतिकूल थी, जो स्वराज्य को भारतवासियो का जन्मसिद्ध अधिकार कहती 
थी । फिर भी यदि ब्रिटिश सरकार ईमानदारी की नीयत से इस घोषणा पर अमल करती तो इसे 
पुरानी नीतियो के ऊपर एक सुधार माना जा सकता था | इसी आशा पर इस घोषणा का भारत 
में स्वागत किया गया था । 
॒ माटेग्यू-चेस्सफोर्ड रिपोर्ट---20 अगस्त 97 को घोषणा के उपराष्त मिस्टर माटेग्यू भारत 
आय और भारतीय राष्ट्रीय नेताओ के साथ भविष्य मे भारतीय साविधानिक सुधारो के सम्बन्ध 
में विचार-विनिमय किया । भले ही माटेग्यू के हृदय मे भारत के प्रति सहानुभूति तथा उत्साह रहा 
हो, परन्तु शासन नीति के निर्धारण मे एकमात्र उन्ही का हाथ नही था । अत जिन आशाओं तथा 
उत्साह को लेकर वे भारत मे पवारे थे, वे कालान्तर मे क्षीण भी होती गयी, क्योकि उन्हे भारत 
के भविष्य की साविधानिक योजना को तैयार करने मे ब्रिटिश नौकरशाही पर भी निर्भर रहना 
पडा । फिर भी उनकी भारत-यात्रा का प्रभाव यह हुआ कि भारत भे ऐनी वेसेट की नजरवन्दी से 
जा असन्ताप उत्तन्न हुआ था, वह कम हो गया । उनकी नजरवन्दी समाप्त कर दी गयी | साथ 
ही स्वय उनके विचारों मे भी परिवर्तन आ गया उन्होने आन्दोलन की उग्रता को कम 


कर दिया और सत्याग्रह का विचार छोड दिया । इस प्रकार महायुद्ध के काल मे माटेग्यू को भारत 
मे व्याप्त असन्तोष को कम करने से कुछ सफलता प्राप्त हुई । 


<299 के शासन सुधार अ्रधितियम की पृष्ठभूमि 


20 अगस्त की घोषणा को कार्यरूप से परिणत 


हे दि हि रिणत करने के उद्देश्य से भारत की शासन- 
व्यवस्था में भविष्य में सुधार करने 


के रने के निमित्त मिस्टर माहेग्यू ने भारत के वाइसराय लाडं चेम्सफोर्ड 
के सहचार से एक योजना निर्मित की जिसे माटेग्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहा जाता है। 99 के 
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भारतीय शासन सुधार अधिमियम का आधार यही रिपांट थी। परत 99 के चासन सुधारा 
की याजना का एक्मान आधार यही रिपोट नही है प्रत्युत्‌ दस याजना की रूपरखा पहत ही 
निर्मित हा चुरी थी जिसम स एक गांसन वी राजनीतिक टस्टामेट कक्‍्हताती है। 95 मे 
बम्बई के गवनर जाड विविग्डन न गांखव से भारत के भावी साविधानिक सुघारा के सम्नध म 
एक योजना तयार करन की मांग की थी । यद्यपि गांसवे अस्वस्थ थे तथापि उहांव एक योजना 
की रूपरेखा तयार की थी बार जकारिया के दाता म यही यांजना माट्यू चम्सफोड सुधारा का 
साराद थी । दूसर क्षाग्रस तीग्र याजना को जब सरकार न स्वीकार नहा कया तो केटीय 
व्यवस्थापिता के 9 सत्स्या द्वारा निर्मित स्मरण पतन के प्रस्ताव भी उक्त सुधार योजना वा निर्देशक 
तत्त्व सिद्ध हुए यद्यपि उसमे की गयी मार्ग बहत सावधानी क॑े साथ ही जपतवायी गयी । 
तीसर 99 क॑ सुधार कानून की जो मुस्य विशवैपता प्रात्तो म ”ध शासन प्रणा वी को अपनान की 
थी उसका ख्रात हयूक आावंदननपन था | सर चात्स ड्यूक बगान के भूतपुव गवनर थऔर 9]5 
मे वे डण्तिया की सत के सतस्य बन । इग्तण्ट से एक गोत भज ग्रुट था जो भारतीय मामता मे 
पहुत अभिरचि रक्षता था| उसके एक सदस्य मिस्टर कार्त ने चात्स डयूक से भारत मे उत्तरदायी 
शासन की स्थापना के सम्बध मे एक योजना त़यार करने की माग की था । ड्यूक की योजना मे 
स्पप्टतया यह बताया गया था कि अब भारत म उत्तरदायी शासन की यांजना को वार्यावित्त 
करने का समय आ गया है परतु दसका कायावयन दान रन होना चाहिए। सवप्रथम प्रातांय 
शासन म बुछ प्रशासनिक विपया (यथा थित्रा स्वास्थ्य स्थानीय स्वयासत आदि] पर जनता के 
चुन 7ए प्रतिनिधियां को पूण नियानण हांता चाहिए परातु पुनिस सामा-य प्रशासन सह 
महत्त्ववूण विपया को संगठित रखा जाता जावश्यक है। उह जनता क चुने हुए प्रतिनिधिया के 
नियानण मे रसने का समय अभी नहां जाया है। उनका प्रशासव गवतर जपनी कायपरातिया के 
सत्स्या व परामच से कर। हस्ता तरित विपया वा वासनत जनता द्वारा निवाधित प्रतिनिधिया 
से स॑ विय गये सीजिया वे हाथ म रहे और वे मजा प्रतिनिधिया क॑ प्रति उत्तरदायी हा। जब 
नाड चम्सफोट भारत वे गवनर जनरत बनकर आय तो उहान मिस्टर कटिस से डयूक योजना 
वो माय वा | वास्तव मे 99 के शासन सुधारा क॥ अतगत प्रातीय ”घ शासन प्रणावी का 
जाधार यही याजना थी। 
माटेग्य-चेम्सफ़ोड रिपोट की सिफारिश--भारत मे शासन सुधारा वी भावी याजना 
वे सम्बंध भ भात्स्यू तथा चम्सफाट ने जो रिप्राट तयार की थी उसका जाधार उपयक्त सामग्री 
थी । टस रिवाट वे जातगत मुख्यतया निम्तारिति सिफारिश का गया था जितक॑ गराधार पर ससद 
ने 99 का भारतीय शासन सुधार कानून पास किया 

(]) यथासम्मव स्थानीय स्वशासन सस्थाओआ मे पृुणतया जन नियानण होना चाहिए जीर 
उहे बाहरी नियतण से जधिकाधिक सम्भव स्वतजता प्रदान की जानी चाहिए। 

(2) उत्तरदायी शासन क॑ क्रमिक विकास की प्रथम म»जित प्रातीय सरकार होती चाहिए। 
उसमे सवप्रथम थाडा बहुत उत्तरदायित्वपूण शासन का जीमग्रणश तुरात कर दिया जाना चाहिए 
और या-ज्या परिम्पितियाँ अनुकूत हाती जायें त्या त्या पूण उत्तरदायी शासन की स्थापना करन 
का उ_श्य रहना चाहिए ताकि प्राताम विधायी प्रयासनिक तथा वित्तीय सभी क्षना में 
उत्तरदायी शासन लागू वरन को तिया में कम उठाय जा सर्वे । 

(3) जहा तक कॉटीय गासन का सम्बंध है माटस्यू चम्सफ़रोट रियोट मे वंवत यही 
सिफारिए वी गयी थी वि काठीय व्यवस्थापिका सभा वो और अधिऊ प्रतिनिध्यात्मफ तथा विस्तृत 
बनाया जाय जौर उस अधिकारा म एंसा विस्तार कया जाय जिसस वह शासन को जौर अधित 
प्रभावगातों ढंग से प्रभावित कर सके | इस उदय से वटीय विधानसभा क॑ विए दो सटना को 
स्थापना की सिफारिश को गयी | परन्तु वठीय सरकार की कायकारी परिपद्‌ वे अधिवारा मे 
विसी प्रवार वे परिवतना कौ सिफारिश नहां की गई। सतप में केटीय सरकार को पुणतसा 
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ब्रिटिक्ष समठ के प्रति उत्तरदायी रखा गया | 

(4) यह भी सिफारिश की गयी कि उपर्युक्त शासन-सुधारो के सन्दर्भ मे भारत सरकार 
तथा प्रान्तीय सरकारों के ऊपर ससद तथा भारत मन्त्री के नियन्त्रण को उसी अनुपात मे शिविल 
क्या जाये, जिम जनुपात मे उन्हें उत्तरदायी ज्ञासन प्रदान किया जायेगा । 

आलोचता--मा्टस्यू-चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के प्रकाशन से भारतीय राष्ट्रीय नेताओं को घोर 
जनन्तोप हुआ। प्रास्तीय द्वेव-ासन की योजना ने भारतीय नेताओं की उत्तरदायी ग्ासन की 
माँगा पर पानी फेर दिया । केन्द्रीय जरासन को अनुत्तरदायी रखने की सिफारिश ने उनकी निराजा 
को और अधिक वढा डदिया। वद्यपि साम्प्रदायिक निर्वाचनों की प्रणाली को बनाये रखने की 
सिफारिश की गयी थी तथापि मुस्लिम लीग भी सन्तुप्ट नहीं हुई । राष्ट्रीय तत्त्वो के विकास को 
जवरुद्ध करने के हेतु नरेन्द्र-मण्ठल सहश प्रतिगामी चक्ति का सृजन करने की सिफारिश भी इस 
रिपोर्ट में की गयी थी । इस प्रकार इस रिपोर्ट ने भारतीय जनमत को बडा धक्का पहुँचाया। 
भारतवानिया ने जिस उत्साह तथा सदभावना से युद्ध काल मे अग्रेजो की सहायता की थी, उसके 
वेदल मे राष्ट्रीय माँगो को नितान्‍्त उपेक्षित रखने की ब्रिटिश साम्राज्यशाही नीति भारत के लिए 
ने कंवल असन्तापजनक्र हो थी, जपितु अपमानजनक भी थी। चूँकि यही रिपोर्ट 99 के शासन 


बुधवार कानून का आवार वती, अत 99 के बेंघानिक सुधारों से भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में 
सेया माह आना स्वाभाविक था । 


प्रश्न 


प्रभम महायुद्ध का भारतीय एष्ट्रीय जान्दोलन पर प्रभाव आँकिये । 
हाम-लन जान्दोनन पर टिप्पणी लिखिये। 
जचनऊ पकट ([96]) की विवेचना कीजिए । 
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असहयोग आन्दोलन 


(0णार (00ए:ए&७70४ ४०६ एश-घत) 








ग्रसहयाग आन्दादन का अ्रभिप्राय 


भारतीय राप्टीय आटोजन वे ”तिहास मे 920 का व एक नये चरण का शितायास 
करता ह। 905 स काग्रस क अटर उदार तथा उग्र दा दवा के सजन तथा धीसवा सदी क 
प्रथम दो दशवा के जतगत राष्टीय आशावन के विज्ञास एवं प्विटिय शासन की दमनरारी और 
उपक्षापुण नीतिया न यत सिद्ध कर लिया था कि उठारवाही गुट ब्रिटिश सरकार से सहयोग करत 
नए ब्रिटिश थासन वे जतगत ही स्वायत्त आासन के अधिकाधिक जधिकार प्राप्त करन वी निताव 
असफ्त चंप्टा करता रहा था। स्सीजिए उमग्रवादिया वा रख जसहयोग की नीति पर तुता था। 
साथ ही राष्ट्री जाटावने का एक वग क्रानतिकारी तथा जातकवाटी कायक्रम हारा दया का 
ब्रिरित शासन स मुक्त कराना चाहता था। महायुद्ध ([924-99) की जवधि मे राष्टांय 
जाटावन कुछ वीमा पड गया था। उसके नेतत्व में भी ज तर जा गया था। पुराने उत्तरवादिया 
म मुरतनाथ बनर्जी हा प्रमुख नता शाप रह गय थे | काग्रस का नतृत्व तिवव के हाथ जा चुत्रा 
था अत उम्रवालिया का प्रभाव यढता जा रहा था| बाल जानयाज की जाही जीवित थी | युद्ध 
वी अवधि म महात्मा गाधां भी वाग्रस के प्रमुख तताआ की श्रणी मे था चुत थे । युद्ध काव से 
उहान भारत को ओर स जग्रजा वी हर तरह से सहायता वी थी । जत उह क्सरहिल की 
उपाधि दी गठ थी | गाषी जा पर गोखले का प्रभाव बटत जधिना था। जते व भा उदारवादिया 
की भाति प्रितरिशि सरकार के साथ सहवाग करते का नीति के समथक 4॥ यद्धनक्षात मे भारत 
न जिस भावना पथा तगन से अग्रजा को सहायता की थी तथा जग्रजा ने वा जाश्वासन भारतवा सिया 
व्य दिय 4 उनके प्रतिफ्ल तथा पूति की भारतवासा वही उत्सुकता दे साथ प्रताक्षा कर रह थे । 
पातु 4979 मे जा घटनाए घटा उाटाव यह सिद्ध कर टिया दि अग्रज लोगा से न 
टमानदारी ह॑ नसहतयता | प्रत्युतु व राष्टवादी चक्तिया को अमानवीय ढग से कुचनने पर तुत है । 
जन महात्मा गाधी ने तुरात अपना रुख बल विया और उनक नेतृत्व मे वाग्रस ने ज़िटिश सरवार 
वा साथ भमहयाग करन क' हंतु अहिसात्मक सत्याग्रह तथा प्रत्यव कायवाही का कायक्रम अपनाया । 
हमसे प्रगार बाग्रम जो गत 35 व तक राजनीतिक मिलादूत्ति तथा ब्रिटिश सरवार से सहयोग कर्द 
की नीति जपनाती री थी सत्व के लिए इन नीतिया वा त्याग कर अट्सित्मव' राजनीतिक सघप 
तथा असहयागयूण अवचा का नीति पर आ गयी। 3920 में तितक की मृत्यु हा चुकी थी । 
जत दसके पाचात्‌ भारतांय राध्टोय काग्रेस का यथाथ नंतृत्व पूणतया गाधां जी के हाथ मे ना 
गया । राध्टोय आहटॉजन वा नतेत्व सम्भावन पर गाधा जी का प्रथम कायब्रम असहेयाग आदोवन 
था। श्सके पन्चात्‌ स्वतंत्रता प्राप्ति तक अर्थात्‌ पूर 28 वप तक गाधी जी वाग्रस वे सर्वोच्च 
सता बने रट। अत असहयाग जआटोलन स कर स्वतजता प्राप्ति तक का पूरा का राष्टीय 
नॉलॉजन के ”तिहास मे गांधी युग के नाथ से जाना जाता है | 


अमहयाग आन्ालन छेट्न व कारण 
जिन परिस्यितिया तथा वारणा से 920 मे महात्मा गाघी का नतृत्व मे असहयाग 
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आन्दोलन प्रारम्भ किया गया वह सक्षेप से निम्नलिखित थे--- 

() काग्रेस से पुन. विभाजन--99 के सुधार काबून की भारत मे विभिन्न प्रतिक्रियाएँ 
हुई। नेताओं का एक वर्ग, जिसका नेतृत्व सुरेन्द्रवाथ बनर्जी करते थे, सुधार योजना से सत्तुप्ट 
था और तत्कालीन परिस्थितियों मे जो स्वायत्तता के अधिकार दिये गये थे उन्हे भारतीयो के 
राजनीतिक प्रणिक्षण के लिये पर्याप्त समझता था। यह वर्ग ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग 
करके इन सुधारो के कार्यान्वयन में भाग लेते का इच्छुक था । स्वय गाधी जी भी गोखले के शिष्य 
होने के नाते सुधारों के कार्यान्‍वयन मे सरकार के साथ सहयोग करने की नीति के समर्थक थे । 
सुरेद्रनाय बनर्जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय उदार सघ ([््दवाणाण वताक्षर्भ मध्वक्षक्ष700) की 
स्थापता वी गयी और यह दल सुधारों के अन्तर्गत सरकार से सहयोग की नीति पर चला | परल्तु 
99 के प्रारम्भ मे ब्रिटिश शासकों ने जिन दमतकारी अमानुपिक व्यवहारो का प्रदर्शन किय 
(विशेष रूप से जलियावाला बाय ह॒त्याकाण्ड तथा रौलेट एक्ट का पारित किया जावा) उत्दोने 
गाधी जी के विचारों मे परिवर्तत कर दिया और वे एकाएक सहयोग की अपेक्षा असहयोग की नीति 
पर तुल गये और चूंकि 920 में तिलक की मृत्यु हो जाते पर काग्रेस का नेतृत्व पूर्णतया गाधी 
जी पर आ गया था, अत गादी जी के नेतृत्व में काग्रेस ने असहयोग आन्दोलन का प्रस्ताव 
स्वीकार कर लिया । इस प्रकार रहे-सहे उदाखादी पुन कांग्रेस से पृथक हो गये । 

(2) रौलेट एक्ट के विरुद्ध प्रतिक्रित--यद्यपि भारत मे ब्रिटिश शासको ने अतीत मे राष्ट्रवादी 
तथा क्रान्तिकारी तत्त्वो को दवाने के लिए समय-समय पर अनेक दमनकारी काबून पास किये थे, 
तथापि 99 के रौलेट एक्ट तथा इस वर्ष के दमनक्ृत्य नितान्त अवाछत्तीय एवं अमानुपिक थे । 
युद्ध काल मे सरकार ने विरोधी तत्त्वो को दवाने के लिए भारत रक्षा कानून पास किया था । 
युद्ध की समाप्ति पर इसे समाप्त हो जाना था। परच्तु देश मे विकसित हो रही राष्ट्रीयता की 
भावना तथा क्रान्तिकारिता को पुन दवाने की नीति सरकार ने अपनायी । अत न्यायाधीश रौलेट 
की अध्यक्षता मे ऐसा कानून वनाने के लिए एक कमेटी नियुक्त की गई | उसकी सिफारिशों के 
आवार पर हौलेट के नाम से दो विध्यको का प्रस्ताव रखा गया था । इनमे से एक को केन्द्रीय 
विधान-सभा ने पास कर दिया था, जिसके अनुसार सरकार को यह वक्ति प्रदान की गयी कि वह 
राजनीतिक विद्रोह को दवाने के लिए विद्रोहियो को विना न्यायिक सुनवाई किये अनिश्चित्‌ काल 
तक कारावास मे रख सकती थी। विधानसभा के भारतीय सदस्यों ने इसका तीज विरोध किया _ 

परन्तु फिर भी ]7 मार्च 99 को यह कानून पास हो गया । इसके विरोध में गाधी जी ने. 
_.? अप्रल को देशव्यापी अहिसात्मक हडताल का आह्वात किया । अतएव दूसरा विधेयक पास होने 
से रोक लिया गया। दिल्ली मे यह हडताल 3 अप्रेल को मचायी गयी । ग्राथी जी के दिल्ली 
प्रवेश पर रोक लगा दी गयी । हडताल शान्तिपूर्ण रही, परन्तु दो एक स्थानों पर सावारण सघर्प 
हुए । जब गावी जी को दिल्ली व पजाव मे प्रवेश करने से रोककर बन्दी बनाया गया तो इससे 
देशव्यापी रोप फैना और कई स्थानों पर आन्दोलन की तीब्रता को सरकार ने कठोरता से दवाया । 
(3) जलियावाला बाग का हृत्याकाण्ड--इस अवधि मे क्रान्तिकारी आन्दौलन का स्थल 
प्रजाव बन रहा था। सरकार को पजाव की अधिक चिन्ता थी, क्योंकि वह अफगानिस्तान तथा 
रूस से निकट था, जिनका खतरा अग्रेजो को सदा रहा था। रौलेट एक्ट के विरोष मे आन्दोलन 
करने वाले दो पजावी जनप्रिय नेताओं डा० किचलू तथा डा० सत्यपाल को जब सरकार ने वर्न्द 
कर लिया तो जनता में रोप की आग्र भड़क उठी। आन्दोलन का प्रमुख केन्द्र अमृतसर था। 
पजाव के उप-राज्यपाल माइकल यो० डायर के आदेश पर ये बन्दियों 0 अप्रैल को गयी थी। 
इन बन्दियों के विरुद्ध प्रदगनकारी तत्त्वों को वल-प्रयोग द्वारा दवाया गया | गोलियाँ भी चली, 
जिनमे कई व्यक्ति मरे। जनता का रोप अधिक वटा । मृत व्यक्तियों की अच्त्येप्टि के पश्चात्‌ 


अमृतमर को जनता को एक भीड़ ने कुद बूरोपियों पर गोली चलायी। उप-गवर्नर ने जालन्धर 
(0 शष्ट्रीप कारोजन/2 
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सनिक तिपराजन के कमाए*एए जनरव डायर स विटाह का दवान मे मंदत मायी वह सुरन्‍्त सत्तिक 
टुकडी सहित अमृतसर पहुँचा। 3 अप्रत को अमृतसर की जनता सरकार क गावी-काण्ट के 
विदद्ध सभा करते 4 विए जतियावाता बाग नामक स्थान पर एकत्र हो रहा थी | जनरत डायर 
ने इस सभा वी मनाही वी | परतु जनता को इसको सूचता नहीं मित्र पायी। जि'ह मित्री भा 
उहांत परवाह नहा वी । पव जमरत डायर को सूचना मित्री कि जनता सभा मे इक्टठी हो गई 
है तो बहू 50 मरस्त्र जितिंय तथा भारतीय सनिका सहित सभा-स्थल पर पहुँचा। यह स्थान 
नगर के कट मे चारा जोर इमारता से घिरा नै ॥ बंवन एक माग जाने का था। चाप तीत सास 
बद थ | यह सभा पूणतया ता ततिपूवक हाने वाती थी । जनता नि सन थी । हजारा की सस्या मे 
नाग स्त्रियां बच्चा सहित वहा एकत्र थे। जर तथा दानव डायर नें सनिक्रा का सभा मे एक्स 
व्यक्तिया पर गाता चताने वी आते दे दिया | वहा जाता है कि 650 तक बदूक के' फायर क्य 
गय जीर तय तक गातियाँ चतता रहा जब तक कि गाॉलिया समाप्त तहाँ हा गद। नद्वसतापुवक 
निरीह जनता पर गोता चलाने की निदयता का एसा हृष्टान विश्व के इतिहास मे सम्भवत कहीं 
नहा मितरगा | सशरवारी रियर वे अनुसार 379 व्यक्ति मार गये थ तथा 37 घायव हुए थे । 
परातु वास्तव मे यह संख्या कहां जविक आवी गत है । हत्याकण्ड वे जाय विवरणा का वणन करत 
हाए किसी को भी जेखनी हक जाती है। हत्यावाण्ट के उपयात डायर मृतका की लाया का छाट 
कर जता गया। अमृतसर मे मातत कानून जागू किया गया। यहा के वास्तविक सम्राचार देश के 
जय भागा मे पहुँचन से राके गय । कसी भी प्रवार क॑ राप को उसी नहासता के साथ दनाथा गया । 
परतु जय थह खबर दया मे फता ता जनता का रोप तथा दुख बतता स्वाभाविक था 
दशा की महानु विभूतियों की आर स सप्रस महत्त्वपूण प्रतिक्रिया कबिवर रबी टनाथ टगार वी हुई 
जिट्ान प्िटिटा रासका के हँस वर कृत्य का देखकर गवनर जनरत का तिखे गये एक पत्न वी 
साथ अपनी नाइटहुट (/(787000) की पदवी वापिस क्र दी। सैर शकरन तायर 4 गवनर 
जनरव की कायकारी परिपद से त्यागपत्र दे दिया । 

सरवार ने दस नूर हत्याकाण्ठ का तिकुत्र भा ग्रम्भीरता से नहा तिया । दंशब्यापी 
अम्नन्तोप का देखते हुए 6 मास परचात्‌ अक्टूूयर मे हटर कमीशन का निर्माण क्या गया । माच 
920 मे इसकी रिवाट भनिकक्‍ली जिसम जनरत डायर का बचाने वा भ्रयास किया गया और 
उसक वुद्वत्य को निणय ज्ते की भूत कहा गया। उसे संवा से निवृत्त तो कर दिया गया परतु 
साथ ही ब्रिटिश ससद म वुछध सदस्यां ने उसकी प्रदसा सम्बंधी भापण तब दिये। उ्म सम्मान 
बा तववार तथा 2000 पीौंट की धनराति भेंट की गइ । इगलण्ट स्थित शासका ने उसक बृत्य को 
अमानटारी स प्रूण परतु भ्रामक निणय कहा । स्वयं जनरत डायर ने स्वीकार क्या कि उसका 
उदठश्य भविष्य मे एम वि”ाहा को रोकन क॑ हृतु आतक उत्यत् करना था । 

परतु भारताय राप्टीय नताओआ न इस ह॒त्याकाए्ट को बहुत गम्भीरता के साथ तिया । 
राप्ट्राय काग्रस ये भी दस धटना वा जाच के जिए एक समिति नियुक्त की | दस समिति वी रिपाट 
में जनरत डायर व हृत्य की घार भत्सना का गईं। समिति क॑ विचार स मृतका की सद्या सरकारी 
रिपांट की अपता कहां अधिक था । काग्रस न साँग को कि मृत व्यक्तिया वे सम्बनधिया का पयाप्त 
अधिव सहायता दी जाथ सर इस हत्यावाए्न क' दोपी अधिकारिया को कठोर दए्ट ल्या जाय । 
परतु व्सको कोई सुनवाई नहा की गर्दन अग्रजा क॑ दस रबय स॑ गांघा जा बहुत असन्तुष्ट हा 
गय | ल्सिम्बर 99 तब उनका हृष्टिकांण ब्रिरिय सरकार क॑ साथ सहयाग करने का बना रचा 
था| परतु अब व अ्सहमागा होते गय और सितम्बर 920 मे व पक असहयांगी बन गय ! 

(4) खिलाफत मा कट यजनानि मे साह्यटायिकता-वा दिए न भारतीय राजनाति मे साम्पटाणिस्ता वा विप 
_फ्ताकर भारतीय मूम माता का वाग्रस का विराधी देना स्या था विराधी बना ल्या था। परन्तु घत्नाचक्र न 96 
प्र कोप्रेस तथा मुस्तिम जाग को बहुत कुछ समाप ता दिया था। यद्यपि मुसवभ्नानां को राष्टीय 
आन्दावन स पृथक रखने वे निमिश्त साम्प्रटायित्रा निर्वाचन पद्धति बनी स्टी स्वय वाप्रस-लीग 
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समभोते ने भी इसे स्वीकार कर लिया था, और 9]] के सुधार कानून में भी इसे मान्य किया 
गया था, तथापि युद्ध की अवधि में भारत के मुसलमान अग्रेजो से असन्तुष्ट रहे । राष्ट्रीय आन्दोलन 
को प्रभावशाली बनाने के निमित्त भावी कार्यक्रममे कांग्रेस को मुसलमानों का सहयोग प्राप्त 
होने का यह सर्वोत्तम अवसर था । अत मुसलमानों के असन्तोष से खिलाफत आन्दोलन के साथ 


.न्कीग्रेस- ने मी-मूसलमानोे-का साथ दिया ४ 'मान्ते-का साथ दिया । 


खिलाफत आन्दोलन 


भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन की अवधि मे 9वी शताब्दी के अन्तिम चरणों में सर सैय्यद 
जहमद खाँ के विचारों तथा प्रचारों ने भारतीय मुसलमानो के मानस में परथकतावादी भावना भर 
दी थी। इसका लाभ अग्नेजो ने उठाया और स्वतन्त्रता आन्दोलन मे काग्रेस के बढते हुए प्रभाव 
को अवरुद्ध करते के उद्देश्य से एक प्रतिगामी सगठन मुस्लिम लीग को खडा कर दिया । 909 
के शासन सुधार कानून ने साम्प्रदाय्रिक निर्वाचन रूपी विष फैलाकर भारत की राष्ट्रीय शक्तियों 
को भारी धक्का पहुँचाय[ । परन्तु प्रथम विश्वयुद्ध की अवधि मे मुस्लिम साम्प्रदायिकता ने एक 
नया भोड लिया, जो कम से कम थोडे से समय तक ही सही, राण्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन को 
प्रभावशाली वनाने के लिए हिन्दू-मुस्लिम एकता के मार्ग मे बहुत सहायक सिद्ध हुआ। 96 मे 
जहाँ एक ओर काग्नेस के उम्र तथा उदार गुटो मे एकता आ गयी, वहाँ काग्रेस तथा लीग के मध्य 
भी लखतऊ के समभोते ने एकता का सचार किया । इस समय ब्रिटिश सा म्राज्यवादी प्रयम विश्व 
युद्ध में उनभे हुए थे, और वे इस साम्प्रदायिक एकता को देखकर बहुत श्रुब्ध होते हुए भी इसे 
तोडने की दिशा में कुछ न कर सके । उन्हे युद्धनअयासों के लिए भारतवासियों के सहयोग की 
अधिक चिन्ता थी जो उन्हे प्राप्त होता जा रहा था। 
परन्तु युद्ध मे टर्की का प्रवेश भारतीय मुसलमानों के एक वर्ग के लिए चिन्ता का विषय बन 
गया था। वे टर्की के सुलतान को अपना खलीफा मानते थे और समस्त अरव क्षेत्र मे मुस्लिम तीर्थ 
स्थानों मे टर्की के ओटोमन साम्राज्य की सम्प्रभुता बवाये रखना और उन तीर्थ स्थानों की सुरक्षा की 
गारन्टी चाहते थे। जब यह निश्चित हो गया कि युद्ध मे टर्की जर्मनी के साथ अग्रेजों के विरुद्ध लडेगा 
तो यह भय था कि भारत के मुसलमान अग्रेज सरकार का साथ दे या टर्की के प्रति निष्ठावान बने 
रहे । भारत का 'मुस्लिम जनमत इस विषय पर विभाजित था कि कुछ लोग सरकार के प्रति निष्ठावान 
रहकर उसे युद्ध मे मदद देना चाहते थे । कुछ ओटोमन खलीफा के भविष्य के बारे में चिन्तित 
थे ।* प्रथम वर्ग मे जिन्ना प्रमुख थे और द्वितीय में अब्दुलवारी, डा० अन्धारी, अजमल खा, अबुल 
कलाम आजाद आदि थे। ये उलेमा वर्ग के थे । इन्होने अफगानिस्तान, सीमा प्रान्‍्त तथा अरब 
देशो मे अपने अभिकर्ता इस उद्देश्य से भेजे कि वे टर्की को जर्मनी की सहायता से भारत की ओर 
बटने के लिए प्रोत्साहित करें ताकि भारत से अग्रेजो की सत्ता को उखाडा जा सके । कांग्रेस लीग 
एकता भी अ्रेजो के लिए चिन्ता का विषय वन गयी थी। अत अग्रेजों ने मुस्लिम उलेमा की विश्वास 
दिया कि युद्ध में जरव के मुस्लिम तीर्थों तथा मेंसोपोटामिया को पूर्णत सुरक्षित रखा जायेगा । 
... हार-नवसच्बर 98 में मित्र-राप्ट्रो के समक्ष जर्मनी तया टर्की की पराजय हो गयी । 
मेवर्स मे टर्की के साथ अग्नेजों ने सन्धि की। इसके अनुसार टर्की के साथ अग्रेजों का व्यवहार 
अत्याचारपूण सिद्ध हुआ। मुस्तफा कमाल पाशा टर्की शासक बना, उसने किसी तरह टर्की को और 
अधिक वरबाद होने से तो बचा लिया, परन्तु अरब क्षेत्रों मे स्थित मुस्लिम तीर्थ स्थानों पर टर्की 
पी सम्प्रभुता नही रहो। इस प्रकार मुस्लिम जगत मे टर्की के सुलतान की खिलाफत समाप्त हो 
गयो। खलीफा पद को ऐसी प्रतिष्ठा-भस्तता से उमके प्रति निष्ठावान भारतीय मुस्लिम वर्ग को 


हा लाधात पहुंचा। 98 के मुस्लिम लीग के वापिक अविवेशन की अध्यक्षता करते हृए 
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फ्जतुत हक ने घोषणा को कि इस घटता से भारत म इस्ताम का भविष्य जधकारमय जगता 
है। विश्व म तहा वहा भी मुस्विम शक्ति का ह्ास होगा उसको वुषप्रभाव भारत के सुस्तिम 
सम्प्रताय के राजनीतिक जीवन पर अवश्य परेगा | उतमा वे अय प्रमुख नतानों की भी ऐसा हा 
भावनायें थी | दस प्रवार भारत थी मुम्विम सम्प्रटाय व॑ धम प्ररित वग के मन में टर्वी के खतीफा 
के प्रति ब्रिटेन के ” यवहार के कारण भारत मे जिटि चासन क॑ प्रति भी राव रतन हा गया । 
वाग्रस छांग सममौत के फ्वस्वरूप होम रूत कायक्रम मं जीग शामित हा चुकी था! “घर 
मिवाफ्त आशानन का वातावरण तयार हा चुदा था । 
सिलम्पर 99 में जललनऊ मे एक सम्मवन आयाजित किया गया जौर उसम एक अखित 
भारतीय सिवाफ्त समिति का निमाण क्या गया जिसके अध्यक्ष सठ छाटानी और मी मौजाना 
गौकतझती नियुक्त किये गय | चवम्नर [99 से दिनी मे ठसरा सम्मतत हुआ जिसम फजजुत 
हवा ने सभापतित्म किया | दस सम्मतन में गाधी जी मातीजाव नहर ज़था मतनमाहन मालवीय 
जी भा उपस्थित थ। अगत टित स्यय गायी जी को सम्मतन का सभापति चुना गया । खिवाफ्त 
जाटातन वे मुस्लिम वग के साथ गावी जी तथा काग्रस के सभी उच्चतम नेताओं की पूण सहानु 
भूति बना रही। यहा तक कि तितके साजवीय जी तथा जाता जाजपतराय सह क्ट्टरपथी 
लिंदू नता भी खिवाफ्त जा दावन के समथवा वन गये । इस प्रकार काग्रस व॑ नतत्व ने मुस्विस 
धम प्ररित सिवाफ्त आदावन का हिल मुस्विम एकता वा एक राजनीतिक अस्त बनाथा । डससे 
राष्टीय स्वत नता जादोतन को पर्याप्त शक्ति प्राप्त हाने की जाशा वी गयी थी। काप्रस तथा 
खिवॉफ्त समिति पयाप्त भातत्व क वातावरण मे काय करने जगो | खिताफ्न समिति ने ल्रिटिश 
प्रयानमात्री तथा वाल्सराय के पास प्रतिनिधि मण्टव भेज और भारतीय मुप्ततमानां की भावनाओं 
वा टर्की के लतीफा के साथ किये गये अयाया के विरद्ध पहुचाकर उहं ठीक करन की माँग की 
परतु उह निराश हांना पटा । 
ट्धर महात्मा गाधी न प्रितहित सरवार के भारत भ्वायत्त शासन की मागा के प्रति उपक्षा 
पूण रवया जपनान तथा शात्तिपूण एवं सरकार के साथ निरत्तर सहयांग करने वावी जनता को 
रीजट एक्ट जतियाबाता घाग हत्यातार जुैलि दमनकारी तरीका स व्यवहार करत की नीतियां 
दी विग# असहयीग जालातन वा कायक्रम बना जिया था । जब खिताफ्त समिति का भी ब्रिटित 
शासन ने उपेित रसा ता खिताफत आतावन के नेता भी माधी जी के असहयोग आहन्‍ल्‍लॉजन वे 
समय बन गये | दाता सगठना ने असहयाग आटोजन प्रारम्भ कर लिया । 
कायप्रम--वाग्रस तथा खिताफ्त समिति क॑ सह नतत्व मे गाधीनी वे असहयांग अन्टावन 
वा वायक्रम साथ साथ चता | गावी जी वा कहना था कि यदि हिंदू जनता मुखतमाना व साथ 
शाश्वत मित्रता चाहती है ता उस भी इस्लाम क॑ सम्मान वी रसा के जिए मर मिटना चाहिए। 
दस प्रगार दाता सम्ठता ने जा कायक्रम अपनायां उस खितवाफत साफ़स न अपने कराची 
अधिवरान मे जुताई ]92] मे निम्ताकित रूप लिथा 
() सिताफ्ल मांगा की पूति की उपर्ता ध वरना 
(2) टर्वी की सम्प्रभुता पर किसा भी मर्याटा की अस्वीकृति 
(3) अरय तत्रा में स्थित मुस्विम तांथ स्थाता के ऊपर किसी भी गर मुस्विम नियनण 
व्‌ अस्वांवाराक्ति 
(4) पिलिंग सना में किसी भा मुसतमान द्वारा भर्ती का ”स्ताम धम के विस्द्ध मानना और 
(5) भारत म ब्रिटिश हासन के विर्द्ध सविनय अवचा कायकब्रम म॒ वाग्रस के साथ महचार 
करना तथा यटि प्रिटिश सरवार टर्की से कार्द सनिक कायवाहा कर ता भारत मे गणनत्र वी 
स्यापना वे निमित्त पूर्ण स्वतान्ता वी घोषणा करना ! 
सिवाफत आन्दाजत व नवाजा ने असहयाग आ हायन मे निष्ठापुवव भाग जिया | बिटिए 
सरवार का दमन चत्न भी तीत्र हूआा । अलीग्रट विश्वविद्यातय वे प्रयासघारिया सख सरकाद स 
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कोई अनुदान न प्राप्त करने का अनुरोध क्या गया ! जब उन्होने इस माग को व माना तो 
भन्दोलनकारियो ने दिल्‍ली मे जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना की । उलेमा के नेताओं 
को वनन्‍्दी किया गया | इस प्रकार खिलाफन आन्दोलन ने असहयोग आन्दोलन को तीद् बनाने में 
महत्त्वपूर्ण योगदान किया । 
श्रान्दोलन की दुर्बलतायें तथा प्रभाव--यह एक आइचये की बात थी कि भारत के एक 
धर्म-प्रेरित मुस्लिम वर्ग की अभिरुचि ढर्की के सुलतान की मुस्लिम जगत मे खलीफा के रूप मे 
सम्प्रभुमत्ता बनाये रखने के प्रति इतनी अधिक थी। डा० ताराचन्द के अनुसार “अफ्रीका, यूरोप 
तथा एशिया के मुस्लिम देशों के साथ भारतीय मुसलमानों की सहानुमूति पूर्णत आदर्शवादी अथच 
पूर्णतया अव्यावहारिक थी |? अन्य सुस्लिम देशों के मध्य इस्लामी एकता का आधार अनेक प्रकार 
के राजनीतिक सम्बन्धो का होना था । जहाँ सारतीय मुसलमान अन्य सम्पूर्ण इस्लामी देशो के मध्य 
एकता की कामना करते थे, ओर टर्की के सुलतान को सम्पूर्ण मुस्लिम जगत की घामिक सम्प्रभुता 
(खलीफा) देना चाहते थे, वहाँ यह भी सन्देह है कि विष्व के अन्य मुस्लिम देश भारत के अयने 
मुस्लिम भाइयो को ऐसी ही दृष्टि से देखते हो । दूसरी ओर स्वय पश्चिम एशिया तथा जेरव क्के 
अनेक मुस्लिम देश अपने ऊपर ओटोमन सुलतान के राजनीतिक या धामिक प्रभुत्त को मातमे के 
लिए तैयार नहीं थे। स्वय भारत में सर सैयद सहृश मुस्लिम नेता टर्की के सुलतान को खलीफा 
मानने के लिए तैयार नहीं थे। इस प्रकार भारतीय मुसलमानों का खिलाफत आन्दोलत कोरा 
धामिक आदशंवाद था । आन्दोलन को राजनीतिक स्वतस्त्रता आन्दोलन का रूप देना और स्वर्य 
काग्रेत के राष्ट्रीय नेताओं द्वारा इसके माध्यम से हिन्दू-मुस्लिम एकता का स्वप्न देखना भ्रामक 
था । फिर भी गावी जी का मत था कि राष्ट्रीय आन्दोलन के कार्यक्रम मे खिलाफत आन्दोलन का 
सहयोग प्राप्त करना मानवीय तथा नैतिक दृष्टि से उचित था । यह सकीर्ण अथे में राजनीतिक 
नही था, भले ही राष्ट्रीय हितों के स्थायी सरक्षण के निमित्त इसका उपयोग किया गया था ।* 
भारतीय मुसलमानों का यह आन्दोलन विजयी मित्र-राप्ट्रो, जिनसे इब्लेण्ड प्रमुख था, को 
खलीफा की सम्प्रभुता तथा मुस्लिम तीर्थ स्थानों मे उसके नियस्त्रण को वनाये रखने को विवश 
नही कर सकता था। परिणाम यह हुआ कि जिन मुसलमातो ने युद्ध मे अग्रेजो के साथ लडकर 
टर्की मे अग्रेजो को विजयी बनाया उनके नेताओं को अग्नेजों ने खलीफा के बारे मे जो आश्वासन 
दिये थे, वे पूर्ण नही हो पाये । अरब देशो के ऊपर इग्लैण्ड, फ्रास आदि मित्र-राष्ट्रो का श्रभुत्त कायम 
हो गया । खिलाफत आन्दोलनकारी अग्रेजो को अपनी तीति बदलते को बाध्य नही कर सके । 
केरल मे जब मोपला विद्रोह खडा हुआ तो धर्मान्ध मोपला विद्रोहियो को सरकार द्वारा 
दमनात्मक तरीको से कुचलने के प्रयास में उल्टे मोपलों ने वहाँ के हिन्दुओं के ऊपर ही अत्याचार 
कर दिया । इसके कारण लाला लाजपतराय तथा मालवीय जी को तथाकथित हिन्दू-मुस्लिम एकता 
मे सदेह हो गया । जब चौराचौरी काड के फलस्वरूप गाधी जी ने अहिसात्मक असहयोग आन्दीलन 
स्थगित कर दिया तो खिलाफत आन्दोलन के अनेक नेताझ्रो को गाधी जी के ऐसे रवेये पर ही 
गन होने वगा। । सच काग्रेस का नेतृत्व गाधी जी से रुप्ट हो गया । पडित मोतरीलाल नेहरु; 
मालवीय जी तथा सौ० आर० दास ने उदारवादी स्वराजिस्ट दल का निर्माण किया और उन्होंने 
कर दी गधों अनेतान 2 कट आ में कमाल पाजा के नेतृत्व में ढर्की मे कक की के 
गयी । कालान्तर मे जलीफा हा नि है हि हा (कि हे हलक भारतीय 
मुसलमान खिलाफत नेताओं को है 03 3 बी र दिया गया और इस भ्रकार भार 
अनार वियाशिय ० सके तथा राजा का सामना करना पडा रे हि 
नकारियों को एक ओर तो ब्रिटिय सरकार के देमनचेबें 
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का सामना करना पडा तो दूसरी आर असहयांग जादातन की वापसी न उनव॑ उत्साह को ठा 
कर त्या जौर तीसरी आर स्वय टर्की म हुए विकास क्रम न उनकी आयाओ पर पानी फैर दिया | 
भारतीय राप्टीय आहालन वे हततिहास मे खिताफ्त आदाौलन की घटना जाटाजन की सफ्जता 
की माग मे एक कहवा घट सिद्ध हई। प्रारम्भ में जो हिंदू मुस्तिम एकता वा वातावरण दसक 
कारण बना था वह टसख जाटहातन की असफ्तता के कारण सटा के जिए समाप्त हा गया । 
डा साराचाट कंटालोा में यह स्वाभाविक था कि जत्यधिक भावुक तथा धमाध स्िलाफपतिया न 
अपने उद्देश्य वी जसफ्वता के लिए गाधा जा का दांप या और जब वे एस सम्प्रदाथ स जो 
उनका राय मे उतकी जसफ्तता का कारण था अपने का प्रथक रसन का विचार करते जग ।* 
भारतीय मुसतवमातां के जिए संत्काजीन सदभ मे खिताफत की समस्या मुख्य थी स्वायत्त चासन वी 
मगर गौण । वास्तव मे धामिक उदृतश्य से प्ररित आदोजन राजनीतिक एदुटया को सफ्त नहीं 
बना सकता था । गाधी जी की राजतांति धम नतिकता तथा मानवतावाटी सभा बुछ हो सकती 
। परातु यह उनकी भूल थी कि उहान एक धर्मा घ आटाजन को राजनांति का अस्त बनाया थो 
भावी कायतम के निर्मित्त पूणतया विराधी सिद्ध हुआ । खितवाफ्त जाटातत वी असफ्तता ने 
भारताय सुसतमाना के एक वग को पृथक राष्ट्रीयला की भावना से भर दिया और बार की अवधि 
मे एक बार पुन ज़िटिश शासक का साम्प्रटाश्कि परानक्य को उकसाने तथा उसका लाभ प्राप्त 
करन वा अवसर प्रटान क्या। 


धाग्रस द्वारा असहयांग ग्रादालन दी स्वीकृति 


स्पप्ट ह॑ कि 99 के सुधार कानून से उत्पनत असतोष रौतेट एक जतियावाजा बाग 
हत्याकाण्ट तथा खितवाफ्त आदाजत ने कांग्रस क॑ उग्रवादी तथा प्रगतिवाती वग को ब्रिटिय सरकार 
से असहयाग करने की नीति अपनान के तिए विवश कर दिया था । उस समय काग्रस का नतत्व 
उप्रवादा नंताला क हाथ मं था। अगस्त 4920 म वितक की मृत्यु हा जान पर काग्रस का पृण 
नंतत्व गावी जी द॑ हाथ मे जा गया | सितम्बर 920 मे क्तकत्ता से वागग्रस का विद्वेप अधिवशन 
हुआ ! यद्यपि टस अधिवेद्न मे गाधी जी द्वारा प्रस्तव असहवाग जादांवन क श्रस्ताव को काग्रस 
के विशाल बत्मत का समथन प्राप्त नहा हुजा क्याकि सी आर दास जाजपत राय माजबीय 
जी विपिन चाट पात जिन्ना तथा एनी बस॒ट दसक समयथन मे नहीं थ। तथापि था? से बहमत से 
यह पास हो गया । बाद में त्सिम्बर 920 के काग्रस क॑ नियमित नागपुर अधिवेशन म काग्रस 
ने एक बियात बहुमत से टसखकी पुष्टि कर दा ! 

हस हृप्टि से भारतीय राष्ट्रीय काग्रत वा 920 का नागपुर अधिवेशन का प्रस क॑ इतिहास 
मर अत्यन्त महत्त्वपृूण स्थान रसता है। इसके पश्चात्‌ काग्रस की राजनातिक भिवावृत्ति की नीति 
सटा के विए समाप्त हा ग्रे और उसका स्थान अट्सात्मक सधप ने तिया । ”सस पूव काग्रस का 
उद्ताय प्िलिय साम्राय के जतगत स्वाग्त्त गासन प्राप्त करना था। झव उसका उद्त्त्य एस 
स्वरा की प्राप्सि करना हां गया जा यटि सम्भव हां ता ब्रिटिय साम्राय के बदर जिया जा 
सकता है और यहि जावर्यक हां सो उसस बाहर रहकर । जय वाग्रस अपन उद॒ठय की पूति के 
जिए कंवज वधानिक साधना के अववम्बन करन तक सोमित नहा रही। महात्मा याघी सत्याग्रह 
का सफर प्रयाग दक्षिण अफादा से कर चुह् थ अत सत्य तथा अतिसा पर उनका अटूट विन्वास 
हो चुका था। उनके नतृत्व मं काग्रस की कायविधि अहिसात्मक सत्याग्रह वो घाषित की गया । 
व्स हतु काग्रस ने जपत उद्‌ट”या की प्राध्ति क विए समस्त वान्तिपूण तथा औचित्यपूण साधना को 
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प्रयुक्त करने का सकलप किया । कांग्रेस ने यह अनुभव किया कि उसे अपने उद्देश्य पूर्ण करने के 
लिए मात्र वैधानिक सावनो से सफलता नहीं मिल सकती, क्योकि अतीत में ऐसे साधनों से उसे 
कोई लाभ नहीं हुआ था । 


_असहयोग आन्दोलन का कार्यक्रम 


काग्रेस ने असहयोग आन्दोलन का प्रस्ताव पास करने के साथ-साथ अपने कार्यकर्ताओं 
तथा जनता से निम्नाकित कार्यवाही करने का आह्वान किया, जो असहयोग आन्दोलन के कार्यक्रम 
की सूचक है--- 
() समस्त पदवियों तथा अवेतनिक पदो का परित्याग करना, 
(2) स्थानीय स्वभासन सस्थाओ के नामाकित पदो से त्याग-पत्र देता, 
(3) सरकारी पदाधिकारियों के द्वारा आयोजित तया उनके सम्मान मे किये गये उत्सवों 
का वहिष्कार, 
(4) सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों मे बच्चो के प्रवेश को रोकना, 
(5) वकीलो तथा वादी-प्रतिवादियों द्वारा न्‍्यायालयो का बहिष्कार, 
(6) मेसोयोटामिया में भारतीय सैनिक सेवाओ की प्रविष्टि का विरोध, 
(7) 949 के कानून द्वारा सगठित की जाने वाली परिपदों के लिए उम्मीदवारी तथा 
मतदान करने का बहिष्कार । 
(8) विदेशी माल का वहिष्कार, 
(9) राष्ट्रीय शिक्षा सस्थाओ की स्थापना तथा उनका अधिकाधिक उपयोग, 
(0) लोक न्यायालयों की स्थापना से उनमे पचायती निर्णयो से विवादों को हल कुराना, 
(4]) हथ-करघा तथा कुटीर उद्योगों के विकास द्वारा स्वदेशी माल का उपयोग, 
(2) साम्प्रदायिक एकता का विकास, 
(3) छुआछूत के भेदभाव का अन्त करना, तथा 
(!4) सवेत्र अहिसात्मक ढंग से आचरण करते हुए उक्त कार्यक्रम को सम्पन्न करना । 
गावी जी का विश्वास था कि यदि यह कार्यक्रम ईमानदारी तथा सच्ची भावना से 
कार्यान्वित किया जाय तो भारत एक वे की अवधि मे स्वराज्य प्राप्त कर सकता है। असहयोग 
आन्दोलन का यह कार्यक्रम पहले के स्वदेशी तथा बहिष्कार आन्दोलन का ही विकसित रूप था। 
इसके दो पक्ष थे। एक ओर यह ब्रिटिश सरकार से असहयोग करने के तरीकों को वताता हे, 
और दूसरी ओर यह उन रचनात्मक कार्यो पर जोर देता है जो वहिष्कार तथा असहयोग के फ्ल- 
स्वरूप होने वाली रिक्तता को भरने मे सहायक सिद्ध हो । 


आन्दोलन 


असहयोग आन्दोलन कंसे प्रारम्भ किया जाय, यह वात नयी नही थी । 949 में रौलेट 
एक्ट तथा जलियाँवाला वाग हत्याकाण्ड के विरुद्ध जनता विरोध कर चुकी थी। काग्रेस द्वारा 
जमहयोग आन्दोलन की घोपणा करते ही 99 के सुधार कानून के अनुसार होने वाले चुनावों 
से कायेसी उम्मीदवार अलग-हो गये। 92 के प्रारम्भ से ही आन्दोलन के कार्यक्रम पर अमल 
होने लगा। मतदाताजों तक ने बहुत बडी सरया में मतदान का अहिप्कार किया। गावी जी तथा 
अन्य नेताओ ने अपनी कैसरे-हिन्द की पदवियाँ वापिस कर दी थी । बच्चो ने सरकारी स्कूलों मे 
जाना बन्द कर दिया । अनेक महानु नेतवाओ, यथा सी० आर० दास, मोतीलाल नेहरु, डा० राजेन्द्र 
प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विट्ठललभाई पटेल, बल्‍लभभाई पटेल आदि ने वकालत करना छोड 
दिया । विदेशी माल का वहिप्फार बटी द्रुत गति से होने लगा। न्यायालयों का भी वहिप्पार 
विया जाने लगा। यह सव शान्तिपृण तवा जहिंसात्मफ ढग से हुजा । दूसरी ओर देश के अनेक 
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धनी व्यक्तिया ने (संठ जमनाजाल बजाज प्रश्ठति) वहिप्कार के फतस्वरूप हानि भागने बाता 
को सहायता दी | दश म॑ करघा उद्योग द्रतगति स फ्ता अतक राष्टीय शिखा समस्थाआ (काया 
विद्यापी० विहार चिद्यापीद तितक महाराष्ट विद्यापीठ राप्टीय का्वज जाहौर जामिया मित्रिया 
दिल्ली अलीगढ़  राष्टीय भुस्चिम वि वविद्यातय जादि) की स्थापना की ग्रयी। शिद्ध मुस्तिम 
एक्सा जिस रूप म दस बाच विकसित हुई बसी कभा नहा हो पायी । छआछत को घुराइ वा 
नान भी जनता को होने छगा । 
इस आदातन की एवं सबस महत्त्वपूण विश्वपता यह थी कि यह वाटालत प्रारम्भ वे 
राष्ट्रीय आदालना की भाति थारेसे विक्षित वेग. त्तक सीमित नहा रहा जपितु यह आम जनता 
वा आदोवन बन गया शिद्र्‌ मुस्विम एकता ने रस जौर अधित प्रभावशाजी बना दिया | थारटेस 
प्रिदिश राजभक्त उतारवादी तथा निहिन स्वाथ वाजे वगर इसके विरुद्ध रत | परत्ु जहा तक इसके 
मसहूयागा त्मकः भाग का सम्बध था उसकी प्रचार तथा सचानन मे पूण शाथददि पैथा ज्िसा 
सम्भव नहीं थी | सरकार दस दयान॑ पर घुती थी। जत हट पुट हिसामक घटनाआ का हा जाना 
भी अस्याभाविक नहीं था। दूसरी जोर काग्रस द्वारा भसहयाय का परिणाम यह हुआ कि उदार 
वा या वी बचत पदी । विधानसभाना मे उह पर्याप्त स्थान प्राप्त हा गयं। सरवारी-यज के 
विफत या डावाडोज होन की स्थिति नहीं आ पाइ । परत सरकार की “यग्रता वहुत वढ़ गयी । 
सरकार द्वारा दमन--यच्यवि आादोवन शातिपूण ढग स विशाल पम्मान मे चल्र रहा था 
तथापि सरसार वा स्सकी 'वाक्प्रियता तथा सफ्वता चितलित वाने उद्ी। निस्खथवह जालॉव्ल 
का प्रचार बरन से नताजा को सरवार विरोधी धारणाए व्यक्त १रनी पड़ा अत सरार ने यह 
तय किया कि जादातन को कुचता जाय | क्रातियारी सभाजा के ऊपर कानूत द्वारा रोक जगा दी 
गयी | सरकार ने बव प्रयाग द्वारा जादावन को दवाना प्रारम्भ किया । रस विए उसका प्रथम 
चरण अती पथुआ को वादी करने से जारम्भ हुआ। उनके उपर यह बारोप था कि उन 
सरपफार विरोधी प्रचार करके जनता को हिंसात्मक कायवाहां करन के वजिए प्रात्साहित जिया है। 
नवम्बर 92 मे प्रिस जाफ वत्स की भारत याजा हान वानी थी। सरकार चाहती 
थी वि. राजकुमार के प्रति भारतवासी पुण राजभक्ति व्यक्त करें। पर तु वाग्रस न राजवुमार के 
स्वागत वा भी बत्प्लार क्या क्‍्यावि सरवार की दमन सीति तथा अतजी यवुणा का मुक्त न 
करने वी हठधमिता काग्रस का माय नहीं थी | दससे सरकार का रोप और अधिक बटा। इसां 
बाच मवावार मे मापाजा विद्रोह ने सरकार को खिताफ़्त जादावन के प्रति भी रए' कर टिया 
था। मांपाजा विद्राह मे अनंत यूरोपीय तथा हिंद भी मार गये थ। सरकार न वसा आरोप 
जती-ब घुआ पर जगाया जौर उह बदी बनाय रही । सरकार के दमतचक्र वे कारण वाप्नस 
वगय समिति न यह तय क्या हि जिस ल्नि राजबुमार बम्बइ पहुंच उस टिन नगर मे पूण हहताजव 
रसती जाय । सरपार न परहिप्फार करन वाया तथा हत्तातियां को दयान की काशिशा थी । परतु 
स्वयसववः सघा के' विकास को वह नहीं रोक सकी | छई स्थता पर हिसात्मक दमन भी क्या । 
जनता की ओर से हिंसात्मक कार्यों वे करने की गाधी जी न निंदा की । सरकार प वाप्रस तथा 
सिवाफ्त समिति सहित अनेक स्वयसेदरी सगठना को जवध घोधित कर दिया। पुदिस ने भी 
भादोवनयारिया को दवाने म हिसा का प्रयाग क्या । आदोजन तीद्र हाता गया जौरा। सम्बर 
92] तक सरकार ने सी आर दास मोतीताल नहुझ जाजपतराय मौलावा जाजाद आदि 
प्रमुस नताओं को बादी कर तिया। हजारो की सम्या में अय सत्याग्रही भी घटी वर जिय गये । 
दिसम्बर 92] म प्रिस आफ वेल्म कयकक्‍त्ता पघारन वाल थे। सखार न पुन याग्रस 
मे महयाग चाहा | परन्तु काग्रस राणी नहां हुई उसने अवा बाघुआ को मुक्त करन वी शत रखी 
जो सरकार का अमाय थी। अधिवाश उच नता जनाम थ। गाधी जी वा हो सरकार न 
“असत्रिए युनता रखा वि उहू बदी करने पर आटोजन और अधिक तीत्र हो जाथगा। या्रस ने 
भी उहा के कपर आटोवन व सचालन का पूरा भार छाट लिया था । 


804 


आन्दोलन का स्थगित किया जाता--असहयोग आन्दोलन अपने कार्यक्रम के अनुसार 
अधिकाशत सफलतापूर्वक तथा पर्याप्त प्रभावशाली ढग से चल रहा था। इससे ब्रिटिश शासकों 
की चिन्ता बढती गयी। अत उन्होने इसे अधिक लोकप्रिय बनने से रोकने मे कोई कमी नहीं 
रखी । आन्दोलन का एक भाग क्रान्तिकारी अवश्य था, परल्तु कार्यक्रम का उद्देश्य अहिसात्मक 
या । परन्तु ऐसी सम्भावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता था कि एक जन-आन्दोलन जिसे 
प्रकार बल-प्रयोग द्वारा दबाने पर तुली हुई थी, पूर्णत अहिसात्मक ही चल पायेगा। सरकार ने 
इसे दबाने मे जिस उग्र दमन की नीति को अपनाया था, उससे आन्दोलनकारियो के उम्र वर्ग में 
थोडी-बहुत हिसा की प्रवृत्ति उत्पन्न होना स्वाभाविक था। गाधी जी को छोडकर शेप सभी बडे- 
बडे लेता जेलो मे थे। अत दिसम्बर 92] के काग्रेस अधिवेशन में आन्दोलन को और अधिक 
तीव्र करने का प्रस्ताव स्वीकार किया गया। इसके साथ सबविनय अवज्ञा को भी जोड़ा गया। 
गधी जी ने फरवरी 922 मे गवर्नर-जनरल को एक पत्र लिखकर उसमे सरकार को 7 दिन का 
पमय यह विचार करने के लिए दिया कि वह दमन की नीति को छोडे, अन्यथा सविनय 
अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ कर दिया जायेगा । परन्तु इसी बीच गोरखपुर जिले के चौरीचौरा नामक 
स्‍थान पर एक हिसात्मक काण्ड हो गया। एक क्रुद्ध आन्दोलनकारी भीड ने एक थानेदार तथा 
2] पुलिस के सिपाहियो को बलात्‌ थाने मे बन्द करके उन्हे जीवित जला दिया। इस घटना मे 
महात्मा गाधी को बडा दु ख हुआ । उनके अहिसा के सिद्धान्त से आन्दोलन सर्वथा प्रतिकूल था । 
भरत तुरन्त उन्होने असहयोग आन्दोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी । 
स्थगन की प्रक्रियवा---असहयोग आन्दोलन को स्थगित करने के गाधी जी के आदेश का 
काग्रेस तथा मुसलमानों दोनो ने विरोध किया । काग्रेस के शीष॑स्थ नेताओ के मत से जब आन्दोलन 
भपतो चरम सीमा पर पहुँच चुका था, तो उस समय एकाएक उसे वापिस ले लेना बुद्धिमानी नही 
थी । यद्यपि आन्दोलन की अवधि में खिलाफत प्रइन को लेकर हिल्दु-मुस्लिम एकता सुहृढ हो चुकी 
थी और मुसलमान भी आन्दोलन मे शामिल थे, तथापि वे राजनीति मे गाधी जी के अहिसा के 
सिद्धान्त से सहमत नही थे। अत आन्दोलन के स्थगन से वे रुष्ट हो गये । यद्यपि उस समय 
भान्‍दोलत के स्थगन का विरोध किया गया था तथापि गाघी जी का निर्णय स्वैथा अयुक्तिपूर्ण 
पेही माना जा सकता । ज्ञौरीचौरा काण्ड की सी घटनाएँ अन्यत्र भी घट सकती थी । जो सरकार 
प्रहिसात्मक आन्दोलन को बल-प्रयोग से दबाने पर तुली थी, वह हिसात्मक घटनाओं को और 
अधिक रफ्तार से कुचलती । इसका परिणाम यह होता कि क्रान्ति भी हिसात्मक होती जाती । 
उच्च नेताओं के कारावास मे होने के कारण आन्दोलन का सही नेतृत्व नही हो पाता । अत इस 
सबका परिणाम भयावह होता | परनल्‍्तु तत्काल गाधी जी के ऐसे निर्णय का बहुत विरोध हुआ । 
जैलो मे वन्दी नेताओ ने भी इसे अनुचित माना | साथ ही काग्रेस के उम्र तथा भ्रगतिशील तत्त्व 
तो स्थगन से बहुत रुष्ट हुए। 
दूसरी ओर सरकार इससे बहुत लाभान्वित हुई। सरकार का प्रथम कदम यह रहा कि 
उसने गाधी जी के विरुद्ध उत्पन्न राष्ट्रवादी रोष का लाभ उठाकर मार्च 922 मे उन्हे बन्दी 
करके उनके ऊपर अभियोग चलाने की स्वीकृति दे दी। अभी तक सरकार ऐसा साहस नही कर 
प्तकी थी | अभियोग में गाधी जी ने यह स्वीकार किया कि उन्होने शासन विरोधी अभियान शुरू 
किया था। साथ ही उन्होने यह भी घोषणा की कि एक स्वृतन्त्र नागरिक के रूप मे जेव से छटने 
पर वह अपने तथा भारत की जनता के न्‍्यायोचित अधिकारों की माँग के समर्थन मे पुन यही 
कार्ये करेगे । उनकी यह घोषणा वहुत महत्त्वपूर्ण एव प्रभावोत्पादक थी । गावी जी को न्यायालय 
नेछ वर्ष के कारावास का दण्ड दिया । परन्तु दो वर्ष पदचात्‌ 924 मे स्वास्थ्य की खराबी 
के कारण उन्हे मुक्त कर दिया गया । सम्भवत अब सरकार के समक्ष बहुत गम्भीर समस्या नही 
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काज्न की अवधि मे परिमस्थितिया भी बटत चुकी था। खिताफ़्त आलॉयन समाप्ति पर था 
काग्रस ने बॉसित प्रवेश की नीति अपनाजी थी। दसविए भी सरकार को उहू जज से मुक्त 
कर दन में वाई हानि प्रतीत नहा हुई । 


भ्रसहयाग ग्रादालन का प्रभाव 


कर्ट परिस्थितिया क कारण असहयोग आलवन बाछित सफ्तता प्राप्त नहा वर सवा । 
गाधो जी का झ्राशावाद समयाचित नहां था | जसा नताजी सुभापषच” का मत है गाधी जी हारा 
एक वष मे स्वराय प्राप्त कर जन की धोपणा करता ने वंदत अविवकपूण था अपितु यच्चां का 
मा आश्ञावाद था।! बादोवतन पा सघपात्मक पत्र जतिसापण टय से सचाजित हो सकता सम्भव 
नही था। जो सरकार जवियावाता वाग जसी अमानवाय घटनाआ के जिए उत्तरदायी अधिकारी 
जनरव लायर के कृत्य को एक मामूती भूत बताकर उस सम्मान प्रात कर सकती थी उससे 
यह आशा वरना वि चह अहिसात्मक आतोजन के समल हुक जायेगी या सामाय रूप के विलेह 
पैक को कुचतन से हिंसा का अवेगम्बन नही करेगी एक भूख ची। हिंसा प्रतिहिसा को उठने 
करती है । जग सरकार न आदातनकारिया द॑ विरुद्ध दमन वी नीति जपतायी प्वह्म श्राटोवन 
कारिया वा हिंसा की जोर भुयाव हो जाना आवाभाविक नहीं हो सकता था। एसा स्थिति में 
आलोजन का स्पह्त् ही बटवे जाता जौर बह बहिसात्मम नहां रह जाता। दस श्रादावत की 
एक बहुत बी हवा यह थी कि सके साथ खिताफ्त जाटोउन का संयुक्त किया गया था । 
असहयोग आणटाजन पूणतथा राष्टीय स्वताजता आहाजन था जबकि खिताफ्त बा लोतन भारतीय 
मुसतमाता का टर्की के सुत्ान क॑ समथन मे एक विद्ुद्ध रूप स धामिक आटोवन था जिसका 
भारत वी राजनीतिक स्वततता से कोई सम्बंध नही था। टवीं की खवीफा सम्बाधी समस्या 
दूसर टग से हते हुई। वहां कक्‍माज पाशा के नतृत्व मं धमनिरपक्ष गणतान राय कायम हा । 
परिणामस्वरूप भारतीय धम प्ररित मुसतमाता का स्ितवाफपत जाटाॉवन स्वय ठण्णा पर गया। यह 
भी एक महत्त्वपृण वात थी हि स्वय टर्की की जनता भारतीय मुसवमाना व खितवाफ्त आदोजन 
को एक भजाक समझती रही थी । अत “याही खिताफ्ल जआहलातन समाप्ति की और आया 
त्योहा मुमनमान असहयोग जादातने अथच राष्टीय स्वतजता जाटाजन से ही अस्तहयांग करते 
लग गय । उतकी साम्प्रदायिक्ता की भावना पुन बट गयी | स्वय अनेक मुसलमान भी राजनोति 
तथा अहिसा के मध्य कौ” साम्य मही देखत थे । परिणाम यह हुआ कि गत पाँच या छ वर्षों 
वी अवधि म काग्रस तथा वी में जो ऐक्य का वातावरण बनने जगा था वह पुन सता के विए 
समाप्त हो गया । 492[ म॑ मतावार के मोयता बिटोह न हिट सुध्विम ने8 भाव का और अधिक 
बहा ल्या औौर असहयाग आतोतन की समाप्ति पर पुन कई स्थाता मे हिन्दू मुध्विम दंगे प्रारम्भ 
हांत जग गये | इस हेप्टि स भी जसहयोग आलोजन की सफ्तता सिद्ध नहां हा पायी! 
परतु इन कमिया वे हात हुए भी इस आटोत्स को पूणतया असफत नही क्या जा 
सकता । राष्ट्रीय स्वतजता सम्राम के इतिहास में नस आहावन के प्रभाव का अमाय नही वहा 
जा सकता | यद्यपि याधी जी स पूव तिवर ने राष्छीय आलावत को जनता या आडोजन बनाने 
वा प्रयास क्या था तथापि गाधी जी के इस आदानन न जिस विद्यत्‌ प्रवाह स रुस तुरन्त दा 
वो आम जनता वा झान्तो तन बनाने में सफलता ध्राप्त की बहु श्रय तो तिलक तक को कभी 
शलाप्य नहा हां सका था। तिवव की स्वयाय की धारणा को दा वी कौन कान मे फयाने वा 
काय वतस आन्दोनन ने क्िया। वह्टिप्यार नथा स्वतगी आदातन कौ शस्सन व्यापक हुप से 
रचनात्मय बनाया ( विश सस्या से चरखा तया हथ-करघा का निमाण हुमा । दच भक्त मताआ 
तथा जनता ने साही का उपयाग वरने का संवत्य ते निया । इस प्रकार इस आन्टालन ने जनता 
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को आत्मनिर्भर तथा स्वदेशी का पाठ पढाया | इसने राप्ट्रीय आन्दोलन को एक नयी दिल्या प्रदान 
की । अब से राष्ट्रीय नेताओ को यह विश्वास हो गया कि केवल वैधानिकतावाद का अवलम्बन 
करके स्वतन्त्रता तथा शासन सुधारो की सॉँग पूर्ण नही हो सकती । इसके लिए संघर्ष करना 
पडेगा । अब जनता में यह विश्वास बढने लगा कि शासन की बुराइयो के विरुद्ध आवाज उठाचा 
तथा अन्यायपूर्ण शासकीय कानूनो एवं आदेशो का विरोध करना अनुचित नही है। 
असहयोग आन्दोलन ने राष्ट्रीय. आन्दोलन को इत्तना जनप्रिय बना दिया कि अब राणप्ट्रीय 
स्वतन्त्रता तथा शासन सुधारो की मॉग करना केवल थोड़े से शिक्षित वर्गों का विशेष हित नही रह 
गया । अर्थात्‌ अब जनसाधारण भी निर्भभता के साथ सरकार के दमनकारी कार्य-कलापो का 
सामता करने के लिए तत्पर हो गये । सरकार की बुराइयो को खुले रूप से व्यक्त करने का साहस 
जनता मे बढने लगा। राजनीतिक कारणो पर जेल जाना जनता के लिए एक प्रकार की तीर्य यात्रा 
सी हो गयी। इसका परिणाम यह हुआ कि राष्ट्रीय नेताओ का उत्साह भी बढने लगा। अब 
उन्हे आन्दोलन के लिए जन-सहयोग प्राप्त होने का पूरा आश्वासन मिलने लगा । देश के स्वतन्त्रता 
सग्राम की सफलता के लिए यह चीज सबसे अधिक वाछतीय थी। राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास 
मे यह सबसे पहला अवसर था जबकि आन्दोलन राजनीतिक भिक्षावृत्ति तथा वेधानिकतावादी 
तरीको को छोडकर एक क्रान्तिकारी आन्दोलन के रूप मे परिवर्तित हो गया । ऐसा अनुभव काग्रेस 
के नेता तभी करने लग गये थे, इसलिए उन्होने गाधी जी के आन्दोलन को स्थगित करने के निर्णय 
को दुर्भाग्यपूर्ण माना था। परन्तु सम्भवत गाधी जी अधिक दूरदर्शी सिद्ध हुए | भले ही आन्दोलन 
छोडने के सम्बन्ध मे उनके कुछ साधन समयोचित ग्रथवा पूर्णतया सही न रहे हो, तथापि आन्दोलन 
में हिंसा का तत्त्व आ जाने पर उसे स्थगित करना उनका युक्तिपूर्ण निर्णय ही कहा जा सकता है। 
यदि सरकार भी हिसापूर्ण दमन की नीति अपनाती और हिसा-प्रतिहिसा का वातावरण फैल जाता, 
तो भारत की जनता उस समय उन समस्त साधनों तथा क्षमताओ से युक्त नही थी कि वह ब्रिटिश 
शासन को उखाड फेकने मे समर्थ हो जाती । 942 के पश्चात्‌ की घटनाएँ तक इस तथ्य की 
साक्षी है कि उस समय जब ब्रिटेन बहुत अधिक निर्बेल हो चुका था, तब उसने 'भारत छोडो' 
आन्दोलन को दवा लेने में पूरी सफलता प्राप्त कर ली थी, 92-22 मे तो वह और अधिक 
सुदृढ़ थी, इसलिए इस आन्दोलन को दबाना उसके लिए बहुत कठिन बात नही होती । 
आन्दोलन स्थगन के उपरान्त गाधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम का उद्देश्य रखा । वह 
सफल होता या न होता, परस्तु इसी बीच उन्हे वन्दी कर लिया गया । उधर उदा रादियो ने पुन 
कौच्सिल श्रवेश की नीति अपनाकर असहयोग आन्दोलन को दुवंल बना दिया। 92-24 की 
अवधि मे उनके सहयोग से 99 के अधिनियम को कार्यान्वित करने मे सरकार सफल हो गयी । 
इस अवधि में उदारवादियों ने कई नये कानूनो को पारित कराने मे सफलता प्राप्त कर ली । साथ 
ही सरकार भी उनकी माँगो के फलस्वरूप 99 के शासन-सुधार कानून की कमियो को टूर 
करने की दिशा मे प्रवृत्त हो चुकी थी | अत इन परिस्थितियो के सन्दर्भ मे अब काग्रेस को राष्ट्रीय 
आन्दोलन के भावी कार्यक्रम को नये ढग से निर्मित करने की आवश्यकता थी । 


प्रश्न 
उन परिस्थितिये। पर अकाश्न डालिए जिन्होंने 920 मे गाघी जौ के नेतृत्व मे असहयोग आन्दालन को जगम दिया । 
2 लिलाफ्न तो दालन से जाप क्या समझते ह ? क्या भापकी राय में खिलाफत के साम्प्रदायिक प्रश्न को 
राष्ट्रीय जान्दोलन की भागों में स्थान देना उचित था ? 
3. असहयाग जादोलन का भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव पडा २ 


9 
स्वराज्य दल 


(5५4027 7407४) 








सम्वराज्य दल को स्थापर्ना 


किसी भी जन-सगठन वा उद्दःय एक हाते हुए भी उसके संदस्यां के मध्य साधना तथा 
काय-पद्धति के सम्गध मे मतभट हाता ही है। एक विद्याज् देशयापी राजनीतिक दत के सम्बंध 
में यह बात और अधिक तथ्यपण है । प्रारम्भ स ही कर्शिस व बतगत नेताजा के मध्य ऐस मतभेट 
परत रह थे । 905 मे इन मतमभेटा वे कारण वाग्रस वे दो दत वन गये थे | दोता म 9]6 भ 
समभौता हा जाते पर भी 99 म पुन बई नता वाग्रस से असम हो गए थे जौर उहाने 
उदारवादी सगठन वा निर्माण करवा 99 के सुधार कानून वे अआतगत कौसिसित प्रवेश का 
वायब्रम अपनाया था । जो नेता काग्रस मे बने रहे उनके मध्य भी प्रतभेटा वी प्रक्रिया एक अनोखे 
हग की सिद्ध हइ। भ्रारम्भ में गाधी जी सरकार के साथ सहयोग वी नीति चाहते थे और 
चितरजन टास श्सके विरोधी थे। टीघ्र ही धारणा विकुत उठी हो गथी। गाधी जी के 
असहयोग जादोवन का प्रस्ताव सितम्बर 920 व विशेष अधिवणन मे थोरे से बहुमत से ही 
पास हो सका था | 922 मे असहयोग आलोप्तन के स्थगन वे परिणामस्वरूप वाग्रस कायक्रम 
मे पुत रिक्तता आ गयी । गावी जी वे कारावास व कारण वह रिक्तता और अधिक बह गया। 
अब यो जैवा उठ यये 4 छह बावी कायकम तयार वरना था / इस अतयत अमुख विवरणन 
हास मोतीवाज नहरू राजगोपाताचारी अबुतक्तराम आजाद जवाहरगाज नेहह आनतिये। 
लिदाफ्त आलोवन की समाप्ति हो जाने पर अनेक मुग्निम तेताआ ने धाग्रस शायद्रम से हाथ 
खीच जिया और वे पुत साम्प्रद्यिक्ता की नीति का अनुसरण करन जग थे । 

922 मे गया थे काग्रस अधिवेशन मं सी आर दास मातीवान नहर आति ने काग्रस 
कायबत्रम का विरोध क्या | परतु राजगोगाताचारो सह नता ग्राधीवादी वायद्रम मं परिवतन 
भी पिराधी बने रहे। अत बचितरजन दास ने वाग्रस स त्यागपत्र देश़र एवं नये स्वराय-दतव का 
निमाण विया । 923 के जत में 99 थे चासन सुधार अधितियम व अतगत्त टिवीय आम 
चुनाव होने वात 4 | अत स्वराय दतव के नेताओं ने इन निवाचता में भाग जेवर वीजमित प्रवत 
शरा अदर से 99 के शासन सुधार वानुन वे' कायावयन को अवरुद्ध व रता अपना उद्तय 
बनाया । ]923 के सितम्यर माप्त में मौताना अबुनकताम आजाद वो आयशता में 
बाग्रस था एक विद्वाप अधिवनन टिठी में हुआ शिक्तमम कौसिलन प्रवेश वे प्रस्ताव कौ काग्रस न 
अधिदत रूप से स्वीकार कर लिया | फरवरी 2924 मे जब महात्मा गाधी जन से छूठ ता घाट 
स्वराप्य दव वी वौसिल प्रवेश को नीति स सताप नहा हुआ । साथ ही उहें बच भी समाधान हटा 
गया था वि पुन असहेयाग आल्टालन वी टिशा मे प्रत्याववन भा सफत वायक्रम सिद्ध नहा हा 
सरगा । 

इस स्थिति मे एवं तशण स्पप्टतया इष्टिगोचर हाने लग गय थे वि एवं थार पुम॒ बाग्रस 
मे विभाजन हो जान बता है। परिवतनवाही तथा अपरिवतनवादी एक्दरुसर व साथ विसो 
प्रक्‍गर समभौता करें अयया काप्रस विभाजित जायंगी यह समस्या गाधी जी के सामने थी । 
स्वगाय दल ने कौ सन प्रवेश मे पर्याप्त सफ्वता प्राप्त वर तो ची। अत ॥925 में गाया जो 
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ने काग्रेस के सदस्यो को यह छूट दे दी कि वे 'कौन्सिल-प्रवेश' अथवा 'रचतात्मक कार्यक्रम में से 
जिसे ठीक समभे उसे अपनाये । इस प्रकार काग्रेस विभाजित होने से बच गयी । कौन्सिल प्रवेश 
के कार्यक्रम के समर्यक 'स्वराज्यवादी' कहलाये । 


स्वराज्यवादियों के उद्देश्य तथा साधन 


स्व॒राज्यवादी दल का प्रमुख उद्देश्य गाधीवादियो की भाँति ही देश के लिए स्वराज्य 
(स्वशासन) की प्राप्ति करना था चूँकि 99 के सुधार कानून मे स्वराज्य की उपेक्षा की 
गयी थी, अत यह कल कम से कम ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत भारत के लिए औपनिवेशिक 
स्वराज्य की प्राप्ति को अपना प्रमुख उद्देश्य मानता था। परन्तु इनमे तथा गाधीवादियो मे 
साधनों की भिन्नता यी। स्वराज्य दल सविनय अवज्ञा तथा असहयोग आन्दोलन की नीति न 
अपनाकर कौन्सिल प्रवेश द्वारा वहाँ से साविधानिक सुधारों की उपलब्धि करना चाहता था। 
कौन्सिल प्रवेश के कार्यक्रम का दुसरा उद्देश्य यह भी था कि निर्वाचनों मे भाग लेकर आम 
जनता मे राष्ट्रीयता के विचार भरे जाये । 
स्वराज्यवादियो की कौन्सिल प्रवेश की नीति का दूसरा लक्ष्य यह था कि कौन्सिलो मे 
जाकर वे अयनी राष्ट्रीय स्वायत्तता की माँगो के प्रति जनमत का निर्माण करे । साथ ही कौन्सिलो 
में वे ऐसे प्रतिनिधियों के बहुमत का निर्माण करे जो वास्तव मे जनता के प्रतिनिधि अथच जनमत 
की अभिव्यक्ति करने वाले सिद्ध हो । 
कौन्सिल प्रवेश का एक लक्ष्य यह भी था कि उनमे जाकर वे सरकार की हाँ मे हाँ मिलाने 
की नीति न अपनाकर सरकार तथा नौकरशाही के अवाछनीय कार्यकलापो का विरोध करे । इस 
प्रकार वे शासन के अन्तर्गत रहकर प्रतिरोध की नीति द्वारा 99 के शासन सुधार कानून 
की कार्यान्विति के मार्ग मे बाधा डाले, जिससे कि सरकार को इस सुधार कानून को सशोधित 
करने के लिए विवश्ञ होना पडे । 
सरकार के कार्यों मे रोडा अटकाना, बजट का विरोध, सरकार द्वारा प्रस्तावित अवाछनीय 
विधेयको का विरोध, प्रशासन की बुराइयो की मिनन्‍दा आदि स्वराज्य दल के विध्वुसात्मक कार्यक्रम 
के अग थे । यह एक प्रकार से असहयोग तथा सविनय अवज्ञा आन्दोलन के ही रूप थे। अन्तर यही 
था कि इनकी कार्यान्विति सरकार के अन्तगगंत रहकर “अन्दर से होती थी । दूसरी ओर स्वराज्य- 
वादियो के कार्यक्रम का रचनात्मक उद्देश्य भी था। वे कौन्सिलो में रहकर ऐसे प्रस्ताव पास 
कराना चाहते थे, या ऐसे कानूतो का निर्माग कराना चाहते थे जिनके द्वारा सरकार को वैधानिक 
सुधार लाने तथा लोक-कल्याणकारी कार्यो को करने के लिए बाध्य किया जा सके । 
अन्तत , स्वराज्यवादी गाधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम तथा सत्याग्रह कार्यक्रम के विरुद्ध 
भी नही थे। 923 के चुनाव घोषणा-पन्न मे उन्होने स्पष्टतया इस नीति की घोषणा कर दी थी 
कि दल का प्रमुख उद्देश्य भारतवासियों को अपनी सरकार स्वय चलाने तथा नियन्त्रित करने के 
अधिकार को उपलब्ध कराना होगा । यदि सरकार जनता की इस माँग को ठुकराने पर तुलेगी, तो 
दल भी यथाशक्ति सरकार के सचालन को असम्भव बनाने की कोशिश करेगा । यह कार्य प्रथमत 
व्यवस्थापिकाओं के भीतर रहकर किया जायेगा, परन्तु यदि आवश्यकता पडी तो दल गाधी जी के 
सत्याग्रह कार्यक्रम को पूर्ण सहयोग देकर कार्यान्वित करने मे भी सकोच नही करेगा । 


है इस हृष्टि से स्व॒राज्य दल का उद्देदय वही था, जो समूचे रूप मे काग्रेस का था। अन्तर 
केवल कार्यविधि तथा साधनों का था। 


स्व॒राज्य दल की उपलब्धियाँ 


कल स्वराज्य दल की कौन्सिल-अ्वेश नीति को पर्याप्त लोक-संमर्थन श्राप्त हुआ । असहयोग 
कान्‍्दोलन की समाप्ति के पश्चात्‌ भारत के मतदातानों के समक्ष स्वराज्य दल के कार्यक्रम को 


7099 


स्वीह्ृति दने के सिवाय और काई प्िफाप भी नहा रह गया था । 923 के निवाचनों म॑ उदार 
वादियों का कौसिता से जगभग सफाया हो गया । स्पष्ट था कि अब दश प्रमी जनता उदारवादियां 
वी जिटिश राज परस्त नाति स उब गयी था। इस निव्चिन मे स्वरायवातिधा को केटीय 
व्यवस्थापिका म ]45 मे से 47 स्वान प्राप्त हुए और यही ठन सबसे बडा दव या । के ीय 
व्यवस्थापिका क॑ निम्न सतन मे 45 बुत स्थान थ जितम से 05 निर्वाचित सदस्या के विए 
थे । “नम स 47 स्थान स्वरा-य दत को प्राप्त रा जाना देव वां एक बहूते वही उपलाध थी। 
मध्य प्रर्णश की विवान परिपद्‌ म॒ दस दे वा स्पष्ट बहमत प्राप्स हो गया। वगात से भी दस 
पयाप्त अधिक बहुमत प्राप्त रहा। अय प्राता का विधान-परिपता मे भी रसती प्स्या पर्याप्त 
अधबिक थी । 

कंद्रीय विधानसभा म प॑ मोतीजात नेहरू स्वराय देव के नता थ। उ हू क्वानसभा के 
भय राष्ट्रवादी तथा म्वतन सदस्या का समथन प्राप्त +रने से सफ्वता सिल गयी। मातवीजाज 
जी के अय कमठ साथिया म॑ं विटठतभाट पटत रामास्वामी आयगर मदनमोहन मौजवीय विपिन 
चा? पाव आदि थ । परिणामस्वरूप उनके प्रयासा स फरवरी 924 मे विधानसभा ने यह प्रस्ताव 
पास कर जिया कि शासन सुधार कानूत 799 भ एंसा सयोवत किया जाए कि जिसस भारत 
मे पृण स्वायत्त शासन से युक्त उत्तरदायी सरकार वी स्थापना की जा से और अपसायज्ा के 
सरक्षण हंतु एक गाव सेज सम्मेवन बुवाया जाए जिसत्री सस्तुतिवा के आधार पर भारत के जिए 
एक संविधान वा निमाण किया जाए | वे तय विधानसभा को भंग करवे नव निर्वाचित विधानसभा 
वा समल उस सम्रिधाव को पारित करने सथा जिटिश ससद द्वारा उस वानुती रूप प्रदान करत थे 
हनु भेजन वी य्यवस्था की जाए। यह प्रस्ताव साविधानिक विवात्त के दतिहास म वहूत महत्त्वपूण 
स्थान रखता है । साथ ही स्वरा'य दव क॑ कीचिन प्रवेश वे उपा बात में उसका पारित होना 
हज की एवं महान उपर्जा व थी । 

924 में अखित भारतीय सिवित सवा के सम्बंध म॑ जब तीग कमीचन की रिपोट 
व्यवस्थापिवा क॑ सामने रखी गयी तो मातीवाल जा वा नंतृत्व मं सभा न उसे अस्वोकार वर 
लिया । इस रिपोट मे यद्यपि भारतीय सिवित सवा मे भारतीया क प्रवेश का अनुपात 50/ सस्तुन 
किया गया था तथावि सिवितर सवा थे अधिकारियों कं लिए तने जपिंक सरक्षणा यूरोपीय 
अधियारिया के जिए बनने भत्ता तथा सुविधाओं की तथा सिविल सता को जोत प्रिय सरकार के 
नियञ्ण से मुक्त रखने वी सस्तुनिया थी वि उनका पूरा लाभ यूरोपीय सिवितदर सवा के अधियारिया 
वी प्राप्त हाता ! खाद म उ-च सदन (कौ सित जाफ स्टट) ने “से जिना सशोधना के पास वर टिया | 
वित्त विषयों तथा वित्तीय माँगा सम्पधी प्रस्तावा को अस्वीवार करने म सभा न॑ यह सिद्धान्त 
अपनाया जि! [० इ0ए9छञ25 ध॥। काठ हुताट गप0ट5 क्र वशा07८ए अर्थात जब ता वासियों 
या दुर नहीं किया जाता तब तक वाई वित्तीय माग स्वीवार नहा की जायगी। 

सद्यपि दस बीच दगतण्ड म मजटर दव वी सरवार बत गयी थी जिसने भारतवासियों का 
अनर आचाए थी पथापि प्विद्िंत सरवार न उक्त प्रस्ताव वा ट्ुवरा दिया परिणामम्वर्प स्वरायय 
डत ने आय राष्ट्रवादी सटस्या वा सहयोग से विधानसभा से अपनी प्रतिराध की वायवाहियाँ तीज 
बर दा | आगामी तीन वर्षों तव वे उगानार बजल का अस्वाज्ार वरते र*ु श्रौर गयनतर जनरल 
को अपने प्रमाणीवरण के अधिवारा बा सहारा तकर विभिन्न बजट प्रस्तावा तथा अनुटाना को 
स्वीहृति दनी पड़ी । समय-समय पर विधानसभा सरवार वी कायवाहिया वे विरुद्ध प्रस्ताव पास 
बरन पगा | घबई अवसरा पर रवराय दत ने सरकार वे हृदीने व्यवहार था दिखझ्द्ध प्ररुणन बरत 
हुए सहन से वहिगसमन भो किया । सररार टारां आयाजित उत्सवा सम निमाश्रणा फ्री उपशा या 
गयी । प्रस्तावा द्वारा राजनोतिव बलिया की रिहाई वी साँगें की गया | साप से स्वरशय दा मे 
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अपने प्रतिरोधात्मक कार्यक्रम को प्रभावशाली ढग से अपनाया । 

प्रान्तीय विधान परिषदों मे भी उनका कार्य भाग पर्याप्त प्रभावशाली सिद्ध हुआ । 
मध्य प्रदेश, मे जहाँ वे पूर्ण वहुमत मे थे, उन्होंने मन्त्रियद ग्रहण न करके द्वैध-शासन“का सचालन 
अवरुद्ध कर दिया और गवनेर को स्वय हस्तान्तरित विभागों के शासन का कार्य सचालित करना 
पडा । वगाल मे सी० आरण० दास के नेतृत्व मे भी स्वराज्य दल ने यही कार्य भाग सम्पन्न किया । 
अन्य प्रात्तो मे स्वराज्य दल की ओर से साविधानिक सुधारो की निरन्तर माँगे रखी गयी और 
शासन-नी तियो की घोर आलोचनाएँ की जाती रही । 

स्वराज्य दल के फरवरी 924 के प्रस्ताव का परिणाम यह हुआ कि सरकार ने सर 
एलेक्जेण्डर मूडीमैंन की अव्यक्षता में देव-शासन की कार्ये-प्रणाली के सम्बन्ध मे जांच करने और 
रिपोर्ट देने के लिए एक समिति नियुक्त की । मोत्तीलाल नेहरू ने तो उसकी सदस्यता तक स्वीकार 
नही की । समिति के वहुसख्यक सदस्य सरकार समर्थक थे। अत बहुसख्यक सदस्यों की राय थी 
कि द्घ-शासन प्रणाली सिद्धान्तत उपयुक्त सिद्ध हुई है। इसमे कुछ थोड़े से सामान्य परिवर्तनों का 
ही उन्होने सुझाव दिया । परन्तु अल्पसख्यक सदस्यो ने, जिनमे सर तेजबहादुर सप्ू भी शामिल 
थे, इसके मूलभूत सिद्धान्त को ही गलत बताकर उसमे विज्ञाल परिवर्तत करने का सुझाव दिया | 
सितम्बर 925 में जब यह रिपोर्ट केन्द्रीय विधानसभा के समक्ष रखी गयी तो प० मोतीलाल नेहरू 
ने हेघ-शासन-प्रणाली की कठोरतम आलोचना की, और फरवरी 924 के प्रस्ताव की भाँति ही 
मूडीमेंन समिति की रिपोर्ट पर सरकार के द्वारा रखे गये प्रस्ताव का विशाल वहुमत से विरोध 
किया गया और सरकारी प्रस्ताव पर 4 के विरुद्ध 45 मतो से सशोधन पारित किया गया। 
सशोवन जो मोतीलाल जी के द्वारा रखा था, उसमे यह मॉग की गयी थी कि ब्रिटिश ससद भारत 
की उत्तरदायी शासन की मॉँग को मान्य करे और तुरन्त भारत के विभिन्न दलो का गोल मेज 
सम्मेलन आहूृत करे जो सविधान को तैयार करेगा और उसे ससद अधिनियमित करे । 


नीति परिवर्तन 


स्वराज्य दल के कार्य-कलापो तथा उद्देश्यो मे कालान्तर की परिस्थितियों ने परिवर्तन 
कर दिया। दल का व्यवस्थापिकाओ मे जाकर सरकार की गलत नीति का विरोध करने का कार्यक्रम 
बहुत प्रभावशाली सिद्ध नहीं हो पाया। बगाल तथा मध्य प्रदेश मे द्वैध-शासन की स्थापना के 
अभाव मे गवर्नर हस्तान्तरित विपयो का शासन स्वय चलाने लगे थे । अन्य प्रान्तो में स्वराज्य दल 
के अल्वसख्यक होने के कारण उनके विरोध निष्प्रभावी सिद्ध हुए । स्वय केन्द्र तक मे प० मदनमोहन 
मालवीय तथा लाला लाजपतराय यह अनुभव करने लगे कि सरकार-विरोधी नीति हिन्दू 
जनता के हित में वाछवीय नही है। स्वराज्य दल की अडगा लगाने की नीति इस अर्थ मे 
सफल नही हो पायी उनके कार्ये-कलापो से शासन को कोई क्षति नही हो सकती थी । गवनेर 
जनरल के पास इतनी अधिक शक्तिया थी और उच्च सदन मे सरकार का इतना अधिक समर्थन 
था कि सरकार मनचाहे कानून बना लेती थी । 925 मे चित्तरजन दास की मृत्यु के कारण स्वराज्य 
दल में भारी रिक्तता आ गयी । अब शासन में रहकर निरन्तर विरोध तथा असहयोग सम्भव नही 
था। अत दल के अनेक प्रमुख नेताओ ने अपनी नीतियो में परिवर्तत करना प्रारम्भ कर दिया । 
राष्ट्रवादियों तथा उदारवादियो ने स्वराज्यवादियों की वजट सम्बन्धी माँगो को अस्वीकार कर देने 
की नीति से सहमति व्यक्त करना उचित नही समझा । इस प्रकार सरकार का विरोधी पक्ष समान 
नीतियो तथा विचारधाराओं से आवद्ध नही रह पाया । स्वय स्वराज्य दल के अन्तर्गत भी एकता 
नही रह सकी | केन्द्र में 925 मे प्रमुख नेता बी० जे० पटेल को केन्द्रीय विधानसभा का अध्यक्ष 
निर्वाचित कर लिया गया । मध्य प्रदेश मे एस० बी० टैम्वुन गवर्नर के कार्यक्रारी पार्पद्‌ बन गये । 
मोतीलाल नेहरू ने उन सदस्यों पर अनुशासन भग करने का आरोप लगाया जो दल की 
घोषित नीतियो के विरुद्ध आचरण कर रहे थे । परन्तु इसका परिणाम यही हुआ कि दल मे और 


अधिक विघटन हान लगा । अत स्वराय दत के छुछ सदस्या जयकर वलकर आलि ने जपनी चासन 
विराबी नीतिया का तिथिल कर जिया | जब व्तका सिद्धात उत्तरापधी सहयांग था हो गया | 
अवक सदस्यथा ने कई शासकीय समितिया वी सदम्यता ग्रहण कर तौ। स्वय पत्ति नह्झः भी 
स्वीन समिति के सदस्थ वन गये ये। दव का जनता के म*य सगठवात्मत्र कायक्रम भी स-तांपणनक 
नही थ। कौसिता क॑ काय-कापा मात्न स दद जनता को प्रभावित नहीं कर सकता था। 
उत्तरापक्षिया (680078098) तथा कट्टर स्वराय्यवादिया ब मन्य एकता लाने के प्रयास भी 
निप्फत सिद्ध हां गय । 


स्वराज्य दल का मृल्याक्स 


जिस प्र्रार असहाणंग जादावत के सम्बधध मे अनेक आविपुण धारण्यणांमे जायेयन 
वी ्षफ्तता को साीदिग्य बना दिया था और भ्तत उसे स्थग्रिय करना पता था उसी प्रफ्ार 
स्वरा य दत का प्रतिरोध का कायक्रम भी युक्तिपूण सिद्ध नहा हुआ । यह धारणा कि कौ सता 
मे जाकर विरोध के द्वारा चामन सुधार अधितियस की याजना के सचावन को अवष्द्ध कर दिया 
जायगा एक सिश्या घारणा थी क्यावि दस अविनियम व अतगत गय्नर जनरत तथा प्रानीय 
गवनरा को जिन सक्तिया से विभूषित क्रिया गया था उनके जावगत वे विधानसभाजा वी निरतर 
उपेता करके शासन को सवाजित कर सकते ये | केवत विराबथ के जिए विराब बोई वास्तविक 
मीति नहा है। श्सस विदावी पल वी प्रतिष्ठा नी बम हो जाती हैं। स्तराज्य दग का सगठत पदों 
निवल था। सफक्रे सदस्य जनता म अपनी जोत प्रियता बनाने मं सफ्ल नहां हां पाय॑ | दसरी जार 
इाग्रस के गाधीवारी नता जां रचना मक वायकब्रम से तंग ये स्वरा"य देने वी नीनिए से विद्ेय 
सहानुभूनि नहा रखते | जब जपने तीत चार साथ के कायकाब में इस दव वी वांछित सफ्तता 
के आसार निवय हो गये 

परतु सन असफ्तताओं वे बावज़ुद स्वराग्य दत के कायवजापों सथा उपयत्धियां ने उतवे 
उद्टेशय को बहुत छुड अश मे सफर बनाया । मू तैमत समिति की नियुक्ति साइमन क्मीहान का 
निश्चित तिथि स दा व4 पूव नियुक्ति तथा गाँव सेज परिषद्‌ की “यवस्था स्वराष्य दल के काय 
क्यापा के ही परिणाम थे । असहयोग आदोवन के स्थगन वे प*चाव्‌ राष्ट्रीय आददोजन में जो 
रिक्तता आ जाती उच्त स्वराय दल न पूण किया और राष्टवादी धारणाआं को जनता के मध्य 
जीवित रखा | 

इस देव के काय-वताया ने से केवा देशवासियों को ही अपितु शावकाी को भी यह 
समाधान कराया कि 9]9 की सुधार योजना दोपपृण है। बौ सिवा मे जावर सरकार के 
स्व दाचारी काय-कजाप। का विरोध करवा दव ने जनता को सत्र छाचारी शासन के विर्द्ध सचत 
वनाय॑ रपा । साथ हो दस दव ने जतता वी रस घारणा को भा बन ॒प्रदात क्या कि विटशी 
गामन के अत्याचारा का विरोध विया जाना चाहिए। ”स दव ने उतारवाटी दन या अन्त वरा 
टिया ओर सरकार को भी यह लाभास हो गया कि जनता के प्रतिनिधि सदस्य चासन व साथ 
सहवाग की नीति का अधानुमरण नहा करंगे। 

परतु 926-27 वा वात राष्ट्रीय आटोवन के रतिहास मे अथकार का बाव सिद्ध 
टूंआ। उत्त अवधि मे देश मे जनक स्थानों पर साम्पटायिता दंगे छिे। था तो *न दगों का 
सिजसिता पहन ही प्रारम्भ हो गया था | परतु 926-27 के दगा न राप्टेय ऑटॉनन ये 
वदेत प्रभावित किया | अब यह स्पष्ट हो गया कि हिंदू मुश्तिम एकता को पुनर्जीबित किया जाना 
सम्भव नहा है। स्व॒राय दल वी शक्ति भी क्षीण हाती जा रही दी। राष्ट्रीय क्ाटायन भा 
गतिशूय हा गया चा। अत इस सजीव करन वो विए नई परि यतिया लथा याजनाग्रा री 
आवश्यकता थी | 

स्वराय देते वी नौतियां तथा कायब्रमा बे अन्तंगत बास्तवित् उदहाया की पूर्ति व करमस 
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में जो भी कमियाँ रही हो, यह श्रेय तो स्वराज्य दल को मिलता ही है दि उसने भारत सरकार 
को यह समाधान कर दिया कि औपनिवेशिक नमूने की सत्ता का हस्तान्तरण एक ऐसा मामला 
था जिये किसी निड्चित अवधि के भीतर अव्यावहारिक तथा अप्राप्त समभकर एक किनारे पर 
रख दिया जाये |! स्वय वाइसराय के गृह सदस्य मेलकम हैली ने इसे एक जीवित मामला कहा 
था । स्वराज्य दल ने यह सिद्ध कर दिया कि भारत के राप्ट्रीय नेताओं में कितनी उच्च कोटि की 
सासदीय क्षमता थी और ससद में एक प्रभावशाली विरोध प्रस्तुत करने की तथा निर्वाचनों के 
निम्ित्त सगठनात्मक क्षमता भारत के राष्ट्रीय नेताओं मे कितनी श्रेष्ठ थी। इस दल को सबसे 
बडा श्रेय इस वात का प्राप्त होता है कि इसते 99 के शासन सुधार कानून की निरर्थकता को 
स्प'ट कर दिया जो न॒तो ब्रिटिय नमूने की ससदीय शासन प्रणाली का द्योतक्त था और न ही 
अमरीकी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का । अतएवं उसका कार्यान्वयन अव्यावहारिक सिद्ध हुआ । 
स्वय लार्ड रीडिग की घारणा थी कि यदि स्वराज्य दल, राष्ट्रवादी तथा स्वतन्त्र सदस्य एक जुट 
होकर सरकार का विरोध करते रहते, तो सरकार के लिए ज्ञाही आयोग को और अधिक जल्दी 
नियुक्त करने की माँग को ठ्ुकराना कठिन हो जाता । इस हृ्टि से स्वराज्य दल ने वैधानिक एवं 
सहयोगपूर्ण ढंग से सरकार की अ्रवाछनीय नीतियों का प्रतिरोध करने का एक नया तरीका निकाल 
सरकार को यह स्पष्ट कर दिया कि भारतवासी अपनी स्वायत्त शासन की माँग को पूर्णतया सही 
परिपेक्ष मे रख रहे थे । शासको को इस भ्रम में नही रहना चाहिए कि भारतवासी स्वशासन की 
क्षमता नही रखते । 


श्रश्न 


£  स्वराज्य दल का क्या उद्देश्य थे ? अपने उद्गदेश्यो की प्राप्ति मे उसे कहा चक स्रफलता मिली ? 
2. स्वराज्य दल की असफलता के कारणों पर प्रकाश डालिए । 


() राष्ट्रीय आादोलन 


[0 
पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य पृष्ठमूमि 


(“श एए ए00ए7४& 5५5४७&॥२७७ 88९६ (7२०ए७घ०) 





साइमन कमोचन 


भारताय वासन युधार अधिनियम 99 के अनुन्दत 84 में यह प्रावियान कया यया 
था कि दस अधिनियम वे पारित होन क॑ दस वय पहचात्‌ दस काबून के अतगत स्थापित तासत 
“ग्रवस्था प्रनिनिध्यात्मर सस्थाजा आदि बी सम्मंध मे जाच करन तथा उनम सुधार परिवत्तन 
जाति के सम्पाध मे रिपोट हसन के जिए एक कमीशन की नियुक्ति वी जायगी | इसके अनुसार 
एसा क्मीयनत 929 मे नियुक्त किया जाता था। परतु प्रिटित सरकार न त्सकी नियुक्ति करने 
का निणय निवारित समय से दो बप पूव ही (ग्र्थात्‌ 4927 मे) कर विया जौर नयम्बर 927 
मे ह्सकी नियुक्ति की घापणा कर ही । एसा क्‍या जिया गया दसक अनेक कारणा का जनुमान 
लगाया जाता है । एक धारणा यह है कि सस सुधार कानूत का भारतवासिया ने प्रारम्भ स ही 
तीत्र विरोब क्या था जौर निरतर व्सकी सर्मा ते तथा स्सके स्थान पर नये बाहून के निर्माण 
वी माँग प्रवत होती जा रही थी । स्वराय हवन ने विवात समाजा में जो प्रतिरोब वा रवया 
अपनाया था उसके अनुमार भी भारत की साविधानिक सुधारा की माग को लम्ब समय तक रोब 
रखना प्रिटिश सरकार के हित मे न हाता । यद्यपि इगदण्ड के विभिन्न राजनातिक हज क प्रमुख 
नेता पिताप रूप सं टोरी तथा उदार दवा वे राजनयिक काग्रस तथा उसके जय सताआ और 
स्वराय ठल वी गतिविधिया का नजवाछुनीय ब्रान्तिवारी तथा अनुत्तरटायित्व पृण मानत रहे और 
भारत की स्वापत्त शासन की मांग को ठुकरात रह थ सथापि वा सराय जाल रीटिग को बड़ी 
बंचनी दा अनुभव हो रहा था। व्यवस्थापिवा मे आ्राय दित सरवारां प्रस्तावां वा विरोध उसवे 
लिए अमह्य हो रहा था | अत ैस कमीशन की नियुक्ति करत मे शीज्नता की गयी । दूसरी धारणा 
यह है कि 926 मे भारत म॑ साम्प्रतायित तनाव वेट _ गया था अत उज्िटिश सरवार हस घन्‍ना 
चक्र वा ताभ उठाना चाहती थी | एस समय पर कमीशन को यह सिफारिश ते का अवसर मिल 
जाता दि भारत मे साम्प्रतायिक मतभठ इतने दे हैं फि पूण उत्तरदायी शासन संचाजित करन 
की क्षमता भारतवासियां में नहां है। एक तीसरा हृष्टिकाण हाजण्ट में ददीय चथिति का भा 
बताया जाता है। तत्तातीत अनुटार दवाय सरवार का यह आभास हुआ कि !929 मे दगतण्ड 
के जाम चुनावां में मजदूर दत के जोतन बे आसार थ। अन यहि 929 मे कमीशन निपुक्त 
किया जायगा ता उसकी रिपॉट आटि क॑ सम्दाध मे मजदूर दत वी सरवार ब्रिटिश साम्राय क॑ 
हिता को उचित रूप से सम्पप्तन न करगी। टांटी नंताओं को यह भय था वि पअपिव दल की 
भारताय स्वायत्त शासन की साग के साथ सहानुश्रुति है। अत यति 929 मे एसा आयोग नियुक्त 
विया जायगा तो श्रमिक हब एस सत्स्‍्या व उसम स्थान तगा जां भारतीय स्वायत्त थासन वी 
मांग का पुरा करत वी सिफारिश वरग और ब्रिटिश साझायवाला नौतिया वा जसस अटहित 
होगा । टोरी नंता यह सहन करने को भा सथार न थ दि आयाग का नियुक्ति वी घोवणा से पूव 
भारत वा कटीप व्यवस्थातिता मे राष्टवाट तत््वा व बटूमन से फिर एसा माँग का प्रस्ताद पाम 
है। जाय क्याति यरतिं एसा हुआ तो दस तत्त्व वा एपा प्रचार करने का लाम मिय्गा मि उठाने 
शिटिंय सरगार को एस आयोग की नियुक्ति व लिए विद कर दिया था । इसस व्यवस्थाविवा के 
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अगले चुनावों मे उनकी लोकप्रियता बढ जायेगी ४ अत श्षीघ्र ही कमीशन की नियुक्ति कर दी 
गयी । भारत मे इस अवधि में युवक सगठन तथा वामपथी संगठन जोर पकड रहे थे । इनके ऊपर 
रूसी क्रान्ति तथा समाजवादी विचारधाराओ का प्रभाव था । इसलिए भी ब्रिटिश सरकार शीघ्र ही 
भारत के लिए नये वैधानिक सुधारो को लाने की चिन्ता मे थी, ताकि युवक सगठनों की गति- 
विधियों को दूसरी ओर मोडा जा सके । इस प्रकार अनेक परिस्थितियों तथा कारणो से ब्रिटिश 
सरकार को ऐसा कमीशन तुरन्त नियुक्त करने के लिए विवश होना पडा । 


साइमन कमीशन की नियुक्ति 


99 के सुधार अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत नियुक्त किये गये इस ससदीय आयोग 
को साइमन कमीशन इसलिए कहा जाता है कि इसके अध्यक्ष का नाम सर जॉन साइमन था । 
इस कमीशन मे अव्यक्ष सहित कुल सात सदस्य थे। ये सभी अग्रेज थे । इस कमीशन की सबसे 
बडी कमी यही थी | इसी के कारण भारतीय जनता के प्रत्येक वर्ग ने इसकी नियुक्ति को देश का 
सवसे महान्‌ अपमान समझा और विविध स्थानों द्वारा इसके प्रति विरोध प्रकट किया जाने लगा। 
जब इसके निर्माण पर भारत में आपत्ति तथा विरोध प्रारम्भ हुआ, तो ब्रिटिश सरकार की ओर 
से ऐसे तकनीकी तक दिये गये कि कमीशन में केवल ब्रिटिश ससद के सदस्य ही इसलिए नियुक्त 
किये गये थे कि उन्ही को ससद के समक्ष प्रतिवेदन करने का अधिकार प्राप्त है। इसके विरुद्ध जब 
यह तक रखा गया कि लाड्ड सिन्हा जो एक भारतीय थे और ब्रिटिश ससद के सदस्य भी थे, उन्हे 
क्यो नही लिया गया, तो प्रति-तक यह था कि यदि उन्हे लिया जाता तो भारतीय जनता के विविध 
स्वार्थों से युक्त अन्य वर्गों को उनकी नियुक्ति पर आपत्ति होती । साथ ही यदि विविध वर्गो के 
भारतीय प्रतिनिधि कमीशन मे नियुक्त क्यि भी जाते तो उससे कमीशन का आकार बहुत बडा हो 
जाता और उसकी उपयोगिता ही नष्ट हो जाती । इस प्रकार जो भी तक इस सम्बन्ध मे दिये गये, 
वे सब अपूर्ण एव सारहीन थे । इससे यह स्पष्ट हो गया कि भविष्य मे किसी भी साविधानिक 
सुधार योजना के लिए ब्रिटिश सरकार भारतवासियों का सहयोग नही लेना चाहती थी, अपितु 
उसके निर्णय का दायित्व केवल ब्रिटिश ससद पर छोडना चाहती थी । कमीशन की नियुक्ति की 
घोषणा भी ऐसे नाटकीय ढग से की गयी कि जिससे भारतवासियों को अपमानित ही होना पडा । 
5 नवम्बर 927 को गर्वनर-जनरल ने गाधी जी तथा अन्य भारतीय नेताओं को दिल्‍ली आने का 
निमन्त्रण दिया, और जब वे वहाँ पहुँचे तो गवेनर-जनरल ने उन्हें वह कागज थमा दिया, जिसमे 
साइमन कमीशन की नियुक्ति की सूचना थी। गाधी जी ने व्यग्य करते हुए कहा कि जब गरव॑तर- 
जनरल इस पत्र को एक आने के लिफाफे में भेज सकते थे, तो उन्हे हजारो मील की यात्रा करते 
हुए इतने नेताओ को इस छोटी-सी बात के लिए बुलाने की क्या आवश्यकता पडी । परन्तु साइमन 


कमीशन की नियुक्ति से सम्बन्बित यह घटना राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास मे अत्यन्त महत्त्व की 
घटना सिद्ध होने को थी । 


कमीशन का वहिष्कार 


साइमन कमीशन से जिन सात सदस्यो को नियुक्त किया गया या उनमे से 3 रूढिवादी 
दल के, अध्यक्ष सहित 2 उदार दल के तथा 2 श्रमिक दल के सदस्य थे । इनमे से साइमन को 
छोडकर शेप कोई भी सदस्य उच्च कोटि के राजनेता नही थे, भले ही वे साविधानिक विधि नेता 
ह बा । इसमे किसी भी भारतीय नेता को सदस्य के रूप में न लेना ब्रिटिश साम्राज्यभाही 
नीतियों का स्पष्ट प्रमाण था। उन्हे केवल साक्ष्य के रूप मे कमीशन के समक्ष उपस्थित होने का 
3 वृह्याव (गाधाए0, ०07 6।, 60 


£ इसका उल्तेय ऋातिकारी आन्दोलन 


डे ञ ०५ ०-०. 
३ के अध्याय म पहले है क्रारि 
सरदार भगतमसह एसे विचार रखते ये । पहले कया जा चुका है। सुप्रसिद्ध क्रातिकारो नेता 
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प्राविधान किया गया था। कमीशन का रिपाट तयार हा जाने पर भारताय विधानमण्टत की एक 
प्रवर॒ समिति दस पर अपने विचार रखती और वमाशन तथा प्रवर समिति की रिपाट ब्रिटिश 
समत वी सयुक्त समिति के समत्‌ प्रस्तुत की जाती । दस प्रवार जसा डा ताराच” न तिखा है 
ब्रित्शि समठ वे सात सत्स्‍्या की रस पृणत प्रधुद्ध ज्यूरी (ण्ल्फा०ाश३ जालाहशा: [ए5) 
पम यह भाशा की गयी थी कि वह सखद को एक एसी समस्या पर सजाह दे जो अत्यधित घटित 
तथा एनिहासिक हृध्लि स विश्वब्यापां महत्त्व वी थी । * 
स्वय भारत मजी वर्नेन”ड तथा वाटसराय जाट इरविन का भय था कि भारत के भावी 
साविधानिक ढ़ाच के सम्बध म सताह दंत के जिए विदुद्धतया अंग्रज सदस्या हारा निर्मित भायांग 
को भारत मे भेजन की प्रतिक्रिया भारताय नताआ द्वारा इसका बहिप्कार करने के रूप म व्यक्त 
हागी | ये गिरिश नेता मारतीय स्वायत्त शासत का माग वा ठ्भवुशरान का धारणा स जितने जधिता 
प्ररिति थ उतना ही झ्रवित्त उह त्स वास्तविकता का तान हां चुका था शि जब भारतीय नंतत्व 
वाफां प्रयुद्ध तथा जागरूक हो चुका ?। अतएवं उहात भारतीय नेताआ के विभित वर्गों द्वारा 
रस भायोग वा विराब किय जान तथा यहिप्कार क्यि जान वी भावनाआ पर बूलतोतिक विचार 
जारम्भ दर तिया। भारतीय विधान सभा के झप्यव विट्तभाई परज ने जा उस समय हग्जएट 
की यात्रा पर गय हुए थ जा” वर्केतहड का स्पप्टसया बता टिया था वि एस जायाग का भारत 
में पूण बहिष्कार किया जायगा । वाड हरविन ने भारत मजी को सूचित क्या था दि वट भारत 
वा मुसतमाना उहारवानिया तथा राजा-महाराजाजणा वी सहायता से विरोधी (हिदु) काग्रस से नियत 
लेगा । उसने बताया कि मुसतमान अग्रजा क॑ सिन्र हैं औौर वे कमीशन का वहिष्कार नहां बरेंग। 
राजा व नवाब ता पूणतया अग्रजा के साथ है। ”स प्रवार प्रिटिश शासक आयाग का भारतीया 
द्वारा बहिप्वार क्यि जाने वी सम्भावनाआ स पु परिचित थ। साथ ही भारत म कमीशन का 
बहिप्यार किय जाने वी स्थिति म॑ सम्भावित आन्दाजन का बन प्रयाग द्वारा कुचनन के जिए 
भी सरवार सतक थी। 
बमीरन व निर्माण भ जो दोष थ व तो भारत वा जिए अ्पमानजनत थ ही साथ हा 
त्मवे उदहाय भी भारताय जनमत का माय नही थे | कमीवन यह जाँच करन वा जिए नहा था 
रहा था कि भारत मे उत्तरटायी शासन का सचावन वरन वो थापना किम प्रवारवी जा सवता है 
अपितु उसे मूतरूप से यह बताना था ति भारतवासी उत्तरदायी शासन का सचाजन करन की क्षमता 
रखत हैंया नहां। जत यह स्वाभाविक था कि जिटिय ससद द्वारा पूणतया अग्रजास निर्मित 
आयोग वी सस्तति जंकर भारत के साविधानिक भविष्य का निर्धारण विया जाना भारतीय पनता 
के आत्म-सम्मान वा भारी चुनौती थी। श्सतिए सार “श मे सभी राजनानिक दता न कमीशन 
वा विशेध तथा वहिप्यार वरने व सका विथा )। अबंज झुजिभ जोए था एप वंग बसा 
समय था; जिन्ना व सहयागी मुस्विम लोग दे नता भा हस कमीशन के बहिप्वार व समथतां मं 
मस थ। स्वय जिप्ता नसप्र शिवस्वामी अय्यर एनी जेट आहटन रहीम अबी इसराम चिमने 
लात सीत॑जवाल जालि क॑ साथ उस वक्तत्य पर हस्ताक्षर किये थ जिसमे यह माँग वी गया थी कि 
भारतवासी एस आयाग के साथ वाय बरन मे भाग न जेंग और न उस कोर्ट सहयांग हेंग्रे । भारतीय 
जनता न सती नियुक्ति बा एक राजनातिक धुतता अथच भारत का घार अपमान माना । 
साप्रस कम्प मे सदी नियुक्ति की प्रतित्ििया यहूं हई कि ल्सिम्बर 927 को महास 
अधिवशन म वाग्रस ने सरस्ा पृण बहिप्पार करन वे सकप विया। उत्ररवादी संघ 
महम्मट घी जिश्ला के नंतव मे मध्विम लाग वे एवं वग॑ हिंदू महासभा जाहि ने भी हुसरा 
चहिप्पार करत का निनबय क्या | हस प्रवार कमीयन वा हणच्याती बहिलार हाता था ॥ फरवरी 
जराज ६ 6०एा ग्रशाओ ही ६८0 |पाज एणाॉइट दवा प्राध्यांफराड छा ?िडा]। व) ६७ $८ इए थ। 


है ड्टशह ? की जगा 6 ता की छाए ता है वात्या | एछातशछ़ी ८3060 जाएँ धिडठर 099 0 ४ 7] 
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928 में जब प्रथम वार कमीशन बम्बई मे पहुँचा तो देशव्यापी हडताल के द्वारा उसका स्वागत 
किया गया । 6 फरवरी 928 को केन्द्रीय विवान सभा में लाला लाजपतराय ने कमीशन के 
विरुद्ध यह प्रस्ताव रखा कि “विधान सभा सपरिषद्‌ गवर्नर-जनरल को सस्तुति देती है कि वे कृपा 
कर सम्राट की सरकार को ससदीय आयोग के प्रति जिसे कि भारत के सविधान का परुनरवलोकन 
करने के निमित्त नियुक्त किया गया है, विधान सभा के पूर्ण अविग्वास से अवगत करा दे ।' सरकार 
के गृह सदस्य ने भी इसका विरोध किया । वाद-विवाद के उपरान्त उक्त प्रस्ताव 62 के विरुद्ध 
68 मतो से पास हो गया । जहाँ कही भी कमीशन पहुँचा, वहाँ हडताल वाले भण्डो, प्रदर्शनो तथा 
साइमन वापिस जाओ' के नारो से उसका विरोध किया गया। सबसे अप्रिय घटना लाहौर 
में हुईं। लाला लाजपतराय, जो स्वय हृदय-रोग के मरीज थे, साइमन कमीशन विरोवी जलूस 
का नेतृत्व कर रहे थे। इस समय सरकार ऐसे प्रदर्शनो, विरोधो आदि का हिंसात्मक ढग से दमन 
कर रही थी। पुलिस ने लाला जी के ऊपर इतनी निर्दयता से प्रहार किया कि दो सप्ताह 
अस्पताल में रहने के बाद उनकी मृत्यु हो गयी । उत्तर प्रदेश की राजवानी लखनऊ मे भी पण्डित 
जवाहरलाल नेहरू तथा पण्डित गोविन्द बल्‍लभ पत के ऊपर भी ऐसे ही लाठी प्रह्मर किये गये । 

सवेत्र कमीशन का काम पुलिस की कठोर देख-रेख मे किया जाने लगा । प्रथम बार यह 3 फरवरी 
928 से 3] भा्च 928 तक और दूसरी बार ] अक्टूबर 928 से 3 अप्रैल 929 तक 

भारत में रहा | इसे अविकाश साक्ष्य केन्द्रीय व्यवस्थापिका की केन्द्रीय समिति तथा प्रान्तीय परिषलो 

की समितियों से प्राप्त हुआ। कमीशन तथा समितियों के प्रतिवेदन प्थक्‌-पृथक्‌ दिये गये | मई 
930 में ये प्रतिवेदन ब्रिटिश ससद मे प्रस्तुत किये गये । उस समय इस्लेण्ड मे रामजे मेंकडानेल्ड 

के नेतृत्व में श्रमिक दल की सरकार बन चुकी थी और कमीशन की रिपोर्ट मिलने से पूर्व ही 

प्रवानमन्त्री से परामश करके वाइसराय ने कुछ घोपणाएँ कर दी थी जिनमे गोल मेज सम्मेलन की 

स्थापना तथा भारत को औपनिवेशिक स्थिति प्रदान करने के आश्वासन थे । टोरी तथा उदार दल 

के नेताओ ने इस घोषणा का तीन विरोध किया क्योकि वे श्रमिक दल की सरकार की भारत के 

प्रति किसी भी सहानुभूतिपूर्ण नीति के विरोधी थे । 


कमीशन का प्रतिवेदन 


भारत की भावी साविधानिक व्यवस्था के सम्बन्ध मे साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट पेश 
की थी उसका क्षेत्र कुछ हप्टियो से व्यापक था, परन्तु कुछ मौलिक बातो के सम्बन्ध मे उसने 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हितो को जान-बृककर बचाया। इससे पूर्व राष्ट्रीय आन्दोलन के नेता 
निरन्तर औपनिवेशिक स्वराज्य सहश व्यवस्था की माँग करने आये थे । परन्तु दिसम्बर 927 के 
काग्रेस अधिवेशन मे औपनिवेशिक के स्थान पर पूर्ण स्वराज्य की माँग का प्रस्ताव पास कर दिया 
गया था। इसके विपरीत साइमन कमीशन की रिपोर्ट मे भारत की औपनिवेशिक स्वराज्य की 
स्थिति तक को पूणतया उपेक्षित रखा गया । रिपोर्ट का एसा व्यवहार भारत की जनता के लिए 
सबसे अधिक असन्तोष का कारण सिद्ध हुआ । अन्य सुझाव निम्नाकित थे 

(अ) प्रान्तीय शासन--कमीशन ने प्रान्तो की देव-शासन-प्रणाली को सिद्धान्त तथा 
व्यवहार दोनो हृष्टियो से दोपपूर्ण बताकर वहाँ पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त उत्तरदायी सरकार स्थापित 
करने की सस्तुनि दी। उसके मत से प्रत्येक प्रान्त को इतनी स्वायत्तता प्रदान की जाये कि वह 
स्वय अपने भाग्य का निर्माता वन सके प्रान्तो के प्रशासन मे केन्द्रीय सरकार तथा भारत मन्‍्त्री 
के हस्तक्षप का अवसर न दिया जाये। परन्तु प्रान्त मे शान्ति तथां व्यवस्था एवं अल्पसरयको के 
हितो का सरक्षण करने के लिए कुछ रक्षा-कवच (5४व४०४:१५) होने आवश्यक ह्‌। अत गर्वनरों 
फो विशेष शक्तियाँ प्रदान करके इनकी व्यवस्था की जानी चाहिए । 

(च) केन्द्रीय सत्कार--साइमन कमीशन सिद्धान्तत दँध-शासन-प्रणाली का समर्थक नही 
7ा। अत उसने केन्द्र के लिए अनुत्तरदायी स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था का समर्थन किया | 
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कमीरन के सत स एक सुहठ तथा शक्तियाती कद्दीय सरकार की चितातत आवश्यकता थी । परन्त 
के टलीय सरकार का यहू रूप्र अनिरिचत काज तक नहा बता रहना चाहिए | इसका यह अभिप्राय 
है कि कमीपत काजा तर से कट मे भी उत्तरदायों शासन की स्थापना के पक्ष में था परजु उसवा 
कोइ निन्चित समय निधारित नहां कर सत्र कि उसकी स्थापना कय से की जाये । चूकि कमीशन 
काठ भे सधामत चासन थी सम्भावना का »परिहाय मात रहा था छशिसकी अन्तयत जिटिय प्रानतों 
का अभिरिक्त देगी रियासत भा शामित्र हां जायगी जन उसकी हुप्टि मं तभी काटीय सरकार क॑ 
रूप मे भा परिवतन जाया जा स्वंगा जयति सध व्यवस्था प्रुण रूप से कांयम हां जाय। सम्पुण 
भारत सघ वा निर्माण करन वाता ववा या के दां भागा [प्राता तथा रियासता) को अलग 

अजग प्रकार की हासन परतिया के अतमत रहना जवाछीय एवं असमगतिपूण जगता है। अत 

व'भीशन की हृध्टि मे हन होता भागा को एक हा सघ व्यवस्था व अतगत समश्प शासन प्रणादी 
के अनुसार ताने के प्रयास किये जान चाहिए। इस हतु कमीनन ने बाठीय ब्यवस्थापिका 4 एसे 
विस्तार की सस्तुति ही जिपम प्रिटदित प्राता तथा दशा रियासता दाता का प्रतिनिशित्व हो । 
यह दाना तत्त्वा 4 सामूहिक मामना पर विचार करग्री । दस हतु सबिधान म एस सामूहिक विपयो 
की सूची भा निमित बर दी जानी चाहिए । 

(से) मताधिकार तथा प्रतिनिधित्म---मताधिकार तथा प्रतिनिधिव व सम्बंध मं कमीशन 
प्िटिश भासन की नीति स जाग नहीं गया । वयस्व मताधिकार वी बात वा उसने जव्यावहारिक 
एवं अवाछवीय बताकर ठुकरा दिया । परातु मताबिकार व॑ क्षेत का जौर जधिक बढान की सिफा 
रिए वी यप्री । साम्प्रदायिक ब्तिनिवित्त की व्यवस्था को न बवत उसने समथन ही दिया जपित 
उस और अधिक बटा चटापर जटित यान वा प्रयास क्रिया काटीय यवस्थापिका की दोता सभाओ 
वे जिए अप्रयक्ष निर्वाचन प्रणाली की सस्तति दर केटीय शासन के सम्बंध मे तोकतत्र की 
पूण उपेता वी गयी । रन सभाआ क॑ प्रतिनिधिया को प्राततीय व्यवस्थापिकाओं वे सदस्या द्वारा 
निर्वाचित करन की व्यवस्था सुभागी गयी । 

(द) साविधानिक परिवतन--भविष्य म॑ साविधानिक परिवतना व बारे मे वमीशन को 
अपने प्रति दर्शाय गय राष्ट्रध्यापी असताप का कट अनुभव हआ। अत उसने यह सस्तुनि दी 
कि भविष्य मे साविधानिक परिकततता के वादे मे प्रतिवटन दने व जिए वधितर आयोगा द्वारा जाच 
करन वी “यवस्था न रखी जाय । अपितु सविधान को हो दतना ताचपूण बना दिया जाय कि 
उम्म साविधानिक सशाधन करव॑ वाछित परिवतात जाय जा सर्वे । 


मूयायवन 


साइमन वाहन की रिपोट पर भिन भिन्न प्रदार की भ्तिक़ियाए हुई । जहाँ बूपतण्ड 
सहृश लखका वे मत से दस रिपोट ने ब्लितिण राशणनीतिशाम्त्र क पुस्तवावजय मे एवं जाय वष्ठ 
रचना वी वृद्धि की वहाँ भारतीय विचारका व राजनयिका व॑ सत से यट रिप्रोट रही की टाकरी 
में फयने वायव बृति थी। दस रिपोट पर व्ि़िश सरदार नवराश्न वाई भी कायवाहों न वरक॑ 
अगन गाल सज सम्मतना वे लिए हुसव' ऊपर विचार विनिमय करन का दरवाजा स्लोत दिया । 
निमतत ]935 व आारतीय रासन अधिनियम नी अनंत्र बात से रिवाट पर आधारित थीं 
परतु आचर की बात यह नै शिच्स शिीट मे जा थोडीसी अद्धात्याँ पी उनकी उपणः 
गरक॑ ]935 | वानून मे उहें प्रौर अधिव बुर ”ग से रखा गया! 

जिस दंगे में रस व्माशन को नियुक्ति की गयी थी और दसक प्रति जा ददणध्यापी असन्तोष 
क्ता था उन माटमों मे भारतीय जनमत द्वारा व्सख रिपॉट वा स्वाएत ता सम्भव नहा था परत 
रिपरट ने भारताय माँग को मूचभूत बातां को उपतित रसवर भारताय परिम्थितियां वो अमियों 
हु और अधिय जटिस बनाने पर जोर तिया । इधक कारण च्य रिपाट को अद्ात्या भी रुग्राप्त 
हो गया | एसा भी कहाँ जाता है वि पंदि भोरतवासा रस रिपोट गा विरोध से करत तो सम्भवत 


8 


प्रान्तीय स्वायत्त शासन की स्थापना 937 मे होने की अपेक्षा और जल्दी हो जाती । इस रिपोर्ट 
ने प्रान्तो मे रक्षा कबचो से युक्त पूर्ण उत्तरदायी शासन की जो सिफारिश की थी वे 935 के 
अधिनियम द्वारा प्राविधित प्रान्तीय स्वायत्त शासन की व्यवस्था से अधिक खराब नही थी । साइमन 
कमीशन से जो कि पूर्णतया अग्रेज सदस्यों से निर्मित था, यह आशा करना आत्तिपूर्ण था कि वह 
भारत की औपनिवेशिक स्वराज्य, वयस्क मताधिकार तथा पूर्ण उत्तरवायी शासन की माँगो को 
किचित सात्र भी प्रोत्साहन देता । उससे यह आशा भी नही की जा सकती थी कि वह साम्प्रदायिक 
प्रतिनिधित्व की समस्या को सुलभाने मे कोई ईमानदार प्रयत्न करता क्योकि एक ऐसी यही दवा 
थी जिसके प्रयोग से ब्रिटिश साम्राज्ववाद का भारत मे अस्तित्व वना हुआ था। इसके समर्थन मे 
ये तक दिये गये थे कि स्वय काग्रेस तथा लीग ने 96 में इसे स्वीकार कर लिया था। परल्तु 
इस तथ्य की उपेक्षा की गयी थी कि उक्त समकौता एक अस्थायी व्यवस्था थी और स्वय जिन्ना 
के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने 927 में पृथक्‌ निर्वाचन प्रणाली का विरोध किया या। नेहरू 
रिपोर्ट ने भी इसका विरोध किया था ।! जहाँ तक केन्द्रीय सरकार के सम्बन्ध मे कमीशन की 
सिफारिशो का सम्बन्ध है, उसका हृष्टिकोण प्रतिक्रियावादी बना रहा | एक अनुत्तरदायी केन्द्रीय 
सरकार की स्थापना की सिफारिश करना, वह भी उस समय जवकि राष्ट्रीय आन्दोलन पूरे जोर 
के साथ पूर्ण स्व॒राज्य की मॉग पर तुला था, सबसे दुर्भाग्यपूर्ण सुझाव था । कमीशन को इस बात 
का श्रेय दिया जा सकता है क्रि उसने सर्वप्रथम भारत के लिए एक अखिल भारतीय सघ-व्यवस्था 
की सिफारिश की यी । भारत की शासन-व्यवस्था के सम्बन्ध मे सघात्मक शासन-प्रणाली नित्तान्त 
आवश्यक थी। परन्तु सघ-व्यवस्था की स्थापना के निमित्त व्यवस्थापिका सभाओ मे अप्रत्यक्ष 
निर्वाचन प्रणाली का समर्थन करना 'घोडे के आ्रागे बग्घी को खडा करने” के सहश था । 99 के 
सुधार कानून तक ने सीमित मताधिकार के आधार पर ही सही, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की 
थी । परन्तु कमीशन द्वारा 4930 में यह सिफारिश करता क्रि केन्द्रीय व्यवस्थापिकाएँ अप्रत्यक्ष रूप 
से निर्वाचित हो, कमीशन के सदस्यो के किस तक॑ तथा सविधानवाद के किस अनुभव पर आधारित 
थी, वही लोग जाने । इस प्रकार समूचे रूप मे तत्कालीन राष्ट्रवादी शक्तियों के विकास की गति 
के सन्दर्भ मे साइमन रिपोर्ट किसी भी अर्य मे सन्‍्तोषजनक नहीं थी और भारतीय जनमत द्वारा 
ठुकराना पूर्णतया एक सम्मानजनक निर्णय था। 


नेहरू रिपोर्ट 


ब्रिटिश साम्राज्यवादियों मे जातीय अभिमान अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच चुका था | भारत 
में अपने साम्राज्यवाद को बनाये रखने तथा भारतवासियो की स्वायत्त शासन की माँगो को ठुकराने 
में अग्रेज भारतवासियों की अयोग्यता तथा अक्षमता को व्यक्त करने मे जरा भी नही सकुचाते थे । 
साइमन कमीशन की नियुक्ति करते समय अनुदार दलीय भारत मन्‍्त्री लाडे वर्केनहेड ने लाडे सभा 
में भारतवासियों को यह चुनौती दी कि भारतीय राजनीति से साम्प्रदायिकता इस सीमा तक बढी 
हुई है कि कोई भी भारतवासी समस्त साम्प्रदायिक वर्गों को मान्य संविधान बना सकते में अ्रक्षम 
है। ऐसी स्थिति में भारतवासियों द्वारा साइमन कमीशन का बहिष्कार करने मे कोई वुद्धिमत्ता 
व्यक्त नहीं होती । भारत मन्त्री की इस चुनोती को काग्रेस ने स्वीकार किया और 28 फरवरी 
928 को काग्रेस ने दिल्ली मे एक सर्वदलीय सम्मेलन झायोजित किया । इसमें लगभग 29 
सगठनो ने भाग लिया । इसके पश्चात्‌ 9 मई 928 को इस सम्मेलन की वम्वई मे पुन बैठक 
हु३ई। इस बेठक में पण्डित मोतीलाल नेहरू की श्रध्यक्षता में 9 सदस्यो की एक उप-समिति का 
गठन किया गया ।* इसका कार्य भारत के लिए एक उपयुक्त सविधान का प्रारूप तैयार करना था। 
3 ते 76 
£ ये सदस्य थे तेजबहादुर सप्र, 


्प _. अलो इमाम, प्रधान, शोयव वुरेशी, सुमापचन्द्र वोस, अणे, जयकर, 
एन० एम० जोशी तथा मगलसिह जो विभिन्न राजनीतिक भुटो से लिए गए थे । 
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समिनि के अन्यल पण्टिसत नहर के लाभ से जा रिपॉट तयार की गयी उसी का नेहरू रिपाट के 
नाम स जाना जाता ह। "स समिति न 25 बठकें करके एक सवमाय सविधान का प्रारप तयार 
शिया । यद्यपि यह एक परयाप्त हुस्तर काय था तथापि जितिए भारत मजी की चुनाता का यह 
सर्वोत्तम उत्तर था। नहर रिपाट तथार हा जान पर अगस्त 4928 मे सवदतांय सम्मतन की 
पुत उखसऊ मं डा अझसारी की जब्यतता मग्क बठक हु जिसम नहर रिपॉट को सम्मतन ने 
अपना सनुसममथन प्रत्नन जिया । 22 लिसम्बर 928 से | तनवरी 4929 तक कजवत्ता मं 
संवत्तीय सम्मतन के समक्ष सांतीतात जी न समिति वी ”स रिपाल का प्रस्तुत क्रिया । रस 
सम्मतन मे गाधा जी जितना प्रभति देश के विभिन्न वर्मो क प्रमुख नता उपस्थित थे । रा पब्रसारा 
न्‍्सक अध्यव थ। 


रिपाट के प्राविधान 


यह वात स्मरणीपय है कि स्ाविधानिय सुधारा कु पार मे सात्मन क्‍माशन को अपनी 

र्पाट सयार करन मे 2 बप वा समय जगा जयकि नहरू समिति न चट महांना म सविधान की 
“ग्रापक रूपरेखा सथार वर दा। कारण स्पष्ट है साटमन क्मीटन का ज्िटित साम्राय वे हिला 
का सरशण करना था जिसमे तथ्या को तार मरोट कर रखन म समय लगता स्वाभाविक था । 
दूसरी बात यह थी वि साट्मन कमीरन के सभा सदस्य जग्रज थ जिह भारत की स्थिति वा सही 
नान नहा था | उनकी खाज भौण तथा चारारतपूृषर साधना पर आधारित थी । दसत विपरीत नहर 
समिति भारतीय संविधान की व्यवस्था व॑ बार॑ मे स्वय स्पष्ट थी और जिस सविधान वो प्यार 
क्र रहो थी वह अपन देता तथा ”टावामिया के जिए था । यही कारण ” कि नहरु समिति की 
रिपाट भविष्य मे स्वतान भारत के सय्रिधान वी पुवगामी सिद्ध है” और साटमन बमीरन की 
रिपरॉट गाव मेज परिषद्‌ वे सुझावा की जटितता के जाव में पटकर 935 के चासन सुधार 
जेधिनियम का माग-हटक बनी जां पुणतया जागू तक नहां हो पायी । नेहरू रिपाट की प्रमुख 
सस्तुतियां निम्तन॑विखित थॉ-- 

([) सुदुर भविष्य सम भारत राय का स्वरूप सघात्मक शासन-व्यवस्था वाता ही हो सकता 
» जिसमे कट तथा प्रात पूु स्वायत्ततासी हा। लाता वे मध्य शक्ति वितरण संघीय आधार पर 
विया ताना चाहिए जौर अवरिप्ट विधय व” वे हाय मे रह । 

(2) वाटीय तथा प्रात्तीय सरवारे समठीय चासन प्रणाती के आावार पर निर्मित की जानी 
चाहिए और मा जमणहतीय उत्तरतटायित्व सामूहिक हांता चाहिए | 

(3) रिपाट मे यहू माय की गयी थी कि भारत का रात्नातिशीक्ष जौपनिवशिक स्वराण्य 
वी स्थिति प्रतान थी जानी चाहिए जसी की कनाहा बाति दशा की थी 

(4) व हीय यवस्थापिया वे हा सदन हांगे। जोव सतन (निम्न सहन) वयस्क सनाधियार 
वा आधार पर प्रत्यत रूप से चुन गय सतसस्‍्या का तथा उच मसलन प्रातोय प्रवस्यापिकाला द्वारा 
निवाधित सत्स्या वा होगा । प्राता मे एक्सदना मक व्यवस्थापिवाए होगी जिनक सटम्य वयस्थ 
मताधिवार द्वारा चुने जायग्रे। हने समाजा का कायकातन पाच वष वा हांता चाहिए । मतिमएहटजल 
हनव प्रति सामृहिदर ऋूप से उत्तरशयी हाग । परन्तु सरवारा व॑ स्थायिव व हित मे यह व्यवस्था 
भी बताई गयी थी पि प्रथम तान बष तक केबव भ्रष्टाचार सह जारापा पर हा माीमशरमण्टन 
अपियास हारा नियान जा सर्वेग । दाप हा वर्गों मे रहें यवस्थापविवा के विश्वास वयात हा पट 
पर बन रहने या हर हांगा । 

(5) नहर रिपोट ने प्रतिरता ये सम्बंध मे यह सस्तुति दा था वि प्रवानसत्री प्रतिरशा 
मंत्री विडश माजों नथा समस्त सनानायवा एवं हटा विशपच सह्स्‍स्या को एक समितिहा जा 
सनित मामा में सताह त्या करगा । 

(6) सहझ रिपाट वा एवं विधपता यट भा थी कि छसन स्विधान हारा नागरिशा वे 
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मौलिक अधिकारो की घोषणा करने तथा लोकप्रश्नुसत्ता के सिद्धान्त को अपनाने का सुझाव दिया था। 

(7) अल्पसख्यको के सरक्षण तथा सास्कृतिक क्षेत्र मे उन्हे स्वतन्त्रता देने की व्यवस्था भी 
वतायी गयी थी। साम्प्रदायिक आधार पर पृथक्‌ निर्वाचन प्रणाली का विरोध किया गया था । 
केवल मुसलमानों के लिए स्थान सुरक्षित रखने की व्यवस्था सुझाई गयी थी, परन्तु संयुक्त 
निर्गचन प्रणाली को अपनाने का सुझाव था | 

(8) सिन्ध के प्रृथक्‌ प्रान्त के निर्माण तथा पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त को पूर्ण प्रान्त की श्रेणी 
देने की भी सिफारिश की गयी थी । 

(9) च्यायपालिका के सम्बन्ध मे यह सुझाव दिया गया था कि भारत के लिए एक सर्वोच्च 
तथा अन्तिम अपीलीय न्यायालय के रूप मे सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जानी चाहिए और 
प्रीवी कौच्सिल मे भारत की कोई अपील ले जाने की आवश्यकता नही रहनी चाहिए । 

(0) देशी राज्यो के बारे मे भी कहा गया कि उनसे अपने राज्यो मे उत्तरदायी शासन 
स्थापित करने का आग्रह किया जाये, ताकि वे सघ में शामिल होने के लिए तैयार हो सके । परन्तु 
उनके विशेषाधिकारों का सरक्षण किया जायेगा । अर्थात्‌ सर्वोच्च सत्ता (?ध्यध्ा70०7०५) का अन्त 
नही होगा । वह ब्रिटिश शासन के हाथ से भारत की नई सरकार के पास आ जायेगी । 


रिपोर्ट के ऊपर प्रतिक्रिया 


भारतीय साविधानिक विकास एव राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास में नेहरू रिपोर्ट एक 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रलेस है। परन्तु तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियो के विकास-क्रम के सन्दर्भ 
में इस रिपोर्ट को वाछित समन तथा प्रोत्साहन प्राप्त नही हो पाया । ब्रिटिश शासको के द्वारा 
इसे स्वीकार किया जाना अप्रत्याशित नही था । वे तो साइमन कमीशन पर आश्ञा लगाये बैठे थे । 
ओऔपनिवेशिक स्वराज्य, पूर्ण उत्तरदायी शासन, वयस्क मताधिकार, यूल अधिकारो की प्रत्याभूति 
आदि की ब्रिटिश शासको से आशा करता कोरा स्वप्त था। साथ ही साविधानिक सुधारो की जो 
व्यापक रूपरेखा इस रिपोर्ट में प्रस्तुत की गयी थी, उसे मानना उसके लिए एक अपमान की बात 
होनी, क्योकि वे भारतवासियों को ऐसा कर सकने मे सर्वथा अक्षम मानते है। 
दूसरी ओर भारतीय राजनीति के विविध वर्गों ने भी अनेक आधारो पर इसे स्वीकार नहीं 
किया । स्वय काग्रेस का युवा तत्त्व इसका विरोध करने लगा। पण्डित जवाहरलाल नेहरू तथा 
सुभाषचन्द्र बोस युवा वर्ग के नेता थे | दोनो ने इस आधार पर रिपोर्ट का विरोध किया कि रिपोर्ट 
भारत के लिए औपनिवेशिक स्थिति मात्र से सन्तुष्ट है। इस वर्ग ने दिसम्बर 927 के काग्रेस 
अधिवेशन मे पारित पूर्ण स्वराज्य की माँग पर जोर दिया । 928 के कलकत्ता काग्रेस अधिवेशन 
में पण्डित मोतीलाल नेहरू काग्रेस अव्यक्ष होने वाले थे | अत उन्हे इस विरोध का सामना करना 
था। वे इसके लिए गावी जी की सहायता पर निर्भर ये । अधिवेशन मे विरोध का उत्तर देते हुए 
उन्होने यहाँ तक कहा कि “मैं ब्रिटेन के साथ सम्बन्धों को तोड लेने मे राजी हूँ यदि उसका हमारे 
साथ आज का सा व्यवहार वना रहता है। परत्तु मैं उसके ऐसे आचरण के विरुद्ध नही हूँ जैमा वह 
उपनिवेशो के साथ करता हे ।! परन्तु जवाहरलान तथा नेताजी सुभाप इससे सनन्‍्तुप्ट नही थे। 
ऐसा प्रतीत हुआ कि काग्रेस मे पुन विभाजन की स्थिति आने लगी है । अत गाधी जी ने हस्तक्षेप 
किया और यह वात स्वीकार कर ली गयी कि यदि ब्रिटिश सरकार नेहरू रिपोर्ट को 3 दिसम्बर 
929 तक स्वीकार कर लेती है तो काग्रेस इस रिपोर्ट को ज्यों का ज्यों स्वीकार कर लेगी । 
अन्यथा असहयोग तथा सविनय अवज्ञा आन्दोलन छेडा जायेगा जिसके अन्तर्गत करो को न देना भी 
शामिल है। 
अत कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट को सशर्त स्वीकार किया । परन्तु जब सर्वव्लीय सम्मेलन की 


स्वीकृति के वाद विभिन्न दलो ने पृथक से इस पर विचार किया तो अनेक वर्ग भी इसे स्वीकार 
(0 राष्ट्रीय आन्दोलन/5 


(£4॥ 


करन मे हिचके । सिक्खों के एक वग न दसे टसतिए अमाय्य क्या कि इसमे केवद मुसजमाना क॑ 
विए स्थान सुरावित रखने की व्यवस्था की गया थी | सिक्स भी अपन विए बसी हा सुरक्षा चाहने 
जगे । स्वय सुस्ततमाना के एक बगे ने जिसके नेता मुहम्मद अली जिश्ना ये इस स्वीकार नहां 
किया जिज्ना लपनी 4 सूत्रों माँगा पर डठे रह 7 राष्ट्रवादी मुसवमाना ने इसका स्वाकार कर 
विया | कुछ हरिजन भी ट्ससे सनुप्ट नही हुए | मौताना मुहम्मद जबी ने भी दसका विराध 
क्यि। 
जब 28 दिसम्वर 928 का सवदवीय सम्मेवन में नेहह रिपांट पर विचार क्या जा 

रटा था तो जिन्ना न साम्प्रदाग्रिक प्रतिनिधित्व व॑ सम्बध मे बुछ साधन रखे । उनका मांग थी 
कि वैटीय विधान सभा मे एक तिहाई स्थान मुसतमाना के विए सुरतित रखत की व्यवस्था बी 
जाय और पजाव तथा वगान की प्रातीय सभाआ मे जनसस्या वे झावार पर उनके तिए स्थान 
सुरतित रखे जायें | सिव को तुरत जतग प्रात कर दिया जाय न कि सविधान जागू हाने पर । 
अवशिष्ट चक्तिया प्राता को ही जायें । सविधात सरोवन का जविक्ारप्रत्यक सटन क 4/5 बहमत 
द्वारा तथा दोना सतना के सयुक्त रूप स मतदान के जाघधार पर त्िया जाय। सप्र न जिला थे 
सशापन वो “यावहारिक्ता की हृष्टि स उचित बताया परातु हिंदू महासभा क॑ प्रतिनिधि जयकर 
ने “सवा तीतर विराव जिया । मतदान पर जिया का सच्ावन गिर गया । यह एय बरी दुर्भाग्पपुण 
घटना थी जिसन साम्प्रदाधिक समस्या को भविष्य मे निरतर जटिततर बना दिया । सप्र के मत 
से जनसा्या के जाधार पर जब 27/ स्थान मुसतमाना को स्पयमेव मितरत थे और यदि 63 / 
उह और द॑ तिय जात तो कोर्ट आसमान तो नहां गिर जाता । एक भारी समस्या का समाधान हा 
जाता । यदि यह माना गया था कि उत्तरटायी शासन स युक्त विद्युद्ध लाकतजत्र म स्‍्थाना का 
सुरवित रखा जाना झसगत है तो स्वय नहर रिपराट सुरातित स्थाना की व्यवस्था व सिद्धांत का 
भान चुवी थी। वास्तविबता की उपतरा करके आत्यवादिता का जवतम्वत वरना उचित नहा था। 
यह भी जागचय की बात थी कि स्वय गांधी जी ने दस अवसर पर वाट विवाद म॑ भाग नहा तिया 
और समाधान व विए कोई हस्तलप किये बिना रिपाट को यथावत्‌ स्वीवार वर न का प्रस्ताव 
रखा । सम्मतन 4 इस “यवहार न जितना सहंश राष्टवादी तथा मुटम्भद अता सहण गावीवादी एवं 
दाना प्रभावधाती मुस्तिम नताओ को रुप्त वर या। यद्यपि रिपाट का सरकार न भी कतद 
स्वीकार नहीं विया सथापि हसन भारतांय मुसतमाना की एक्सा विरोधी भावनाआ को प्रयत बर 
शिया । जिध्ा ने अपना मत व्यक्त वरत हुए कहा कि यह तरीका वितगाव का है (7॥5 ॥$ ॥॥6 
एथशापह ० ७४॥$) । सौताना मौहम्मद जदी के हालहा मे हम्म (मुंसतमाना मे) तथा उनमे 
(वाग्रसिया सम) अब एव एसी लाटी आ गयी है जिसके उपर पुत्र का निमाण नहां हा सकता । 
ये मतभट बतते गये जीर बिटिया हासका का दस घटना से अताव हृपष तथा उसादू मित्र । इसकी 
सूचना जाट ्रविन न बढ़े उत्साह के साथ भारत मत्री को भेजते हुए विसा वि जब मुसदमान 
जोग हिंदुआ व॑ साथ एसी प्रतियांग्रिता करें ला सन्तुलन बनाये रखने के निमित्त हम भरसक 
पाय करते । 7 


पूण स्वतजतला वी मांग 


बोगवा मटी के प्रारम्मिक वर्षों मे हो काप्रम के उमद्रवाटा दते ने काग्रस को राजनांतिव 
भिशातृत्ति की नीति का विराध करता प्रारम्भ कर लिया था और 906 व कनयत्ता अधियशन 
में तोवमाय तितक के प्रभाव से वाग्रस ने अपना उदतश्य पूण स्वराय का माँग स्वाकवार वर 


 हतशा उल्सरा मुशिम साम्प्र"हशिता तथा देश का विभाजन बाल अध्याय से आ दिया जाहगा। 
का एक है के ॥# का ९ 443-[5 
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लिया था | परन्तु पूर्ण स्वराज्य का जर्थ पर्याप्त लम्बी अवधि तक ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत 
औपनिवेणिक स्वराज्य ही बना रहा । सूरत अधिवेशन मे उम्रवादियो के काग्रेस से पृथक हो जाने 
पर तथा तिलक के दीघं अवधि के कारावास के कारण पूर्ण स्वराज्य की माँग दवी पडी रह गयी । 
अन्य उम्रवादी नेताओं के ऊपर भी भारी प्रतिवन्ध लगा दिये गये थे । वाद मे होम रूल आन्दोलन 
का लक्ष्य भी औपनिवेशिक ढंग से स्वराज्य की प्राप्ति का ही बना रहा। 920 के लगभग जब 
काग्रेस का नेतृत्व गाधी जी के हाथ मे आ गया तो उन्होने भी पूर्ण स्वराज्य की माँग जैसी स्पष्ट 
घारणा व्यक्त नही की । वे भी औपनिवेशिक स्वराज्य सहझ्य धारणा को ही स्वतन्त्रता आन्दोलन का 
लक्ष्य मानते रहे | 927 के मद्रास अधिवेशन मे साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय 
करते समय पुत्र काग्रेस के युवा नेतृत्व के प्रभाव से काग्रेस ने अपना उद्देश्य पूर्ण स्वराज्य की 
प्राप्ति घोषित किया । महात्मा गाघधी ने इस प्रस्ताव का वहुत स्वागत नही किया । इसका अथे यह 
था कि भारतवासी अपने देश में ऐसी स्वायत्त शासन-प्रणाली अपनाना चाहते है जिसके अच्तर्गत 
भारत ब्रिटेन से अपना किसी प्रकार का साविधानिक सम्बन्ध नहो रखेगा । परन्तु गाधी जी ब्रिटेन 
के साथ ऐसे सम्बन्ध-विच्छेद को उचित नही समभते थे । 

928 के कलकत्ता अधिवेशन मे नेहरू रिपोर्ट पर काग्रेस को प्रस्ताव पास करना था। 
सितम्बर 928 भे जब काग्रेस कार्य समिति ने इस रिपोर्ट को अपनी स्वीकृति प्रदान की तो पण्डित 
जवाहरलाल नेहरू ने रप्ट होकर काग्रेस सचिव पद से त्यागपत्र दे दिया, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में 
ओऔपनिवेशिक स्थिति को स्वीकार किया गया था, जबकि जवाहरलाल जी काग्रेस के 927 के 
प्रस्ताव 'पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति” के उद्देश्य पर अडे रहे । उनके समर्यक सुभाष वाबू, आदि थे । 
स्पष्ट था कि इस प्रइन पर पुत्र काग्रेस मे विभाजन हो जायेगा । जब गशाधी जी ने नेहरू रिपोर्ट 
को समर्थन देने सम्बन्धी प्रस्ताव रखा तो पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने उस पर सशोधन प्रस्ताव 
रख दिया और सुभाष बाबू ने उसका समर्थन किया । इस पर गाधी जी ने हस्तक्षेप करते हुए 3। 
दिसम्बर 929 तक नेहरू रिपोर्ट को ब्रिटिश सरकार द्वारा मानने की तथा उसकी अनुपस्थिति मे 
काग्रेस द्वारा पुन असहयोग व सत्याग्रह आन्दोलन छेडने की शर्त रखी । यद्यपि पण्डित जवाहरलाल 
तथा उनके साथी इससे भी सन्तुष्ट नही थे, तथापि गाधी जी के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए इसे 
स्वीकार कर लिया गया | इस अवसर पर गाधी जी ने स्पष्ट किया कि 'स्वृतन्त्रता शब्द को यदि 
इस रूप मे व्यक्त किया जाये जिस रूप मे श्रद्धा तथा विश्वास की भावना से मुसलमान अल्लाह 
शब्द तथा हिन्दू राम या क्रृष्ण शब्द उच्चारित करता है तो यह एक कोरा ढकोसला होगा । 
स्वतन्त्रता शब्द कोरा शब्द-जाल मात्र नही है, अपितु यह एक वहुत बडी चीज है ।? गाधी जी का 
अभिप्राय यह था कि पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग तथा एक वास्तविक औपनिवेशिक स्वराज्य की माँग 
में कोई वडा अन्तर नही है । पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग केवल भावावेश् की द्योत्क है । 

काग्रेस के इस प्रस्ताव की प्रतिक्रिया ब्रिटिश कैम्प मे एक-दूसरे ही ढंग से व्यक्त हुई। 

929 के प्रारम्भ में इस्लैण्ड के आम चुनावों मे मजदूर दल के नेता रामजे मेकडानेल्ड को मन्त्रि- 
सडल वनाना पड़ा । इस समय मजदूर दल पूर्ण बहुमत में नही था। भारत को मजदुर दल की 
सब्कार से बहुत आश्ाएँ थी। मजदूर दल को अपने देश मे अनुदार तथा उदार दोनो दलो से 
समवन भाप्त करना था, अत वह भारत की स्वतन्त्रता की माँग को मानने की स्थिति से नही था । 
अक्टूबर [929 में वाइसराय ने यह घोपणा की कि 'भारत की साविधानिक प्रगति का 
स्वाभाविक मामला जैसा विचार किया जा रहा है यही है कि उसे औपनिवेशिक स्थिति 
(पणवापा00 #2009) भ्राप्त हो । इस घोषणा का भारत में बहुत स्वागत हुआ । इस दिल्ला में 
52828 44000 सहायता देने सम्बन्धी श्रमिक दल की सरकार के प्रयासों के प्रत्युत्तर मे 
सहयोग के लिए मर रहा हूँ ।” साथ ही उन्होने यह भी घोषणा की कि 
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यहि वास्तव मे औपनिवत्िक स्थिति मुझे प्राप्त हाती है तो मैं एस सविधान की प्रतीक्षा मे रह 
सकता हूँ । इसका प्भिप्राय यह था कि वे काग्रस के कलकत्ता अधिवेशन म पारित 3 दिसम्बर 
]929 तक नेहरू रिंपोट ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार कर जेने की शत को ढीता करने को भी 
दयार थ । परन्तु वाट्सराय की इस घोषणा की प्रतिक्रिया इग्तण्ट म॑ उत्टी हुई। अनुटारदवगोय 
नता चचित वर्मनहैंद (भूवपुव भारत मली) लाड़ रीत्गि आदि तो भारत को औपतिवणिक 
थिति दना पाप समभत थ। उदारदतीयथ नता लायड जाज ने भी इसवा विरोध किया । 
फ्तस्वरूप तत्तातीन भारत मानी वेजबुट बन ने अपनी प्रतिरक्षात्मक धारणा व्यक्त करत हुए इस 
घापणा वी पुनरक्ति की कि जिस रूप म उत्तरदायी चासन भारत म चत रहा है बह औपनिवेधिक 
६ थति का ही रूप है। उम्स वही सिद्धान्त है और यह जब भारत के अविकारों का अय बन चुका 
है । बन का यह कथन भारतीय जनमत के जिए एक निराचाजनक बात थी । गाधी जी जो ग्रभी 
तक औपनिवेशिय' स्वरा“य के कट्टर समथक थे अब पुण स्वरायवाटी होने लग गये। बाद मे 
$ सितम्बर 93] क यग इश्तिया स उठाने लिखा था कि काग्रस की हथ्टि से औौपनिवेधित स्थिति 
के मान ही पृण स्वराय है जिसभ जहा तक सम्भव हो इग्वण्ट के साथ ऐच्छित सहचार भी 
शामित था जो दाता टेशा की पारस्परिक भनाई का द्योतक है । 

लिसम्बर 929 मे जाहौर म काग्रस का अधिवेशन होने जा रहा था । इस जधिवेशत मे 
पृण्टित जवाहरताज नेहरू काग्रस वी अध्यवता करने वाल थ। 3! दिसम्बर 929 की तिथि 
बाग्रस सत्म्यो को भती भाँति याह थी। जय जिटिश सरकार न याग्रस वी चेतावनी की उप 
बी ता जाहौर काग्रस ने वाग्रस संविधात मे सगोधत करके स्वराय के स्थान पर पृण स्वराय 
की प्राप्ति को जपता ध्यय घोषित कर लिया 3] लि्सिम्बर 929 की जाची रात को पण्टित 
जवाहरवात नहरू ने दाग्रस का निरगा भण्टा पहराते हुए पुृण स्वतत्रता की प्राप्ति क वाग्रस वे 
उद्टेश्य वी घापणा वी और 26 जनवरी 930 स निरातर टसा तिथि की स्वतजता ल्विस 
मताने का निःचय शिया । भारत के टनिहास में 26 जावरी की तिथि एक महान राष्ट्रीय पव 
बन गया है। जब पूण स्वतजता प्राप्त वर लेने पर नये सविधान को प्रारित किया गया सा उसे 
लागू करत के जिए भी यही तिथि माय वी गयी थी। पुण स्वतञता की घांपणा व ठीक बीस 
व पण्चातु स्वतत्र भारत ने 26 जनवरी 950 का प्रभुत्वसम्पन्न गणराय का संविधान लागू 
विया | तब स यह टिने ग्रशतञ लिवस वे रूप मे राष्णाय पव बन चुका है। 


प्रश्न 


| साध्मने कमीशन दे आपमने बी भाश्तीय राष्टीय आडीचन दर बड़ा प्रतिक्रिया हुई 
2. दिणणी लिधिए-- 

(अं) शाइमन इमसाशन को रिपोर्ट । 

हद) ने” पिपाट । 
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सविनय अवज्ञा आन्दोलन तथा गोल मेज सम्मेलन 


(ाणा, 97508779फछर९%४ 6र४) पऋ के 7 0) 








भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन तथा स्वतन्त्रता सम्राम का पूर्ण नेतृत्व अपने हाथ में लेने के 
पच्चात्‌ गावी जी का ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध पहला सघषें 920 का असहयोग आन्दोलन था । 
इस आन्दोलन मे वाछित सफलत्ता न मिलने के परचात्‌ गाधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम पर जोर 
दिया। यह कार्पक्रम स्वदेणी आन्दोलन का ज्ञान्तिपूर्ण विस्तार था। सावरमती तथा वर्घा आश्रम 
इसके केन्द्र थे । गाधी जी के अनुवायी समूचे देश मे इसका प्रचार-कार्य करते रहे । जब 920- 
30 के व्च्याव्ठ मे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता की बढती हुई माँगो के प्रति ब्विटिग सरकार का उपेक्षापूर्ण 
रवैया वना रहा, तो यह निश्चित था कि अब गाधी जी को दूसरा अभियान प्रारम्भ करना पडेगा । 
यही अभियान 930 का सविनय अवज्ना आन्दोलन था जो प्रथम चरण में मार्च 930 से मार्च 
93] तक चला | परन्तु इसकी पुनरावृत्ति 4932 से 934 तक की गयी । 


आन्दोलन की पृप्ठयूमि 


(।) सविनय अबजा आन्दोलन प्रारम्भ करने का मुख्य कारण देश की गिरती हुई 
राजनीतिक तथा जाथिक परिस्थितियाँ थी जिसके लिए ब्रिटिश सरकार उत्तरदायी थी। इस वात्त 
को गाधी जी ने तत्कालीन वाइसराय लार्ड डरविन को लिखे अपने पत्र में स्पप्टतया व्यक्त किया 
था | 26 जनवरी 930 के काग्रेस कार्यकारिणी के प्रस्ताव में काग्रेस ने स्पप्ट कर दिया था कि 
ब्रिटिश सरकार ने देश का राजनीतिक, आश्थ्क, सास्क्ृतिक तथा आध्यात्मिक शोपण करके देश को 
वरवाद कर दिया है । अत जब तक देण राजनीतिक हृष्टि से पूर्ण स्वतन्त्र नही हो जाता तव तक 
जनता के कप्टो का अन्त नहीं हो सकता । ब्रिटिश शासक अपनी शोपण नीति मे कोई भी परिवर्तन 
नहां कर रह थ। अत ऐसे गासन को समाप्त करना जनता का प्रमुख कत्तंव्य है। दमनकारों 
जासन की समाप्ति के लिए नि शणस्त्र जनता सविनय अवज्ञा तथा अहिसात्मक सत्याग्रह का ही 
नहारा ल सकता है। गावी जी को अपने इस कार्यक्रम की सफलता पर पूर्ण विष्वास था, क्योकि 
ते उसका सफल प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में कर चुके थे । 

(2) ब्रिटिश झञासन के विरुद्ध भारत का रोप साइमन कमीशन की नियुक्ति के कारण वढ 
गया था क्योकि भारत के लिए साविधानिक सुधार-व्यवस्था पर विचार करने तथा प्रतिवेदन देने 
के लिए भारतवासियो की उपेक्षा करके पूर्णस्पेण अग्रेज सदस्यों से निमित आयोग की रचना करना 
भा त का घोर अपमान था। इससे यह भी स्पप्ट हो गया था कि ऐसे आ्रायोग द्वारा जिस रूप की 
शासन-व्यवस्था सुकाई जायेगी वह कभी भी भारत के हित में नहीं ही हो सकती । 
े (3) जब काग्रेस ने ब्नविटिश शासको की चुनौती स्वीकार करते हुए सर्वदलीय सम्मेलन द्वारा 
नेहरू रिपोर्ट तैयार कराके उसका सभी दलो के सम्मेलन में अनुसमर्थन करा लेने मे सफलता प्राप्त 
के ०० * ब्रिटिश सरकार ने इस रिपोर्ट को उपेक्षित तो रखा ही, जैसा कि उससे आजा की 


हक “८ साथ हा स्वय काग्रम के एक वर्ग द्वारा उस रिपोर्ट से एक कदम आगे वटकर 
प्रिटिश व शक स्वराज्य के स्थान पर पूर्ण स्वतन्त्रता की प्राप्ति को कांग्रेस का लक्ष्य घोषित करके 
श 


सरकार का 3] दिसम्बर 929 तक इसे स्वीकार कर लेने का समय दिया था । इसी 


शांत पर कारन ने नेहरू रिपोर्ट को स्वोकार किया था, अन्यया उसने यह प्रण कर लिया था कि 
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एसा ने हाने पर संविनतय जया जाहोजन प्रारम्भ कर लिया जायगा । अतत यही तजा। अत 
3] त्मसिम्थर 929 का काग्रस ने औपनिवतिक स्वराय क॑ स्थान पर पृण स्वतातता प्राप्त 
करता अपना ने य घांपित कर तिया। स दहय की पूति क जिए अब वाग्रस के पास सविनय 
अवना झाटावन प्रारम्भ करन के अतिरिक्त अय कोई साधन नहा रह गया था। अत बाग्रस 
वायवारिणी न ! फरवरी 930 का महात्मा गाधी वा सविनय अदा आटातलन प्रारम्भ करन 
का अधियार ” लिया । 

(4) 928 तथा 929 की जवधि मे ट्यम कुछ नये प्रकार क आथिर संगठन बनने 
जग थे और कुछ एसी घटनाए हुई था जिलहान सविनय झवता बालन का जिए पृष्ठभूसि तथार 
ब्रने का काय क्या। “नम स प्रथम घटना 928 का वारतोजी सत्याग्रह थी। सूरत जिन के 
बारताता नामक रास के किखाना क॑ ऊपर जब भू राजस्व 25, बत्य लिया गया जिसया वि कार्ड 
तारिक या वानूवती जावार नहा था ता किसाना ने घटा तथा जगाने तने से शनकार कर लिया | 
सरहार वाजभभाई पटत के लतत्व मे यह सत्याग्रह और जविक रक्तियाती सिद्ध जा। यह 
पूणतया शात्तिपूण एवं जाहसात्मय था। परतु टमन की नीति पर चतन वाता ब्रिटिपर सरसार 
ने हसे दयान के ता पठाना की सनिव टक्‍्टी वर्शा भेजी । विसान टस से मस नहां हुए।॥ तम 
पर कटीय जिवान सभा के जत्यय विहठवेभा ज॑ पटत न वाश्मराय वा पत्र विखकर जपना 
यागपन्न ने वी टचुश व्यक्त की । अतत समभीता हां गया जौर एवं यागित्र समिति की नियुक्ति 
का गयी शिसत 64 / वृद्धि रा सुभाव लिया। किसान ठ्खव जिए राजा हा गय। वास्तविब्ता 
पह थी कि टस जाटालन मे क्सिन जगाने ना नहा चाहत थ। उनकी यहा माग थी कि मतमान 
हग से 25 ज्ृद्धि का यायिक जाच वी जाती चाहिए। दसरी बात यह था कि काग्रस स्स 
लटोजवन से जतग रहा । उसने *स राजवीतिझ आदायनस का रूप नहीं टिया | अत यह स्पप्ल 
हा गया था कि जब अत्याचारी शासन वे विरद्ध बारटांवो का सत्पाग्रह सफ्त हो सता ह ना 
दराब्यापी समरित सयाग्रहू क्या नहा सफ्य हां सतगा । 

(5) दुसरी आर तट मे बुद्ध समाजवाटी तात्तिया भी पिवसित है रे था। रूसी साम्य 
वाटी ग्राति वा प्रयाव भारत मे भी जान थगा था क्‍्यात्ि भारत का बाधित राषण एक 
घत्तिशातवी पूजीवाटी साम्नलाय रो मनमान टये से किया ता रहा था। भारत व साम्यवालिया 
वा मरठ जब मे यिना आरापा वी यायिव सुनवान क्रिय बट कर लिया गया था। भारत मे भी 
अखिभ भारताय ट्रट यूमियन काग्रस वी स्थापना वो जा चुको थी। 929 मे जवाहरताव नह॒रू 
हसन सभापति थ। प्रूण स्वपजता वी घांपणा में भारत का एवं समराजवाटा गणतञ्र निभित करन 
की भा घोषणा वी गयो थी। जत जाथिय शाप्ण करन पर ततां साम्रायणाटी के विस्द्ध 
बद्रान्ति वा सम्भावना बहती जा रहा थी । उस बवन नतृत्व वी जावयउता थी। 

(6) जिटिये सरकार भारत वी भावी शासन यव था वी सम्दध मे भारतवासिया से 
फिसा प्रशार का सहयाग प्राप्त वरन की थार प्रवृत्त नटा थी। उटे वट साधारण स प्रतियध पर 

सी दमन ही नोति जपना रहा थी । गत मजे सम्मदत की बात स्वातार करके जिडिश सरयार का 
उदताय जमा तिवाल्सराय न घापित किया था यह था वि वह सम्राट को सरहार वे मांगटन 
वा निमित मिसना ऊपर समद वा विदाराथ प्रस्तावा वा 'परप भत्तुत करत का दायित्व था राय 
बा ब्यक्त व॒रंगी और उस समरूपता प्रदात बरगा।! व्स हष्ति से वोटसराय न बिनिश शासन 
तीतिया ध्पप्त वर टिया कि वह भारतवासिया वे जासनिश्य का अधिता” का उप ता वर रही 
थी। सीतारामया वे शाठा मे यह पूणतया स्पप्त था कि भारत कातव ता आत्मनिणय वरन 
या ने मयुक्त रूप से निणय बरन वी आधा रपना चाहिए बाक उरा दूसरा के निगव प्रा निभर 
रहना चाहि।। एसा | थति मे संविनय अवला आल्टावन जोर अषिद आव्यव प्रतीत हां गया । 
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इस प्रकार सविनय अवज्ञा आन्दोलन की प्रृष्ठभूमि पर्याप्त सुदृह थी और उसके कारण भो 
सुस्पप्ट थे । परन्तु इस बार गाधी जी ने पर्याप्त सयम वरता । आन्दोलन छेडने से पूवे उन्होने न 
केवल सरकार को ही स्पष्ट चेतावनी दी, अपितु उसे विचार करने का पूरा अवसर भी दिया । 
साथ ही आन्दोलतकारियो को पूर्णतया तैयार कर लिया ताकि आन्दोलन किसी भी रूप मे 
हिसात्मक न होने पाये और सरकार द्वारा उसका दमन करने मे खून-खरावी से बचा जाये । 


आन्दोलन से पूर्व गाधी जी की शर्ते 


यद्यपि सविनय अवज्ञा आन्दोलन की स्वीकृति काग्रेस कार्यकारिणी ने फरवरी 930 मे 
दे दी थी और उसके पश्चात्‌ भी गाधी जी ने अन्तिम क्षण तक वाइसराय को सोच-विचार करने 
का अवसर दिया था, जो कि उनके वाइसराय को लिखे गये 2 मार्च 930 के पत्र के द्वारा 
स्पष्ट है,' तथापि गाधी जी ने जनवरी मास में ही बोमन जी को अपनी प्रसिद्ध ।! छर्ते बता दी 
थी और बोमन जी ने ब्रिटिश प्रधानमन्त्री से समभौता वार्ता करते की योजना रखी थी । गाधी जी 
की ]] शर्तें सक्षेप मे इस प्रकार थी पूर्ण नझाबन्दी, भारतीय रुपये का मूल्य डेढ शिलिग की 
अपेक्षा 4$ शि० निर्धारित करता, भू-राजस्व को 50% कम करना, वमक कर की समाप्ति, 
सेनिक व्यय मे कम से कम 50% की कमी करता, उच्च अधिकारियों के वेतत को आधा करना, 
विदेशी कपडे पर रक्षात्मक प्रशुल्क लगाना, समुद्र तटीय प्रशुल्क सुरक्षा विधेयक को पारित करना, 
अहिसात्मक ढग से कार्य करने वाले समस्त राजनीतिक बन्दियों को मुक्त करना, गुप्तचर पुलिस 
का अन्त करना या उसे जन-नियन्त्रण के अन्तर्गत रखना, तथा जन-नियन्त्रण के अन्तर्गत आत्मरक्षा 
हेतु बन्दूको को रखने के लाइसेन्स प्रदात करना । 
विधान सभा के सदस्यों द्वारा त्याग-पत्न--सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ होने से पूर्व 
केन्द्रीय व्यवस्थापिका के बजट अधिवेशन में सरकार की वित्तीय नीति के विरोध में पण्डित 
मदनमोहन मालवीय, दीवान चमनलाल आदि अनेक नेताओ ने त्याग-पत्र दे दिया था। यद्यपि इनका 
सम्बन्द सविनय अवज्ञा आन्दोलन के साथ नही था, तथापि काग्रेस के घोषित आदेशो के अन्तर्गत 
फरवरी 930 मे केन्द्रीय तथा प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं के 72 सदस्यों ने त्याग-पत्र दे दिये 
थे। काग्रेस ने अन्य सदस्यों से भी ऐसा करने का अनुरोध जारी रखा। इस प्रकार अवज्ञा आन्दोलन 
के पूर्व असहयोग का वातावरण वन चुका था | दूसरी ओर सरकार भी दमन की नीति पर हृढ 
होती जा रही थी । 
गाधी जो का वाइसराय को पत्र--इन सव परिस्थितियो के सन्दर्भ मे गाधी जी ते 2 मार्च 
930 को स्पप्ट शब्दों में तथा निर्भय होकर जो पत्र वाइसराय लाड इरबविन को लिखा था वह 
वास्तव मे राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास का एक महत्त्वपूर्ण प्रलेख है। इस पत्र में गाघी जी ने 
ब्रिटिश शासन को भारत के लिए एक अभिज्ञाप वताया, परन्तु अग्नेजो को अपना मित्र कहा। 
9 30 में आयोजित गोल मेज सम्मेलन के उद्देदय की भी उन्होने भर्त्सना की, क्योकि वाइसराय 
उसके अन्तिम परिणामों के बारे मे कोई भी आह्वासन देने मे असमर्थ रहे थे। भारत मे ब्रिटिग 
शासन नोति की समस्त बुराइयो का स्पष्टीकरण करते हुए गाधी जी ते तथ्यों द्वारा वाइसराय को 
आप है 2 कह किस प्रकार भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सास्क्ृतिक तथा आ्राध्यात्मिक 
ह्‌ हाने सरकार की कर-नीति, उद्योग तथा वाणिज्य की नीति, प्रशासन मे 
अत्यधिक व्ययगीलता, सेना मे अत्यधिक व्यय, भारत की जनता को राजनीतिक एवं नागरिक 


200 3252 _ रखने तथा हर प्रकार मे उन्हे दासता की स्थिति मे वनाये रखने की प्रवृत्ति 
कर व 2200000 60 कक किये जाने वाले अरहिसात्मक तथा ज्ञान्तिपूर्ण प्रद्शनो पर दमन की 
नीति अपनाने की नीतियो का पर्दाफाज किया, उन्होने यहाँ तक लिखा कि वाइसराब को ब्रिटिष 


3 इस पत्न का साराश मात्र आग दिया जा रह है। 
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प्रधानमेती की तुदता म॑ लगभग चौगुना वतन मिलता है जिसका भार निधन भारतीय जनता 
को उदना पडता है और उत्त पर कर भार वलाया जाता है। इसी प्रकार पार प्रयासन का -यये 
बटाथां गया है। उड्डाने स्पष्ट किया कि एस शासन की भारत म॒ विद्यमान रहने वा कोई नतिव 
तथा यायोचित अ्परिकार नही है। भारतवासिया वे दन कप्टा का पिवारण तभी हा सकता है 
जेबदि उह स्वथ अपना शासा करने का अधिकार प्राप्त हां जाये | ज़िहित सरकार इस दिशा में 
बोई ईमानदार कदम उठाने का प्ररतुत नहीं हैं। जत जनना के पास अहिसात्मक सवितय अवना 
करव अपने दम परविश्र अधिकारा वां प्राप्त करन के अतिरिक्त और काई साधन नहा है। गाधी मी 
न रस हेतु 3! माच 930 तक की तिथि वाब्सराय को विधार करन के लिए दी और छजिखा 
दि यदि वह अब भी समस्या पर उनस विचार विनिमय करने का छा रखें तो पत्र प्राप्त 
करत ही तार द्वारा उह सूचित कर। नस स्थिति मबे (गांधा जी) सबिनय अवता क॑ अपने 
प्रस्तावित आदोजन को स्थगित कर सकते है। परतु यदि एसा नही हआ तो !2 माच को मे 
भमक कानून तोटकर अपन अभियान वा प्रारम्भ कर दग । 
ऐतिहासिक डाडी यात्रा का प्रस्ताव--जसी कि आया थी वाव्सराय ने रस पत्र का तुरन्त 
उत्तर तो दिया परतु ग्राथी जी की स्पष्ट घोषणा 4 बावजन वादसराय ने यह कटा कि जिस 
माग वा अनुसरण गाधी जी कर रहे हैं उसस निश्चय ही शातति व्यवस्था तथा कानून का उ-जघन 
करन भ हिसा का तत्त्व आ जायंगा। टसरे उत्तर मं गाधा जी ने “यग्य करत हुए कहा कि मैं 
रोटी भाग रहा था उत्तर में मुझे पत्थर मितरा है। ऐसी स्थिति म गाधी जा का अहिंसात्मक 
सत्याग्रह आांदावन जो गाधी जी द्वारा नमक वानून भग वरन स प्रारम्भ चेना था अवः्यम्भावी 
हा गया। ॥2 माच का गापीजी ने सावरमती आयथम स डाडी तक 200 मोल की पद 
यात्रा का कायक्रस चनाथा था। उनका सांथ जावम के जहिसा म प्रशिक्षित रिप्य दत | डाड़ी 
जावर पहतवे स्वय गाधी जी नमवा वकानूत वा उलघन करने के प्रतीक रूप भ नमक घनात और 
बिना बर दिय उसे जनता को प्रयाग क हेतु वितरित करते। उसक पश्चात्‌ तब उनके अनुयायी 
सवितय अवज्ञा वायब्रम वे अतगत अय वाबनजजाप दरते। दसकी सूचना वाटसराय कापव 
ही दे दा गई थी । अत 42 माच को इस अभियान का आरम्भ निश्चित हो गया । चासका के 
पव रवया को देखने हुए यह भी नि*िचित हो था कि वाटसराय गाधा जी हारा र॒सी गई सब 
समत््याआ पर विचार विनिमय करन व प्रस्ताव को स्वाकार नहां करेगा और जन्ततांगत्वा भविनय 
अवता जाटाजवन अवच्य आरम्भ वरना पड़ेगा | 
गांधी जो द्वार! सत्याग्रहियों को चेतावनी--जहाँ एक ओर गाधी जी न वावरसटाय का ऐसी 
चतावनी दी और सोच विचार करन वा आतिम क्षण मे एक॥ और अवसर दिया वहाँ उन्होने 
सस्याप्रत करने बाल दगकाफियों का भी अधि क माय का अनुसरण करन तथा पृणतगा क्जुए गिल 
रहने और संयम स॒ काय वरन का आद्वान किया । प्रत्यक् सत्याग्राही का यह शपथ उनी थी कि 
बह भारत वी स्वताजता थे जपिए सबिनय झवता जान्दोलन मे भाग जना चाहता है वह सभी 
पान्तिपूण तथा औच्त्यपूण तरीका स्ष भारत के जिए काग्प्त द्वारा निर्धारित पृण स्वरा थे की आ्राध्ति 
बे सिद्धांत बो अपनाता है दस अभियान से वह जत या अय किसी प्रकार व॑ दुफ्ः यो 
सहन करत वा जिए तथार है यति वह जप गया ता उस भवधि मे अपन परिवार क सदस्यों 
बे लिए किसी भा प्रकार का आधिक सहायता वी वाग्रस से माँग नहा करगा और वह 
पू्स्पेण उन नताआ वी जाज्ा का पावन करगया जिनके ऊपर आदातन था भार सौंपा गया है। 


प्रान्टाजन था प्रारम्भ (डाडो यात्रा) 


पू् नियाजित बायह्रम वे अनुसार राविनय प्रवचा बा श्रागधन म्वप गाघी जी ब द्वारा 
डाडा नामए स्थान पर समुठ तर से बिना बर तिय नमक उठावर जिया जाना घा। अत सावर 
मतों आधम से डाडा तक की सलग़मग 240 माल की पन्चाधा मे य'घर जा ने 2 भाच की प्रात 
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काल को अपने 78 प्रशिक्षित साथियों के साथ प्रस्थान किया । राष्ट्रीय आन्दोलन के इतिहास मे यह 
एक अशभ्रुतपुर्व घटना थी । प्रात काल जब गाधी जी के साथ सत्याग्रहियो का दल प्रस्थान करने 
लगा तो अहमदाबाद की सारी गलियाँ हजारो दर्शको की भीड से भर गई | 'गाघी जी की जय' के 
दाव्द घोष से आकाश गूज उठा । जनता में अतीब श्रद्धा, उत्साह तथा ओज था। लेखको ने इस 
यात्रा को रामचन्द्र जी की लका पर चढाई करने की यात्रा से तुलना की है, जो वास्तविक है। 
गांधी जी का दल मार्ग मे जिन ग्रामो से होकर गुजरा, सब जगह नर-नारी भारी ह॑ ध्वनि से 
उनका स्वागत करने लगे । गाधी जी सबको यही उपदेश देते गए कि कही पर भी अनुशासनहीनता 
तथा हिसा नही होनी चाहिए। सैकडो सरकारी कर्मचारियों ने अपने पदो से त्याग-पत्र दे दिये । 
जिन्‍्होने त्याग-पत्र नहीं दिये उनका वहिष्कार किये जाने की योजता रखी गई | परन्तु गाधी जी 
ने चेतावनी दी कि इस कार्य मे तनिक भी हिसा न आने पाये। सामाजिक बहिष्कार का क्षेत्र 
केवल उनके पद से सम्बद्ध कार्यो तक सीमित रहे । अन्यत्र ऐसे व्यक्तियो के साथ मित्रवत्‌ व्यवहार 
बता रहे । मार्ग मे कही पर भी सत्याग्रही दल के व्यक्तियों के लिए इससे अधिक सुख-सुविधा की 
व्यवस्था न की जाय जितनी कि भारत के एक साधारण व्यक्ति को प्राप्त होती है। 24 दिन की 
पैदल यात्रा पूरी करके दल अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँचा । 6 अप्रैल की प्रात काल की वेला मे 
गाधी जी ने श्रपने सायियो सहित अपना सविनय अवज्ञा का ऐतिहासिक प्रदशेन किया । उन्होने 
समुद्र तट पर नमक बनाकर बिना कर दिये उसे लोगो मे बॉँटा । सत्याग्रह दल के साथ अनेक 
पत्रकार, चित्र लेने वाले तथा फिल्म-निर्माता भी थे। सारा विश्व भारत के इस महान्‌ दृश्य को 
बडी उत्सुकता से देख रहा था। कुछ विदेशी पत्रकारों का मत था कि भारत मे स्वतन्त्रता के 
सम्बन्ध मे महान्‌ क्रान्ति हो चुकी है, ज्यो ही गाधी जी के सफल अभियान की सूचना देश मे फँली, 
त्यो ही हजारो लोगो ने डाडी को प्रस्थान किया । शेप उनके आदेशो के अनुसार आन्दोलन के 
अन्य कार्यक्रमों को सम्पन्न करने की बाट देख रहे थे । 
गाधी जी के आदेशानुसार देश-भर मे प्रत्येक सत्याग्रही को नमक कानून का उल्लघन 
करना था। नमक तैयार करना, उसे स्वतस्त्रतापू्वक बिना कर चुकाये बेचना या लोगो में वितरित 
करना इस अभियान के अगर थे । गाधी जी को पूरा विश्वास था कि सरकार ऐसे सत्याग्रहियो का 
दमन करने मे पुलिस का सहारा लेगी । परल्तु सत्याग्रहियो को गाधी जी के कठोर आदेश थे कि 
कही पर भी हिंसा का अवलम्बन न किया जाये । सवितय अवज्ञा आन्दोलन के अन्य कार्यक्रमों के 
अन्तर्गत विदेशी माल एवं विशेषकर कपडे का वहिप्कार तथा खादी का प्रयोग, सरकारी पदो से 
त्याग-पत्र देना, विद्यायियों द्वारा सरकारी स्कूलों का वहिष्कार, शराव की दूकानो पर धरना देना 
(इस कार्ये मे गाधी जी ने महिलाओ के विशेष योगदान पर जोर दिया था), घर पर चरखे का 
प्रयोग छुआछूत का विरोध, साम्प्रदायिक सदभावना, आदि रचनात्मक कार्य ज्ञामिल थे । 
सभी को विश्वास था कि नमक कानून तोडते ही गाधी जी को बन्दी बना लिया जायेगा । 
परन्तु सरकार को ऐसा खतरा मोल लेने का साहस नहीं हुआ । जब अवज्ञा आन्दोलन की लहर सारे 
रा बज का दमन शुरू हुआ । ऐसा अनुमान है कि लगभग एक लाख 
कारण सरकार को वन्दियों के लि दा पक है परकाओं जग मे ल्वातामाव/ हो जात ॥ 
शान्लियण दंग से समिट पक इमारतों की व्यवस्था करनी पडी हे स्थान-स्थान पर 
हिसात्मक कार्यों की भी न तही की । गा वी 32022 हक हा की 3 शक 
सरकार की दमनकारी नीति की हम हक अल अप हम कक 
सरकार ने परवाह नही की, प्रेस पर ले है? कस कक 2 पा पर 
हल आओ हज दे मर शी अर टक और पे कर दिया गया | सिनेमा श्हो को कर 
टाटी यात्रा के फ्ल्‍मो का प्रदर्शन नहीं कर सकंगे। सक्षेप 
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मे सरवार वी सम्पूर्ण प्तिस शक्ति सत्याग्रह जाहावन को टन करने पर वीटलिस हो गई। 
गाधी जी ने जवन वा यही बना विए जाने पर साथाग्र” आन्ातनस का सचावन ररने का 
उत्तराधिकारी अवास तयप्र जी का नियुक्त जिया था। परवु ॥2 अग्रत का ही तय जां यही 
कार जिये गये थ। 27 अजप्रत या सेस्कार नेगा। जो का भा घटी थना विया। उड़ 
यरवजतला जन में पहुँचाया गया। फिर कया था है ऑप्टोजन वी गति तुरत तीज हा रूया | 
उहारलजीय समठने की परिषद्‌ ने जबताी आडालल की निठा करने के सावनसाथ सरकार से 
जमुराय किया कि यह बारत को औौपनिवशिक स्वशाय हने वा हराठत से गाव सज सम्मदन नुरात 
पुतायथ | परतु हमने पर तुली सरकार ”स कट मानता । राग्रस के सभी प्रमंस नता प्रही 
शी चुय थे। पण्टिल माताजात नेहरू तो जज या यातना थे इतने अम्वस्थ हा चुके थ ति सरकार 
का उ € छोहना पता | पण्टित जवाटरतात नहर के बाटा चने से काप्रस का नतृत्व जाय नवाजा 
को सम्भातना पटा । बुध समय तथ्य सरटार परेल ने सायवारी जध्यत पट सम्भोजा। ह्से 
अवधि भ उहाने पर विराधा जाजाजन छत टिया पर॑ज शीक्ष नी बडी ना गयं। एक वप भ 
तीन यार हाहू व विया गया । नहर (जयाहर) जी को बीच म थांडे से समय के विए छाडा 
गया था । वर ने इसे था आलालन की अवधि में सरकार का हमने चग्र जौर जधिय बता । 
गुजरात पजाब वात तथा सवस जधिर पल्चिमात्तर सीमा प्रात्त जा विन तथा हमने के प्रमुख 
गट थ। पंशावर मे सात झ्रदुवगफ्फार साँ वे नतत्व मे [0 हिल तब होसन पर जनता या 
जविवार हा गया था। विटोलिया व॑ ऊपर गठ्वाज राष्फस वा तवाना का गानवी चजाने वा 
जाटश लिया गया ता जवाना ने हसलकार वर्क कोर मोचात का हएट स्वीकार किया । सरकार 
न सत्याग्रहिया का ही तह्य जपित बर्ट अवसरों पर निरपराध ब्यक्तियां का भी प्रलरिस के 
जत्पाचारा बा शिव्षार उनाया। टसती भत्मना विटेशी पत्रबारा एज अर्नेसयठना लव ने की थी । 

विटशी मात वे बरटिप्कार का फतस्वर्प सरवार नथा बिलगी स्वामित्व वे वारसाना वा 
भारी हानि का सामता वरना पता । जनत एस कारखात यह हो गय। साय निमाण था वाय 
ज्तनी तीब्ना से होने लगा कि थांटी ही जव्दपति मे खाही उद्याम नें डट लाख से भी अधिक 
बुनवरा को रोजगार त्या। जाहातन ते विविध राजतीतिश टवा सथा ग्रटां मे स्वायत्त शासन 
का मात्र फ्त टिया जिसके थार में सभी एवं थ परशचु उननता साधना वी भतभर जरूर रत । 
जिप्ला गाधी जी के इस जालोलन के विरद्ध थे जसा हि उठ 920 के जसटयोग आलोचन से 
सबय मिला था। व औपनिवितर हंगे वी स्थिति बे निमिल गाते मज सम्मंवन वा सँग वरत 
गेट । वाग्रस एव त्मतावाहटी एसी जाहतों थीताो मेस्तिस लीं संधामक्लाथाही एकला वे 
पर में थी। पामग्रस वा हटाया था कि भुभतमाना व झन् प्रमुख जनता व्यक्तिगत उम्रता में नथा 
जमायत हद दफा सुटाई खिलमनगार प्रतरशद सम्पाम झालि संगत वा एप साथाप्र” 
जालटोतलन ब साथ है। जय 930 वा मग्तिम लीग के ग्रधियशन मे हययाल ने भारतीय सध वे 
अन्नंगत उत्तर पंचमी प्रदशा का स्वायत्तशासा राय का माँग बोलता अनंत मरिनिम नताजा न 
हुसता विरोध विया । वे भी हिंदू सस्विम एक्सा चाटत थे। एसा कच्य जाता था हि लगभग 
2 हजार मससजमान सत्याग्रह आलॉजन मे बालो हा नुतत थ । 
भारत वे द्िटिंट हागसा प्रारम्भ मे लमकझा सयाप्रर आत्ानस बा मरौद उचात थे और 
जब वह सतोद् होता गया सा बत प्रयाग टारा उस ह्याने लगे। आाल्िपुण्र सत्याग्रहिया का जिस 
जमानुषित हमले से दताया गया वह नो अधितारियाों को विघता नटा सशा। परनु जाजातत 
का भ्रदल होते जाता जिहिय सका वा लिए बिला वा विधय चने गया | हरयिन ने माना वि 
गांधां ते हिडओआ वे मध्य जमा राष्ट्रीय जाटाउन चेताया है वह किसा भी अिरिश या भारताय 
प्रयददक्षर बा जविए आहतानल था ( हम हम हयाे रने करे आला बरन मे सपल नहा हा सत्र | 
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प्रथम गोल मेज सम्मेलन 


सम्मेलन की पृष्ठभ्‌मि--जैसा पहले कहा जा चुका है, भारत की साविधानिक सुधारो की 
समस्या प्रथम विश्व-युद्ध की समाप्ति के बाद तीत्र गति से जटिल होती जा रही थी, माठफोडड 
सुधारो ने इसे और अधिक जटिल बना दिया था। 924 मे स्वराज्य दल ने केन्द्रीय विधानसभा 
में साविधानिक समस्या के हल के लिए गोल मेज सम्मेलन बुलाने की माँग का प्रस्ताव पास 
किया था । परन्तु 4920 से 930 की अवधि में ब्रिटेन के उदार तथा अनुदार दलीय नेता, 
भारत मन्‍्त्री एव वाइसराय, सभी ने वास्तविकताओ की उपेक्षा की और माटफोर्ड योजना में 
प्राविधित 0 बय तक कोई नया कदम न उठाने की नीति पर अडे रहे | उन्होने न तो विश्व मे 
हो रहे विकामों के भारत पर पडने वाले प्रभावों की ओर घ्यान दिया और न स्वय भारत में 
विकसित हो रही राजनीतिक जामृति की परवाह की । वे अपने साम्राज्यवादी स्वप्नों को ही 
दसनकारी तथा बल प्रवर्ती साधनो द्वारा साकार करने मे व्यस्त रहे । परन्तु समय की माँग ने 
उन्हे साइमन कमीशन को निर्धारित समय से 2 वर्ष पूर्व निप्ुक्त करने को विवश किया, तो उसके 
सम्बन्ध मे जो नीति अपनायी वह भी उनके शरारतपूर्ण रवैये की ही द्योतक सिद्ध हुई जिसके 
फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार ने भारतवासियों को रुप्ट करने का ही श्रेय प्राप्त किया। वाइसराय 
ला इरविन जो भारत की वास्तविक स्थिति के साथ प्रत्यक्ष सम्पकं मे था, अब वास्तविकता 
को कुछ समभने लगा था । परन्तु इग्लैण्ड मे सत्ताधारी नेता तथा विरोधी दलो के नेता उससे 
सहमत नही होते ये । भारत मे स्वायत्त शासन की सॉग निरन्तर प्रत्येक वर्ग की ओर से बढती 
जा रही थी। ऐसी स्थिति से लाडे इरविन ने साइमन कमीणन की रिपोर्ट प्रकाशित होने से 
पूर्व ही 3] अक्टूबर 929 को यह घोषणा कर दी कि ब्विटिश सरकार का उद्देश्य भारत मे 
औपनिवेशिक ढग के स्वशासन की स्थापना कम्ने तथा भावी सविधान के मसविदे पर विचार करने 
के लिए गोल मेज सम्मेलन बुलाने का है। 
इधर साइमन कभीशन की प्रतिद्वन्द्दी नेहरू समिति की रिपोर्ट निकल चुकी थी जिसका 
भारतीय जनमत ने पर्याप्त स्वागत किया था, भले ही मुस्लिम लीग इससे रुप्ट हो गयी थी। 
परन्तु साइमन कमीजन की रिपोर्ट की तुलना मे यह मुस्लिम हितों के लिए अधिक उपयुक्त थी । 
लीग ने कमीशन की रिपोर्ट को भी ठुकरा दिया था, क्योकि उसमे औवपनिवेशिक स्थिति का 
उल्लेख तक नही था । लीग इससे कम किसी झते को मानने को राजी न थी । सबसे महत्त्वपूर्ण 
घटना यह थी कि काग्रेस अब औवनिवेशिक स्वराज्य के स्थान पर पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति को 
अपना लक्ष्य बना चुकी थी और शासको के राष्ट्रीय माँगो के विरुद्ध हठीले तथा उपेक्षापूर्ण रुख के 
कारण सविनय अवज्ञा आन्दोलन भीपण रूप धारण कर चुका था। यद्यपि सरकार ने इस शान्ति- 
पूर्ण आन्दोलन को कुचलने से दमन का कोई साधन शेप नही छोडा था, तयापि अब वाइसराय 
भी बहुन परेशानी अनुभव करने लगा था | साइमन कमीशन की रिपोर्ट जहाँ भारतवासियों 
का स्वथा अमान्य थी, वहाँ इरविन ने भी अनुभव किया कि यह भारत की वास्तविकताओ से दूर 
हे के कारण निरथेंक थी। अत इरविन ने गृह सरकार के अधिकारियों के समक्ष गोल मेज 
पे मेलन दुलान का आग्रह किया, ताकि इसके कारण भारत का वातावरण कुछ जञान्त किया जा 
नदी । परन्तु उस समय इस्लेण्ड स्थित मजदूर सरकार इतनी निर्वल थी कि प्रधानमन्त्री तथा 
भारत मन्‍्त्री दोनो बिना विरोवी दलो से परामर्ण किये कोई निर्णय लेने की स्थिति मे नही थे । परन्तु 
उदार तेथा जनुदारदलीय नेता ऐसे सम्मेलन के पक्ष मे नही थे। इस पर इडरविन ने त्याग्-पत्र 
की धमकी दी । अन्वत ब्रिटेन के नेताओ को इसे स्वीकार करना पडा । 
उच्न्तु इसका यह अर्थ नही था कि गोल मेज सम्मेलन की घोषणा भारतीय समस्या का 
समावान सिद्ध होती । वास्तविकता यह थी कि स्वय वाइसराय भारतीय जनमत को अवज्ञा 
अआन्दोवन से विमुख करने का जस्थायी उपचार ढूँट रहा था। उसे यह स्पप्टत ज्ञात था कि 
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एसा गाज मेज सम्मजत जा भारतीय राजनांति के विभिन वगा का वास्तविक प्रतिनिरवित्व वस्ता 
वाग्रस वे प्रतिनिधित्व क अभाव मे निरथक हा हागा। यति काग्रस को सम शामिल होते वा 
वहां जाता ता वाइसराय का कांग्रस की माग + सामने भुंबना पहता | इसके विए ब्िटिय 
सरकार तयार नहा थी | जत वाग्रस के प्रतिनिवित्व का प्रतत हां नटी था जाति ”स समय उम्र 
रूप से भा न मे उतभी हह थी और उसके सभी प्रमुख नेता जया में थ | 
वबाट्सराय के समक्ष सम्मवन के निमित्त भारत वे विभिन्न वा के प्रतिनियिया व चयन 
तथा सम्मतन में वाट विवाट वी मुख्य विपया वे आधारभूत सिद्धालाका तिर्षारिण करन का 
समस्या थी | प्रथम के निर्मित काग्रम वे जभाव मे उसने सप्र तथा जबकर सा छाॉटा | तोग 
हिल महासभा सिक्स “साई अनुसूचित जातिया एगोटण्ल्यिन बर्मी तंगी नरंगा जमालरा 
आतलिव प्रतिनिधियां का भी छाँटा गया। ह_ग्तण्ट मे 8 मजलर दत के 4 उलार हज वा 
4 अनुटार टव क॑ प्रतिनिधि तिये गये । मारतोय राष्टवाली प्रतिनिधियां म एस यक्तिया को जन 
वी सावधानी वरती गया जा उदार सममौतापरस्त तथा बत्प्फार विरोधा हा । टस प्रकार कुत 
89 प्रतिनिधि “सं गौज मज सम्मतन तो जिए चुन गय। मुख्य विचारणीय व्रिषण 4-- 
(4) जौपनिवशिक स्थिति की सायता (2) साटमन कमीचान की रिपरोट को जीतिम हाह न 
मानना । जिहिए अधियोरियों बे साथ जम्बी परामायाता तथा विचार विनिमय गर तन थी 
उपरात स्वयं घाटसराय न सम्मवन की घोषणा 9 जुजाई ]930 को कठीय व्यवस्थापिका मे 
बा भर 2 नवम्बर !930 सम्मजन की नलिशथि घोषित की गयी । 
निर्धारित तिथि को सम्मतन जायाजित दिया गया। सप्र सथा जयबूर टर्वएड जान से 
प्र नहझ तथा गावी जा से जता में मिल । क्षाग्रस नैताओ ने स्पष्टन यला तिया कि क्ाग्रस 
पण स्वरा थ से कम जिसा माँग से सहमत नहा होंगी | निस्स ?ह वाग्रस के प्रतिनियित्व + जभाव 
में पते सम्भवन एक हींगे ही था क्यांनि हच की भावी साविधानित्र समस्या पर वाग्रस वे 
अभाव मे उपयत्त ”टग का प्रसिनि्यित्य निरयक ही माना जा सकता है । 
वढकें---2 नवस्पर 930 स प्रथम गात मंज सम्मतते का बज प्रारम्भ 77 । इसमे 
57 प्रतिनिधि भारत के ]6 दही रियासता था तथा )3 “या अग्नणए्ट वी विभिन्न राजनातिव 
देता वा प्रवक्ताओ था रूप से शासित थे। इसकी बरहके समय समय पर होता रहा । सम्मतन भे 
औपनिवतिय स्वरा थी साँग जग) सभी ने रखी। ना नरणा वे प्रतिनियि सघासक 
प्यवस्थां के समवत्रा थे। उिटिय प्रयानमत्री का मत था कि प्रस्तावित संविधान का व्यवहत फिय 
जाने धाग्य तथा विक्रासशीज प्रवत्ति का हाना चोटित | घाट से अनंत उयसमितियाँ यथा प्रतिरधा 
मसताधिकार सघयाह अपसस्यतकाों लोक संवाजां प्रालीय विधया जा ये सम्यावथ मे रिपिहनब 
लिह़ लिकशि्ण.. शत ॥ कऋाणर 707।| «|; अफापुता ऋष्णतार जा अीजिलच्त हल #> छा छत सहला 
शिया गया कि जा रिपराट तथा विचार ख्यक्त प्रिय गय हैं व गविधान निर्माण के हल प्रचुर सामग्रा 
प्रदान करते हैं जौर ये वाय जारा रहता चाहिए । 
भावी सा्िधानित व्यवस्था के जल्तगत भारत का राजलातिक स्थिति व सम्बंध मे सम्मजन 
वा अधिकार सतस्य औपनिवणिक स्थिति से सल्तुप्ट थ । वे यह भूल गय जि बाग्रस जो वि एवमान 
दान वा जनता वी प्रतिनिधि सम्शा है और जा जनता कांच समथन जेल हुए हठथ का पण 
स्वताथता वी माँग पर लूती न है और जिसने औपनिदतिज कस थति की माँग को टायरा निया है 
व विस प्रवार “से प्रस्ताव मं राजा हा वायंगा ? बडा एसा “परत से संग्भनलस का संपजनां 
प्राप्प हो जायगो ? परत आय वी बाल यह / कि ब्रिटिय प्रधासमात्रा ता सम भा तहुकत्म 
जौर नीय रह । उया घांपाए की हि सपघनयवश्या वे अन्त था सररार बनेगा वह संधाय 
स्ययस्याविया वे ला शहना व प्रति उनरहाया होगा । परत माय हा थे लिया सम्यध संथा 
प्रतिरष्ता व निमित कायवाविया या जयिकारा को सरतित रखना परटगा झौर शबनर जनरते का 
राय की शान्ति नथा विताय स्थिरता / निमिस हुए विधय हायिव सौयन पलय। घाणम 
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यह बात अवश्य थी कि ऐसे रक्षा-कवच केवल अन्तरिम काल के लिए होगे ओर कालान्तर में 
भारतवासियों को अपने लिए पूर्ण उत्तरदायी शासन-व्यवस्था स्थापित रखने का अवसर दिया 
जायेगा । प्रधानमन्त्री ने यह भी सकेत दिया कि भारत मे काग्रेस के नेतृत्व मे चल रहे सविनय 
अवज्ञा आन्दोलन के सत्याग्रहियो के साथ वाइसराय की समभौता-वार्ता चल रही है ताकि उनका 
सहयोग भी प्राप्त किया जा सके । 
प्रथम गोल मेज सम्मेलन की आलोचना--जिन उद्देश्यों से निदेशित होकर तथा जिस 
प्रकार गोल मेज सम्मेलन के प्रतिनिधियों को चुना गया था। उससे स्पष्ट था कि सम्मेलन 
निरर्थक सिद्ध होगा । दिखाने के लिए सम्मेलन को भारत की भावी साविधानिक सरचना पर विचार 
विनिमय करना था, परन्तु जिन विविवतापूर्ण निहित स्वार्थों से युक्त व्यक्तियों का चयन इसके 
लिए किया गया या वे अपने व्यक्तिगत या वर्गगत हितों तथा प्रतिक्रियावादी विचारो को रखने के 
अतिरिक्त और कुछ नही कर सकते ये | समस्था थी एकता की परन्तु उसके समाधात के निम्मित्त 
पृथकतावादी तत्त्वो का साधन अपनाया गया या। कूपलैण्ड ने उचित ही कहा है कि 'अब यह 
कहना चाहिए कि लन्दत के पट में उनकी आँखों के समक्ष भारत की समस्या का सम्पूर्ण जाल 
जीवित किया गया। परन्तु वह वास्तव मे पूर्ण बही था। इस समूह मे एक बडी खाई थी । 
भारतीय राजनीति के सबसे विशाल तथा शक्तिशाली सगठन का, जो कि भारत के युवा वर्ग 
को सर्वाधिक लोकप्रिय था । इसमे प्रतिनिषित्व नही था ) काग्रेस का व्यवहार अभी भी पृर्णतया 
शत्रुतापूर्ण था ।? काग्रेस ही वास्तव मे ऐसा सगठन था जिसे भारतीय राष्ट्रीय जीवन का 
प्रतिनिधि कहा जा सकता है , उसके अभाव में शेष वर्गों के प्रतिनिधियों से यह आशा करना 
अआआामक था कि वे भारत की स्वायत्त शासन की मॉग को महत्त्व देते । उन्हे तो अपने विशेष हितों 
के सरक्षण की चिन्तामात्र थी । मुसलमानों के प्रतिनिधियों का चयन भी प्रतिक्रियावादी वाइसराय 
की कार्यकारिणी के सदस्य फजलीहुसेन की सलाह से किया गया था । अत कोई भी राष्ट्रवादी 
मुसलमान उसमे नहीं छॉटा गया था । 
जहाँ तक सम्मेलन की कार्यवाहियो तथा निर्णयो का सम्बन्ध है, ऐसे सम्मेलन से कोई 
सफलता प्राप्त करने की आशा नहीं थी। मूल प्रश्व थे भारत को औपनिवेशिक स्थिति के 
स्वायत्त शासन का प्रदान किया जाता, भारत की सघात्मक या एकात्मक सरचना का निर्धारण 
तथा उत्तरदायी शासन व्यवस्था के अन्तगंत अत्पसख्यको (विशेष रूप से मुसलमानों) के हितो 
का सरक्षण | औपतिवेशिक स्थिति की धारणा ब्रिटिश नेताओ ने भ्रामक बनाकर समाप्त कर दी | 
वे केन्द्र मे पूर्ण उत्तरदायी शासन देने के पक्ष मे नही थे। सघवाद के बारे मे सभी सहमत थे। 
परन्तु सघ की सरचना के बारे में अनेक मतभेद बने रहे । देशी नरेश भी सघ के बारे मे सहमत 
4, परच्तु इन सच प्रस्तावों के सम्बन्ध मे सबसे वडी समस्या मुस्लिम साम्प्रदायिकता की थी। 
कक हर का स्थान सुरक्षित रखने की बात मान ली जाती 
विश किमी गत "तु कंट्रपथा साम्प्रदायिक तत्त्वो ने सयुक्त निर्वाचन प्रणाली का 
होगा रथ) गे 20203 6:28 को ऐसी सध व्यवस्था जिसमे देशी नरेश शामिल 
में मुसलमानों के स्थानों की सरया हा हो ज गा, हिन्दुओ के बहुमत वाली होने से सघ का 
कामना करते थे। भु० इकबाल तो ह थक मुस्लिम 0 2 व व मात 
वे मुस्लिम हज! जनता वाले धन्तो रे रे 57 होगे _वरणा व्यक्त करने मे लगे थे हे 
शौल मेंगे संग्मचाह सेस्पदाधिक मतसेदो के पोज - होने के विरोधी थे। इस भ्रकार प्रथ 
ले में फसा रहा और कोई ठोस निर्णय लेने में 


असफल रहा | काग्नेस के प्रतिनिधित्व के अभाव # 
डर भाव मे इसकी सफलता की आजा करना मृग 
मरीचिका के तुल्य थी । मु 


१ (00छगापे, 7॥6 हवा ?0कञशक, 020. 3, ]83 
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वाग्रस बाय सम्रिति का प्रस्ताव--2। जनबरा 93] काश राजट प्रधान वे सभा 
परलित्व मे काप्रस काय समिति का बठव हजातह्ायाद मे हुइ। काय समिति के प्रमुख नवाजा का 
जनुपस्थिति म॒ जा कि जवा मं थ काय समिति न जिलिंट सरकार के रवय वी भत्सता करत 
हप् कया कि जब हटा में सरकार शातिपुण टस से सत्याग्रह करने वाया का जवा मे ठम्त रही ह 
उन पर जाटी चाज गाती चजान तथा जय प्रसार क अत्याचारपुण दृत्य किये जा रठ है ता 
एस जवसर पर था से निहित स्वार्थी तत््वा का आमात्रत करवा तथावथित गाते सज सम्मदन वे 
जायाजन से वायस वा कोल सम्याध नहा है। जिटिश शासन नाति वी जा घांपणा प्रधानमत्रा व 
हरा वी गया है बट हतनी अम्पप्ट है कि उसेता द्वारा काग्रस जपनी नीनि से परियतन करना 
उचित महा सममभती रन परिस्थितिया मे काय समिति सवितय जादावत का स्थगित करन का 
यात नहा सोच सकती प्रत्युत वह हगवासिया मे सघप को तीव्रतर बनाने की माग करती है। 
काग्रस उन समस्त सत्याग्रटिया का धयवाट तथा बधाई दती है जिहान मातृभूमि की स्वतजता 
के विए शा तिपूण तथा जनुशासित हग से सत्याग्रह किया नै और ब्रिटिश सरकार के अत्याचार 
पुण टप्तन था खुशी स सह रत ह या प्राणा जा उसंस वर चुत है। वाय समिति व जनुमाव स 
75000 “यक्ति जता में थ जात मे कायकारिणी ने ल्टावासिया से 26 जनवरी 93] को 
प्रवन्नतू और जधिए उत्साह दे साथ स्ववजता लिवस संतान का झाहात किया | 
काय समिति वा प्रस्ताद समाचार-पत्रा के प्रयाशनाथ दिया जाय या नहीां इस वात पर 
घाट विवाट था वि दूसर ही लिन टगजण्ट मे सप्र जयकर तथा गास्म्रों जा का तार मिला कि 
काय सम्रिति उनवे भारत पहुँयन से पूव प्रधानमात्री की घापणा वर बार्द निणय न ज । अत उत्त 
निणय या प्रवाटित करने से राफ़ दिया गया । 
काय समिति क सदस्यों की रिहाई--25 जनवरी वा वाटसराय जाड़ “रबिन न एव 
वन्तम्य तिया जिसमे ब्रिटिय प्रधानमत्र वी ]9 जनवरी 93] की धापणा क॑ सदभ मे यह 
घापषणा की गर्ट कि भारत सरपार वाग्रस बाय समिति के ! जनवरी !930 से जाज तक वे 
सलस्या का स्वताब रूप से ४ग का राजनातिरद समस्या पर विचार करन वा अवसर तना चाहता 
है । इस उद्‌ताय से काय समिति के उक्त सटस्या व ऊपर उगाय गये सभा प्रतियाध जिनमे 
वृपरावास दण्ट भा शामितर था हटा ठिय जायग। यह मुक्ति रातहीनस है टसवा उद्दल”य प्रधानम-त्री 
को धापणा को सावार वरन वो जिए वातावरण यनान का हैं। वॉल्सराय की हस घांपणा का 
कार्यो विति व रूप मे >6 जनवरी 93] वा महात्मा भगाधी सहित बाग्रस काय समिति व 
9 सदस्य जैवा से रिया वर लिये गय। 9 आय यक्ति वाजान्तर मे रिहा कर लिये गय | 


आधा इरविन समभाता 


जब से मुक्त हात ही वॉयवारा समिति वे समस्स सहत्य दवाह्ायाट पहुँच जहाँ पण्डित 
माती वाल नहर जगभग सूयु हाम्या पर थे। गाधी जा न राष्ट्र * नाम एवं सेठ ट्याि 
जिमम उदहात संविनय अवना आन्टा-उन सरवार व दमन चक्र तथा ब्रिरिश प्रधानमणी की ४४५ 
के' सलभ मं सांप में भाया बायदरस दे थार में बताया कि वह जब से एव स्वाछ मस्निप्प सथा 
हृतय लव॒र बाहर आय हैं और समस्या वा एस बीच धटां घटनाओं व परिप्रत में अध्ययन वरेंगे 
तथा अयने साथिया एवं हरजण्ण से आन बाल साथिया से वा्ातवाप बरबा भावी वायब्रम तथार 
यरेंगे । इताहाबाह पहुँचने पर बाय समिति वे सभी सत्स्य प्‌ मतावाज बे स्वास्थ्य व बार म 
बचितित हा गय । 7 फ्रवरों 93। को देय के हित में सब वृुछ यौछावर करव मातृभूभि जी 
निरल्र सवा करन रहने के उपरास्त वे रन चाहा भा बहत हूए हि अब से अबता अन्तिम ना” 
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लेता हूँ, परन्तु मेरी यही इच्छा है कि मै एक पराधीन देश मे नही, अपितु स्वतन्त्र देश मे इस 
चिर-निद्रा का काल विताऊँ,' ससार से विदा हो गये । मोतीनाल जी की अन्तिम इच्छा के अनुसार 
भारत के भविष्य का निर्धारण स्वराज्य भवन इलाहाबाद मे किया जाना था। उनकी मृत्यु से 
सारा राष्ट्र शोकाकुल हो गया । गाधी जी ने तो यहाँ तक कहा कि उस समय वे अपनी स्थिति 
एक विधवा के तुल्य समझ रहे है। इसी बीच सत्र, शास्त्री, जयकर आदि नेता भारत पहुँचते ही 
सीधे इलाहाबाद गए और गाघधी जी तथा अन्य नेताओं से मिले । यह तय किया गया कि अब 
सरकार के साथ वार्ता का कार्यक्रम बताया जाय | 4 फरवरी को गाधी जी ने वाइसराय को पत्र 
लिखा और 6 फरवरी को तार द्वारा वाइसराय का उत्तर मिला। तुरन्त गाधी जी तथा 
जन्य नेताओं ने दिल्‍ली को प्रस्थाव किया । गाधी-इरविन वार्ता का प्रथम दौर 7 फरवरी को 
प्रारम्भ हुआ । 
प्रथम तीन दिनो की वार्ता मे गाधी जी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन स्थगित करने के 
सम्बन्ध में सत्याग्रहियो की बिना शर्ते रिहाई, छीनी गयी सम्पत्ति की वापसी, त्यागपत्र देने वाले 
सरकारी कर्मचारियो की पुन्तियुक्ति, पुलिस के अत्याचारो की जाँच, धरना देने के अधिकार, 
तमक कालूत की समाप्ति तथा आन्दोलन दवाने के सम्बन्ध मे जारी किये गये जध्यादेशों की 
वापसी, आदि पर जोर दिया ताकि इसके परिणामस्वरूप वार्ता का वातावरण तैयार हो सके । 
इनमे से कई शर्ते ऐसी यी जिनके सम्बन्ध मे निर्णय लेने के लिए सरकार को समय चाहिए था। 
वाइसराय ने ब्रिटिश प्रधानमन्त्री से कुछ निर्देश चाहे थे । उनके पहुँचने मे समय लगा। अत 
27 फरवरी से पुन वार्ता प्रारम्भ हुई और 4 मार्च तक चली । नित्य गावी जी वार्ता के पश्चात्‌ 
जब वापिस आते थे तो डा० अन्सारी के मकान मे कार्यकारिणी के सदस्य उनकी प्रतीक्षा में रहते 
थे और रात को लम्बे समय तक समिति उन पर विचार करती थी। गाघधी जी ने वाइसराय को 
स्पष्ट कर दिया था कि वह जो भी बाते करते है या निर्णय लेते है उनके सम्बन्ध में अन्तिम 
निर्णय कांग्रेस कार्यकारी समिति करेगी । स्वभावत विभिन्न समस्याओं पर मतभेद होना अस्वाभाविक 
नहीं था| यह भी सम्भव नही था कि जो भी माँग गाधी जी की ओर से रखी जाय उसे वाइसराय 
मान लेगा या जो भी वह कहे उसे कांग्रेस मान लेगी। 5 मार्च 937 को समभोता वार्ता को 
अन्तिम रूप दिया गया और 5 मार्च को ही वह प्रकाशित कर दी गयी ! यह वह तिथि थी जिस दिन 
एक वर्ष पूर्व गाधी जी ने वाइसराय को सविनय अवज्ञा आन्दोलन की घोपणा का पत्र दिया था । 
गाधी-इरविच समभौते की शर्लें-- 'सविनय अवशज्ञा आन्दोलन समाप्त किया जाय तथा 
सरकार इस सम्बन्ध मे कुछ कार्यवाही करे साविधानिक सुधारो के सम्बन्ध मे सघीय सिद्धान्त 
तथा प्रतिरक्षा, विदेशी मासलो, अल्पसस्यको, भारत की वित्तीय व्यवस्था आदि के बारे मे कुछ 
रक्षा-कबचो की अपरिहायंता को जैसा कि गोल मेज परिषद्‌ मे स्वीकार किया गया था अनुसमशण्ति 
किया गया, प्रधानमन्त्री की घोषणा से अनुसार काग्रेस के प्रतिनिधियों को भी साविधानिक सुधार 
योजना पर आगे विचार करने के लिए गोल मेज सम्मेलन मे आमन्त्रित किये जाने पर निर्णय हुआ, 
सविनय अवज्ञा आन्दोलन के सत्याग्रही कानून उललघन, कर न देने, आन्दोलन का प्रचार करने 
तथा नागरिक एव सैनिक सेवा के कर्मचारियों को त्यागपत्र देने के लिए वाध्य करने के कार्यकलाप 
नही करेगे, भारतीय माल के उपयोग का प्रचार करने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी, 
परन्तु ब्रिटिश माल के वहिप्कार करने का प्रचार समभौता वार्ता के हित मे नही हे, विदेशी माल 
तथा बराव विरोबी धरने सामान्य कानून के अन्तर्गत ही किये जा सकेगे, आन्दोलन की अवधि 
में पुलिस की ज्यादतियो के विरुद्त सार्वजनिक जांच को शान्ति स्थापना के हित मे उचित न 
तहभत हुए गाधी जी उस पर जोर न देने को राजी हो गये, सविनय अवज्ना आन्दोलन के विरुद्ध 
जारी किये गये अध्यादेगो को सरकार वापिस ले लेगी, इस आन्दोलन के मध्य काग्रेस तथा 
अन्य जिन संगठनों को अवैध घोषित करने के अध्यादेश जारी किये गये थे उन्हे सरकार वापिस 
ले लेगी, आन्दोलन में वन्दी किये गए जिन व्यक्तियों के ऊपर जभियोग नही चलाये जा सके हूं 
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उाह वापिस ते जिया जाएगा परतु “सम सता तथा पुजिस के वसमचारिया वे उपर जभियाग 
शामित नहीं है । सवियय जवता लाहाजन वी फ्उस्वरूप जहिसात्मक छृत्या के निए कारावास की 
सजा प्राप्त था रिहा कर लिए वायम जा जब 7ए्ड वसूल नहा क्यि गए हु उहू राव लिया 
जाएगा परतु वसूत हो गए दण्ट तथा जत हा गयी जमानत वापिस नहीं का जायगी जैनेता के 
प्यय पर नियुक्त अतिरिक्त पुतिस हटा ती जाएगा जाहातन व मध्य किसी स्यक्ति से जब्त 
की गयी जचव सम्पत्ति जा सरजार व पास सुरक्षित हैं सर्म्या बत पेश का वापिस कर दी जाएगी 
सरकार के पास सूरत जचतन सम्पत्ति भी वापिस कर दी जाएगी परातु जहां रस उस समय 
जायू अध्याटरा व जतगत निया या गया ” वहा पर सरकार वृछ नहा कर सवंगी परलु 
यटि कार्ट व्यत्ति यह समम कि सम्पत्ति का निबटारा गसवानूनी ढक ते हुजा ”? ता बहू यायिक 
बापयबाहा बर सफलता # सत्याग्रह मे व्यागपत्र दे वाले एस क्मचारिया को पुन सवा मे ते लिया 
जाएगा जिनके रिक्त स्थाना पर स्थाया नियुक्तिया नटा की गयी है जौर न मामत्रा मं सरकार 
उटार नीति अपनाएगी सरकार नमक कामून समाप्त करने की स्थिति मे नहा है परातु एस 
स्थाना में जहा नमक बनाया या एकत्र किया जाता है वहा वी जनता अपन घरेदू उपयाग वा विए 
हा यह सुविधा प्राप्त कर सरगां प्रतु व्यापार यवसाय के जिए नहा । 
गापी “रविन पवट 93] वी उपयक्त प्रमुख बात रस बा के स्पष्ट प्रमाण है कि हनव 
जनुमार सरकार विसा भी वात पर वास्तविक रूप से नहा भुत्री अपितु काग्रस का ही थुत्ना 
पड़ा | सबिनय झबता आडाॉजन की प्रमुख शर्तों त्तया उस अवधि म सत्याग्रटिया था ऊपर किय 
गए जत्याचारा तथा उन द्वारा सही गयी हानिया के बार मे भी सरकार गावी जी की ह_हरतों का 
पृणतया न मान सकी । साविधानिय सुधारा व॑ सम्य ध मे भी वाग्रस का पूण स्वत अता की माँग 
औपनिवशित स्थिति वी माँग से भी हामंतर रखी गयी। जत समभौतं का विसी भी रूप मे भारत 
व्‌ विए सतापजनक नहों वहा जा सकता । परतु हस परूणतया निस्सार तथा महत्त्वहीन भी नहा 
माना जा सवता | टसकी सम यही विदपता यह है वि राषप्टीय आटोवन व इतिहास में सव 
प्रथम वाह्मराय न वाग्मस जथच भारत वे एक्मान्र सुमाय नता क साथ मन्नीपूण ”ड्ढ से सौहाट 
तथा स ,भाववामय वातावरण मे भारत थी राजनीतिव' समस्याआ पर विचार विनिमय विया । 
यह भेंट एवं चासत सथा जवीन प्रजाजन के वीच वी ने हांकर दा राष्टा के प्रमुख प्रतिनिधिया 
वा मध्य को वार्ता व रूप मे सिद्ध टरट। हसम गाधां जा न जिस स्पष्ण्वालिता सहयोग तथा 
अमानतारी का परिचय टिया उह तसतर स्वाछाचारा तया निरकुय्तावाद वा सर्वोत्तम प्रतीय 
भारताय वात्यसराय भा हित गया जौर वह गराघी जी की प्रशसा बरन में जरा भरभीन 
सवुचाया । दूसरी आर तत्वातीन राजनीतिक परिस्थितिया वो “खत हैए सहयाग तथा समभौत 
व फमिवतलार धच्णक गांवों ज। ने नो अपना बज्वीत्तगंत तथा वाग्रस के नतामझ वं। अनेब धारणाओआ 
पर अनावन्यत रूप से जार हटकर वाता या असफ्त बनलाय का नीति नहा अपनाया । अर प्रन 
यट था जि ब्िटिय चासव प्रध्युत्तर ग वहाँ सेब ”स समभौत पर रमानटारी से अग्रिम कायवाहा 
प्रगे। 5 माच 93] वा समभझीता हर्तों के प्रवाशन व पश्चात्‌ गाधा जाने एक भारतीय 
तया विटयो पत्रगार सम्मतन में छवें वक्तव्य दवर अपना | यति का व्यापक रूप से स्पष्ट जिया 
दूगरी आर जाड़ इरविन ने प्रत्रिस प्रशासक वग तथा ब्रान्तितारिया से भा "सो प्रवार वी अप 
की । दाता नताआ व वत्त्था वो अभिप्राय यटा था हि हब में भान्तिपुण वातावरण बनाया 
जाय तातहि भावां प्रगति वा सहा सांग प्रशंसा हा सव । 


पराचा ग्धिय्शन 


भारत के राष्ट्राय आहानन तथा साविधानिक विकास व इतियेस मे 93] व बराची 
लपिवशन गा अत्यधिर माय है । प्रपम बात ता यह है वि जाह्दौर अधिव्नत जिसम दांग्रस ने 
चयना उ,हहपय पूछ स्वत जता की प्राप्ति रता था व उपराब्त वायस विह़िंय सरशार वे सांप 
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सघर्ष की स्थिति में पहुँच गयी थी। 930 के सविनय अवज्ञा आन्दोलन मे काग्रेस का रुख पूर्णतया 
क्रान्तिकारी रहा और बडे-बडे नेता जेलो में डाल दिये गये थे । गाधी-इरविन समभोौते के बाद 
कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों की जेल से रिहाई होने के ठीक एक माह बाद इस अधिवेशन का 
होना आवश्यक समभा गया ताकि सम्पूर्ण काग्रेस उक्त समभौते तथा प्रधानमन्त्री की घोषणा पर 
विचार करते हुए देश की निवर्तमान राजनीतिक परिस्थिति के परिप्रेक्ष मे अपना भावी कार्यक्रम 
तथा नीति तय कर ले । अधिवेशन के लिए प्रतिनिधियों को छॉटने की भी समस्या थी । अनेक 
नेता अभी जेलो मे ही थे। कुछ नया नेतृत्व प्रस्फुटित हो गया था, जिससे 930 में आन्दोलन 
में महात्‌ त्याग किया था। गाधी जी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन को स्थगित कर दिया था । 
परल्तु स्वयसेवको के द्वारा अत्यन्त नियन्त्रित, सयमित एवं अनुशासित ढल्ड से शराबबन्दी तथा 
ब्रिटिश व विदेशी कपडे के बहिष्कार आन्दोलन मे धरना देने के कार्यक्रम को नही छोडा था। विविध 
प्रकार के प्रद्शनो को न करने की भी सलाह दी गयी थी। गाधी जी ने पुन अहिसा के सिद्धान्त 
पर चलने के सिद्धान्त को और अविक कठोर बना दिया था। 

इस अधिवेशन के लिए सरदार पटेल को अध्यक्ष चुना गया और यह विश्चित किया गया 
कि अधिवेशन खुले स्थल पर होगा । दर्शको मे से प्रत्येक को चार आना प्रवेश शुल्क देना था। 
लगभग 0000 रुपये इससे एकत्र हुआ। इस अधिवेशन के मध्य देश में दो घटनाएँ ऐसी घटी 
जिनके कारण अधिवेशन का वातावरण विषादपूर्ण रहा | प्रथम घटना थी 23 मार्च 93] को 
सरदार भगतसिह, राजगुरु तथा सुखदेव को मृत्युदण्ड दिया जाना । इनके ऊपर साण्डस्स ह॒त्याकाण्ड 
का आरोप था । गाधी जी ने वाइसराय से इन नवयुवको की मृत्युदण्ड की सजा को कम करने की 
माँग रखी थी, जिसे वाइसराय ने अपनी असमथथता पर ठुकरा दिया। परन्तु ये वीर युवक स्वतन्त्रता 
सग्नाम के अमर शहीद बत चुके है। दूसरी घटना थी अधिवेशन काल मे कानपुर मे साम्प्रदायिक 
दगो के छिडने की, जिसमे मुसलमान अल्पसख्यको को बचाने के प्रयास में गणेशशकर विद्यार्थी 
की हत्या कर दी गई थी। विद्यार्थी जी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे और हिन्दू-मुस्लिम एकता तथा 
सद्भाव के महान्‌ समर्थक थे। इसी कार्य मे इनकी हत्या ने इन्हे भी अमर शहीद बवा दिया 
है । कराची काग्रेस मे इन दो घटनाओं ने शोक का वातावरण बना दिया था । 

इस अधिवेशन में अधिकाश प्रस्ताव आन्दोलन की अवधि में सक्रिय सहयोग देने वालो की 
बधाई देने, उसमे शहीद हुए व्यक्तियों के प्रति श्रद्धाजलि अधपित करने (जिसमे प० मोतीलाल 
नेहरू प्रमुख ये) तथा कप्ट भोग रहे कार्यकर्त्ताओं के प्रति सहानुभूति प्रकट करने के सम्बन्ध के थे । 
अन्य प्रस्तावों मे कुछ गाधी-इरविन समभौते की शर्तों को सरकार हारा ईमानदारी के साथ पालन 
करने के सम्बन्ध मे थे, यथा बन्दियों की रिहाई, करो की माफी आदि। साविधानिक समस्या पर 
विचार करने के हेतु प्रस्तावित ट्वितीय गोल मेज सम्मेलन मे कांग्रेस ने अपना प्रतिनिधित्व करने के 
लिए महात्मा गाधी का लाम प्रस्तावित किया । साथ ही कार्य समिति को अन्य प्रतिनिधियों को 
चुनने का अधिकार दे दिया । 

. इस काग्रेस का सबसे महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव देश के भावी सविधान में मूल अविकारों का 
समावेश करने के सम्बन्ध मे था। यद्यपि स्व॒तन्त्रता-प्राप्ति तक इन्हे उपेक्षित ही रखा गया, तथापि 
सतस्त्र भारत के सविधान में जिन मूल अधिकारों तथा राज्य की नीति के निर्देशक तत्त्वों का 
किया गया है वे सभी कराची काग्रेस द्वारा प्रस्तावित किये गए थे। इसके अन्तर्गत धर्म, सस्क्ृति, 
भाषा, लिपि, शिक्षा, व्यवसाय आदि की स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत कानूनों तथा राजनीतिक एव श्रन्य 
अधिकारों के सरक्षण की गारटी की माँग की गयी थी। साथ ही वयस्क मताधिकार, सयुक्त 
निवरचित प्रणाली एवं विभिन्न सघीय इकाइयो तथा केन्द्र मे स्थानो की सुरक्षा के प्राविवानों द्वारा 
अल्पसरयको के हितो को सरक्षण देने का प्रस्ताव भी था। इसके अतिरिक्त लोक सेवा आयोग द्वारा 


सरकारी नौकरियों मे नियुक्ति अवसर की समानता तथा साम्प्रदायिक वर्गों के लिए नौकरियों में 
(> राष्ट्रीय आन्दोलन/7 
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समुद्दित स्थान सुरतित जिय जान कट तथा प्रा ता के खीवमण्टता मे उनके हिता क॑ प्रतिनिधित्व 
तथा भारत से एस सघ वे निमाण का व्यवस्था के प्रस्ताव थ जिसके अतगत प्राता के हाथ भ 
जवशिप्ट राक्तिया रह | *स जविवशन म काग्रस ने पश्चिमात्तर सीमा प्रात तथा सिघ का पूण 
प्रात वी स्थिति प्रटान किय जान तथा वसा को वहा का जनता की दच्छा व अनुसार भारत स् 
पक किय जान के प्रस्ताव भी पास स्िये । अय विवालास्पन प्ररना की जाच क जिए समितिया 
भना दी गया जिनका रिपाहट के जाधार पर अखिल भारतीय काग्रस समिति तथा कायवारा समिति 
का निणय जूस वा जवियार टिया गया। ह्स प्रसार काग्रस का बराचा अधिवान जनक हृष्टिया 
से महवपूण तथा सफ्त सिंद्र हजा। कराची काग्नस के प्रस्ताव जिला के 4-सूजी प्रस्तावा से 
मंत्र नहा रमत थ। 928 वे वाजपत्ता सवदवीय सम्मतन मे नहरू रिपोट की स्वी्ति व 
अवसर पर जितना न जा साधन रख 4 यहटि वाग्रस उह स्वीकार कर तता ता साम्परटासिव 
समस्या रतनी जरित नहीं होती जितनी तत्र सं उकर 93] तक हाती गयी। जय बाग्रस न 
जिता का बुछ मॉँगें स्वीकार करवा ता उप्रभन यह था कि त्स समय तक जींग का स्ख बहुत 
हठीजा हा चुका था । साथ हा जय जिला की मांग 4 से भा जविस्हा चुका था। वाग्रस द्वारा 
पृण स्वताजता का माग तथा संविनय जबता जाहाजस ने अधियाश मुखसंजमाना का पूणत 

प्रथवतावाली बना लिया था । 


गाधी इरपिन समभानत मे दरार 


लाट दरविन अपना वखात्सराय पद का कायकाज समाप्त बरक ]8 अप्रत 93] का 
डयज ए्ट को रवाना हो गये । 47 नअषषप्रत को वाड़ विविरल्न ने उनया उत्तराधिवार प्राप्म जिया। 
हश वी स्थिति यह थी किवाग्रसी सायाग्रही जवा स ःछ रह थ जौर उनका जयूसा म स्वागत हा 
रहा था राष्टीय गांत उससाह से गाय जात थ। वाग्रस वायातया तथा बाग्रसी नताओा व निवास 
स्थाना में तिरंगे भण्” फहरान लग 4॥ उस समय वाग्रम का तिरगा भण्टा ही राष्ट्रीय भग्श 
माना जाता था । पृण उत्साह व साथ सत्याग्रही शराब तथा बिटशा वृष वी दुराना में धरना द 
रेट थे जौर शालिपूण टज्णु स सन चाजा वे बहिप्कार वो मार्गे कर र४ थ। समभीत व अन्तगत 
राजनी तिए' बदिया का रिहाइ छानी गर्ट सम्पत्ति का वापसा जाहि वा माँग वी जान लगा था । 

परतु दूसरी आर गाधी रवित सममभौत न मात्रा नौरराणाही वां सारी श्रागाला पर 
तुपारापात कर टिया था । एक छाट से पुनिस के सिपाहा से लतर बे से बडे भारतीय सिविद 
सवा वे बमचारी तक सभा यह साचत थ वि उनसे वास्तविक शक्ति रीना जा रहा है। वे जपन 
क़त्या पर किसी भी प्रयार वा बाह्य हस्ततेप सहत बरन वी बामना नहा करत थ। वास्तव मं 
भारत मी शासर ता नौपरशाहा ही 4 और यहा सार राग की जह थी। प्राताघध गवनर भी 
गाधी "रविन प्रभभीत से सद्युष्त ना थ। परिणाम यर हआञि गाघा *रविन सममभौत वा 
दरिवरणा मंत्र बाता के काया वयस मे नौररशाहा अपना सममानां करन यो हट से ठस मे मस नहा 
| वह अपने ही टड्ज् से समभौता वा अथ उगाने गा। प्रालाय ग़वनर अपना अधियार सौसा 
मे वा हस्त पर बरटाहल बरन वे हह्घष्फ नये थ। ट्स संयंत्र वारण समभौन वी विवरणात्मय 
बाता में नौसरशाटी लथा वाग्रस कायकसाजा व मध्य विवाट सर हान वेग । राजनीलिक बल्व्या 
का रिहा बेर बसूचा पिवटियग ज्य>ण्डा वी बायियों आलिक मम्वध मर नौकरताहां का 
रवया कदर हाता गया। प्रतिस को हयाहतिया में कोई कमरा लय था रही था। राजस्व तथा 
प्रशामनिव अधिवारा जिसो भा रूप मे काग्राग कायकत्ताआ के विरोध पिवलिग समाआ व) 
आपजित करा तथा राष्टायता ये प्रचारनलायों का सहन नहा वर पा रटये। इन सच पांछ जय 
सौहरणाहा का मौन समवन उह प्रात्माहित बर रहां था। बासरलाता में पन क्स्-वमूता मं 
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जत्याचार प्रारम्भ हुए । यह सिलसिला लगभग सत्र फेला। काग्रेसी कार्यकर्ता समभोते की 
वातो पर जोर देकर विरोध करने लगे तो नौकरशाही उसकी उपेक्षा करने लगी | 
अत गावी जी ने वाइसराय के सचिव को इन सब बातों से अवगत कराते हुए यह माँग 
की कि समभौते की शर्तों पर सरकार तथा काग्रेस के मध्य विवाद खडा होने पर उनका निवंचन 
निष्पक्ष न्‍्यायाविकरण या जाँच बोडं के द्वारा किया जाना चाहिए । गाधी जी ने सचिव का ध्यान 
अन्य कई बातो की ओर भी आक्ृष्ट किया | वाइसराय से भेट भी की । परन्तु ऐसा आभास हुआ 
कि मानो वाइसराय को समभौते का कोई ज्ञान ही न या | नये वाइसराय के रवैये मे एकाएक 
ऐमे परिवर्तन का मुख्य कारण इस्लेण्ड मे सत्ता-परिवर्तत था। अमिक दल की सरकार अब त्याग- 
पत्र दे चुकी थी। नई सरकार मे मेकडानेत्ड प्रवानमन्त्री अवश्य ये । परन्तु: के परणतया रूढिवादी 
दल के हाथ की क्ठपुतली थे। बेन भारत मत्री पद से त्याग-पत्र दे चुका था। उसका स्थान 
कट्टरपथी रूढिवादी संमुअल होर ने लिया या । अत काग्रेस के साथ ब्रिटिश सरकार की झत्रुता 
की नीति अधिक कडी होती जा रही थी | स्वय वाइसराय इसी विचारधारा का समर्थक था। 
वाइसराय के सचिव ने भी गावी जी को निराशापूर्ण तवा टालमटोल का उत्तर दिया। पक 
तथा सयुक्त प्रान्त के गवर्नरों ने गावी जी के पत्रो का उत्तर इसी प्रकार दिया । अन्तत ग्राधी जी 
को यह कहने के लिए विवश्ञ होना पडा कि वे प्रस्तावित द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में काग्रेस के 
प्रतिनिधि के रूप मे भाग लेने मे असमर्थ ह। निर्धारित तिथि (।5 अगस्त) को जव सप्र, जय 
आदि इब्लेण्ड को रवाना हुए तो गावी जी ने अपने प्रस्थान का विचार छोड दिया । सरकार को 
टालमटोल की नीति तथा नौकरशाहो के दमन-चक्र मे पूर्वेवत्‌ स्थिति को देखते हुए कई स्थलों हि 
हिसात्मक घटनाएँ भी हुई । पूनरा मे एक ऐसी घटना हुई थी जिसमे एक विद्यार्थी ने बम्बई के 
गवरनंर पर गोली चलाने तक का प्रयास किया । काग्रेस तथा गाधी जी ने इस घटना पर बहुत 
दुख प्रकट किया। 
सरकार ने पुन साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन देने की चाल चलना प्रारम्भ कर दिया। 
गोल मेज परिषद्‌ के लिए प्रारम्भ मे लार्ड इरविन ने पण्डित मदनमोहत मालवीय, 
श्रीमती सरोजिनी नायडु तथा डाक्टर अन्सारी को नामाकित करने का वचन दिया था। परन्तु 
फजली हुसैन के सकेत पर डा० अन्सारी कोन भेजने के वाद के सरकारी फेसले से गाधी जी 
असन्तुप्ट हो गये | सरकार की नीति यह थी कि वह राष्ट्रवादी मुसलमानों को भेजने मे हिचकने 
लगी, क्योंकि उनकी उपस्थिति से मुस्लिम साम्प्रदायिकता को बल नहीं मिल पाता और इसके 
परिणामस्वरूप सरकार का उद्देश्य पूर्ण न हो पाता । इसलिए भी गावी जी ने इस्लेण्ड जाने का 
विचार रोक दिया । इसके परचात्‌ वाइसराय तथा गाधी जी के मब्य पत्र-व्यवहार चलता रहा। 
अन्तत दोनों में परस्पर वार्ता भी हुई और गावी जी ने 29 अगस्त को गोल मेज परिषद्‌ मे भाग 


लेने का निर्णय कर लिया विजेपत वे गावी-इरविन समझौते में की गई इस छत को मानना अपना 
नेतिक दायित्व समभते रहे । 


द्वितीय गोल मेज सम्मेलन, 93 

गावी जी जपनी नित्य की वेशभूषा में इग्लैण्ड प 
प्रसादों या होटलों मे रहने की अपेक्षा पूर्वी लन्‍्दन 
घने । अपनी उसी वेजभूपा मे वे सम्राट सहित 


हैँचे जोर ब्रिटिश सरकार द्वारा व्यवस्थित 
दन के किग्सले हॉल में कुमारी लीस्टर के मेहमान 
सभी अधिकारियों से मिलते थे । इस्लैण्ड के बच्चे- 
वच्चे गावी जी की इस विचित्र वेशभूपा से बडे प्रभावित हुए। अनेक सस्थाओं तथा व्यक्तियों की 
ओर से उन्हे आमन्त्रण मिले आर स्थान-स्थान पर उनका भब्य स्वागत हुआ। इस सवका यह 
निष्कर्ष है कि गावी जी के सत्य, जहिसा, राष्ट्र-्मेम तथा देश की स्वतन्त्रता-प्राप्ति के सम्बन्ध में 
उनकी सत्वनिष्ठा के प्रति चाहे निहित स्वार्थों से युक्त ब्रिटिश साम्राज्यवादी क्तिने ही रप्ठ रहे 
हो, तथापि वक्त गुणों से युक्त इस फ्कीर राजनेता के प्रति लोगो में अतीब श्रद्धा उत्पन्न हो गयी । 
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टिलीय गांव सज सम्मतन का बरका से जा तगभग 3 माने को अवधि तक समय समय 
पर चतती रही गाया जी हा भ्रसुख वक्ता बने रत । यद्यपि इस सभय वाकप्रम बा विरोथ वरन ने 
लिए 3] और अतिरिक्त प्रतिनिधि छाटे गये जा विविध विराधी तथा प्रतितक्रियायादी वर्गों मे से 
लिए गये थे तवापि टसे सम्मवनत मे उनका अस्तित्व वाई महत्त्व नहा रखता था। निस्स तह 
भारत की 85 प्रतिशत से भी जवित जनता क॑ वास्तविक प्रतितिषि के रूप में हण की भावा 
राजनी तिक व्यव था वे निर्षारण में उनत विचारा - अतिरिक्त याकी सब विचार कोरे शाल जात 
थे जो बेब निहिलि स्वार्यो से भर हान दे कारण वास्तव मे महत्वहीन थ। परंतु उही बिचारा 
वो ताड मराहकर रसना और गाया जी व विच्वारा का संस उस योन से हयथाना 6प अगर 
तस्वा था सुस्य उद्दताय यता रहा । 
प्रथम संम्मेवन मे व्यक्त तथा निर्वारित नीतियां का गाधां जी न॑ सम्मंनत वी बठका मे 
एक एक करके उत्तर लिया । स्षपव्यव था तथा उसके लन्‍्तंग्रत सरकार वा रक्ा-वबचा स युक्त 
धरने और प्रतिरशता यटटित सम्याय तथा जित्ताय तीति को सरवित विषया के अतगसे रखने का 
नीति का तथ्यग्रत त्रिरोय् करत हुए गावी जी न भारत की गरिमा प्रतिप्णा तथा आत्म सम्मान 
वा ऊचा उठाया । राहान स्पष्ट वर दिया कि जपन दरा की प्रतिरशा का हापित्व भारत की 
सनाय स्थय भारत की नीतिया वी अनुसार पूणरूपण सभाज सकती हैं न कि विलयी सांम्रायवालो 
सरकार तेथा उसकी सनाय । भारत वे जिए पूण स्वराय्य की मांग का व्याख्या बरत हुए उहान 
झौपनिवशित स्वराय का जप वा पूण स्वराय का भारत तथा हरवश्ट के मध्य मंयी वा हिलिम 
और अधिक थययस्वर होता सिद्ध रिया । गांधी जी न स्पष्ट कर दिया कि भारत टग्तए्ट वे एक 
सधीन दप वे रूप में रह वार्ता नहा वर रहा है जपित यह बाता टो समान स्थिति वे राप्टा व 
मध्य वी है| काग्रस को स्थिति वा पप्टावरण करत हा गाधा जी न बताया कि यह जाय हा 
वी भांति एव राजनातिक ते साज नहीं है। अपितु वह समूच राप्ट का प्रतिनिधितत बरती है 
है जिसमे ठशा रियासतें भा रामित है। यांग्रस क्िसा भी मान मे विसा सम्प्रशाय विदप का 
प्रतिनिधित्व नहा परती | वह यम जाति जिगर आई वे आधार पर जिसी वग विदश्प की संस्था 
ने होकर अखित भारतीय राष्टीय सस्था ह और गाधा जी स्वय अपना व्यक्तिगत शमता मे हस 
सम्मतन से भाग नहीं ते रेट है अपितु बट उसा महानु संगटन के प्रतिनिधि एवं संयक है और उसता 
संगटन वे जाटशानुसार काय करगे। 
साम्प्रटायित्र स्थिति के सम्यय में जाँवि भारतीय राष्ट्रायता का भावना था बुचतन वे 
जिए अग्रजा वा संयसे सहानु साधन था गाधी जा न काग्रम की नीलि का स्पटनया ब्यक्त जिया। 
नहीं माविधानित व्यवस्था मे सम्ण्दापपत जससस्यवा बा हिला सी ब्यवस्था वे बार भम भा याधा जा 
स्पष्ट थ | परातु चक्ि एक सम्प्रटाय इस पर यार हना था अत गांधी जा न मुस्लिम लथा सिक्‍्य 
सम्प्रदाय के तिए सा बुद्ध सामा लब हसे सटनीय माना । परन्तु जिन जाया ने हरितना का भा 
साम्प्रलाधिका अपसस्यर मानने को हलीव ही उठ गांधी जी न मह-तोड उत्तर लिया । ग्राधां जी 
ने टावे वे साथ बटा कि एसा भेत्भावप्ृण स्थिति उत्पन्न करन वाता तथा एसी व्यवग्था वा सायता 
हने की सोति वा वे आमरण विरोध वरगे। भारत मे ब्रिटिश शासने व स्वशचारितापृण रवया 
बा भी गाधी जा ने रस सम्मनन मे छाजख जिया और एसा वरन मे “जाने अपन गसयाग्रता मल 
यो ही अपयाया । उलान स्पप्तनया बताया हि प्रधानमात्रा का विछता साल मेज पा पद के चाट 
वो गयी घायणा मे नारत की मौलिक समस्याओं की उपशा वी गया थी । गाया जी ठारा मे 
सम्मलेन से रखे गय॑ विदयार एल समय समय वर टिय गये महादपूण व्यास्याता का राट़ि व मान 
जाते है। भारतांप प्यतावता का साँग के प्रति दृणतया उतासोन बिटहिश नता हर लर्वेसर पर 
साग्प्रदाधितक बत्भाव मां भावना का हो पार मराोल वर या पडा चहायर यार करे तय और 
साम्प्रशांधित ससउमाना का भारनाओं वो उसाना सभी ब्रिटिश अधिहारियि वा ए'य बना रहा 
जागि कोर्स समाधान ने निवयन भाव । | ह्सिस्दर ]935] वो मसम्मयन को ससाल्लि व प्वसर 
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पर उन्होने प्रधानमन्त्री को सम्मेलन आयोजित करने तथा उन्हे उसमे अपने विचार व्यक्त करवे 
का अवसर देने के लिए धन्यवाद दिया । 
इस सम्मेलन में प्रो० लास्की ने अपने पत्र-व्यवहार मे अमरीकी न्‍्यायावीग हाम को जो 
विचार व्यक्त किये थे वे तथ्यों पर कुछ प्रकाश डालते है। लास्की सेकी को सहायता दे रहे थे, 
सेकी इस सम्मेलन में भाग ले रहे थे । लास्की के मत से ऐसे व्यक्तियों के साथ जो यह विश्वास 
करे कि वे ही वास्तविक सत्य के धारक है, वात करना असम्भव है मुसलमानों की धामिक 
हठबमिता भयानक है । मेरा अनुमान हैं कि पूरव मे इरलाम भक्ति एक ऐसी शक्ति है और इसके 
समयको की माँगे इतनी अस्पष्ट तथा भयावह है कि उनको पूर्ण किया जा सकना असम्भव हे। 
टोरी साम्राज्यवाद तथा भारतीय उग्रवाद से युक्त पक्षों के द्वारा साम्प्रदायिक समस्या के हल 
की आशा नही की जा सकती । अशत मै मंकडानेल्ड को दोप देता हू, क्योकि यदि वे दुर्वल, 
निरर्थक तथा निर्णयरहित होने की अपेक्षा हृढ-मन के होते तो मेरा विचार है क्रि वे किसी न 
किसी समभौते से सम्बद्ध पक्षो को वाध्य कर लेते ।/ नास्की ने सर्वाविक दोप सेंमुअल होर को 
दिया जो कि अपने टोरी स्वभाव की पराकाष्ठा पर पहुँच चुका था | अन्यथा लास्की के मत से 
गाधी तथा सेकी किसी निर्णय पर पहुँच जाते । 
जब गावी जी भारत लौटे तो वम्बई मे जनता ने उनका जो शानदार स्वागत किया, वह 
किसी राजा तक को कभी प्राप्त नही हुआ होगा । परल्तु भारत मे ब्रिटिश शासको को दमन-चक्र 
पूर्ववत्‌ पूंणे गति से चल रहा था। सयुक्त प्रान्त, वगाल, वारदोली इस दमन के केन्द्र थे। किसानों 
के ऊपर अप्रत्याशित ज्यादतियाँ की जा रही थी । सयुक्त प्रान्त मे सरकार की इन ज्यादतियों के 
विरुद्ध लगान विरोधी अभियान चलाने के आरोग में पडित जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तमदास 
टण्डन तथा निसारअहमद शेरवानी को वन्दी कर लिया गया था। बगाल में चिटगॉव के छापेखाने 
मे जो ग्रुण्डागर्दी की गयी थी उसमे कुछ यूरोपियों का हाथ था, परन्तु पुलिस ने उसमे कोई 
कार्यवाही ही की । पद्चमोत्तर सीमा प्रान्त मे खान बन्बुओ (सीमान्त गाधी अब्दुलगफ्फार खाँ 
तथा डाक्टर खान) के नेतृत्व में स्वातन्त्य आन्दोलन चल रहा था और पठानो का संगठन 
खुदाई खिदमतगारों के नाम से निमित हो चुका था। इस सगठन की कांग्रेस के प्रति पूर्ण 
निष्ठा थी । 
सक्षेप मे, जब गाधी जी इग्लेण्ड से वापिस आये तो उन्होने यह अनुभव किया कि सरकार 
गावी-इरचिन समभौते की जर्तो से हर क्षेत्र मे मुकर रही है। सत्याग्रह आन्दोलन पूर्ववत्‌ हिसात्मक 
दमन की नीति से कुचला जा रहा है। नौकरशाही किसी भी रूप मे जनता के प्रति सहानुभूति 
पूर्ण अबच उन्तरापेक्षी रुख नहीं अपनाना चाहती । ब्रिटिश सरकार भारत की स्वतत्त्रता की माँग 
* सम्बन्ध में जरा-भर भी भुकने की इच्छुक नही है, अपितु इसे ठुकराने के बहाने देश में 
माम्प्रदायिक तथा अन्य निहित स्वार्थ वाले तत्त्वों, यथा राजाओं, महाराजाओ, जमीदारों आदि को 
2020%% बे शक है मर नेताओं को किसी न किसी रुप मे बन्दी कर लेने का 
पल रा थति में गावी-इरविन समभीते अयवा कांग्रेस द्वारा गोल मेज 
। लैने के कोई सनन्‍्तोपजनक परिणामों की आशा व्यर्थ थी। अत काग्रेस के लिए 
पुन सविनय अवज्ञा आन्दोलन जारी करना अपरिहार्य हो चुका था । 


आन्दोलन का दूसरा दौर 


नेताओं हु बुर 93] को जब गाघी जी इस्लैण्ड से भारत लौटे तो उन्होने काग्रेस के 
नेताओं तथा कार्यकारी समिति के सदस्यों को गोल मेज परिपद्‌ तथा ब्रिटिश सरकार के हृष्टिकोण 

अवगत खरे देश ्ै व रे 
ने अवगत कराया। साथ ही देश मे चल रही ब्रिटिंग जासन की करतूतो का ज्ञान भी उन्होंने 


3 व , 74-75 
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किया | काग्रस तथा गाधा जी ते अनुभव क्या कि बाह्सराय वा” विनिग्ल्न तथा नौयरयाही 
गाधा “रविन समभौत वा इमानटारी से अमत भ नाने का परवाह नहा कर रह हैं न उनकी एसा 
नीति है। एसो स्थिति में काग्रस काययारा समिति ने पुन सविनय जबना झालोजल प्रारम्भ 
करन वा निणय किसा । ”सस पूल गाधां जा न तार बिलजिग्टन का 29 ल्सिस्बर 93] वे लिन 
एक तार थेजा जिमम उटहान सरकार की त्मनकारी अभ्यात्या वो जारी करके शासन करने की 
नाति का विराध किया और वाल्सराय से वाता करन की दछा प्रकट की। हस तार का तुरात 
निराशाजनत उत्तर बाट्सराय की जार से प्राप्त तझ्मा। तत्यक्चात्‌ू 6 लिन सेक् जम्प चौटे तारा 
वा सितसिता चता जिनेम एकक्‍्-हमर वी ऊपर (काग्रस सथा सरवार) आरोप प्रत्यारोप तवगाय 
गय। जातत वाग्रस बाय समिति को साताप हा गया कि लिठी समभौता (गाची "रविन 
समभौता) सरकार वा आर से भग वर दिया गया है। जत समिति ने राप्ट से पुन संबिनय 
जेवत्ता जाटातन को प्ूण उत्साह अहिसा तथा संत्यनिप्ठा स चतान वा आह्वान किया । 
3 जनवरी 2932 का गावी जी न जीपिस तार वा सराय वा मज्त हैए छाचारा यक्त कीकि 
उठ सरवार वे असहयागपूण तथा स्तच्छाचारो और जयाचारी रवय को टसक्र सविनय अवना 
आंदोवत छुल्न वा आहान वरना पर रहा है । 
सरकार जाटातवन का बल प्रयाग हारा कुचततने व॑ जिए पहल से टी तयार थी । कहा जाता 
# प्रि टिटती समभौत वी जवधि में सरकार जाटालनस का कुचवन दे साधना का जुटाने मं समस्त 
रहो | चूकि विविग्टन की सरकार तथा नौररणाही गाधी *रविन समभौत से असतुप्ट था जन 
अनक अध्यातग तो पहत ही जागयू कर लिये गय थ। जाटातन पुन प्रारम्भ हांत हो जय भा 
जारी वर ल्यि गये | काग्रस संगठन को झवध घाधित कर दिया गया । सीतारामया के रात से 
930 के झाटावन मे पुचिस लाठी चाज वा सटारा बहूत वाह म या गया था परतु 932 
वा आदाजन का छुचतत के दिए रसी साधन से युर्नात की गयी। गावी थी सरतार पटत 
नर खान झाटवंगपफार खाँ जाटि वा तुरात बी बना विया गया। टसके थाट जय वाग्रसा 
नताओ तथा कायवनाजा की गिरफ्तारी ह्स हटने ग्रति स प्रारम्भ हट दि जहाँ )930 वा सम्पूण 
जालॉवन मे जगभग | जाख व्यक्ति बही किय गय थे वहाँ 932 मे थाटे ही समय भे एक या 
बोस हजार 4 लगभग सत्याग्रह बेटी बना | ये गये। सभाआं में जाटों चाज गाता चताना 
जया मे बलिया व साथ जयाघार स्प्री-वाचा तक का सताना स्वूजा मे विद्यायिया बे ऊपर 
जुम करना जाति सब बातें दमन पर सतत चासका था जिए साधारण सा यात थी। रुनन बतिरिक्त 
मनसान अयथणएेट दना जांगा बा जवत सम्पत्ति टोनना मनमान हंगे सं बर लथा अथ-ठए्ट बसूत 
परना झ्रोहि बा सिव्सिया उद्रतर होता गया। जालालन वो हमले करने वे थिए मनमान लंथा 
मत्याचारशोंं ज्याट जारी वरता संरयार वे विए सेज-या हां गया था । वास्तव मे बटा जाता है 
वि ताट विविग्त्न को टावा था रि वह आहडावन वी 6 सप्ताट में बुचद तगा। परतु बट 
स्मरणोय है. कि खा तथा दमन से एसा राप्टीय जा ऐैवन तने कस समय मे नहां कुचता जा 
सत्ता था। हमने की नीवता के सात सत्याग्रहिया ब मनायत्र भी ऊँचे होत गये और जातॉजन 
जधियः उग्र होता गया। एमा प्रतात होता था कि माना भारत म विधि व चासन का लिया हो 
गयी थी । हगे जात तथा अध्याटशों से पूण ब्रिटिश लौवरताहो कहना उबित होगा । सम्राचार 
पथ पर बठारतम प्रतिताघ गा लिये गये थ। उनसे हैलो बहा धनराहि को समय जमानत 
माँगी गया कि वर्कर समाचार-यत्र ता वेट हा हो गये ॥ जध्याहटगा या रूप हलनों स्व छात्रात तथा 
उन ससया हलनाों अधिक था कि तौरत मा सर समुअब हार जाँ वि हये आहाउन या हमन 
परन की नीति बे बोर समयत्र थे यो भा राठट स्वावार वरना पा जि वे बटतल वशार थे परत 
सरकार उह तागयू थरन का विवश थी। परश्शित मल्नगाहन मातवाय वा रवेहट स्यित सरवार 
वे नाम हनके विशरद्ध एव पसम्बमा तार बजता पड़ा तो सार विभाग ने उमर नजने से ह्नशार विया 
नि “तना समया सार नहा सजा तो सता । जया वा जावन जत्यात क्मय था। शर्त 
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साम्राज्यवादी टोरी दल के नेताओ की नीतियो पर आधारित भारत मे ऐसा अत्याचारी अधपिनायक- 
वादी शासन चलाने वाले अग्रेज शासकों के दमन-चक्र का यह सक्षिप्त विवरण ऐसा निष्कर्प 
निकालने के लिए पर्याप्त है कि जो अग्रेज अपने देश मे स्वतन्त्रता तथा लोकतन्‍त्र के इतने कट्टर 
हिमायती है वे साम्राज्य-लिप्सा के प्रभाव मे अधीन वना लिए गये देशो की जनता की ऐसी ही 
अहिसापूर्ण ढग से की जाने वाली मॉग को किस निर्दंयता से कुचलते थे | यह बात अग्रेज जाति के 
सामान्य चरित्र को कितना कलुषित करती है, इसे वे साम्राज्यवाद के नशे मे बिल्कुल ही भूल गये 
थे । दूसरी ओर ब्रिटिश राज्य के उन राजभक्त भारतवासियो की मनोधृत्ति को देखकर भी दुख ही 
होता हे जिन्‍्होने ब्रिटिश शासकों के आदेशो का इतनी अन्ध श्रद्धा से पालन किया कि अपने ही 
देशवासियो तथा बन्धुओं के ऊपर जो कि अपनी ही नही बल्कि उनकी स्वतन्त्रता के लिए भी लड 
रहे थे, अत्याचारपूर्ण कृत्य करने मे सकुचाहट नही दर्शायी । अन्यथा जिस जोश से सविनय अवज्ञा 
आन्दोलन चला था, उसके अन्तर्गत ब्रिटिश शासकों को 932 मे ही भारत छोडकर चले जाने 
को विवश होना पडता । सम्भवत अभी ब्रिटिश राज्य के पापों का घडा पूर्णतया नहीं भरा था। 


कम्यूनल ऐवाडे तथा पूना पैक्ट 
बीसवी सदी के प्रारम्भिक वर्षो मे ला कर्जन तथा लाडे मिण्टो के वाइसरायत्व काल में 
ब्रिटिश साम्राज्यवादियो ने भारत की राणष्ट्रीयता के सफ्ल विकास को अवरुद्ध करने के लिए 
साम्प्रदायिकता का विष फ्लाने मे सफलता प्राप्त कर ली थी। तब से लेकर ब्रिटिश शासको का 
निरन्तर यही प्रयास रहा कि भारत मे साम्प्रदायिकतावादी तत्त्वो को प्रोत्साहित करके राप्ट्रीयता 
की गक्तियो को नष्ट-भ्रष्ट करे और स्वाधीनता की माँग के समक्ष साम्प्रदायिक भेदभाव की समस्या 
को रखकर मामले को जटिलतर बनाते जाये। साइमन कमीशन ने इसे और अधिक उभार दिया 
था, यद्यपि गोल मेज परिषद्‌ के समक्ष गाधी जी द्वारा साम्प्रदायिकता के सम्बन्ध मे स्थिति का 
पूर्ण स्पप्टीकरण कर दिया गया। नेहरू रिपोर्ट पर जिन्ना ने अपनी चौदह सूत्री माँगे रखकर 
ब्रिटिश सरकार की टालमटोल की नीति को और अधिक बढावा दे दिया । अग्रेज लोग केवल 
मुस्लिम साम्प्रदायिकतावाद से ही सन्‍्तुप्ट नही थे । उन्होने सिक्खो तथा ईसाइयो को तो इसमे 
शामिल कर ही लिया था। परन्तु अब इस समस्या के विप को और अधिक तीज बनाने के लिए 
उन्होने हिन्दू समाज के दलित (अछूत) वर्ग को भी अलग सम्प्रदाय घोषित करके उसे भी एक 
अल्पसरयक सम्प्रदाय में वर्गक्ृत करना चाहा, ताकि काग्रेस की राष्ट्रीय स्थिति और निर्बेल पड 
जाय । 
साम्प्रदायिक पचाद ((णाधधशाप्रार्ध #फथा१)--द्वितीय गोल मेज सम्मेलन के अवसर पर 
जब भारत की भावी साविधानिक व्यवस्था के सम्बन्ध मे विविध सम्प्रदायो के प्रतिनिधियों के 
भव्य मतेक्य न हो पाया, तो प्रधानमन्त्री मेकडानेल्ड ने कहा कि ब्रिटिश सरकार स्वय इस समस्या 
के समाधान पर निर्णय लेगी। 6 अगस्त 932 को प्रधानमन्त्री ने इस सम्बन्ध मे जो अपनी 
नीति बताई उसे साम्प्रदायिक पचाट कहा जाता है। इस निर्णय को ऐसा नाम देना उचित नहीं 
माना जाता, क्योकि सम्बद्ध पक्षों ने प्रधानमन्त्री को ऐसा निर्णय स्वयं लेने की अधिकृत सहमति 
कभी नहीं दी थी। फिर भी यह एक ऐसा निर्णय था जिससे ब्रिटिश सरकार की साम्प्रदायिकता 
को उकसाने की नीति स्पष्ट हो गयी । 
इसके अनुसार नई साविवानिक व्यवस्था में भारत की प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओ मे विभिन्न 
सम्परदाया के भ्रतिनिधियों के लिए स्थान सुरक्षित करने तथा उनके लिए प्रथक्‌ निर्वाचन की 
प्रणालियों 2003 दी गयी। इस प्रकार मुसलमानो, सिक्‍्खो, भारतीय ईसाइयो, आग्ल-भारतीयो 
तथा महिलाओ के लिए पृथक्‌ निर्वाचन क्षेत्र होते। बम्बई में सात स्थान मराठाओं के लिए सुरक्षित 
किये गये । जो अहं मतदाता उक्त सम्प्रदायो के नही थे वे सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों में ही मतदान 
करते । अनुसूचित जाति के मतदाताओं को सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में मददान का अधिकाए 


]43 


रहता | हसता अतिरिक्त उनता विए निश्चित साया के स्थान सुरक्षित रहत जितम इस सम्प्रताय 
वा उम्मा वारा का बवत उसी सम्प्रलाय क॑ मतलाता चुनत | हखे अवार अनुसूचित जाति के मत 
हाताजा का दो मत टन का जधिकार रहता। एस विद्प निर्वाचन क्षता का वास वप तज रसन 
की याजना थी। भव हा ”स प्रथा वा उद्ताय अनुसूचित याति के वग या उनवा प्रिछधटेपन व 
पारण पर्याप्त प्रतिनिधित्व दव वा था तथापि यह एक एसा नवीन विधाक्त याजना थी जा तिल 
समाज वा सवण तवाा जनुसमूचित जाति व द पृथक सम्प्रताया मे बाट टला । 
टमस पचाट के जनुसार विभिन्न सम्प्रदाया व मब्य विविध प्राता मे यवस्थापिकाजा के 
याना वा निर्धारण किसी निश्चित सिद्धांत का तकर नहीं विया गया। उदाहरणाथ बगाज मे 
हिड अत्य-सख्या म थ। सारा जनसस्या के तग्रभग 45 प्रतिशत हिल थ परतु उह बंबत 
32 प्रतिशत स्थान मित्र। हसो प्रकार मुसदमाना वा भो जनसस्या के अनुपात से कम स्थान 
मित्र | यूरावियने सम्प्रशय का विदप मुरत्व लिया गया। दसा प्रकार पजाब मे सिक्‍सा का गुस्त्व 
दिया गया। हिंदू सथा मुसलमान जत्पसस्पका के सम्बंध मे भा मुसतमाना वी अधिक थ्रुरत्व लिया 
गया। सलप मे सबंध उन जत्पसरयक सम्प्रदाया का अधिकराधिन गरुरत्व तिया गया जां समूच 
टा मे जनसस्या व जनुपातस यूनातियून थ। 949 के सुधार कानून का जतगते प्रथक 
निवाचन वाल विविव सम्प्रदाया की संख्या दस था जब नर" “यजस्था मे बह सत्रह हो जाता । 
त्म हृष्टि स दश व॑ विभाजन की पूरा याजना प्रितिण सरकार न तवार करना णुर कर दी। एसा 
मिद्धातहीन तथा जवाकतातरा पद्धति का समावरा जिसी भा राष्ट्रवाल को साय नहां हो सकता 
था । जौर न एसा पद्धति विविध सम्प्रताया व॑ मंध्य जांतात्र व विकास मप्रस्णास्पट ही सिद्ध 
हट सक्‍ती थी । परतु यह ता ब्रिटिश सरवार ने यो जनानद्ध गे से निभित की थी उसमे जावत भले 
तथा स्वस्थ राष्ट्रवाट व वित्नास को पुृणतया अवरद्ध वरत का धारणा विद्यमान थी । मुसतमात 
जाग व्सस सामायत सलुप्ठ द्वा गय। काग्रस कायवारिणी न ने ता हस स्पीकार जिया और 
न जस्वाकार तिसवा कारण पण्लित मतनमाहन मालवीय बहुत रुप्ट हुए । 
पुना पकट--गाधी जी न प्िटिण सरवार वो पहने ही चेतावना द रसा था हि अनसूचित 
वग था लिए पथव निवाचन प्रणाती की यातता बा वे जी जान स विराघ करग। जब रूस पचाट 
बा घापणा थी गयी ता गाधी जी ज॑त में व। 7हाने सरवार से ट्स निणय का प्ररितित बरन 
का आग्रह किया । परतु जब सश्वार न उतनी बात न सती ता गराधी जा ने 20 सितम्बर 932 
कप रस पचाट व विरद्ध आमरण अनन प्रारम्भ बर लिया। कुछ गॉपस्थ नवाजा न यह जनुभद 
विया पि सरकार हटयमिता से विचलित नहा हान वाला है और गाधा जा आ अपन प्रण मे नहा 
हटय ता उहू बहा चिला हुई । पण्टिय माववीय जा हा राज” प्रसाद सी राजगाव्राताचारा 
डा भीमराव झझ्म्बटवर सथा एम सी राजा जांदिछ हित तव पूना मे परस्पर विचार विनिमय 
परत रह कि हस समस्या या क्या समाधान हा सकता है । सवस अधिय चिन्ता व विषय गाधा 
जी वा जीवन था। 
उक्त नताआ ने अनुसूचित जातिया के प्रतिनिधिव व सम्बंध से जा याजना नयथार की 
थी उसव॑ अतगत पचाट द्वारा दतिति बग वा विए सुर्राउत बुज 7 स्थाना का अपला उनेका 
सख्या ]48 कर दा । हुस प्रशार उनवे प्रतिनिधित्व का जनुतात टगना दा गया। परातु निवाचन 
पद्धति समुत्त रपा गया। सक जनसार यह प्ररताव रखा गया कि ददित यंग वे विए सुर्रतत 
सयान बाज निवाबन हत्र में उम्मीटवारा था वजिए उसे सम्पशाय व समस्त मलटाता विभिन्न 
उम्मील्यारा मे से चार उम्मोत्वारा व एशए सण्टये वा निर्वाचन एशल मत प्रया व द्वारा करेगे । 
गुत उममादवारा मं से जित घार उम्मात्वारा बा सबस अधिक मत प्राप्त हाग वे हो उम्माट्वार बसे 
सरे ग। बाल में मतटान में सभा सतताता भाग मेते और सयुद निवाचन पदति में प्रम घनाव 


मं ब्रापावित भय शासन हाधार बातन में बाय स्यवष्थारडिं रू गहन दावाएं यदाया पक सह या 
हारा छुने जाते दे अप बटाँ यह पपाट सार ने 7] 
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होगा । प्रान्तीय तथा केन्द्रीय दोनो व्यवस्थापिकाओ के लिए यह पद्धति अपनायी जायेगी। 
केन्द्रीय व्यवस्थापिका मे भारे भारत के लिए निर्धारित स्थानों के 8 प्रतिशत स्थान दलित 
वर्ग के लिए सुरक्षित रखे जायेगे। उम्मीदवारों के चयन की उपर्युक्त पद्धति केवल दस वर्ष तक 
चलेगी । यह योजना गाधी जी के सामने रखी गयी और साथ ही सरकार के सामने भी और 
दोनो ने उसे स्वीकार कर लिया । इस समभौते के उपरान्त गाधी जी ने 26 सितम्बर को अनशन 
तोड दिया । इस समभौते को 'पूता पेंक्ट' कहा जाता है, क्योंकि इसकी योजना पूना मे बनी थी, 
जहाँ गांधी जी अनशन कर रहे । इस समभौते मे हरिजनो के प्रतिनिधियों के रूप मे उनके नेता 
अम्बेदकर तथा राजा थे | समभोते से गाधी जी को यह सनन्‍्तोष था कि दलित वर्ग के लिए प्रृथक्‌ 
निर्वाचन की विषेली प्रथा नही रह पायेगी, सरकार को यह सच्तोष था कि आखिर दलित वर्ग को 
एक विशिष्ट सम्प्रदाय माना ही गया है जिसका लाभ वह कभी न कभी उठा सकेगी, दलित वर्ग को 
प्रतिनिधियों को यह सच्तोष था कि उन्हे पहले की अपेक्षा और अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त हो गया है । 

इसके उपरान्त गाधी जी ने छुआछूत के भेदभाव को नष्ट करने के लिए तुरन्त और अधिक 
प्रभावशाली कदम उठाने की सलाह दी । इस कार्यक्रम के अन्तगंत हरिजनों का हिन्दू मन्दिरों मे 
प्रवेश तथा किसी भी रूप मे छुआछूत का भेदभाव न बरतना झामिल थे | उस समय अधिकाश 
प्रमुख नेता जेलो मे थे । जो वाहर थे, उन्हे सविनय अबवज्ञा आन्दोलन के साथ-साथ अद्धुतोद्धार 
का कार्य करना था । गाधी जी जेल मे बहुत नियन्त्रणकारी प्रतिबन्ध मे थे । कोई उनसे नहीं मिल 
सकता था। अत गांधी जी ने सरकार से आग्रह किया कि हरिजनोद्धार काय॑ में उन्हे सुविधा न 
देना पूना पैक्ट के विरुद्ध है । अन्तत उन्हे इस कार्य के लिए कुछ छूट दी गयी । कुछ नेताओ को 
उनसे मिलने दिया गया । हरिजनोद्धार का कार्य धीमी गति से चलने लगा । 


गाधी जी का उपवास तथा सविनय अवज्ञा आन्दोलन का स्थगन 


सरकार की दमन नीति तथा अव्यादेशो के शासन मे कोई कमी नही आयी थी । जिस प्रकार 
932 में सरकार द्वारा रोक तथा प्रतिवन्ध की स्थिति में कांग्रेस अधिवेशन दिल्ली मे हुआ था, 
उसी प्रकार मार्च 933 भे कलकत्ता मे भी इसका आयोजन किया गया । पण्डित मालवीय जी 
इसके अच्यक्ष होते वाले थे । परन्तु सरकार इसे न होने देने की पूर्ण तैयारी कर चुकी थी | कलकत्ता 
पहुँचने से पूर्व ही मालवीय जी सहित बडे-बडे नेताओं को बन्दी कर लिया गया। महिला नेताओं 
तक को नहीं छोटा गया, यथा श्रीमती मोतीलाल नेहरू, श्रीमती अणे आदि। किसी भी तरह 
विशाल सख्या मे प्रतिनिधि अधिवेशन स्थल मे पहुँच गये । पुलिस लाठी जार्ज तथा प्रतिरोध के 
वावज़ूद एम० एस० अणे की अध्यक्षता मे काग्रेस ने सात प्रस्ताव पास कर लिए। बाद में अधिवेशन 
के सिलसिले मे वन्दी किये गये नेताओं को छोड दिया गया। पण्डित मालवीय जी ने सरकार 
के इस रवेंये की घोर निन्‍दा की, इसके पश्चात्‌ 8 मई 933 को गाधी जी ने आत्मशुद्धि के हेतु 
2] दिन का उपवास रखले का सकल्‍्प किया । इनका मुस्य उद्देश्य हरिजनोद्धार के पवित्र कार्य 
+ सचालन करने हैतु आव्यात्मिक वल तथा श्ात्ति प्राप्त करना था । गाधी जी के मत से ईश्वर 
की प्रेरणा से उन्होंवे यह सकत्य किया था, अत उन्होंने अन्य साथियों को अपना अनुसरण व 
करने की सलाह दी, जब तक कि उन्हे भी ऐसी भगवत्प्रेरणा प्राप्त न हो गयी हो। 

जव सरकार ने देखा कि इस उपवास का उद्देश्य राजनीतिक नही, अपितु सामाजिक व 
धामिक हू, तो उसने गावी जी को तुरन्त मुक्त कर दिया । गाधी जी ने भी काग्रेस अध्यक्ष को छ 
सप्ताह तक सविनय जवज्ञा आन्दोलन स्थगित कर देने की सलाह दी। 2] दिन का उपवास 
सफर्लेतादवक सम्पन्न कर लेने पर गाबी जी को अनुभव हुआ कि सामूहिक सविनय अवज्ञा आन्दोलन 
से कोई 938 सफलता प्राप्त नही हुईं हे वल्कि सरकार की दमनकारी नीति बी है, जिसके 
कारण सत्याग्रहुया तथा जनता को कप्ट हो हुआ है । बत्त 2 जुलाई को पूना मे काग्रेस का 
(> राष्ट्रीय आदोलन/] 8 
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एव अनौपचारिक स्म्मतन हुजा जिसम सामूहिक सत्याग्रह का स्थगित क्र दन का निरयय विया 
गया परतु व्यक्तिगत रूप से काग्रम लध्यक्ष को जाता जकर कायकर्त्ताता को सविनय अवना करन 
की छूट द दी गयी । गाघी जी न इस बीच वादसराय से मितन की हच्या ध्यक्त की ताकि 
बातायाप द्वारा समस्याजां का समाधघाने ढुढ़ा जा सके ) परतु वाइसराय न मिवन स इनकार कर 
तिया। स्सनिये न्यत्तिगत सत्याग्रह का कदम उठाना पडा । जब रस व्यक्तिगत सयाग्रह वा प्रारम्भ 
हआ ता फिर प्रमुख नतागण जिनम गाधी जी भा चामितर थ वदी कर लिय गय । 6 अगस्त का 
गांधी जी ने प्न उपवास जुर कर लिया । इस वोच गाघी जी का स्वास्थ्य बटत गिरने जगा तो 
सरकार न 23 अगस्त का उ हैं छोड लिया । 30 अगस्त को पण्डित नहर को भी इस आधार पर 
छांट टिया वि उतवी माता जी का स्वास्थ्य बहुत गिरते लगा था । परतु सामूहिक आदातन का 
सप्ाप्ठ कर दैन वी घापणा वे दावजूट सरवार ने जनक छीपस्थ नेताजा तक का घुक्त नहा किया 
उतहाहरणाव सरटार पटव के कारावास वी कोट निश्चित जवधि नहां रखी गयी थी | उह छाहना 
या न छोटना सरकार की स्वच्ठा पर निभर था । 


कौन्सित प्रवेश वा वायत्रम 


सामूहिव सविनेय जवत्ता आटाजन की समाप्ति के बा” गाधां जी का अधिवार समय 
तथा ध्यान हरिजनांद्धार व काय में लगा रहा। जादोजन वा अवधि म बदी किये गये जा 
बायवर्त्ता छूटत गय उनम उत्माह वी कमा जाव लगा | सरकार न हमने की नीति मं काई कमी 
नहां की था। एमी स्थिति मे वाग्रसां नताओआ का एक वेग यह जनुभव वरने लगा बि आगामा 
प्यवस्था पिकाआ वे चुनावा मे भांग जना तथा वीससिव प्रवदा द्वारा अध्यादगा स भर शासन वा 
विरोध वरना और वहा से भावी सविधान के बार मे नय सुभाव रखना अधिक थयस्कर हांगा 
तजाय रसक वि व्यक्तिगत सत्याग्रट हारा अपना माँगा का मनवान का अप्फतन प्रयास किया 
जाय | ”स वायरम वे हतु डा जसारा तथा मालवीय जी का प्रमुखना देकर एव नये भारतोय 
स्वराय्य दे वा तनिमित करन की याजना बनायी गयी । रसा बौच ]6 जनवरा 934 को पिहार 
मे भयवर भूवम्प वी घटना हो जान से गाधा नहरू जाहि प्रमल नताज़ा का ध्यान भूरम्प पीडित 
जनता वा राहत दन के पिए रचनात्मक काय करन की थार वेट गया। डा अजसारी के नतृत्व 
मे एक शिष्ट्मण्टव उस समय विहार म भूकम्प-पाहित क्षत्रा म धूम रह गाधा जी स मित्रा 
गाधां जी न कौससित प्रवशा वे प्रस्ताव वा विराव नहा कया । मर्ट ]934 म वाग्रस वाय संमिति 
तथा अखिय भारतीय काग्रस कमटी ने भी रस स्वीकार कर तिया | 20 मर्द ]934 वा वाग्रस ले 
सबितय अदता जालाजन का पूणतया समाप्त कर लिया। रीब रसी अवधि मे भारतीय राजनानि 
वी जदर एवं नयी धटना हई। वह थी पटना मे भारतीय समाजवादा दत वी स्थापना जो जाचाय 
नरोट दव व लतत्व में संगठित हुई। जुवाई मे वाग्रस काय समिति का बढक हुई जिसम निवेतमान 
सतभों म बांग्रस संगठन का सव्यवस्था भावा साविधानित व्यवस्थाओ अति पर विचार करना था । 
साविधानिक विकास क्रम तया तृतीय गोल मज सम्मेलन--बगूना पवट व उपरत संबिनय 
अवता प्रासटजन तथा वाग्रस वो गतिवियियाँ माह पतन वगा था। सरकार व दमस वे कारण 
भो यह थिथितता स्वाभाविद था  बाग्रस सगटन पर प्रतिवध तग्ा था। एसा £ थति मे दारी 
हतू वे प्रभाव में मचातित ब्विटिय सरवार विदश्वप रुप से तलावान सासायवाट। भारत मत्रा 
सर समुअल हार यह सहन बरतने का तयार न थ हि ब्रिरटिय साम्राय व एक अधान ये टग भारत 
का सोगा वा गाल मेज परिषद्‌ में समानता का स्थिति में आमंत्रण मिर्र । अत नवस्थवर ट्मिस्वर 
93> मे ज्ताय गात मजे सम्मेलन बुतायां रया जिसमे बवल 46 ब्रतिनिधियां न भाग लिया । 
हा ताराचद वा जा म यह कवन '्खावा माच था [[ ४७४०६ ]७5६ & छा९ए४ ०ी ७वा00७ 
वच४४78) । दो नरशा का च्मम वा” अभिरचि नहा थी। जिम भा सम चामिद नहां शिय 
गय थ। सभा प्रतिनिधि हि च सरदार का हो मं हो मिरान बाज थ या बुछ उ्ारवाय स्थीद 
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थे। इग्लेण्ड के मजदूर दल ने इसका वहिष्कार कर दिया था । भूतपूर्व भारत मन्‍्त्री बेन के विरोध 
के कारण प्रथम दो अधिवेशनो मे साइमन को नही बुलाया गया था । परन्‍्तु तुतीय मे उसे आमत्रित 
किया गया। यह ठीक भी था क्योकि अब नई टोरी सरकार पुन साइमन रिपोर्ट को ही नये 
साविधानिक सुधारों का आधार बनाने पर तुली हुई थी | अधिवेशन 7 नवम्बर से 24 दिसम्बर 
तक चला। अत प्रथम तथा द्वितीय गोल मेज परिषदो के प्रस्तावों तथा उनकी समितियों की रिपोर्टो 
को इसमे अन्तिम रूप दिया गया। इसमे काग्रेस के प्रतिनिधित्व का प्रश्न ही नही था । अंत 
साम्प्रदायिक तथा प्रतिगामी तत्त्वों से युक्त इस परिषद्‌ ने साम्राज्यवादियों की नीतियों को भावी 
भारतीय साविधानिक व्यवस्था के लिए स्वीकृति दे दी। कुछ भारतीय प्रतिनिधियों ने जो भी 
प्रगतिवादी दृष्टिकोण रखे, उन्हे अमान्य कर दिया गया। अन्त मे तेजबहादुर सप्र्‌ ने अपने भाषण 
में कहा कि सरकार जिस सविधान को बनाने जा रही है उसे ऐसा होता चाहिए कि जो भारत की 
जनता को मान्य हो | उन्होने सम्मेलन को याद दिलाया कि भले ही गाधी जी से उनके कुछ बातो 
में मतभेद है तथापि गाधी जी का व्यक्तित्व भारत की जतता मे अतीव सम्मान प्राप्त करता है। 
साथ ही उनकी देशभक्ति सर्वोत्कृप्ट है। अत जब तक उन्हें (सप्रू को) समाधान न हो जाये कि 
वे काग्रेस-जनो को सन्तुष्ट कर सकते है तब तक देशवासियों को सन्‍्तोष दिलाने के कोई अवसर 
नही रहेंगे। सेमुअल होर ने सप्न्‌ को आश्वासन दिया कि वे सप्र की माँगो पर पूर्णत विचार करेगे। 
इवेत-पत्र तथा सयुक्त ससदीय प्रवर समिति--मार्च 933 भे ब्रिटिश सरकार ने भारत के 

भावी साविधानिक स्वरूप के सम्बन्ध मे इवेत-पत्र जारी किया । इसमे जो प्रस्ताव रखे गये थे, वह 
तीन गोल मेज सम्मेलनो मे रखे गये विचारो पर आधारित बताये गये थे । परन्तु यह भी स्मरणीय 
है कि इवेत-पत्र मे उन अनेक प्रस्तावों की उपेक्षा की गयी थी जिन्हे गोल मेज सम्मेलन मे समर्थत 
मिला था क्योकि वे टोरी सरकार को मान्य नही थे । इसी श्वेत-पत्र के आधार पर अप्रैल 933 
मे ब्रिटिश ससद के दोनो सदनो की एक सयुक्त प्रवर समिति नियुक्त की गयी जिसे नयी साविधानिक 
व्यवस्था के सम्बन्ध में सवेत-पत्र के आधार पर. रिपोर्ट देती थी। सयुक्त प्रवर सम्रिति ने ववम्बर 

934 को अपनी रिपोर्ट ससद को दी । 

जहाँ तक इन विविध सम्मेलनो, प्रलेखो, समितियों तथा स्वय ब्रिटिश ससद के हाथो 

भारतीय साविधानिक व्यवस्था मे सुधारों का प्रश्न है, उनके आधार पर यही निष्कर्ष निकलता है 
कि पूर्ण स्वराज्य या स्वायत्तता तथा-उत्तरदायी शासन की माँगो की स्वीकारोक्ति तो दूर रही, इन 
सबने ब्रिटिश साम्राज्यवादियो के हितो को और अधिक सुदृढ बनाया । गोल सेज परिषदे ढकोसला- 
मात्र रह गयी, साम्प्रदायिक पचाट यद्यपि विभिन्न सम्प्रदायो को सन्तुप्ट करने मे असफल रहा, 
तथापि उसने भारतीय राजनीति मे इस जहर को और अधिक तेज बनाया, श्वैत-पत्र मे गोल मेज 
परिषद्‌ की थोडी सी अच्छाइयो को भी समाप्त कर दिया था, सयुक्त प्रवर समिति एक कदम और 
आगे वढ गयी। जहाँ पिछली व्यवस्थाओं मे केन्द्रीय व्यवस्थायिका के निम्न सदन के लिए 
भत्यक्ष निर्वाचन-प्रणाली रखी गयी थी, वहाँ इस समिति ने उन्हे अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करने 
की सिफारिश की, ताकि उनमे किसी प्रकार के लोकतन्त्री तत्त्व विद्यमान तन रह सके । इस समिति 
हु का पक लिनलिथगों तथा श्रमुख श्रवक्ता सेमुअल होर थे । यही लिनलिथगों बाद मे भारत 
थी हक न 5 पा हर हा एक सच्चे टोरी थे। इनसे यही आशा की जा सकती 
हक कक 2 अतिगामी सस्तुतियों के अन्तर्गत निम्नाकित वाते महत्त्वपूर्ण थी 
ही + पप-त्यवस्था में केन्द्रीय व्यवस्थापिका के लिए देशी राज्यो के प्रतिनिधियों को वहाँ 
8 ” में व्यवस्थापिका के द्वितीय सदनो को समाप्त करने की शक्ति 

ब्रिटिश संसद को देना (श्वेत-पत्र ने यह शक्ति केन्द्रीय व्यवस्थापिका को दी थी), सघीय न्यायालय 
के क्षेत्राधिकार को कम करना, ताकि ब्रिटिश प्रीवी कौसिल अन्तिम अपीलीय न्यायालय बना 
रहे । सयुक्त प्रवर समिति को सस्तुतियो के आवार पर ब्रिटिश ससद में पेश किये जाने के निमित्त 
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]935 के प्रारम्भ मे एवं विययव तथार दिया गया ता जगनत |935 मे नारलाय चलासेन 
अधिनियम (0०छआाधशा। ० ताठा॥ हैट ।935) के रूप में पास जिया गया । 


गावी जा वा दाग्रस से अतग हाना 


भआारताय राष्छाय जालाजन में 934 मे एक्त जार सा समातवाहो हज का वम्युत्य हां 
चुपा था जौर टसरा आर एम एस जप लेथा माउवाय जा भावाग्रस संगठन के प्रमुख पा से 
पृथक हा गत थ | ब्रिटिश सरकार ने सरतार पटत नहर खान जाहवगफ्फार खाँ जाति अनब बट 
नताजा वा कारावास से मुक्त नता किया था| ”सा बाच सिलम्बर 934 से गाधा जा न एकाएक 
एक वक्तज्त “कर अपने का काग्रस से जतग हटाने का घापणां कर 6ाो।॥ साखा जा वा एसा आनास 
हात जगा था कि क्ाग्रस मे रहते हुए बं अगर जागा का जनका हज्टाक विरद्ध जपना बाता का 
मानने के विए बिवट करत हैं। यथा काग्रस के जय कट नताला से उनके विचार बहा सित्रल 
थे । यद्यपि गाघा जा न कांग्रस से बवग होने को घापणा कर ता और वर चार आन क॑ सत्स्य 
भा नहा रह तथापि यट मात जना सहा नहा है कि गाधा ता का वाग्रस से सम्ब थ दूँ गया । 
भत्र हा व वाग्रस संगठन मे कसा पट पर नरा रह तथापि लय तक वह जाविल रह वाग्रस था 
राष्ट्रीय वान्तावन साहा वा परामश तथा उठा को सरलता मे चतता रहा। नेता वास निरल्र 
उनमे हा सवाह लत र८ । 


प्रश्न 


सवितय अबबा थत्टातन ही पृष्ठभूमि डिप्यशा लिखिए । 
सबिनय अवची आटावन के बायढुम पर प्रकाश हालिए 
गांधी “रविन समझोत पर ट्प्यिणाी विखिएं। से समझीन मो पूरा तरह जया लाए नर्टा किया जा मक्य ? 
टिवाय गाल सज सम्मलत के सामने जा समस्याएँ था 7तक विपय में काग्रस के _जिहाश का बता थे । 
टिप्पणी लिखित--- 

है) सापटावथिंक प्रा? 

हु) पूता पैंदर 

(00) शॉंडा याध्रा। 


एज जे एन ैचो का 


[2 
मारतीय दासन अधिनियम ।935 5 कार्यान्विति 


(90एफ्रोरशशाणरप' 07 गरक्ता& 3९7 4935 . &7 ए0णछ) 














प्रमुख विशेषताएँ 


भारतीय साविवानिक विकास के इतिहास मे 935 का भारतीय शासन अधिनियम ब्रिठिश 
ससद द्वारा पारित सबसे विशाल कानून या। कुछ हृ्टियों से इसका विजेष महत्त्व भी है। 
मुस्यतया इसलिए कि स्वतन्त्र भारत के सविवान-निर्माताओ ने इस कानून से बहुत बाते ग्रहण की 
है और कुछ दृष्टियो से भारतीय सविधान इसी कानून की अनुक्ृति माना जाता है। यद्यपि इस 
कानून के अनुसार दस वर्ष तक भारत मे ब्रिटिश सरकार शासन करती रही, तथापि वास्तव मे 
इस कानून को केवल आशिक रूप से ही लाग्रू करने की स्थिति आई थी और वह भी बहुत थोड़े 
समय के लिए। इस शासन अधिनियम की प्रमुख विजेपताओ्रों को निम्ताकित शीर्पंकों के अन्तर्गत 
रखा जा सकता है 
(।) भारत की पराधीनता पूर्ववत्‌ बनी रही--यच्यवि यह अधिनियम एक विस्तृत साविवानिक 
प्रलेख के रूप मे है, तथापि इसमे कोई प्रस्तावना नही थी, जो कि भारत-राज्य की स्थिति का 
स्पष्टीकरण करती । यदि प्रस्तावना दी जाती तो उसमे भारत की औपनिवेणिक स्थिति का उल्लेख 
किया जाता चाहिए था, जिसके लिए भारतीय नेतृत्व वर्षो से सघर्ष कर रहा था और ब्रिटिश 
सरकार इसका आइवासन भी देती आ रही थी । परन्तु तत्कालीन टोरी शासक ऐसी घोषणा सविधान 
द्वारा करने तक को तेयार नही हुए । इस कानून ने ।99 के शासन सुधार कानून को निरस्त 
नहीं किया । अत्एवं 99 के कानून मे उल्लिखित प्रस्तावना ही इसके लिए भी लागू होती रही। 
इस दृष्टि से पूर्ण स्वराज्य तो दूर रहा, औपनिवेशिक स्वराज्य तक भारत के लिए स्वीकार नही 
किया गया और उत्तरदायी शासन की स्थापना भी पूर्व की भाँति शने बने लागू करने की नीति 
बनी रही, जिसका अन्तिम निर्णय ब्रिटिश ससद के हाथ में रहा । इस प्रकार इस कानून के अन्तर्गत 
भी ब्रिटिश समद की सर्वोच्चता बनी रही । 
जिस समय ब्रिटिश ससद ने इस विधेयक को पारित किया था, उस समय टोरी नेता 
वाल्डविन ने घोषणा की थी कि “यह मेरा विचारपूर्ण निर्णय है कि आज की इस विज्ञाल दुनिया 
में समस्त परिवर्ततों तथा अवसरो के अन्तर्गत आपके पास भारत के उस उपमहाद्वीप को हमेशा के 
लिए साम्राज्य के अन्तर्गत रखने के उत्तम अवसर है ।! साथ ही चचिल तथा लायड जाजं ने भी 
सभद को बताया कि भारत स्वायत्त शासन के लिए अयोग्य है और केवल इसी आधार पर कि 
वहाँ के शिक्षित वर्ग के एक महत्त्वहीन अग की आवाज पर इस दिशा में कोई विकास खतरे से 
कप, कार श्रमिक नेता ऐटली ने स्पष्ट किया कि “भारत के उत्तमतर ग्रासत 
सदभावना तथा सहयोग को का 232 कक असम कक मर व 2 अर 
प्त नही करेगा और जिसमे भारत की औपनिवेशिक स्थिति की 
मान्य नहीं किया जाता ओर उसमे इसकी प्राप्लि के प्राविधान नही किये जाते ।” ऐटली का तर्क 
था कि 935 के झासन सुवार जविनियम का आधारभूत सिद्धान्त अविष्वास हे (7]6 .०५॥0० 
० ॥6 8॥] व5 ग्राआए७) । इसके अनुसार जो रक्षा-कवचो की व्यवस्था कर दी गयी ह वह 
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वालूस था जावपूणना प्रशान न बरती और ने हा यह बानून भारत वे किसा दंग का सन्‍्ताप 
प्रदान कर सका है ॥ पिघयक का विराध वरत हुए एटजी ने स्पष्ट बर लिया कि भारतवासिया का 
ती अपनी भावी सरकार का हायित्व जपने उपर लता चाहिए । डस विधयक मे न त्ता एसा किया 
गया है जौर ने यह एसा बरत वा उद्दह्य रख सवता है [ प्रा जास्‍स्की बे भत से दस यानून 
“मे जा प्रतिवाधात्मक' प्राविधान किये गय थ उनके कारण यह संविधान आधुनिक युग वे निदृषप्टतम 
सविधाना वी निवृष्टननम विशाधताओआ स युक्त था । निम्साटह वूपजए्ट न रस 20 अगस्त 97 
को घापणा की लिया भ एवं अध्रिम देटम बत्तावर "सता जौचित्य को हशाने वा प्रयास विया है 
(2) भारत के लिए सघात्मक व्यवस्था की यौजना--]9 35 व अधिनियम व॑ अनुसा र सवप्रथम 
भारत के जिए सघात्मक शासन प्रणाती का आयाजन किया गया था। सघात्मक यासन की बुद्ध 
मूजभूत आवश्यक्षताआ यथा जिखित संविधान द्वारा सघ तथा घठवा थी मध्य गत्ति वितरण फ़व 
एक सघीय ज्यापातय की स्थापना का यवस्थां वी गयी था। परतु सघ निमाण की प्रक्रिया 
अत्यत जटित थी । संघ व॑ घटका मे एक जार ता उत्तरटायी शासन वानि ब्रिटिश प्रात चामिल 
थे दूसरी और तंगी रियासतें था जिनका शासन राजा था नवाद जांग स्वच्छाचारिता के साथ 
उरते रहते । ठस हृष्टि स सघ वे घटवा के मध्य-परस्पर किसी भी माँति समर्पता नहा थी । 
संघ के घटक की प्रतिनिधि-सभा काट मे राय परियद्‌ क्‍हलायी जाती परतु व्सम प्रतिनिधित्व 
घरवा वी समानता वा सूचक नहीं था। केटीय सरवार की प्रवम्यापिया वा प्रथम सदन नी 
प्रत्यात रूप से चुन गय जनता वे प्रतिनिधिया से निर्मित ने होकर अप्रत्यक्ष रूप से चुन गय सरस्या 
वा हाता [ब्रिटिश प्राता के प्रतिनिधि उनक विधानमण्टला द्वारा चुन जान और देशी रियासता 
के प्रतिनिधि नहता टारा नाभाक्ति विय जात) | “स्व क्निग्ति हती रियासला वा व्यवस्थापिया 
में उनकी जनसम्या के जनुपात से अत्यधिक ग्रुर्त्व प्रशन क्या गया था। उन सयत्री जनसंख्या 
सम्पूण देश वी जनसस्या की ३ थी परतु राय-परिपद्‌ मं उठ 260 भ से 04 तथा जाव सहय 
मे 375 म से 25 स्थान टिप गय थ। रायशरिएपद्‌ ता घिवत श्र बा गट बनाने वी घाजना 
थी । उस धन-सम्बंधी मामता में भी पूरी शक्ति प्रटन की गया थी। वठीय मत्री उसके प्रति 
भी उत्तरदाया थे | सघ सरवार वे ऊपर गवनर जनरव अनक प्रतार से स्व दाचारी व्यवहार कर 
गवाता था। वह अपनी स्वविवक्ती शक्तियां था प्रयाग वर सदसा था साथ ही अनब मापा भे 
वह जपने वयक्तित्र निणय था भी प्रयाग कर सक्‍ला था। संविधान का निवच्न बरन वी एत्ति 
सधीय यायावय का नहा दा गया थी एमी शक्ति गवसर जनरल तथा भारत सत्री जौर अन्तत 
ब्िटिंश समठ को प्राप्त थी । साविधानिरश सणाथत दा अधियार भी द्विटिश ससत को ही प्राप्त 
था। “न सब हृष्टिया स 935 का अधिनियम हारा प्रस्तावित सघनब्यवस्था अपन ही नमन की 
एठ़ विधिषप्ट व्यवस्था थी | यह जाग्र नहां हा पायी क्योकि दतक जाग बरन की होने यट थी हि 
जद सदर उतने हशी राप संध मे चरामिद हान वा आवटन ने बरतने जिमगा जनमत्या बल 
८वी राया को जनसम्या की जाधी से अधिव हा तब तेक संथ-ध्यवस्था लागू नहा होगी । परस्त 
पट शत वभी पूरी नहां हा पाया। अनत प्रकार की सुविधाओं तथा सरशणा के आंवजूल हेची 
नरंटा एसों बाटीय सरवार वे अल्तगत संघरित होते व इ उतर नहा थ जिसमे थाहों भी लाश्ताक 
की मात्रा हो । 

(3) शासन के दिपयों की सूचियाँ जय सघा का भांति 935 वे बानून ठाश प्रस्तावित 
भारतीय सघ॑-स्यवस्था वे अन्तगत बाह सथा घटवा व सधथ्य शक्ति-वितरण का याजना ना संविधान 
(अधिनियम) हारा कर हा गयी था। यहाँ सोन सूचिया की श्रया अपनायो गया | बाराय सूचा मे 
सम्तु्चे हद से सम्ब्ध रखने वाद विपय थ। च्नकों सख्या 59 थी। घटवा व अधिकार उच्च मं 
54 विषय रख गय थे और 36 विषय समवर्तो सूबा से रस गय थे । चने सूनिया था स्थापकता 
व बावजूद अवणिप्ट विपया वा होना अस्वाभाविक नटा या। साथ टा उतत विष भे संम्बाध म॑ 
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विवाद भी उत्पन्न हो सकते थे । अन्य सधो मे इन विवादों का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 
करने की परम्परा सबसे अधिक लोकततन्‍्त्री मानी गयी है । परन्तु इस कानून के अन्तगत भारत के 
सघीय न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त नही थी । ऐसे विवादों तथा अवशिष्ट विषयो के अधिकार- 
क्षेत्र सम्बन्धी विवादों का निर्णय करने की शक्ति गवरनर-जनरल को दी गयी थी । 

(4) केन्द्र मे ह ध-शासन-प्रणाली का आरम्भ---]935 के अधिनियम ने 99 के सुधार 
कानून पर यही विकास किया कि प्रान्तीय देध-शासन की व्यवस्था केन्द्र मे लागु कर दी गयी। 
प्रतिरक्षा, वैदेशिक सम्बन्ध, धामिक विषय तथा आदिवासी क्षेत्र सरक्षित विषयो के अन्तर्गत रखे 
गये। शेप विपय हस्तान्तरित माने गये | गवनेर-जनरल की कार्यपालिका मे पा्षदगण उक्त सरक्षित 
विषयो के प्रभारी रहते और शेप विपयो का प्रशासन केन्द्रीय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी 
मन्त्रियों के हाय मे रहता। परन्तु गवरनर-जनरल के विशेष उत्तरदायित्व इतने अधिक थे कि 
उनका अवलम्बन करते हुए वह सरक्षित एवं हस्तान्तरित दोनो के शासन मे पूर्णतया हस्तक्षेप कर 
सकता था | 

(5) प्रान्तीय स्वायत्तता--जैसा पहले कहा जा चुका है, 935 का श्ासत अधिनियम 
आशिक रूप से ही लागू हुआ था । इसकी सघ-व्यवस्था तथा केन्द्रीय शासत केवल अधिनियम तक 

ही सीमित रहे । व्यवहार मे उनका प्रयोग कभी नहीं हो पाया । 935 के अधिनियम की सबसे 
बडी विशेषता उसके द्वारा प्रान्तो मे दैध-शासन का अन्त करके स्वायत्त शासन की स्थापना करना 
थी । इस अधिनियम का यह भाग लागू हो गया। केन्द्रीय शासन अगस्त 946 तक 9व9 के 
कानून के अन्तगत ही चलता रहा | प्रान्तीय स्वायत्तता के अन्तर्गत भी गवर्नरों को इतनी विज्ञाल 
तथा विशिष्ट शक्तियाँ दे दी गयी थी कि प्रान्तो मे उत्तरदायी शासन तथा स्वायत्तता नाममात्र की 
रह जाती । वास्तव मे इस कानून के निर्माता मवनरो को किसी भी रूप में केवलमात्र वैधानिक 
प्रधान नही बनाना चाहते थे। अतएब प्रान्तीय शासन व्यवस्था न॒तो विशुद्ध रूप मे ससदात्मक 
हो पायी और न ही उसे सही माने मे उत्तरदायी कहा जा सकता है । 

(6) रक्षा-कवचो की व्यवस्था --9 35 के शासन अधिनियम की यह सबसे बडी विशेषता 
है । इस अधिनियम को अन्तिम रूप देने से पूर्व ब्रिटिश अधिकारियो ने जिन सावधानियों को बरता 
उनका उल्लेख गत अध्याय मे किया जा चुका है। साइमन कमीशन, गोल मेज सम्मेलन, श्वेत-पत्र 

तथा सयुक्त ससदीय प्रवर समिति सभी ने ब्रिटिश साम्राज्यशाही, नौकरशाही, साम्प्रदायिकता 
(विशेष रूप से मुस्लिम साम्प्रदायिकता) तया देशी नरेशो की प्रतिक्रियावादिता आदि का पूर्ण 
लाभ उठाकर भारतीय राष्ट्रीयता तथा स्वाधीनता की मॉगो को ठुकराने मे कोई कमी नहीं रख 
छोडी थी | इसलिए इस कानून के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार की सरचना इस रूप मे निर्मित करने 
की योजना रखी गयी थी कि जो कभी व्यवहत ही न हो सके, और यदि हो भी जाय तो उसके 
अन्तर्गत गवर्नर-जनरल, भारत मन्‍्त्री तथा ब्रिटिश ससद के अधिकारों को इतना सुहृढ बना दिया 
गया था कि राष्ट्रीय तत्त्व प्रभावहीन बने रहे । इसी प्रकार प्रान्तीय स्वायत्तता को प्रभावहीन 
करने के लिए गवर्नर तथा गवनेर-जनरल दोनो को ऐसे रक्षा-कबचो से युक्त कर दिया था कि 
प्रान्तीय स्वराज्य केवल नाम-मात्र की चीज रह जाती । इन रक्षा-कवचो के अन्तर्गत केन्द्रीय सरक्षित 
विपयो पर गवरन र-जनरल की स्वविवेकी शक्ति, मन्त्रियों के अधीन (केन्द्रीय तथा प्रान्तीय दोनों 
स्तरो मे) विपयो के सम्बन्ध मे गवरन॑र-जनरल तथा गवर्नरो के विज्ञेप उत्तरदायित्व, अल्पसस्यको, 
देशी नरेशो, लोक सेवाओं तथा ब्रिटेन के आथिक हितो के सम्बन्ध में गवनंरो तथा गवन॑र-जनरल 
को अपने “व्यक्तिगत निर्णय पर' या अपने 'स्वविवेक पर' कार्य करने और भारत मन्‍्त्री के आ्रादेशो 
का पालन करने के लिए विवद्य रहने के प्राविधान इन रक्षा-कवचो के दृष्टान्त है । इनके अतिरिक्त 
शासन के देनिक सचालन में भी गवन्नरों तथा गवर्नर-जनरल को इतनी अधिक अविशासनिक, 
वित्तीय, विवायी तथा प्र्मासनिक शक्तियाँ प्रदान कर गयी थी कि वे इन्हे मनचाहे ढग से प्रयुक्त 
करके लोकतन्‍्त्र के सीमित क्षेत्र को भी अवरुद्ध कर सकते थे। इस प्रकार इस अधिनियम के द्वारा 
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जो थोडी बहूत स्वायत्तता भारतवासिया को एक हाथ से द॑ दी गयी थी वह रक्षा-क्वच तपो 
दूमर हाथ से छान जा गयी । 

(7) कुछ विशिष्ट सस्थाग्रो का सनन--_सां अधिनियम के साथ भारत मे रितव बक 
सपायव यायावय तथा र॑जब स्टचुटरी आायोरिटी की स्थापना भी की गयी । यह सस्याए दसस पूव 
विद्यमान नहा था । 

निर्वाचल--यद्यवि काग्रस 935 क अधिनियम स॑ विल्कुत भी सतुप्त नहा थी तथापि 
उसने व्स अधिनिधम का बहिप्पार तथा सरबार के साथ असहयाग करन की सीति नहीं जपनायी 
प्रत्युतु यह निश्चय दिया वि व्सवे अतगत तिवाचना में भांग जकर प्रान्तीय स्वायत्त चासन की 
याजना वा विफत सिद्ध कया जाय। ब्रत !937 मे जय निवाचन ”ए ता उमम कांग्रस सहित 
जाय टदा तथा वर्मा ने पूण उत्साह दा साथ भांग तिया। निवादता वा फलस्वरूप 6 प्रान्ता 
(पम्मर महास सथुक्त प्रात मध्य प्रतेश वित्ार तथा उतासा) मे काग्रस विशाल बहुमत से विजयी 
नटीं। बंगाव जसम तथा उत्तर पश्चिमी सीमा प्रात मे उस पूण वल्मत तो प्राप्त नहा हुआ 
फितु वहाँ सबसे यहा अहुसख्यक तत था । सि व म वाग्नस वी स्थिति जापसस्यव॒ था। पंजाब मे 
हिंदू सिक्ख तथा मुत्तिम स”स्या की सयुक्त सरकार वनी । 

फाग्रस द्वारा पद प्रहण--यथपि छ प्राता म छाग्रस को स्पप्ट बत्मन प्राप्त था तथापि 
वबाग्रस न र्मा त्रमण्शत बनाना स्पाकार नहा क्या क्‍्याकि गवेनतरा की विशप शत्तिया वा देखते 

हुए काग्रस को यट भय था वि उत्तरटायी शासन तथा स्वायत्तता का गवनर अपनी शक्तिया वे 
बन पर भरत वर दंगे | भावी जी न मह प्रस्ताव रखा कि घि गवनर जोग यह जानयामन हे कि 
वे श्रपती शक्तियां वा प्रयोग वधानिय प्रधाता व रूप म बरेंगे ता काग्रस मीवमए्टल बना सकती 
है । परापु गवनर एसक जिए राजी नहीं थ। अत तीन माट तक गनिराध बता रहा। व्स बीच 
बाग्रस बहुमत बाज प्रात्ता मे झ्रापमत वात दवा का सा्त्रिमण्डव पनाने का वहां गया। वाग्रस 
वा मत धा वि ऐसी यवसम्था अवधानित है। या ता अ्रपनी रक्तिया का जाश्रय लत हुए गवनर 
चासन चता सात थ परानु सिन्चय ही वह साविधानिक भावना के विरुद्ध हाता है और वर 
गवनरा वा दिय गये आतेश पत्रा से भी सगति नहा रखता। प्रल्तत खुवार् 937 में गवनर 
जनरन लताड जिनतियंगा ने भारत सत्री वी अनमति से एवं वत्तज्य लिया जिस्म उसने वहा कि 
गवनरा से यह जागा नर को जानी चाहिए कि प्रातीय शासन के हनिक माभता मे व अनावयव 
हस्त ता क रखे प्रातीय स्वायत्त शासन को जवरद्ध वरग। गवनरा की किप हायित्त अमाघारण 
परिम्थितिया का सामना वरन वे जिए ही है । 

बाग्रस रस वत्तव्य से भावप्ट हां गयी । वास्तव में मं समय बाग्रस असहयागी रख नहां 
अपनाना चाहती थी। वह प्रान्तीय स्यायत्त चासन वा वाया वित रव जनता का अपने कार्यों से 
सतुप्ट बरना चाही थी । जत जुठाई 937 मे काग्रसल मोजिमण्टत बनाना स्पीजार कर 
लिया । झाप मंत्र वाल सा व्रमण्डता ने यासपत्र ४ ठ्या | छ प्राता में काग्रस सरशारे बने गया। 
पावानर मे पग्रमम तथा उत्तर-पश्चिमा सीमा प्रान्त से भी कागप्रस वे लतव मे माजिमप्टन बसे | 
सिध सथा पजायर भे॑ वाग्रगम मीषेमण्दन बनने का प्रश्त ना था। सिध म भुग्तिम जाग का 
बटमत था। बगान मे विभिन्न टवा की हाक्ति समान सा थी । 

मुत्लिम सौग की प्रतिक्रिया--याग्रम वी इस विजय से मुगस्तिम लोग को बत्तल बड़ा घर्या 
सगा । स्षीग व नता जिन्ता वा बड़ी निराशा 7९॥ यध्यावि मसत्माना दा विए सुरावत स्थाला वी 
ससपा पर्याप्त अधिय' था और उता निर्वाचन पृथव निर्वातित प्रणाता से हुआ था तथादि सुश्विम 
स्थाता में सीग को बटल बस यान मिले थे | काप्रस सचिमप्हजा ने मुसलमानों का सचिमप्हला 
में यथावित प्रतिनिधिरव हिया था। परनु इससे मु लमर सोग का सस्ताप नहां उआ | जिप्ना न 
उपर प्र*य से कांग्रस जाय यो सिलजि। सविमण्डय बनाने को वाता धरारश्न बौ। हाता दवा जी 
हाच सशा स्तर पर बातें ह ॥ बाएस पद एए चुत पर राजी था कि मुगरित््म रीग विपनसमा 
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में पुथक्‌ गुट के रूप में विद्यमान न रहे और न भविष्य मे उसकी ससदीय बोर्ड किसी उप-चुनाव 
में पृथक रूप से अपने उम्मीदवार खडा करे । लीग इसके लिए राजी न थी, न काग्रेस हो किसी 
रूप मे लीग के ऐसे रवंये से दबने की स्थिति मे थी, क्योकि उसे स्वय ही पूर्ण बहुमत प्राप्त था। 
परिणाम यह हुआ कि फिर अन्य प्रान्तों मे भी लीग के ऐसे प्रयास करने का प्रश्न नही उठा, क्योकि 
काग्रेस की नीति स्पष्ट ही चुकी थी । इसलिए अब जिन्ना ने यह प्रचार आरम्भ किया कि हिन्दुस्तान 

हिन्दुओं का है, काग्रेस हिन्दुओ का दल है, काग्रेस राज्य मे मुसलमानों के हितों को सरक्षण नही 
मिल सकता, काग्रेस मन्त्रिमण्डलो वाले प्रान्तों मे मुतसलमानो का दमन किया जा रहा है, आदि | 
काग्रेस ने इन सब आरोपो का न केवल खण्डन ही किया, बल्कि उसने लीग को स्पष्टतया कह दिया 
कि वह सघीय न्यायालय द्वारा ऐसे आरोपी की जाँच कराये । सयुक्त प्रान्त के गवर्नर तक ने ऐसे 
आरोपो को निराधार बताया । लीग के पास चिल्लाने तथा भूठा प्रचार करने के अतिरिक्त अन्य 


कोई चारा नही था। स्पष्टत लीग की इस निराशा के अन्तर्गत पाकिस्तान की माँग के अकुर 
विकसित हो रहे थे । 


प्रात्तीय स्वायत्त शासन का मूल्याकन 


यह तो निश्चित था कि यदि गवर्नर लोग अपने विशेष अधिकारों का अवॉछित प्रयोग 
करने लगते तो प्रान्तीय स्वायत्त शासन काठ की हाडी मात्र रह जाता । यह भी निश्चित था कि 
गवर्नेर-जनरल के आश्वासन के बावजूद सभी प्रान्तीय गवर्नर तदनुसार कार्य नही करेगे, क्योकि 
आश्वासन के पीछे कोई वैधानिक शक्ति नही थी, अपितु उसका उद्देश्य ससदीय अभिसमयो को 
विकसित होनें का अवसर देना मात्र था | इसके विपरीत गवर्नरो की शक्तियों के पीछे साविधानिक 
शक्ति थी। यह भी निश्चित था कि काग्रेस मन्त्रिण्डल जब भी यह अनुभव करेगे कि गवर्नर 
गवर्न र-जतरल के आश्वासन को ठुकरा रहे है, तो वे त्यागपत्र देगे। परन्तु जब तक गवनेर 
ससदीय शासन की सुमान्य परम्पराओ को अपनाते रहेगे तब तक काग्रेसी मन्त्रिमण्डल भी प्रान्तीय 
स्वायत्त शासन को सफलतापूर्वक सचालित करेगे। इन विविध परस्पर विरोधी घारणाओं 
के परिप्रेक्ष मे छोठे-बडे सकटो का उपस्थित होना स्वाभाविक बात थी। जहाँ कही गवनंरो ने 
स्वविवेक शक्तियों का मनमाना प्रयोग किया, वहा काग्रेस क्षेत्रों में असन्तोप होने लगा । उत्तर- 
पश्चिम सीमा-प्रान्त मे गवर्नर ने व्यवस्थापिका के एक विधेयक को अस्वीकार कर दिया था। मध्य 
प्रान्त के गवर्नर ने एक मन्त्रिमण्डल को भग कर दिया था । परन्तु सबसे बडा असन्तोप तब 
उत्पन्न हुआ जबकि सयुक्त प्रान्त तथा विहार के मन्त्रिमण्डलो ने राजनीतिक वन्दियो की रिहाई का 


अश्न उठाया। गवर्नेर-जनरल के आदेशानुसार गवर्नरों ने उसे स्वीकार नहीं किया, कारण यह 
वताया कि ऐसा करता प्रान्त मे शान्ति 


बताया वि ते तथा व्यवस्था को बनाये रखने के गवर्नर के विशेष दायित्व 
के सागे मे वाबक होगा । गवर्नर-जनरल का तक॑ था कि एक प्रान्त का ऐसा निर्णय सभी प्रान्तों 
को प्रभावित करेगा । अत इन दोनों प्रान्तो के गवर्नरों ने इसी आधार पर मन्सत्रिमण्डलों के इस 
प्रस्ताव का विरोव किया | इस हस्तक्षेप को देखकर इन मन्त्रिमण्डलो ने त्यागपत्र दे दिया। इसकी 
प्रतिक्रिया सभी काग्रेसी मन्त्रिमण्डलो वाले प्रान्तों मे होती, परिणामस्वरूप प्रान्तोय स्वायत्त शासन 
ठप्प हो जाता । ब्रिटिश सरकार भी इससे कुछ व्यग्र हुई। अन्त में दोनों पक्षो के मध्य सममोता 
वार्ता हारा समस्या का हल निकाला गया ओर यह तय हुआ कि राजनीतिक बन्दियों की रिहाई 
कह के यरुणावगुणो के आधार पर को जायेगी । इसी प्रकार उडीसा में एक 
_ 5. | तनर के पद पर नियुक्त कर दिये जाने से भी समस्या उत्पन्न हई। परन्तु 
इसने स्थायी गतिरोध का रूप नहीं लिया | | हु 
सक्षेप मे, काग्रेस मन्त्रिमण्डलो वाले प्रान्तो 
हस्तक्षेप करना चुरू किया तो गतिरोव उत्पन्न हुए 
(2 राष्ट्रीय जादोलन/9 हु 


में जब भी गवर्नरों ने कही पर अवाछित रूप से 
। परन्तु समग्र रूप मे इन प्रान्तो के गर्वनरो ने 
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मसनमाना हस्तवत्र झरने का साहस नहा क्या। उनकी स्थिति यूनाधित मात्रा म॑ वबानिय 
प्रधाना वा सी रहा | परतु गर परग्रसा मजिमण्टवा के प्राता म॑ गवनरा वा हस्ततप अ्रविक 
रत | पजाय ये गवतर ने राजनातित वरदिया की रिहाई के प्रश्त पर बिता मुस्यम त्रा की सलाह 
विए अपना हृष्टिकाण गवनर उनरव का भेज त्यि । ]939 मे राय वाग्रस मजिमण्टजा ने ब्रिटिश 
सरकार वी विप्य-युट वी नाति व विराध म त्यागपत 6 दिय ता गवनरा ने अ्धितियम वी धारा 
93 बे अततगत ववानिक्तान की बिफतता घांपित करत हुए घासन अपन हाथा मं वे जिया । भय 
प्रात्ता थ। गयनरा न मु जम वीग थी मा नमण्तता को बनाये रसा | यथतरि व अत्यमग्यर दव थ 
तथावि अधियार वांग्रसी सतस्या व बदां कर विए जान पर वे सीनिमए”ज घन रहूं सवं । दस 
हष्टि से प्रात्ीय स्थायत्त चासन वो वायावयन मे वाग्रस मा नमण्टया व॑ प्राला मे सबनरा न॑ 
प्रनावश्यक _स्तक्षय की प्रवृत्ति छोटकर उस सफ्व बताने मे बहुत यांग त्या । 
जहाँ तन जतप्रिय घजिमण्टता द्वारा प्रातीय स्वायत्त गासत के कायायबत था सम्बंध 
था मजिमण जा न उत्तरटायां समतीय हासन वी सुपधाय परम्पराआ वा कायम रखन म कोई 
कमी नह्य वा । सामूहिय उत्तरटापित्व व सिद्धात को बनाय रखा गया । माज्रिमण्टता क निमाण 
में आवसरयत्रा था प्रतिनिधित्व दन वो भी विशाप ध्यान रखा गया। यद्यत्रि सम ये शासन का 
परम्परा के विएद्ध मीतमा था वी यरठा में गवेतर सभावतित्व करत रेट झौर उनवी उपस्थिति 
टास नीतिया वे निर्माण मं घाधत सिद्ध होती था तथापि सुस्यमाजिया वी जनौपचारिक बठना का 
बुतवाकर ठोस निणय 4 जत 4 । 
प्रान्तीय स्वायत्त रासन की सफ्त काया विनति के निर्भित्त प्रात्ता म सिवित सवा व उच 
पट|धिकारिया वा सहयाग जत्यात जावश्यया था। चँंकि गवनरा को सिवित सवा व अधिवारिया 
की लिता का सरक्षण करत का विश हायित्व लिया गया था जिसमे वे मीजविमण्टत की सजाह को 
ट्ुवरा सतत थे अत यहि एसा रबया चतता रखता ता प्रातीय स्वायत्त शासन झसम्भव हा 
जाता । उत्तरटाथी शासन वी जातगते सिवित्र सवा व ह्ासन-सचिवा तथा विभागीय जधिवारिया 
दो मसाजिया व जधीन बाय वरना आवरयक था। जिटि] चआासत व अतगत स्वाछाचारिति स 
बाय करने वावी लौकरतगाही थो जनप्रिय माजत्रिमण्डता व अधीन वाय करन मे बड़ा सक्राच नान 
लगा था। यद्यपि साविधानिया जधिनियम मे उनव हिलता का पयाप्त सरशण प्राप्त था तथापिव 
एसी शासन-व्यवस्था व प्रचतने वा सहने लहा कर पाये । बुछ अधिवारी एस भी थे जिटने वाग्रसी 
नेता के साथ राष्ट्रीय झ्राटावत से अनुचित यवद्यर विया था। अब जब उह उहा नताआ वे 
अधोन वाय वरना था ता उ5 सत्राघ तथा भय दाना थ । एस कुछ अधिया रिया ने ता त्यागपत्र 
”ढ लिये थ। मुछ एस भी तत्त्व थ ता प्रावाय स्वायत्त शासन को सफ़्वतां को अवाद्ध बरन के 
हराह से जमठयोग तथा सवत वा ह्थिति उपने बरन वे उदहौय से ही शासमिरा पत्य पर घने 
रह । संथुत प्रात मे एसी स्थिति उत्पन्न हई पयत्रि शासन वे मुखय्य सचिव ने अधीनस्थ अधिका रिया 
वा नाम एप प्रपत्न जजयर यह माँग थी शि थे शायन सचिवा के प्रतिं-हस्ता तर से विहान किसा 
आटश या वार्या वतन ने वरें। भुस्यमत्रा पण्टित गाविन्टवजभ पत को जय यह चान हुआ ता 
उहाने मुस्य सचिव से प्रास्या माँगा औौर उसके भाटश को तीव भत्मना की । परिणामस्वरूप वर 
आटण निरस्त बर हत्या गया। इस घटना न समुक्त प्रान्त मे हा नहा अग्रितु अस्य सभी प्रात्ता वे 
लिए एक प्लाहश प्रस्तत किया । जनविष्य मे लौररगाहठी ने एसा रवया छाडटवर माचिया व माथ 
सहयाग से काय परना प्रारम्भ बर तल्या। 
यधवि प्रातीय स्वायार शासंत बबत जगमंग टाह दथं कौ अवधि तक हो चेतना कक्‍्योनि 
सितम्बर 939 से याप्रस सीविमध्शया ने डितोय विल्व-युद्ध छिचने पर बिटिय सरबार हारा 
पुद्ध मं भारत पै॥| भी एवं पा घापित करन थी नाति भम॑ विराध मे स्यागपत दर पिथ सचावि 
इस आप अवधि मे वाप्रम सीतिसरहओ ने प्रभासनित तथा साउकत्यायादयं शमा गे शत्र सम जा 
उपतब्पियाँ ये उन सराहता द्िटिए प्रधिवारिया तथा आयाचका सब ने की है॥ साभग सी 
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काग्रेस मन्त्रिमण्डलो वाले प्रास्तो में प्रारम्भिक शिक्षा, ग्राम-विकास, पचायतों के विकास, उद्योग, 
नशाबन्दी, कृषि, भूमि-सुवार, श्रम, दलित वर्गो के सुधार आदि के सम्बन्ध मे ठोस कार्य किये गये । 
राजनीनिक दन्दियों की रिहाई पर भी कदम उठाये जाने लगे | वम्वई तथा मद्रास की सरकारो ने 
भी सविनय अवज्ञा आन्दोलन के मध्य लोगों से छीनी गयी सम्पत्ति की वापसी के सम्बन्ध में 
कानून वनाये । सयुक्त प्रान्‍्त तथा बिहार की सरकारो ने ग्राम-सुवार योजना को बहुत व्यापक 
वनाया ओर ग्रामोत्थात के कार्यो से जनता के मध्य पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त की । अक्टूबर 939 
में गवर्तर-जनरल लाडे लिवलियगो ने भी इन प्रान्तीय मन्त्रिमण्डलो के कार्यो की बहुत सराहना को 
थी। काग्रेसी मन्त्रिमण्डलो ने गेंर-काग्रेसी प्रान्तो के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। इन 
मन्त्रिमण्डलो ने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय नेता स्वराज्य के लिए केवल चिल्लाते ही नही है, 
जपितु भारतवासी ही स्वय अपने देश की समस्याओ को समभते है और उन्हें हल करने की पूर्ण 
प्रणासनिक क्षमता रखते हे, जो कि विदेशी शासकों की क्षमता से परे की चीज है। इन मन्त्रि- 
मण्डलो ने एक और उत्तम उदाहरण यह प्रस्तुत किया कि मन्त्रियण उतना ही वेतन लेगे जितना 
कि भारत सहश गरीब देश के लिए उचित है। सयुक्त प्रान्त मे मन्त्रियों का वेतन केवल 500 रुपए 
मासिक तय किया गया यथा । इस अल्प अवधि में भारतीय नेताओ को प्रशासन का व्यावहारिक 
अनुभव प्राप्त करने का अवसर भी मिला । इससे काग्रेस की लोकप्रियता और अधिक बढ़ी । अग्रेज 
भले ही स्पष्टतया कहने में हिचके, परच्तु उन्हे यह समाधान पूर्णतया हो गया कि भारतवासी 
स्वशासन की पूरी क्षमता रखते है । 
प्रान्तोय स्वायत्त शासन तथा घुस्लिस लीग--यज्यपि 935 के भारतीय शासन अधिनियम 
के अन्तर्गत अप्रैल 937 से प्रान्तीय स्वायत्त शासन लागू हो गया था और जुलाई 937 से 
छ प्रान्तो मे कांग्रेस मन्त्रिमण्डल काये करने लग गये थे, तथापि भारतीय राजनीति और स्वतन्त्रता 
आन्दोलन से जहाँ एक और काग्रेस मन्त्रिमण्डलो ने सराहनीय ढग से शासन-कार्य सम्भालकर 
ब्रिटिश शासको की इस धारणा को निर्मूल सिद्ध कर दिया था कि भारतवासी स्वायत्त शासन के 
अ्योग्य है, वहा काग्रेस मन्त्रिमण्डलो की इस प्रतिष्ठा ने साम्प्रदायिक मुसलमानों तथा अग्रेज शासकों 
दोनो को भारी आघात पहुँचाया। इसके अत्यन्त दुरगामी प्रभाव हुए । अब ब्रिटिश शासक कांग्रेस 
की लोकप्रियता को समाप्त करने के लिए पुन साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहित करने लगे | जेसा 
पहले कहा जा चुका है, मुस्लिम लीग को 936-37 के चुनावों मे जो निराशा हुईं थी, उसके 
वावज़ुद उसके नेता जिन्ना ने यह प्रयास किया कि लीग के निर्वाचित सदस्यों को प्रान्तीय मस्तरि- 
मण्डलो में स्थान मिलना चाहिए । विशेष रूप से सयुक्त प्रान्त मे लीग ने इस दिशा में भरसक 
प्रयास क्रिया था। निर्वाचन अभियान की अवधि मे कांग्रेस तथा लीग ,के मध्य भावी कार्यक्रम के 
सम्बन्ध में राजनीतिक, आ्थिक एवं जन्य दिशाओं मे कोई बहुत बडा मतभेद नही था । कांग्रेस ने 
भी लीग के उम्मीदवारों के विरुद्ध अपने उम्मीदवार खड़े नही किये थे और लीग के विरोध न करने 
में काग्नेस को भी अपने मुस्लिम उम्मीदवारों को विजयी बनाने में सफलता मिली थी। ऐसा भी 
कहा जाता है कि कांग्रेस ने लीग को यह आइवासन दिया था कि यदि उसे बहुमत प्राप्त हो गया 
जिन मत पाता 
बदल गया | वह अधिक से जधिक केवल शक कक कल दा; 3 ने 40 रे 4 बाद 
मे निशा ब्का लिकुज्जा वन के वेग हे ए्‌ कक खा लकुज्जामन को गे को राजी यी। हे व # 
कट पल पल हुत आग्रह कर कल जो शर्तें लीग को लेने की रखी के उनव। 
जोखिम हे दे _ सुर्फ़ आन्त में मुस्लिम लीग अपना अस्तित्व ही खो देती । जिन्ना ऐसे 
ले है लि तेवर नहीं थे। पडित जवाहरलाल तेहरू, अबुलकलाम आजाद तथा सुक्त 
तास्त के सु सन्नी पदित गोविन्दबल्लभ पत से जिन्ना तथा खालिकुज्जामन ते अनेक तक-वितर्क 
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किया प्‌ नेहरू ने जा तक लिए ब पहल साविधानित तर्कों पर आाबारित थे | उतक मत से 
मजिमण्णवीय (सामूहिक) उत्तरटयित्व का कार्याविति के जिए सम्मिवित सी जमण्टव बताना 
वाइ जौचित्य नहा रखता था जयकि स्वय वाग्रस को पू्ण बहुमत प्राप्त था। दूसर नहर जा 
वा तक था कि भारत मे उस समय हा हो दव थ--एक दीग्रस लेगा हसरा ब्रविटिए सरकार। 
नहर जी जांग वा तर प्रवक हिल बात टब के रूव में मानने वा तयार नतये थ । उनका मत था 
वि मुसतमसासा वी कोट एस झय टहिल नहा थे जिनका प्रतिनिधित्व काग्रस नहा करता थी । व 
जाग का प्रात में वुछ जम्राटारा ताजुकबटारा आरि निहित स्वार्थों का प्रतिनिधित्त करन बाला 
संस्था सटल थ । “सर विपरीत जिजा हने तर्क स सत्मत नहा थ। वे लाग का सुस्तविम जनता के 
सामाय हिता दा प्रतिनिधिवव॒ करन वाख एक विशिप्ट राजनीनिक टत वे रूप मे मानत थे । अत 
उनका हष्टि से यह एड तीसर राननीतिव हब के रूप मे था | नहर जाके तक सद्धातिक परत 
जिन्ना वी तक स्यावरारित थे जमा कि झहमट हमने मटाला ने मात्राना जाजाह का उदधत करत 
हैए जिखा है ।! 
तर्वों की हृष्टि स यट एक जत्यात विवाटास्पट विषय था। यह ता नहा कटा जा सकता 
कि जाग उस समय भारत व समस्त मुसजमाता वा प्रतिनिविव करन वाला सस्या हान का टाबा 
कर सकती थी क्‍्यातरि उस समय भारत के बुद्ध राष्टवाटी घुस्तिम नता काग्रम मथ कुछ जाय 
मुस्लिम संगठन यथा जमायत उतर उलमा जटरार पार्टी जाहि तोग के विरोधा थ। यगाव 
तथा पजाय जा मुस्विम बहुसरयवा जनता बाल प्रात थ वहाँ भा मस्तिम ताग के विरायी जय 
सुस्विम टत थ । परत यह भी एक यहा भूत हो कहा जा सती है वि बाग्रंस का 937 भे 
जिम्ता व नतूव बाला मुस्विम लाग का 906 या [99 था ताग वे रूप भे नद्य तता चाहिए 
था। साथ हा जिन्ना सटय राषप्टवाटा मुसतमान नता वी एसी उपत्रा करना उचित नहा था। 
“सम पूथव साम्प्ररायित्र मुसतमाना के कट्टर नता थ्रथा फजती टुसन नहा रह गय थ। जिन्ना दस 
समय ग्रखित भारताय स्थाति के मुस्तिम नंता व | फजजु् हक सिक्हर हयात साँ जाह़ि का 
प्रभाव अपन प्राता तवा सामित था | जितना की थाग के उदटाय राष्तवाल जधिय थे विशुदट जय 
मे साम्पतायिव कम । वाग्रस वे समिधानवाट पर आधारित तक भा ब्यावटारिक राजनाति पर जयवित 
आाधारिस नहां थे ”गवण्ट मे मिजिल मजिमण्णन वो सवार का हसतास्त उहल प्रराना नहा पट 
गया था। अतात में जीग न भारत का स्वताजता का माँग वे सांग मे जा राह जाय व शाट 
दसते हा 937 में पूण उहमल प्राप्त कर लत पर वाग्रेस तोग का उप ता करके अपन स्वतत्र 
मौत्रमण्टव बसा उतने की स्थिलि में हर प्रशार से यायसमत थी । परत वाग्रस वा यट एव उरी 
चूत हो वहा जा सकता है हि उसने यहाँ पर जिन्ना की वाता को ने मानकर जाट सप्ट करव 
इस दूरगामी प्रभावा वो उपला का । 
ड्सी क्षण से जिन्ना न याग्रस का पूणतया हिंदू संगठन वहकर मसतमाना वा उसके विस्द्ध 
हा जाने वा उभिपाल प्रारम्भ बर लिया औौर या ताराचट वे हाडा मे जिस जिला न जातावन 
भारत की एय्ला था विए बाय विया था अप “सम मट मोह तिया और प्रव “ह्ान स्ववात्र 
मुश्तिम भारत व आवधक उद्टश्य को झपना जीवन क्रम ता तिया । 
इसवय परिणाम यट ठझ्या वि 5 प्रकटूवर 937 से प्रारम्भ हुए मुस्दिम लाग था लखनऊ 
प्रदिवश्न मे जिसा न वाग्रस वे विसद्ध हहर उगतना हु कर टिया जौर आज तय भारत वा 
एफ्ता बंधानित तरात्रा से स्वरायय मौगन घम निरप्लतां वा नाति पर चयन छिंदू मुस्विम एकता 
वे जिए बाय बरन धाहि वे सिद्धान्तो वो इषोड़ लिया । उठने पघराधित किया हि बाग्रस पृणतया 
लिदू परस्त आचराण बर रटा है घौर “सब शागत बा प्रधान मुखतम्राना का ज़िसा प्रक्ञार का 
सेरधय मटा मित्र सता । उठाने अय प्राला रे मुखादमाता से ना काग्रम का विराध करन का 
प्रादात किया। हसत्ा परिशाम यह हा ति यगात से फजलुत हर को सरबार का समरत 
0 +8 7 47 3$ रा 
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मुस्लिम सदस्यो का समर्थत मिलने लगा । यही स्थिति पजाव में रह गयी जहाँ सरकार का विरोध 
हिन्दू सदस्यो तक सीमित रह गया। अन्यत्र भी मुसलमान सदस्य का्गेस-विरोधी होने लग गये । 
ब्रिटिश सरकार तो ऐसी प्रतीक्षा कर ही रही थी। आज तक एकमात्र श्रबुद्ध तथा सुयोग्य मुस्लिम 
नेता जिल्ना ब्रिटिज श्ासको के अन्ध-समर्यको मे से नहीं थे । अब वही एकमात्र वास्तविक मुस्लिम 
नेता थे और वे भी ब्रिटिश शासको के हित में काग्रेस के कट्टर विरोधी हो चुके थे । इसका लाभ 
ग्रन्त तक अग्नेजो ने भरपूर उठाया । इस प्रकार 'यह राजनीतिक अदूरदर्शिता तथा ब्रिटिश शासकों 
की काग्रेस के प्रति घृणा जिन्ना के भारत के भविष्य का एकाएक निर्णायक बन जाने के लिए 
उत्तरदायी सिद्ध हुए ।' 
कांग्रेस दल मे दरार---]937-39 की अवधि मे यद्यपि काग्रेस दल को प्रास्तीय स्वायत्त 
शासन का सचालन करने के फलस्वसरूय पर्याप्त लोकप्रियता प्राप्त हुई थी, तथापि दो घटनाएँ ऐसी 
हुई जिनके कारण काग्रेस को भारी हानि हुई और राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के सचालन मे 
उनके दूरगामी प्रभाव हुए | इनमे से एक घटना, जिसका सक्षिप्त उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, 
मुस्लिम लीग का काग्रेस-विरोधी हो जाना थी, और दूसरी घटना स्वय काग्रेस दल के अन्दर नेतृत्व 
में फूट का आ जाना थी । 
काग्रेस के नेतृत्व के अन्तर्गत युवा-वर्ग कुछ वामपथी विचारों का था। यह वर्ग गाधी जी 
की अ्रहिसा की राजनीति पर विश्वास नही करता था । साथ ही यह गाधी जी की प्राचीन भारतीय 
आदशेवादी परम्पराओ को भी उपयुक्त नही मानता था | इसके ऊपर पाइश्चात्य देशो के क्रान्तिकारी 
नेताओं तथा उनके आद्शों का प्रभाव अधिक था। ब्रिटिश साम्राज्यशाही की पराधीनता से देश 
को मुक्त कराने के निमित्त वह कड़े सघर्य पर अधिक विश्वास रखता था | उसमे रूसी क़ान्ति का 
भी प्रभाव था । पडित नेहरू तथा नेताजी सुभापचन्द्र बोस इस वर्ग के प्रमुख नेता थे । परच्तु 
नेहरू जी गाधी जी के प्रभाव मे बहुत अधिक आ चुके थे, जबकि बोस गाधी जी के प्रभाव से 
लगभग मुक्त थे । नेहरू व बोस दोनो असहयोग आन्दोलन की अ्रवधि में काग्रेस में आये थे। बोस 
ते आई० सी० एस० से त्यागपत्न दे दिया था। वे प्रारम्भ से ही क्रान्तिकारी विचारों के ये । जब 
गाधी जो ने असहयोग आन्दोलन स्थगित किया तो उन्हे बहुत बुरा लगा। सविनय अवज्ञा 
आ्रान्दोलन की अवधि में वे वियना में अपनी बीमारी का इलाज कराने गए हुए थे । जब उन्होंने 
सुता कि गावी जी ने आन्दोलन को स्थगित कर दिया है तो वे बहुत ऋुद्ध हुए । उस समय केन्द्रीय 
विवान सभा के अध्यक्ष विट्ठलभाई पटेल भी वही थे । दोनो ने गाधी जी के इस निर्णय की भत्सना 
की और गावी जी को असफल राजनीतिज्ञ कहा । सुभाष बोस सघर्ष की राजनीति पर विश्वास 
करते थे। उनका मत था कि भारत की 35 करोड जनता सघर्ष द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य को भारत 
से उखाड़ फंकने के लिए पर्याप्त है । 935 में अपने प्रवास में उन्होंने 6 ॥शताक्षा। #7ए28० 
लिखी जिसे भारत सरकार ने जब्त कर दिया। 936 मे जब वे भारत लौटे तो उन्हे तुरन्त नजर- 
केंद करके अपने भाई के घर पर ही रख दिया गया । परन्तु बाद मे उन्हे छोड दिया गया । 
हज सुभाप बोस काग्रेस को पुनर्गठित करके उसमे नवीन नेतृत्व भरना चाहते थे जो सघर्ष की 
64004 अल 8 प्राप्त करने मे सफल हो सके । 937 मे जब काग्रेस ने 
बोस को किसी ऐसे पद पर नियुक्त हे कर गा ही रा 00020 रा देलओ, हुई हि बता 
उनके उग्र विचारो को उदार बनाने हम वी कसरत लि आर 8 न 
का अव्यक्ष बना दिया गया। पद ग्र कक कक बज कीट सर 3 42 हक 
सु सगे में करो जिलेत कि लिखित संरके ही सुभाष बोस ने घोषणा की कि वे काग्रेस का निदेशन 
दिया जायेगा। इसमे सभी शान्तिपूर्ण करन पा गया शक लेट 50 00003 तक 
मे पूण तथा औौ साधन अपनाये जायेगे, आवश्यकतानुसार 
आहसात्मक असहयोग भी काम में लाया जा सकता हे। उन्होने राष्ट्रीय नियोजन, एकता तथा 
जनता को सघर्ष के लिए तैयार करने को योजनाओं पर वल दिया । वे भारी औद्योगीकरण की 
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तीति वे समथनत थ। प्रिटिश शासक उनकी नौतिया स बत्त क्षुघ हान जग क्यावि सरकार के 
प्रति उनका विराधा रबया ताप्रतर हाने गा था। बांस यूरोपीय राजनीति को भत्री भाति समभत 
थे | उह पूरा आभास हा गया था कि यात्र ही यूराप मे भारी युद्ध छिया। अत उस समय 
भारतवासिया का भी अपना राष्णाय स्वतजता वे जिए सवप दरत का तथार रहना परेगा | उनयी 
”न नीतिया से काग्रस का पुराना नतत्व जो गाधी जी की शिवाजा क प्रति निप्ठापान था परणाना 
मे पट गया। ]939 मे जय नये वाग्रस भ्रायक्ष वा चुनाव का प्रौन झाया ता गाधी जी न 
पड़ाभि सीतारामया को उम्मीदवार चुना । 7सरी आर सुभाष जराॉस को पुन निवाचित करन वे 
समथक भी थ। आश्चय की बात यह थी कि बास वे मुसावित सौतारामया का पराजय का सामना 
बरना पा । हसस गाधी जी ये खित्न हए। बाप नतत्वम ]0 भाच 939 को वाग्रस न॑ 
ब्रिटिश सरवार को झटीमटम भजन दा प्रस्ताव किया दि वह 6 मास के आतर भारत वा पूण 
स्वतजना प्रटान बर श्रन्यथा राष्ट्रीय सघप वी तयारी का जाय । दस पर वाग्नस व॑ प्रतिनिधिया 
में घटी खतवयती मच गयी । 
बाट में युद अधिवरान मे गाधी जी क समवव यह प्रस्ताव पास वरा जने मे सफ्त हां गय 

प्िवाग्रस झपने जावन की जम्दी अवधि मे अपनाय गय साधना का ही प्रयाग करगो | साथ हा 
यह भी प्रस्ताव किया गया कि वागप्रस काययारिणों का भविष्य मे ग्राधी जी वा नितशन स्वीयार 
फरना चाह्गिए और अध्यक्ष वा तदनुमार वापवारिणी का चयन करना चाहिए | सुभाप बांस वे 
जिए यह एवं भारो चुनौती थी | स्पप्टन बाग्रस के नतत्पय मे दगर पड़ गया। समभौत के सभी 
प्रयास निए्फत हुए क्याव गाधी जी तथा बांस में स कोइ भी अपने निचया से भुूपन को तयार न 
थ | परिणामस्वम्प बास ने जध्यल पट से त्यागपत्न दे टिया और उतवः स्थान पर जा राजाट 
प्रमाठ वा वाग्रस वा अ्रध्य द चुन जिया गया । सुमाप वास ने वाग्रस स त्यागपत्र दपर नबा दल 
फारवट जाम बना विया। यद्यपि डा राज प्रसाट न काग्रस के प्रस्ताव के झनुसार बाय 
कारिणी था निमाण किया सथापि एस झवसर पर जयवि विश्व वे' समर एक महानु विपत्ति श्रान 
जारी थी और वाग्रस बा जदर एकता एवं भारी आवश्यकता थी बास वा वाग्रस से प्रथा हा 
जाना भारा टर्भाग्य वी बात धी। 939 के बाट के घटना चन्र मे वाग्नस से सुभाष बोस वा 
भ्रमुपस्यिति व' कारण प्रादालन मे भारी रिक्तता भा गयी जसा कि राप्तीय प्राटावन वी भावी 
घरनाग से स्पप्ट हागा । 


प्रश्त 


937 व उपशात्त प्रान्ता में लागू गिए गए स्वायत्त शासन का सस्यादन कीजिए | 

2. प्रातीय स्वायत्त शाधन प्रणाली र प्रति मुश्लिम सोग का बया रुख था ? आसोचनारमंद टिप्पणी लिलिए॥ 

3. ह्गरे मठापुद ने आरस्म पर ढांग्रस सन्रिमट्स ने दया हयागपसत डिया १ उनके रपागपत्ष वी क्या प्रतिक्रिया 
हुई भौर उससे उत्प्न गतिराध को हर करन ब सिए जया डिया गया ? 


अन्‍्म-क 


3 
द्वितीय विव्वयुद्ध तथा राष्ट्रीय आन्दोलन 


(0४७ 70४७, ४0शपशशरप' #ए४० ए0णरा,ए ए4४ ॥) 
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हितोय विश्वगुद्ध का आरम्भ--जब भारत मे प्रान्तीय स्वायत्त णासन का प्रयोग चल रहा 
था तो यूरोप द्वितीय विश्वयुद्ध की तैयारी मे था | जम॑नी मे नाजीवादी तथा इटली मे फासीवादी 
जविनायकतन्त्र अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच चुके थे । 935 में इटली ने अवीसीनिया पर आक्रमण 
करके विश्व को चेतावनी दे दी थी । इससे पूर्व जब 937 मे जापान ने चीन के ऊपर आक्रमण 
किया था तो भारत सरकार ने चीन में भारतीय सेनाएँ भेज दी थी । इस पर काग्रेस ने यद्यपि 
जापान के चीन पर आक्रमण की निन्दा की, तथापि भारत सरकार को भी चेतावनी दे दी थी कि 
विना भारतवासियों के परामर्श के सरकार यदि भारतीय मानव-शक्ति का इस प्रकार अपने 
साम्राज्यवादी उद्देश्यो की पूर्ति के लिए शोषण करेगी तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होगे । 
[ सितम्बर 939 को जमंनी ने एकाएक पडोसी देशो पर आकमण कर दिया । 3 सितम्बर 939 
को इब्लैण्ड ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इग्लेण्ड, फ्रास आदि मित्र-राप्ट्रो का 
दावा था कि वे लोकतन्‍्त्र की फासीवादी अधिनायकवाद से रक्षा के लिए युद्ध में भाग ले रहे है । 
जीध्र ही ब्रिटिश सरकार ने जमंती के विरुद्ध युद्ध मे भारत को भी एक पक्ष घोषित करके भारतीय 
सेतिक टुकडियों को पश्चिमी एशिया के देगों मे भेजना शुरू कर दिया। साथ ही भारतीय शासन 
अधिनियम में सशोधन करके भारत-म्थित ब्रिटिश नौकरशाही को युद्ध-प्रयामों के हेतु विशाल 
आपातकालीन गक्तियाँ प्रदान कर दी | सघ-व्यवस्था को लागू करने का प्राविधान स्थगित कर 
दिया गया था । 
युद्ध के प्रति कांग्रेस का रुख--यद्यवि काग्रेस फासीवादी साम्राज्य तथा अन्य सभी प्रकार 
की सर्वाषिका रवादी व्यवस्थाओ के विरुद्ध थी, तथापि वह लोकतल्त्री साम्राज्यवाद के भी विरुद्ध 
थी। ब्रिटिश सरकार एक ओर जम॑ंनी के विरुद्ध युद्ध का उद्देश्य लोकतन्त्र की रक्षा कहती थी, 
दूसरी ओर भारत की जनता को ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हित मे किसी भी प्रकार के लोकतन्‍्त्री 
अधिकार देने मे निरन्तर उदासीन वन्ती रही थी। भारत के ब्रिटिश शासक युद्ध छिडने से पूर्व 
युद्धकाल मे काग्रेस के सम्भावित रुख के वारे मे विचार करने लग गए थे । युद्ध छिडते ही भारत 
रक्षा कानूनों के अन्तगंत काग्रेस के विरुद्ध रणनीति की भूमिका बना चुके थे । काग्रेस भी स्पष्टतया 
घोषित कर चुकी थी कि उसकी राय लिए विना भारत को युद्ध मे एक पक्ष,घोषित करना अनुचित 
होगा परन्तु काग्नेस की जक्ति को कुचल देने पर तुली हुई सरकार ने काग्रेस के नेताओं की एक 
न सुनी । 8 अक्टूबर 939 को वाइसराय ने कुछ सुविधाओं की घोषणा की । सरकार की ओर से 
यह आ्राउवासन दिया गया कि वह केन्द्रीय कायंकारिणी का विस्तार करेगी, सरकार को युद्ध-कार्यो 
मे सलाह देने के लिए एक युद्ध-परिपद्‌ का निर्माण करेगी, और युद्ध समाप्त होते ही नए सविधान 
का ढाँचा तेंयार करने के लिए एक निकाय की स्थापना करेगी । 7 अक्टूबर 939 को यह देखते 
हुए कि काग्रेस को उपर्युक्त सुविधाएँ मान्य ह यह आश्वासन दिया गया कि सरकार इस वात के 
लिए उत्सुक ह कि वह 935 के कानून से भारत के दलों तथा हितो से परामर्ण करके युद्ध समाप्त 
होने पर सशोवन पर विचार करेगी | काग्रेस या लीग कोई भी ऐसे आब्वासनों से सन्तुष्ट नहीं थी । 
अत ब्रिठेन द्वारा युद्ध की घोषणा करते ही काग्रेस कार्य समिति ने ब्रिटिश सरकार से यह माँग की 
कि यदि वह फासीवाद के विरुद्ध तथा लोक्तन्त्र की रक्षा के निमित्त युद्ध में भारतवासियो के 
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सत्यांग तवा सहायता का “7प ॥ वरता 2 ता उस स्पष्ट घना में यट धापणा करना चाहिए कि 
समय भारत वे प्रति तायतओ तथा साम्राययवाट के सम्बंध में क्या उद्हाय ४ । 5 सिनस्वर 
939 तर वागप्रस सटासमिनलि ने समस्या पर विचार करवे जिडिए सरकार से यह मांग का कि 
बट स्पण्नत यट घापणा कर थरियत व वास्तविक उद्टय क्या हैं जीर यिशपत भारत का 
भविष्य क्या होगा क्याति बहि यूठ या उदत्य भारत मे यथास्थिति उनाय रखना ” जा भारत 
यो यूठ से वाह प्रयोजन नहा है। बहि बिटि! सरवार साच साव से तथा स्पष्ट घता मे एसा 
प्राश्वासन ” हता तो काग्रस चाठता दि वट अधिनामतयाल वो पिरद्ध मित्र राध्ता वा युद्ध म भारत 
वी आर भे ह₹ प्रसार सतायता हने के काय मे जग जाता जसा वि उसने प्रथम विश्वयद्ध का 
अवधि मे विया था परत जिटिश सरवार एसा परन मे पतन सकृचाया । 
काग्रस मीजनमण्डलों का त्यागपत्र---प!ग्रस की इन साोगा वे उत्तर मे गयनर जनरग न 
भारताथ नतागणा से थाता वा और यट वक्तय्य लिया कि भारत के विभिन वर्गों मे गा व भाषा 
साविधानिक स्परूप व बार मे मतक्‍्य ना # प्लितिटों सरवार भारत वा जौपनिवतिय स्वतठ्वता 
टला अपना ले थे मालती है । जन यृद्ध समाप्ति वे पतचात्‌ भारत व विविव वर्मा तथा सम्प्रताया 
से परामशा जरन वे उपर ते 935 था अधिनियम थी परिधतित वरन वा निभित्त उत्म एराथ 
जायेंगे। युद्ध सचावत व' टत गवनर जनरत विभिन्न वर्गा वे प्रतिनिधिया वो परशामशतात्री ग्ृट 
निमित करन का तथार ” । ग्रवनर जनरत य रस वन्य से वाप्रसा क्षत्रा म पूण निशाया रा 
गयी । श्मस एव गाथा जी रा राजट प्रसाट तथा पे नहर था सराय से मित्र 4। परल्त 
7 अकटूथर 939 की यॉटसरास की उक्त घापणा पर प्रतित्रिया व्यक्त वरत हुए गाधी जा न 
फटा कि यह अयते मिराशा जन था हसका अब युद्ध के बाट पृन एड एस सात सज सम्मवन 
या बुजाना होगा जा निशुचय ही जमसप्ल हागा। हा प्रसाट ने भी यही तिस्कप निया कि 
ब्रिटिए सरकार की नीति म बार्द परिवतन उ्ा हुला "। एस हां विचार नहरू जा तथा सप्र जा 
+ थी थे | एसी _ थति म वाग्रस का प्रनीत ”जा थि उसकी मांगा वे उत्तर से ज्िटिश! सरबार 
वास्तव में बृछ भा नहा ल्‍ना चाहती जपितु भारत में पनन फूठ हावी और शासन करा की नीति 
अपना रही ह | वाग्रस वा अटिश हासन वा प्रथम पिवयद्ध व बाद का नाति वा वर्ु अनुभव 
थे चुरा था। हस पर 22 जबद्ूबर 939 का काग्रस काय समिनि ने प्रान्तीय वाग्रम मात्र 
सण्लया वा त्यागपत्न दते वा जाट ४ टिया । नम्रम्बर तक काग्रस मत्रिमण्डता के त्थागपत्न हत 
ही गवनरा ने 935 के शासन अधिनियम की धारा 93 + ग्रतगत साविधानिया विफवता या 
धांपणा वरव्‌ प्राता के शासन के जपने हाथा से ते विया | हस प्रवार प्रान्ताय स्वायत्त धॉसन 
बा आत हांवर प्रन स््ररटाचारितावाटी शासन धुर हा गया। 
गवनर जनरत वे उत्त वक्तव्य तथा वाग्रस मजिमण्टता हारा स्थागपत्न हवन बा वा 
पृर्विम जीग उठान लगी । जिन्ना ने घोषणा का कि वाग्रस मजिमण्वा के त्यागपतन्न स मुसतमाना 
का उपर हिंदुलं व प्रत्याचारा शासन का अन्‍्त हा गया है। झुस पर वाग्रस जख्यव क्षय राज? 
प्रमाट न जिप्ता का चुनौती व हि ते सोरत वे संधाय यायावय वे सन्‍्य यायाधीषश से यह जाँय 
प्राय कि वाग्रस शासन मससतसानाों वी विए बा ता अत्याचारा था। परस्त जिम्ता का एसा 
साहस बहाँ था ? जर से वबाप्रस से सप्ट होकर सवा जपन पहने के विचागा जाला तथा 
उद्दतच्या का भूवयर पक मित्र सम्पटायवाला बन चूत थे तब से वे ब्रिटिश शासाा। वे हारा 
पर धाप्रस ये विशरद्ध नावन तंग थे परत ब्रिटिए सरार भी जप जिम्ता वा मांगा को भारत 
को सम्पूण सुग्तिम जनता की साँग्रा का बता मानवर भारत वी बिसा भा स्वतजता या 
गस्वायत्तता यो माँग थो ट्वरात लगा था | ”स समय समस्या यटा थी हि ब्िटिंए सरवकार ग्द्ध 
प्रयागा में बाग्रस लथा उसर माॉाप्यम से सम्पूण भारत का जनता बा सरयांगे घाहुन ब्बूं चिए 
बजाय प्रध्याटया द्वारा शासन चतान के पागप्रस व जौपनतिवधिय स्वसाय को साँय को हवोजार 
पर उठी और आारताय भासम में वानूल से समंयिति सधाशन कर दे आारतीर रशातता पे सम्य पर 
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में एक कदम आगे बढ जाती | ब्रिटिश शासको की यह धारणा विर्मूल थी कि ऐसा करने से 
मुस्लिम वर्ग को असन्तोप होगा । यह तो केवल टालने का बहाना था। वास्तव से स्थिति यह थीं 
कि जिन्ना को छोडकर अन्य कोई भी मुस्लिम नेता (फजलुल हक, सिकन्दर हयात खाँ या सिन्ध 
तथा असम के मुख्यमन्त्री) सरकार के विरुद्ध नही होते । जमायत-उल उलेमा भी जिन्ना के विरुद्ध 
थी । 939 में भारतीय मुसलमान सिलाफत जैसी किसी प्रेरणा मे अग्रेज विरोधी नही थे। 
मिस्र, ईराक तथा टर्की सहश मुस्लिम देश अग्रेजों की ओर थे । अत भारत के मुसलमान अग्रेजो 
का साथ देते ४ परल्तु ब्रिटिश शासकों ने हठवर्मिता से ही काम किया । 
यद्यपि काग्रेस मन्त्रिमण्डलो ने त्यागपत्र दे दिया या, तथापि काग्रेस ने युद्धकाल के लिए 
अपना कार्यक्रम निश्चित नही किया था। वह अब भी सरकार के साथ समभौता-वार्ता करती 
रही ! स्वय भारतीय नेतृत्व युद्ध की अवधि मे ब्रिटिश रवेये तथा युद्ध सम्बन्धी विषयो पर अपनी 
नीति सुनिश्चित करने मे एकमत नही था। सुभाष बोस का मत था कि भारत का एकमात्र उद्देश्य 
स्वतन्त्रता प्राप्त करना तथा अग्रेजों की साम्राज्यगाही को समाप्त करना था । अत्त भारत को इस 
अवसर पर ब्रिटिज साम्राज्यवादियों की परेशानी का लाभ उठाकर किसी भी साधन से स्वतन्त्रता 
प्राप्त करनी चाहिए। इसके विपरीत प० नेहरू जहाँ भारत की स्वतन्त्रता के लिए चितित थे, वहाँ 
वे मित्र-राष्ट्रो के युद्ध के आदर्शो स्व॒ृतन्त्रता, समानता, लोकतस्त्र तथा मानवतावाद के साथ भी 
सहानुभूति रखते ये । इसलिए वे चाहते थे कि मित्र-राष्ट्र होने के नाते इग्लेण्ड भारत के सन्दर्भ में 
भी युद्ध के उद्देश्यों की स्पष्ट घोषणा करे । गाधी जी किसी प्रकार की सौदेवाजी के पक्ष मे तो 
नहीं थे, प्रत्युत्‌ वे फासी तथा नाजी नीतियो-से घृणा करते ये और ब्रिटेन के साथ समझौता 
करके समस्या के समाधान के लिए उत्सुक थे | उधर मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना ने अपनी माँगो 
का जो हठीला रुख अपना लिया था, उसी को ब्रिटिश शासको ने प्रमुखता दी और काग्रेस के साथ 
भारत की साविवानिक स्थिति के बारे मे कोई भी निश्चित घोषणा करने के मार्ग मे बाधा डालने 
के निमित्त लीग की मागो पर अडे रहे । इब्लेण्ड का रवेंगा यही बना रहा कि मानो भारत की 
साविधानिक समस्या के हल के ठेकेदार वे अग्रेज ही हे । इसके विपरीत गाधी जी का मत था कि 
इस्लेण्ड भारत को स्वतस्त्र कर दे ओर भारतवासी अपनी साविधानिक समस्याओ से स्व्रय॒ निंवट 
लेंगे । परन्तु ब्रिटिश अधिकारी अपने साम्राज्यवादी को भारत मे बनाये रखने के इच्छुक होने के 
कारण भारत की स्वायत्त शासन की किसी भी माँग के निमित्त मुस्लिम साम्प्रदायिकता, देशी 
नरेशो के हितो आदि को तूल देकर उसे अस्वीकार करते गये और सारा दोप काग्रेस को देते रहे । 
अत काग्रेस तथा सरकार के मध्य किसी समभौते के सभी हार बन्द थे । 
युद्ध का प्रसार तथा भारत की समस्या--ब्रिटिश सरकार को दो युद्धो का सामना करना 
पड़ सटा था--भारत मे स्वतन्त्रता आन्दोलन तथा यूरोप मे नाजीवाद के विरुद्ध | प्रथम को वह 
टालमटोल तथा शक्ति के वल पर दवा लेने की स्थिति मे थी, परन्तु यूरोप मे हिंटलर की बटती 
हुई शक्ति उनके लिए भारी चिन्ता का विपय थी । 940 मे यूरोपीय युद्ध तीन्नता से बढ रहा 
था। हिटलर ने यूरोप के एक के वाद दूसरे राष्ट्र को हडपना प्रारम्भ कर दिया या | जब उसने 
लि व कक से इस्लेण्ड की इन राण्ट्रो को बचा सकने में असमर्थता 
कल लक व हम क चेम्वरलेन ने त्यागपत्र दे दिया और उसका स्थान 
स्थान पर ऐमरी ने भारत मन्त्री का 02% ९ हे जाओ कक सा हे 
नेता भारत की स्वतन्त्रता की माँग कमल, कक 80 का मल रे 
&टरतम शत्रु ये और किसी भी कीमत पर भारत की ऐसी 
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माम के निर्मित्त जदा भर भा उतने का जाशां इनस नहां थी । 

युर की गति तांब्र हाता गया जमना न “सा बोच रूस व साथ युद्ध-नजन साव बर ता 
थी। यह्‌ प्रिटेन के जिए और जधिक खतरे की यात था । धुरी गक्तिया उत्तर अफ्राका माय एचिया 
तथा पश्चिम यूराप के दत्ता म वा गयी 4 स्वय दृग्तण्ट म नाजी बमवारा शुरू हा गया थी ! 
94] का वध युद्ध में इस्तवण्ट के विए सहायक सिद्ध हान लगा | जमनी ने विजय वे न मे चूर 
हाकर रूस व ऊपर भी आत् मण कर लिया। जमराका हर्तण्ट का सहायता दन के लिए आगे 
आया | सदर पूव मे जापान भा धुरा राप्णा के पत॒ म युद्ध म कूट पटा जौर शीघ्र ही दरतिण पूठ 
एगिया क दशा का अपना निशाना बनाकर वह भारत की सांमाजा का आर बट गया था। 
जमरीजा तथा जितने ने एटताटिक चाटर पर हस्ताउर करक युद्ध म॑ नाजी वक्ति के विरुद्ध मार्चा 
पता जिया था। रूस भी अप मित्र राष्टा स मित्र गया था । जमरीका वा जब एटवाटिक व 
प्रया ते मटात्तागरा से हाॉकर जमना तथा जापान दांतों स सुकाबिता करना था। यटियूराप मे 
नाजी व फ़ासी शक्तिया नप्ट हा जाता ता जापान जकता पह जाता और उस नप्ण करना 
मित्र राप्टा बे जिए वठिन ने हांता एसा ब्रिटन को अनुमास था | परन्तु जय जापान पूव से भारत 
व द्वार खटखटान जगा और भारत मे यप्टीय नताजा का ब्रि श सरकार के साथ असहयागपूण 
रवया बना टजा था साथ ही भारत क प्रसिद्ध क्रा तिकारी लता सुभाप वास धुत राष्ट्रा स 
मिववर अग्रजा के विरुद्ध मांचा तने की याजना वा चुक ये ता अब जिटिय सरवार का ध्यान 
भारत की प्रतिरक्षा क॒ निर्मित्त भारताय तताजा क साथ सहयाग करन की आर गया | यद्यपि यह 
प्रयास दिखाब का हां था और प्रिटिश शासका ने रसके प्रति कोई ईमानतारी नहीं निखायी तथापि 
इसवे दूरगामा प्रभाव हुए जिनको बीपना ब्रिलिय दासक नहा करत थे। डा लाराचट वे दाना 
मे युद्ध का यह “सरा चरण प्रिटिंत सरकार वे सिर व ऊपर ”मावताज वा ततवार वी भाँति 
जटबा रहा था जा भारत के सम्मुख विभाजन का धमक्री के रप सम था । 


अगस्त 940 दया प्रस्ताव 
कारण--जसा ऊपर कहता जा घुसा ” जब नाजा विजया 3 परिणामस्वरूप टग्तण्ट भारा 
सकते मे पड़ने जगा सा हइग्तण्ट में यह अनभव किया गया कि युद्ध प्रयासा का खुहत वरन के धिए 
सरकार मे नतृत्व बटवन की जविश्यवता है। अत चम्बरतन के स्थान पर चचित वा प्रधानमत्रा 
बनाया गया और नये मा जिमण्टत में एमरा वा भारत मत्री का पट मित्रा। य दाना व्यक्ति 
ब्रिश्शि साझ्नायवाह वे पकक्‍क समथक तथा भारत वा स्वतावता के वड्धर विराधा थे। एितारिक 
चाटर के एक प्रमुख हस्ताक्षरकता के रूप मे भी चचिद ने कटा कि यह चाटर [जां क्षिस्पप्ट्सया 
विटयी शासम तथा जाब्रमण वे विरद्ध राप्टा का स्वायत्त शासन प्रटान करन की भांपषा करता 
था) भारत या ब्रितिंत साम्राय वे जधान हटा पर वायु नहा हावा। एसा स्थिति मे व्िडिश 
सखार हारा भारत वा कसा भा प्रवार का आववादोन होीघकावांन या अस्तरिमवाजान 
स्वायत्त शासन वो माँग की पूति वो जाशा चरना निरयवा था। परलु वाग्रस की निरन्तर बढ़ता 
# भाग वा भा बजिरि सरयार था ही ढ्ुवरा “न वा साहस भा नया वर सकता थी क्यावि 
वितन वे ऊपर यद्ध-सवट उदता जा रहा था। भआत प्रगस्त 940 मे भारताय साविधानिव 
गतिराध को र करन थे दिए गबनर जनरत ने शत्र प्रस्ताव रखता जिम अगस्त )940 कया 


प्रस्याव करा जाता है । 
प्रस्ताव--*म प्रस्ताव व जनसार गवनर जनरत ने ये घावशाए का 


? इन घटताओं जा दिवेचत जे हिधडा 7 है। 
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() युद्ध समाप्त होते ही ब्रिटिश सरकार भारत के भावी सविधान का निर्माण करने के 
निमित्त एक सविधान सभा का आयोजन करेगी, जिसमे भारत के सभी प्रमुख राष्ट्रीय तत्त्वों को 
प्रतिनिधित्व मिलेगा । 

(2) गवर्नर-जनरल की कार्यकारी परिषद्‌ मे कुछ भारतीय प्रतिनिधियो को रखा जायेगा 
और ब्रिटिश भारत तथा देशी राज्यो के प्रतिनिधियों से युक्त एक युद्ध परामञ॑ंदात्री समिति 
बनायी जायेगी । 

(3) ब्रिटिश सरकार भारत की शान्ति तथा सुरक्षा के वर्तमान दायित्व को किसी ऐसी 
सरकार को नही दे सकती जिसका विरोध भारतीय राष्ट्रीय जीवन का एक विज्ञाल वर्ग करता हो । 

(4) ब्रिटिश सरकार युद्धोत्तर काल मे भारत की औपनिवेशिक स्थिति की मॉग को मान्यता 
देगी और यथासम्भव युद्धकाल मे उसके सम्बन्ध मे विचार-विनिमय किया जायेगा । 

काग्रेस की प्रतिक्रिया--यद्यपि अगस्त 940 के प्रस्ताव में स्पष्टतया औपनिवेशिक 
स्वराज्य, सविधान सभा की स्थापना तथा अन्तरिम काल में भारत के शासन में भारतीयों को 
शासिल करने की घोषणा थी, तथापि इसकी शब्दावली इतनी अस्पष्ट थी कि वह केवल “फूट 
डालो और शासन करो' की नीति पर आधारित थी। इसमे तुरन्त उत्तरदायी लोकतस्त्री शासन 
की स्थापना को पूर्णतया उपेक्षित किया गया था। मुस्लिम लीग को अवश्य इससे सनन्‍्तोष हुआ 
क्योकि इस योजना के माध्यम से वह मुस्लिम अल्पसख्यको के हितो का बहाना लेकर इस योजना 
को सफल न होने देने मे समर्थ हो जाती । वास्तव मे अब लीग का उद्देश्य भारत की एकता 
तथा स्वतन्त्रता नही था, प्रत्युत्‌ वह स्वतन्त्र मुस्लिम भारत का ही स्वप्न देखने लगी थी। अत 
काग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया । 

व्यक्तिगत सत्याग्रह की योजना--सरकार के ऐसे असहयोगी रुख तथा चालो को देखकर 
काग्रेस ने महात्मा गाधी को पुन सवितय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ करने का अधिकार दे दिया । 

गाधी जी के समक्ष कई ऐसी समस्याएँ थी जिन पर बहुत सोच-विचार करके सबविनय अवज्ञा 
आन्दोलन छेडने का निर्णय करना था। युद्ध की तीव्रता का प्रभाव भारत की आम जनता पर 
पडना स्वाभाविक था, क्योकि देश का शासन वह राष्ट्र कर रहा था जो युद्ध मे निर्बेल पक्ष बनता 
जा रहा था, शासको का देश की न्यायोचित माँगो के सम्बन्ध मे हठी रुख तथा टालमटोल से 
भरा व्यवहार राष्ट्रीय नेताओं के लिए असह्य हो रहा था, सविनय अवज्ञा आन्दोलन को आम 
जनता का आन्दोलन बनाना ऐसी सकटमय स्थिति मे अनुचित होता। यद्यपि काग्रेस युद्ध मे इर्लेण्ड 
की हर प्रकार से सहायता करने को तैयार थी, क्योकि वह फासीवादी आक्रमण को कदापि सहन 
नही करती थी और गाधी जी ने हिटलर तथा मुसो लिनी तक को उनकी समर नीति के विरुद्ध पत्र 
लिखे थे, तथापि अग्रेजो की भारत मे साम्राज्यवाद कायम किये रखने तथा राष्ट्रीय स्वाधीनता की 
न्यायोचित माँगो के प्रति हठधर्मिता तथा उदासीनता दर्शाने की नीति को देखकर कांग्रेस को ब्रिटिश 
जप 3004 800%+ भी अनुचित प्रतीत हुआ । इन सब बातो को ध्यान मे रखकर 

पे त्याग्रह की योजना बनायी, क्योकि आम सत्याग्रह के हिंसा मे परिवर्तित 
हो जाने का भय था और ब्रिटिश शासक उसे दवाने के लिए हिंसात्मक साधन अपनाते । व्यक्तिगत 
सत्याग्रह पृ्णतया अहिसात्मक होता। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अहिसा पर पूर्ण विश्वास रखने वाले 
288 का 3 गया। सत्याग्रही पहले जिला अधिकारियों की अपने इरादे की सूचना 

कक दें क्योकि युद्ध भारत की जनता की स्वतन्त्रता तथा उमके लोकतन्त्री 
अधिकारों की सुरक्षा से लिए नही, वल्कि उसे निरन्तर ब्रिटिश दासता के अन्तर्गत बनाये रखने 
तथा ब्रिटिश साम्राज्यवाद के हितो के सरक्षण के लिए लडा जा रहा या । 
सत्याग्रह का श्रारम्भ--व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरम्भ करने के लिए गावी जी ने सबसे 

प्रथम आचार्य विनोवा भावे को चुना । अक्द्ूवर 940 में आन्दोलन का श्रीगणेंश विनोवा जी ने 
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किया | उठाने जनता के समत एवं साविप्त भाषण लिया सभी उठ थ्रद्दी कर जिया गया। ध्सके 
पल्चात्‌ आटोजन तीखतापुवक फ्ता । एक साठ को अवधि मे सहखा सत्माग्रही बदी कर जिए 
गय । बुछा को नोटिस प्राप्त हात हो बादां बना जिया गया बुछा को ठ चार बात जनता से 
बतत वा अवसर मिल्रा। कावातर म क्षाग्रत के तगभग सभी उचस्तरीय बता बदी हां गय । 
कंबन गाघी जां तथा कुछ अय नता जा सत्याग्रह जादावन का नितेशन कर रट थ जौर जिहान 
ब्यत्तिगत सत्याग्रह मे भाग नहा निया वही बच रट। एसा जनुमान * कि जक्‍हूयर 940 से 
अप्रव 94] तय की जवधि मे जगभग 20000 सत्याग्रही बेटी कर लिए गए थे। आजोवन 
क्रो निटेशन पयाप्त सावधानी तथा जनुशासनपृण टड्ढ स जिया ग्रया। किसी भी सत्याग्रही की 
जोर स हिंसा वी एक भा कायवाहां नहा की गयी । पिहार तथा पत्राव मे एक दो धटनाए हट 
जयकि सत्याग्रहिया का गिरफ्तारी के विरद्ध जनता मे प्रदान कियि जौर पुलिस न जाठढी चाज 
विया | हमसे आतालन का जनता पर बहुत झ्धिक प्रभाव पडा। रसत जनता की राष्टीय चतना 
को सुहत करन मे सतायता पहुँचाया । जनता वा यह विश्वास होने जगा कि युद्ध भारत वे हित मं 
न हॉकर जिनन की हित में हां रटा है अत सरकार वी सहायता वरना भारत वे हित मे नहां है। 
सरवार को एसा जाठोवन उचित नहा लगा क्याकि टसस सरयार का ह्विति निवय हो जाती । 
हम पर भी जिटिंग जधिकारी जपना पुराना राग जवापत रेट कि भुसतमान तथा देशी सर 
वाग्रस की नीतिया का जपन जहिते में मानकर क्सी भावी साविधानिय प्रगति म भाग जन दा 
हाजुक नहा है। गाधा जा न भारत माजी की एसा प्रतिक्रिया का भारत के जातरिक मामा मे 
अवाटनाय हस्त वर कहा और सार गतिराव का हाप ब्रिटिश सरकार वी पूट डॉजा वा नोति 
पर महा । 
सरकार की प्रतिक्रिया-यद्यपि व्यक्तिगत सत्याग्रह आटॉय्स का जा हि पृणरूप स 
शान्तिपूण तथा जल्सित्मक हज् से चत रहा था टयान वे जिए सरवार शा उम्र कठस उठाने 
वी आवश्यवता नहा पठा तथापि जसेता पर टसस पड़ने बात प्रमाव वा सरवार सहन नहा कर 
संवी । दूसरी आर जापान भी धुरा राष्ता का आर से मिश्र राष्ट्रा ब विरुद्ध युद्ध का घापणा करन 
वो तयारी में था। हमसक्ा दुष्रभाव सीध भारत पर पता । मारतपामिया द्वारा ब्रिटन वे युद् 
प्रधासा वा विराध ब्रिडिय चासन था जिए अख्तर था जत जता! ]94] मे गवनर जनरत 
ने अपना यायवारी परिषद्‌ व सत्स्या का सस्था जार में बदायर तरह कर ला जौर उसम पाँच 
भरताय सटस्यथ नियत्त कर तिय | परतु बाग्रस या मा तम लोग मे सं तिसी भी हल से अपन 
प्रतिनिधि नहा भज | स्पप्टनया पाँचा नय सत्य्य एस व्यक्ति थ जा ब्रिटिश सरवार को हा मै हा 
जरने याज थे। परिषद्‌ बे विस्तार के फ्वस्य्छर भा बिहार राजनातित्र प्रतिरता वित्त एट 
ठर्टि सटायपूण विभाग यूरात्ीय पॉपटा वे हाथ मे बने रट॥ भारतांय साजिया जो गर मराप के 
विभाग सौंप गये । द्ितिए सरकार के बावा है फ्सकास का सी “स साति वा भारताय राष्ट्राय 
नेताओं पर वा प्रभाव नहा पड़ा । 
सयाप्रह भादोलत का स्थगन-नवायपालिका के विस्तार के बाट (सरा मर वपूण निणय 

जा तिटिंट सरवार ले जिया वह या सत्याग्रटियां का मुक्त बरत वा । सम्भवत जमना हारा 
मय पर जारमण् कर हने व तयारा तथा जापान हारा यद्ध में ध्रविध्ट व जान वे भय मे द्वितिय 
सरबार भारत के राध्ताय लताजा का वात गिय श्सखनत वा साहस करन से घयश गया थां। 
चश्ति प्रमाय नतागय हयह लिए रसये 4 लयापि हसब बारध बाग्रस की नाति मे भाई परिवतन 
नहा हृप्रा। सरार को सोनि में भा काई एसा परियतन नहीं आया जिस आपार पर यह 
माना जाता वि बह राध्ताय रताबता का मांगे बे सम्पध मे व ्मानेटाग प्रयास बर रहा है । 
अगस्त ॥940 | "स्तावे झे अनुमार गदसर जनरत ले एक युद्ध धरामण ।त्रां परिषद भा बना सा 
पा परन्तु ये समस्त शाप गदर 6 राव मे थ। वाग्सविक सारा रेसलर जनरत लेथा उसत। 
सायबार! पा 6, वे 7रायाय संन्‍ंस्पा वे छाथ में बता रडा। परत जब टिसस्यर ।94 मे 
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जापान युद्ध में प्रविप्ट हो गया तों उसके कारण भारत के समक्ष आमन्न खतरा उत्पन्न हो गया | 
अत काग्नस कार्यकारिणी समिति ने गाधी जी के पूर्ण अहिसात्मक सिद्धान्त को एक विदेशी 
आक्रामक के विरुद्ध भी प्रयुक्त किये जाने की तीति का विरोव क्रिया। इस पर गाधी जी ने काग्रेस 
के नेतृत्व से त्यागपत्र दे दिया। काग्रेस ने सत्याग्रह आन्दोलन को स्थगित करने की घोषणा कर 
दी और काग्रेस कार्यकर्ताओं से यह माँग की कि जनता को युद्ध के खतरे मे चिंतित न होने दे 
और देशवासियों को अपने आप अपने देश की रक्षा करने को प्रोत्साहित करे । 

लीग का रुख--जैसी कि आशा की जाती थी, युद्ध प्रारम्भ होने पर जब काग्रेस मन्त्रि- 
मण्डलो ने त्याग-पत्र दिये तो लीग की मन्त्रिमण्डल भनाने की पेशकशे सफल न होने पर जिद्ना ने 
निरन्तर काग्रेस तथा ब्रिटिय बासको के मध्य सघर्ष का लाभ उठाने का प्रयास किया और वे 
मुसलमानों तथा ब्रिटिगश सरकार के मध्य अधिक मेत्री स्थापित करने के प्रयासों में लगे रहे । 
भारत की वास्तविक स्थितियों के सम्पर्क मे रहने के कारण वाइसराय यहाँ के अन्य मुस्लिम 
नेताओं के विचारों से परिचित था। जिन्ना की लीग के साथ वगाल, पजाब, सिध तथा प० सीमा 
प्रान्त के मुरय मन्‍्त्री सहमत नही थे। वे हिन्दू-मुस्लिम एकता तथा सरकार के भावी साविधानिक 
गतिरोष को दूर करने के प्रयासो से भी सहमत थे। परत्तु ब्रिटेन स्थित भारत मनन्‍्त्री जिन्ना की 
जिद को ही हिन्दू-मुस्लिम समस्या का वहाना बनाये रखकर भारत की मॉगो को टालना चाहते 
थे। अगस्त 940 के प्रस्ताव के अन्तर्गत जब वाइसराय की कार्यकारिणी का विस्तार किया 
गया तो काग्रेस ने पद स्वीकार नही किये । वह पूर्ण उत्तरदायी शासक की माँग कर रही थी। 
मुस्लिम लीग इसलिए शामिल नहीं हुई कि वह कार्यकारिणी मे भारतीय सदस्यो की सरया में 
लीग का गैर-मुस्लिम सदस्यो के साथ समान प्रतिनिधित्व चाहती थी। राष्ट्रीय सुरक्षा-परिपद्‌ में 
जब वगाल व पजाव के मुसलमान मुख्य मन्‍्त्री शामिल हुए तो जिन्ना उनके विरुद्ध इसलिए 
बौखलाये कि वे जिन्ना की अनुमति लिए बिना क्यों शामिल हो गये । सक्षेप मे, भले ही जिन्ना 
अपने को समस्त भारतीय मुसलमानों के हितो का सरक्षक, प्रवक्ता तथा प्रतिनिधि मानते रहे और 
ब्रिटिग साम्राज्यवादी उनके इस दावे को न केवल स्वीकार करते रहे, अपितु तदनुसार काग्रेस की 
स्वतन्त्रता की मॉँग को ठुकराने के निमित्त उसे ताश की तुरुपचाल बनाते रहे, तथापि जिन्ना का 
यह दावा भ्रामक तथा भूठा था। परन्तु ब्रिटिंग अधिकारी तो अपने साम्राज्यवादी हितों को 
बनाथे रखने भे पूर्णत मैकियाविलीवाद का भ्रवलम्बन कर रहे थे । उनकी इस नीति के कारण 
जहाँ एक ओर 940 मे युद्ध की प्रगति को देखते हुए काग्रेसी नेता धुरी राष्ट्रों के विरुद् 
लोकतन्‍्त्री मित्र-राप्ट्रो तथा भारत की रक्षा के लिए आतुर होकर ब्रिटिश सरकार से भारत की 
स्‍्वायत्त शासन की मॉग मनवाने तथा उसको हर प्रकार से युद्ध में सहायता देना चाहते थे, वहाँ 
जीग के नेता जिन्ना के लिए ये सव बाते गोग थी । वे परिस्थितियों का लाभ उठाकर पाकिस्तान 


की माँग को पुष्ट करने की सौदेवाजी मे लगे थे । 940 में तो पाकिस्तान का विचार स्पप्टतया 
सामने आ गया या । 


क्रिप्स प्रस्ताव 942 

परिस्थितियाँ--94] के अन्त तक महायुद्ध की स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो चुकी थी। 
टीपान ने पूर्वी तथा दक्षिण-पूर्वी एशिया के देझो में आतक फंला दिया था। बर्मा मे उसफा प्रवेश 
निश्चित ४। भारत की सुरक्षा को गम्भीर खतरा आ चुका था। अत अब इस्लेण्ड को भारत के 
लहेंवाग की सबसे बढ़ी आवश्यकता थी। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स इग्लेंण्ड के एक उच्च कोटि के 
वूव्नीतिज्ञ थे। उनके प्रयासों से रूस जमनी के विरद्द मित्र-गप्ट्रो की ओर से युद्ध मे ्रामिल 
हो गया था । क्रिप्स पहने भी भारत मे रह चुके थे ओर उनके यहाँ के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय नेताओं, 
नेहर आदि, के ५0 जल्द सवेरे वेज इस संमंग ते इन्नेग्ड के शक मन्जिंमेले: + सदस्य के । 
जापान के युद्ध प्रवेश ने मारत की प्रतिरक्षा को भीपएण खनरा उत्पन्न कर दिया था। क्षत 942 
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के प्रारम्भ से प्रित्न की सरवार न ब्रिप्स का भारतीय साविधानिक गनतिराब का दूर करन के 
निर्मित्त ठुछ प्रस्ताव तकर समझौता वार्ना के टतु भारत मे भेजन की घांपणा की। जिन प्रस्तावा 
का ईिप्स न रखा उठ राप्टीय जालाजन एवं साबविधानितर विकास के टतिहास सक्रिप्स यांजना 
यज् ताम से जाता जाता है । 
भारतीय राषप्टीय आन्टाजन का डविहास तस तथ्य का दछयातक है कि अग्रज किसी बोमत 
पर भारत का स्वताबता या स्पथासत्त चासन दन वे पत्र सं नहा रत। युद्धथावीन सके तक मं व 
राप्हाय नताणा के एी छठ सत्याग के समक्ष नहा भुक 4 | जब भा उठाने काई नयी याजना 
बनाया उसे पीझध एसा छातें जात हा जा वभी पूण नहां हा सकता था । नम से साम्प्रदायियता 
को प्रोत्माटन हने वी जिए उाट मुस्विम जाग तथा जय प्रतिक्रियायाटा तवा का सहयाग मित्रता 
रहा | सकते की दस घटी तह मे अग्रणा मे हन साधना वा यधथाशक्ति उपयाग किया और 
शबप्टवाटा तत्ता की उपवरा की | 
रिप्स मिरान भजन का प्रमुस क्रारण यटी था कि ब्रिप्स किसी ने कसा रूप मे राष्टाय 
नताज्ा का अपनी याजना से सटमत वरन मे सफल हा जायग | _स प्रवार राप्टीय नेताभा की 
हश की प्रतिरता 'ययस्था मे जसहयागी प्रवृत्ति दय जायगा। परतु कुछ जय कारण भी थ 
जिसने थारण उप्रिहिश सरवार क्यो हस याजता वा जिए विवा हाता पड़ा । टिसम्बर [94[ मे 
स्थय बाग्रस ने एक प्रस्ताव पारित वरब हद को रहता वा निमित्त सरवार के साथ सरात्त सहयाग 
की इछछा प्रव॒त का था। जय यह सरकार के हित में था वि वह उस शत का स्वायार वर । 
तपबहाटर सप्रू न चचित छा तार भेजयर बु? माँग तुरत स्वादार वरन वी भाग को थी। 
परवरी 942 म राष्टवाटां चीन के राष्टपति च्याग काई हख भारत प्यार थ। उन्हाद जिलिश 
सरकार वो सजा टी थी कि टाउण पूर्वी एशिया मे जापान वे घहत हुए आक्रमण वो भारत मे 
न बटन दने वी लि यह आवश्यक हैकियप्िटिय सरकार भारतीय स्वाधीतता का साँग व 
स्वीवार वर । भारतवासी ही भारत की रखा उचित प्रयार से वर सर्वेंग । अमरीता ये लल्तातीन 
राष्त्पति मजब 7 भी व्िटन पर मारत का स्वताञता हने वे बार में दयाव लाख रत थ। टडान 
ब्रिटिश प्रधानमात्रा चचिद्र वे ढस वक्ताय वे विशद्ध कि एटलारिवा चाटर भारत के लिए लागू 
मटा होता वक्तब्य या मि यह याटर समूचा हनिया वे विए जागू क्ता ” जिसम भारत सथा 
तर्मा भी शामिय है । जाचय वा याते यत | हि चचित ने अमरीदाबासिया तक वो सफल भूट 
वालकर गुमराह जिया । उत्गन बताथा कि भारताव सना मे 75 मसतमान है जा अग्रजा था 
सहप साथ लेंगे । होप मे से वबत ? क्ाग्रस वे प्रभाव मे हाग। वास्तयितता यह थ्री कि 
कवल 35 सभा सुमतमाना वो था। सना पर काग्रस या लाग के प्रभाव व बाल वरना 
लसंगतिषृण था। परत चंचित उसा परान राग [टिंदू मु लिम बअत्माव) का अजाप रत थ 
ताहि स्वततता हने को बात वो टाला जा सी। एसा भा जनुमान तगाया जाता है वि. मित्र 
राष्ट्रा वी आर से युद्ध मे प्रदिप्ट दान पर रूस ने भा भारत की स्वताजता वे बार से हस्‍्तएल पर 
टबाव होता होगा। आस्टतिया भी एसा दवाव डाव रवा था। रस प्रकार ब्रिटन वे ऊपर भारताय 
स्वत भरता वी सौग को संतानभूति में दटत बटा आवर्राष्णाय त्याव पड़ रहा था जिसरा। अवटयता 
बरन वा साहस हग्वएट वो नहा था कयाति टिलताय विश्वयुद्ध व्‌ अवधि मे च्ग्गएर अपना पद 
या स्थिति से पयाप्त निब्रन हा चूत्रा था। स्वय प्रधानमज्ाा चित न स्वावार जिया था मि 
आरत मी प्रतिरशा वे थिए रग्वए” वे सवय था सापन अपयाप्त है। दूसरा और भाराय सनिर 
जो दिए पूव एटिया में जापानां सनाजा वे अपान हो चुर थे आजाट हिट कोन में संगरित 
दिये जा घुत्र था हलक उद थे जावान का सहायता से भागा वा द्विटिय साझ्ाय से मुर 
बराया था ॥ एसा | पति से हस्त” यो दिवद् हार किप्स मिशन थे) विचार विनिमय वे हल 
बारत भजन शा प्रस्ताव हरना प्रा लॉकि बट भारत से सहानभति रन वाल शित्र राध्ता जा 
शाह यर सो और भारत वे नंताओं वा ध्यान बटा उन मे सघव हा भा । 
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क्या क्रिप्स सिशन कौ योजना एक ईमानदार कदम थो ?--इग्लेण्ड के टोरी नेता किसी भी 
रूप मे युद्ध की तीत्रता की अवधि में भारत की स्वतन्त्रता या भारत के नेताओ द्वारा ब्रिटिश 
सरकार से भारत के सदर्भ मे युद्ध के उद्देब्यो को घोषित करने के प्रश्न को नहीं उभारना चाहते 
थे। परन्तु मित्र-राष्ट्री तथा स्वय इग्लेण्ड के तत्कालीन सम्मिलित मन्त्रिमण्डल में उप-प्रधानमस्‍्त्री 
ऐटली एवं भारत तथा इग्लेण्ड मे जनमत के ऐसे दवाव को टालना भी टोरी नेताओं के लिए 
सम्भव नहीं रह गया था । अत प्रधानमन्त्री चचिल ने भारत मन्त्री ऐमरी तथा भारत के वाइसराय 
लार्ड लिनलिथगो से परामश करके युद्धोत्तर काल मे तथा तत्काल भारतीय समस्या के सम्बन्ध मे 
एक घोषणा का मसविदा बनाया परन्तु इसे घोषित करने से पूर्व यह निश्चय किया गया कि 
पहले केबिनेट के एक मन्त्री को इसके सम्बन्ध में भारतीय मेताओ के साथ विचार-विनिमय के 
लिए भारत भेजा जाय । वस्तुत घोषणा की रूपरेखा 8 अगस्त 940 के प्रस्ताव से अधिक कुछ 
नहीं थी जिसे काग्रेस अस्वीकार कर चुकी थी। वाइसराय ने पुन मुस्लिम अत्पसस्यको की समस्या 
को तूल देकर घोषणा के सम्बन्ध में चेतावनी देते हुए अपने त्याग-पत्र की धमकी तक दे दी थी। 
क्रिप्स को भारत भेजने के निर्णय की पूर्व सूचना भी उसे नही दी गयी थी। इसलिए भी वह असन्तुष्ट 
था। भारत में घोषणा के सम्बन्ध मे क्रिप्स के अधिकारु-क्षेत्र को भी अस्पप्ट रूप से व्यक्त किया 
गया था। क्रिप्स के एक जीवनी लेखक के अनुसार 'वह किसी समभोते की जर्तो के बारे में 
समझौता वार्ता करने के लिए एक शक्ति-सम्पन्न प्रतिनिधि के रूप में नहों गया या, वरनु वह एक 
ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के मन्‍्त्री के रूप मे नीति-सम्बन्धी एक ऐसे वक्तव्य की शर्तों को समभाने 
तथा स्पप्ट करने के लिए गया था जिनमे कोई परिवर्तत नही हों सकता था ।” क्रिप्स का निष्कर्ष 
था कि वह अप्वश्यकतानुसार घोषणा की झर्तो पर समभौता वार्ता के मध्य आवश्यक परिवतंव 
कर सकता था। मिणन के वाइसराय के साथ सम्बन्ब भी स्पष्ट नही थे | साधारणतया उसे 
वाइसराय के साथ सहयोग करके अपना कार्य करने के निर्देश दिये गये > । परल्तु बाइसराय तथा 
मिशन के सदस्य के मब्य पर्याप्त मतभेद थे । वस्तु-स्थिति यह थी कि प्रधानमन्त्री तथा भारत 
मन्‍्त्री वाइसराय पर अधिक विश्वास रखते थे । दूसरी ओर मिशन का सदस्य इन तीनो से पृथक्‌ 
दृष्टिकोण रखता था। वह सचमुच भारतीय समस्या का एक विवेकपूर्ण तथा व्यावहारिक समाधान 
ढूंढना चाहता था, जबकि प्रवानमन्त्री तथा कम्पनी इसे टालना चाहते थे । अतएव स्पप्टत क्रिप्स 
मिणन से कोई सफल आजा नही की जा सकती थी । यह तो केवल भिन्न-राष्ट्रो के दबाव तथा 
भारतीय जनमत को भूल-भुलेया मे डालने का एक गैर-ईमानदार पड्यन्त्र मात्र था । 

५ क्रिप्स अस्ताव---23 मार्च 942 को क्रिप्स भारत पहुँचे । भारतीय नेता उनसे वहुत 
आशाए लगाये वेंठे थ, क्योकि एक तो उन्हे भारत के साथ सहानुभूति रखने वाला व्यक्ति समभा 
जाता था ओर दूसरे वे समाजवादी विचारो वाले व्यक्ति थे । भारत पहुँचते ही उन्होने गवरनेर- 
जनरल की कार्यकारी परिपद्‌ के सदस्यों से वार्ता प्रारम्भ की। उसके बाद वे भारतीय नेताओं से 
४, वार्ता के पब्चात्‌ जो प्रस्ताव उन्हे ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल द्वारा दिए गये थे उन्हे उन्होने भारत 
+ नेताओं के समक्ष रखा इन्हे दो भागों मे रखा जा सकता है। 

(क) दोधघंकालीन---( |) 

प्रदान करना ह | 
न का आज रे 28) करना चाहती है । है हा 
भारत के लिए नया सविवान तैयार कर्मी वान सभा का निर्माण किया जायेगा किक 
गौ। इस सभा का निर्माण करने से पूर्व प्रान्तीय 


बव्विटिण सरकार का उद्देव्य भारत को ययाशीघ्र स्वायत्त जासन 


को १ (0000९, 776 77/९ ० #ला[द्ाव 5कीकब ५०, वए्ण७व का वचन एाव्नाते, तक ८ 


!67 
ब्यवस्थापिराआ वा निवाचन हांगे और प्रातीय विधानसभाए अपना कुल सत्म्य-सस्या के दो 
संत्म्य समानुपाती प्रतिनिधित्व का प्रथा स संविधान सभा के तिए चुनेंगी । चनि सघ म देशा 
स्थासतें भा शामित्र हागी अन प्रत्येव' रियासत के नरश! जनसस्या के अनुपात से अपने प्रति 
निविया को संविधान सभा व लिए नामाक्ति करेंगे । 

(4) व्स संविधान सभा द्वारा निमित संविधान वा जिलिश सरदार हन हार्तों व अल्लगत 
लागू करगा वि (झ) कार्ट भी प्रात यति नय संविधान का स्वाकार ने कर सो बट जपना वतमान 
स्थिति बताय रख सकंगा जौर जपना नया संविधान वना सवंगा । व भा एवं उपनिवशश की 
भाँति रह सरगा । यति उसकी विधानसभा 60, से जधिया बहमत द द्वारा सघ प्रवशा वा निणय 
मे बर सत्र तो एसा निणय जनमत सम्रट द्वारा कराया जायगा | ”सां प्रवार काई दशा राग्य भी 
यति सघ मे प्रविष्ट न होता चाहठगा ता एसा वर सकेगा और ह्वितित सरवार उस्तक॑ साथ नया 
समभौता वर सकेगी । (वे) संविधान निर्माण के पत्चात्‌ ब्रिटिश सरवार भारतीय संविधान खभा 
वा माय सत्ता व हस्ता-तरण के सम्धाध से साध करगी जिसम जिटिश सरकार हारा अतीत मे 
जातीय एवं धामित्र श्रावसग्यवा के सरक्षण के दायित्व से सम्य> प्राविधान क्यि जायेंगे । 
(से) भविष्य म ब्रिटिश राष्ट्रमण्छत वे हया के साथ अपने सम्याधा ता निधारण बरन का पूरी 
छूटा भारतीय संघ की प्रा त रटगी । 

(ख) भ्रपकालीन--उपयक्त प्रस्ताव युद्ध वां समाप्ति के पतचात्‌ की व्यवस्था व जार मे 
थे । एसा माजनाए ब्रिटिय सरपार विसा ने कसी रूप में परत भी रखती जा रही थी। भारतोय 
माँग तुरत उत्तरटायी सरवार की स्थापना थी सम्पध की थी। ”मस सम्बंध म ज्िप्स प्रस्ताव मे 
कप गया था कि गुद्धनवाव मे विश्वयुद्ध व प्रयासा के रूप में भारत वी प्रतिरक्षा के नियात्रण 
तथा निटशन था ह्ययित्व ब्विरिश सरकार व हाथ मे रहना आवन्‍्यक है परलु भारत व सनित 
नव तथा भौतित साधना का पूण उपयाग वरन मे भारतवासिया के सहयोग वी उपर्ता थे करन 
वा टॉयित्त भारत सरपार वा हांगा । 

त्िप्स प्रस्तावों की क्‍ग्मालोचना--ज्रिष्प मियन से भारतवासा बड़ी आाषाए जगाय हुए थे । 
परातु प्रिप्स वी भाया जादूगर वी सी पिटारी सिद्ध हु्ट । जिस र्प मे क्रिप्स याजना व प्रस्ताय 
रख गये थे घट वाह नई बात नेट थी । एम आहवासन विभिन्न जवसरा पर परिस्थिति की गरिमा 
को देसते हए ब्रिटिश सरवार पिसी ने दिसां रूप मे रस हैने का अम्यामा हां चुजी था जिन 
परि थतिया पे सलभ मे क्रिप्स मिशन भारत आया था व पूव वी अप वा जधित गरम्भार थी 
अत गिप्स याजना वी रन से एकता नये आहवापत टिये गये परतु जिस भय में उट ताशा 
मराश गया उसके झाधार पर भारत या वार भा देव या वग उठ मानने वा राजा न हुप्रा । 
भारत वा युद्ध व प"चात्‌ एवं स्वायत्तशासा उपनिवश का स्थिति प्रश्न करन वी घापणा वार नर्ह 

यात नहां थी । फिप्स प्रस्ताव मे संविधान सभा टारा भारत व नय संविधान वा बुतान वी घापणा 
यरतया भ्रवायमव एय स्पप्ठातति थी । परातु संविधान सभा का शति लथा प्रभाव वा जिस रूप 
मे रगा गया था यट बिसा भी दत का माय नटा था। पहता सविधान सभा मे एवं जार 
धाताय स्ययग्थापियाप्रा हारा निवाचित सत्स्य हात शौर दूसरा झार ८शीजरधा टॉरा नामारित 
एस सटरय होते जा प्रषन ध्रतिशियावाटी रबय हारा एवं लॉवलाबा संविधान निर्माण वे वाय मं 
याधया सिद्ध होते। दूसरे यह सभा जिस संदिधान वा निमाय बरता उस स्वॉकार या प्रस्वावार 
मरते वा पूरा घति परास रूप मे न दवार देगा राया वा हो दी गया था प्रधितु प्रान्ता वा भा 
प्राप्त छा जाता | तांसगर यह प्रस्ताव नारत का घतेत राया मे विभाजित करत को स्पध्ट याजना 
कराते थे घौप बिटित सरवार ने ग्रापास्यव' व सरखल हने थे सम्बंध मे संविधान सभा के 
साध शसापि बारा गो ते रसाों था जा हर सर प्लामा तथा झम्पप्ट घो। घाया 

प्रतरि्मि बाय भे भारतायथा कई छावरतांया शासन हते के सग्दप मे जिष्म राजा नहीं ये । प्रारश्म 
मे ये इस यात पर गजा हात दौसा थे जि ब्तिरता को रृधद्ृरर पग्रय दिधयां जा शासन 
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भारतीय मन्त्रियों के हाथ मे दिया जाय और उनके सम्बन्ध मे गवर्र-जनरल की स्थिति वैधानिक 
प्रधान की सी रहे, परन्तु बाद में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमन्त्री चर्चिल के निदेशन पर क्रिप्स इसके 
लिए भी राजी नही हुए । 
अन्तरिमकालीन योजना के सम्बन्ध मे जो बाते भ्रामक थी उनमे से एक तो यह थी कि 
वाइसराय की कार्यकारिणी परिषद्‌ का भारतीयकरण किये जाने पर वाइसराय की स्थिति क्‍या 
होगी । काग्रेस अध्यक्ष के साथ बाते करते हुए क्रिप्स ने वताया कि वाइसराय इग्लैण्ड के राजा की 
भॉति वैधानिक प्रधान रहेगा | यद्यपि यह धारणा अभिसमय पर ही आधारित होती क्योकि 933 
के कानून मे सशोधन किये बिना इसके व्यवहार मे आ सकने की कोई झाशा नहीं थी, तथापि 
स्वयवाइसराय क्रिप्स की ऐसी धारणा से रुष्ट हो गया । दूसरी समस्या वाइसराय की कार्यकारी 
परिपद्‌ को 'राप्ट्रीय सरकार' का नाम देने की थी । प्रस्ताव मे ऐसी किसी पदावली का प्रयोग 
नही था । क्रिप्स द्वारा इस पदावली का प्रयोग किया जाना भी टोरी नेताओं को अच्छा नहीं 
लगा। परन्तु इससे भी महत्त्वपूर्ण प्रइन प्रतिरक्षा-मन्त्री के सम्बन्ध मे था । मूल प्रस्ताव में यही 
बात थी कि युद्ध काल मे प्रतिरक्षा-मन्त्री प्रधान सेनापति ही रहेगा । काग्रेस की घारणा यह थी 
कि जब सम्पूर्ण शासन पर रापष्ट्रीय नियन्त्रण की बात मानी जाती है, तो प्रतिरक्षा का दायित्व 
प्रधान सेनापति के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के हाथों मे रखना एक अ्रसगति ही होगा। कांग्रेस 
इसके लिए तो राजी थी फ्रि सरकार मे प्रधान सेनापति एक सदस्य के रूप में रहे क्योंकि युद्ध-काल 
में वह एक अपरिहायें आवश्यकता थी । परन्तु उसका दायित्व युद्ध के कार्ययलापो के संचालन 
तक ही सीमित रहना चाहिए। जब देश को युद्ध अपनी रक्षा के लिए लडता है तो युद्ध से 
सम्बद्ध अन्य कई बाते ऐसी होती है जिनके सम्बन्ध मे प्रतिरक्षा-मन्त्री अधिक प्रभावशाली ढग से 
निर्णय ले सकता है । जनता मे मनोवेज्ञानिक प्रभाव डालना, युद्ध के बारे मे राजनीतिक निर्णय 
श्रादि के लिए प्रतिरक्षा-मन्त्री भी भारतीय को होना चाहिए । परन्तु वाइसराय इसके लिए सहमत 
नही था। इस्लैण्ड स्थित मन्त्रिमण्डल से इस सम्बन्ध मे क्रिप्स ने परामर्श किया तो वहाँ से 
स्पप्टतया ऐसी मॉग का विरोध किया गया । वाइसराय की कार्यकारिणी के अन्य अग्रेज सदस्य भी 
कार्यकारिणी के भारतीयकरण से रुष्ट थे। वाइसराय यह कभी नहीं चाहता या कि 935 के 
द्वारा दी गयी उसकी शक्तियो को कम करके उसे केवल वेंधानिक प्रधान बनाया जाय । 
अत जैसा पहले कहा जा चुका हे, क्रिप्स मिशन केवल एक भ्रम जाल था। ब्रिटिश शासक 
भारत सरकार के सचालन का दायित्व जरा भर भी भारतीयों को देना नहीं चाहते थे। अत 
क्रिप्स के ईमानदार प्रयासों के वावजूद पग-पग पर उसकी समभौता-वार्ताओ में वाइसराय उसके 
अग्रेज पापंद, लीग, नरेश और सबसे ऊपर चचिल तथा ऐमरी रोडे अटकाते रहे । यहाँ तक की 
उस समय अमरीकी प्रतिनिधि लुई जानसन भारत मे श्राया था । क्रिप्स ने अपनी व्यक्तिगत क्षमता 
में समस्‍या के समाधान के लिए उससे परामर्श किया | जो यूच दोनो ने निकाला वह भी ब्रिटिश 
प्रधानमन्त्री को अमान्य ही सिद्ध हुआ । इसके अनुसार प्रतिरक्षा-मन्त्री एम भारतीय को बनाने 
की वात थी जो प्रवान सेनायति को युद्ध-सचालन की शक्तियाँ प्रत्यायोजित करता। क्रिप्स इन 
सबसे इतना परेशान हो गये कि एक वार तो उन्होने मिशन से त्याग-पत्र देने का ही निर्णय कर 
लिया था | परन्तु चूंकि वे भी ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के सदस्य थे, अत उन्होने ऐसा करने का साहस 
नही किया | अन्तत उन्हे निराणा का ही सामना करना पडा | ब्रिटिश सरकार न तो 935 के 
कानून को इस दिश्या मे सशोबित करना चाहती थी ओर न इस कानून मे दिये गये अ्रपने दायित्वों 
को छोडकर भारतीयों को मौपना चाहती यी | जत युद्धकाल में भारत में राष्ट्रीय सरकार वी 
स्थापना वी यह वार्ता असफ्ल ही सिद्ध हो सकती थी ।* 
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घोजना की पिफलता--क्रिप्स याजना या उदुहाय भारतीय राप्टीय जोवन क प्रत्यक वग 
वा से ]प्ट करना था और प्रस्तावा मं गसा बत स्पप्ट थी । कांग्रम का यह सत्ताप लिया गया 
कि भारत का भावी संविधान स्वय भारत की प्रतिनिशयात्मक संविधान सभा बनायंगी और भारत 
राप्य का भावी स्वरूप संघात्मक हांगा। सुस्विम जीस का यह सताप या गया कि मुस्तिम 
प्रल्मरयव प्रान्त संविधान निमाण वे पतचात्‌ु भी भारतीय सघ से प्रथक स्वताज राय बना 
सेंग अथात्‌ परत रूप से पाकिस्तान की मांग स्वीकार कर जा गया थी। भय आपसस्यका 
वा यह सांप टिया गया था कि उनके हिला का सरक्षण वरन के लिए प्रिटिय सरकार सविधान 
सभा था साथ एप सा वे बरसी । तेशी नरया का यह सन्‍्तांप था कि व सविवान निमाण मे क्षपत 
नामावित प्रतिनिधिया का भज सक और सविवान वन जान पर उठ उसे स्वीकार था जस्वीकार 
बारन तथा सघ मे तामित्र हान या न हाने का भा अधिकार प्राप्त रटगा । परतु जिसा भी दत 
न ““ स्त्रीकार नहां क्या। काग्रम हीघदानीन यवस्था से ता जसतुप्ट थी हा क्याति उसमे 
तेशा विभाजन की स्पष्ट उक्ति था परतु काग्रस का अतरिम-काजान व्यवस्था का उपक्षित रखन 
से भी जस ताप था | मुस्विम लीग का यह माग थी कि सघ मे शामित्र हाते था न हाॉते के 
सम्नव मे जो जनमत सग्रह ज्िथा जाय उसम कब सुसतमाना का है मवशान करन को 
अधिकार हाता चाहिए । सिवेस व्सतिए राजा नटा थ कि दस याजता व आधार पर पजाबव ये 
ता मुसतमानरा वे राय मे सिजगा या उसका विभाजन हा जायगा सिख हसस बचने के जिए 
प्राण पण से तयार थे | हिट महासभा ने दसवजिए हस अस्वाकार किया कि यह पाकिस्तान वी 
मांग का स्वीकार बरन वी याजना है तस प्रकार यद्यपि क्रिप्स थाजना सवया सतुप्ट करन 
का उदतत्य रखती थी तथापरि वह किसी का ना संतु77 नहीं कर सका । जोंग ग्रवन्य टसमस काफी 
मसतृप्त थी | परतु जाग का काय भाग ता व्रत झठगयाजी का ही था । 

ग्रन्ततः ] जप्रत 942 का हन प्रस्तावां का वापस ते जिया गजा। प्रिरिशि सरकार 
भारताय राष्ट्रीय स्वताज्रता को मांग का किसा भी क्ामत पर स्वीकार करन को राजा नी या । 
उसवा उदतशय भारतीय एवं बअतराष्टाय दयावां को साध त॑ देना मात्र था ताकि बट युठ 
प्रयासा सम उतवे विशय से बची रत सर्य। क्रिग्स याजना या विपलता वा ताप कांग्रस वे ऊपर 
महबार जिटिश शासका ने उनके समक्ष यहा प्रचार कर टिया । 


भारत छोडा आन्‍्तटाजन 


अप्स सिशन की विफ्लता का प्रभाव-- जय अप्रत 942 मस॒क्रिप्स प्रस्ताव वापिस व 
जिए गये ता भारतीय नताजा मे घोर निराशा फव गयी । टडा को विटच्ी लआान्रमण से बचाना 
थे ; "वे बाय वे गिए ने ता विश साका “वय सतम यो सौ ने वह मासर्तंवासिया स सतल्याग 
कर रही थी | उसकी हहत्भिता चरम सीमा पर पहुँच चुझी थी। भारताय स्वतजता की मांगा 
वे प्रति उसका टातमटात की नीति स्पष्ट टा चुकी या | क्रिप्स प्रस्तावा से यह स्पप्ट हा गया था 
पि अपग्रज नाग भारत का वर्ड राष्ट्रीय दकादया मे बाट देना चाहत हैं औौर उनके स*थ पारस्परिवि 
भेटभावा वा उउसावजर जअनिश्चित काद लक हे में अपनी साम्रायाहा काथम रखना चाटत 
है । वाध्सराय ”रविन न स्पष्ठ कह तिया था शि भारत म स्वॉयत्त शासन तथा भारतांय एक्ला 
में वार्ट संगति नहां है। हगाठास से इरविन ने भारत से जाते समय कटा था वि. भारत का जगठ 
50 वय तक स्वतात्र हान वो आयशा नहा करना चाहिए । 

गाघी जी तथा वाग्रम वे नताओ के एस विचारा का हैसतिए भा जायित' बजे झिला कि 
भारत से इ्वण्ड चर जाने के पश्चात्‌ ब्रिप्स ने हाबण्ट से बिदाप रैंप से ससट मे भारत का 
समस्या के बार मे अपन म्िहात को जसफ़्लता के बार मे लश्या को लोहे मराह कर जा भूट बयान 
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दिये और सारा दोष गाधी जी तथा काग्रेस के ऊपर मढ दिया, ये वाते किसी भी देशभक्त तवा 
आत्म-सम्मान रखने वाले व्यक्ति को सहन नहीं हो सकती यी। आचञ्चर्य की बात तो यह थी कि 
जो क्रिप्स भारत रहते हुए वाइसराय तथा ब्रिटेन स्थित युद्ध-मन्त्रिमण्डल की इच्छाओ के विरुद्ध 
भारतीय नेताओं से समभौता वार्ताओ में बहुत अधिक मात्रा मे भारत की मॉगो को मानने लगे 
थे और टोरी नेताओ के व्यवहार से भलला तक उठे । वही क्रिप्स इस्लेण्ड जाकर फिर उन्ही टोरी 
नेताओं के बब्दों मे गाधी जी तथा काग्रेस की तीतब्र भत्संना करने लगे थे | वास्तविकता यह थी 
कि काग्रेस क्रिप्स योजना के सद्भ मे न तो सुस्लिम जनता के ऊपर अपनी सत्ता थशोपना चाहती 
थी और न ही वह प्रस्तावित योजना मे किसी जनसमूह को उसकी इच्छा के विरुद्ध भारतीय 
सं में बलपूर्वक मिलाना चाहती थी जैसा कि 0 अप्रैल के उसके प्रस्ताव से स्पष्ट था। 
डा० सीतारामैया ने गाधी जी के विचारो को उद्वृत करते हुए लिखा है कि गाधी जी ने यहाँ तक 
घोषित किया या कि यदि अग्रेज भारत की श्ञासन-सत्ता सम्पूर्ण भारत की सत्ता के नाम पर 
मुस्लिम लीग को सौप दे जिसमे कि तथाकथित भारतीय भारत शामिल है तो उन्हे कोई आपत्ति 
नहीं होगी। ऐसा हो जाने पर भारत की स्वतन्त्र सरकार के रूप में लीग के साथ काग्रेस हर 
प्रकार से सहयोग करेगी । गाधी जी को क्रिप्स प्रस्तावों से जरा भर भी सनन्‍्तोष नहीं था। वे 
वास्तव मे क्रिप्स के साथ वार्ता करने को राजी ही नही थे । परन्तु भारतीय नेताञओ्रों के आ्ाग्रह पर 
जब वे प्रयम बार क्रिप्स से मिले ओर क्रिप्स ने उन्हे अपने प्रस्तावों का प्रारूप दिखाया तो उन्होंने 
तुरन्त उन्हे अस्वीकार कर दिया । उसके बाद वे फिर क्रिप्स मिशन से कभी नहीं मिले । अन्य नेता 
ही उससे बाते करते रहे । गाघी जी ने स्पष्ट कर दिया या कि जो अग्रेज हिंटलर, मुसोलिनी या 
तोजो को साम्राज्यवादी कहकर दोप देते ह॑ वे स्वय उनसे भी निक्ृप्ट रूप के साम्राज्यवादी है । क्रिप्स 
तथा ब्रिटिग साम्राज्यवादी शासक गावी जी के इन विचारो से रुप्ट हो गये थे और नूठ-मुठ ढंग 
से तोड-मरोड कर उन्होने मित्र-राष्ट्री विशेषत अमरीका को सन्‍्तोप दिलाने के लिए उल्टा प्रचार 
प्रारम्भ किया । गाधी जी ने कहा कि आज जिस वनावटी आलोचना को मे देख रहा हूँ वह 
पूर्णत मू्खेता से भरा है, इसका उद्देश्य मुझे डराना तथा काग्रेस की निन्‍दा करना मात्र हे । यह 
एक ऐसा कूूठा खेल है कि वे यह भूल जाते है कि इसके कारण मेरे हृदय मे कैसी आग लग रही हे। 
क्रिप्स के चले जाने पर उसके मिशन की असफलता तथा युद्ध की प्रगति एवं मिशन की 
प्रतिक्रिया आदि ने भारतीय राजनीति के वातावरण को अत्यन्त श्रन्धकारसय तथा अनिश्चित बना 
दिया था | गाती जी ने इस सारी स्थिति पर गम्भीरतम विचार करना प्रारम्भ किया। साथ ही 
काग्रेस का सम्पुर्ण नेतृत्व भी भावी कार्यक्रम के बारे मे अनिश्चितता की स्थिति में था। कांग्रेस 
क्रिप्स शस्तावों को तो अ्मान्य कर ही चुकी थी। 29 अप्रेंल से | मई 942 तक अखिल भारतीय 
काग्रेस समिति की बैठक इलाहाबाद मे हुई । उसने कार्य समिति के उक्त निर्णय को स्वीकार किया और 
यह प्रस्ताव किया कि भारत के ऊपर घुरी शक्तियों (जापान) के आक्रमण की स्थिति में कांग्रेस 
जाक्रमणकारी के साथ अहिसात्मक असहयोग करेगी । गाधी जी इस बैठक मे नहीं गये थे, परन्तु 
उन्होंने अपने कुछ विचार इसके समज्ष भेजे थे। उनके मत से स्वय ब्रिटेन साम्राज्यवाद का मित्र 
हे जिसने भारत को बलपूर्वक दवा रखा ह, जत ब्रिटेन तथा उसके मित्रो का युद्ध मे कोई नैतिक 
आवयार नहीं ह । अत ब्रिटेन को भारत से अपनी सत्ता छोड देनी चाहिए। राजगोपालाचारी ने 
यह मन व्यक्त किया था कि तत्कालीन परिस्थितियों के सदर्भ मे मस्लिम लीग की मांगों को 
सनक कर लेना व्यावहारिक होगा । वाग्रेस ते अपने पूर्व सिद्धान्तो के अन्तर्गत इसे नहीं माता । 
अत शाजगोयालाचारी ने काय समिति मे त्याग-पत्र दे दिया। उन्होंने अखिल भारतीय काग्रेस 
समिति में बताया कि जब काग्रेस विभिन्न प्रान्तों के सघ मे प्रवेश के निमित्त आत्म-निर्णय के 
सिद्धान्त को मान चुकी ह तो लीग की पाकिस्तान की माग को ठुकराना अव्यावहारिक होगा । 
वस्नुत तारिक हृष्टि से जाजा जी सहो कहने थे, परन्तु भावात्मक हृष्टि से काग्रेस भारत की 
एकता के हिल में इसे जनुचित समझती दी दुर्भास्य से का्रेस के तत्कालीन परिस्थितियों के सदर्भ 
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मे दश के विसा भाग की जनता की ”स स्वताजता या जम्ताय कर तिया वि बह भारत से जजग 
रहें सत्रगी । 
लय समस्या यत थ्री वि ल्‍नेप्रस्तावा क सम्व व मे क्या कायब्रम अपनाया जाय । काग्रस 
ने डमका समाधान गायी जा पर छाट लिया । गांधी जी न यहा निष्फ्ष तिजावा कि भारत की 
प्रतिरता तथा ब्रिटन की सुरतरा रसा बात पर तिभर करती 2 कि अग्रज जाग तुरत भारत से 
जपनी सत्ता हता नें । उनका मत था कि जाक्रमाकारी जापान का उतय भारत पर वाक्मण ना 
है थीक प्रिग्िश साम्राय + ऊपर जाक्मण करना है। गाप्री जा यह भी नहा चाहत शथर मि 
जापान का मदहट सं अग्रजा वो भारत से निया ता जाय ज्याकि जापान के इराला क वार मे भी गांधी 
जी गकातु 4 | उठ यह भी चिता नहा थी कि अग्रज सत्ता क्सि सौप। अत उहान कट दिया 
कि वे भगवान के हाथ मे सत्ता सौप भारत से चने जायें गाधां जी वा जराजकता की स्थिति वा 
जान की भा चिता नहा थी । उनका मत था कि हासता की स्थिति से ता अ्राजक्ता बी स्थिति 
नयस्कर है। युद्ध क परिणामा व बार उनका कलना था हि हर्ट जीत या न जात साम्राय्यवार 
का नप्ट हो जाना नितिचित है | अग्रजा मे शक्ति के थत पर भारत मे साम्राय फ्रायम किया है 
नत भारत मे उनकी सत्ता वन रहना या भारत की रक्षा व हाण्त्वि का अग्रजा के पाय जपा 
हाथ में जम या उनसता कोइ “यायपूण या लतिव टावा नहा शा सक्‍ता। गायी जी ने समस्त 
पटतुजा पर विचार करता भारत छादा आदातन व कायक्रम का निणय जिया | उहानत स्पप्ल 
कर त्या कि भारत छाटा का जभिप्राय यह ना # रि व्यक्तिगत रूप स अग्रज ताय भारतभूमि 
से यंत्र जायें। इसका जय यही था वि जग्रज भारा व उपर जपनी चासन सत्ता का छाट द । 
वजन घोन क राष्ट्रपति च्याग काल चाव तथा अझ्मरासी राप्पपति रूजवत्ट का भी जपना उदय 
स्पप्ट घर दिया था। वे यट भी नहा चातत थे कि भारत प्त जापानी झाजमणजारिया वा राकत 
बाली मित्र राप्टा वी सनाय घेती जायें | उनका बारणा यठ था कि जब भारत से अग्रज सत्ता *ट 
जाएगी जौर भारत स्वतात्न शं जायगा ता भारतवासी मित्र राप्टा का सता वा और जविक 
साफ्त बनाने में यागटान करेंगे । 

4 जुवाद ]942 को पाग्रस काय समिति न स प्रस्ताव पर विचार किया और दस 
स्वीकृति | टी । 7 अगस्त 942 यो उसित भारतीय वाग्रस समिति बैम्य” में व्स पर विचार 
ऋरन का युताई गयी। 

भारत छोडो प्रस्ताव--कामग्रस मतासमिति के उक्त प्रस्ताव व जशसार यह घापणा वा 
गयी थी कि भारत एवं सयुक्त राष्टा न हित में अग्रजा का भारत से राजनीतिक सत्ता का परित्याग 
सव्त प्रथम जाव्यकता है। वतमान राजनीतिक गतिराघ का तर करन तथा महायुद्ध मं विटणा 
नीपिमा ये भात की 7 का काना का हिसन छाए वहा 7 हि बाना सा ज्ीश खत्ता हट जाव। 
तभी भारतवासी झ्रात्म विश्वास तथा जामन्सस्मान की भावना स॒ प्ररित हारर जपना समस्याओ 
का स्वय हत करगे । भविष्य के सम्बंध म बुद्ध प्रतिचायें कर जन मान से खमस्थाआ वा समाधान 
नहीं हा सवता । विटिश साम्रा यवाट भारत के जिए एक भार एवं जभिणाय है । 

समा प्रस्ताव मे आग वहां ग्रया या कि अग्रजा के भारत छाल दन व पन्‍्चात्‌ तरा7 
एवा अन्तरिमि सरकार वी स्थापना कर जी जायगी जिमम भारतांय राष्ट्रीयका क सर प्रमुख तावा 
का प्रतिनिधित्व हागा और वह सरवार समस्त राप्ट्री स मनी सम्ब"प स्थापित वरगी । वाजातर 
में वह सरत्रार सविधान सभा यो थापना कराव भारत के भावों सविधान का निमाण वरा दा।। 
ह्सव झनुसार भारत एवं एसा संध हॉगा जिसमे घटा वा अधिदाधिक स्वायत्तना प्राप्त हाोगों 
3)र अवशिष्ट शत्तियाँ उही मो प्राप्त रटेंगो । 

श्म उदृश्य का पूति के लिए पुन जनता का आद्वान किया गया कि बट अपन स्वताजता 
तथा स्वायत्तता व जधियार का प्राप्लि के लिए अखिसात्मक जसल्याग जालॉजन प्रारम्भ वर । 
वाग्रस न पनत गराधा जी वा नए आाल्टायन वा नि शन वरन नया राप्ट वा मागटणन बरन वा 
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अधिकार दे दिया । यद्यपि गाधी जी ने भारत छोडो' आन्दोलन को प्रारम्भ करने में जनता से 
करो य। मरो' की भाववा से कार्य करने की प्रेरणा दी थी, तथापि गाधी जी ठया काम्रेस दोनो 
ने यह चेतावनी दी कि आन्दोलन में हिसा की भावता कदापि नहीं आती चाहिए । 'भारत छोडो' 
आन्‍न्दोवन का उद्देश्य अग्नेजों को भारत से निकाल बाहर करना नही व), बल्कि अग्रेजो को भारतीय 
स्वतन्त्रता की तुरन्त घोषणा कर देने के लिए विवश करना था । 
आन्दोलन का आरम्भ तथा सरकार द्वारा दसन--वास्तव में भारत छोडो' आन्दोलन 
कांग्रेस महासमिति के प्रस्ताव तक ही सीमित रहा । चूँकि यह आन्दोलन आम जनता के आन्दोलन 
के रूप में सविनय अवज्ञा आन्दोलन के रूप का होता और यदि यह अपने मूल प्रवर्तक गाधी जी 
के निदेशन में सचाजित होता तो इसका रूप कुछ और होता | परन्तु जिस रूप मे यह आन्दोलन 
एक क्रान्तिकारी सधष के रूप मे परिणत हो गया उसका दाथ्त्वि पूर्णतया तत्कालीन ब्रिटिश सरकार 
प्र था। तिस्सन्देह यह आन्दोलन जितना उम्र तथा हिसात्मक हुआ उसके लिए सरकार उत्तरदायी 
थी अथवा यह कहना असगत न होगा कि स्वय सरकार ने उसे हिंसात्मक बना दिया । 
महासमिति की 7 अगस्त 942 की वठक से पूर्व ही सरकार सजग हो चुकी थी। 
7 जुलाई 942 को भारत सरकार के सूचता महानिदेशक ने सभी प्रान्तीय सरकारों को एक 
गस्ती पत्र भेजकर काग्रेस के विरुद्ध प्रचार करने का आदेश दे दिया या और भारत सरकार ने 
8 अगस्त तक विविष आदेशों के द्वारा प्राल्यीय सरकारो को सम्भावित आन्दोलन को कुचल देने 
की सभी तेयारियाँ करने के लिए सजग कर दिया या। 7 अगस्त के महासमितति के प्रस्ताव मे 
आन्दोलन के कार्यक्रम पर गाधी जी ने ये विचार व्यक्त किये थये---'इस आन्दोलन से जनता हिन्दू- 
मुस्लिम के भेदभाव को सुलाकर अपने को भारतीय समझे, हमारा कगडा अग्रेज लोगों के साथ 
नहीं हु न उनमे हमे घ॒णा है, प्रत्युतु हम साम्राज्यवाद के विरुद्ध सघर्ष कर रहे है, सत्याग्रह मे 
किसी प्रकार की भूंठ या वेईमानी को स्थान नहीं होता, करो या मरो, या तो भारत स्वतन्त्र होगा 
या इस प्रयास में मर सिटो ।' इसी के साथ गाधी जी ने पत्रकारों, देशी नरेशो, सरकारी कर्मचारियो, 
विद्यावियों, सेनिको आदि सभी के निमित्त उनके आन्दोलन के सम्बन्ध म कत्तंव्यों का उल्लेख 
किया । प्रस्ताव का उद्दे्य यह नही था कि आन्दोलन प्रारम्भ हो चुका या। गाधी जी वाइसराय 
में मिलकर उसे समूची स्थिति से अवगत करा देना चाहते थे, और यदि सरकार न मानती तो तभी 
आन्दोलन का श्रीगणेश होता । गावी जी ने राष्ट्र के विविध वर्गों के निमित्त कार्यवाही करने का 
व्यापक कायक्रम बना लिया था, उसमे सविनय अवज्ञा सम्बन्धी व्यापक चिर्देश थे। आन्दोलन 
24 घट़े की एक गान्तिपूर्ण हडताल से प्रारम्भ होता । 8 अगस्त 942 को इस कार्यकम पर 
महासमिति ने विचार किया जौर 9 अगस्त को इस पर अन्तिम निर्णय लिया जाना था । परन्तु 
चरकार इसे कुचलने के लिए इतनी तत्पर थी कि उसके प्रयासों के अन्तर्गत 9 अ्रगस्त !942 को 
गावी जी सहित कांग्रेस कार्ये समिति के सदस्यों को वन्दी बना दिया गया। गावी जी को पूना में तथा 
क्रायकारी समिति के सदस्यो फो अहमदनगर किले की जेलो मे रख दिया गया । काग्रेस को गैर-कानूनी 
संस्था घोषित किया गया ओर उसके कार्यालयों को तहस-नहस कर दि+। गया । राष्ट्र के महानतम 
नताग्रा की गिरफ्तारी की सूचना दावानल की लपटों की भांति देश के कोने-कोने मे फैल गयी । 
एक सप्ताह से भी कम की अर्वव में देश के सभी प्रमुख काग्रेसी नेता, प्रान्यीय, जिला तथा मण्डल 
समितियों के सभी सदस्य जेलो में बन्द कर दिये गये | सूचना महानिदेशक पकल (9प्र०.॥९) के 
गरतीवन्न ये जनुसार नैतिक सिद्धान्तो का कोई प्रश्न नही था, प्रत्युत्‌ व्यावह्मरिकता नेतृत्वविहीन 
जनता ने हइताज, जूस, सावजनिक बेठकों जादि का सहारा लिया। सरकार ने इन्हे दबाने में 
जाठो जाज, गोली चलाना, बलात्‌ लोगो को रोकना जादि हिसात्मक सावन जपनाये । जेलों 
सह मे सत्वाप्रहियों के साथ अमानुपिक, निदयतापूर्ण तथा श्रसम्मानजनक व्यवहार किया गया। 
स्थान पान पा आन्दोलन को दवाने के लिए पुलिस को सेना की मदद पहुेचायी गयी । महिलाजों 
के साथ भी जा स्पवेह्माए किया गया। लगभग सारे देश से स्वेत धागा 44 लगा दी गयी । इससे 
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लाहानन नहा हवा बा के आलाजनकारी भांझनक स्थता पर हिसात्मक काय बरने वा विवरा 
ही गय | कह स्थाना पर भूमिगत पटयन भा हुए । सरवादं सम्पत्ति का नप्ट करना #मारता को 
जताना खजाना का जूटना रत तार का जाहना का काटना पुनिस थाना पर आक्रमण आदि एसी 
जनक घटनाएं हु” । सरवार ने सावतनिकर सम्पत्ति के नप्ल हाने पर समापवर्ती जनता से सामूहितर 
त॒ति पूर्ति करवाना [रू क्तिया। समाचार-पत्रा पर भारी प्रतिवब जगा दिया गया। इस प्रकार 
एक एस गठ युद्ध का सा वातायरण वन गया जिसमे सरकार तथा जनता दांता का जन तथा घन 
का हानि उठानी पत्ता । प्रिच्यर तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश मे आलावन जधिक उम्र रहा। उत्तर घटरा 
के बलिया जित से ता कट दिना तक प्रयासन ठप्प हा गया और जादातनकारिया न अपनी सरवार 
स्थापित कर ली । तीन या चार महाना तक जाटावन जपती चरम सीमा पर पहच गया परातु 
अत मे सरकार ठस निर्यात्रत वर जेल में सफ्त हा गयी। है की अधिकार जनता ता एस भ्रम 
म पतट गयी थी कि ब्रितियि सरकार न गाधा जी तथा अय उन्च नताझा का दंग से वाहर जतात 
थाना पर पहुंचा टिया है| कुछ जाम्र ता सरशार वे दमनकारा रवय से इतन भयभीत हो गय 4 
वि उत यह सतत लात जगा था कि जग्रज लासकता न गाधी जा आति प्रमुस नताओ का मार दाता 
6 | सम्राधवारूपना पर प्रतिग्रव था दा में पृणषतथा जावक का राय था शस्ती स्थिति म वाग्रसी 
नताआ का वही बर तने तथा जालोतलन में भाग जन वाज़ा वा नहासतापूवक दमत करन की 
ज्िटिंय शासका का नांति क कारण जनता जात+कपूण णासन का रिक्ञार बनी हर थी | कर स्थाना 
पर लिसा जुट मार तथा सरकारी सम्पत्ति का नापत करन मे गुण । तथा वतमाशा का भी हाथ 
सा परतु उसक दुष्परिणाम झ्रास पास की निर्दोप जनता का भांगन परे । 
यहापि सक्रिय कादावत का दवान मे सरवार सफ्व हां गया थी तथापि अनंक' कायकता 
विशप #प से समाजवाटी दत वे अनक प्रमुख नता (जयप्रकाश नारायण राममताहर जांहिया 
ग्रश्णा आसफ जी जाटि) ब्रिटिय सरकार का पकड़ मे नहा झाय। वाह मे जयप्रकाण जा का 
पुन परत जिया गग्रा । ये खांग भूमिगत प्रयास करते रहे और ज़िलियि आसन विरोधा काय वरत॑ 
रह। सम प्रकार काग्रस तथा समाजवादी दव न भारत छाटा आलानन का पर्याप्त तीजड्र कर 
दिया। भले लो सरकार न हिसा टारा टसका टमने किया तथावि इस जाटहावन ने भारत की 
जनता की राजनीति चतना को पयाप्त माजा में जागृत कर लिया। हसस पूव के आहाजना मे 
जेनमाधारण वा जा वग स्वत बता जादातना के प्रति उतठासान रतता था बह भी अब हतना 
जागरल्‍व' हो गया वि वह उस दिन का प्रताक्षा करन जगा जन हद जंग्रजी शासन स मुक्त हा 
जाय । जालहातन का अवधि मे स्वतजता के क्षार म जेनसायारण मझाला तथा निरागा हटाना 
था परातु शसा विश्वास ताग करने जग थ कि गर्नि चत काव ते अग्रज भारत का टासला की 
6 थति मे बनाय रखन का साहस नही करग । 
परतु भा तक साम्यवात्या ने दस झाशतन मे काट आचित्यपुण रख नहां रखा । 
जब तक सम युद्ध म अग्रजा वी जार स प्रविष्ट नहा ”जा था तब तक व युद्ध वा साम्नायवादी 
पत्ते थ। परानु “या हां मस यद्ध मे बूटा व हसे जन-युद्ध कहने जगे। चूकि उस समय रूस 
तथा ह्यवण्ट मित्र राप्ट्र 4 ग्रत भारत के साम्यवाटी जाग स्वचाजता आजाजन से बाहर रत । 
सम्भवत वात अग्रजा को हासाा की जपता रूस वे दासता ग्रहण करन थी जभिनापा देश का 
स्वसाबता से अपिक प्रिय थां। घमुस्लिम तीग न॑ आताजन के विरुद्ध प्रचार करन पर जटा्धा 
अयमर प्राप्त तिया । उसने यह प्रचार जिया कि भारत छाणा जातातन का उद््‌तश्य वाग्नस 
हारा प्रिटित सरशार स जपनों मार्गे मनवाना तथा उसके धाद मुसतमानता के उपर हिलआ का 
निरकुण शासन स्थापित +रना था । 
गांधी जी का उपवास--आजातन पर नियत्रण पा उने वो पाचात्‌ ज़िटिश पासक्रा न 
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महात्मा गाधी तथा काग्रेस पर यह आरोप लगाना शुरू किया कि उन्ही की प्रेरणा से यह हिसात्मक 
आन्दोलन छिडा है। गाधी जी इस आरोप को सहन नहीं कर सके । वास्तव में स्‍्वयगाधी जी 
अनेक स्थानों पर जनता ह्वारा हिसात्मक कार्य-कलापो को अपनाने के समाचारों से अत्यन्त खिन्न 
थये। शासन द्वारा उनके ऊपर हिंसा को प्रोत्साहन देने के आरोप लगाये जाने पर उन्होने यह माँग 
की कि या तो उन्हे सार्वजिनक रूप से अपनी स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जाथ था उनके 
ऊपर न्यायालय में मुकदमा चलाया जाय । परन्तु सरकार किसी भी विकल्प के लिए राजी नहीं 
थी। उसकी एकमात्र शर्त यह थी गाधी जी आन्दोलन को वापिस ले। परन्तु बिना कार्य-समिति 
के सदस्यों से परामर्श किये यह सम्भव नहीं था। अच्तत, अपने स्वभावानुकूल उन्होने 0 
फरवरी 943 से 2] दिन का उपवास करनी की घोषणा की । इस उपवास की अवधि मे वे 
जेल में थे जहाँ 3 दिन के वाद उनकी स्थिति अत्यन्त गम्भीर हो गई । डाक्टरों ने भी यह घोषित 
कर दिया कि यदि उन्हे मुक्त नही किया गया तो उनका जीवन खतरे में है। गवर्नर-जनरल ने 
जपनी कार्यकारी परिषद्‌ की आपात्‌ बैठक बुलाई जिसके अधिकाश सदस्यो ने यह मत व्यक्त किया 
कि गाधी जी की रिहाई से शान्ति-व्यवस्था खतरे में पड जायेगी ! अत ग्राधी जी को मुक्त नहें 
किया गया । 
गवर्नर-जनरल की परिषद्‌ के वहुसस्यक सदस्यो की ऐसी राय के विरोध में तीन भारतीय 
सदस्यो (सर्वेश्री एच० पी० मोदी, एम० एस० अणे तथा एन० आर० सरकार) ने परिषद्‌ से 
त्याग-पत्र दे दिया । इससे यह स्पष्ट हो गया कि यद्यपि गव्ेर-जनरल ने भारतीय सदस्यों के 
बहुमत वाली परिषद्‌ बना ली थी, तथापि अधिकाण भारतीय सदस्य ब्रिटिण सरकार के भक्त थे। 
इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश जासको को गावी जी के प्राणों की चिन्ता नहीं थी | वे 
गाधी जी की मृत्यु हो जाने की आकाक्षा रखते थे । सम्भवत ऐसी स्थिति आ जाने पर उसका 
सामना करने के लिए भी सरकार ने तेंयारी कर ली यी। परन्तु गाधी जी का उपवास सकलता- 
पूर्वक पूरा हो गया । 
सरकार का मिथ्या प्रचार---]942-43 की अव्धि मे यूरोप में महायुद्ध की गति मित्र- 
राप्ट्रो के पक्ष मे बढ़ने लगी थी। हिटलर तथा मुसोलिनी की भक्ति क्षीण होती जा रही थी। 
इसका कारण यह था कि यूरोपीय मित्र-राष्ट्रो को रुस तथा अमरीका की सक्रिय सहायता मिलते 
लगी थी। परन्तु सुदूर पूर्व मे जापान की गतिविधियों का विस्तार होने लगा था, और जिन 
भारतीय फौजो ने जापान के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था उन्हे नेताजी सुभाषचन्द्र बोस 
तथा उनके क्रान्तिकारी साथियों ने आजाद हिंद फौज के रूप में संगठित करके भारतीय स्वतन्त्रता 
के निमित्त जापान के सहयोग से भारत की ओर यान करने की योजना बना ली थीं। श्रत बड़ें- 
बड़े मित्र-राष्ट्री की अभिरुचि भारत की समस्या की ओर होने लगी थी । अमरीका का जनमत 
भारत मे ब्रिटिण नीति के बारे में निश्चित नहीं था भारत-स्थित अमरीकी पयवेक्षक तथा पत्र 
भारत की स्वाधीनता की माँग के प्रति सहानुभूति रख रहे थे । ऐसी स्थिति मे अमरीकी जनता का 
व्याव वास्तविकता से हटाने के लिए और ब्रिटिश नीतियो के पक्ष में जाने के लिए ब्रिटिग शासको 
ते ब्रिटिश ससद तथा भारत में भ्रामक प्रचार अभियान प्रारम्भ कर दिया । उन्होने युद्ध की समाप्ति 
पर भारत की स्वतन्त्रता की माँग जैसी क्रिप्स प्रस्तावों में थी, को मृत नहीं माना । परन्तु पुरत 
मत्ता त््यागने के बारे में अपनी पुरानी नीतियो को ही दुहराने लगे कि भारत में सत्ता किसे सॉपी 
जा सकती थी। साम्प्रदायिक वर्गों तथा ग्रुटो के हितों की बात को ही वे सर्वाविक महत्त्व देने लगे । 
यहाँ तक कि ऐटली तक ने जो भारत की स्वायत्त शासन की माँग के समथक थे ऐसे ही वक्तव्य 
दिए। भारत में वाइसराय की कायकारिणी में सदस्यो की सरपा बढ दी गयी थी। परन्तु उसमे 
ने कापेस दयामितर थी ने लीग। भारत सन्‍्कार ने क्रान्ति को ज्ञान्ति-व्यवस्था तथा देश की सुरक्षा 
के अहित में हिसात्मक वनाने का दोप जाप्रेस तथा गाधी जी पर लगाने का पुरजोर जभियात 
चवाया और जनता की सुल्षा के हिल में जकने दमनात्मव रखैये का औचित्य प्रदर्धित करने की 
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काहिय का। हस प्रचार मे उस जाग वा सक्रिय सहयाग मित्रा । सरकार न जीग की निष्ठा प्राप्त 
परन के उदतश्य स उसे उसके उद्ट|श्या या प्राप्ति क जिए पूरा जाश्यासन दिया और सहायता 
भी पहुचाद । सरकार न वास्तविकता का उपक्र करन मे अपन प्रचार फार्या के अतगत कोई कसर 
नहा चाठी । 
काग्रस विरोधी दलो क प्रोत्साहत--”स महान स्ववजता द्राति म एक आर काग्रम तथा 
जनता सतकार के भारी शात्याचार तथा हमसे का सामना पर रही था तो त्सरी आर जिटिय 
शमक्ता की प्ररणा तवा जसहयांग से झुम्विम लीग जयना साम्प्रटाधिक कुचाता कया सुहत बरने मं 
जगा थी। जिनता व प्रयासा स बगात म यद्यपि लीग की सरकार नहां वन पायी तथापि फ्जजुत 
हक में तीग के सिद्धाता के प्रति पृण जास्था व्यक्त कर ही । परातु उसके सम्सितित मा जमण्टल 
से जिसम सुभाप वास का फारवत एाक भी यामित था गवनर असतुप्ट था। उसने हक का 
प्यागपत्न दंत को विवडा किया और जीग व नंता ताजिमुदटीन वा सुस्य मी बनाया । पजाव मे 
दिमम्दर 942 म सिफलर हयातखा का मृत्यु ला जान पर सिज्र हयात खा वा माँ त्रमण्डल 
पना । परतु जपियारिया न उस भी जीग क॑ प्रभाव मजा जाने का वाध्य क्या । सिघ मं 
ग्रजावरण अग्रजा का दमन नाति से जसनुप्ट हा गयाथा अत गवनर ने उसे पदयुत वरक 
जीगा नता ग्रुवाम हुसन का म्स्य से जी बना दिया । पा चमात्तर सीमा प्रात मे डा खान साहब 
त्यागपत्र ” चुव य। जत वहां भा जीगा नता भ्रारगजब खा का मुर्य मनी बना दिया गया । 
असम मे जीगी लता साहह्ता न सरकार बना जी | “स प्रकार दश + पाच मुस्लिम बहसस्यक 
प्रातावी सरवारा मं ताग वा पूरा प्रभाव हां गया जीर जिश्ना के निल्शन म हन प्राता का 
भारत से प्रथव हान का जभियान सनिरिचित हा गया + यठ भी थग्नजा की क्मगग्रस विरोवी वीति 
की एक भारा उपाधि थी । 
लाड ववबेल का गवनर जनरल बनना तथा ब्रिटिश नीति में परिवतन- अक्टूबर [943 मे 
जाड विनतिथंगां का गवनर जनरत वा वाययाज समाप्त हांन पर क्माहर न चीफ जाड बवेज 
या भारत वा गबनर जनरत बनाया गया। सम्भवत यह व्यवस्था ट्सजिए की गई कि बवेन कय 
भारत की प्रतिरक्षाप्मक “यवस्था वी पूण जानकारी पूद से टी हांते के कारण बह गवनर जनरव 
का पत पर उधित सिद्ध हाग। हस बांच जापान की युद्ध सम्पवी गतिविधिया तीज़ता से बट रहा 
था | दीण पूर्वी एशिया मे आजाट हिंद फौज का सवावन नंताजी सुभाषत्नट बोस कर र5 थे 
यह सना भारत की झातरिक सीमा मे पूव का जार से प्रविष्ट हो चुकी थी। उसको जापात 
का सहयोग प्राप्त था। झ्रत प्रिटिश सरकार भारत की एसी स्थिति से वत्त चिततिल थी । 
मई 2944 मे काट बे ने याधी जी का जात सरिता कर तिया। परतु गाधी जी के जाग्रह 
व बावज़ुद वादस के थाय प्रमुख नताजा का रिहा नटी दिया गया। साधी जी के विए स्वय काइ 
निणय जना सम्भव नहां था। जे भारत छाडा जादातन समाप्त नहा हुआ। राजनीतिक 
गतिरोध बना रटा स्वय सरकार भी उसे दूर करते के जिए चिलतिल थी । 


सी० झार० सूत्र (साजाजी फामूता) 


चब्रवर्ती राजगापाताचारी 7942 तब दाग्नस वे प्रमुपणस नवाजा मे संथ।ब गाधी जी 
वा अनाय समथका मम थ। 942 म जब ह#प्स वार्ता चल रही थी तो उहाने यह अनुभव 
शिया था कि मुस्तिम तीस पाविस्तान वी माग स जिसा भा रूप से डिगने वालो नहीं है। स्वय 
शिदिश सरकार निरतर जीग का एसी मांग व विए प्रात्माहिंत करती जा रही है। ऐसी स्थिति 
में दा को स्वतजता तथा भावी साविधानितक व्यवस्था के सप्राधान के जिए पाकिस्तान के सजन 
की माँग था ने मानना उचित नहा है। काग्रस ऐसा माँग का पूण विरोध कर रही थी। एसी 
६ थति म द्रिप्स वाता थी विफदता के घचात्‌ सी राजगापाताचारा बाग्रस से अतग हो गय 
और पाक्स्तान के सजन रे सम्बधध म दिधार करन लग। चकि भारत छोडा आटाजन की 
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अर्वध्रि में वे कांग्रेस से पृथक्‌ थे, अत उन्हें बन्दी नहीं बनाया गया था। मई 944 मे जब गाधी 
जी जेल से छूटे तो राजाजी गावी जी से मिले और उनसे अपने प्रस्ताव के बारे मे वार्ता की । 
बाद में उन्होंने यह घोषणा की कि उनके प्रस्ताव को गावी जी का अनुसमर्थन प्राप्त है। इसी 
प्रस्ताव को सी० आर» सूत्र कहा जाता है । 

सृत्र--यह प्रस्ताव गाधी जी तथा जिन्ना दोनों के द्वारा एक सन्धि के रूप मे अनुसमधित 
क्रिया जाता था। इसफ़ी गर्तो अग्राक्रित थी--- 

() भारतीय स्वतन्त्रता की माँग से सहमत होते हुए मुस्लिम लीग सक्रमण काल मे कांग्रेस 
के सहयोग से एक अ्न्तरिम सरकार की स्थापना से सहमत हे | 

(2) युद्ध की समाप्ति पर एक आयोग की नियुक्ति की जायेगी तो भारत के उत्तर-पश्चिम 
तथा पूर्वी क्षत्रो के मुस्लिम वहुसस्यक जनता वाले क्षेत्रो का निर्वारण करेगा और उन थेत्रो की 
समस्त जनता निर्वारित मतदान प्रणाली से हिन्दुस्तान में रहने या पृथक्‌ रहने के बारे में अपना 
निर्णय करेगी । यदि वहुसस्यक मनदाता भारत से पृथक होने की माग करेगे तो उसे स्वीकार कर 
लिया जायेगा । 


(3) ऐसा विभाजन हो जाने पर दोनो देशो की पारस्परिक सहमति द्वारा प्रतिरक्षा, 
यातातात, व्यापार, आदि की व्यवस्था की जायेगी | 

(4) दो प्रभुत्वसम्पन्न राष्ट्रो के वन जाने पर उनकी जनता के प्परस्परिक स्थानानतरण को 
पूर्णतया ऐच्छिक आधार पर स्वीकृति दी जायेगी । 
(5) यह शर्ते तभी लागू होगी जबकि इग्लैण्ड भारत को पूर्णतया राजसत्ता का हस्तान्तरण 
कर देगा। 


(5) गावी जी तथा जिन्ना इन शर्तों से सहमत है और वे क्रमश काग्रेस तया लीग मे इन्हे 
मनवाने के लिए प्रयास करेगे । 

श्रालोचना तथा प्रभाव--यद्यपि तत्काल राजाजी के इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कांग्रेसी 
क्षेत्रो एव देश में बडी निराशा तथा आदचर्य की स्थिति था गई ओर बहुत कम लोग राजाजी की 
पाकिस्तान निर्माण की स्वीकारोक्ति से सहमत हुए, तथापि यह मानना पड़ेगा कि राजाजी का 
निप्फर्प उनकी राजनीतिक दूरदशिता का प्रमाण था, क्योंकि अन्तत पाकिस्तान बनकर रहा जार 
देश की स्वावीनता-प्राप्ति के हेतु इसे स्वीकार करना पडा। परन्तु तत्काल स्वय जिन्ना ने इस 
प्रस्ताव को इस आवार पर ठुकरा दिया कि जैसा पाकिस्तान राजाजी के सूत्र द्वारा प्रस्तावित किया 
गया था वह 'लुज-पुज् तथा दीमको द्वारा खाया गया! (मक्षातरत, उ्रप्ताविष्त ह्वात ग्राणा- 
८4०) पाकिस्तान हू । वास्तव में जिन्ना तो सम्भवत समूचे देश को पाकिस्तान बना देना चाहते 
थे जिसमे मुस्लिम लीग ही एकमात्र शासक रहे। कम से कम उनकी व्यक्त बारणा का 
पाकिस्तान सिन्‍्व, पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त, विलोचिस्ताव, समूचे वगाल, असम एवं पश्चिमी तथा 
पूर्वी पाकिस्तान के मव्य एक लम्बी गैलरी वाला पाकिस्तान या। यदि पाकिस्तान का निर्माण 
होना ही था और राजाजी के सूत्र की जिन्ना स्वीकार कर लेते तो सम्भवत देश विभाजन के समय 
बाद में जो कहुता का वातावरण फैला ओर जिसके कारण इतनी खून-खराबी हुई वह व होती । 
कुछ विद्वानों का मत ह राजाजी के सूत्र के जनुमार जिस ल्‍प में पाकिस्तान की योजना थी, वह 
8947 में निर्मित पाकिस्तान की तुलना में कही जैविक अच्छी थी । 
आ्राजाद हिन्द फाज (॥ ॥३ »] 

उनायचन्न बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण--जब 939 मे सुमापचन्ध वोस 
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प्राग्रस छाट चुद ता उहान भारत का स्वतेजता के निमित्त गराधी जी की अटिसात्मक सत्याग्रट 
का नानिया पर विश्वास करना छा दिया श्र चूकि काग्रस के दलिणपथा नता ग्राधीवाला हा 
थ गत यास ने वामप्थी फ्रार्वट जोक देज की रचना को । रस दन मे भारत क॑ द्ाततिकारा 
नता तथा युवा पीटा व वामप्रथो वायक्ता चामित हा गय। उद्यत भारत से ब्रिटिश राज का 
उसाड फ्कते क॑ निमित्त तोल फांड तथा विवेश्त वी कायवाहिया का ठांक समकझा। प्रारम्भ मे 
जयप्रकाद जी भी एसी वायवाटा का उचित समभते थ। प्रथम चिश्वयुद्ध वी जबधि स भारत 
में ऐेस तत्त्व सक्रिय रट थ और व॑ सगठित दवा क द्वारा ब्राँति क्रन०्क पडय"न रचत सल् थे । 
द्वितीय पिश्वयुरू से पुत्र सुभापचाट बोस भा क्रानतिकारी हाव जा रह थ। उहान 935 मे (6 
धाताश शाएए१2!६ नामक रपना प्रकाशित वी था जिस भारत मरवार न प्रतिर्वा धत कर दिया 
वा । युद्ध से पूव जब वे काग्रस स अतग हो गय ता उहान युद्ध का ताभ उठावर जप्नता वी सच्चा 
यो भारत से उखाह फेपन के उद॒तक््य से नय टव की रचता वी । उहान जपनी उक्त रचना मे 
लिखा है ति भारतवासियां का अधहिसा वे गाधीवादी दाशनिक पिचाराया नंहरू जा वी घुरी 
राप्णा का विराधी वतशिक नीति की भावनामूतकता के द्वारा अ्रवरुद्ध नहां किया जाना 
चाहिए |? वाग्रस वा ग्ध्यक्षता छाटत॑ ही उहान सम्पण भारत वा तूफानां दौरा कया और 
सत्टा जन-समाग्रा म भाषण दकर ज़िटित साम्रायययाती का विराध बरत हुए भारत की जनेता 
का आन किया प्रि वट थुद्ध मे प्रिटेन वी जरा भी सहायता ने करे । 
ये अप्रवद 940 मे ही सप्रिनय अबचा आटाॉनन चना चुक थे। उन्हाने काग्रस के सह 
“ग्रज सरवार के साथ वार्ता करा वी कई योजना नहा रखी । उनका निष्क्प था कि युद्ध म॒ ब्रिटेन 
की पराजय स ब्रितिश साम्राय नप्ट हो जाण्या अत वे भारत स सत्ता नही हटायेंग तो जनता 
त्रो बतातू उठ निवाजनां पटेगा। हसेलिए भारतवासिया को प़िटेन क साथ युद्ध छड दना चाहिए 
जौर उसके हाजओझ्ा के साथ सहयोग करना चाहिए। जुताई 940 का उह सरकार न जत मं 
शाज त्या । उनके जब झय कायकर्ता भी यती कर विए गये थ। जल्ष म बोस ने अनिर्चित 
वाज का भूख हत्तात प्रारम्म वर दी ता सरकार न उहे छाटकर नजर कद मे रखा । जनवरी 
94] मे वास सटस्थमंय टंग स निकज भाग जौर वटा बत्जकर वाबुत मास्वां हात हुए जमती 
पहुँच गय | वहाँ से उहान अपने “शवासिया को मं या द्वारा सतश भजना जारम्भ क्या। बहा 
ये पाता लथा लाजी नेताओं से मित्र और उनसे आग्रह करते रत कि व॑ भारत की स्वतपता का 
माय बर । मासकों मे भी उठाने एसा प्रयास क्या क्ितु जब वहा उनके त्स आग्रह को उपीततित 
हशपया गया ता बहा से उद्धान जापान जान वी याजनां बनार | 
>स समय्र युल् मे जापान की मित्र राष्टा प ऊपर भारी विजय लाता जा री यी। अत 
समृभापच 6 वास + हब की दीतिया पर विल्वास रखने वाला भारतीय जनमत एशियाई हेशा का 
एसा थिजया से यटत प्रभावित हज़ा था और जापान के सत्योग से भारत का स्वततञ्रता की जाना 
परत जगा था। जापान मे रासबिटरी बांस ने भारताय स्वावीनता जीग की स्थापना कर नी 
थी । हैसे लीग वा उदते ये शक भारतीय मुकि सना का संगठन करना था। 22 जून [942 का 
सेवा सम्मतस बकाब में हजा जहा सभाषचाट बॉस का हसकी जध्यहता करत को आमंत्रण 
लिया गया । 
श्राजाद हिंद फौर वा सजन--भारताय स्वायानला जीग्र ने भारताय मक्ति मना तथा 
जापाना सना वे सत्यार व मम्ब थे मं एव कायवाही परिषद्‌ ((०एाल[ त॑ सै लाआ) के निमाण 
या प्रस्ताव भी किया। पे ते जापानों सनिव ग्धिकारी इन विवरण्ण स सहमते नहा थ। जब 
जापान ने माया से दित्टि सनाझभा वा पराजित कर दिया ता बिटिए सना क॑ भारतीय सविका 
ने जापान + समद्षा आत्मसमपण बर त्या था। इस सना व' बष्तान मोहनसिनह का सता सल्ति 
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भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन में शामिल होने का प्रस्ताव किया गया। इस प्रकार कंप्ठेव मोहनर्सिह 
के नेतृत्व में आजाद हिन्द फौज का सृजन हुआ । वे इस सेना के प्रधान सेनापति बने । अगस्त 
के मध्य तक लगभग 6000 जवान इस सेना में हो गये थे। वे समस्त भारतीय युद्धवन्दियों को 
इसमे लेकर 40000 तक की सेना बनाना चाहते थे । परन्तु जापानी सैनिक अधिकारी इसके 
लिए तैयार नहीं थे। कालान्तर मे आजाद हिन्द फौज तथा स्वाधीतता लीग में कुछ आन्तरिक 
कलह भी उत्पन्न हो गये और मोहनरसिह ने त्यागपत्र दे दिया । इससे फौज में रिक्तता जा गयी। 
रासविहारी बोस सी इस संगठन से अलग हो गये । परन्तु सुभाषचन्द्र बोस ने नेतृत्व करने का 
आश्वासन दे दिया था। प्रइन यह था कि वे जर्मनी से जापान कैसे पहुँचे | किसी तरह 943 के 
आरम्भ में वे एक जर्मन पनडुब्बी से होकर जापान पहुँच गये । 
टोकियो पहुँचते ही सुभाषचन्द्र बोस ने पहला अ्रभियान यह चलाया कि उन्होने प्रधावमन्त्री 
तोजो को भारतीय स्वाधीतता को मान्यता देने के लिए राजी कर लिया । तत्पश्चात्‌ सिगापुर 
पहुँचकर उन्होने भारतीय स्वाधीवता लीग तथा आजाद हिन्द फौज में झा गयी दरार को पाटा 
और दोनो का नेतृत्व स्वीकार किया । इसके बाद उन्होने 2। अक्टूबर 943 को स्वतन्त्र भारत 
की अस्थायी सरकार की धोषणा की जिसके वे प्रधान, प्रधानमन्त्री तथा प्रधान सेनापति बने । 
उन्होने एक मन्त्रिमण्डल भी बनाया । पदाधिकारियो ने विधिवत्‌ पद-ग्रहण की दापथ ली | बाद में 
जापान, जर्मनी, इटली तथा छ अन्य देशों ने इस सरकार को मान्यता प्रदात कर दी। अब सुभाषचन्ध 
बोस ने आजाद हिन्द फौज के समक्ष अपना झोजस्वी भाषण देकर 'दिल्वी चलो” अभियान 
आरम्भ किया । एक आई० सी० एस० पद को लात मारने वाला देश-भक्त, क्रान्तिकारी नेता, 
काग्रेस का चोटी का नेता, फॉरवर्ड ब्लॉक का सुष्ठा जब भारत की आजादी के निमित्त भारी से 
भारी जोखिम सहकर जापान पहुँचा तो आजाद हिन्द फौज तथा स्वतन्त्र भारत की अस्थायी 
क्रान्तिकारी सरकार का प्रधान बन गया। उन्होने सैनिक पोपाक पहन ली । आजाद हिन्द फौज ने 
उन्हे 'नेताजी' का प्रिय नाम दिया। आज वे इसी प्रिय नाम से भारत की स्वतन्त्रता के शहीदों 
के शिरोमणि के रूप मे भारतवासियो के प्रिय हो चुके है । 
स्वतन्त्र भारत को क्रान्तिकारी श्रस्थायी सरकार के प्रधान के रूप मे उन्होने इग्लैण्ड तथा 
अमरीका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। जापाव ने अण्डमान निकोबार के भारतीय दीप 
जिन्हे उसने जीत लिया था, इस सरकार के हवाले कर दिये । इसके पश्चात्‌ नेताजी ने आजाद 
हिन्द फौज को बर्मा होते हुए भारत की ओर कूच का आ्रादेश दिया । 
आजाद हिन्द फौज की समस्याएँ तथा असफलता--नेताजी ने फौज की कमान सम्भाल 
ली थी और सैनिको के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था भी कर ली गयी थी। फौज के जवानों का 
मनोवल उच्च था। परन्तु उसके समक्ष सवसे वडी समस्या अस्त्रो-बस्त्रो तथा युद्ध की साज-सज्जा 
की थी। वर्मा तथा आसाम की जगली से भरी पहाडियो से फौज को भारत की ओर कूच करना 
था | उसके पास रसद, वास्त्रास्त्र आदि नही रह गये थे । उबर युद्ध की प्रगति भी मित्र-राप्ट्रो के 
पक्ष मे बढ रही थी। अमरीका ने जापान की सेनाओ को दवाना आरम्भ कर दिया था। अ्रत 
जापानी सेनाये वर्मा से प्रश्ान्त महासागर के दक्षिणी भागों को बढने लगी थी अत आजाद 
हिन्द फौज को भी वापिस लौटने के लिए विवश होना पडा । जापानी सेना उसे बस्त्रास्त्रो 
तथा रसद से विहीन छोडती गयी । ऐसी स्थिति मे आजाद हिन्द फौज को भारी परेशानियों में 
उहना पडा। जब नेताजी ने सेना की ऐसी स्थिति देखी तो वे भी बहुत परेशान हो गये । वे 
टोकियो में जापानी ग्रधानमन्त्री से सहायता के लिए पहुँचे, तो स्वयं जापान उस समय अमरीका 
के आक्रमणों से परेशान था। स्वय फौज में एकता, मनोंवल तथा अनुझासन भग होने लगा था । 
थोड़े से निष्ठावान सेनिको से काम नहीं चल सकता था। नतीजा यह हुआ कि 945 के मध्य 
तक जाजाद हिन्द फौज की दण्या वहत ब्वस्त चस्त हो गयी । नेताजी रगून, वेकाक, सिंगापुर 


टोकियों के चकका ज्ञाटने मग्यस्त रहते ये । परन्तु जब अगस्त ]945 में जापान ने अमरीका 


!79 
के अणुवम प्रयोग करते के फतस्वरर जात्मममप्रण कर त्या ता आजाद हि फौज के रह सह 
भाग का भविष्य भी अधकार मं पड गया। नेताजी सिंगापुर बकाक तथा समौन मे हो अपना 
गतिविधियाँ जारी रख रह थ । 

8 अगस्त 945 का जब वे ह॒तीवबुरहमान के साथ सग्रोन से टाक्या का एक हवाई 
जहाज स जा रहे थे तो फारमूसा के हवाई जडड़ पर जहाज में आग लग गयीं। नंत्राजी श्सम 
बहत जन गये । उाह वहाँ से अस्तताव व जाया गया । सके पतचात्‌ क्या हुआ यह बहानी आज 
तेत भी रहस्यपूण बनी हुई है । जा भी हो तब से नताजी प्रश्ट नहीं हो पाथ हैं। डा ताराचद 
कंाहाम भारत के वस बहादुर सपुत की कहानी जिसने निरतर भारत को स्वतजता के 
स्वप्न देखे जिसने अपना सारा जीवन मातृभूमि वी सवा भें अपित कर दिया और जिसने अपने 
उद्तत्य की प्राप्ति के लिए एक नर दिया प्रदान की समाप्त हां गयी ।” इसी के साथ आजा 
छिंद पीज की वहानी थी समाप्त हो गयी | 

योगदान--भत्रे ही फौज का जभियान सफल नहीं हुना और युद्ध की समाप्ति पर इसके 
अधिकारिया तथा सनिका को पकड़ तिया गया और बाद मे श्सके प्रमुख नेताओं के ऊपर प्रिटित 
चांसका में मुकदमा चताया जिसम देह के उच्चतम कारि के भारतीय बकीजा ने उनके पक्ष मे 
दरीव दी । बाद में उह पृत्युण्ड भी सुनाया गया और फिर उह मुक्त भी कर दिया ग्रया 
तथापि भारतीय स्वत त्रता सम्राम म आजाद हिंद फौज वी निप्ठा को भुवाया नहा जा सकता ! 
तैताजी तथा उनवे साथियों ने ग्स फौज तथा भारतीय स्वाधीनता जीग के माध्यम स जो काय 
कजाप किये उनका पर्याप्त मतराष्टीय महत्त्व है। दन सगढना न भारतीय आ वरिक परिस्थितियों 
[साम्प्रदायिकता तथा बधानिक्तावाद) की उपेता करके सघपमय ब्रा ति वी यजना बनावर 
भारत वो प्रिटित साम्राज्यताही स मुक्त करन का प्रयास किया । युद्धकाव भे महातक्तिया के' साथ 
युद्ध की घोषणा करना और भी युद्ध के साधना क॑ अभाव म॑ यह दाना है कि युद्ध वे पश्चात्‌ 
महागक्तिया (अमरीका तथा रूस) भारत की स्वतजता के मह॒व को नहा भता सकी । आजाद 
हिल फौज ने यह स्पप्ट वर दिया कि भारतीय सना भाड़े क॑ सतिका वी सना नहा है अपितु बह 
अपनी मातृभूमि के सच्चे तेश भक्ता को समा है। इन वीरो ने अपने अट्म्य उत्साह का परिचय 
हकर घोर से घार सक्ट मे भी आत्मविश्वास तथा उत्साह स कष्ट सहन कर जने का हृष्टात 
प्रस्तुत कस । यह कहना जअमत्गतिपूण नहीं हांगा कि इस फौज की बहादुरी न साम्रायवादियो 
की जतें हिता हा। अउ वे यह आला नही रख सवत थे कि क्रिये क॑ सनिकरां की सना द्वारा 
विश्व को साम्रा-यवाद की दासस्‍्ता वे झन्‍्तगत रखा जा सकता है। आजाद हिट फीज को भारत 

वो सबत्त वड़ी देन उनका जयहिद का नारा है जो आज स्वत-त्र भारत का प्रस्तिद्ध तथा जोक 
प्रिय नारा हो चुका है| 


बवल याजना तथा शिमला सम्मतन 


राजनीतिक वातावरण--भारतीय राजनीति के जत्गत 2944 मे गाथा जी वो रिहाई 
तथा राणगांपालाचारी जी क प्रस्ताव वी अभिव्यक्ति क अतिरिक्त अय कोई महृत्त्वपृण बातें नहां 
हुई । वाप्रसी नंता जेलता म थ | परतु 945 वे प्रारम्भ के कई आतर्राप्ट्रीय पर्ति थतिया ने 
भारतीय राजनीति को पुन सक्रिय हान का अवसर दिया। यूरोप म॑ मित्र राप्णा को जमनी तथा 
इतनी वे! विरुद्ध युद्ध में विजय प्राप्त हा गई थी । अब जापान हो मित्र राष्ट्रा का एक्मांच्र राज 
रह गया था | जापानी सनाआ के सहयोग से हस्त्र-स जा विहीन परतु देश भत्ति क भनोबत से 
प्ररित आजाद हिट पौज वी दाक्ति भी क्षीण होती जा रही थी । यूराप को युद्ध स राहत सिवन 
पर मिन्र राष्ट्रा वा ध्यान तापान को परास्त करने पर केदद्रित हो गया था। आजाट हिंद फौज 
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के अनेक प्रमुख तेता तथा सेंनिक मित्र-राष्ट्रो की सेना द्वारा बन्दी बता लिए गये थे । जापान का 
पतन भी शीघ्र हो जाना लगभग निश्चित था । 
भारत में साविधानिक गतिरोध बना हुआ था। सिन्र-राष्ट्रो का इस्लैण्ड के ऊपर इसे दुर 
करने के सम्बन्ध मे दबाव जारी था । युद्ध ने इग्लैण्ड को हर हष्टि से निबंध बना दिया था। 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति मे अब वह अपनी पुरानी सर्वोच्चता की स्थिति खो चुका था । उसके 
साम्राज्यवाद को बनाये रखने के स्वप्त घूमिल पड चुके थे । अत अब वह इस स्थिति में नही रह 
गया था कि भारत की स्वतन्त्रता की माँग को ठुकरा सके | इस्लेण्ड मे नये आम निर्वाचनों की 
तेयारी होने लगी थी । चचिल के नेतृत्व की रूढिवादी दल की सरकार भारतीय स्वतन्त्रता की 
मॉग को टालती जा रही थी | मजदूर दल ने चुताव अभियान मे इसका लाभ उठाया और चचचिल 
सरकार की इस वात के लिए निन्‍्दा की कि वह भारतीय साविधानिक गतिरोध को दूर करने में 
पूर्णीया असफल रही है। इसी कारण भारत की प्रतिरक्षात्मक गतिविधियाँ निर्बल पडी है । 
चचिल की सरकार मजदूर दल करे इस आरोप को निर्मूल करने के लिए चिन्तित थी, अन्यथा उसे 
निर्वाचनों मे हानि उठानी पड़ती । अत वह भी भारतीय समस्या के समाधान के लिए कुछ कदम 
उठाने के लिए प्रयत्त करने लगी । 
भारत मे लार्ड बैवेल को प्रधान सेनापति रह चुकने तथा लगभग डेढ वर्ष से गवर्तर-जतरल 
रह चुकने के कारण यहाँ की राजनीतिक गतिविधियों की पर्याप्त जानकारी हो चुकी थी। वह 
क्रिप्स मिशन के साथ भी महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत कर चुके थे। अत वह चचिल सरकार से 
सलाह मशविरा करने मा्चे 945 मे इस्लैण्ड गये । जून में वहाँ से वापिस आते ही वह भारत 
के साविधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए एक योजना लाये जो बैवेल योजना के नाम से 
प्रसिद्द है। 
वेवेल योजना--चूँकि क्रिप्स प्रस्ताव की विफलता का एक मुख्य कारण अन्तरिम काल 
की योजना का कोई सन्तोषजनक समाधान प्रस्तुत न कर सकता था, अत वैवेल योजना ने इसी 
बात को लिया । अन्तरिम योजना का अभिप्राय तुरन्त केद्ध मे राष्ट्रीय तथा उत्तरदायी सरकार 
की स्थापना करना या। अतएव बैवेल योजना के अन्तगत य हे प्रस्ताव रखा गया कि भारतीय 
साविधानिक गतिरोध को समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार तुरन्त गवनेर-जनरल की कार्यकारी 
परिषद्‌ का पुन संगठन करना चाहती है। इसके अनुमार गवनर-जनरल तथा प्रधान सेनापति 
के अतिरिक्त अन्य सभी पार्षद भारतीय होगे और गवेनर-जनरल तथा प्रवान सेनापति के 
ऊपर देश की प्रतिरक्षा का दायित्व रहेगा । शासन के अन्य सभी विपय जिनमे वंदेशिक सम्बन्ध 
भी झामिल हू, भारतीय पापंदों के हाथ मे रहेगे । ब्रिटेन के वाणिज्य सम्बन्बी हितो की देख-रेख 
के लिए भारत मे एक ब्रिटिश उच्चायुक्त की नियुक्ति की जायेगी। गवर्नर-जनरल की परिपद्‌ में 
हिन्दुओ तथा मुसलमानो को बरावर सख्या मे स्थान प्राप्त होंगे । गवर्नर-जनरल को कार्यकारी 
परिपद्‌ के वहुमत के निर्णयो पर निषेधाधिकार प्रयुक्त करने की शक्ति प्राप्त रहेगी। भारत के 
शासन में भारत मन्‍्त्री के नियन्त्रण को अधिकाबथिक मात्रा मे कम कर दिया जायेगा। यह योजना 
किसी भी भाँति भारतवासियों के भविष्य मे अपने सविधान को निर्मित करने के अधिकार के 
विरुद्ध नही हे । भविष्य में ऐसी वार्ता चलती रहेगी । 
शिमला सम्मेलन--इस प्रस्ताव को व्यावहारिक रूप देने के लिए यह आवश्यक था कि 
समुचित वातावरण वनाया जाय । अत काग्रेस के प्रमुस नेताओं को रिहा कर दिया गया । 
2 जुलाई 945 से गवर्नर-जनरल ने शिमला मे देश के प्रमुख गाजनीतिक दलों के नेताओं 
गाघी जी एवं जिन्ना को एके सम्मेलन में आमम्त्रित किया। सम्मेलन का कार्य लगभग 2 सप्ताह 
ते चला। परन्तु अन्त में 4 जुलाई 945 क्यो सम्मेलन को विफलता घोषित कर दी गई । 
जल सम्मेसन के विफन होने के कारण स्पष्ट थे। यद्यपि प्रस्तावित कायकारी परिषद्‌ में 
टल्टूआा नथा मुसनमानों को ववर स्थान देना किसी भी रूप मे जौचित्यपूण नहीं या, फ़्योकि 
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भारत वी जनमेस्या मे हिंदु मुस्तिम लनुपात 7 3 काथा तवापि काग्रस न इसका विराधथ 
नहीं किया । वह भारत की स्वापीनता सम्प वी वाता मे एसा जवराव उत्पल करना भा चाहता 
थी। परतु काग्रस इस बात पर राजी नहीं था कि मुसतमान पापदा का नामाकक्‍न करन का 
एक्मान जवियार मुस्तिम लीग को लिया जाय। जिश्ना वसी बाते पर जे रट कि मुसतमान 
पापद्‌ वीय के द्वारा ही नामाक्ति शिय जायेंगे | सचमुच काग्रस के जिए समझौत के मि्मित्त इतना 
थी क्रीमत दना कहापि उचित नहा था । काग्रस ववन मान हिल जनता को ससया नहा थी 
बीज उसमे वबरत बी सरधा मे राष्टवादी मुसतमान भी परारस्भ से ही रहते जाय थ। 2945 
में स्वयं मौजाना जवबुतकताम आाजाट काग्रस जध्यक्ष थ। सम्मवन वाता के मध्य गवनर 
जतरत न उह जाहवासन लिया था क्रि वे बाता में दिसी एक लव द्वारा अनावश्यक बाबा उत्पन्न 
नहीं करन दग। पजाय के मसयुक्तवादी दत (प्रावणा!85) ने मुंसेतमाना 4 नामाकन मे अपने 
संधिकार का भी दावा क्या | तित्ना न याजना को मानने स इनकार कर दिया । उनका तक था 
कि यदि हस स्वोक्गार कर तिया जायगा ता सरकार म जीग का प्रतिनिधित्व एक तिहाई रह 
जायगा और त्सका जथ हांगा पाकिस्तान की माँग की अस्वीह्ृति टस प्रकार कवव जिन्ना की 
हट वरमिता से दिमता सम्मेतन विफ्व हा गया जौर राजनीतिक गतिराबव बना रहा | 
सूपाकन--यद्यपि ववत योजना भी श्िप्स प्रस्तावा की भाति विफ्ल हो गई तथापि यट 
प्रभावहीन सिद्ध नहा हुई | हसवे कारण काग्रस थक नतागण जैवा से छूट गय जीर जो नहा छूट थ 
उनकी रिहाह का हार भी खुत गया । जिन्ना की हठधर्मिता न॑ जा चिमता सम्मेलन की विफतला 
का एकमात्र कारण थी यह सिद्ध कर टिया हि मृस्विम वीग पाकिस्तान का माय पूण्ण हांव से 
कम कसी भी प्रस्ताव ता नहा सानग्री । उसकी “स मांग क॑ पीछ प्िटिंश सरकार का पूरा सहयोग 
था। राष्टीय नताजा की रिहा” ने जनता म एक सय जीव का सचार करन मे मतठ दा। जला 
से निकतत के बाद नतहरू पढ़ेत जाहि नताआ ने जनता व भ्रमा का निवारण किया कि भारत 
चलो आददावन निरथक नहीं था। जनता का प्न स्वताजता प्राप्ति क विभित्त पूण जागावान 
गहना चाहिए । वास्तव मे ववत याजना किसी सच भाव स नहीं रखा गह थी। वह ता कबज 
मरूत्विदी दत के निवाचन झभशियान का प्रचार करन की चात थी क्याति सजनतर हज ने एसव॑ 
ऊपर यह जाराप जगाया था वि व” भारत का समस्या हते करन में असकते रहा €। चचित्र की 
सरवार से मर्र मे वेमिक नता जजग हा चुद थ। जुताई म ब्रितत मे नय जाम चुनाव हाने वाद 
4 | चचितर तथा एमरी ने स्पष्ट घापणा को थी कि ववल याजना का भारत के नताओ वी समत 
रपन तथा उ ”स पर विचार करन का मौका (नस _म कसा भा चीज का नहीं ह रह हू 
(५९ चाशा * हाशाए उज्घ४ शाोशावताट्) । यह यात बिजुल सा था। भारतवासां स्वताजता 
ज्ञाहत थ. ऐौर क्ाओजरस प्रो हशकह्ा लिए सप्ताह क्षरन क्षाता प्रशुत दत शा भारर की एकना एर हुडढ 
था। यह यांजना भारत वा ने स्वाधानता टन का लक्प रखती थां जार ने भारत की एकता 
बनाये रखन वा इसमे प्रस्ताव था। वजिटिश सरकार टसकी असफ्वना के बार में पहल स॑ ही 
जाश्यस्त थी । 
यदि ववेल याजना वी शर्तों पर विचार किया जाय ता बह क्रिप्स टाश ”ख गये 942 
की प्रस्तावा से भी निहृप्टतर थी | इसम ने ता लौपनिवरिक स्थिति वा चचा था न स्वाधानता 
वी जौर न ही भविष्य म स्वतन्न भारत व संविधान तिर्माण करन वाजा संविधान सभा के 
निर्माण वा याजना थी । अतएवं यह जातचयर का बात है कि काग्रम इस स्वावार करन का क्या 
राजा हो गयां। !945 मे दस याजना के स्वावार करन की वाग्रस वा धारणा उतना हा गदत 
था जितना 942 म॑ ब्रिप्स याजना वा अमाय करने की। हाठा अवसरा पर बाग्रस न राप्णोय 
एवं अन्तर्राप्टोध राजनीति वा झूयावन सहा नहा किया । लगभग न तांने वर्षों की जवधि मं 
जिन्ना ने सुर्तिम लाये की स्थिति का जंधिव सुहरट वर विया था । व नव निवराचन! वे लिए 
जधिकः उत्सुक थ ताजि व उसमे तांग वा सफ़्तता वे टारो अपने हस टाव वा प्रप्ट कर सक कि 
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लीग ही भारत के समस्त मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करती है । इसके द्वारा वे मुस्लिम बहुल 
जनता वाले प्रान्तों मे लीग का बहुमत हो जाने पर यह दर्शाता चाहते, थे कि वहाँ की जनता 
आत्म निर्णय के द्वारा पाकिस्तान की माँग को सही करती है। अतएव उन्हे केन्द्र मे राष्ट्रीय सरकार 
बनाने की चिन्ता नहीं थी। काग्रेस यह सोचती थी कि वह स्वतन्त्रता सघर्ष से ऊब चुकी है 
अतएव वह सरकार के साथ इस दिला मे कोई समक्कौता कर लेने के बाद अग्निम कार्यवाही के लिए 
उत्सुक थी। जो भी हो, शिमला सस्मेलच की विफलता के लिए जिन्ना की हठधर्मिता जिसे 
प्रोत्ताहित करने मे विधिश नेताओ का पूरा हाथ था, जिम्मेदार थी। परन्तु इसने बुद्धोत्तर काल 
में साविधानिक गतिरोध दूर करने के प्रयासों का मार्ग अवश्य खोल दिया। 


प्रश्न 
। युद्ध के प्रति काग्रेस का क्या रुख था ? 
2 टिप्पणी लिखिए-. 
(अ) अगस्त प्रस्ताव 940, (द) आजाद हिन्द फौज (] ९ & ), 
(व) व्यक्तिगत सत्याग्रह, (य) देपाई-अली पैक्ट, 
(स) सी० आर& फार्मूला, (र) वेवेल योजना । 


3. क्रिप्स प्रस्तावों मे भारतीय लोकमत को सतुष्ट करने के लिए क्या उपाय सुथाए गए ये ? इन प्रस्तावों का 
भारतीय लोकमत ने क्यो अस्वीकार किया ? 
4 942 के भारत छोडो आन्दोलन पर टिप्पणी लिखिए । 


]4 
ब्रिटिश शासन का अवसान काल 
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विश्वयुद्ध वा श्रत-- 945 व॑ धारम्भ मे मित्र राप्टा ने यूराप की फासीवादी शक्तिया 
पर पूण विजय प्राप्त कर नी थी । अब युद्ध म कंवत जापान उन दान रह गया था। अगस्त 
945 मे जब अमरीका न जापान में दा अण बम छोटे तो जावान ने भी आत्मसमपण कर दिया। 
अस प्रकार पूर छ वप सर चत हुए विल्वयुश या बत हो गया जौर मित्र राप्टा व हाथ विजय नी 
जग्री । जब विजता राप्ट्रा के सम ते पुन विश्व का युलारित से बचाय वो जिए ठास कदम उठाने 
का सभस्या थी । दस लिया में कत्म भी उठाय जा रह थ। उनका फ्तस्वर्प जक्टूजर 945 भे 
सयुक्त राप्र मध वी स्थापना हर्ट । वास्तव म विश्वयुद्ध का एक काशण साम्रायवाद था। रूस 
ग्रथपि विश्वयुल मे इग्वण्ट वी ओर था तथापि बह ब्रिडिय साम्रायवाती नाति का समयक्र नहीं 
या । युद्ध में गए” की थति बहुत निबय हो चुकी थी । अत अय बह अपन पुराते साम्रा यवाता 
स्वप्ता को साकार किये रखने जय शक्ति नहीं रप सकता था। उसके ऊपर रस तथा अमरीका 
ये दयाव द रह थ कि व” भारत की राप्टीय स्वताव्ता की मांग को पूरा कर | अप्रत 945 मे 
जब सान प्रासिस्का म सयुक्त राष्ट्र सघ क निमाण पर विचार विनिमय हां रहा था तो रूस के 
विटग मजी माजाटोब न टिप्पणी करते #ए कहा था से सम्मतन में हमार सम व एक भारताय 
प्रतिनिधिभश्तव है परधु भारत एक स्वावान य-य नहीं है। हम सब जानते है कि वह समग्र 
जायंगा जप्रक्िि एक स्वाचीन भारत वी जावाज भी सुनाई त्गी। ह्सा अवसर पर उहान या 
आधा व्यक्त की थी कि सयुक्त राप्टा का प्रयास हांगा कि बे विश्व व पराधीन राए" को स्वाधानता 
टिवरान की दिशा मे प्रयास करेंग । 

इग्लण्ल के झास चुनाव--यद्यपि चचित व नंतृत्व की रतिवादी दद की सरकार न विःय 
युड वा सचावत करके टरतण्ट को विजयी बताने का जय प्राप्त क्या था तथापि श्खण्” की 
जनता खहिवादी दव से उपता गयी था। युद्ध समाप्त हात ही जुवाई 945 मे हग्नण्ड थे 
नर्वाचत परिणामा ने मजदूर दत के नंता एंटवा को ब्रिटित सरकार के सचावन का भार सौंप 
टिया । ह्रतण्ट में जब वभा मजदूर टव को सरकारें बनी भारत हमेगा उनस छुछ न बुछ आया 
जगाय रखता था | इस समय मजदूर दव न अपन चुनाव अभियान म ही भारत के साविधानिक 
गतिराध का दूर बरतने की घोषणा की थी । साथ ही परिस्थितियां ऐसी थी कि मजदूर दत का 
रस सम्गध मे ठाय कटम उठाना जआावायक भांहांगयाथा। 

भारत कौ स्थिति--वाग्रसा नताजा वी ज॑वा से रिहाई से जनता वा उत्साह बह गया 
था। इन नताणा ने पिछत तान वर्षो मे राष्टीय जाजाॉवन की पत्र गया मद गतिया के वारण 
जनता मे छायी हुई निराटप वा दूर किया। यद्यगि अगस्त 945 मे भारताय राष्ट्रीय आदादन 
क प्रमुस नया सुभाषचट वास को एक ह॒वार टघटना मे कथित प्रृत्यु क समाचारों से भारतवासा 
बरत टसो थे कक्‍्याकि आजाट हिंद फौज वा जिस उत्साह के साथ उन्हान सचानन किया था 
उमब फ्तह्वरूप भारतवाधिया मे उनेक प्रति महान्‌ निष्ठा उत्पन्न हों गयो थी। आजाद हिट 
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फौज के सचालन के कारण उन्हे भारतवासी नेताजी” के वाम से पुकारते है। इस फौज का अग्रेजो 
ने दमन कर दिया और इसके तीन प्रमुख मेताओं शाहनवाज, ढिल्लन तथा सहगल के विरुद्ध फोजी 
व्यायालय में मुकदमा चलाया गया । दिल्‍ली के लालकिले मे यह ऐतिहासिक मुकदमा चला जिसमे 
स्वत नेहरू सहित अनेक कांग्रेसी नेता उन नेत्ताओ के बचाव पक्ष मे वकील के रूप में खड़े हुए । 
न्यायालय ने उन्हें झासी की सजा सुना दी । उनके विरुद्ग आरोप था कि वे ब्रिटिश सरकार की फौज 
से भागकर उसी के विरुद्ध सग्राम करने लगे थे | सारा भारत इस मुकदमे के निर्णय की बडी उत्सुकता 
से प्रतीक्षा कर रहा था । गवर्नेर-जनरल लाडं वैवेल ने परिस्थिति का बडे विवेक से अध्ययन किया 
और अपने विशेष अधिकारो का प्रयोग करके इत नेताजो के मृत्युःदण्ड को समाप्त कर-दिया। 
आजाद हिन्द झोज का नारा 'जयहिन्द! आज भी भारत का राष्ट्रीय तारा हो चुका है। उक्त निर्णय 
से तथा आजाद हिन्द फौज के क्रार्यभाग से जनता में एक नये उत्साह का सचार होने लगा था | 
भारत के मिवचिन--इग्लेण्ड मे मजदूर दल ने सत्ता प्राप्त करते ही सितम्बर 945 में 
गवर्नर-जनरल लाड्ड वैवेल को परामर्श के लिए इस्लेण्ड बुलाया | वहाँ से आते ही गबर्नर-जनरल 
ने भारतीय राजनीतिक तथा साविधानिक गतिरोब को दूर करने के लिए 935 के शासन 
अधिनियम के अन्तर्गत नये निर्वाचनों की घोषणा की । समय के राजनीतिक विकास-क्रम के सन्दर्भ 
मे काग्रेस ने पुत चुनाव लडने का सकल्प किया। उसने "भारत छोडो' आ्रान्दोलव के औचित्य को 
पुन दोहराकर अपने चुनाव घोषणा-पत्र से उसे शामिल किया। निर्वाचनों मे पुन काग्रेस को भारी 
विजय प्राप्त हुई। सामान्य स्थानों मे से लगभग सभी स्थान काग्रेस ने प्राप्त कर लिए। मुस्लिम 
स्थानों मे से भी अनेक स्थान काग्रेस के हाथ लगे । परन्तु अधिकाश स्थान मुस्लिम लीग ने जीत 
लिए । पजाब मे सयुक्तवादियों को लीग के साथ पराजय का सामना करना पड़ा । पश्चिमोत्तर 
सीमा-प्रान्त मे खुदाई खिदमतगारों का सामना लीग नही कर पायी, क्योकि वहाँ सीमान्त गावी 
का प्रभाव बहुत ऊंचा था। परल्तु तिर्वाचन-परिणाम इस वात के चोतक सिद्ध हुए कि भारत के 
अधिकाण मुसलमान लीग के समर्थक है, अत लीग की पाकिस्तान की माँग को ठुकराना सम्भव 
नही रह गया। इस निर्वाचनों के परिणामम्वरूप सात प्रान्तो मे काग्रेस मन्च्रिमण्डल बने, पर्चिमोत्तर 
सीमा-आल्त में काग्रेस समर्थक खुदाई खिदमतगारों की सरकार वनी। सिन्ध तथा बगाल मे मुस्लिम 
जीग की सरकारे स्थापित हुई । पजाब मे सयुक्तवादियों ने अन्य दलों के सहयोग से सरकार वनत्ताई 
परन्तु लीग ने इस पर बहुत रोष व्यक्त किया । 
ब्रिटिश प्रधानमन्त्री को घोषणा--भारत के उक्त आधार आम निर्वाचनों के परिणामों के 
आधार पर जनता के रुख को देखकर तथा भारत की सम्पूर्ण परिस्थितियों का अध्ययत करने के 
उपरात्त 5 मार्च 946 को विटिश प्रवानमन्त्री क्लीमेट एटली ने ब्रिटिश ससद में घोषणा की कि 
'भाग्तवासियों के भात्मनिर्णय तथा स्व॒तन्त्र भारत का सविवान स्वय निर्मित करने के अधिकार 
को हमे मान्यता देनी चाहिए। यदि स्वतन्त्र भारत ब्रिटिज राष्ट्रमण्डल से पृथक रहना चाहे तो 
हमे भारत को इसके विरुद्ध वाब्य करने का भी कोई अधिकार नही है। नि सन्देह हमे अल्पसस्यकों 
के हितों का व्याव रखना चाहिए तांकि बे वहुसख्यको के भय से मुक्त रह सके । परन्तु इसका यह 
अर्थ भी नहीं हू कि अल्पसत्यको को बहुसत्थकों के निर्णय पर निपेधाधिकार प्रयुक्त करके 
साविधानिक प्रगति में बाघा डालने की छूट मिल जाये ।” स्पप्टत काग्रेस के लिए यह घोषणा 
चहुत भाशाप्रद सिद् हुई। परन्तु मुस्लिम लीग ने अन्त सक अपने निषेधाधिकार की गक्ति का 
पुरुजोर प्रयोग क्या थौः पाक्स्तिन लेकर ही उसे चेन पडा । इस सम्बन्ध में रूटिवादी तथा 
श्रमिक इल की नीतियों में जहाँ एक अन्तर था, बहाँ समानता भी थी। रूढिवादी सिद्धान्त वा 
हट टला जान घासन करो, अमिक दल की नीति थीं 'फूट डालो और छोडो' ! दोनो दल 
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मुश्विम जीग की प्रृथक स्वतात् राप्ट का भाग से सहानुभूति रखत थ। उक्त घांपणा के साथ ही 
प्रधानमात्री न मात्रिमण्टव व एक दिप्त मण्”व का भारत की स्थिति कया जययन क्शन तथा 
सुभाय दन के निमित्त भारत मे भजन की घापणा भां की | ल्‍सका उत्न्‍य वतात हैए भारत मी 
न कहा था वि वह भारत के नय सपियान निमाण का व्यवस्था पर भारत को “यवस्पाविकाआ म 
चुनें गय प्रतिनिधिया तथा टया नरंगा व साथ विचार करंगा सविधान निर्माती सस्या की 
स्वापना तथा पूण स्वायत्त गासन की स्थापना की व्यवस्था क्रायगा । काग्रस वे नताणा ने धन 
धापगाओ का स्वागत किया परतु मुस्तिम लाग हसते विरद्ध थी क्यादि हनव' अन्तयत पाकिस्तान 
वी स्थापना का काट सकते नहा था । 


केपिनट मिशन याजना 


उक्त घाषणा क अनुसार प्रिटित मीजमण्टत के लाने सहस्य जाह पथित्र लारेंस (भारत मी) 
पर रूपा क्िप्म तथा ए वी एजक्जेण्टर कंयिनट शिप्टमप्टज के रूप में 23 माच !946 को 
भारत पहुच। भारत पहचल ही मिशन के सत्य्या ने भारत सरकार वे अधियारिया लव वे 
विभिन्न वर्गों क नताआ प्रिदाप रूप से बाग्रस तथा सुस्विम जाग के नताओं तथा दी परगा 
से साविधानिक प्रगति के सम्बंध म बाता प्रारम्भ का। लस दीध वानता में उाटान सका व्यक्तियों 
ने साक्षासार जिया और एक सासम्मत हब का खाज की । परतु मुस्विम जीग का हट्धमिता 
कयिनेट मिलन क॑ काय मे भी बाबक सिद्ध हद। अतत जद्य वार्ता सं कार सवमाय हत नहां 
निया तो मिचन ने प्रिदित सरकार के परामय स स्वय एक याजना प्रस्तुत वी जिसे वन्रितत 
मिशन योजना ((डणारप 0(।5घ०7 ऐ|॥॥) कहा जाता है। व्सकी घापणा 46 मई 946 
को की गयी था। 

थोजना--वे यिनट मिच्वन ने भारतांय स्वताजता तथा साविधानिक समस्या वे हत के जिए 
निम्नाकित प्रस्ताव रखे-- 

() सम्पुण भारत का एक सघ--मिटान का हष्टि मे भारत का सास्प्रटायिक समस्या का 
“न पाविस्तान का तिमाण नहीं हा सकता था क्‍्याकि वह व्यवत्वर मे सम्भव नहा हा खबंगा । 
लत समूचे भारत व जिसमे देशी रियासत भा शामिव 6 एक संघात्मक राय दे रूप म सगठित 
किया जाता चानिए | प्रस्तावित संघ में दली रियासता के शामिल हाते पर उसकी साविधानिक 
स्थिति को विस्तार से नहा समभाया गया था । परतु प्रिटित्र प्रान्‍्ता के बार मे उनके समूह 
उनाकर उह संघ व घटफा (प्राला) तथा सघ की सध्यवर्ती दकालया के रूप मे रखने का प्रस्ताव 
वा। ये मध्यवर्ती प्रास्ताय समूह तीन भागा मे वाट गय॑--(क) बम्बई मतास मध्यप्रतग बिहार 
उदीमा तथा सयुक्त प्रात (ख) जसम तथा वगाव और (गे) पजाब सिध तथा पर्चिमात्तर 
समा प्रात । 

(2) सविधान निर्माण--ग्रस्तावित सघ व्यवस्था के भ्रतगत सविधवान निमाण के हतु मिपन 
ने भारतीय प्रतिनिधिया वा सविधान सभा मिभित करन वा प्रस्ताव रखा था। सविवात सभा वे 
प्रतिनिधि प्रात्ता वी “मवस्थापिकासा के सतस्‍्या वे हारा समानुपाता प्रतिनिधित्व व एकल सत्र 
मंगीय मततान का पद्धति स चुत जाने थ। पत्यत् प्रात से खुन जान बाद सत्स्या वी सम्या प्रति 
तस लाख वो जनतसरया पर एवं सटस्य का त्सिय से निधारित का गया थी। नियाचनल क्षेत्रा के 
सम्बंध म तीस प्रतार के निर्वाचन मण्डत साय विय गय थ (सामाग्य मुस्लिम तथा पंजाब वे 
जिए सिस्से भी)। रस प्रकार सविवात सभा से कुब 389 सल्स्य हात जिम्मम से 292 प्रिश्िण 
भता से 93 ही रियासला स तथा 4 चाफ वरम्मिश्नरा क ध्रान्ता स निए जात । दंगी रियासना 
पे प्रतिनिधियों वा चुनत के बार मे उनसे परशामदा बरव विधि वा निधारण वरन वा प्रस्ताव 
था। प्रातीय 292 प्रतिनिधिया मे से 2]0 स्थान सामाय 78 सुसतसाना के तथा 4 सिक्सा के 
जिय तथ किय गय थे । 


[86 


(3) सघ सरकार--प्रस्तावित सघ मे केन्द्रीय सरकार को प्रतिरक्षा, वेदेशिक मामलों तथा 
संचार यातायात के विषय दिये जाने थे । अवशिप्ट विपय प्रान्तों को दिये जाने का सुझाव रखा 
गया था। केन्द्रीय (सधीय) सरकार में एक कार्यपालिका तथा एक व्यवस्थापिका होती जिसमे 
ब्रिटिश भारत तथा रियासतो के प्रतिनिधि होते । व्यवस्थापिका मे किसी भी साम्प्रदायिक मामले 
का निर्णय व्यवस्थापिका में उपस्थित सदस्यों के एव दोनो प्रमुख सम्प्रदायों (हिन्दू तथा मुस्लिम) 
के उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाता । 

(4) सविधान निर्माण प्रक्रिया तथा विषयो के वितरण से प्रात्तो की स्थिति---केविनेट मिशन 
योजना ने सविधान निर्माण प्रक्रिया के सम्बन्ध मे भी कुछ सुभाव दिये थे। सविधान सभा की प्राथमिक 
बैठक के उपरान्त विविध वर्गो मे बॉटे गये प्रान्तो के प्रतिनिधि प्रृथक्‌-पृथक्‌ बेठकर अपने वर्गों के 
प्रान्‍्तों के लिये सविधान बनाते । वह अपने प्रान्त-मण्डल तथा उसमे शामिल प्रास्तो के मध्य भी 
विषयो का विभाजन करते । अन्त मे समूची सविधान सभा केन्द्रीय तथा प्रान्तो के वितरण पर पुन 
विचार करके सविधान का अन्तिम रूप देती । ब्रिटेन के द्वारा भारत को सत्ता हम्तान्तरण के 
सम्बन्ध में संविधान सभा तथा ब्रिटिश सरकार के मध्य तक सन्धि किये जाने का प्रस्ताव था| यह 
वात भारतीय सविधान सभा की इच्छा पर छोड दी गयी थी कि वह ब्रिटिश राप्ट्र-मण्डल मे रहे 
या न रहे। नये सविधान के लागू हो जाने पर किसी प्राच्त की व्यवस्थापिका निर्धारित प्रान्त- 
मण्डल में रहते या न रहने का निर्णय भी कर सकती थी । उसे बहुमत द्वारा प्रति दस वर्ष पश्चात्‌ 
सवियान में पुन सशोधन सम्बन्धी विचार करने की मॉँग रखने का भी अधिकार दिया गया था। 

(5) सविधान सभा की सर्वोच्चता--इस प्रकार निभित भारत की सविधान सभा जिस 
संविधान को तैयार करती उसे लागू करने के लिए ब्रिटिश सरकार बाध्य रहती । 

(6) अच्तरिस सरकार का गठत--कैविनेट मिशन योजना मे उपर्युक्त बाते दीर्घकालीन 
योजना के रूप में थी । परल्तु ब्रिटिश सरकार ययाशीघ्र भारत को स्व॒नन्त्र कर देना चाहती थी । 
अत इस योजना में यह भी प्रस्तावित था कि यथाशीघ्र भारत मे एक अन्तरिम सरकार की 
स्थापना की जायेगी जिसमे जासन के सम्पूर्ण विषय भारतीय मन्त्रियो को दे दिये जायेगे। यह 
सरकार भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करेगी । ब्रिटिश सरकार इस अन्तरिम 
सरकार को शासन-सचालन के सम्बन्ध मे पूरा सहयोग प्रदान करेगी, ताकि सत्ता का हस्तान्तरण 
द्रत गति से तया जान्तिपूर्ण ढग से सम्पन्न हो सके । 

सल्याकन--इसमे कोई सन्देह नहीं कि कैबिनेट मिशन योजना पिछली अत्य योजनाओं तथा 
श्राश्वासनों से कही अधिक स्पष्ट थी | साथ ही इससे ब्रिटेन की भारत को शीक्रातिशीघ्र स्वावीन 
कद देने की आतुरता भी प्रकट होती थी। पाकिस्तान के निर्माण की मुस्लिम लीग की माँग को 
इस योजना के निर्माताश्रों ने व्यावहारिक, राजनीतिक, प्रशासकीय, भोगोलिक, /्रथिक आदि सभी 
इप्टिकोणो से श्रवाछतीय मानकर अस्वीकार किया या। अत यह स्पप्ट था कि पाकिस्तान का ही 
एकमात्र स्वप्न देखने वाली मुस्लिम लीग कदापि इन प्रस्तावों को स्वीकार नहीं करती । इस योजना 
ने अन्तरिम सरकार की स्थापना के सम्बन्ध मे जिन प्रस्तावों को रखा था वे भी उत्तरदायी थासन 
के सिद्धान्त से मेल नही खाते थे । 

इतना होने के बावजूद इस योजना में कई बाते अस्पप्ट तथा अआ्रमव थी। विशेष रूप से 

प्रान्तो को तीन मण्डनों में बाँटने की योजना ने काग्रेस तथा मुस्लिम लीग को अलग-अलग अथ 
निकालने का जवसर दिया। का््रेस ने यह अर्थ लगाया कि कोई भी प्रान्त निर्धारित मण्डव में 
घामिल होने या न होने तथा मण्डल का सविधान वन जाने पर उसे स्वीकार करने या न बरने के 
जिए स्वतन्त हे। इसके विपरीत लीग की घारणा यह थी कि निर्धार्ति मण्डल में रखे गय प्रात्त 
के लिए उनी में बने रहना झनिवार्य ह तथा किसी वर्ग-विज्ञेप द्वारा तिय्रे जाने वाले नियय उम 
बग के प्रतिनिष्रियों के साधारण वहमत से किये जायेंगे। 25 मई 946 छो मिद्रन ने इस 
विवादास्पद सामते वी व्यात्पा करते हुए स्पष्ट किया कि प्रान्द-मण्डलों का निर्माण सुविदित है 
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भर उमम राना या न रखना प्रात की रच्छा पर नहा है । सण्ठव व संविधान को स्वीकार करन 
यान वरन के अधिकार का प्रयाग नय सबिवात वे गावार पर निर्मित “यजस्थापिका टी कर 
सकती है। हुस प्रकार मिशन न जीय की धारणा को समन त्य्रि। यद्यपि मिशन न ल्लीग की 
पासिस्तान वा साग का ठुकरा लिया था तथापि जिस प्रसार से प्राता के सण्डव बनाये गय थे 
उम्रम यह स्पष्ट था कि उनका झाधार साम्प्रशायिकर था जीर वे पारिस्तान निमाण मे सहायक 
सिद्ध टात । काग्रस ने आटिक रूप म ही याजना वा स्वागत क्यां। वह जातरिम सरकार की 
थिति तथा सत्तिया मात मब्रिटित सतिया पे झस्तित्व तथा उप सघ की स्थायना शौर संविधान 
सभा मे हंसी र्थिसता के प्रतिनिय्रित्व त्री याजनाआ से संतुष्ट नहीं थी। परतु लीग दस याजना 
से बित्दुत अमसातुष्ट रा क़्यायि हस याजना ने प्रक्स्तान निमाण वी धारणा का अमाय 
क्या था ते पृथक सविधान सभाग्रा की स्थापता का उालख इसम था । कठीय कायपातिका मे भी 
मुसतमाना तथा गर मुसतमाना का समात प्रतितिवित्व दन की बात सम नही थी । 


योजना पर ग्रमल 


()) सबिधान समा--यावना पर अमल बरन के जिए ज़िटिश प्राता के आतगा छुताई 
]946 मे सविधान सभा के निवाचन कराये गय जिसम वाग्रस को 205 तथा जाग का 73 स्थान 
प्राप्त हूय | दसस जाग का वी निराशा हइ। यद्यपि मुस्लिम लीग 6 यून 946 का दस यांजना 
को स्वीकार कर चुरी थी तथापि निवाचन के पत्चात्‌ खाग ने टस अस्वीकार कर त्या । इसी 
ब्राच अ्रतरिम सरकार निर्मित की जा रही थी | वीग को निरागा बतने से उसने भाषण त्गा तथा 
पत्तपात का प्रात्माटत द टिया था। जतरिम सरकार भा बन चुकी थी। 6 ट्मिम्बर 946 का 
जिनिश जविकारिया न पुन प्रात मण्टता सम्ध थी विवाद की “याग्या वी जिसम मस्निम जीग 
वा निवेचन या माय किया गया था । 9 सम्बर 2946 को संविधान सभा की प्रथम बंठऊ 
टुर्द। परतु जीग ने हस्ा बहिष्कार किया । सविधान सभा का काय चतता गया। यद्यपि काप्रस 
न॑ योजना का 25 जून 946 का स्वीकार कर विया था तथापि बह प्रात मण्टजा के सम्ब"ध म 
प्रपने है तिनघन पर निश्चन रत! । जंबव 6 ल्मसिम्बर का जिहिए सरकार से पत्ता सकी यात्या 
को और क्ाप्रम के दृष्टिकोण वा समथन नह मित्रा ता तब भी क्ाग्रस ने जसत्यागी रूख नहा 
अपनाया और 7 जनवरी 947 का नाग्रस ने 6 व्सिम्बर 946 के यक्तस्थ या भा वच्स चत्त 
पर स्वीवार कर विया जि प्रात मण्टता सम्ब वां व्यवस्था शिसा आंत प जनुतित दयाव न 
ज्ंत और पजाय मे सिक्या व हिला का सरश्षण किया जाय । लोग न यह बहाना बनाकर कि 
काप्रस मे 6 मर्र )946 के प्रस्ताव का पूणतया स्वाकार नहां विया है संविधान सभा वा 
बहिष्पार जारी रखा | वह कमा भा संविधान सभा से शामित्र नही हुई । 

(2) श्रतरिम सरकार को स्थापना--कविनट मिशन ने खाड़ बन (गवर जनरज) का 
अतरिम सरकार की स्थापना के जाटटा द तियि थ। परतु जब जाइ वन ने राष्टीय नंताआ के 
समक्ष यह प्रस्ताव रखा ता जतरिम सरकार का निर्माण करन के सम्बंध मे यठट वठिनाईं उत्तन्न 
ते वि विन किन जागा वा मीजिमण्टल में जिया जाय । दाप्रस इस बात को मानन के लिए राजी 
नहीं थी जि ममिमण्ठव मे काग्रस को मय जनुसूचित जाति क॑ प्रतिनिधिया के मुख्विम लीग के 
हो बराबर स्थान मित्र । मु जिम लॉग यह अवसर दस रहां थी कि काग्रस च्ससे पृथक रट ता 
वह जय बुछ टवा तथा वर्गों स॒ मितकर सजिमण्लनत बना जंगी। परतसु गवनर जनरव ने ऐसी 
“पवम्था का स्वावार नहों विया। अजते 29 जून को एक 7 सत्स्याय सरक्षय (स्याठ ध्व्टा) 
सरकार बना जा गया । परन्तु यट याजता वा समाघान नी भा। अत 22 जुवाई का गवनर 
लमगत ने एवं [4 सटस्पाय मीजिमण्टव वा प्रस्ताव रखा जिसम्‌ 6 वाग्रस के 5 तीस वे लबा 
3 जाय सत्स्‍्य होल । कांग्रस व जप वोट से एक जनसूचित जाति व सलस्य तथा एक राष्ट 
बालो मुसत॒मान वा भा सामावित करन वा अधियार लन्या गया। जाग “सम भा सत्र नहा 
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हुई । काग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिग्रा । 24 अगस्त 946 को गशर्वनर-जनरल ने प० जवाहरलाल 
नेहरू को सरकार का निर्माण करने का आमनन्‍्त्रण दिया। इस पर मुस्लिम लीग ने कविनेट 
मिशन योजना के दोनों पक्षो (दीर्घकालीन तथा अन्तरिमकालीन) को अस्वीकार कर दिया | अत 
2 सितम्बर !946 को प० नेहरू की उपाध्यक्षता मे अच्तरिम सरकार की स्वापना हो गयी । 2 
सदस्यीय मन्त्रिमण्डल में काग्रेसी हिन्दू, राण्ट्रवादी मुसलमान, सिक्‍्ख, ईसाई तथा अनुसूचित 
जातियों के प्रतिनिधि नियुक्त किये गये !! दो मुस्लिम स्थान रिक्त छोडे गये। मुस्लिम लीग को 
इससे और अधिक धक्का लगा । 
लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही तथा सरकार से प्रवेश---लीग की हठघर्मिता के कारण गरवत्तर- 
जनरल को अन्तरिम सरकार की स्थापना के. कार्य में वडी अड्चनो का सामना करना पड रहा 
था। लीग द्वारा केविनेट योजना को अस्वीकृत कर देने पर जब 6 अगस्त 946 को गवेनर- 
जनरल ने कांग्रेस को अन्तरिम सरकार के निर्माण हेतु सहयोग देने को कहा तो लीग ने अवाछनीय 
रवैया अपनाया। उसके आह्वान पर 6 अगस्त 946 का दिल प्रत्यक्ष कार्यवाही के लिए तय 
किया गया । उस दित कलकत्ता, ढाका तथा सिलहट मे भीषण उत्पात हुए । नोआखाली के अत्याचारो 
की कहानी वर्णनातीत है। साम्प्रदायिक दगो में नर-सहार, वलात्कार, वलात्‌ धर्म परिवर्तन- 
बलात्‌ विवाह आदि की घटनाएँ मानवता की सीमा का उत्लधन करके दानवता मे परिणत हो 
गई । अनुमान है कि इन उत्पातो मे हजारो नर-तारियों की वलि दी गई । बगाल को ऐसी क्षोभपूर्ण 
स्विति 943 के भीपण अकाल में भी नहीं देखनी पडी थी । प० नेहरू मे भारत की व्यवस्थापिका 
सभा में इन उत्पातों के सम्बन्ध में वक्तव्य देते हुए इनके लिए लीग को दोपी ठहराया । 
इतना सब कर चुकने पर भी लीग को चैन नही था, क्योकि अन्तरिम सरकार में अपनी अनुपस्थिति 
से वह वेचेंन हो उठी थी । गवंनर-जनरल भी लीग को सरकार मे लेने के लिए बहुत उत्सुक थे । 
पण्डित नेहरू के नेतृत्व मे अन्तरिम सरकार ने अनेक सुन्दर परम्पराएँ स्थापित कर नी थी। 
समूचा मन्त्रिमण्डल नेहरू के नेतृत्व पर विद्वास करता था और सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त 
पर कार्य करने के लिए वचनबद्ध हो चुका था । 
अक्टूबर 946 में गवर्नर-जनरल से वार्ता करने के बाद मुस्लिम लीग ने अन्तरिम 
सरकार मे प्रविष्ट होते की कामना व्यक्त की । लाड वेवेल ने मुस्लिम लीग को उसके लिए निर्बारित 
पाँचों स्थानों में अपने प्रतिनिवि भेजकर सरकार के प्रविष्ट होने की स्वीकृति दे दी, परल्तु 
लीग से यह आश्वासन नहीं लिया कि वह संविधान सभा में भाग लेगी। सरकार मे शामिल 
राष्ट्रवादी मुसलमानों ने त्याग-पत्र देकर लीग के लिए स्थान रिक्त कर दिये ।? सरकार में शामिल 
होने पर लीग ने पुन असहयोगपूर्ण रवैया अपनाया। वह सरकार में एक पृथक गुट के रूप मे 
कार्य करने लगी | उसने नेहरू जी के नेतृत्व को स्वीकार नही किया और वहुवा मन्त्रिमण्डल की 
नीतियो का विरोब करना शुरू क्रिया । इस प्रकार 74 अगस्त 947 तक मुस्लिम लीग भारत की 
अन्तरिम सरकार में बनी रही, और असहयोगपूर्ण रवैये से कार्य करती रही । 
पूर्ण स्वतन्त्रता की ओर--भारत की राजनीतिक स्थिति विगडती जा रही थी । मुस्लिम 
लीग के कार्य-कलापो, विशेपतया प्रत्यक्ष कार्यवाही, से जो स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उसके बड़े 
भयकर परिणाम होते नजर आ रहे थे। दगो के कारण देश मे गृह-युद्ध का सा वातावरण बन 
गया था। द्वि-दलीय सरकार होने के कारण स्वय उसके लिए भी दगो का सामना करता कठिन 
था। प्रिटिश सरगार भी आश्वकित थी कि वह इस स्थिति का सामना करने में असमर्थ है । अत 


3 मा ध्रमण्डल ये सदस्य--प० जवाहलाल नहरू, सरदार पटेव, डा० राजेन्द्र प्रसाद, चक्रवर्ती राजगापालाचारी, 
खी लायफअली, परदार बलदर्वासह, श्री जाजीवन राम, मैयदअली जहीर, श्री शरव्‌ चद्र वोग, जीन मथाई, 
सी> एय० भाभा तवा शफात जहमद या थ । 

* लीग ते पाच सदस्य जियाकत यली या, चाद्रीयर, आदुरव निम्तर, गजनफार जली सा तथा जोगाद्नाथ 
मष्टस ये । ० 
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जिटिए सरकार यथातीघ्र भारत का सत्ता सौंप दत के विए व्यग्र थी । 

20 फरवरी ]947 कौ धीषणा--ब्रिटिय प्रधानमजी ऐटवी ने 20 फरवरी 947 को 
यह धापणा वी कि सम्राट की सरकार निश्चित सूप स जूत 948 तक भारतवासिया को 
भारत की यासन सत्ता सौय दंत का तश्य रखता है। इसां के! साथ साथ प्रिटिय सरकार ने 
यह जाया -यक्त की कि भारतवासी विवक तथा बुद्धि का माग अपनाबर एसा वातावरण बनायें 
जिसस कि व ज़िलन से अपन दंगा की सत्ता प्रा त करन तथा उसका समुचित सचाजन करन म॑ 
समय हा सर । यटि जून [948 तक संविधान सभा संविधान तथार न कर सकी तो ब्रिटिश 
सरकार उस्त समय तक निर्मित के 7यया प्राताय सरकारा का सत्ता हस्तातरित बर दते के 
प्रशन पर विचार वर॑गी। 

लाड माउण्टबेटन का गव्ननर-जनरल घबनना--उपयक्त घांपणा स॑ सम्बद्ध ब्रिटिश सरकार 
का एक तिणय यह भी था कि लाह वबत वा स्थान पर वाह माउप्टबटन को गवनर जनरत के 
पद पर नियुक्त कर तिया गया । 

साउणप्टवेटन योजना--गवन र जनरत का पट सम्भावत ही जाड़ माउण्णंटन से भारत 
की स्थिति का जध्ययन क्या । उहाने निष्कप निकाता कि दशा की राजनीतिक स्थिति विगडती 
जा रती है। मुस्विम तीग क्िसा भा साति जंपए” भारत का व्यवस्था हा स्वीकार नहा करंगी । 
एसी त्पिति से जून [948 तक ब्िटिं। सरकार का भारत मे वन रहना वाकछ्तीय नहां होगा । 
उतरा निष्फ्प यहा था कि दल का विभाजन ही समस्या का एक्माज समाधान हां सकता है। 
अन उाह्ान भारत विभावन की एक योजना बताई । उसके सम्बाध से काग्रस तथा मुस्लिम लीग 
के नवाजा के विचार नाते करन तथा उस पर उनकी सहमति के बार म भी आल्वस्त हान का 
प्रयास सिया। पाकिस्तान निमाण के सम्बघ सम उहान यह अनुभव किया त्रि कुछ बाता पर 
होना दता के नता सहमत है । यद्यपि काग्रस ने भारत विभाजन बे' प्रस्ताव का सदव विरोध 
क्या था तथापि जब उस एंसा आभास हो गया था कि पारिस्तान का निर्माण अपरिहाय हो 

चुका है अयथा मुस्तविम जीग स्वत जता के सांग में वाधक बनी रतठगी। 

साउष्टबेटन योजना बनाम सेनन योजना--लाड माउप्टबंटन ने जिस याजना का 2 जून 

947 का ब्रविटि! सजिमण्श्य की स्वोक्‍ृति के विए जपने प्रमुल॒ अग्रज सवाहकारां 4 हाथ 
हर्नए्ट भजा था उसके निमाग मे उसके साविधातिक संवाहकार के का मनन की उपेश्ा की 
गई थी क्याकि व एक भारतीय अधिकारी साथ ही गर मुस्विम थ। मतन वी सरदार पटव के 
साथ आउड़ी मत्री था। वे स्वय एफ चतुर कुदात तथा प्रतिभागावी राजनयिक अधिकारी थ । 
]946-47 भे भारत की स्वतजता के सम्दध में जा वातावरण उन चुका था उसके विभिन्न 
पहलुओ्ना व गुणावग्रुणा का उहान बहुत आठा अध्ययन वर तिया था । वे भी पाकिस्तान के 
निमाग वा जपरिहायता पर नाश्वस्त हा चुके थ। जत उनकी अपनी ही एक याजना था निसक॑ 
बार मे वे सरटार पढेत से विचार विमय कर चुन थ और सम्भवत पटढेव उसे स्वाकार वर चुने 
थे। परन्तु मनन वा दस ने वाइसराय का वतान का अवसर मिला था और न नहरू जी का । 
साउण्टयटन ने अपनी योजना के बारे म मनन को भा जंधवकार मे रखा था। माउण्यटन का 
याजता कत्वितत मिचन याजना का हा एक रूप थी इसम पार्ती बे नंवाआ की सहमति के बिता 
ही एक्तरफा तौर पर प्रटगा का सत्ता हस्ता'तरित कर देता चाहिए औौर व” मे मजबूत के टीय 
सरकार व बदव एक फहरेशान हाती चाहिए ३ माउप्लयटन ने काग्रस लथा नाग दाना दवा द्वारा 
योजना मे बाधा डालने वी सम्मावित बाता को भी साच विया था जौर उनके समाधान के 
तरीका का भा हत निकाल दिया था। भारत क॑ विभाजन वी समस्याथा पर उसने गावा जिन्ना 
बाता वा जॉयाजन वर लिया था। परातु वास्तविक योजना किसा पक्ष का नहां बताया गई थी । 
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इसके तुरन्त बाद वाइसराय शिमला पहुँचे । मेनन भी साथ से गये थे। वहाँ वाइसराय ने मेवन 
से भारत की भावी स्थिति (राष्ट्रमण्डल का सदस्य वनकर या अलग रहकर) के सवाल को छेडा 
तो मेनन ने कहा "मैने तो इस समस्या को सुलभाने के लिए एक योजना बना रखी है क्या 
आपको किसी ने नहीं बताया मैंने लार्ड वैवेल को इसके बारे मे बताया था और इण्डिया आफिस 
को भी इसकी सूचना दी थी ।” इसके बाद मेचन ने इसके सम्बन्ध मे पटेल से हुई अपनी वार्ता का 
भी उल्लेख किया । मेनन ने उपनिवेश् के आधार पर सत्ता हस्तान्तरित करने तथा पटेल के 
माध्यम से काग्रेस द्वारा उसकी स्वीकृति कराये जाने की बात भी वताई। जिन्ना तथा लीग तो 
उपनिवेश के' आवार पर राष्ट्र-मण्डल मे रहते हुए सत्ता प्राप्त करने को इच्छुक थे ही। मेनन 
की योजना से वाइसराय अत्यस्त प्रभावित हुआ । वाइसराय द्वारा अपनी योजना के वारे मे मेनन 
से पूछने पर मेनन ने कहा कि आपने मुझ से पूछा ही कब था' । 

7 मई को बाइसराय ने सभी भारतीय प्रमुख नेताओं की बैठक शिमला मे बुलाई थी । 
ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल ने माउप्टवेटन योजना को कुछ चन्द सशोधनों सहित स्वीकृति दे दी थी और 
वह पहुँच चुकी थी। 0 मई की शाम वाइसराय ने मूड मे आकर नेहरू जी को यह दिखाई तो 
नेहरू भल्ना उठे और इसे मानने को कतई इनकार कर दिया और उसी नाराजगी की मुद्रा मे 
चले गये । दूसरे दिन उन्होंने इस योजना के खतरों से आगाह करते हुए वाइस राय को एक स्मरण- 
पत्र भेजा | वाइसराय परेशान थे । तुरन्त मेनन को बुलाया गया और अपनी योजना शाम तक दे 
देने को कहा, क्योंकि शाम तक नेहरू जी चले जाने वाले थे फिर उन्हें पकड सकना कठिन होता । 
इतनी महान्‌ योजना जिसे अग्रेज सरकार इतने वर्षो तक न॒ तैयार कर सकी, मेनन को तीन चार घण्टे 
में तैयार करनी थी । मेनन इससे भी परेशात थे कि वे नेहरू जी से वाइसराय के सकेत पर कुछ 
वाते पहले भी कर चुके थे और नेहरू को ऐसा आभास हो गया था कि मेनन पटेल से इसके बारे 
मे पहले ही बिवार कर चुके है। अन्ततोगत्वा मेनन ने किसी तरह इसे तैयार किया । मोसले ने 
लिखा हे कि 'जिस योजना से हिन्दुस्तान और दुनिया की जक्ल बदलने वाली थी उसे तेंयार करने 
में एक आदमी को सिर्फ चार घण्टे लगे थे ।/ इन परिस्थितियों भे वाइसराय ने 7 मई वाली 
बैठक को स्थगित करवा दिया ओर इब्लेंणप्ड को तार भेजा कि पहली योजना मे कुछ कमियां रह 
गयी है, दूसरी तुरन्त भेजी जा रही है। इग्लेण्ड से तार आया कि वाइसराय स्वय आवे और 
विचार-वितिमय करे । 8 मई को लार्ड माउप्टवेटन मेनन वाली योजना लेकर इस्लैण्ड को 
रवाना हुए। मेनन भी साथ में थे। वाइसराय के अग्रेज सलाहकार भल्‍लाये हुए थे कि उनकी 
योजना को स्वीकार नहीं किया गया । इस्लैण्ड मे प्रवानमन्त्री के भवन में इस योजना को स्वीकृति 
देने मे केवल 5 मिनट लगे बाइसराय ने मेनन की इस असाधारण प्रतिभा के लिए उन्हे अनेक 
धन्यवाद दिये, उनकी प्रशसा की ओर आभार प्रकट किया । 

3 जुन 947 को गाघी जी तथा जिल्ना से सलाह कर लेने के उपरान्त माउण्टवेटन ने 
मेनन द्वारा तैयार की गई तथा ब्रिटिश केविनेट द्वारा स्वीकृत कर दी गई इस योजना की घोषणा 
कर दी । इसके अनुसार अग्रेजो ने 45 अगस्त 947 को भारत की सत्ता को छोड देने का 
विचार व्यक्त किया । दूसरे, भारत तथा पाकिस्तान के दो पृथक उपनिवेश बनेगे जिन्हे ब्रिटिण 
सरकार सत्ता का हस्तान्तरण करेगी। देश विभाजन के निमित्त योजना मे कहा गया था कि 
वगाल तथा पजाव विवानसभाओ के मुस्तिम तथा गैर-सुस्लिम बहुसरयक्र जिलों के प्रतिनिधि 

थक मतदान द्वारा भारत या पाकिस्तान में रहने का निर्णय करेगे। सिन्‍्व की विधान सभा 
समूचे रूप में भारत या पाक्स्तिन के विकत्प पर मतदान करेगी। विलोचिस्तान में स्वायत्त- 
नासी सस्थाओ के प्रतिनिधि संयुक्त रूप से ऐसा विकल्प देंगे। पब्चिमोत्तर सीमा-प्रात्त 
तथा असम के घुम्निम वहुसस्थक जनता वाले सिलहट जिले के लेत्र जोकनिर्णय द्वारा मात प्रा 
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पाविस्तान मे 'रहन का विकाय हगे । तीसरे यहि पजाब तथा यगाल में एस निणया पा परिणाम 
स्वरूप प्राता का विभाजन करता जावायक हांगा ता उसक निम्त्ति सोमा आयागा वी नियुक्ति 
वी जायगा जो प्राता की विभाजन रंखाजी का निधारण करेंग। चौथ दाता देगा के माय 
विभाजन वे धरितामस्परूप जन नने वे सासता की ना यव था का जायगी। 
चूकि प्िटि सरक्षार ने होना उपनिवा का 5 अगरत 947 का सत्ता हस्तातरित 
करन का निश्चय कर जिया था और काग्रस तथा सुस्तिम तीग होना ने विभाजन का स्वाकार 
वर जिया था अत अये आवश्यरता इस बात का थी यि माउप्टयटन याजना का कांयावित 
किया जाय याजना वे अतगत जिन क्षात्रा के प्रतिनिर्थियां या जनता या भारत या पाविस्तात वे 
सम्बंब मे विकत्प देना था उसके परिणाम परव विल्चित थ। ते साउणप्टन योजना के 
पाविस्तान मे सिंध विवोधिस्तान परत्चिभात्तर सीमा प्रात्त पत्चिसा पजाय पूर्वी गाल वथा 
सिलहट जिये के मुस्तिम बहसरयक जनता बात छत शामित हुए। पर्पी पजाय तथा पश्चिम 
बगात वे जिता न भारत खघ मे टामित हाने वा निदचय क्रिया। जिया का एस ही भरत 
पाकिस्तान का ग्रहण करना पडा । यह उनके स्वप्तल के उस पाक्षिस्तात से कहा अधिक बुरा था 
जिस सा जार सूलम प्रस्तावित किया गया था जौर जिस जिना न जज पज तथा दामका 
तारा तप्ट क्या गया पाकिस्तान कहकर ठुकरा तिया था। पर्ची तथा पत्चिमी पाक्स्तान के 
मध्य का गवरी की माय ता बारा स्वप्न ही सिद्ध हु । 
मरा बाय हंस याजना को कायावित करन के सम्बाध म विधि निर्माण का था | थत 
जुपाट 947 मे प्रिरित ससठ के द्वारा मजदूर हत वी सरकार ने भारतीय स्वतमता अधिनियम 
जो पारित कराया | साथ ही मारत मे हटाना उपविवेशा के निमाण के निमिल्त सोमा जायागा तथा 
जन तेन की यपस्था सम्बधा कायबातिया प्रारम्भ इ । 
सेना की समस्या--3 जुबाइ 947 की घांपणा के सम्बाध भ काग्रस जाग तथा सिक्ख 
सीता शत्रा से थाटी बहत राकाय या विराव व्यक्त क्िय गय परातु ताना पत्र क्सों न किसी 
जाधार पर ” ह मानने का विवता हा राय थ या उह सनवाया गया। नाग का पाफि स्तान का प्रथक 
उपनिवेश मिदे गया । काग्रस वा भी स्वत जता प्राप्ति का तश्य परा हा गया भज ही उपनिव 
के रूप म जिस वट आसानी से जाग समाप्त कर सकती थी ॥ सिक्‍सा के नंता घतत्वर्सिह राजनीति 
मे “तन पटु नहा थ दि व पजाब वे विभाजन का जस्तासार करान मे सफ्व हांत | 
परतु जय ता समस्याय था प्रथम यह कि ना उपनिवरा के गवनर जनरत कौन हा ? 
हटाना नेय उपतिवशा तो मे ५ बटबार तथा सं,भावया वा वातावरण का यताय॑ रुखने व लिए 
मध्यस्थ वे रूप में माउप्लयटन का ही बुर समय तने होता का गवनर जनरत जनाय रखना उचित 
सम्मा जा रहा था । यट बाल भौरताय संता मे काम कर रट ब्रिटिय नागरिंश झद सनिक 
जअधिकारिया व हित से भा थां। जितना ”स टावत रूट जौर जत म स्वय ता पाक्ष्स्तान के 
गवनर जनरत बनने के दअटठक हीं गय। वाग्रस न माउणयरटन को स्वीकार कर तविया। युद्ध 
शमाप्त हुए अभी जधिक समय नहां बीता था। ठस समय भारत वा प्रधान सतापतनि अधिनतक 
था वह बुरतव शासक अवश्य था परतु कुटात राजनातित नहाथा। जाजाट हिल फौज के 
जफ्परा पर मुकदमा चतवाथ जान की उसकी जिह ने उस भारोीया क॑ मय अजोप प्रिय बना 
टिया था| वह नहा घाहता था कि ”तनी शीघ्र सना व भा दा नये टेचा + मसध्य विभाजन वर 
लिया जाय | वह वम्म स कम अप्रव 948 तक संयुक्त क्षना को व्िडटिय कमान के जआाधीन हाँ 
रखना चाहता था। परतु पिना सना क॑ राष्यय स्वताजता वा दाना हुयां के लता जपण नथा 
अव्यायहारिक सानत थे जचिनपवा ब्रिटिय जधितवारियां वी “लावा लिए भी व्िहिय काल 
यो वनाय रखना ठोक सममता था साथ हो विभाजन के परिणामस्वस्प हान बाज दगाकों 
जवान के विए भी । उसकी घारणा माउप्लयटन का स्वीयार नहा ह८4 जत_5 अगस्त 947 
से पूद सना व यटवार की भा व्यवस्था करना थी । 
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भारतीय झासन के सम्बन्ध मे ब्रिटिश ससद का यह अधिनियम सवसे अन्तिम कानूनी 
प्रलेल् है। इसके प्राविवान निम्ताकछित थे--- 

() 45 अगस्त 947 को ब्रिटिश सरकार भारत के शासत् की सम्पूर्ण सत्ता भारत 
तथा पाकिस्तान के दो उपनिवेज्ञों को हस्तान्तरित कर देगी । 

(2) भारतीय सघ मे वम्बई, मद्रास, मध्य प्रान्त, विहार, उडीसा, सयुक्त प्रान्त, परिचमी 
बगाल, पूर्वी पजाव, मुस्लिम बहुल जनता वाले सिलहट जिले के क्षेत्रों को छोडकर शेष असम, 
दिल्‍ली, अजमेर तथा क्ृर्ग के प्रान्त सम्मिलित होगे। 

(3) पाकिस्तान के उपनिवेश में सिन्‍्ध, पर्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त, बिलोविस्ताव, पदिचमी 
पजाव, पूर्वी बंगाल तथा सिलह॒ट के मुस्लिम वहुल जनता वाले क्षेत्र शामिल होगे | 

(4) बंगाल तथा पजाव प्रान्तों के विभाजन के लिए एक सीमा आयोग नियुक्त किया 
जायेगा जिसमे प्रत्येक उपनिवेश से एक न्यायाधीश रहेगा और सर सिरिल रैडक्लिफ को इसका 
ग्रध्यक्ष नियुक्त किया गया । 

(5) ब्रिटेन भारत की शासन-सत्ता प्रत्येक उपनिवेञ की प्रशुत्व-सम्पन्न सविधान सभा को 
हस्तान्तरित करेगा। यह सभाएँ अपना सविधान निम्मित करने मे पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न होगी और ब्रिटिश 
राष्ट्रगमण्डल के साथ रहने या न रहने का निर्णय करने का इन्हे पूरा अधिकार प्राप्त रहेगा । 

(6) 5 अगस्त 947 से प्रत्येक उपनिवेश के लिए गवर्नर-जनरल की नियुक्ति वहाँके 
मन्त्रिमण्डलो की सलाह से की जायेगी । इसके परिणामस्वरूप भारत ने लार्ड माउण्टवेटव को 
तथा पाकिस्तान ने मिस्टर जिन्ना को अपना गवर्नर-जनरल नियुक्त किया जाता स्वीकार किया, 
जिनकी शक्ति वैधानिक प्रधानो की सी रह गई । 

(7) सविधान निर्माण की अवधि तक दोनों उपनिवेशों का शासन 935 के अधिनियम 
के अनुसार चलता रहेगा, परन्तु उसमे आवश्यक परिवर्तन हो जायेगे, यथा प्रान्तीय गवर्नरों की 
नियुक्ति उपनिवेशों के मस्त्रिमण्डलों की सलाहु पर की जायेगी और गवर्नर भी अपने प्रान्तों के 
वैधानिक प्रधान रहेगे । 

(8) 5 अगस्त 947 से भारत मन्त्री का पद समाप्त हो जायेगा और वेस्ट मिनिस्दर 
सविधि 93] के अनुसार ब्रिटिश सरकार इन नये उपनिवेशों के साथ अपने सम्बन्धों का नियमर्त 
करेगी । इसका यह अर्य था कि भारत तथा पाकिस्तान के साथ सम्बन्धो का निर्धारण राष्ट्र- 
मण्डलीय सचिव करेगा । 

(9) सविधान निर्माण हो जाने तथा उसे लागू होने की तिथि तक प्रत्येक उपनिवेश की 
सविधान सभाएँ वहाँ की केन्द्रीय व्यवस्थापिका के रूप में भी कार्य करेगी। इन सभाओ द्वारा 
पारित कानूनो पर ब्रिटिश सरकार की कोई निषेधाधिकारी या स्वीकृति प्रदान करने की गक्ति 
नहीं रहेगी, न ब्रिटिश ससद इन उपनिवेशों के लिए कोई कानून बना सकेगी | 

(।0) 85 अगस्त 947 से भारतीय देगी स्थिसतो के नरेशो के ऊपर ब्रिटेन की 
सावंभौमिक सत्ता समाप्त हो जायेगी । इसका यह अब था कि भारत की देशी रियासतों को भी 
पूर्णतया स्व॒तन्त्र कर दिया गया था। परन्तु इस अधिनियम ने यह्‌ प्राविधित किया था कि देशी 
नरेश स्वेच्छा से भारत या पाकिस्तान मे से किसी भी उपनिवेण मे शामिल हो जाने अबवा 
पूर्णतया स्वावीन बने रहने के लिए स्वतन्त्र हूं 


अधिनियम का कार्यान्वयन 
भा“तीय स्वतन्तता अधिनियम 947 के पारित होने तथा उसे लागू करन के बीच की 
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अपधि बत्म ही सूह्म थी । जग्रज चासवा को भारत की विगलती हुई परिध्यिति से बटव चिला 
हा रही थी | ”हं विश्वास हो चुरा था कि टस स्थिति वा सामना करन का साहस तथा क्षमता 
उनम नहां रह गई है । व शीआातिवीच्र त्स दायित्व स मुक्त होना चाहते थ। सुस्तिम लीय ने 
6 जगल्त 946 से ही प्रत्यत कायवाही वा माग जपताजर दा मे साम्प्रटाविक दगा की आग 
सुतगा दी थी | यह बहुता दिता दिन वटाई जा रही थी। जय देश विभाजन वा समय जाया तो 
साम्प्रत यिक दगा ने भीषणतम रुप घारण दर तिया । जा * तर पाविस्तान का मिवन थ॑ उनमे 
निवास करने बने गर मुस्तिम संम्थदाया वो जपनी जान मावर का भागी सतरा था। पाविस्तान 
माँगत बाज मुमतमान यह नहीं चाहते कि प्रस्तावित परारिस्तान की सीमा के अहर वाइ भी 
गर मुस्विम रट । अत पारिस्वान वी गर मुस्तिम जनता वे साथ वहा # सुधतमाना न दानवीय 
जीजा प्रारम्भ कर )। उनकी सम्पत्ति वो जूटना उनता नर सहार महिवाआं के साथ जध््याचार 
लाटि सभी अमानुपिय दृत्य प्रारम्भ हुए । उत जोसा को अयनी सारी सस्पत्ति का माह छो वर 
भारत मे शरण जब के अनिरिक्त और वाॉर्ट चारा नही था। परतु पाकिस्तान व॑ मुसतमान उह 
जीवित भारत म जान दता तक नहां चाहते थे। पञाब तया बगात दस भीपण रक्तपान के स्थत 
जन गधे थ। ड्सकी प्रतिक्रिया ताग्त मे होता भी अस्वाभावित बात नहां थी। सद्यपि भारत न 
धम निरपेतता बा सिद्धात अयनाया तथापि यहा भी कइ स्थाना पर दग 5ए। परतु भारत 
सरपार न घहे दनात की पृण्ठ चप्टा ही वती की जतितु भारत मे वत्त रहते के इच्छूस मुग यमाना 
वा यथाटाक्ति परा सरतण प्रदात किया और पॉजिस्वान जान वे हक सुमतमाना को सुस्क्षा के 
साथ वहा जाने वी यवस्था कौ। साथ ही पाविस्तान प्रदेश से भारत में आय ररणा्थियां का 
वसान उनकी सुस सुधा जादि का भार अपन कथा पर लिया | 
इन हुटय विटारप घटनाओं का अधिक उल्देस वरना यहा पर प्रासगित नहा है। दुनिया 
के समक्ष स्वत जता प्राप्ति वे' पश्चातु व' 26 वर्षों वा “तिहास जभी ताजा है। यहू तथ्य भी सुय 
के प्रयाग की भाति स्पप्ट है कि 947 से जकर आज तक पाकिस्ताते मे गर मुस्गिम जनता 
लिना दिन घटती जा रही है जौर वहा स हिआ का शरणाधिया के रूप में भारत वो निष्यमण 
जारी है। पराविस्तानी सरवार नथा जनता दोता श्से बटावा दे रत हैं जपकि भारत मे जगभग 
6 बरोट सुसतमानच पूण जमन चते स॑ स्वतात्र नागरिवा की भाँति रह रट हैं। उठ सरवार के 
पाचतम पत् वो प्राप्त वरन वी सुविधा प्राप्त होती रही है। गत 20 वर्षों की अर्वाब म भारत 
मे भी दु जवमरा पर साम्प्रदायिव दगे जवःय हुए हैं परतु इन दगा वा मुख्य कारण पाविस्तानी 
प्रचार हा है। पाविस्तान के ऐज-ट भारत मे एसी क्टुता उत्पन्न करत रहते हैं और अपने देश म 
हिलुआ वा ऊपर शिय जात वात अत्याचारा को छिपाने व तिए भारत मे एसी गड़वरी उत्पन्न 
यबरन मे गगे रहते हैं । 
जब ]5 अगला ]947 वा द्ितिश साम्रा यवात्या ने सत्ता स त्यापध किया और जपन 
लि राष्ट्र सिद्धाव तथा पए_ूट छात्रा और शासन करो की नीति मे सफल हा यय तो भारत वो 
राजनीतिव स्वतजता वी प्राप्ति एसी छून सरावी वा वातावरण म प्राप्त हह। ससार भ राष्टीय 
स्वतजता प्राप्ति व विए रक्तमय ब्रा तिया व जनरा दृष्णात मिलत हैं। उतम सत्ताधारी शासवा 
तथा स्वतातता की दाटक जनता व सच्य युल् तया ब्रान्तिया के! उताहरण मिद्रत हैं जबकि भारत 
मे सत्ताघारी अग्रज भव मनुष्या का तरह सम्मानपुवर भारत की जनता वो सत्ता हस्तात्तरित 
वरके गय परतु देश वा विभाजन करक॑ दोता राष्ट्रो को वटावर तथा जनता के मध्य रक्तपात 
करायर सत्ता छो” गये । 5 अगस्त 947 के पूव भी जब दग हांत रहे ता जिटिए शामवा ने 
उहँ उपेतित रसा । पण्लित नेहरू ने केटीय विधान सभा मे एवं बार कहा था कि जिस बिटिय 
सरबवार ने सविनय प्रवज्ञा आदोतन को टिसात्मद ढंग से कुचतर्न मे कोई वी रखी वया वह 
इन ढगा को नहां दया सकती थी ? वास्तव में अनक्ञ॒ बितिए अधिवारिया ने यहाँ तब प्रयास 
विया हि भारत म रन दगा को अधिझाधि+ प्रात्माहित दिया जाये और सत्ता छोडत समय एसी 
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अराजकता का वातावरण वना दिया जाये कि जिससे यह सिद्ध किया जा सके कि भारतवासी 
अपने देश का शासन स्वय चला सकते की क्षमता नही रखते । इसमे कोई सन्देह नही कि भारत 
में मुस्लिम साम्प्रदायिकतावाद का झ्रजन साम्राज्यवादी ब्रिटिश णासको ने किया था और उसे इस 
प्रकार बढावा देते रहे कि जब तक उनके लिए सम्भव था तव तक उन्होने भारत मे अपना 
साज्राज्यवाद बनाये रखने के लिए साम्प्रदायिकतावाद का पूरा लाभ उठाया । अन्त मे देश का 
विभाजन करके सत्ता का त्याग किया और आज देश की स्वतन्त्रता के 26 वर्ष पश्चात्‌ तक भी यह 
विप भारतीय राजनीति की नसो से नही उतरा है क्योकि अग्नेजो द्वारा सृजित साम्प्रदायिक विष 
का प्रतीक सर्प पाकिस्तान भारत की पश्चिमी तथा पूर्वी दोनों सीमाओं में निरन्तर डक मारता 
रहा है। पाकिस्तान बनते ही पहले उसने काञ्मीर पर आक्रमण किया था और आज तक वह 
काश्मीर का एक-तिहाई भाग जवरदस्ती हथियाए हुए है। उसके पश्चात्‌ 965 तथा 97 मे 
उसने पुन भारत पर आक्रमण किया । यद्यपि दोनो वार उसे बुरी परास्त होना पडा था, तथापि 
वह अब भी अपने ऐसे नापाक इरादो को नही भूला है । 97 के युद्ध मे उसे पूर्वी पाकिस्तान से 
हाथ बोना पडा था जो अब पाकिस्तानी अत्याचारों से मुक्त होकर स्वतन्त्र व प्रभुत्व-सम्पन्न बगला 
देश वन चुका हे । यह सब पाकिस्तान की साम्प्रदायिक धर्मान्चता तया आत्माभिमान की घुणा भरी 
राजनीति का फल है। 

5 अगस्त 947 को भारत ने राजनीतिक स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली, अग्रेज चले गये । 
यहाँ तक कि सभी उच्चतम सेवाओ मे नियुक्त अग्नेज पदाधिकारियों ने त्यागपत्र दे दिये । लाडड 
माउण्टबेटन स्वतन्त्रता के पण्चात्‌ कुछ समय तक भारत के गर्वनर-जनरल बने रहे । उनके चले 
जाने पर भारत के वरिष्ठतम राजनेता चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भारत के प्रथम तथा अच्तिम 
भारतीय गवर्नर-जनरल बने । 26 जनवरी 950 को जब भारत का नया सविधान लागू हुआ तो 
यह पद समाप्त हो गया और नये प्रभुत्व-सम्पन्न गणतन्त्र के प्रथम राष्ट्रपति पद पर डा० राजेन्द्र 
प्रसाद आसीन हुए। इस प्रकार भारत को स्वतत्त्र कराने का श्रेय भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस को 
जाता हे जिसने 62 वर्ष के अयक्‌ परिश्रम से यह सफलता प्राप्त की । यो तो स्वतस्त्रता-प्राष्ति 
के समय विगत 27 वर्षो से राष्ट्रपिता महात्मा गावी ही स्वतन्त्रता आन्दोलन का सचालन करते 
आ रहे थे और उनके सफल तथा लोकप्रिय नेतृत्व में स्वतन्त्रता आन्दोलन सकल हुआ, तथापि हमे 
राष्ट्रीय आन्दोलन के उन सेनानियो को नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने समय-समय पर काग्रेस तथा 
स्वतन्त्रता आन्दोलन का नेतृत्व किया । 


अश्त 


]. टिप्पणिया लिखिए-.- 

(क) केविनेट मिणन योजना, 

(प) माउट्येटन योजना ॥ 

नारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम 947 के प्रमुख प्रातियानों का वर्णन वीजिए | अधिनियम के कार्मास्वयन से 
नया परिवत्तन हुए ? 


>> 


[5 
मुस्लिम साम्प्रदायिकता तथा देश का विभाजन 


(वहा (0/शा।र&ा।5श &#्ा) ए७एपा0४ 079 पएश)&) 








हिंदू पुस्लिम एकता के साग में दरार--वीसवा रताती के प्रथम दो दग्माटा मे भारताय 
राष्ट्रीय जाहातन के मांग समुस्तिम साम्प्रदाथिवता की उत्पत्ति उसके विकास जाति पर इस 
पुस्तक क' गत जध्याजा म प्रदाता डाता जा चुका है। 96 क काग्रस जीग समभीत के घाट 
जय काग्रस ने भारतीय मुसतमाना द्वारा सबावित खिताफ़्त जाटावन का समथन किया था यट 
जागा बनने जगा थां कि राष्टीय एकता सुहत हा जायगी और अग्रजा का पूट डाता और रासन 
फ्रा का नीति नप्ण अप्ट हां जायगी | 99 के शासन सुधारा के जतगत मुसतमाना वा 
व्यवस्थापियाओ में पयाप्त जविक प्रतिनिधित्व मित्र गया था । परतु खिताफ़्त जात्ावन का 
जसफ्तताना ने मुरितम साम्प्रदायिक्ता समथक तस्वा का पुन वाग्नस से पृथक हा जान में सहायता 
दा। अग्रज भी रस वात क्‌ जिए “यत्र थ वि भारत म हित मुस्विम एक्सा का बटावा मितना 
उनसी साम्राययवांदा थावाक्षाओ मे तुपारापात करना होगा । जब 920 मे गावी जा न असह 
याग जादावन जारम्भ क्या ता मुस्तिम जाग ने से आाटाजन से मट फरना युरु कर ल्या था | 
उसी प्रीच कुछ घटनाएं औौर घटा जिनके कारण हिंट मुस्तिम पृथरतावाट की धारणा जौर 
जवित बजवती हाती गया जौर तन स॑ सुस्विम साम्प्रदायिकता सिएतर बहती यया । 
अ्रफ्गान श्राक्रमण तथा भोपला विद्रोह में मुस्लिम साम्प्रदायिक्ता--]9]9 मे जय 
लअफ्गानिस्तान थे भारत पर चटार का ता भारत के मुसवमाना ने धरम के शाम पर अफ्गानिस्तान 
वे मुजाटिटा वा सहायता दन की नाति जपनाया यद्ेपि बहाना भारत का विलय सरकार का 
जिसने भारत मे रौजट एक्ट सह दमनात्मक कानूत जागू कर दिय थ संहयाग न ठसे का था । 
र्सक विपरीत गाधी जा का मत था कि एसा सरकार के साथ सत्याग करना उचित नहा # जा 
राप्ट का विश्वास खा चुकी है। ट्सस यट स्पप्ट हा गया कि लि हा में मुसतमाना की उमपरस्ती 
नोतिस यह भय उद्पन्न हान तगा था दि व भारत मे पते म्रस्तिम साम्राय का थापना चाहत 
है। जफ्गान लाक्रमणकारा भग़ा टिय गय थ । परतु हसस मुस्तिम सास्म्टायिक्ता पुन प्रस्फश्लि 
हा गयी । तसा बीच सतावार भ सिताफ्त जालहावन का तकर जा मापता विटांट टूजा था उमम 
मुमतमाना के द्वारा हिटना सहित आय घमावतम्बिया वार नशस वध किया जाना भी मस्तिम 
साम्प्रदायिकता वा स्पष्ट प्रमाण था। राष्ट्रवाटा मुसतमाना तक ने मापता के छस कृत्य वी स्पप्ट 
मिला नहा की प्र॒त्युतु यह धारणा व्यक्त की कि जब हिलया न मायता का दवान मे बित्या 
सरयार वी मदट की है तो मादा द्वारा हिल्जा वा भी जपना लक्ष्य यनाना जस्वाभावित्र नत्य 
था। सुप्रसिद्ध आयसमाजी नता स्वामी लद्धानठ न राप्टाय ममतमाना व हस हष्णियाण वा 
उाजस 920 मे अपने एक जेख मे जिया था। लिट मुस्जिम साम्प्रतायिक्ता भूत नम प्रशार 
बटन लग 4 कि 92] से 924 तक वा जवधि मे लय व विभिन्न भागा मं सनक बार दग हए । 
झिटिश सरवार की साति सता हा हन दंगा का प्रात्याटन हने का रत । प्रत्िम हडाह उकसान मे 
विधप यागटान करती थी। रस बात का जांग के नता जिन्ना तक ने स्वीकार पिया था । 
ध्राय समाज की प्रतिक्रिया--फ्स्वरा 924 मं जब गाया जा जन से छूट ता उठाने 


है 
भारतीय मुमलमाना हा राजतातिक इतिहास में उद्दूत [48॥ 
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हिन्दू-मुस्लिम एकता के समर्थन मे 2] दिन का उपवास किया । परन्तु मुस्लिम साम्प्रदायिकता के 
पीछे जो धर्मोन्‍न्चता थी, उसका उपचार उयवास या सम्मेलन नही हो सकते थे। भारत में मुसल- 
मान तथा ईसाई दलित एवं पिछढे वर्ग के हिन्दुओं का घधर्म-परिवर्तन करने के कार्य में लगे थे। 
मवएव इस भ्रवृत्ति की प्रतिक्रिया यह हुई कि आर्यसमाजी नेताओं ने भी शुद्धि आन्दोलन चलाया 
और छुआ टूत के भेदभाव को नप्ट करने, हरिजनो के उद्धार एव शुद्धि द्वारा अन्य धर्मावलम्बियों को, 
विगेप रप से उन्हे,जो धर्म-परिवर्तन द्वारा मुसलमान वना दिये गये थे, पुन हिन्दू धर्म मे लाने का 
कार्यक्रम अपनाया । परन्तु अनेक्त मुसलमानों ने इस नीति की आलोचना की । इसमे कोई सनन्‍्देह 
नही कि इस प्रकार के साम्प्रदायिक भावना से भरे कार्य-कलाप तथा क्रिया-प्रतिक्रिया स्वस्थ 
राष्ट्रीयता के मार्ग मे वाधक थी। परन्तु यह तो मानना ही पटेगा कि ऐसा करने की छूट किसी 
एक ही सम्प्रदाय विशेष का हित नहीं हो सकती थी । 
लोग की साम्प्रदायिक गतिविधियो का विकास-- 924 तक मुस्लिम लीग की गतिविधियों 
निर्वेल पडी रही परन्तु 924 के लीग अधिवेशन में पुत लींग मे जान आने लगी। यद्यपि इस 
अविवेशन में भाषण करते हुए जिन्ना ने साम्प्रदायिकतावाद तथा हिन्दू-मुस्लिम दगो की तीत्र भत्संना 
की और हिन्दू-मुस्लिम एकता पर जोर देते हुए अपने को पूर्णतया एक राष्ट्रवादी मुसलमान घोषित 
किया, तथात्रि उस समय के प्रमुख मुस्लिम नेताओ, डा० किचलू, रजा अली, जिन्ना एव मौलाना 
मुहम्मद अली सभी ने यह घारणा व्यक्त की कि मुसलमान अल्पसस्यको को विवानसभाओ तथा 
सरकारी नौकरियों मे समुचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है, उनकी आश्थिक स्थिति अत्यन्त 
शोचनीय है, आदि, जबकि वात इसके विपरीत थी । विधानसभाओं मे उन्हे पर्याप्त अधिक स्थान 
प्राप्त हुए थे । साम्प्रदायिक निर्वाचन तथा पृथक्‌ निर्वाचन प्रणाली ने उन्हें आवश्यकता से अविक 
सरक्षण प्रदान किया था। लाला लाजपतराय, जो हृदय से हिन्दू-मुस्लिम एकता के समर्थक थे, 
मुस्लिम साम्प्रदायिकतावाद के खतरों से भली-भाति परिचित थे । उन्होंने अपनी चिन्ता काग्रेसी 
नेता चितरजनदास को लिखे गये एक पत्र में व्यक्त करते हुए कहा था कि भारतीय मुसलमात 
भले ही राष्ट्रवादी होने का दावा करे, परन्तु यह कुरानवादी पहले है और राष्ट्रवादी वाद में । 
इसका यह अभिप्राय हू कि मुसलमान धर्म के नाम पर राष्ट्र-प्रेम, देश-प्रेम आदि सबको ताक पर 
रख देता हू । गाची जी तक इस तथ्य को जानते थे | भले ही उन्होने हिन्दु-मुस्लिम एकता के लिए 
आजन्म प्रयास किया और उसी खातिर अपने प्राण दिये, तथावि मुस्लिम साम्प्रदायिकतावाद को 
निर्मूल करता उनके लिए सम्भव नही हो पाया । 
लीग का काग्रेस-विरोधी रवेया--923-24 में जब टर्की का प्रश्न हल होकर वहाँ 
धर्मे-निरपेक्ष राज्य स्थापित हो गया, तो भारत मे खिलाफत आन्दोलन चलाने वाले मुसलमानों 
तया सगठनों को वडा धक्का लगा। भारत मे साम्प्रदायिकता की भावना घटने लगी थी। लीग 
के सदस्य अब काग्रेस को एक हिन्दू सस्था के रूप मे देखने लगे थे, दूसरी ओर हिन्दू महासभा के 
नेतागण भी मुसलमानों को शका की दृष्टि से देसने लगे थे । परिणामस्वरूप मुस्लिम लीग की 
राजनीतिक गतिविधियों मे साम्प्रदायिकता की भावना आ जाने के कारण उसने काग्रेस से सहयोग 
करना छोड दिया । इसका परिणाम यह हुआ कि फिर वही पुराने ऋगड़े शुरू हो गये, जो वीसवी 
सदी के प्रारम्भ में उत्पन्न हुए थे। लीगी नेताओं को 99 के सुधारो से बहुत अधिक असन्तोष 
हो गया था। यद्यपि हिन्दूबहुल प्रान्तों मे मुसलमानों को मुस्लिम जनसरया के अनुपात से कही 
अधिऊ प्रतिनिधित्व प्राप्त था, तथापि मुस्लिम-वहुल प्रान्तो पजाव तथा बगाल मे उन्हे इस अनुपात 


्ट 


बहुत कम पतिनिधित्व प्राप्त हुता । पजाब मे तो हस्तान्तरित विपयो के शासन में कोई भी मुसल- 


मान सन्‍्ना नहा वन पाया था। सीमित मताबिकार के कारण बगाल मे मुस्लिम मतदाताओं की 
५0 शाविक थी। वद्यपि इन सब परिस्थितियों का कारण उक्त अधिनियम को लागू करने 
सम्बन्धी नियम थे, तथापि अनन्तुप्ट मुसलमानों ने इसका रोप काप्रेस पर निकालना झुरू किया 
ओर दुश्मनी प्रकट करने का साधन साम्प्रदायिक कलही को बनाया । घीरे-बीरे यह गतिविधियां 


जन 
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हलतनी अधिक वढन जग्री क्ि जनेक राष्टवादी मुसतमाता ने भी काग्रस व राष्टाय उद्लश्यो पर 
साम्प्रतायिकता का रंग दकर उनका विरोध करना प्रारम्भ कर दिया । 
साइसन क्‍्मीशन---]9 26-27 मे यह भावना श्तनी उग्र हां गयी कि भारत के विभिन्न 
भागा मे जनक साम्प्रदायिक दग हुए। प्लिटित सरकार का यह स्वण जवमर प्राप्त हुआ। वाग्रस 
जीोग समभौता समाप्त हा गया था। हिंद्दू मुस्तिम एकता के मग मे एसा दरार पड गयी थी जिस 
भर सक्‍ना जसम्भव हां गया था। 99 क॑ एक्ट म॑ इस पारित हान के दस बप बाद एक आयोग 
वी रचता करन तथा उसका सस्तुतिया वे! आवार पर भावी सुधार करन का प्राविधान था । जब 
926-27 मे भारतीय राषप्टीय जीवन के जहर इतता भीषण साम्प्रदायिक भेत्माव उतने हा 
गया तो ब्रिटिश सरकार न अपन उदटश्या का पूछति क॑ जिय निधारित समय स दा वप पूव ही 
साल्‍मन क्मीवन की घापणा कर दो ताकि क्मीयन साम्प्रदायिक तनाव की स्थितिया मे साविधा 
निर सुधारा वी भावी याजनाजा के सम्बंध म॑ साम्प्रशायिक्र भैट्माव का सहारा जकर राष्टाय 
मांगा को ठुफ्रान वा बहाना आसाना से प्राप्त कर जे । यद्यात साइमन कमीगन का बहिष्कार 
करन मे मुसतमान भी चामित थ तथापि सुस्गिम सम्प्रदायवर्त। या की साम्प्रदायिक्ता वी भावना 
सा“मन कमीशन को ताभवर मिद्ध हु३ई। 927-28 वी अवधि मे जीग ने साम्प्रटायिकता £' 
जाधार पर पृथक सि व प्रात की माग की। सी प्रकार पश्चिमात्तर सीमा प्रात्त को एक पूण 
प्रात्त की तणां प्रदान करन थी मांग तोर पक्रड रही थां। रने गतिविधिया क॑ कारण हिद्दू महा 
सभा थी गतिविधिया भी बढ़ने लगा । जहा हिंदू महासभा राप्टीय आधार पर टिटू मुस्विम 
एकता जान तथा अत्पसरयका के हिता का आरशण द्वारा प्रतिनिषित्व प्रटान करते का बात कहती 
थी वहा साम्प्रदायिक सुस्विम नता प्रृथक्तावा प्रवृत्तिया जयनान थगे। इन पृथक्तावाह्यों की 
गतिविविया को प्रिंटित स्राम्नागयवादिया स बहुत प्ररणा मित्र रही थी। जाग के जटर जो राष्ट 
वाटी तत्व विधमान थ उटान भी काग्रस क साथ सहयोग नहां किया । परिणामस्वरूप साइमस 
कमीशन ने भी पृथक निर्वाचन प्रणाती का समशथ्रव क्यो । 928 की नहरू रियाट को साम्प्रदा 
गिक्‍सावादी मुसत्माना ने अस्वेकार कर दिया । यद्यपि सवदगाय सम्मतन ने उस अपना समयत 
दिया था तथावि जीग ने उस ठ्ुकरा दिया क्‍्याकि नहर रिपांट मं पृथक निवाचन प्रणावी को 
स्वीकार नहां कया गया था 
मुसलमभाना की शझ्द्ठत बग में श्रभिदचि---टसत पश्चात्‌ मुस्तिम साम्प्रदायिक्रतावादी तत्त्वा 
ने हरिजना मे दितचस्पी जना प्रारम्भ क्या | यह एक एंसा वग था जिस हिंदू बदजुन मानते थे। 
विधमिया (मुसतमान तथा ईसाइया) न दाह अपन घम मे जन का आद्धान किया जौर यह प्रचार 
किया कि हिंदू घम तथा समाज के अतगत व दतवित बने रहंगे जत उनका भविष्य हि हुसा पर 
छाटना रचित नहा है। एम वप्टिक्रोण यह था कि हरिज्ना का टिट्ुआ मे ने मितान के 
परिणाम यह होगा कि विधानसभाना म हिंदुना का बहूमत कम हा जायंगा । अने हेरिजना के 
लिए भी पृथक निवाचत के आधार पर प्रतिनिधित्व सुरक्षित रखने वी पीति का प्रचार किया जान 
जगा । परन्तु मुस्विम साम्प्रदायिकक्‍तावालिया वी ”स चाव का परिणाम यह हुआ कि उह वो 
अपना उदटेन्य पूण करन मे सफ्तता नहीं मिली प्रत्युतु हिटू समाज तथा सगठना मे जदूताद्धार 
की प्रवृत्ति बहन जगी । हिद्दू महासभा तथा जाय समाज की हितचस्पी अदूतोद्धार काय म वी 
और वाधी ने रुस याय वा बाडा उठाया | एहने आज मे जिस प्रवार हिंदू मुत्विम एकता के 
लिए काय किया उसी प्रकार हग्जिताद्धार क लिय भा अपनी सारी राक्ति लगा दो । 920 के 
पत्चात्‌ मुत्विम साम्पदायिकाा व विकास के स्ाथ-साय राष्टाय ग्रादादत मे जा विकास हुए उनके 
फयस्वरूप 928 मे नहर रिपाट को अस्वावार करन पर जिम्ना न अपनो चौटह शर्ते रखा नो अन्त 
तक लागर वी नाति व निर्देशक तत्त्व चनी रहा । यह हातें सतत मे निम्ताकित थो--- 
सघात्मक मविधान के अन्तगमत अवशिष्ट विषय प्रान्ता बे अधीन हा प्रातीय स्वायत्तता 

अपसमस्यया वा प्रभावपूथ प्रतिनिधित्व दिया जाना तथा प्रान्ता के बटुसख्यक वग वा बदुमत 
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सुरक्षित रखा जाता, केन्द्र मे मुस्लिम सीटों की सस्या कम से कम एक-तिहाई हो, पए्थक्‌ निर्वाचित 
पद्धति, पजाव, वगाल तथा पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त मे मुसलमानों के बहुमत को विधानसभा में 
सुरक्षित रखना, साम्प्रदायिक आधार पर धामिक स्वतन्त्रता की गारण्टी, किसी भी विधानसभा 
द्वारा किसी सम्प्रदाय विशेष के सम्बन्ध मे ऐस विधायन को पारित करने की शक्ति को उस 
सम्प्रदाय के सदस्यों के तीव-चौथाई वहुमत द्वारा मर्यादित रखता, सिन्‍्ध को वम्बई प्रान्त से पृथक्‌ 
करना, पर्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त॒ तया विलोचिस्तान को अन्य प्रान्तो के साथ समान स्विति में 
रखना, अखिल भारतीय सेवाओ तथा स्वायत्त शासन निकायों में मुसलमानों को उचित अश्ञ भ्रदान 
करना, मुसलमानों को अपने धामिक, सास्क्ृतिक तथा अन्यान्य कायकलापो के हेतु शासन-सस्थाओं 
द्वारा समुचित अनुदान दिया जाना, केन्द्रीय तथा प्रान्तीय मन्च्रिमण्डलो में मुस्लिम प्रतिनिधित्व को 
कम से कम एक-तिहाई सुनिश्चित करना, तथा साविधानिक सशोधन का अधिकार केवल केन्द्रीय 
व्यवस्थापिका को ही न प्राप्त हो, अपितु उसे प्रान्तीय विधानमण्डलों का भी अनुसमथन प्राप्त 
होना चाहिए। 
इस प्रकार वीसवी शताब्दी के तीसरे दशक मे मुस्लिम साम्प्रदायिकता इस प्रकार भडकने 
लगी थी कि अब उसके राप्ट्रवादी तत्त्वों के साथ ऐक्य स्थापित करने के अवसर समाप्त हो गये । 
थोडे से राष्ट्रवादी मुस्लिम नेता अवश्य काग्रेस के साथ रहे और धमंनिरपेक्ष नीति को मानते रहे, 
परन्तु अधिकाश मुस्लिम नेता यद्यपि विभिन्न सगठतो में! विभक्त थे, तथापि उतका हृष्टिकोण 
साम्प्रदायिकतावादी वना रहा । इन सगठनो में से सीमा-प्रान्त के खुदाई खिदमतगारो के अतिरिक्त 
शेप सव काग्रेस-विरोधी रहे और काग्रेस को हिन्दू सस्था मानते रहे । इसलिए उन्होने काग्रेस के 
कार्यक्रम के प्रति उदासीनता तथा प्रतिक्रियावादिता दर्शाना आरम्भ कर दिया । 929 के कामग्रेम 
अधिवेशन मे नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया गया था क्योकि उसका उद्देश्य औपनिवेशिक 
स्वराज्य था, जबकि काप्रेस का युवा वर्ग पण्डित नेहरू के नेतृत्व मे पूर्ण स्वतन्त्रता की मॉग पर 
आ गया । इसके बाद जब गावी जी ने सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ किया तो मुस्लिम सगठन 
इसे हिसात्मक कहने लगे और उन्होने इसका वहिंष्कार किया । ये सभी साम्प्रदायिक आधार पर 
साविधानिक माँगे करने लगे । इन्होने सर सैयद अहमद खाँ की ब्रिटिश राजभक्ति की नीति का 
भी वहिप्कार कर दिया और अब वे ब्रिटिश साम्राज्यवादियो की 'फूट डालो और शासन करो' की 
नीति के शिकार वनकर भारतीय स्वतन्त्रता की तुरन्त प्राप्ति के मार्ग मे सबसे भयावक्र कटक 
सिद्ध होने लगे । 
गोल सेज सम्मेलनों से मुस्लिम साम्प्रदायिकताबाद का कार्य-भाग--गोल मेज सम्मेलनो मे 
भारतीय मुसलमान सगठनों का कार्यभाग पूर्णतया पृथक॒वादी बना रहा, जिसमे साम्प्रदायिक आवार 
पर पृथक निर्वाचन प्रणाली तथा मुस्लिम अल्पसरयकों के प्रतिनिधित्व को महत्त्व प्रदान करने की 
माँगो ने सम्मेलन के आयोजको को भावी शासन सुधारो से अपने सन की करने में अच्छी सफलता 
प्राप्त कर ली । परिणामस्वरूप प्रधानमन्त्री ने 'कम्यूनल एवार्ड' की घोषणा की जिसने साम्प्रदायिकता 
के विप को भारतीय राजनीति के जन्दर और अधिक तीज वनाया । जब 935 के भारतीय 
णासन अविनियम को ब्रिटिश ससद ने पास कर दिया, तो भारत की जनता की सबसे वी 
प्रतिनिधि सस्धा काग्रेस के तीघ्र विरोध के वावजुद साम्प्रदाधिक निर्वाचन प्रणाली का और जविक 
प्रसार किया गया । इस जविनियम के जच्तरगंत जब निर्वाचन हुए तो काग्रेस व लीग दोनों ने ए्‌ 
जोर से निर्वाचतों मे सघर्प क्या | परन्तु लीग को जपनी आशा के अनुकूल सफलता नहीं मिली । 
देवल सिन्ध प्रान्त में उसे सर्वाविक वहमत मिला । बगास में भी वह फॉरवर्ड ब्लाक के सहचार 
से भन्त्रिमण्ठन बना सकने की स्थिति मे आ गई | पजाव मे उसे विभिन्न दलों के सयुक्त मोचें के 


3 दीत के दो रो रे हे रि 'फ्रेंस, 
लोप के दो वय (जितना लीए तथा शफी लोग) बन गय थे । जय संगठन थ. पहरार, सिलाफ्त वा्फेस, 
एमायव उल-रतेमा, पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त के खदाई विदमनगार, जादि । 
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सम विराधियां व रूप मे रहता पा । कह में भी जीग का अधिक सफ्तवां नेता मितरी। जब 
6 प्राता मे जटा काग्रस पूण वटमन मं था बक्ाग्रस न पद ग्रहण नहां किया तो इनमस कुछ 
प्राता (यथा सयुन्त प्रात आदि) सम जाग ने अपना सरकार बनाने का पटाक्‍्य की। परतु उस 
सफतता नहा मिली | काग्रस हारा पढ़ ग्रहण स्वातवार वर नन पर जाग ने सरकार की टाक्ति 
प्राप्त करन का घाला नहा छोडा | सयुक्त प्रात मे जीग के आवटन पर काग्रस मु जिम वींग का 
हस टात पर मजिमण्टज मे बुद्ध स्थान हन को राजा हा गठट कि पीस विधानसभा मे पृथक देते 
के रूप में नहा बठगा जौर उप निवाचना मे पृथत से अपन उम्मीटवार खा नहा करगी। काग्रस 
नी लिए जा पूण बटमत से थी जाग के लित मे हलना त्याय करना बहले अधिक था परतु जाग 
का रबया ततना हठी था कि मानां वह सय कुछ प्राप्त कर जना चाहती थी चाह उसका कांड 
नौचित्य टा या न. । एसा स्थिति मे जाग की यह मनांकामना सफ्व नहा हु । यद्यपि 7935 

के एक्ट के अनुसार काग्रम मजिमण्णता वाज प्राता में सरकारा न जत्यत सराहनीय काय करके 

महानु वासधियता प्राप्म की तथापि मुस्विम सम्प्रतायवातिया को काग्रस की हस जातप्रियता से 

यश वप्या हाव लगा । अत मर वम जाग ने अप हम सरवारा वा हित अधिनायक्रवात कहकर 

यदनाम क्रन वा प्रचार आन्म्म किया। यह स्थिति अधित टिन नहां रट सत्री कक्‍्यादयि सितम्बर 

939 मे लिताय महायुद्ध 6 जान व फंउस्परूप बिटिया सरकार की युद्ध नीति स वाग्नस रुप्ट 

हटा गठ और अजकक्‍्टूयर 939 म काग्रस मा वमण्टवा ने त्यायपत्र 8 तिये। सुस्तिम जींस अब भी 

यह प्रयास करन जगी कि उस हन प्रात वह बनाने मे सफतता मित्र जाय। परतु यह 

सम्मद नया था। ”्यक पश्चास्‌ हाग्रमषु याग्रह जाहोजन की अवधि में जीग ने क्षाग्रस की 

नीति का विरोब जाटी रसा 
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लीग का राष्टीयता विराधी झख--भारतीय राप्तीय आजाजन के जलेगन बीसवा सही 
या जरम्म से जकर पूर चार टचका तक झुस्तिम साम्प्रशाथिक्ता न जिस हठर्धामता का स्स 
अपनाकर जाटॉजन की माग मे राह जटवान का सतत प्रयास जिया उसके पीछे स्पष्टत ब्रिटिश 
साझ्राग्यवालिया का हाथ था। उटान लिह सुस्यिम प्रथक़्लावाट को यथासम्भव बहावा लिया 
था। मुस्विम सास्पतायित्र समता वे इन वायहतावा की प्रतिश्तिया के फवस्वरूप टिटू महासभा 
वा हारा भा उनका विरोध वरता कोड जम्वासाविक वाल नहा थी। परतु साम्प्रशाथिकतावाहा 
मुसतमान चाहत थ कि व ता सय बुछ कर यथा कट सक्‍्त ” क्‍्याकि व जे उससस्‍्यक' है साथ ही 
उनततवी सतिविधिया वा सत्या तीन सरकार का समथन भी प्राप्त रहता था। परन्तु व यत सहन 
नहा कर सवस थे कि हिट महासभा सहा वाह जय संगठन वन जा कि मु जिम साम्प्रतलयिकता 
याद का विरशाध कर । काग्रस जारम्भ से जावे तथा धमनिरपततवा की नीति पर चलना राही। 
यहाँ तव॒ कि जनया बड़े-बटे राप्टवाटी मुस्तिम नता रुमके सतसस्‍्य बन रट। कुछ राष्ट्रवाटी 
मुसतमान नता भी जो कभी काग्रस वे समंवत्र थ॒ धोर वीर साम्प्रशयिकतावाट के चक्कर मे 
फ्सन लगे थे यह तव कि जीग वे प्रमुस नता जिना भा बत्त जम्बी अवधि तक राष्णवारी 
टीथ। 
मुस्लिम नेताग्मा द्वारा मारत को एक राप्ट न मानना-- जय मय तैेम साम्प्रशायियलावाटा 
प्रवृलिया के विकास ने 96 व दाग्रस-ली गे समभौत वा जन्त कर ल्या ता बट निल्चित हा 
गया था वर जय हिंदू मुसवमान एकता व हारा राष्टाय स्थताजता प्राप्ति वे प्रथास जसम्भव 
7 | प्रोसवा से ते के सीसर हणर की जस्तिम जबधि तय जनक मुस्विम नेता सावजनित्र मपस 
यह हजोव हैने तंग गये थ हि भारत शत्र राप्त नहा है] अत विभिन्न राप्टोयलाओं को एक स्वतेञ 
राय बे जस्तगत यतात्‌ रखना चित नहा #। यद्यति न्‍्म धारणा क पाउ बरास्तवित्र तथ्या था 
जभाव था बयाझि नारत मे मेस्तिम समुटाय व व्यक्ति समूच ह॑य से फते हाथ और धाभिक 
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विश्वास के अतिरिक्त जीवन के विविध क्षेत्रो में उनकी समस्याएँ अन्य भारतीयों से घुल-मिल गई 
थी । यह मानना भी युक्तिसगत नही है कि धर्म ही एकमात्र राष्ट्रीयता का निर्धारक तत्त्व होता 
है | इस दृष्टि से मुसलमानो की प्रृथक्‌ राष्ट्रीयता की कल्पना केवल साम्प्रदायिक्‍ता की द्योतक 
थी | इसके आधार पर पृथ्रक्‌ राष्ट्रीय राज्य की धारणा भारत सहश देश में कोरी आन्ति थी | 
फिर भी मुस्लिम साम्प्रदायिकतावादी नेता मुघ्लिम राष्ट्रीयता के आधार पर पृथक स्वतन्त्र राज्य 
का स्वप्न देखने लग गये थे । उतका यही स्वप्न पाकिस्तान के रूप में साकार हुआ। 
पाकिस्तान के विचार का गआाविर्भाव--पाकिस्तान का विचार सर्वप्रथम सर मुहम्मद 
इकवाल के मस्तिष्क मे उत्पन्न हुआ था। 4930 के लीग के अधिवेशन में भाषण करते हुए 
उन्होंने कहा था कि यदि भारत के मुसलमान मुस्लिम-भारत के निर्माण की मॉग करते हे तो 
ऐसी माँग पर्णतया न्‍्यायसगत हे । पजाव, उत्तर-पद्चिमी सीमा-प्रान्त, सिन्‍्ध तथा विलोचिस्तान 
को मिलाकर एक राज्य के रूप मे देखना मेरी कामना है |” दस वर्ष पश्चात्‌ 940 के लोग के 
अधिवेशन मे जो प्रस्ताव पास किया गया, वह “पाकिस्तान प्रस्ताव” ही कहलाया। इसमे कहा 
गया यथा कि देश की किसी भी साविधानिक योजना के सफल कार्यात्वयन के लिए यह आवश्यक 
है कि भारत के उत्तर-परश्चिमी तथा पूर्वी भाग का एक प्रभुत्वसम्पन्न स्वतन्त्र राज्य वनाया जाये। 
इस प्रकार स्पष्ट हो गया था कि लीग का उद्देश्य भारत के मुध्लिम बहुसख्यक प्रान्तों का एक 
स्वृतन्त्र मुस्लिम राज्य बनाना था। 
पाकिस्तान के विचार का जन्मदाता--परन्तु पाकिस्तान का विचार सर्वप्रथम 940 में 
केम्ब्रिज के चार मुस्लिम विद्याथियों के द्वारा प्रकाशित किया गया। इनका नेता चौ० रहमत 
अली था। चार पृष्ठ की एक पुस्तिका में चौ० रहमत अली की अध्यक्षता मे यह विचार व्यक्त 
किया था कि भारत मे रहने वाले मुसलमानों के हित मे पजाव, उत्तर-पश्चिमी सीमा-प्रान्त, 
काञइमीर, सिन्च और विलोचिस्तान मे रहने वाले तीन करोड मुसलमानों की इच्छा एक पृथक्‌ सघ 
में संगठित स्वतन्त्र 'पाकिस्तान' (पवित्र स्थान) के निर्माण की है। वाद मे रहमत अली ने 
पाकिस्ताव का जो नक्शा खीचा उसको तीन नाम दिये--() पाकिस्तान जो पूर्वोक्त उत्तर- 
परिचिमी भारत के प्रदेशों का वचता, (2) वग-ए-इस्लाम, अर्थात्‌ वगाल तथा असम के मुस्लिम 
वहुल क्षेत्र, और (3) उस्मानिस्तान अर्थात्‌ हैदराबाद के निजाम की रियासत । उसका यह स्वप्न 
भारत में इस्लामिस्तान स्थायित करने का था । यद्यपि मुस्लिम साम्प्रदायिकता ने राष्ट्रीय आन्दोलन 
के अन्दर पृथक्‌ मुस्लिम राष्ट्र के सिद्धान्त को पर्याप्त उग्र वना दिया था, तथापि अब भी मुस्लिम 
रेये मे एकता तथा स्पष्टता का श्रभाव था । युद्धकाल मे साविधानिक गतिरोध को दूर करने 
के लिए विविध प्रस्ताव रखे जाने लगे । लीग का असहयोगपूर्ण रुख बना रहा । ऐसा लगता था 
कि लीग सव कुछ चाहती है या कुछ नही चाहती है । स्वय भारतीय मुस्लिम नेतृत्व समूचे रूप में 
किसी एक माँग का समर्थक नही था। लीग किसी भी ऐसे प्रस्ताव को मानने को तैयार नहीं थी 
जिसमे उसे अपनी मांगों के रत्ती भर अश का उत्सगग करना पडे । ऐसी स्थिति मे ब्रिटिश सरकार 
जो भी प्रस्ताव रखती उसमे लीग के विरोध के कारण, कसी भी पक्ष का राजी होना 
असम्भव था। 
राजगोपालाचारी प्रस्ताव से पाकिस्तान--इन सब परिस्थितियों के आधार पर अग्नैल 
942 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने यह राय व्यक्त की कि भारत की राजनीतिक समस्या का 
समावान विना पाकिस्तान की माँग को पूरा किये सम्भव नही है, क्योकि मुस्लिम साम्प्रदायिकता 
की हठबमिता विना पाकिस्तान का प्रृथक्‌ राज्य स्वीकार किये किसी भी साविधानिक योजना को 
सफल नहीं होने देगी । उनकी इस धारणा का काप्रेस महासभा ने विरोध किया, अत राजाजी 
ने काग्रस से त्वागपत्र दे दिया और अपने प्रस्ताव के सम्बन्ध मे जनमत ज्ञात करने का विचार 
करने लगे। 942 के क़िप्स प्रस्ताव की असफलता पर गाधी जी ने काग्रेस का नेतृत्व +रते हुए 
(0 राष्ट्रीय आान्दोतन/25 
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जन भारत छोड़ो आददोवन प्रारम्भ जिया ता मुस्लिम लीग ते इस आहोजन का भत्सना की । 
944 मे राजाजी जेब में गाधी जी से सित्र और उनके सम अपना प्रस्ताव तथा देगा विभाजन 
को रुपरेया प्रस्तुत वी । गाधा जी न राजाजी के प्रस्ताव को युक्तिमगत मान लिया। थ्रुद्ध की 
समाप्ति पर जय पुत भारत के सायिधानिक गतिरोध को समाप्त करने के प्रयास प्रिटिश सरकार 
ने प्रारम्भ किये तो मुस्लिम ज्वीग का रबथा पृप्व॒त्‌ बसा रहा। हस अवधि मे क्षीय को अपनी 
पाविस्तान वी माँग सीम्र करने से अधिक प्रोत्माहन मिलने जग गया था विगेपष रूप से जब तौग 
ने देसा वि काग्रस क॑ वयोवृद्ध नता राजाजी तक दसका समथन करने जगे थ । 
युद्ध के पश्चात्‌ लोग का कायमाग-- 945 के टिमता सम्मेवत तथा वेविनेट मिशन 
योजना को पुन जीग ने माटयीय ढंग से असफव कर देन मे पृण ताकत जगरायी | 946 का 
वष सुस्तिम साम्प्रटायिक्ता वा चरमोत्कप था। ब्रिटिश सरकार ने आऑतिम झूप से भारतवासिया 
को देश की राजनीतिक सत्ता ह॒त्तातरित करने का सकल्प करके कै यिनंट मिगत भारत भेजा था । 
इस म्रिष्ठन वी राय मे पाविस्तान का निर्माण आयवहाय था। परतु जीग ने प्रत्यंत काययाही 
तथा साम्परटाधिक दगे छेडने का भाग अपयावर टेश का वातावरण सादा वर दिया । केविनेत 
मिशन योजना ने सविधान निर्मात्‌ सभा तथा अ तरिम राष्ट्रीय सरकार वो स्थापना का सकत्प 
कर तिया था। जब प्रतरिम सरवार की स्थापना पण्ट्त नेहरू वे नेतत्व मे की गइ तो जीग 
प्रारम्भ मे इसम शामित नहीं हुई याद मे जब वह शामित हुई तो उसने भ्रतरिसम सरपार की 
सफ्त कायतनिधि के माग से बाय बनेने का काय भाग सम्पन्त करना प्रारम्भ किया | दिसम्यर 
946 मे जय संविधात सभा का उद्घाटन हुआ तो लीग ने इप्तका वहिप्यार कया और कभी 
भी इसमे शामितर नहीं हु । 
स्वताप्रता की ओर--भारत वी रागतीतिक स्थिति अत्यन्त नाजुक हो रही थी। 
साम्प्रटायिक तताव या जमा बाताप्रण यहां यने चुका था उथमे निवटसा ब्रिटिश सरवार वे 
लिए बठिन था । ऐसी स्थिति मे फरवरी 947 मे ज्िरिश सरकार ने भारत से सत्ता छो”ने वी 
तिथि 5 अगस्त 947 घाधित कर दी। जाद्ट माउप्टप्रेटत को गधतर-जनरत वनाकर भारत 
भेजा गया और 3 हे यह काय सौपा गया कि व ज्रिंटिश सरकार के इराटे को अत्तिम रुप दें । 
माउष्टवेटन खोजना से पाकिस्तान को स्वीकारोक्ति--वाड़ माउण्टवेटस ने भारत मे आते 
ही अपनी याजना बनाई कौर उसपे जा तिम रूप से भारत विभाजन को स्वीकॉर वर तिया गया। 
अब वाग्रस के समतर भारत विभाजा स्वीकार करवे देगा वी राजनीतिक स्वत-जता प्राप्त करने के 
बनिरिक्त अय कोई प्रिकप नहा रह गया था। पजिटिता ससद ने भारतीय स्वत जता अधिनियम 
पारित बरन॑ मे थो् देरी तही लगायी | परतु मुस्तिम साम्प्रदायिक्तावाद का यही पर झत नहीं 
हआ | नौंग द्वारा 7946 मे प्रारम्भ वी गई प्रत्यध कायवाहो ने साम्पतामिय दगा को गेडबाया 
था जय माउण्टयरन याजना तथा स्वतातञता अधिनियम के जनुसार पजाय तथा बगाज मे सीमा 
आयोग ने काय प्रारम्भ क्या और जनसरयां का भारत-पाकिस्तान में आवागमत टुरू होने जगा 
तो प्राउिस्तान वाले क्षेत्रा सं गर मुस्लिम जनता को निकालने म जा अयाय-अत्याचार किये गय 
उहोन भानो मानवता को दानवता में परिणत कर टिया था । इसकी प्रतिक्रिया दूसरे क्षत्र मं होता 
भी कोई शस्वाभावित्त बात नही थी । इस प्रकार 4 अगस्त 947 को मुरिविम साम्प्रशायिकता 
वाद न एवं स्वतत्र राष्ट्र पाकिस्तान को जम दिया । 


बया विभाजम प्ननिवार्य था ? 

स्पष्ट है विभाजन व विए अग्रजा की फूट ढडावो और शासन करा की नीति उत्तरदादी 
थी | यह भी स्पष्ट है कि विभाजन के दिए मुह्तिम लोग तथा उसके काय” आजम 58 आल हा 
ठहराया जा सकता है! परतसु प्रटन है कि क्या विभाजन वा विए वाप्रस और उसरे पा दगं 
भी उत्तरदाया बताया जा सबता है ? पिछत टिता मे दस विषय पर अनक विशाता मेनू 
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डाला है। मौलाना आजाद ने इसके लिए मुख्य रूप से नेहरू जी को उत्तरदायी घोषित किया है। 
प्रत्येक लेखक इस हृष्टिकोण से सहमत होने मे असमर्थ है। यदि इस प्रकार किसी को उत्तरदायी 
ठहराना है नो काग्रेस के एक या दो नेताओं को उत्तरदायी ठहराने के स्थान पर समूची काग्रेस को 
उत्तरदायी ठहराना अधिक उचित होगा । वस्तुत साम्प्रदायिक समस्या के समाधान की दिल्ला मे 
काग्रेंस ने जो कदम उठाये, वे प्रभावहीव और गलत थे । उदाहरण के लिए, 96 मे जब लखनऊ 
समभौते के द्वारा कांग्रेस ने पृथक्‌ निर्वाचन के सिद्धान्त को स्वीकार किया, तो उसने एक भयकर 
भूल की थी। वस्तुत लखनऊ समभौते मे ही विभाजन के बीज अश्रवलोकित किये जा सकते थे । 
काग्रेस ने मुस्लिम सम्प्रदायवाद को सन्तुष्ट करने के लिए खिलाफत के साम्प्रदायिक प्रइव को 
राष्ट्रीय आन्दोलन मे स्थान देकर एक दूसरी भूल की । इस विषय मे श्रीप्रकाश जी का निम्त 
कथन बहुत सारयुक्त है 

हमारे वेताओ ने विभाजन क्यों स्वीकार किया ? यह तो स्पष्ट ही है कि महात्मा गाधी 
इसके घोर विरोधी थे । उनका स्पष्ट कहना था कि हम देश को एक बनाये रखना चाहते है । हमे 
शासनाधिकार से कोई प्रयोजन नहीं । परन्तु गाधी जी को अपने तिकटतम सहयोगियों को अपना 
विरोब करते देख अपनी हार माननी पडी--काग्रेस के नेता एक बार शासन के अधिकार प्राप्त 
करके उसे छोडने के लिए तैयार नही थे और वे उसकी कुछ भी कीमत देने को तैयार थे ! मेरा 
विचार हे कि अधिकार के मोह और देश की दुव्यवस्था के भय ने हमारे नेताओं के मन मे ऐसा 
प्रभाव किया कि उन्होंने विभाजन स्वीकार कर लिया । कौन भाव अ्रधिक तीव्र था यह मे नहीं 
कह सकता । यदि काग्रेस के नेता शासवाधिकार छोडकर विभाजन को अस्वीकार कर देते तो हो 
सकता है अग्रेज कुछ दिन और बने रहते । अधिक से अधिक वे मुस्लिम लीग को पूरे देश का 
राज्य सुपुर्द कर जाते । मुस्लिम लीग अकेले राज नही कर सकती थी । तब कोई ऐसा समभोता 
हो सकता था जिससे देश का विभाजन भी न होता और शासन भी सुव्यवस्थित हो जाता | पर 
अब यह सब कल्पनामाज्र है हे 

वहुत से लेखको का विश्वास है कि पाकिस्तान की रचना के लिए केवल मि० जिन्ना को 
उत्तरदायी समभा जाना चाहिए । यह सही है कि देश के विभाजन मे जिन्ना का बहुत बडा हाथ 
था, परन्तु इसके लिए उन्हे एकमात्र उत्तरदायी ठहराना अनुचित होगा। यथार्थ मे यदि देश की 
मुस्लिम जनता मे साम्प्रदायिकता की भावना न होती और उसमे इस्लामी राज्य की स्थापना के 


लिए उत्साह न पाया जाता तो मि० जिल्ना को अपने इस उद्देश्य में क्रभोी सफलता नही मिल 
सकती थी । 


अश्न 


। उन परिस्थितियों का वणन बीजिए जिनके अन्तगत भारत वा विभाजन हुआ । क्या विभाजन अनिवाय था ? 


सविधान समा ' सरच्षनना तथा उपागम 


(६0रपराएफ्राप्ा' &85क्‍8क्‍-0फ0ा,९ फाड़ 47079 4एशरए045एप) 
30 आफ 7 5: कक जहर पाक 
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। 2 सचिधान सभा की रचना 


भारत की आधनिक तासन सम्थाआ व॑ विकास वा क्रम ब्रिटिय तासन-न्काल मे शुरू हुला । 
858 स 935 तक' ब्रिटिश शामका का देख रख मे हमारे देश म ससदीय नमूने की सस्थाओं 
का प्रमिक विकास हुआ । राष्ट्रीय आदोवन की आँधी भी साथ-साथ चतती रही और ज्यों या 
दंग स्व॒रा य की डयाटी के नजदीक पहुचता गया स्वभावत देश में अपनी सविधान सभा की मांग 
जोर पक्डती गई । 936 मे काग्रस ने घोषणा वी भारतीय कवल एस साविधानिक ढाचे को 
मायता दे सकते हैं जिसका निर्माण वे स्वय कर ॥ पुन 939 मे काग्रस न कहा संविधान सभा 
ही एकमात्र वॉक्ताजजिक उपाय है जिसके हारा! एक देश वे संविधान का निशुचय हो सकता है । 
अन्ततोगत्वा कंबिनट मिशन याजना वे अनुसार जुलाइ 946 म सविधान सभा क॑ विए चुनाव 
कराय गय | 

385 की कुल सदस्यता मे स ब्रिटिश भारत के 292 सत्स्या के लिए तो चुनाव हुये पर 
भारतीय रियासता क॑ जिए 93 सीटा क लिए चुनाव नहां हुए। सविधान सभा वी 22 सीट 
वाग्रस प्रत्याशिया न जीता मुस्विध्त जीग को 73 साटा पर सफ्जता मिली हडॉप सीटें अय दलो 
के पास रही । सविधात सभा में काग्रस वी सबल स्थिति देखकर मुत्तिम लीग के नताझ्रो में निराया 
की लहर दौड़ गई । फतत उहाने संविधान सभा के बहिष्कार का निरचय किया त्तथा साथ ही 
मे उहाने यह भी माग की कि पाक्स्तान को सविधान बनाने के विए एक पृथक संविधान सभा 
की रचना की जाये । 

सविधान सभा क॑ चुनाव मे कांग्रस का प्रवल बहुमत प्राप्त हुआ था तथापि इस सत्य की 
उप नही की जा सकती थी कि उस एवं चक्तिशाली अल्पसख्यक वंग का समयन प्राप्त नहां 
था । स्पप्टत मुस्लिम वीग के सत्योग की अनुपस्यिति म सबविधान रचना का काम सुचारू रूप से 
नही चत सकता था । मुत्विम जीय इस तथ्य स भत्री भाँति अवयत थी । ब्रिटिश सरकार के 
रवये से मुस्लिम ीग को प्रात्माहन प्राप्त हुआ था । कांग्रस ने जीग को विधान सभा मे लान 
का प्रयातत भी क्या था परतु इसम उसे सफ्लता नहीं मिली। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 
सविधान सभा की बठकें मुघ्तिम लोग की अनुपस्थिति के बावजूद भी 9 दिसम्बर 946 से 
आरम्भ हो गई था और स्वत त्रता क पूव उसने अपना अध्यक्ष व वीभिन साम्ातियाँ चुन लो थी 
तपा उद्तेष्य प्रस्ताव पारित कर दिया था। यह अवन्य है कि 5 अगस्त 947 के पुव तक 
संविधान सभा का काम अत्यधिक मद गति से चला था। परातु स्वताजता व साथ सविधान 
सभा के मास से समस्त वठिनातयों का निराकरण हो गया और वह एक प्रतिनिधि सस्‍था के रूप 
मे काय कर सकती थी । 

सबविघान सभा के काय मे ]5 अगस्त के पूषव 2]] ससस्‍्थो ने भाग लिसा इनमे [55 
हिंदू थे 30 अनुसूचित जातिया क प्रतिनिधि थ 5 सिख थ 6 मारताय ईसार्ट थे 5 प्रतिनिधि 
पिछड़ी जातिया के थ 3 एग्लो णिडियत थ 3 पारसी थ तथा चार मुस्तमान। यह सी है कि 
बुल मुस्लिम सोरें 80 थी और उनमे से ववल 4 संविधान सभा से उपत्वित हूबे थे परत हस 


2 
आधार पर यह नही कहा जा सकता कि उसमे भाग लेने वाले केवल हिन्दू थे । 
स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ संविधान सभा का नवगठन किया गया, ऐसा करना इसलिये 
ग्रावदयक्र था क्योंकि देश का विभाजन हो चुका था और उसके साथ मे पजाब, वाल और 
आसाम के प्रास्तो के भी हिस्से किये जा चुके थे! नवगठित सविधान सभा मे 298 सदस्य थे । 
वाद में जब जम्मू-कइ्सीर का राज्य भारतीय स्ध मे सम्मिलित हआ तो उसके भी 4 सदस्यों को 
सविधान सभा मे शामिल कर लिया गया । हेदरावाद ने भारतीय सघ की सदस्यता बहुत बाद मे 
स्वीकार की थी, अत सविधान सभा मे उसका कोई भी सदस्य नहीं था। यहाँ यह उत्लेखतीय 
है कि जहाँ ब्रिटिश भारत के प्रान्तो में संविधान सभा के लिए अप्रत्यक्ष रूप से विधान-मण्डलो के 
के द्वारा निर्वाचन हुआ था, वहाँ देशी राज्यो के 40 प्रतिशत प्रतिनिधियों को वहाँ के नरेशो ने 
मनोनीत किया था । 
यहाँ संविधान सभा के सदस्यो का राजनीतिक एवं व्यावसायिक आधार पर विश्लेषण 
करना भी अप्रासगिक न होगा। जैसा कहा जा चुका है कि सभा के अधिकाश सदस्य काग्रेस 
टिकट पर निर्वाचित हुये थे। परन्तु काग्रेय को यथार्ये मे कोई राजनीतिक दल नही कहा जा 
सकता था । फलत उसमे सेंद्धान्तिक एकता का अभाव था । काग्रेस में जहा घोर रूढिवादी थे, 
वहाँ दूसरी तरफ उसमे ऐसे भी व्यक्ति ये जो सामाजिक परिवतंन के लिए उतावले थे । इस प्रकार 
उसमे एक छोर पर सरदार पटेल और के० एम० मुन्शी थे जिनके अनुसार यथास्थिति मे किसी 
भी प्रकार के मौलिक परिवरततेन की आवश्यकता नही थी, वहा दूसरे छोर पर उसमे प्रोफेसर के० 
टी० शाह और दामोदर स्वरूप सेठ भी थे जिन्हे समाजवादी व्यवस्था मे अपनी आस्था को छिपाने 
से अरुचि थी | यह सही है कि दोनों छोरो के बीच में ऐसे बहुत से सदस्य थे जिन्‍्होने सैद्धान्तिक 
विवाद मे कभी कोई निश्चित स्थिति ग्रहण नही की । वस्तुत काग्रेस मे ऐसे ही सदस्यों का वहुमत 
था । काग्रेस टिकट पर जो लोग चुने गये थे उनमे देश के लव्ब-प्रतिष्ठित विधिशझ्ास्त्री तथा बुद्धि- 
जीवी भी थे | प्रतिष्ठत बकीलो एवं विषिशास्त्रियों मे उल्लेखनीय नाम सर अल्लादी कृष्णस्वामी 
ऐयर का है, जिन्हे विश्व के सभी सविधानों का पूर्ण ज्ञान था और जो सदस्यो के लिए बहुत 
लाभप्रद सिद्ध हुआ और जिन्होने एक अध्यापकीय दृष्टिकोण अपनाते हुए यह सिखाया कि 
क्या अच्छा है और क्‍या बुरा । सदस्यों मे बक्शी टेकचन्द और पी० के० सेन जैसे अवकाश-प्राप्त 
न्‍्यायाबीश भी थे और सर एन्त० गोपालस्वामी आयगर तथा एच० वी० कामथ जैसे अवकाश- 
प्राप्त सविल सविस के सदस्य भी । संविधान सभा अध्यापन के व्यवसाय के प्रतिनिधित्व से भी 
अछूती नही बची थी, उसे डा० सर्वपल्ली रावाकृष्णनू, डा० एच० सी० मुखर्जी तथा प्रोफेसर 
के० टी० शाह जैसे स्थाति-प्राप्त अध्यापको का अपने कार्य मे सक्रिय सहयोग प्राप्त था। इस 
प्रकार यह स्पष्ट है कि सभा मे देश के बुद्धिजीवी वर्ग की विविधता को भली प्रकार प्रतिध्वनित थी । 
सविधान सभा की रचना के सम्बन्ध मे ध्यान मे रखने योग्य दूसरी वात यह है कि उसका 
गठन प्रान्तीय विवानमण्डलो के उन सदस्यो द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों ने किया था जो 935 
के संविधान के अनुसार पृथक्‌ निर्वाचन प्रणाली के अन्तर्गत चुने गये थे। ऐसी स्थिति में यह 
स्वाभाविक ही था कि सभा मे साम्प्रदायिक तत्वों का भी प्रतिनिधित्व होता । यह सही है कि 
पाकिस्तान की रचना के उपरान्त, इन तत्त्वों का प्रभाव सविधान सभा मे कम हुआ था, तथापि 
यह दावा नहीं किया जा सकता कि सभा उनके प्रभाव से पूर्ण रूप से मुक्त हो गई थी | वस्तुत 
उसमे सभी प्रकार के सम्प्रदायवादी उपस्थित थे, यद्यपि उतकी सख्या बहुत अविक नहीं थी । इस 
प्रकार उसके सदस्यों में मोहम्मद इस्माइल जैसे मुस्लिम सम्प्रदायवादी भी थे। सविवान सभा के 
अधिकाश सदस्यो का सम्बन्ध व्यावसायिक मध्यम वर्ग के साथ था और उसमे सबसे अधिक साया 
वकीलों को थी । इसके अतिरिक्त सदस्यो की नूदी में वडे जमीदारों तथा उद्योगपतियों के नाम भी 
दल जा सकते था 
उपर्यक्त विवेचना से न्‍्पप्ट ह कि सभा में किसानों और श्रमिक वर्ज के प्रतिनिधियों को 
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छाइवर अभय सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रतान विधवा गया था। कुछ समय क॑ विए उम्तम 
अविभाणित वगाल स सांमताथ जाहिड्ो वा रप्र मं वम्युनिस्त पार्री को भी एक प्रतिनिधि प्राप्त 
था परतु विभाजन व॑ उपरात जब परिचली यगाव में दोयारा चुनाव हुए तो ताहिही अपने को 
दायारा चुतवान मे चसफ्त रह! सविधान सभा मे काग्रस का वागवादा था पर इस बात की 
अभियक्ति सभा के विवादा म जनंव वार अवलोकित की जा सकती थी। वाप्रम का दावा था 
कि वह समूच देगा या प्रतिनिधित्व करती है । 


सिधान के निमाण का प्रभावित करने वाल हृप्टिकाण 


सविघान की रचता दश व विभाजन तथा साम्प्ररायिर दगा की प्रुष्ठभूमि मे हट थी। 
संविधान सभा की पहली बठक 9 दिसम्वर 3946 को बुतायी गयी। साम्प्रशायिक्त आधार 
पर लेख का विभाजन सन्नविवत था। काग्रस के नता विभाजन हो रोकन मे जगे थ।॥ अत 
व काई एसा काम नहों करना चाहते थ जिसस मुस्विम लीग के साथ समभौते वी सम्भावनायें 
विनप्ट हो जायें | व्सविए 5 अगस्त 947 के पृव संविधान सभा मे जा मसोरटे प्रस्तुत किये 
गय उनम वयक्तिक स्वतातता वी ऊपर बत लिया गया था। कितु जब पाकिस्तान की रचना हो 
गई तो भारत के दिए एव नया ताज जौर एक नया खतरा उतने हा गया। संविपरानक्रा । व 
हणष्णिकोण का इस वस्तु स्थिति ने एक बा सीमा सवा प्रभावित कया था। आादगावाद न 
यवायवाट को जम द लिया टदसतिए सरकार की निरवुशता सव्यक्ति की रक्षा करन क॑ स्थान 
पर उनको चिता अय यह होने लगा कि खत्तरताक यप्ियां तथा समाज विराधी तत्वा स राप्य 
की र॒त्वा क्सि प्रकार की जाय । वयक्तित स्वतज्ता तथा प्रातीय स्वायत्तता व॑ आदत पीछ 
घबन तलिय गये तथा पीछे के दरवाज से एकता को स्थापित करने वे प्रयत्नो का स्थान वेद्र को 
शक्तिशाली बनाने 4 प्रयासा ते वे जिया। पत्तिया के अधिकार से राय के जधियार अधिक 
महवपूण माने जाने चाहिए। वास्तव में सतिथान सभा को विवाटां में उपयक्त हष्टिकोण सभी 
स्थता पर दखा जा सकता है| 
सविधानकारा के हष्टिकाण का प्रभावित करन वाजा टसदा कारक वह अनुभव था जिस 
उलने ब्रिटिण काल में औपनियतिक शासन व॑ विर्द्ध सघप वे दौरान प्राप्त किया था। जौप 
मिवेशिव' सत्ता ने भारतीयों क॑ कृपर अनेव आयोग्यतायें जादी थी । अत यह स्वाभाविक ही था 
कि नये सविधान की रचना करत समय टस वात को ध्यान मे रखा जाता ति भविष्य मे उन 
अयाग्यताओ वा निरावरण हा सव॑ । 
भारत क॑ सामाजिक जीवन मे व्याप्त कुरीतिया ने भी संविधान निर्माताणा के दृष्टिकोण 
या प्रभावित किया था | इन धुरीतिया के परिणामस्वरूप दश वी जनता वा एक प्रधान अग अदूत 
माना जाता था। स्वाधोन भारत वे लिए ग्रह स्थित्ति अवाछनीय थी। इसजिए यह अतिवाय था कि 
सविधान मे दे वे सामांजिक जीवन मे स्स क्लब वां था डातने का भ्रयास किया जाता । 
मारत वा राष्ट्रीय आलोजन घम निरपेव आदातन था | काप्रस म हिंदू मौर मुसतमान 
सभा थे | इसलिए काग्रस व नतृत्व मे निमित हात वात सविधान से घमनिरपेलता की अपना 
का जा सदतों था | सविधान व #स पहतू्‌ का सम्बध संविधान निमाताओं वे बवत धमनिर्पक्ष 
हृष्टिवाण के साथ ही नहां था उसका सम्बंध वस्त स्थिति व साथ भी था। टर में अनक धामिद 
भाषायी तथा जातांय प्रायसच्यत् प्राय लाते थे और उनके साझ्कृतिक ग्रधितारा व स्व शरण की 
आवन्‍्यवता थी | वस्तुत वेब्िनट मिशन योजना की स्वीकार करके राष्टोय आल्ॉलन वे नताजा 
न ब्विटिय सरवार का एपा करने वा आश्वासन भी व्थि था | 
जा वहा जा चुका है हि सविधान स्रभा के अधिवान सत्स्‍्यां का सम्बाध व्यावसायिव 
मध्यम व के साथ था। इत सलांगा का मोयसितर विवास ब्विटन को उतहारबा | परम्प आस 
अनुप्राणित था । फ्लत भारताय सविधान वा मु्य दाचनिक धारा उहारखाटी ) थी। 


सविधान के प्राविधानो मे सन्निहित हृष्टिकोण 


उपर्यक्त पृष्ठभूमि मे सविधान के मुख्य प्राविधानों मे सन्निहित हष्टिकोणो की विवेचना 
की जा सकती है । 


। प्रस्तावना 


सविधान सभा ने सविधान मे अग्नलिखित प्रस्तावना निहित की-- 

“हम भारत के लोग भारत को एक सस्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न-लोकतान्त्रिक गणराज्य बनाने 
के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आथिक और राजनीतिक न्याय, विचार 
अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त 
करने के लिए तथा उन सब मे व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करते वाली 
बन्धुता में वृद्धि करने के लिए हढ सकल्प होकर अपनी इस सविधान सभा में आ्राज दिनाक 
26 नवम्बर 949 ईसवी (समिति मार्गशीप॑ शुक्ला सप्तमी, सम्वबत्‌ दो हजार छ विक्रमी) को 
एतद्‌ हवारा इस सविधान को अगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते है ।' 

प्रस्तावना में अभिव्यक्त विचारो को सविधान सभा ने अपने पहले अधिवेशन मे ही नेहरू 
जी द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को पारित करके स्वीकार कर लिया था। प्रस्तावना के आरम्भिक 
शब्दों मे यह भाव निहित है कि अन्तिम सत्ता जनता में निवास करती है और जनता की इच्छा 
से ही संविधान का उद्भव हुआ है। इस सम्बन्ध मे संविधान सभा में यह मत व्यक्त किया गया 
कि सभा की रचना सीमित मताधिकार पर आधारित प्रान्तीय विधानमण्डलो के द्वारा अप्रत्यक्ष 
रूप से हुई है, अत, उसे भारतीय जनता की इच्छा का प्रतिविम्ब नही कहा जा सकता । इस तके 
के आधार पर यह विचार भी व्यक्त किया गया कि वयस्क्र मताधिकार के आधार पर नवीन 
संविधान सभा का निर्माण किया जाना चाहिए। परल्तु जैसा स्वाभाविक था इस विचार को 
सविधान सभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त नही हो सका । 

प्रस्तावना मे एक सशोधन के द्वारा यह सुझाव रखा गया था कि उसमे भारत को 
प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतान्त्रिक समाजवादी ग्रणराज्य' बनाने की व्यवस्था होनी चाहिए । परन्तु 
इस सशोधन को सविधान सभा ने स्वीकार नहीं किया । इसके विरोध में डा० अम्वेदकर का 
यह तक था कि हमे आने वाली पीढियो को किसी एक प्रकार की अर्थव्यवस्था के साथ नही 
बाँध देना चाहिए । हमे यह काम बाद मे चुनकर आने वाली ससदो के लिए छोड देना चाहिए । 

प्रस्तावता मे 'ईइवर' शब्द की अनुपस्थिति भी चर्चा का विषय बनी । एच० बी० कामथ 
ने यह सशोधन प्रस्तुत किया कि प्रस्तावना के आरम्भ में 'ईश्वर के नाम पर' शब्द जोड़ें जाये । 

परन्तु सभा ने इस सुझाव से असहमति प्रकट की, उसने हृदय नाथ कुंजरू के इस मत को स्वीकार 
किया कि यह सशोधन प्रस्तावता की मूल भावना के प्रतिकूल है क्योकि वह प्रत्येक व्यक्ति की 
विचार-अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और पूजा की स्वतन्त्रता स्वीकार करती है । 


2 मूल अधिकार 


परतन्त्रता की स्थिति से मध्यम वर्ग ने निरकुश शासको के हाथो जो अन्याय 
सहे थे उनमे मुख्य थे निरकुश कर-प्रणाली, निरकुश गिरफ्तारी, भाषण और विचार- 
अभिव्य क्ति के ऊपर निरकुश नियन्त्रण तथा घामिक स्वतन्त्रता का हनन । यही नहीं, उस काल 
मे समाज का समगठन पद-सोपान पर आधारित था, जिसमे सबसे ऊँचा स्थान सामन्तों को प्राप्त 
था, फलत इस सामाजिक सगठन में उदीयमान मध्यम वर्ग समानता के मधिकार से वचित था । 
सलेप में ये अन्याय थे जिनका उपचार होना था । इनमे से प्रत्येक उपचार को मूल अधिकार की 
सज्ञा प्रदान की गई। राजाओ द्वारा थोपे गये निरकुण| करो का उपचार करने के लिए सम्पत्ति 


5 
वी अधिकार का प्रतिपादन क्या गया निरकुन् गिरफ्तारी को सम्भावनाआ का निराकरण करने 
के निए स्वतञता क॑ अधिकार की माँग वी गई तथा सामती व्यवस्था मे सन्रिह्तित असमानता 
से उत्पन्न जायाया वा उपचार समानता वे अधिवार म खाजा गया । 

भारत म भी पश्चिम वी भाति अधिवारा को अयाय दे उपचार के रूप मे स्वीकार 
किया गया । न अयाया का मुख्यल दो भागा में वाटा जा सकता है। पहले प्रकार वे प्रयाय 
वे थे जिह भारतवामियों के ऊपर ब्रिटितो शासन न॑ थोषा था और जिनका थोडा था बहुत 
जनुभव विधान सभा के अधिकार सतस्‍्या को था | दूसरे प्रकार वे श्रयाय वे थे जिनकी जनें स्वयं 
भारत के सामाजिक जीवन मे सल्रिहित थी। स्पष्टत स्वस्थ समाज के निर्माण + लिए यह 
परमावद्यवा था कि “न जयायां का निराकरण होता । 
मूव अधिकारा व॑ सम्बंध मे संविधान निर्माताओं को जिस समस्या का सबसे पहुदे सामना 
करना पडा बह समस्या यह थी कि किन अधिकादा को मूत्र अधिकार माना जाये । झ्राधुनिक 
जोककल्याणवारी राय की पृष्ठभूमि म काम और रिक्षा के अधिकार जीवन स्वतज्ता तथा 
सम्पत्ति के अधिकारा की अपता कम महत्वपूण नहा हैं। यथाथ म आज इन अधिकारा का 
महत्त्व उदारवादी दान म प्रतिप्दित अधिकारों की अ्रपेक्षा कहा भ्रधिक है क्यादि व्नक्ी 
अनुपस्थिति म आद्ध जीवन की वल्पना भी नहां की जा सकती । परतु सविधान निर्माताओं ने 
टन अधिकारा को बादन्योग्य (४70४0) मूत झ्धिकारा की सूची मे नहा रखा । उहान उह 
अवाद-योग्य (8॥07॥ प॥09#6) नीति निर्गाव तत्त्वा म॑ स्थात दिया। इस प्रफार के अधिकार 
जिह मायता प्रदान वरव श्रमित्र वग तथा समाज के झय दुवत वर्गों के जीवन म॑ मौलिक 
परिवतन लाये जा सकते थे उह अवाद-याग्य बना तिया गया। क्तु मध्यम चग क॑ हिंता पर 
आधारित अधिकारा को मूत अधिकारा की सम्मानित थरणी मे प्रतिष्ठित कर दिया गया जिनके 
उत्नघन वी स्थिति मे 'यायालयां द्वारा दण्ट की व्यवस्था थी । 
उत्वखनीय है कि इस दृष्टिकोण को सविधान सभा म॑ चुनौती दो गयी। यथाथ 
मे इस हृष्टिकोण की आजोचना सदन म पाये जान वाजे सभी राजनीतिक मता को मातन 
वालो न की था जिनके एक छोर पर उदारवादी सदम्य हट्य नाथ कुजरू थे गौर दूसर छोर पर 
सदन वे एवमात्र बम्युनिस्ट सदस्य सोमनाथ जाहिडी थ | कुजर का कहना था किवात-योग्य तथा 
अवाद-योग्य अविकारा वे बीच म विभाजन रेखा खांचना मुश्कित है । प्रमोथ रंजन ठाकुर का 
वहना था कि मूत अधिकारा की सूचि मे आाधिक अधिकारा को स्थान जवःय दिया जाना चाहिए । 
नजाहिडी ने बुजरू वे! दृष्टिकोण स सहमति व्यक्त वी । जपन तक की “याख्या करते हुए उहान 
कहा उदाहरण वा जिये जब हम यह व्यवस्था करत हैं कि जोगा क॑ पास काम का अधिकार होना 
चाहिए याती देश से बेराजगारी का छमृवन होना चाहिए ता व” एक सामाजिक अधिकार है। 
यदि आप उसे मूत अधिवारा के अतगत वामित्र कर देते हैं तो वह स्वाभाविक रूप से बाद-यांग्य 
बन जाता है। इसी प्रवार भूमि का प्ररन जिया जा सकता है। यति हम यह कहना चाहत हैं कि 
भूमि पर जनता का स्वाभित्व है और कसी का नही तो बह निस्सललहु एक सामाजिक और मूल 
अधिवार हांगा परन्तु यदि हस अधिकार की वार्याविति अपेक्षित है ता यह एक बाल्ययाग्य 
अधिकार भी होगा। जत वाद-योग्य तथा सामाजिक एवं आर्थिक अथिकारा वे बीच विभेट 
निरकुततापूण है। आर के पस्रिघवा न यह मत व्यक्त क्या विमूवद अधिकारा वी सूची 
उद्टेज्षय प्रस्ताव क॑ साथ तथा उस पर किये गये नहुरू जो के भाषण के साथ मल्न नहीं खाती | 
इस प्रस्ताव मे यह वहा गया था कि भारत के प्रत्यक नागरित को सामाजिक आध्थिक् और 
राजनोतिव याय उपलघध होगा । प्रस्ताव को प्रस्तुत बरत समय नहर जी न वहा था कि व 
समाजवाद म विश्वास करते हैं और उह विश्वास है वि भारत समाजवाटी राय व सविधान को 
निर्मित बरसे की दिशा मं आग बढ़गा। सिधवा न दस बात वे लिए ट ख व्यक्त किया कि इन 
आदण्णों वो मूल अधिवारा वी सूची मे स्थान नहीं दिया गया है। उाहनि बहा नि पगवाटन्याग्य 
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अधिकार केवल सविधान के प्रृष्ठों को सजाने तथा केवल थोडा सा सन्‍्तोष प्रदान करने के लिए 
है, परन्तु में चाहता हूँ कि उन्हे सविवाच का अभिन्न अग बनाया जाय ताकि प्रत्येक नागरिक 
गव पूर्वक यह कह सके कि “अब समानता एवं सम्पत्ति के उपभोग करने का मेरा समय आ गया हैं 
ताकि मैं हमेशा के लिए दरिद्र न रह सकूँ। मूल अधिकारो के मसौदे मे आथिक अधिकारों की 
अनुपस्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विशम्भर दयाल त्रिपाठी ने कहा था कि मताधिकार 
को छोडकर सविधान के अच्तर्गंत गरीब आदमी को कोई दूसरा अधिकार उपलब्ध नही हुवा है ।' 
सामान्य विवेचत के समय मूल अधिकारों के मसौदे मे कुछ कमियो की ओर भी इश्चारा 
किया गया । इस सम्बन्ध मे जो पहली वात कही गयी वह यह थी कि अस्पृश्यता के निवारण के 
लिए जो प्राविधान किये गये है, उनमे सबसे वडी कमी यह है कि उसमे जातिव्यवस्था के सम्बन्ध 
में कुछ भी नही कहा गया है । समस्या के इस पहलू को प्रस्तुत करते हुए प्रमोथ रजन ठाकुर ने कहा 
कि 'मेरी समझ मे नही आता कि आप जातिजव्यवस्था का उन्मूलन किये बिना अस्पृश्यता का 
उन्मूलन कैसे कर सकते है ? छुआछुत जाति-व्यवस्था की बीमारी का केवल लक्षण है। इस 
दृष्टिकोण का समर्थन डा० एस० सी० बनर्जी तथा धीरेन्द्रनाव दत्त ने श्री किया था । 
आलोचको ने अधिकारों के मसौदे मे उल्लिखित सीमाओं के औचित्य को थी चुनौती दी । 
हृदय नाथ कुजरू ने कहा कि इन सीमाओं के कारण अधिकार व्यवहार मे वाद-योग्य भी नहीं 
रहेंगे! मसौदे के इन प्राविधानो की शिक्रायत करते हुए सोमनाथ लाहिडी ने कहा--पप्रत्येक 
अधिकार के साथ कुछ प्रतिबन्ध जुड़े हुए है, जिससे अधिक्रार का पूर्ण रूप से हनन हो जाता है, क्योंकि 
सभी जगह यह कहा गया है कि गम्भीर सकट के समय इन अ्रधिकारो को ले लिया जायेगा । सूल 
अधिकारों के अन्तर्गत निवारक नजरबन्दी की व्यवस्थाये भी आलोचको की हृष्टि से अछूती नहीं 
वची । वास्तव में यह आश्चर्य की वात थी कि जिन लोगो ने औपनिवेशिक शासन मे निवारक 
नजरबन्दी के कटु अनुभव प्राप्त किये थे, उन्ही लोगो ने सविधान में उन प्राविधानों को स्थान 
दिया जिनसे वैयक्तिक स्वाधीनता का सरक्षण नही हो सकता था । यह वात निस्‍्सन्देह सही है कि 
सवियान की रचना के समय देश ऐसी असावारण परिस्थिततियो के बीच मे से होकर गुजर रहा 
था जिनसे राज्य के अस्तित्व के लिए ही खतरा पंदा हो गया था । वन परिस्थितियो का प्रभावपूर्ण 
तरीके से मुकाबला करने के लिए यह आवश्यक था कि राज्य के पास असावारण शक्ति हो । 
परन्तु इस उद्देदय की प्राप्ति तो साधारण कानून के द्वारा भी हो सकती थी, इसलिए इस सम्बन्ध 
में बहुत से सदस्यों का यह मत था कि सविधान में इस प्रकार के प्राविधान नितान्त अनावश्यक 
है । इन सदस्यो मे सबसे अधिक मुखर सोमनाथ लाहिडी थे, जिन्होने यह घोषणा की कि 'इन मूल 
अधिकारों की रचना पुलिस कास्टबिल के दृष्टिकोण से की गई है, स्वतन्त्र एवं सघर्परत राष्ट्र 
के ह्टिकोण से नही ।' 
सविधान सभा मे जिस घारा ने वहुत लम्बे विवाद को जन्म दिया, उसका सम्बन्ध 
वेयक्तिक स्वतस्त्रता के अधिकार के साथ है । सदन के विधिवेत्ता सदस्यो ने इस सन्दर्भ मे राज्य 
के मुस्य अभिकरणो--कार्यपा लिका, व्यवस्थापिका तथा न्‍्यायपालिका--की भूमिका की विवेचना 
की । यथार्थ मे व्यक्ति की स्वतन्त्रता के लिए खतरा कार्यपालिका की ओर से उत्पन्न होता है, 
ऐसा उस समय विज्वेप रूप से होता है जबकि उसके पास सार्वजनिक व्यवस्था की सुरक्षा के लिए 
केवन सन्देह के आधार पर किसी व्यक्ति को नजरवन्द करने का अधिकार हो | सकटकाल में इस 
प्रकार की शक्ति का औचित्य समभग जा सकता हे, परन्त इस सत्य से इनकार नही किया जा 
सकता कि यदि कार्यपालिका इस शक्ति का प्रयोग साधारण स्थिति मे भी करे तो यह उसके हाथ 
में एक खतरनाक हपियार ह्‌। इस पृष्ठभूमि में यह प्रश्त प्रस्तुत हुआ कि व्यक्तिगत स्वतस्त्रता की 
रक्षा का उत्तरदायित्व किसे सौपा जाना चाहिये---विवानमण्डल को या न्यायपालिका को । इस 
प्रकार, अस्तिम विश्वेषण मे, विवाद मे व्यवस्थापिका वनाम न्यायपालिका का रूप घारण कर लिया । 
यहाँ यह वाल ध्यान से रवना जावश्मक है कि सविधान के तीसरे अध्याय की रचना एक 
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निश्चित एनिद्ासिक पृष्ठभूमि मे हुई था। स्वतात्रता के पूव सभा न [5वा धारा म विस खाल मे 
2[वी धारा के रूप मे स्थान टिया गया अमरीकी सविधान वी कानून की प्रक्रिया शंटावता 
का प्रभाग क्या गया था ॥ उस समय पह विश्वास किया जाता था कि हैुस सम्बंध मे सारतीय 
बानून अमरीकी ढाँच के अनुस्प हांगा। परतु पाविस्तान की रचना के उपरात जब देश मे 
विशात्र पमाने पर साम्प्रदायिक दग आरम्भ हा गये ता समस्या वी ऊपर पुनविचार आवश्यक हा 
गया | उस समय यह महसूस किया गया कि अधिकारा का उनकी प्रारम्मिक परवितता के वातावरण 
भे॑ अस्तित्त सम्भव नदों हा सकता फलत वयक्तिक स्वताजता के अधिकार वा उ्त स्प मे 
स्वीवार नहीं जिया गया तिस रूप मे उस अमरीकी संविधान मे मायता प्रटान की गर्ल था । 
नस पृष्टभूमि मे जा समस्या प्रस्तुत हू बह यह थी कि सामाजिश नियात्रण तथा व्यक्तिगत 
स्वतात्ता क॑ थीच किसको अधिक भमहत्त्वपूण माना जाये। वस्तुत जाय्लाज को साथकता दल 
दाना के थीच सामजस्य स्थापित करने मे है। परतु विभाजन से उस्तन्न एल द घटनाओं के 
वातावरण मे वयत्तित्र स्वत-त्रता व॑ आदेश को वाछित महत्त्व प्रदाव नहीं विया गया | एसा *स 
जिए हुआ कयाहि सभा के अधिकाँट सदस्य व्यक्तिगत स्वाघीनता की अपेक्षा सामाजिक नियानण 
का स्थादित करने के लिए अविता चिंतित थे । त्स प्रकार कानूत की प्रक्रिता (09४ ए70085$ 
णी 99७) हालावली वा स्थान पर जावाती संविधान वी 2!वी धारा म प्रयुक्त कानून द्वारा 
स्थापित प्रत्रिया वा छाडवर (९९०८७६ 0. ३0९०णपंत्र]08 जात (96 ए70०8(थ7४ ९५६४०|४॥८0 
98% 89) चतलावता वा प्रयाग कसा गया। हस प्रल्‍"र याग्रालया वा एक जायायपूण कानून 
वा मामन मे हस्तक्षा वरने के अधिक्रार स वंचित दर लिया गया । दस प्राविधान के समथन मं 
तकः प्रस्तुत करत हुए [3व्री घारा (9वी धारा) पर हुए विव्राट यो समय व॑ हनुमतया न 
कहा था-- यायावया की प्रह्वति एप्ती नहां है कि वे विधायी कार्यो का निष्वाटन कर सके वे 
बंदत उनकी व्याज्या कर सतत हैं । अत आने वाद सभ्य मे जिम प्रचार की परिस्यितिया कायम 
हां पायें उसी के अनुसार कानून भी जपन जाप बतलन जायें हंस सम्भव बनाने के लिए यह 
जावश्यक है कि मूव अधिकारा को मर्यालित करन की दक्ति “यवस्थापिका को सीपी जाय। परतु 
नस हप्ट्यौण वा विरोध लगभग जाठ वक्ताआं ने क्या जिनमे डाक्टिग कमेटी के सदस्य के एस 
मुहा भी चामित थे । घुरी ने कटा विः सम्भवत प्राजक्‍त चत रही सक्टकादीन जवस्था वे 
कारण हम यह भूल गये हैं कि यति हम यक्तियत स्वतञता को दूठ नद्गा दते तथा उस यायाववा 
की सुरुता पटाने नहा करत ता हम उस परम्परा का जम टेंग जा दग सम रही बची वयत्तिर 
स्वदात्तता थो नप्ट दर दंगी । तुस हब्टिकाण का समयत जह एच जारी ने भी किया। उनका 

बहना था-- हम यह अनुभव बरें हि हम अपन यहाँ ससतीय सरत्षार की “प्रवस्धा करा जा 

रह हैं याना एसी सरकार की ज्ाँ विधानमण्ट्ज को कायपराजिका नि्ाश्रत करती ह। हमारे 
यहाँ अध्यातेगा की भा व्यवस्था है. जिसका अथ हैं कि आठ या दम ब्यक्तिया को एक सप्रिति 
विसा बात को तय करंगो उम्त अध्यातट वे रूप मे नाग कर टगीो और व्यवस्थापिवा उस अपनी 
स्वीकृति प्रटान वर दगी आया उसका जय हागा वायपातिका मे अ्रविश्यास था प्रस्ताव । 
इस विए अल्तिम विःदेषण मे व्यवेस्थायिया का अथ है कबिनट या वायपाविक्य । ब्सकन्षिए प्रत्न है 
वि क्‍या आप वायपरालिता को इस प्रकार को शक्तियाँ प्रतान वरन दा तयार हैं लो व्यक्ति बे 
“यक्तिगत स्वतत्रता के बुनियाटी अधिकारा का हतन कर सतती हैं या आप कायपातिका पर कुछ 
नियत्रण गगाना चाहत हैं । 
परन्तु इन त्बों को स्विधान सभा ने स्वीवार नहा विया। यहि व्स प्राविधान पर हुई 
बहस वा ध्यानपूवक प्रध्ययल विया जाय ता हम यट अनमभव करेंगे कि स्दिधान निर्माताआ ने 
हप्त निणय को दो कारणां से स्वीवार विया था। प्रथम वे वाजून की प्रदिया चाटॉवेती व साथ 

जुड़ी हुए अापप्तता या भारताय संविधान मे स्थान नहा दना चाहत थ । दूसर वे नहा चाहत थ 

कि यायपातिता विधानमण्डद का त्तीमरा सन बन जाम । 


सविधान सभा में 22वी धारा ने भी अत्यधिक गरम वहस को जन्म दिया । यहाँ यह 
उल्लेखनीय हैँ कि सविधान के मसौदे मे इस प्रकार की कोई घारा नही थी । वस्तुत उसे सभा के 
अन्तिम दिनों मे प्रस्तुत किया गया था। डा० अम्बेदकर ने उसका ओऔचित्य प्रमाणित करते हुए 
यह कहा था कि इस व्यवस्था के माध्यम से 'कानून की पद्धति' शब्दावली के समस्त लाभ जन- 
साधारण को उपलब्ध हो सकेंगे । 

इस प्राविधान मे निम्त व्यवस्थाये की गई यी--- 

() गिरफ्तार किये हुए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारण बताये जायेगे । 

(2) उन्हे न्यायालय में अपने बचाव के लिए अपनी इच्छा का वकील रखने का अधिकार 
होगा । 

(3) गिरफ्तार किये गये अथवा नजरवच्द किये जाने वाले व्यक्ति को 24 घण्टे के भीतर 
किसी मजिस्ट्रेट के सन्मुख प्रस्तुत किया जायेगा और यदि उसकी हिरासत की अवधि को बढाया 
जायेगा तो ऐसा मजिस्ट्रेट की अनुमति से ही किया जायेगा । 

परन्तु इन अधिकारों के दो अपवाद थे | प्रथम, ये अधिकार उन व्यक्तियों को उपलब्ध नही 
हो सकेगे जिनका सम्बन्ध किसी शत्रु राष्ट्र के साथ है। दूसरे, ये अधिकार उन व्यक्तियों को भी 
नही दिये जायेगे जिन्हे तिवारक वजरबन्दी कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया है । 

जहाँ तक पहले अ्पवाद का प्रश्न था, उसका सविधात सभा में कोई विरोध नही हुआ, 
क्योकि वह एक उचित सिद्धान्त पर आधारित था। परन्तु दूसरे अ्रपवाद के विरोध मे पर्याप्त 
मात्रा में गरमा-गरमी हुई उदाहरण के लिए महावीर त्यागी ने इस अवसर पर भाषण करते 
हुए यह कहा था कि यह घारा 'मूल अधिकारों का निषेध! है और उन्होने यह इच्छा व्यक्त 
की थी 'काश कि डा० अम्बेदकर तथा ड्राफ्टिग कमेटी के सदस्यो को जेल मे नजरबन्दी का अनुभव 
होता ।' अवकाश-प्राप्त न्यायाधीश वरशी टेकचन्द ने अपने शक्तिशाली भाषण में इस प्राविधान 
की कटु आलोचना की । उन्होने पूछा कि क्या ससार मे कोई ऐसा लिखित सविधान है जिसमे 
साधारण स्थिति मे बिना मुकदमा चलाये लोगो की नजरबन्दी की व्यवस्था की गई हो ! 

इस पअकार यह स्पष्ट है कि सविवान मे इस व्यवस्था को इस समझ के आधार पर 
उचित ठहराया गया था कि देश मे सकटकालीन अवस्था हमेशा कायम रहेगी तथा सविधान 
विवेकपूर्ण एवं कानून मानने वाले लोगो के लिए नही है, अपितु उन असामान्य विगडे हुए लोगो 
के लिए है जो समाज मे अव्यवस्था फैलाने के लिए हमेशा तत्पर रहते है | 

यद्यपि सविधान सभा मे समानता के अधिकार से सम्बद्ध प्राविधानों का कोई विरोध 
नही हुआ, तथापि लोक सेवाओ में पिछड़े हुए वर्गों को दी जाने वाली रियायतों ने कुछ विवाद 

की अवश्य जन्म दिया | इस सम्बन्ध मे यह तक प्रस्तुत किया गया कि नियुक्तियों में स्थान सुरक्षित 
रखने का अर्थ है पिछडेपन तथा अयोग्यता को प्रोत्ताहत देना । इसके समर्थन मे केवल एक ही 
वात कही जा सकती है और वह यह है कि यह व्यवस्था उदार है, परन्तु इस उदारता के 
फलस्वरूप उन लोगो का पतन होगा जिनके प्रति इसे व्यवहार मे लाया जाएगा ।' परन्तु सदन नें 
इस हृष्टिकोण को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि अधिकाश सर्दस्यो की यह मान्यता थी कि पिछड़े 
हुए वर्गों को इस योग्य बनाने के लिए कि वे अपने पिछड़ेपन को दूर कर सके, यह आवश्यक है 
कि उनके साथ विश्येप प्रकार का व्यवहार किया जाए । 

धामिक अधिफारो से सम्बद्ध प्राविधानों के कारण भी सविधान सभा में योडा सा विवाद 
उत्पन्न हुआ। वहस उन घाराजो को लेकर हुई जिनके अनुसार घामिक स्वतन्त्रता के नाम पर 
पल लगवा न्यास के अधीन धामिक नामो पर शिक्षा सस्वाओ को स्थापित करने तथा उनके 
धामिक थिक्षा की व्यवस्था करने की बात कही गई थी। आलोचको का कहना था कि घधम्म- 


निरपेक्ष राज्य में धर्म के जाधार पर जल्पनरपको को मान्यता नहीं दी जानी चाहिए, यदि ऐसा 
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किया गया तो उप्तके परिणामस्वरूप धम निरपेक्षता का आधार ही नष्ट हो जाएगा । यही नहीं 
धम के आधार पर दिक्षा सस्थाआ की स्थापना स्‌ राष्ट्रीय एकता का भाग ही अवरुद्ध नहा होगा 
जो भारत जैसे विभिन्न मतावलम्बी द्रेश मं पर॒मावस्यक है अपितु उससे साम्प्रदोयिकक्‍ता तथा 
सवांण राष्ट्रविरोधी हष्टिकोण को बटावा मित्रगा जसा कि गब्रव तक होता आया हैं और जिसके 
घातक परिणामा से हम अवगत 7ै। वस्तुत इस आटाय का एवं सच्योधन प्रोपेसर के टी चाह 
न 6 दिसम्बर 948 का प्रस्तुत भी क्यिाथा। परतु डा अम्वेदशर न व्स सवोधन को 
भस्वीकार कर दिया ! 
जिम अधिकार को निर्मित करन मे संविधान सभा को सवस अधिक कठिनाई हुई उसका 
सम्धाध 3[वीं घारा मे निहित सम्पत्ति के अधिकार सं था। इस धारा का प्रस्तुतीकरण स्वय 
नहर जी ने विया था। अपने भाषण म नहरू जी ने कहा कि सस प्रइन क॑ प्रति दा हृष्टिकोण है । 
एक हृष्टिफोण का सम्यध य्ति के अधिकार केसाथ है जबकि दूसरा हृष्ट्कोण उस सम्पत्ति मे 
समाज की रुचि का ध्यान मे रसफर चतता 7 । नहुरू जी ने दावा क्या कि उनका प्रस्ताव धन दानो 
म सामजस्प स्थापित बरता है । उहाने कहा कि जहा तक सविधान का प्रशइन है सम्पत्ति पर वल 
पृथक अधिकार वरने का कोर्ट प्रतन नटी है। परातु जत्र जनता व चुने हुए प्रतिनिधि रायय की प्रगति 
व सुरभा के विए किसी वस्तु का आव<यक समभत हैं तो यक्ति उनके रास्ते म कोई बाधा तही डाल 
सकता । पर तु सम्पत्ति पर अधिकार करते समय विधान मण्डवा क लिए यह आवश्यक है किक उचित 
एवं यायपूण सुआवजे वी ययवस्था वर । परतु ध्यान म॑ रचने की बात यह है कि 'याय का सिद्धांत 
बेवन प्यक्ति पर जागू नहीं होता समाज पर भी जागू हाता है। निम्सातहू समाज अन्तनांगत्वा 
पक्ति के अधिकारा का उल्तघन कर सकता है परातु कोर्ट भा रा-्य “्यक्ति के अधिकारों का उस 
समय तवः चोट नहा पहुँचायगा जब तक ऐसा करना बह्त अधिक आवश्यक न हो। तब प्रश्न * 
वि उनके बीच स'पुतन कप्त स्थापित किया जाय ॥ उाहान क्‍या कि संतुलन वानूनी तरीक से 
स्वापित किया जा सकता है परतु आऑतिम विश्नेषण मे सतुतन स्थापित करन बावी सत्ता का 
निवास प्रभुत्वपृूण विधान मण्टत मे ही हाना चाहिए । 
नेहरू जी न कहा कि सस्तट को यह अधिकार हागा कि वह सुआवंजे का क्षयवा उसक 
सिद्धान्त को निर्धारित कर और इसको कवल एक स्थिति मे चुनौती दी जा सकती है और वह 
यह हैं कि ससद संविधान के साथ कोई धोखा न कर। साधारणत समूच राष्ट का प्रतिनिधित्व 
करने वाली सतद सविधान को पोधा नहां देगी । अब उपधघाराआ की व्पख्या करते हुए उन्हान 
बहा वि इस सम्ध्ध मे राप््पति को वेवल दतनी शक्ति प्राप्त है कि वह यह देखे वि. उत्ताववपन 
मे विधानमण्टल कोई गतती न कर यडे । कोई यायधीटी कार्ट सर्वोच्च यग्रालय सम्प्रभुता-सम्पन्न 
विधानमण्डन वे तिणयां ऊपर निणय नहीं दे सवता । नहर जी की रॉय थी कि इस सम्बंध मे 
“यायपालिका का काम बवल ससद के वामा थी घटिया को दूर तरना था। 
इस विषय पर जां वहस हुई उसय एक जान पहचाने समाजवादी विचारा वाल सतस्य ने 
यह हिव्रायत की इस घारा को संविधान मे स्थान दे स समाजवाद वी उपल्धि अप्तम्भव हो 
जायेगा । दूसर॑ उद्रवाटी सतस्य ने मुआवजा दन वः प्ररत पर प्रधानमात्री स असटमति व्यक्त की । 
तीमर न *स सम्बन्ध मे “यायापलिया का किसी भा प्रवार की शक्ति प्रतान करम का अवाछनाय 
बताया । सटने से बुछ एस भो सत्स्य थे जिनका मत उपयक्त घता स सवधा भिंन्न धा। उनका 
इहता था कि मुआवजा उचित और पर्याप्त हाना चाहिए तथा अल्तिस रूप से उसका निर्धारण 
्यायपातिका व द्वारा होना चा 0 । 
यहाँ अल मे साविधानितर उपचारा के अधिकार का स्थगित बरन वे प्राविधान पर हई 
बहस का उल्लेख आवे"्यव है। ”स व्यवत्या की आठाचनता वरत हुए तजम्मुत हुमन न कहा था 
दि राष्टपति को इस अधिकार व स्थगन को शक्ति प्रटाव करता खतरनाव हांगा। उन्हान संविधान 
सभा द्वारा «म भकार के प्राविधान का निभिद करते ती दाक्ति बाजी चुनौती दा। उतठान 
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कहा, हमारा स्वतन्त्र देश है। यदि लोग क्रान्ति चाहते हैं, तो उन्हे क्रान्ति करने की छूट होनी 
चाहिए । हमे उसे रोकने का क्या अधिकार है ? इसलिए मै कहता हैँ इस सविधान के अन्तर्गत 
जिन अधिकारों का आश्वासत दिया गया है, उनके स्थगन का अधिकार किसी भी व्यक्ति को नहों 
होना चाहिए, चाहे वह कितना ही बडा क्यो न हो । इसी प्रकार के तर्क सदस्यो ने सकटकालीन 
प्राविवानो पर बहस के समय व्यक्त किये थे। परन्तु डा० अम्बेदकर ने इस अलोकतान्त्रिक 
व्यवस्था का समर्येत किया या और कहा था कि “इसमे कोई सन्‍्देह नही है कि कुछ सूल अधिकार 
ऐसे है जिनके सम्बन्ध मे राज्य को व्यक्ति को आइवासन देता चाहिए ताकि उसके पास अपने 
व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए सुरक्षा एवं स्वतन्त्रता हो, परन्तु यह भी स्पष्ट है कि कुछ 
अवसरों पर, जैसे जब राज्य का अस्तित्व सकट मे हो, उस समय इन अधिकारों पर कुछ प्रतिवन्ध 
होते चाहिए । सकट के समय स्वय व्यक्ति को यह लगेगा कि उसका अस्तित्व ही मिट रहा है ।' 


3 नीति निर्देशक सिद्धान्त 


सविधान सभा में चौथे अध्याय मे सब्नचिहित घाराओ पर बहस जीष॑क को लेकर शुरू हुई । 
करोमुद्दीन ने इस आशय का एक सशोधन प्रस्तुत किया कि शीर्षक मे से 'निर्देशक' शब्द हटाकर 
मौलिक' (#070277०709)) शब्द का प्रयोग किया जाये | इसी आशय का एक सशोधन एच० वी० 
कामथ ने प्रस्तुत किया । इन लोगो का कहना था कि इस सिद्धान्तो का कार्यान्वयन राज्य के लिए 
अनिवार्य होता चाहिए । अन्यथा इनको सविधान मे स्थान देने का कोई प्रयोजन नही हो सकता । 
डा० अस्वेदकर ने इन सशोधनों का विरोध करते हुए दो तक प्रस्तुत किये प्रथम, इन सिद्धान्तों 
को मौलिक सिद्धान्तो के रूप मे 29वीं धारा के द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। इसलिए शीष॑क 
में 'मौलिक' शब्द का प्रयोग अनावश्यक है। दूसरे, इन सिद्धान्तो का प्रयोजन यथार्थ में आने 
वाली व्यवस्थापिकाओ एवं कार्यपालिकाओ को इस सम्बन्ध मे निर्देशन देना है कि उन्हे अपनी 
शक्तियों का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए । यदि 'निर्देशक' शब्द को हटा दिया यया तो इस 
अध्याय की रचना का उद्देश्य ही विफल हो जायेगा । डा० अम्बेदकर के भाषण के उपरान्त सभा 
ने समस्त सशोधनों को अस्वीकार कर दिया । 

परन्तु कुछ सदस्य ऐसे थे जो डा० अम्बेदकर के तकों से सन्तुष्ट नही थे । वे इन सिद्धान्तो 
को प्रभावशाली वनाना चाहते थे। उन्हे अपने मत को व्यक्त करने का अवसर उस समय प्राप्त 
हो गया जवकि सदन के सम्मुख 29वीं धारा विचारार्थ प्रस्तुत की गई | इस अ्रवसर पर प्रोफेसर 
के० टी० शाह ने एक सशोधन प्रस्तुत किया जिसमे यह कहा गया कि 29वीं धारा के स्थान पर 
निस्‍्व धारा को सविधात मे स्थान दिया जाये--- 

“राज्य का अपने चागरिको के प्रति यह कत्तंव्य होगा कि वह इस अध्याय में निहित 
प्राविधानों की कार्यान्विति को अपना कर्तव्य माने | इस अधिकारो का कार्यान्वयन उस अधिक्ारी 
के द्वारा होगा और उस प्रकार होगा जो कानून के अनुसार उस समय इस काम को सचालित करने 
का अधिकारी होगा। राज्य का यह कत्तंव्य होगा कि वह इन सिद्धान्तो को लागू करने के लिए 
आवश्यक कानून बनाये ॥! 

उन्होने कहा कि 29वो धारा जिस रूप मे प्रस्तावित की गई है उसके कारण इस अध्याय 
की समस्त घाराएँ अप्रभावशाली हो गई हे । उन्होंने आगे कहा कि इस अध्याय के प्राविधानो की 
तुलना अप्रिम तारीख के उस चैक के साथ की जा सकती है जिसका भुगतान केवल उस समय हो 
जबकि बेक ऐसा करने में समर्थ हो । प्रोफेसर शाह का मत था कि “प्रत्येक व्यक्ति को इस 
उत्तरदायित्वो को कार्याल्वित करने के लिए राज्य को विवण करने का अधिकार होना चाहिए । 
परन्तु चंदन का उक्त सशोधन मान्य नही था और उसने 29वीं घारा को उसी रूप से पारित कर 
दिया जिसमे उसे प्रस्तावित किया गया था। 


वे जब्याय की अन्य घाराओ के प्रस्तुतीकरण के समय समाजवादी, माँधीवादी, सम्प्रदाय- 


है| 
बाह्य और उतारवाटी उगमग सभी प्ररार के हष्टिकाणा को यक्त किया यथा । उद्दालरण के विए 
30वां धारा पर जब संविधान सभा विचार विमग वर रही थां ता उस समय दामो”र स्वरूप सं 
ने एक साधन अ्रस्तावित किया था जिसक अनुसार देश म समाजवादी अथव्यवक्त्या को निर्मिन 
बारन को बात कहा गेट थी। संठ जी का वहुना था कि धारा विस रूप मे प्रस्तावित वी गइ है 
वटट अत्यात अम्पप्ट है। परातु व. हनुधतया ने धारा की दस अस्पष्टता की प्रससा की और कहा 
हमकी दा? रचना अत्यत पुद्धिमत्तापुण है। यलि कम्युनिस्ट पार्टी भी सत्तारुढ हा जाय तो वह 
20वा और 33वा घाराब अतगत झपने कायक्रम वा लागू कर सकंगी | वहने कहा कि से 
घाराआं व॑ अतगत दिसा भी दन पर अपने कायक्रम को लागु करने मे प्रतिबाध नहां हाग। 
थ्मांप्रमार 3!वा धारा पर विचार करत समय प्राफेमर के टी याह ने यह भाग की कि प्रत्यफ 
नागरिक को एक पर्याप्त जीवन-स्तर का प्राप्म करने का अधिकार होना चाहिए । दव के प्राक़त्तिक 
प्रसाधना पर समाज वा स्वामित्व हांता चाहिए तथा देश में एकाथधिकारों पजी के विजरास का 
रा"ने के प्रयत्त किये तवान चाहिए १ 
च्ौनासवा घारा पर विचार करत समय महावीर यागी न यह माग की थां कि राय का 
स्वरशी वस्तुओं का प्राध्साहन दना चाहिए तथा वुटार उद्याग धधा को विकसित करन का प्रयन 
वारनां चाहिए। उस सुझाव को ड्राफ्िग कमेटी के ग्राय्रक्ष न स्वीकार फर लिया तेथा उस 
चॉवीसवी धारा के एक भाग क॑ शव मे मायता द दी गर्त । 
पतीमवी धारा म समूच दश के तिए एक से सिवितर कोड की स्थापना की बात कही मर्द । 
परंतु संविधान क॑ दस प्राविधात वी भी सदन व कुछ घुस्तिम संदस्था ले इस आधार पर 
जोजाचना वी कि उससे मुसतमानों ने घामिक अधिकारा पर चोट पहुचती है। मुस्लिम सत्स्पा 
वी श्रातोचनाजा वा उत्तर देते हुए क एम मुरी ने बहा संविधान सभा ने घमनिरपंक्षता के 
सिद्धात को पहन स॑ हां मायता द रखी है। अत ध्त व आाधार पर क्षिसी के ऊपर अत्याचार 
करन का प्ररन ही भही उठता । उहान वार वि जब आप किसी समाज का सुहट बताता चाहत 
हैं तो आपवा उस बात को ध्यान म रखना चाहिए जिससे समुच समाज का जाम पहुंचे उसक 
क्सि एक भाग को नहां। प्रदत यह है कि क्या हम अपन निजी कानून को हस प्रकार सुहट 
और एक बनाना चाहत हैं जिसस समूचे तश म काव तर म एकता स्थावित हां सक तथा उस 
धमनिरपल बनाया ज्ञा सव। हम घम को निजी वानून स जिसे सामाजिक सम्बंध कटा जा 
सकता है प्रथवा जिट विभिन्न पता के उत्तराधियार के अधिकारा क नाम स भी पुकारा जा सकता 
है अवग रखना चाहत हैं। मरी समझ मे नटी आता कि सन बता का धंम से कया सम्व थे है। 
संटने मे बायपाजिदा और “यायपरातितां दा एवड्रेसरे से अवग रस्तने वा प्रस्ताव भा 
विवाद का विषय रहा । डा जम्वदकर न॑ यह प्रस्तावित क्या था वि सविधान की कार्याविति 
बे तीन वय वो भीयर कायपवाविका और याययालिका क॑ वीच ध्ृथक्‍क्रण कद दिया लायगा। 
भसदस्या वो सीन वपष को यह समय-सोमा पत्तद नहा थी। रस सम्बंध मं टी टी० क्राणामाचारी 
ने यह मत व्यत्त विया कि पृथकरण के विचार की अभियक्ति मात्र हां पर्याप्त है। विश्वनाथ 
हास का कहना था कि राय पृथक्ारण के व्यय का बहने वरन में असमंथ है और तीन दय वी 
अवधि म वह रतना समन हो सवंगा यह बात सत्हाम्वद है। उद्ाहर तात नहर को मत था 
कि तीन बंप को अवधि मे प्ृथक्त्ररण वी व्यवस्था बरते छू संविधान म कटारता आ जायगा। 
बस्तुन स्स काम को हम विधानमण्डलो के सुपुट कर दना चाहिए + झउाहान कहां कि काट भा 
सरवार ध्स निलेश की बहत हिना त्तवा उपलशां नहा कर सक्गी । 
चौथ अध्याय क प्राविधाना क॑ प्राय मे सविधानकभारों ने यो परिवतने कविय उनम दा 
विष झूप से उत्तेसनोय हैं । प्रारप में कटा एया था कि प्र यफे भारताय नागरिदा का ऋधिशार 
है वि उस प्राथमिवा चिशा सुफ्त प्राप्त हो । सविधानशारा न *ुस व्यवस्था का बटत टिया झौर 
उनव स्थान पर मेह लिसाड़ि राय इस हटलिया म प्रयास करगा। दूसर अतर्रष्टीय शाति 
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एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि से सम्बद्ध प्राविवानों मे एक तवीन उपथारा जोंडी गई जिसमे इस वाह 
पर बन द्विया गया कि अस्तर्राप्ट्रीय विवादों का निराकरण करने के लिए 'पच-फंसले का सहारा 
जिया जाये । वरतुत इससे नव्ीत गणराज्य की शान्तिपूर्ण विदेश नीति की अभिव्यक्ति होती थी । 
उपर्युक्त विवेचना से यह स्पप्ट है कि नीति निर्देशक सिद्धान्ती को सविवान में स्थान देकर 
सविवानकारी ते जनता के सामाजिक एवं आथिक अबिकारों को मान्यता प्रदान की और इस 
प्रकार उन्होंने समाजवादी आदर्णों में अपनी थास्था व्यक्त करी | सविधान के प्राह्वप में गाँवीवादी 
आदर्णों को कोई स्थान नहीं दिया गया या । सविधान के निर्माताओं ने ग्राम पचायतो, क्रुदीर 
उद्योग-धन्धों, नणावन्दी, तथा कृषि एवं पद्यु-पालन को प्रोत्साहन की व्यवस्था करके इस कमी को 
पूरा क्रिया । सभा के समाजवादी सदस्य चाहते थे कि इन प्राविधातों को वाद-योग्य बताया जाय 
अथवा इन आदर्शों को कार्यान्वित करने में राज्य की भूमिका को अविक स्वीकारात्मक वनावा 
जाय । परन्तु इस दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं क्रिया गया । 


4 सबीय कार्यपालिका राष्ट्रपति एवं मन्त्रि-परिषद्‌ 


सविधान सभा के समक्ष एक बडी समस्या यह श्री कि देश में जिस कार्यपालिका की स्थापना 
करी जाय उसका स्वरूप और प्रकार क्या हो । कुछ सदस्य ऐसे थे जिन्हे अमरीकी प्रकार की 
कायपालिका पसन्द थी । इन सदस्यों का कहना था कि भारत को एक शक्तिणगाली केन्द्रीय सरकार 
की आवश्यकता है और यह केवल अध्यक्षात्मक कार्यपालिका के अन्तर्गत ही सम्भव है। दूसरे, 
स्वृतन्त भारत को एक नवीन प्रकार की कार्यपालिका से अपनी जीवन-य्रात्रा श्रारम्भ करनी चाहिये 
और उसे दासता की समूची परम्राओं से अपने सम्बन्ब-विच्छेद कर लेने चाहिये | किन्तु सविवान 
सभा के अधिकाश सदस्य ससदीय कार्यवरालिका के पक्ष में थे। इस निर्णय तक पहुँचने में जिस 
कारण ने सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की उसका सम्बन्ध उस अनुभव से था जिसे देश ने 
प्रिटिय काल के साविवानिक बविक्रास के दौरान प्राप्त क्रिया था। इस सन्दर्भ मे नेहरू जी का यह 
क्रबन उल्लेखनीय है--हम उसकी प्रतिकूल दिशा में नही जा सकते ।/ किसी को स्थायी सरकार 
की वाद्धनीवता मे सनन्‍्देह नहीं था। इस स्थायित्व के लिये वे कार्यपालिका एवं विवान मण्डल 
के वीच अच्छे सम्बन्चो को आवश्यक समझते थे। डा० अम्बेदकर का कहना था कि हमें एक 
निश्चित अर्वात्र के बाद सरकार के उत्तरदायित्व का सुल्याँकन करने की पद्धति की तुलना में वह 
पद्धति अविक पसन्द है जिसमे “उत्तरदायित्व का दैनिक मूल्याकन” होता है। इसके अलावा यह 
भी अनुभव किया गया कि यदि केन्द्र मे अध्यक्षात्मका कार्यपालिका की स्थापना की गईं तो उसके 
फलस्वरूप यह भी आवश्यक होगा कि राज्यों मे भी उसी प्रकार की कार्यपालिकाये स्थापित की 
जायें । उसके परिणामस्वरूप देशी राज्यों मे राजतान्तिक भावनाओं मे अभिवृद्धि हो सकती है ! 
उपर्युक्त पृष्ठभूमि में यह निश्चय हुआ कि सघीय कार्यपालिका के दो अग होगे, प्रथम, 
राष्ट्रपति जो प्रिटिश राजा की भाँति राज्य का साविधानिक अव्यक्ष होगा, और दूसरे, मत्ति- 
परियद्‌ जो देश के शासन के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को परामर्श और सहायता देगी तथा जो अपने 
कार्यो के लिए सामूहिक रूप मे समद के प्रति उत्तरदायी होगी। 
राष्ट्रपति का तिर्वाचन--राप्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार हो, यह विपय सबिवान सभा 
का अत्यधिक विवादग्रस्त विपय था । उस विपय पर सविधान के निर्माताओं मे दो दृष्टिकोण पाये 
जाते थे। कुछ सदस्यों का मत था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन व्यापक मताबिकार के आधार पर 
2 तेते 4। अन्त में इन दोनो हृष्टिकोणों के बीच एक समझौता हो गयी 
जिसके हे वचन मण्डल मे केन्द्रीय ससद के दोनो सदनों के अतिरिक्त राज्यों की विधान- 
सभाआ के सदस्यों को भी शामिल कर दिया गया। 


रा सदस्यों गे का हु कर ॒ कक निर्वा: | 
जन संदस्या का यह कहना था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन वयस्क मताबिकार पर होता 
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चाहिय उनका तक था कि राय व अध्यक्ष को जनता की सामूरटिक् मता एवं प्रभुमता वा 
वास्तविक प्रतिनिधि होता चाहिय | उसी स्थिति मे वह बिटिय राजा की भाति राष्टकी एकता का 
प्रतीक वन सकेगा | विधानमण्टवा व॑ द्वारा निवाधित राष्टपति क्वत एक हत का प्रतिनिधि होगा 
और वह बहुमत वात दल के हाथ कक्‍्ठप्रात़ी होगा। यही नहा भारतवासा नताओ की 
पुजा करन वाव हांत है जते उह सतुप्ट करने वा विय वह आवल्यक है कि राष्टपति का 
विवाधन बयस््र मताधियार वे आधार पर हो । परत राष्टपति के निप्राचन की ”प्त पद्धति कौ 
सबिधान सभा के उटुमत ने अस्वावार बर त्या | बहमत ने दस सम्बंध मे तान तक प्रस्तत क्ये 
प्रथम भारत से निवाघवा का आवार द्तना बच्च है कि यह व्यावहा के नहां है। दूसरे वतन 
बटे चनाव वो सम्पन्न कराने के जिए बहुत अधिक अधिकारियों की आवश्यकता होगी। तौसरे 
इस प्रजार का निवाचन सविधान म निहित राष्ट्रपति वी स्थिति सं मन नया लाता ) नहरू जी 
न कहा कि हम सरवार के मजिपरिपटीय स्वत्प पर बल दना चाहने हैं सत्ता यथाथ मे मात 
मण्टत और विधानमण्टत मे निवास करती है राष्टपति मे नहा। यह बात कुछ कतपनी सा हांगी 
कि राष्टपति को यापक मताधिवार व आधार पर निर्वाघित किया जाय और फिर उस कौर 
वास्तविक "ाक्ति न दी जाय। 
सानुपातिक प्रतिनिधित्व का उपयागिता मे भी साहह व्यक्त किया गया ॥ यट बहा गया 
जि सानुपातिक प्रतिनिधित्व वी प्रणाती का प्रयाग वबत उस्त समय होता है जब एक से अधिव 
स्थाना वा लिये निवाचन होता है इस एक पद का निर्वाचन में उसको काम में जाम से बचत सी 
कठिना।याँ कौर उवभन पदा होगी। उत्तम एक एसा व्यक्ति भी निर्वाचित हाकर ज्वा सकता है जा 
वास्तव मं केवन मपमत का प्रतिनिधि हो। परसु प्रारूप तयार करने वाजी सप्रितति न दस 
हप्टिकोण का स्वीकार नहां किया ।डा अम्बदवर का कहना था कि चकि सविधान म पृथक 
निर्वाचन पंद्धति को स्थान नहां टिया गया है ध्सतिय सभी मत सताब्तरा को प्रतिनिधित्व दने क॑ 
जिए केवल एवं ही प्रभावशानी तरीका है भर वह है सानुपातिक प्रतिनिधित्व । 
राष्दपति न्री शक्तियाँ--राष्ट्रपति का आपातवातीन शक्तियाँ समिधान सभा मे एक उम्र 
विवाद वा आधार बनी । एच वी वामय ने वहा कि संसार के अयथ जोक्तानविक सविधाना मे 
डत प्राविधाता का समानान्तर मित्रना कठिन है इनसे मिलता जुततोी प्रवस्था जमनी वे वायमर 
सविधान भ वी गई थी और उाटा वा वाभ उठाकर टिंटवर ने ज॑मनी मे जॉक्तज वी हत्या कर 
दी । ”न प्राविधाना के विरुद्ध मस्यत दा आपत्तियाँ थी--प्रयमस वे अवाजतातिक हैं और टसर 
वे सघवाद व मिद्वात के प्रतिवूल हैं। परतु ए वी अख्यर ने इन व्यवस्थाआ का नस आधार 
पर समयन क्या कि संघ सरकार वा यह उत्तरदायित्व है कि वेट ८ मे संविधान कौ कायम 
रखे | उद्दान कटा कि इस प्रकार की व्यवस्थायें अमरोकों और आस्ट्रलियत सविधानां मे भी को 
गई हैं तथा यः सोचना गयत है कि हम ये 'शक्तियाँ राष्ष्पति को 6 र6 है। बस्नन ये चक्तियाँ 
सप्ट व॑ प्रति उत्तरतायी बटीय सजत्रिमए्टन को दी जा रहां हैं। र्स अवसर पर डा अम्बल्वर 
ने यह स्वीकार विया कया हि वैसे प्रवम्याओआ के टग्पयोग वी सम्मायनाओ से रनकार नहा 
क्या जा संवता | परतु दुरुपयांग की सम्भावतायें तो संविधान वे अय प्राविधाना के यार मे भी 
लागू होती हैं। उहात आएगा व्यक्त की कि हन व्यवस्थाओं वो कभी भो काय रूप मे परिणित नई 
किया जायगा 
सविधान समा ने ससटीय वायपानिका को सिद्धान्त को पत्ल से ही मायता प्रटान 
बर दोथीव। सहन मे मात्रिया की योग्यता-सम्बधा प्राविधान भी पर्याप्त विवाल का आधार 
बने । मुछ सत्स्या का मत था झहिपना नियुक्ति के समय साजी को ससर वा सत्स्य हाता 
चाहिए बुछ दूसर सतम्या वा बहता था हि उस उस दल का सत्स्य हाना साहिए जिस पोज 
सभा म बहुमत प्राप्त है। परातु इन सुझाव को प्रस्वारार कर टिया भयां। महावीर त्यागी का 
मत घा दि. सजी के विए बुद्ध श्रातव यासतायें निर्षार्ति वर दनी चाहियें परनु सत्म्या को 
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यह सुझाव भी मान्य नही था। प्रशासन में शुद्धत कायम रखने के लिए प्रोफेसर के० टी० शाह 
और एच० वी० कामय चाहते थे कि अपनी नियुक्ति के समय मनन्‍त्नरी अपनी आथिक स्थिति का 
व्यौरा प्रस्तुत करे । परन्तु डा० अम्बेदकर को 'इस सुकलाव की उपादेयता मे सन्देह था । 


5 सघीय ससद 


सविधान सभा ने देश के लिए ससदीय कार्यपालिका की व्यवस्था की थी, अत एक प्रकार 
से देश के प्रशासन में ससद का स्थान निश्चित हो चुका था । परन्तु ससद के सम्बन्ध में कुछ प्रदत 
और थे जिनका समाधान आवश्यक था। पहला प्रइन था कि ससद एकसदतात्मक हो अथवा 
द्विसदनात्मक । साविधानिक परामशंदाता ने अपने स्मरण-पत्र मे हिसदनात्मक व्यवस्थापिका की 
सिफारिश की थी। परन्तु सविधान सभा में कुछ सदस्यो ने द्िसदनात्मक विधानमण्डल के सिद्धान्त 
की आलोचना की ओर कहा कि “द्वितीय सदन प्रगति के पहिये मे अवरोधक' है। फलत उन्होंने 
एकसदनात्मक विधानमण्डल के लिए सशोधन प्रस्तुत किये । एन० ग्रोपालस्वामी आयगर ने इस 
हृष्टिकोण का विरोव किया तथा ह्विसदनात्मक विधान मण्डल के औचित्य का प्रतिपादत किया | 
उत्का कहता था कि 'ससार मे जहाँ कभी भी कुछ महत्त्व के सघीय राज्य पाये जाते है, वहां सभी 
जगह द्वितीय सदन की आवश्यकता का जनुभव किया गया है। हम द्वितीय सदन से 
यह अपेक्षा करते है कि वह महत्त्वपूर्ण विषयों पर सम्मानपूर्ण तरीके से विवाद करे तथा 
ऐसे कानूनों के पारित होने मे उस समय तक देरी लगाये जिन्हे परिस्थितियो से उत्पन्न भावावेशो 
में सोचा गया हो तथा उन्हे उस समय तक पारित न होने दे जब तक कि भावावेशो मे शीतलता 
न आ जाये तथा उन पर शान्त वातावरण में पुनविचार न हो सके, और हम इस बात का ध्यान 
रखेंगे कि सविधान मे इस बात की व्यवस्था की जाये कि जब भी किसी महत्त्वपूर्ण विषय पर, 
विशेषत वित्तीय विपयो पर लोकसभा तथा राज्यसभा के बीच विवाद उत्पन्न हो, तो लोकसभा का 
इप्टिकोण हावी हो ।' 
सविधान सथा ने बहुमत से इस हप्टिकोण को स्वीकार कर लिया । एन० गोपालस्वामी 
आयगर के उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट है कि सविधानकारों की दृष्टि में द्वितीय सदन की केवल 
एक सीमित भूमिका हो सकती थी, वह सम्मानित तरीके से महत्त्वपूर्ण विषयो पर वाद-विवाद कर 
सकता था ताकि कोई विधेयक जल्दी मे कानूच न बन सके तथा उसका प्रयोजन ऐसे योग्य व्यक्तियो 
को विधायी कार्य मे भाग दिलाना था जो किसी अन्य प्रकार से सम्भव नही या । हि 
जहाँ तक दोनो सदनो की रचना का प्रश्न है, सविधानकारों ने 935 के सविधान मे 
निहित प्राविधानों से बहुत सहायता ली थी । परन्तु उन्होने इस सम्बन्ध में जो व्यवस्था की वह दो 
प्र्थों मे 4935 की व्यवस्था से भिन्न थी। 935 में सीटो का बटवारा इस प्रकार किया गया 
था जिसमे देशी राज्यो को विदिश भारत के प्रान्तो की अपेक्षा अधिक सीटे प्राप्त हुई थी। 
सविधानकारो ने इस अन्यायपूर्ण स्थिति का अन्त कर दिया । दूसरे, 4935 के सविधान में 
सघीय विधानमण्डल के सदस्यों का निर्वाचन अत्यधिक समिति मताधिकार के आधार पर होता 
था । संविधान सभा ने इस ससगति को भी दूर कर दिया । 
आरम्भ से ही यह बात स्वीकार कर ली गई थी कि राज्यसभा मे कुछ व्यावसायिक हितो 
को अ्रतिनिधित्व दिया जाय । परन्तु सविधान मे इस प्रइन पर मतैक्य का अभाव था कि इस प्रकार 
कै भतिनिधियों की सरया कितनी हो तथा उनके चुनाव की पद्धति क्‍या हो । सघ सविधान समिति 
ने सिफारिय की थी कि इन सदस्यो की सस्या अधिक से अधिक दस हो जिन्हे राष्ट्रपति विध्व- 
विद्यालयों तथा वैज्ञानिक सस्थाओ के परामर्ज से मनोनीत करे । गोपालस्वामी आयशर ने प्रस्तावित 
किया जि यह सेया 25 होनी चाहिए तथा उनका निर्वाचत व्यावसायिक प्रतिनिधित्व के आधार 
पर होना चाहिए । 


भारप समिति ने ]5 सदस्यों का प्रस्ताव किया जिसकी सदन में काफी आलोचना 
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“ई । एप सन्‍्स्य ने कहा ह हि राष्णपति द्वारा मनोनीत किये जाने की व्यवस्था हमारे विधानमएहला 
की रचना वी एक्स्पता व॑ प्रतिदूत है। यही नहा व्स प्रकार की य्वस्था मं यह खतरा निहित 
है कि राष्ट्रपति अनुचित त्ग सं की जाने वादी आजाचना था टिक्षार बन। लश्मीनारायण 
साट्ट ने कहा कि यदि हम राष्टपति को 2 सत्स्या को सतानीत करते दा अधिकार पतन करगे 
तो उसक ऊपर पक्षपात करते व कट आरोप जगायें जायेंग और यह बात अवॉछनीय हागी । परतु 
ट्स विराध व॑ बावजूद मविघान सभा ने यह व्यवस्था का कि रागयसभा मे थारह सदस्य राष्ट्रपति 
खरा ममानीत हाोसे । 
जहा तव रायसभा वे' निवाचित सदस्पा का प्रश्म है सविधानवारा व सम्मुख एक बी 
समस्या यह थी हि क्‍या उ'ह सयुक्त राय अमरीका वी भाति ”कता या को दसर सदन मे समान 
प्रतिनिधित्य प्रदान करता चाहिए। वस्तुत 7स प्रदार वी समानता का तराने बावजूद कृत्रिम 
समभी जानो चाहिए। अत स्विधातकार जनसस्या के आधार पर टक्काथ्या को प्रतिनिधित्व 
प्रतन करना चाहते थे यद्यपि प्रत्यव स्थिति मे एस नियम का पातन सम्भव नहा था । संघ 
सविधान समिति से चर समस्या के समाधान के विए एक समझौता प्रस्तावित किया जिसने 
क्षनुसतार भ्रत्यत राय वो प्रति दप्त ताप की जनसर्या पर एक प्रतितिधि भजन का अधिकार होगा 
यह क्रम 50 वास की जनसतर्या तव चतविगा और उसके बाद प्रत्यक 20 जास वी जनसस्या पर 
उ'ह एक प्रतिनिधि को भेजन वा अधिकार हागा तसप्र यह भी यवस्था की गई हि किसी भी 
राय का 20 प्रतिनिधि से जंधिक निवाचित करने का अधिकार नहीं होगा | इस प्रवार जहाँ 
जनसम्या को प्रतिनिधित्व वा प्राधार माना गया वहाँ इस बात वी सावधानी बरतो गई कि बड़ी 
जनम गया वाले राय छोट शयोट राया पर हावी न हान पायें । 
लॉक्सभा वी रचता थी सम्व 4 में साविधानिक परामणदाता ने जपन चापन मे यह सुभाव 
दिया था वि उसम प्राता तथा देगी राप्या के प्रतिनिधिया को दय प्रकार स्थान लिया जाय 
जशिसम प्रत्येव दस जाख को जनमंस्या पर कम स कम एक प्रतिनिधि निर्वाचित हो तथा प्रत्यवा 
साटे सास लाफस़ वी जनसख्या पर अधिक से अधिव एक प्रतिनिधि युग जाय । “स प्रशार व प्रति 
निधित्व को सम्भव बनाने व लिए यह सुझाव तिया गया कि समूच देश को निवाचन तेत्रां मं बॉटा 
जाय और प्रत्यवा दस वर्षीय जनगणना व॑ उपरान्त टन निवाचन-भता वी जनसख्या के जाथधार पर 
प्रमभरचना वी जाय ! 
सविधान क॑ प्राषप को तयार वरने वाती समिति ने ”स सुझाव वा दुछ संवोचता व 
साथ स्वीकार कर तिया | पटते साधन वे अलुसार यह व्यवस्था की गट वि जॉकसभा की 
अधिकतम सख्या 500 होगी व्सव अतिरिक्त यह यवस्था भी वी गई कि सारे सात जाप की 
भनरास्या पर कम से बम एव अतिनिधि निर्वाचित होगा तथा पाँच पास की जनसस्या पर अधिवः 
से अधिय एव प्रतिनिधि चुगा जाएगा। सयिधान सभा न अधिकतम संख्या 520 निधारित की 
तया संविधान क प्राहप वी अय व्यवस्थाए स्वीकार कर सा । 
प्रारप समिति ने वोव सभा के निर्वाचित वी विए वयस्वा मताधिकार की मिफ़ाशि की ! 
व्स प्राविधा। था सदन मे सामायत स्वागत विया गया। प्रोपेसर हिख्वन जाब संय्सतला ने उसे 
संविधान वा सवस बड़ा गुण बताया। परतु इस प्राविधान व आऔीचित्य मंडा राज प्रग्ताद 
और हृदयताप कजरू जस व्यत्तिया न सहेह व्यक्त किया। उह वयस्क मताधिकार वे भिद्धात 
से विरोध नहा पा प्रपितु उह्ू उस तरोद स विराध था जिसम द्स पद्धति वा स्थाव लिया जा 
रहा था | कजेर वा बहता था दि हम इस लिया में पीर घीर वलल्‍्म बढ़ाना चाहिए। डावटर 
राजाट प्रसाहट ने वहा कि यह “यवस्था बवेत एवं परराशण है जिसबा प्रयाग यहि उचित ठग 
में नहा विया गया ता उसके परिणाम भयवर हाग। 
सबिधान समा में अत्पसस्यका वे प्रतिनिधित्व बे परत पर भी छझापी वाह विवाह हथां । 
प्रारप समिति ने अपसस्यका बे विए साटों वा सुर्यातर रखने की सिफारिश कोच्ी। परन्तु 


हे 


86 
इस व्यवस्था के विरूद्ध दो प्रकार की आपत्तियाँ प्रस्तुत की गयी । सरदार हुकुम सिह ने कहा कि 
यदि पूथक्‌ निर्वाचन प्रणाली ने सम्प्रदायवाद को वल पहुँचाया है, तो सीटो को सुरक्षित 
रखने की पद्धति से उसे कुछ कम वल नही मिलेगा ।” करीमुद्दीन की आपत्ति इससे बिलकुल भिन्न 
थी। उन्होने कहा कि यदि निर्वाचन साधारण बहुमत के आधार पर होते है तो सीटो को सुरक्षित 
रखने से अल्पसस्यको का सही प्रतिनिधित्व नही हो सकता। अत कुछ सदस्यो ने सानुपांतिक 
प्रतिनिधित्व की प्रणाली को अपनाने का सुझाव दिया। परन्तु प्रारूप समिति को यह प्रस्ताव 
मान्य नहीं था। सविधान सभा ने इस मामले मे प्रारूप समिति के दृष्टिकोण को ही स्वीकार किया । 

डा० राजेन्द्र प्रसाद ने सदस्यो की शैक्षिक योग्यता के सम्बन्ध मे व्यवस्था करने के ऊपर भी 
वल दिया। परन्तु सविधान सभा ने डा० राजेन्द्र प्रसाद के इस दृष्टिकोण को मानने से इनकार कर दिया। 


6 संघीय न्यायापालिका 


935 के सविधान मे प्रस्तावित भारतीय संघ के लिए समन्वित (व०2878०0) न्याय- 
पालिका की व्यवस्था की गई थी, उसमे सघ मे शामिल होने वाली समस्त इकाइयों के उच्च 
न्यायालयों के ऊपर एक संघीय न्यायालय का प्राविधान था। परन्तु उस सविधान मे भी सधीय 
न्यायालय अपील का अन्तिम न्यायालय नही या । परल्तु स्वतन्त्र भारत के सविधान मे उसे सिविल 
तथा फौजदारी मुकदमो की अपीलो का अन्तिम न्यायालय बनाकर न्यायपालिका के समन्वयन की 
प्रक्रिया को पूरा कर दिया गया । 

सविधानकारों का मत था कि न्यायपालिका को सरकार की विधायी नीत्ति पर निर्णय देने 
का अधिकार न दिया जाये । परन्तु साथ ही न्यायपालिका को पर्याप्त स्वतन्त्रता प्रदान की जाये 
ताकि वह कार्यपालिका के भय अथवा पक्षपात के बिना काम कर सके । एक सदस्य ने कहा न्याय- 
पालिका की भूमिका 'लोकतन्त्र की रखवाली करने वाले' की होनी चाहिए | इसलिए यह आवश्यक 
माना गया कि उसे राजनीतिक प्रभावों से स्वतन्त्र होता चाहिए । न्‍्यायाधीशो को अ्रष्ट करने वाले 
प्रभावों से मुक्त रखने के लिए सविधानकारों को अत्यधिक चिन्ता थी। इसी चिन्ता से प्रेरित होकर 
पी० के० सेन ने यह सुझाव पेश किया कि “बह व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय के पद पर हे, झ्रथवा जो 
उस पद पर रह चुका है, भारत सरकार अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर 
नियुक्त होने का अबिकारी नही होगा”, यद्यपि मुख्य न्यायाधीश की अनुमत्ति से उसे अल्पकाल के लिए 
कुछ और दायित्व सौपे जा सकते थे अथवा राष्ट्रीय हित मे सकटकालीन अवस्था में उसे अन्यत्र काम 
पर लाया जा सकता था | प्रो० के० टी० शाह का सुझाव था कि हाई कोर्ट अथवा सुप्रीम कोर्ट के 
न्यायाधीश को किसी भी स्थिति में किसी कार्यपालिका पद पर नियुक्त न किया जाये। 

डा० अम्वेदकर ने अपने उत्तर मे सेवारत न्यायाधीश और सेवा-निवृत्त न्यायाधीश के बीच 

विभेद किया | उन्होने इस मत से सहमति व्यक्त की कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को 
गेर-त्यायिक उत्तरदायित्व उस स्थिति से तही सौपने चाहिये, यदि उसे सर्वोच्च न्यायालय में 
दोबारा काम करने जाना है । परन्तु उनका कहना था कि सेवा-निवृत न्यायाघीणो के सम्बन्ध में 
उस प्रकार की आपत्ति नही होनी चाहिए । चहुत से ऐसे मामले होते है जिनमे विशिष्ट प्रकार 
की न्यायिक क्षमता से सम्पन्न व्यक्ति की नियुक्ति बहुत आवश्यक होती है। उनके परामर्श पर 
सविधान सभा ने समस्त सशोधनो को अस्वीकार कर दिया । 


अश्त 


।. भारतीय सविधान समा को सरचना की महत्त्वपूण बाता पर प्रकाथ डालिए । 


2. सविधान मु में मोलिक अधिकारों पर हुई बहस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए । 
(2 शासन प्रणालो/2 


2 
सविधान के स्रोत 


(50076८&8& 07 (0घ5ापए7ए0७) 





साविधानिक सिद्धांत के सुप्रसिद्ध व्विटिश विटानु हायसा ने एक स्थान पर जिख्रा है 
सवियान वी सुतना उस देगी पौधे व साथ की जा सकती है जां विटयी भूमि पर नही उगता। 
परतु डायमी का यह मत भारतीय संविधान क ऊपर भी जाग हाता ह एसा दावा नहीं क्या जा 
सकता | सच बात यह हैं कि उसके तिमाण से ता जौर विठशी अनक प्रकार के प्रभावा का 
यागहान रहा है । नवीन भारत का अग्रजा से विरासत के रूप मे सघात्मक सासन-ब्यवस्था प्राप्त 
हट? था उसकी उपाटेयता औपनिवेशिक दाप्तता के विरद्ध सचप मे प्रमाणित हां चुकी थी । स्वतत 
भारत का यथाथ म एक एम साथिवानिक हाच की जातायकता थी जा जनकता के सात्म मे भा 
विधत्मक्ारी तत्ता का नियाीनित करन मे उसकी सहायता कर सं | संयिधानकार साम्प्रदायित 
समस्या से भती भातति जवशत 4। राष्टाय भक्ति सघप वे काल म प्राप्त अनुभव स वे ”स निप्कप 
पर पहुँच चुत थे कि ”स समस्या को जरित रूप प्रदात करन मे प्रथक निर्वाचन प्रणाजा का एक 
विशिष्ट भूमिका रही था। स्पप्टव एसां स्थिति में नवान संविधान मे उस पतत स्थान दिया 
जायगा इसंबी उप नटो की जा सकती था। संविधान की रचना म विटयशी सविधाना का प्रभाव 
भी पड़ा था। वस्तत एसा हांता स्वाभाविक था क्याकि सविधानकारा का उद्तय कसी सौविक 
ममतिंद की रचता करना नटा था बाकि एक जाटश खासन ब्यव था का स्थापित करना था। अत 
जाट जिस किसी भो दश की शासन प्रणावी मे जाछ तव दिखाई पर उनका उहान संविधान मं 
स्थान टन का प्रयास झिया। यहाँ संविधान के हन स्राती की विवचना आवश्यक है | 


| 4935 व' अधिनियम का प्रभाव 


935 का संविधान भारतीय सवियाव वा एक ग्रमुष खाते रहा है । वस्तुत संविधान का 
आजार उसकी विपय-सूची भाषा आाहि सभा पर ”स अधिनियम का प्रभाव अवजाहित क्रिया जा 
सहता ह । जधिनियम वी उगभग 200 धाराए एसी # जिह ज तरह या वावय रचना मे साधारण 
परिवतन करव संविधान म स्थान टिया गया है | हमारा संविधान रूपरखा और भाषा म 935 
वा अधिमियमस का वितना जाभारी ह ”सका स्पष्टीवरण निम्न उतारसणा में “खा जा सकता है-- 

(।) भारताय संविधान की 256वा धारा म यह वा गया है कि प्रत्यक राय की 
वायवारा टाक्ति स्स प्रवार प्रयुक्त होगी जशिसस संविधान टारा बनाय गये कानूना का निरिचित रूप 
से पॉवन हा और संघ की वायकोी ) कि को न्‍हस सम्दध से राय्या का उचित निेश हन का 
जयिवार हो। संविधान वी से भाषा तथा 4935 व अधिनियम का 26वीं धारा मे प्रयुता 
भाषा एक्‍-दूमर से बहत मित्रती जुजता है । 

2) धरिधान गो 35724 घाय गे राप्टपति का सक्‍तकरताल चक्तिया व” उन्‍लल है 
935 के झ्धिनियम मे रस जागय का वागा 02 में व्यक्त जिया गया था ह्न होता धाराभा 
मे बहत साम्य है । 

(3) संविधान का 25। वा घारा में उम्र स्थिति का उल्तनेख है जिमम संघ एवं राय सरवारा 
वे वानून परस्पर विरो वी हा “से वारा वा 935 के अधिनियम की ॥07वा धारा से बल संत है । 

(4) सबदिधान बी 356वा धारा में राधा मे साविधानिद! बच वे विष्ल हा तान॑स हल्पप्त 
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सकट का उल्लेख किया गया है | यह धारा अधिनियम की 92वीं धारा से मिलतो-जुलती है । 

(5) सविधान मे सन्चिहित सिद्धान्त भी अधिनियम के मूलभूत सिद्धान्तों के अनुरूप है। 
निम्न उदाहरणो से यह बात स्पष्ट हो जाती है--- 

(अ) अधिनियम में भारत के लिए जिस प्रकार की सघीय व्यवस्था की कल्पना की गई थी, 
वह ससार के अन्य सघो से बहुत अर्थो मे भिन्न थी। भारतीय सविधान ने भी जिस सघ को देश मे 
स्थापित किया हे, वह विश्व के अन्य सघ-राज्यो से मेल नही खाता । यदि उसकी अनुरूपता किसी 
से हे तो उस सघ से हे जिसे 935 के अधिनियम मे प्रस्तावित किया गया था । 

(ब) अधिनियम में शक्ति-विभाजन का काम तीन सूचियो---सघ सूची, समवर्ती सूची ओर 
प्रान्तीय सूची--के द्वारा सम्पन्न किया गया था। वतंमान सविधान में भी इसी विभाजन को 
स्वीकार किया गया है। 

(स) अधिनियम में गवर्नर-जनरल को प्रान्तीय प्रशासन से हस्तक्षेप करने का अधिकार 
दिया गया था और वह आपात्‌ काल मे सघ शासन को एकात्मक शासन का रूप दे सकता था । 
आधुनिक सविवान मे राष्ट्रपति को भी इसी प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त है । 

(द) अधिनियम की भाँति आधुनिक सविधान मे भी सरक्षणो ($७४७०7०७) की व्यवस्था 
हे । उदाहरण के लिए अल्पसख्यक वर्गों के धार्मिक, सास्क्ृतिक तथा भाषा-सम्बन्धी अधिकारों के 
सरक्षण की व्यवस्था सविधान मे हे । इसी प्रकार सर्वोच्च न्यायालय को निम्न स्तर के न्यायालयों 
को अपने नियन्त्रण मे रखने का अधिकार हे और केन्द्रीय सरकार का किन्ही निश्चित परिस्थितियों 
में राज्य के शासन को अपने नियन्त्रण मे लेने का अधिकार सुरक्षित रखा गया हे । 

इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि 935 के अधिनियम को भारतीय सविधान का एक भ्रमुख 
स्रोत घोषित किया जा सकता है । वस्तुत सविधान-निर्माता देश मे उसी प्रकार की शासन-व्यवस्था 
स्थापित करना चाहते थे जिसकी कार्यान्विति से देशवासी परिचित ये । ऐसी स्थिति मे यह होना 
अत्यन्त स्वाभाविक था । इस सम्बन्ध में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डा० अम्वेदकर का यह कथन 
उल्लेखनीय है--मै इस बात मे किसी प्रकार की लज्जा अनुभव नही करता कि हमने नवीन सविधान 
का निर्माण करते समय अधिनियम की बहुत सी बातो को अपनाया हे । किसी भी अच्छी बात को 
अपनाने मे सकोच नही होना चाहिए, दूसरे साविवानिक सिद्धान्त किसी व्यक्ति अथवा देश-विजेष 
का एकमात्र अधिकार नही होते । मुझे तो खेद इस बात का हे कि 935 के अधिनियम की जिन 

धाराओ को अपनाया गया है उनमे से अधिक का सम्बन्ध शासन की वारीकियो से हे । 

उपर्युक्त विवेचना के आधार पर यह निष्कर्प निकालना गलत होगा कि भारत का आवुनिक 
सविवान 935 के अधिनियम की केवल नकल मात्र हे | वस्तुत इन दोनों में बहुत अधिक 
भिन्नता भी हे । 


2 विश्व के विभिन्न सविधानों का प्रभाव 


भारतोय सविवान की रचना को ससार के विभिन्न देशो की गासन-प्रणालियों का एक 
निश्चित योगदान रहा हे । इस योगदान को निम्नलिखित तरीके से व्यक्त किया जा सकता हे--- 

संविधान अपने ससदीय स्वरूप के लिए ब्रिटिय संविधान का ऋणी हू। यथाथ में 
जौपनिवेशिक शासन के काल में ही भारत को ससदीय प्रणाली से जानकारी प्राप्त हो गई वी, अत 
यह स्वाभाविक ही था कि जब भारत ने अपने सविधान की रचना की तो वह ससदीय शासन पद्चति 
को उसमे स्थान देता। ससदीय जासन प्रणाली के अनुरूप सविवान मे राष्ट्रपति की स्थिति 
सामान्यत ज़िठिशि राजा जैसी रत्री गयी हे तथा प्रथम सदन को द्वितीय सदन की अपेक्षा अधिक 
महत्त्व प्रदान किया गया है। ब्रिटिय संविधान से सविधानकारों ने 'कानून के शासन! का विचाए 
पहण फ़िया था, यद्यपि जिवित संविधान ऊी पृष्ठभूमि मे उसका महत्त्व वह नहीं हो सकता था 
जो उसे अजिजित सविचान के अन्तर्गत प्राप्त ह । 
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संवियान पर अमराकी प्रभाव का मूत अधिकारा क॑ प्राविधाना म सर्वोच यामावय की 
व्यवस्थाजा म उप राष्टपर्ति व पट तथा उसे सौप गये दार्यो को सूचो मे संविधान का सत्वाधन 
प्रक्रिया जाति मे टखा जा सकता है। यद्पि जमराका का भाति भारत मे टटरी नागरिकता का 
यवस्था नत्य है फिर भा बह जमरीदी सविधान का तरह यायपरानिका की स्वतातना क॑ सिद्धा व 
का स्वीयार करता है तथा 'यायाघधीशा वा पदज्युत करन के जिए भा वह उसा प्रक्निया जी व्यवस्था 
करता है जो सयुक्त रा्य अमरीका के संविधान मे उीविेखित है । 
भारताप सबियान वे बुद्ध प्राविध्रान आयरवण्ट वे सविदान का व्यवस्थाआ पर जावारित 
है| उताहरण के जिए संविधान मे सपम्निहिल नाति निहगाक सिद्धात राष्टपति के निवाचन भे 
निवाचक' मण्दडन की व्यवस्था तथा राय सभा मे क्या साहित्य विदान जाति से सम्बद्ध विविट 
पयक्तिया क सतानतयन वा प्रणाजी श्रायरतण्ट के सविधान से मितता जुतती है । 
भारताय सविवान व॑ सघात्मक स्वरूप म॑ कनाहों वे सघवाट के साथ बटत अविक साम्य 
# | कनाडा मे सघ के जिए यूनियन वाह प्रयुक्त जा है भारत मे भा हम सघ का मूनियन के 
नाम से ही पुकारत है । क्ताहा के सप में अवडिष्ट राक्तिया कला का सौपी गथी है शक्तियां वे 
विभाजन व॑ सम्बंध मे भारत ने भी स नियम का अनुसरण किया 7 । 
भारतीय संविधान वी बुर व्यवस्थाए आास्टजियन संविधान से सितती है। संविधान का 
प्रस्तावना में निहित भावनाएं सम्रवर्ती सूची तथा से सूचा म उल्तिखिन विपया पर संघ जौर 
ट्काल्या क बाच सघर्पा का नियटाने के जिए बताय गय उपाय जास्टतिया के सविवान क॑ जनुरूप 7। 
भारत के सविधवान म राष्टपति का सकट वात मे सविधान का स्थगित करन की टाक्ति 
प्रतन वा गया है यह व्यवस्था जमता के सी रूप मे वायमर सविधान म॑ पायी छजातो था। 
संविधान की 2]वा धारा म कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छाटकर दलावती का प्रयाग किया 
गया है वस्तुत यही शहावती जापान के सविधान वी 3]वी घारा म त्रयुत्त है! 
उपयक्त विवचना से स्पष्ट ” कि नवीन सविधान का रचना में विभिन्न दशा के संविवान 
वा भूमिका रहा है। इस आधार पर कुछ जागा ने उस भानुमतां का पिटारा बताया हैं। वूछ 
दूमर लोगा ने उस उपार की थता वो नाम स प्रकारा है। परत टस प्रकार की वाजाचनाए 
भारतीय सविधान के साथ “याय नही करता। यह सी है कि संविधान के खरांत विश्व के प्रमुस 
संविधान रट हैं। परत सविधानकारा न भझ्रय ठशा स कवत उन वाता का ग्रटण किया है जिनका 
उपयागिता हस दर मे या ता पहत स हा प्रमाणित हा चुती था या विभाजन क॑ फलस्वरूप उत्पन 
परिस्थिति भ उनवी उपयोगिता की कपना की जा सकता थी सच घान यह है कि सविधानकारा 
ने अधछ होकर सनक वे नहा की था। सविवान के हस पहन वी सम्बव से एक उल्लखनाय बात यर 
है कि विभिन्न सविधाना व सम्मि लण स भारत व सविधान मे एक एसी मौतिकता आ गया है जा 
स्वये भारत वी है । 
सविधानवारा ने एस हू के विए सविधवान का रचना को थी जिसम न ता जाकता।अिक 
वित्रास है। उचित ढंग से ”जा था और न जिसक आथिव विकास वा ही समीचोन घापित किया 
सकता था। फतवा उल्ात संविधान में प्रायक्ष बात का विखल दा प्रयास किया | इस प्रकार 
संविधान वा उहारतापूवय विस्तृत होने हिया गया और उसमर झ्भिसमया क॑ विज्ञास के जिए 
ययागम्भव व सं वेम गजाहश छाडा गत है । कयस्वरूप भारत को प्रतासकीय समस्याओं जौर 
यहाँ के राजनांतित्र जनुभवा को भा संविधान का एक खाते बताया ता सकता है व्यात्रि संविधान 
बा बटत सा व्यवस्थाला को हटा समस्याआ के समाधान के जिए संविधान मे स्थान या गया ह । 


3 अभिममय 


जगा बटा जा चुता है कि भारताय संविधान समार के समस्त सविधाना से सय्त अधिव 
विस्तृत एवं स्पष्ट संविधान है फ्तत उसम प्रभिससथां व विवास वा सम्भावता बच्त बस है 
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परन्तु इसके वावजूद भी अभिसमयों के लिए कुछ लेत्र संविधान में ही रह गया तथा कालान्तर में 
कुछ अभिसमय विकसित हो गये । वस्तुत ऐसा होना स्वाभाविक भी था क्योकि कोई भी सविधान 
चाहे बह कितना ही विस्तृत क्यों न हो, उसमे कुछ न कुछ बात ऐसी रह जाती ह जो स्पष्ट नहीं 
हो पाती । इस प्रकार की स्थिति अभिसमय के विकास के लिए एक समुचित एप्ठभूमि प्रस्तुत करती 
हू । भारत के सम्बन्ध में भी यही वात कही जा सकती हे । 

नये सविवान के कार्यान्वित होने के उपरान्त हमारे देश मे जो अभिसमय विकसित हुए है 
उन्हे सविवान का स्रोत बताया जा सकता हू । उदाहरणस्वरूप कुछ अभिसमय निम्नलिखित है 

(7) सर्वप्रथम अभिसमय मन्निमण्डलीय उत्तरदायित्व के सम्बन्ध में हे | यद्यपि हमारे देश 
में समदीय कार्यपालिका स्थापित हे, तथापि सविवान का यह भाग मुख्यतः अनिखित अथवा 
अम्पप्ट है । संविधान में जहाँ क्रार्यपालिका शक्तियाँ रशष्ट्रपति मे निहित की गयी है, वही उसमे 
मन्त्रि-परिपद्‌ की भी व्यवस्था हे और इस मन्त्रि-परिपद्‌ का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री को बनाया गया 
तथा उसे ससद के प्रति उत्तरदायी भी वनाया गया ह। इस प्रकार यह स्पष्ट हे कि इस सम्बन्ध मे 
संविधान की व्यवस्थाओ में अस्पष्टता पायी जाती हे। परल्तु इस अस्पप्टता के होते हुए भी यह 
स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत की कायंपालिका ससदात्मक ह, अध्यक्षात्मक नही । सविवान की 
यह॒ विशेषता एक बडी सीमा तक उस अभिसमय पर आधारित हे जिसका आरम्भ नेहरू जी के 
प्रवानमन्त्रित्व के समय में हुआ था । चूँकि नेहरू जी के स्तर का नेता प्रधानमन्त्री या इसलिए यह 
स्वाभाविक था कि प्रवानमन्त्री का पद अधिक गौरवपूर्ण एवं महत्त्वपूर्ण माना जाता । यह परम्परा 
कालान्तर में सविवान का एक अग बन गयी । 

(7) राज्यों के गवनेरो की नियुक्ति करते समय केन्द्रीय सरकार सामान्यत सम्बद्ध राज्य 
की सरकार से पराभर्ण करती हू, यद्यपि इस प्रकार की कोई व्यवस्था सविवान मे नही है । 

(7) लोकसभा तथा राज्यों की विवानसभाओ के अध्यक्ष निर्दलीय अथवा निष्पक्ष होने 
चाहिए, यह वात भी अभिसमय पर आधारित है । 

(५) राज्यों के मुख्यमन्त्रियों तथा प्रवानमन्त्री को विधानमण्डल में बहुमत वाले दल 
में से लिया जाता है। सविधान की यह विशेषता भी अभिसमय पर ही आवारित है। 

इस प्रकार यह कहा जा सकता हू कि सबिवान का अलिखित भाग जिससे सविधान के 
अ्रभिसमयो की रचना होती हे, उतना ही महत्त्वपूर्ण ह जितना कि लिखित भाग । दोनों भागो क 
सह-अस्तित्व कभी-कभी गम्भीर सघर्ष को जन्म दे सकता ह | चौथे आम चुनावों के पश्चात्‌ राज्यो 
मे इस सकट के स्पप्ट सकेत हृष्टिगोचर होने लगे थे । वस्तुत यह एक ऐसा विपय है जिसकी 
विवेचना अलग से होनी चाहिए। 

सम्पूण विवेचन से यह प्रमाणित है कि भारतीय सविवान के अनेक स्रोत ह। यद्यवि यह 
एक विस्तुन आलेख ह जिसमे प्रत्येक वात का समावेश करने का प्रयास किया गया ह तथापि 
उसमे अभिसमयों का विकास हुआ ह और उन्हे सविधान मे महत्त्वपूण स्थान प्राप्त ह 


प्रश्न 
]935 के सविधान वा नवीन संविधान के ऊपर क्या प्रभाव पडा ह ? क्‍या आप इस मत से सहमत है कि 


हे 
स्वत भू भारत वा संविधान ]935 के अधिनियम की नकत मात्र ह २ 


दस यचन का परीक्षण कीशिए कि भारत का सविधान एक 'उधार की जैली ह#। उदाहरणा से अपने उत्तर 
की पुष्टि कीजिय । 


गज 





शर्ट 3 
हम सविधान की प्रमुख विदेषताएँ 


(56]ए/घता फ& एए5छ 07 प्रा गरणा&॥र ए0षथााएतए05) 











भारत के संविधान ने देश में सम्पूष्त प्रभुसत्ता सम्पन्न योकता मत गणतज की स्थापना 
वा है । अत यह उचित ही है कि ”टम संविधान की विभिन्न व्यवस्थाआ के अध्ययन का आरम्भ 
'उसवी विडिप्ट्ताजा व साथ करें। 


] जिलक्षित एवं संवस अधिक ध्यारपार सविधान 


भारीय गणततर वा संविधान एक जिखिले (छशातक्षा] सविधान है| जारवर जनिग्स वे 
शला मे वह विश्व मे सबेस अधिक जम्बा एवं सवस अधिक यौरेवार (02४9॥०0) सविधघान ” | 
उसमे 397 धाराए है जो 22 जध्याया मे विभक्ते है तथा रनवे अतिरिक्त उसमे 9 सूचिया * | 
भारतीय सविधान का आकार क्तिना विशाल है व्सका अनुमान हम धु्स बात से जगा सकते 
कि बह समुक्त राग्य अमरीका के सविधाने स पाँच गुना और फ्राप्त क॑े चतथ गणत-+न के संविधान 
मे सात गृता अधिक पता है यहा तक कि वहें वीलका के सविधाने से भी (जा फ्रास और स्युक्त 
शाय अमरीका के सविधान ही अपठा कहा जधिक विस्तृत ?) अधिक बहा 5 । 
प्रश्न € कि भारतीय सविधान कया इतना अधिवः विस्तृत क्या बनाया गया है ? सम्भवन 
सका एक मुस्य कारण यह है कि भारतीय सविवान सधात्मव' # तथा उसे सधुक्त राय अमराका 
वा सथधात्सव हाँच वे आधार पर निभित ने वरव कनाडा व संघात्मव टॉँच वे आधार पर निर्मित 
किया गया है । अमरीकी स्रिधान मे कंबत राष्ट्रीय सरकार वे संगठन का वणन बिया गरात 8 ॥ 
यही प्रात स्विलजेरतण्त जास्टजिया तथा सोवियत संघ के सविधाना के सम्ब'घ मे कही जा सकत्प 
है | परन्तु कनाश के संविधान की भाति ही भारताय संविधान म जहाँ राष्टीय सरकार के संगठन 
का उल्लेख है वहाँ उसमे संघ में सम्मिलित स्वात्या व संगठन का भी वणन पाया जाता है | या 
व्म मस्वध मे ध्यान में रखने याग्य बात यह भी है कि आरम्भ भ भारतीय संघ की वका या का 
चार तणिया मे विभाजित किया गया था| जत यट आवश्यक था दि हन चार! प्रवार व राय्या 
ने संगठन वा संविवान से अवग अतग उल्लख क्या जाता । 
भारतीय राजनोतिक व्यवस्था क॑ सधीय स्वरूप न सविधान क विस्तृत हान मे एक अय 
प्रतार स भा अपनों यॉगटान लिया ह। सबिधान में सध जौर राया व॑ पारस्परिक सम्ब'धा का 
भी वणन है । सवियाने व ग्यार्ट्व अध्याय मं बे” और राय्या क बीच पाय जान वाल विधाया 
सम्बधा वा उाजेर है। दस अध्याय मे 9 अनु'छठ हैं तथा रसक अतिरिक्त सविधान की सानवा 
सूची म भां हटा सम्बंधा को व्शित किया गया है। संघ और रायया व बाच पाय जान बाज 
वित्तीय सम्व धा वा उाउख सचिधान वी वास्हव अध्याय में किया गया है और दसम 99 धघाशाए 
हैं। इसका अतिरित 263वां घारा मे जातर रायांय निगमा का प्राविधान कया गया है तथा 
262वा धारा मे नेटिया व जज तथा नहीं घारिया मे सम्बद्ध निकाया के समाधान की व्यवस्था 
वी गया * । 
संविधान वे आकार वे बट होने वा एक दूसरा कारण यह ह# वि उसमे ने वंबत वह एव 
रपया की संर्वारा जब सगतन का वणन जिया गया है । जपितु उसमे प्रतासकाय ब्यौर की भा 
भरमार ह | विय बे अय सबिधाता मे से अ्यौर व सामायत हग के साधारण बालून वे हारा 
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निर्वारित होने के लिए छोड दिया जाता है। इस प्रकार सविधान की 24 धाराओं मे सघीय न्याय- 
पालिका के गठन का वणन किया गया हे तथा 4 वाराओ मे राज्यो की न्यायपालिका के गठन का 
उल्लेख है। 
सविधान के विस्तृत होने का एक तीसरा कारण यह है कि उसमे जहाँ मूल अधिकारों का 
विशद वर्णन हू, वहाँ उसमे उन्त अबिकारों के ऊपर लगाये गये प्रतिबन्धो का भी ब्यौरेबार 
उल्लेख है | इसके अतिरिक्त उसके चौथे अध्याय मे ऐसे निर्देशक सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया 
हे जिन्हे यद्यपि न्यायालयों के द्वारा लागू नही किया जा सकता परन्तु जिन्हे देश के शासन-तन्त्र की 
आधारभूत अवधारणा घोषित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त सविधान का कलेवर इसलिए 
ओर अधिक बट गया है क्योकि उसमे कुछ समस्याओं के समाधान का भी प्रयास किया गया है 
जो भारत की अपनी विशिष्ट समस्याएँ है तथा जिनके निराकरण की अनुपस्थिति मे राष्ट्रीय प्रगति 
की कल्ण्ना भी नही की जा सकती थी । इस प्रकार की समस्याओं में अल्पसरयको की समस्या, 
पिछडी हुई तथा अनुसूचित जातियों की समस्या, राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय भाषाओं की समस्याएँ प्रमुख 
है । इनका उल्लेख सविवान के सत्रहवे अध्याय (9 अनुच्छेदो) मे तथा पाँचवी और छठी सूची में 
हुआ हूं। सविधान मे सन्निहित सकटकालीन प्राविधानों के कारण भी उसके आकार मे वृद्धि हुई है । 
कभी-कभी यह्‌ प्रइन पूछा जाता है कि सविधानकारो को इतने लम्बे सविधान को निर्मित 
करने की क्या आवश्यकता थी ? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए आइवर जेनिग्स ने कहा हैं कि 
भारतीय सविधान की यह विश्ेपता मुस्यत भूतकाल की देन है । ब्रिटिश सरकार ने 99 और 
933 में भारत के लिए अत्यधिक विशद सविधानों की रचना की थी । इस सम्बन्ध में एन० 
श्रीनिवासन्‌ का यह कथन उल्लेखनीय है कि 935 के ही अधिनियम की ही भाँति भारत का 
नवीन संविधान 'केवल सविधान ही नहीं है अपितु एक विस्तृत कानूनी सहिता भी है जिसमे देश 
की समूची साविधानिक एवं प्रशासकीय पद्धति से सम्बद्ध समस्त म हत्त्वपूर्ण पहलुओ का उल्लेख 
हूं! इसका एक दूसरा उत्तर भी हो सकता है । जिस समय सविवान की रचना हो रही थी, उस 
समय देश में राजनीतिक परिपक्वता इतनी अधिक नहीं थी कि किसी भी वात को अभिसमयों के 
विकसित होने के लिए छोडा जाता । अत सविधानकार यह जोखिम उठाने के लिए तैयार नही थे 
कि सविधान से सम्बद्ध किसी भी पहलू को अपरिभाषित छोडा जाये । 
भारतीय सविधान के इस लम्बे आकार ने दो दुष्परिणामों को जन्म दिया है। सर्वप्रथम 
इसके फलस्वरूप सविधान की दु सशोध्यता मे वृद्धि हुई है। यहाँ ध्यान मे रखने योग्य वात यह ह 
कि सविवान के सन्दर्भ में 'द सशोध्यता' शब्द का अर्थ सदैव सापेक्ष होता है और उसका सम्बन्ध 
केवल इस वात से होता है कि सविधान को सशोधित करने की प्रक्रिया कितनी जदिल ह, 
उसका सम्बन्ध इस बात के साथ भी होता ह कि सविधान के प्राविधान क्या है । यदि सविधान 
का आकार अत्यविक विशाल हे तो उस स्थिति मे उसमे सशोधन की सम्भावना कम रहेगी । 
इसके अत्तिरिक्त संविधान को वृह्त्तता ने उसे इतना अधिक जटिल बना दिया हैं कि वह जनसाधारण 
की समझ से परे हो गया है। सयुक्त राज्य अमरीका मे सविवान को माव्यमिक स्कूलों के पाठ्य- 
क्रम में स्थान दिया गया ह, किन्तु भारत मे दसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती | थयार्थ में 
भारतीय सविवान के अव्ययन के उपरान्त इस निप्कपे से बचना कठिन है कि 'वह एक ऐसा प्रलेख 
है जिसे वकीलो ने वकीलो के लिए निर्मित किया हे ।” सविवान के कार्यान्वित होने के बाद जितने 
साविधानिक मुकदमे सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यो के उच्च न्यायालयों के सन्मुख प्रस्तुत हुए ह, 
उनसे इस कथन की सत्यता प्रमाणित हो जातो है । 


2 विश्व की अनेक साविधानिक प्रणालियों के आधार पर निर्मित सविधान 
भारतीय सविधान के ऊपर सामान्यत्‌ यह 


; जारोप लगाया जाता है कि उसमे मौलिक्तता 
का नितान्त जभाव है तथा उसकी रचना विभिन्न 


ज्ोतो से प्राप्त असगत तत्त्वो के द्वारा हुई है । 
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हस प्रवार के जातोचक सविधाना के सम्बंध से तायसी व “स मत का उद्धरण हैते # कि संविधान 
उम हशी पौध के समान है जा विठशी भूमि पर नहा उगता तथाव कहते 7 कि भारतीय सविधान 
मे भारतीय परम्पराजा वा ध्यान मे नही रखा गया ? तथा उसका निर्माण ससार के विभिन्न 
सविधाना से उतार तिय गय तेवा वे हारा किया गया 7 । उदाहरण के जिय !953 म॑ सागर 
में हण्टियन पोजिटिक्स साहस एसांसियरन व॑ हुए वाधिक सम्मेजन में अव्यक्ष पट से भाषण दत 
था प्रॉफ्सर वोधराज “र्मा न॑ संविधान वी हच्चर विहान यमनिरवेवता तथा ससठीय जाकताज 
की यह कहकर आजाचना की था कि उहं र्प्रॉचमस उधार जिया गया नै सथा उहाब नस बात 
पर खेट प्रकट विया था कि नये भारत के चासनतान म प्रशासन एवं सरकार स सम्बद्ध हमार 
टशी सिद्धान्ता को स्थान ठने का काट प्रयास नहा क्या गया। कुछ झाजाचका ने सविधान की 
यह कहकर भी जाताचनां की ” कि उसमे गावी जी के सिद्धा ता का भी स्थान तन का प्रयत्न 
नहां किया गया है। यर् इन आारापा पर विचार करन की जावायइता है। 

यह सच * कि भारतीय सवियान की रचना म विटशी सविधाना का प्रभाव अत्यधिक 
स्पप्ट है। वह्तुत एसा हाना स्वाभावत्रित्र भी था। ब्रिटेन के साथ भारत का टीघकात से सम्बंध 
रहा था । अने यटि भारतीय सविधानकारा न प्विटन की साविधानिक परम्पराजा का अनुकरण 
विया ज्ञा सम आतचय की कोर्न वात नहां थी। टसा प्रकार संविवातकारा ने संयुक्त राग्य 
अमरांका कनाश जास्टतिया दक्षिण जफ्राका तथा आयरवण्ट जादि ता के सविधाना स॑ 
भी बहन कुछ सामग्री ग्रहण का है। परतु हसका जाशय यह क्ठापि नहा है कि सविधान में का” 
मौजिवता नहा है । विसी भी संवियाने की रिक्तता मे रचना नहां होती । सविधाना की रचना 
किसी नितिचित सामाजिक जाथिक एवं राजनीतिक प्र॒प्यभ्रूमि म हाती नै अत क्र भी संविधान 
उस पृष्ठभूमि की उपेता नहा कर सकता । भारतीय संविधान की रचना बासवा शाताही के मध्य 

म हुई थी क्षत सविधानक्ारा क॑ समत जा सम्रस्याए प्रस्तुत थी वे जाधुनिक युग वी समस्या 
था और उनका समाधान आधुनिक तराका से हों टी सक्‍धा था। उनका सतमभान मे भारत के 
पर्म्परावाटी सिद्धाल प्रभावगाती नशा हां सरते थ। हसक अतिरिक्त यति यह स्वीकार भो कर 
जिया जाय हि सर्वियानकारा ने लगा परम्पराणां का जवततना करत गवती की € ता यह "न 
प्रस्तुत हाता है कि उाह भारत की कौनसी परम्परा का अनुममन करना चाह्षि! था | भारत म 
बॉर्ट एक राजनीति परम्परा एसी नहा रही है जिसका प्रयक युग में तथा हटा के ध्रयक भाग मे 
पराजन हआ हो ॥ एसी स्थिति मे यति विसी एवं परम्परा या अनुसरण किया भी जाता तो उसके 
बाल भी हैस बिवाट के जिए गजा हा रहता कि क्‍या उस परम्परा का पालन किया जाना उचित 
था । वस्तुत ”स प्रवार की जाताचना कान वाजे यह भूत जात हैं कि साविनानिक सिद्धातत एव 
स्वरूप कॉर्ट वापीराहट सामग्रों लटा है जिनका जय साया ब॑ द्वारा प्रयांग कामून के द्वारा बजित 
बर लिया गया ट[। हस सम्यध महा एम था टामा का यह कथन उद्धरणाय ै-... हमार 

सविवान निर्माताआ का उदट थे एवं सौवित्त जथवा जनासा सविधान बनाना ने था। बचाहत 

थ कि व्यावहारिव दृष्टि मे एक आश वे सफ्त संविधान बनाया जाय। तहनुसार उत्लने विलचा 
सविधाना से स्वत भतापूवत्र' एस प्राविधान तिय है जो वटौ सफ़् सिद्ध हा और जो अपने शा 

की टचाओं वे जिए उपयुत समने गये । 


3 जावनालनजिव संविधान 


के सी ब्टीयर से नार्सतायथ संविधान का उठहार संविधान यताया ”। वस्तुत संविधान 
कारों ते उोविलानजजिक प्रणातां को स्यापित बरस के अपन निचय की जभिव्यत्ति 22 जनवरी 
947 वो पारित उददश्य प्रस्ताव (00]०८05६८४ ८छाजाएा) के लाया ला कर ही थधा। सद 
“पराल भसविधान कौ प्रस्तायनता से थी उठाने अपन रस सका को हटराया था विव हे मे 
सोावता। तय व्थववस्था वा जम हता चाहत हैं। यहि प्रस्तावना था घटा था छाप्नपुवता पदा 
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जाये तो उससे यह स्पप्ट हो जायेगा कि भारत मे लोकतन्त्र केवल राजनीतिक क्षेत्र तक ही 
मर्यादित नही हे, अपितु उसका सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र मे भी विस्तार करने की प्रतिज्ञा की गई 
है | सक्षेप मे भारतीय सविधान उदारवाद एव समाजवाद के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए 
क्रतमसकल्प है । 
सविधान मे सन्निहित लोकतान्त्रिक तत्त्वों को यथार्थ मे संविधान के सभी अध्यायों में 

नवलोकित किया जा सकता हे, परन्तु मुल अधिकारों के अथ्याय मे इन तत्त्वों को विशेष रूप से 
स्थान दिया गया है । सविधान ने केन्द्र और राज्यों में विधायी एवं कार्यपालिका शक्तियों को 
जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथो मे सौपा है। सविधान में यह व्यवस्था भी की गई 
है कि इन प्रतिनिधियों को निश्चित अवधि के उपरान्त वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित 
क्रिया जायेगा। वस्तुत 2 वर्ष की आयु के सभी स्त्री-पुरुषों को मताधिकार प्रदान करने के 
परिणामस्वरूप आज भारत ससार का सबसे बडा लोकतान्त्रिक देश बन गया है, जितने मतदाता 
आज भारत मे पाये जाते है, उतने विव्व के किसी अन्य देश मे नहीं पाये जाते । इस बात का 
महत्त्व उस समय और भी अविक बढ जाता है जबकि हम इस बात को भी ध्यान मे रखे कि 
स्वावीनता से पूवे भारत में अत्यधिक सीमित मताबिकार था तथा निर्वाचन-क्षेत्र साम्प्रदायिक 
आवार पर विभाजित थे । नवीन सविवान ने जहाँ मताधिकार को व्यापक बनाया है, वहाँ उसने 
साम्प्रदायिक निर्वाचन-स्षेत्रों का भी अन्त किया हे । मूल अधिकारों के माध्यम से उसने भारत के 

मस्त नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समानता का भी आश्वासन दिया है । सविवान की 
यह व्यवस्था देश में सामाजिक लोकततन्त्र की स्थापना करती है। भारतीय लोकतन्‍्त्र के सम्बन्ध 

ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि वह केवल बहुसस्यको का अल्पसख्यकों पर शासन मात्र 

नही है, अपितु वह अल्पसरयको के न्यायोचित अधिकारों की सुरक्षा की भी व्यवस्था करता है । 
टसके अतिरिक्त उसमे समाज के पिछड़े हुए वर्गों के हितों की अभिवृद्धि के लिए विशेष प्राविधानो 
को स्थान दिया गया ह। इस प्रकार यह स्पष्ट ह॑ कि सविवानकारों ने लोकतन्त्र की स्थापना 
करते समय इस बात को व्यान मे रखा ह कि देश को इन बुराइयो से दूर रखा जा सके जो 
जविकसित देशो मे लोकतन्त्र के साथ सामान्‍य रूप से उत्पन्न होती है । 


4 ससदीय कार्यपालिका 


भारतीय सविधान ने केन्द्र और राज्यों मे ससदीय कार्यपालिका की व्यवस्था की हे । 
संविवान सभा में वस्तुत इस प्रश्न के ऊपर पर्याप्त मात्रा मे विचार-विमर्श हुआ था कि नवीन 
भारत की कार्यपालिका की स्थापना ब्रिटेन की ससदीय कार्यपालिका के अनुरूप की जाय अथवा 
भयुक्त राज्य अमरीका की कार्यपालिका के अनुरूप अव्यक्षात्मक कार्येपालिका का निर्माण किया 
जाये। लम्बे विवाद के उपरान्त सविवान सभा ने ससदीय कार्यपालिका को स्थापित करने का 
निर्णय लिया। यथार्थ में इस प्रकार का निर्णय स्वाभाविक भी था क्योक्ति ।99 “और 935 
के अधिनियमों के अन्तगत भारतीय जनता को एक सीमा तक ससदीय कार्यपालिका के परिचालन 
का अनुभव प्राप्त हो चुका था, बाद मे 947 मे देश स्वाबीन होने के बाद उत्तरदायी शासन 
के ऊपर ब्रिटेन द्वारा जारोपित प्रतिव्रन्ध उठ जाने के पश्चात्‌ देश की जनता ने ससदीय लोकततन्त्र 
का पूर्ण अनुभव भी प्राप्त कर लिया था । यही नही, सविधानकारो का यह विव्वास था कि 
जा्यक्षात्मक कार्यपालिका की अपेक्षा ससदीय कार्यपालिका इसलिये अधिक अच्छी होती है क्योवि 
उसमे कायवालिकफा के लिये विवानमण्डल के प्रति उत्तरदायित्व को महत्वपूण माना जाता है । 
इस सम्वन्ध में सविधान सभा में डा० अम्बेदकर ने कहा था कि इस पद्धति में कायपालिका के 
उत्तरदायित्व ता देनिक एवं एक निब्चित जवधि के उपरान्त मूल्याकन होता रहता # । कार्य- 


पालिका या निद्चित अवधि के उपरान्त मृत्याकन आम चूनाव के समय निर्वाचकों के द्वारा होता 
(0 दारतीय शामन/3 
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है जततोगत्वा निवाचव हा कायपातिका द्वारा निष्पादित कार्यो के नौचित्य अथवा जनौचित्य 
पर अपना आ तम निणय हसे है। दायपातिका के कार्यो क्या नातियावा दनिक मुयाक्‍ल 
निवाचका हारा निवाचित प्रतिनिधिया के द्वारा विधानमण्डत म हांता है। इस प्रसार स्तन है 
कि संविधान सभा न ससदाय कायपातिता को निणय जान-वुभकर विया था| इस प्रतार की 
वामपाविया मे राक्तिया के पृथकररण वे मसिद्धातत को कोई स्थान नहा तिया जाता । अत भारतीय 
सर्तिधान मे राष्टपति वी स्थिति ब्रितिश राजा की स्थिति जसी हाती है अमरीकी राष्टपति 
जमी नहा | डा अम्बदतर वा हाता मं वह राष्छ वा प्रतीक है उसका शासक नहा | सथ की 
कायपातिवा शक्ति का परिचावत उसके नाम मे हाता है परतु उसका वास्तविक प्रयाग माजि 
मनन हारा हाता है जिससे संविधान के हारा यह अपला वी जाती है कि वह लाकसभा क॑ प्रति 
उत्तरटायी हांगा। यहा उत्वखनीय है कि सविधान का व्यवस्थाआ स यह बात स्पष्ट नहीं है 
ति भारत की कायपातिया ससटीय ही है जध्यशात्मक नहां है। वस्तुत सविधान भे जहा यह 
जिखा है ति कायपातिया जॉय्सभा के प्रति उत्तरटायी होगी वहाँ उसम यह भी विसा है कि 
मानत्री राष्टपति के प्रसाद कान में ही अपने पद पर काय कर सक्ंग।| सविधान मे एक सौैथान पर 
जिखा ह कि राष्ट्रपति को उसक कार्यों म सहायता एवं परामण दने के विए एप मा त्र-परिपद्‌ होगी 
जिसया जायक्ष प्रधानमंत्री हामा। परतु सविधान मे कहा भी यह नहा तिखा कि राष्टपति को 
मा त्रमणएट न द्वारा दिया गया परामत प्रत्यव स्थिति म स्वीकार करना परेगा । अत यह वहां जा सकता 
है वि भारतीय सविधान मं कायपातिका के वास्तविक स्वरूप अभिसमया द॑ द्वारा निर्वारित हा है । 


5 पधमनिरपक्ष राज्य 


यद्यपि सविधान म स्प्लशाता मे यह कहा नहां लिसा है कि भारत एवं घम्तनिरपक्ष 
रा-्य (86८पॉ४7 5090०) है तथापि रस तथ्य की अव”वना नहा वी जा सकती वि सविवानवार 
दा म एवं धमनिरपक्ष राजनीतिक यवस्था की स्थापना करना चाहत थ। वस्तुत संविधान सभा 
मे हुए विवाटा स टम सत्य की अभिव्यक्ति भवरी प्रकार हा जाती है। घमनिरषतर रायम 
स्वीकारात्मव एवं निषधात्मक दोना प्रकार क पहलू पाय जात हैं। निषधात्मम रूप स वह 
साम्प्रतायिता अथवा धमसापक्ष ([]60णट८०॥०) राय वे सवधा विपरीत है क्यादि उसम राय 
विसी भी धर विशप या साथ अपना सम्बाब स्थापित नहां करता तथा विसी भी धम व सिद्धातला 
को जपना पथप्रट"क नहां मानता | वबेंक्टारमन ने विसा है कि धमतिरफपक्ष राय ने तो धामित 
होता है ने जवाभिव और न धम विराधी परातु वह घामिव क्रियाथा एव अधविश्वासा से जपन 
आपवो पूणत प्रथव रसता है और हस प्रशार उस धामिव मामता मे तरस्थ कहा जा सकता है। 
नत ”स मायता व जनवूत एस राय मे नागीका पर एस वर आरापित नहा किय जात शिनस 
प्राप्त जाय वा विसी धम विदाप वे प्रचार में यय क्या जाये। 

स्वीवारात्मय रूप मे धमनिरपत राय अपन समस्त नागरिका वो समान हष्ति स दखता 
है तया धम वे आधार पर किसी भी प्रवार दे भूटभाव को स्वीवार नहा करता । फलस एस 
राप्य मे सभी नागरिका वो चाह उनव्रा धम कुछ भी क्या ने हा उन्नति करत वे समान अवसर 
प्राप्त हात हैं । 

उपयत्त हाना बसौटिया वे जाघार पर भारत वा धमनिरप जता अझसत्णिथि घापित वा जा 
सबता 7 । भारत से सभा नागरिता वा समान झधिवार प्रल्ान विय गय ”ै तथा विसा भा 
सागरित था उसके घम वे आधार घर उसने अधिवारां से बचित नहा रखा जा सकता। भारत 
बा धमनिरप तता वी अभिव्यत्ति रस तख्य के द्वारा था हाता हैवि हमार यहाँ साम्प्रशयितर 
निवाया 3ेत्रा वा अस्त कर टिया गया है तथा उनतर स्थान पर समुक्त निवाचन तृद्न स्थापित किये 
गये हैं॥ भारतीय संविधान न प्रत्याा बारताय नागरित था विसो भों धर प्रा मानन “सता 
जनुमार आवरण बरन तथा उसत्रा प्रचारित वरन वा अधिदार प्रटान विया है तथा साथ हा मे 
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उन्हे किसी भी धर्म को न मानने की भी छूट हे । सविवान के द्वारा भारतीय नागरिकों को यह 
आच्वासन भी प्राप्त हे कि लोक-सेवाओं मे नियुक्ति के समय किसी के भी साथ धर्म के आवार 
पर भेदभाव नहीं किया जायगा । 

कुछ लोगो ने वर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त की यह कहकर आलोचना की है कि वह अनैतिक 
एवं अभारतीय है। वस्तुत यह आलोचना धर्मनिरपेक्षता के सिद्धान्त के साथ न्याय नही करती । 
नेतिकता का सम्वन्व आवध्यक रूप से वर्मे के साथ नही है। विश्व का इतिहास ऐसे अनेक 
उदाहरणो से भरा पडा हे जहाँ वर्म के नाम पर भयकर अनेतिक काम क्यिेजा चुके है। इसी 
प्रकार उप्ते अभारतीय बताना भी केवल सकीर्ण दृष्टिकोण का परिचायक हे । सच बात यह है कि 
दर्शन अथवा सिद्धान्त किसी भी प्रकार के भौगोलिक अयवा राजनीतिक सीमान्तो को स्वीकार नहीं 
करता तथा किसी भी सिद्धान्त पर किसी राज्य विशेप का पेटेन्ट अधिकार भी नहीं होता | कोई 
भी राज्य अपनी परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यापक हितो को ध्यान मे रखते हुए किसी भी 
सिद्धान्त को अपनी साविवानिक प्रणाली मे स्थान दे सकता है । 


6 प्रभुसत्ता-सम्पन्न लोकतान्त्रिक गणराज्य 


सविवान की प्रस्तावना में भारत को प्रभुसत्ता-सम्पन्न लोकतान्त्रिक गणराज्य ($0एशशह्ठा 
ए७7र०ल-80० २७०प०॥०) घोषित किया गया है । यहाँ इस सदर्भ मे यह उल्लेखनीय है कि 0 
मई 949 को सविधान सभा ने एक प्रस्ताव के द्वारा राष्ट्र-मण्डल में शामिल होने का निर्णय 
किया था। यद्यपि इस अवसर पर भाषण करते हुए नेहरू जी ने सविबान सभा में यह कहा था 
कि यह एक ऐसा समभोता हे जिसे स्वतन्त्र इच्छा के द्वारा किया गया हे तथा जिसे स्वतन्त्र इच्छा 
के द्वारा तोडा भी जा सकता हे ।' बहुधा यह प्रण्न पूछा जाता हे कि क्या राष्ट्र-मण्डल की सदस्यता 
भारत के गणतान्त्रिक स्वरूप के साथ मेल खाती है ? आखिर राष्ट्र-मण्डल ब्रिटिण क्राउन के प्रति 
भक्ति पर आवारित हे, स्पष्टत इस बात का किसी भी गणतन्त्र के साथ मेल नही हो सकता । 
निम्सन्देह इस तर्क में निहित शक्ति को अस्वीकार नहीं किया जा सकता | परन्तु इसके साथ में 
ध्यान मे रखने की बात यह भी हे कि अप्रैल 949 मे राष्ट्र-मण्डल के प्रधानमस्त्रियों का एक 
सम्मेलन लन्‍्दन में हुआ था जिसमे इस दुविवा का निवारण करने के लिए एक फार्मला निकाला 
गया । इस फार्मूले के अनुसार एक गणतान्त्रिक राज्य को भी राष्ट्रमण्डल की सदस्यता प्राप्त करने 
की व्यवस्था को गई थी। यद्यपि देश के वहुत से राजनीतिक दलो ने भारत की राष्ट्रून्मण्डल की 
सदस्यता को देश की स्वतन्त्रता के लिए असगत बताया ह तथापि इस सत्य को अस्वीकार नही 
फिया जा सकता कि उससे भारत के स्वतन्त्र आचरण पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पडा हूं । 


7 सुसशोध्यता एवं दुस्सशोध्ता का समन्वय 

बहुवा सविवानों को सुसशोध्य (0996) तथा दुस्सघोध्य (7874) सविवानों के अन्तर्गत 
वर्गकृत किया जाता है । परन्तु ययाये मे इस प्रकार की वर्गीकरण बहुत अ्रविक उपयुक्त नही है 
क्योकि कोई भी सविवान न तो पूर्ण रूप से सुसगोध्य होता हूं तथा न पूर्ण रूप से दुस्सशोव्य । इस 
इप्टि से सविवानों मे जो भी अन्तर पाया जाता है, वह केवल मात्रा का होता ह गुण का नहीं । 
भारतीय सविवानकार देश के लिए एक ऐसा सविधान निर्मित करना चाहते ये जिसमे उपर्युक्त दोनो 
प्रकार के सविवानो का समन्वय पाया जाता । वस्तुत उनके लिए ऐसा करना आवश्यक भी था क्योकि 
जहाँ सविधान फो राजनीतिक दलो के हाथ में खिलौना बनने से रोकना था वहाँ यह भी आवध्यक 
हि कि उसके विकास के मार्ग जो अवरुद्ध न किया जाये । उस सम्बन्ध मे सविवान सभा में नेहरू जी 
हर भाप क्ा यह अज उद्वरणीय हे--'जहाँ हम चाहते ह कि यह संविधान इतना ठोस जौर स्थायी 
3383 चाहिए, जितना वह हो सकता हु, वहाँ हमे यह भी समझना चाहिए कि सविवानों में कोई 
“वापयित्य नहीं होता । उसमें एक साजा से लचकीजापन भी होना चाहिए। यदि आप सभी बालों 


था 


फो बठार और स्थायी बना रहेंगे ता जाप राप्ट को जीवित क्वियात्रीत एवं जवबवा जनता को विकास 
राव देंगे । हम किस्ता भी स्थिति म दम संविधान का दतना कक्‍्ठार नहां बताना चाहिए कि वह 
वचदतती हुई परिस्वितिया क जनसार अपन जापको ने ढठाव सक् । फवत यह स्वाभावित हां था हि 
सविधानकार जिम संविधान की रचमा करत उस्रम सुसशाव्यता एवं दृस्सयाम्यता का एक झपूव 
मि तण पाया जाता । 
संघीय संविधान टात के वारण यह जावयक था कि उसमर एक सीसा के जन्‍्तगत 
टम्सगोज्यता वे तत्त्व पाये जात | जाटवर जनिस्स ने भारतीय सविवान म _टम्सशाब्यता के तत्त्वा 
का हो जवजामित कया है। जपन दस मत वा समन मे जनिग्स न दा तक प्रस्तुत किय है 
प्रथम संविधान वे! सशावन वी विधि सायारण कानून वलान की विधि की जपता बुछ अधिय 
चहित है तथा द्वितीय संविधान का जायार उत्त बत्य ह। परातु कुछ जब तपवा ने दस 
मत वे साथ जपनी जसहमति स्यक्त की ह। एजक्जालरोविक्ज (#क्िक्ाता0५७0०5$) ने जिसा 
के कि इस बात का बावज़ुद भी वि भार्तीय संविधान का जावार बहुत यडा है तथा उसम 
साधन केवव एक विशिष्त प्रक्रिया के हारा ही सम्पत्त हा सबता है उस पर टस्सशा यत्ता वा 
जारोब नहां तगाया जा सकता । सच बात यह ह वि भारतीय सवियान मे दस्सचा“यत्ता व दापा 
को व्म करन की कोटिश वी गई है। फ्वस्वन्य संविधान से यह यवस्था है विभपानकाज से 
गिना विसी सशाधन व संघात्मक राय मे एकात्मकव राय की यवस्था स्थापित हा सके । श्स 
प्रमार की व्यवस्था बिसा अजय सधांय राय म नहां पार्ट जाती । 
सविधान वी 368वीं धारा मे सवोयवन की प्रक्रिया वा छातस किया गया है। ससट 
विधयक वे रूप मे संविधान में सरोधन का प्रस्तावित कर सबती है और यह विधयक उसे किसी 
भी सदन म प्रस्तुत दरिया जा सकता है। इस प्रकार व॑ विवयत के पारित होने क सम्पध म 
सविधान मे विशाप यवम्था हैं। सत्रप्रथण उसके पारित हान वे जिए यह आवृश्यव माना गया 
है ति' ससद वे दाना सटन उस अलग जंग एक हो रूप मे जपने उपस्वित एवं मतदान वरन वाल 
सदस्या के दो तिहार बहुमत से स्वीकार कर तथा ”स वि4यक पर मतदाद करत वावा वा संरया 
प्रद्यवय संदत मे उसकी वानूनी सल्स्य सख्या का बहमत होना चाहिए। दसवा अथ यह हुआ वि 
साधन व पारित होते वे विए ताइसभा व कम स बम 263 सदस्या तथा राय सभा व 29 
गठस्था वा समयन अत्यत आवश्यक है । टितीपय समसद हारा उपयक्त विधि से पारित हान वे 
उपरान्त विवयव यो राष्ट्रपति वे समख उसका स्वीज्ञाति क लिए प्रस्तुत किया जायगा तथा 
चसवी वार्याविति वध उसी समय हो समंगी जबबि उसे राष्टपति भा स्वीकार कर लत 
सामायत साधन वे सम्बंध से इसी प्रक्रिया को व्यवहार म जाया जाता है परन्तु संविधान म 
बछ भागा व्‌ सह॒ए[रदित करत दे जिए यह जावश्यक मासा गया है दि उस बाय से बछ्छ गांड 
राय वा विधानमण्डता वा समयन प्राप्त हाना क्षारिए । त्ग प्रकार जिय सशावना व विश 
रायो का स्वाति जावयवा है उाह राष्टपति व समुस उस समय तक प्रस्तुत नहा किया जा 
सवता जब तवा वि उाट शाया वा विधानमण्टत स्वात्ाार नहा कर लत । 
संविधान वी बुछ ब्यवस्थाए एसी भी है जिह सशाधित वरन के लिए बवज ससल्चारित 
सांघारण वानून वी जावयउता माना गई है| ध्स प्रवार के प्राविधाना भे नय राप्य वा रचना 
प्रचलित राया का पनमेटन तथा रापया के टितीय संटना का छघबूवन (जनुछ”? 4 69 और 
240) आलि शामिल है । 
संविधान में साधने वी उपयतत प्रत्रियाता को टू के विभिशन्न 7त्री में जाउाबना वा 
गई है। प्रालाचका या पहुता आपत्ति यह है कि हमार ठग में सताधन वे मामत मे जनता की 
शाइश जानने या भ्रधांस नहा जिया गया है तथा उस पर कब ससट वह धिवार स्थापित जिया 
गया है। पटाँ यह उ व्नाय है ति सयत राप जमरीका स्विव्जरजुर» लथा जास्ट निया जाटि 
हा में सशाधन मो पारित बरने मे जनमत-मग्रर को व्यवस्था पार जाता है। जरा मे “से 


28 ह 
व्यवस्था का न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस आलोचना का औचित्य इसलिए और भी है क्योकि हमारे 
देश मे सत्ता मुल्यत एक ही दल के हाथो मे रही है, इसी दल ते देश के सविधान की रचना भी 
की थी। अत आलोचको के इस कथन से एक बडी मात्रा मे सत्य पाया जाता है कि आधुनिक 
सविधान काग्रेस दल का सविधान है। 


8 सविधान की अन्य विशेषताएँ (00थ० #७थए7०७) 


सूल अधिकार तथा राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्त--उपर्युक्त विशेषताओं के अत्तिरिक्त 
सविधान की कुछ अन्य विशेषताये भी है जिनमे मूल अधिकार तथा नीति-निर्देशक सिद्धान्तो 
की व्यवस्था को प्रमुख समभा जाना चाहिए । ब्रिटिश शासनकाल में भारतवासियों के लिए मूल 
अधिकारो जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी। परन्तु हमारे आधुनिक सविधषान मे इस कमी को दूर 
किया गया है तथा उसमे प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए बिना किसी भेदभाव के मूल अधिकारों 
की व्यवस्था की गई है। सविधान मे जिन अधिकारो को मान्यता दी गयी है, उन्हें सात जीषको 
में वर्गीकृत किया गया है जो निम्नलिखित है--- 
() समानता का अधिकार, 
(2) स्वतन्त्रता का अधिकार, 
(3) शोषण के विरुद्ध अधिकार, 
(4) धामिक स्वतन्त्रता का अधिकार, 
(5) सस्क्ृति और शिक्षा का अधिकार, 
(6) सम्पत्ति का अधिकार, तथा 
(7) साविधानिक उपचारो का अधिकार । 
सविधान के एक प्राविधान के अनुसार राज्य को किसी ऐसे कानून को बनाने के अधिकार 
से वचित रखा गया है जिससे नागरिको के उपर्युक्त मूल अधिकारो पर आघात पहुँचता हो । इन 
अधिकारो के सम्बन्ध मे एक उल्लेखनीय बात यह है कि उनका सम्बन्ध सामान्यत पश्चिम के 
उदारवादी लोकतान्त्रिक दशेन के साथ है, फलत वे उन चुनौतियो का सामना करने में असमर्थ हं 
जो आज के युग मे केवल हमारे देश के सन्‍्मुख ही नही अपितु प्राचीत व्यवस्था मे रहने वाले सभी 
देशो के समक्ष गम्भीर रूप से प्रस्तुत है। सविधानकार इस तथ्य से अवगत ये, अत उन्होने कुछ 
अन्य अधिकारों की भी व्यवस्था की, परन्तु उनके सम्बन्ध मे यह कहा गया कि उनकी कार्यान्विति 
के न होने पर किसी न्यायालय मे शिकायत नही की जा सकेगी। इस प्रकार के अधिकारों को 
राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्तो के अन्तर्गत स्थान दिया गया है । वस्तुत नीति-निर्दशक निद्धान्तों 
को हमे भारतीय सविधान की एक प्रमुख विशेषता समभझनी चाहिए । इन सिद्धास्तो के माध्यम से 
सविधान-निर्माताओ ने भारतीय गणराज्य के लक्ष्यो एव आदर्शो की घोषणा की है । 





प्रश्व 


4. भारतीय नविधान की मुप्य विशेषतानो की विवेचना कीजिये ॥ 


4 
सविधान की प्रस्तावना, मूल अधिकार 


७ किन 
एवं नीति निर्देशक सिद्धान्त 
(राह एछ ऋण) 8४शतारा४ा, राणा 
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सविधान की प्रत्तावता 


प्रत्यव'॑ संविधान का समारम्भ एक प्रस्तावता के साथ हाता है जिसम उसके मृत उद॒दश्य 
सप्निहित हांत हैं । इस व्यापक नियम का अभी तक केवद एक ही अपवाद रहां है और वह था 
तिटिश ससद द्वारा पारित 935 का अधिनियम । अग्नजा न इस जधिनियम वी रचना करत समय 
इस पीटिया पूरानी परम्परा का पातन क्या नही क्या दसवें कारण की खोज करना कोइ 
कठिन काय नहा है । स्पप्तत अग्रजा ने इस दश के सदभ में जो उद्देश्य निरिचत किय थे वे ऐस 
नहा थ जिनकी खुवकर घोषणा की जा सकती। यदि वे भारतीय जनता की आवालाओ के अनुरूप 
अपन उदृदः्य घांपित करत तो इससे इग्लण्ठ वी जनता व॑ असन्तुप्ट हान की आचका थी और 
यहटि इग्तण्ड के नागा वी रच्छा को ही ध्यान म रखकर कोइ घोषणा की जाती ता उसस भारतीय 
जनता के अप्रस्नन्न होन का भय था । परातु नवीन भारत के निर्माताआं व॑ सम दस्त प्रकार का 
कोई धम मक? नही था। वस्तुत प्रस्तावता की रचना के रूप मे उा एक ऐसा अवसर प्राप्त हुआ 
था जिसव॑ माध्यम से वे इस देय म स्थापित होने वाती नई “यवस्था के सम्बंध मे अपने स्वप्ना 
वो अभिव्यक्त कर सकते थ जिह यह देश तताह टिया से सजाय चता आ रहा था। 

फ्तत भारतीय सविधान वा आरम्भ उस प्रस्तावना * साथ हांता है जिसकी टारा उसने 
दग मे एवं एस युग वा समारम्भ बरने वा सकपर क्या है जिसम टेट की जनता के साप्ताजिक 
भाथिक एवं राजनीतिक जीवन को उचतम मानव गरिमा एव प्रतिप्ठा वे अनुरूप निर्मित क्या 
जायगा। जयती अआतिम पुस्तक ऐज॥०एछ85 0 5009) ॥॥0त ?7णाहरटओं प्रग0079 मे अनस्ट बाकर 
ने हमारे सविधान की प्रस्तावना को विपयन्यूची के बाल व॑ पृष्ठ पर उद्धत किया हे तथा उसवः 
सम्बध म लिखा है वि जब म उसे पटता हूँ ता मुझ यह तगता है दि उसम्र वुस पुस्तक वा 
सधिकाण तव स तप में वणित है अत उस हसकी कजी माना जा सकता है। मे उस उद्धत करन 
वे लिए श्सतिए औौर लाजायित हूँ व्याकि मुभ इस वात पर गव है कि भारत व जोंग अबन 
स्वतात्र जावन का आरम्भ राजनीतिक परम्परा वे उन सिद्धाता के साथ कर रठट हैं जिए हम 
पश्चिम बे तोग पाश्यात्य वहरर पुकारत हैं परतु जा अब पाश्चात्य सम बहा अधिक है । 

सविधान की प्रस्तावना स सम्बेद वबोई भी विवचना उस समय तव पूण नहा मानी जा 
सकती णब तक कि उम्म नहर जी द्वारा सविधान समा मे 3 टिसम्बर 2946 के प्रस्तुत वश्य 
प्रस्ताव का झावस न विया जाय | इस प्रस्ताव में भारतीय जनता थ उाच ओआत्गों की अत्यधिक 
सुन्दर जभियक्ति हुई है । सस प्रस्ताव म आय बाता व साथ यह भी बहा गया है कि जिसमर भारत 
वी समस्स लाया को जिए झधिकार प्राप्त किये जायेगे और प्रत्याथूत हंग-न्‍्यय सामाजिक 
आधिव और राजनीतिक पट अवसर तथा कानून के समहछ समानता विचार अभिष्यत्ति विवास 
पूजा व्यवमाय संघ और काप को सवततता कानून एवं नतितता वे अधीन तथा जिसमे आय 
गया पिछरे हुए तथा जनजावीय तत्रा और दलित तथा पिछड़ हुए वर्गों के लिए पयाप्त सरशणा। 
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की व्यवस्था की जायेगी ।' 

प्रस्तावना का कानूनी महत्त्व--मेक्सवेल ने लिखा है कि किसी भी 'सविधान की प्रस्तावना 
उसके अर्थ को समझने का अच्छा साधन है, वह उसके समभने की कूजी है। अमरीकी सुप्रीम 
कोर्ट के एक भूतपूर्व मुरय न्यायाधीश स्टोरी ने इसके सम्बन्ध मे लिखा है कि 'सविधान की 
प्रस्तावना निर्माताओं के मस्तिष्क को खोलने की कूजी है, कि वे उसके द्वारा किन बुराइयो को 
दूर करना चाहते थे तथा सविधात की व्यवस्थाओ के द्वारा वे किन उद्देश्यो की प्राप्ति चाहते थे।' 
भारतीय सविधान की प्रस्तावता के महत्त्व को संविधान सभा के एक सदस्य पण्डित ठाकुर दास 
भार्गव ने इन शब्दों मे व्यक्त किया है--प्रस्तावना सविधान का सबसे अधिक मूल्यवान भाग है । 
चह सविधान की आत्मा हे । वह सविधान की कुजी है। वह वस्तुत मापक है जिसकी सहायता से 
सविधान के मूल्य को आऑका जा सकता है।' सक्षेप मे, प्रस्तावना मे संविधान के उद्देश्य तथा 
उसकी नीतियो का उल्लेख ह । सविधान के वास्तविक भाग मे उन्त नीतियो को ब्यौरे सहित स्पष्ट 
भाषा मे लिखा होता है। अत जहाँ सविधान की भाषा स्पष्ट है, वहाँ प्रस्तावना मे उल्लिखित 
आद्शों के आधार पर सविधान की व्यास्या का कोई प्रश्त नही उठता । परन्तु जेसा डा० डी० डी० 
वसु ने लिखा है कि 'जहाँ सविधान का कानूनी भाग अस्पष्ट है, वहाँ उसकी व्याख्या करने के लिए 
तथा उसे स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है।' इसी प्रकार का मत 
सर्वोच्च न्यायालय ने 'ए० के० गोपालन बताम मद्रास राज्य” नामक मुकदमे में व्यक्त किया था। 
इस मुकदमे मे जस्टिस पतजलि शास्त्री ने अपना निर्णय देते हुए कहा था कि यद्यपि सविधान ने 
नागरिको को कुछ मूल अधिकार दिये है, 'परन्तु इसका आशय यह कदापि नही है कि उसके 
प्राविधानों की भाषा की इस प्रकार खीच-तान की जाए कि कानून की व्याख्या के सभी नियमों 
का उललघन करके उसका ताल-मेल किसी न किसी साविधानिक सिद्धान्त के साथ बैठा दिया 
जाय ।' किन्तु जब भी व्यवस्थापिका ने किसी साविधानिक नीति की स्थापना की है, तो उस समय 
सर्वोच्च न्यापालय ने यह्‌ देखने का प्रयत्व किया है कि उस नीति को प्रस्तावना के आधार पर 
उचित ठहराया जा सकता है अथवा नही। 


प्रस्तावना की व्याख्या 


प्रस्तावना की व्यारया के पूर्व उसको जान लेना आवश्यक हे। प्रस्तावना निम्नलिखित ह- 
हम भारत के लोग, भारत को एक 'सम्पूर्ण प्रमुसत्ता सम्पन्न लोकतान्विक गणराज्य' बनाने 
के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आशिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, 
अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म तथा उपासना की स्वतन्चता, प्रतिष्ठा. एव अवसर की समानता” को 
उपलब्ध कराने लिए, तथा उन सबमे “व्यक्ति की गरिसा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करने 
वाले बस्धुत्व' की अभिवृद्धि करने के लिए, हढसकल्प होकर अपनी इस सविधान सभा में आज 
दिनाक 26 जनवरी 949 को एतद्‌ द्वारा इस सविधान को अगीकृत, अधिनियमित तथा आत्म- 
समपित करते हू ।' 
उपर्यक्त पस्तावना से निष्कर्ष रूप मे जो पहली बात निकलती है कि वह यह हू कि भारत 
में प्रभुसतता जनता में निवास करती हुं। यद्यपि सविधान मे इस आशय की कोई धारा नही हैं, 
तथापि भ्रस्तावना में कहा गया ह कि देश के लोगो ने इस सर्वोच्च कानून को अगीकृत अधिनियमित, 
तथा आत्मसमपित किया है। यहाँ यह कहा जा सकता ह॑ कि सविधान सभा को भारतीय जनता 
का वास्तविक प्रतिनिधि नही कहा जा सकता क्योकि उसकी रचना केविनेट मिणन योजना के 
न्तर्गेत सीमित एवं पृथक्‌ निर्वाचन की प्रणाली पर आधारित प्रान्तीय विधानमण्डलो के द्वारा हुई 
थी । रसके अतिरिक्त वह प्रभुसत्तासम्पन्न सस्था भी नही थी, क्योकि उसकी शक्तियाँ केबिनेट मिशन 
योजना के प्रावधानों के हारा मर्यादित घी । यही नही, उसमे देशी राज्यो के 93 प्रतिनिधि भी 
मोकुद थे और वे वहाँ को जनता अथवा वहा क्ले विधानमण्डलों द्वारा निर्वाचित न होकर वह 
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के नरणा हारा सनीतीत जिये गये थ। अत स्विधान सभा वा यह हटाया बरन वा कोर्ट अधिवार 
नये था वि उसने भारत वे जोगा वी थोर से सविवान वी रचना वी है। उउयक्त तकाँ मे निहित 
सत्य से हतवार ने घरत होाए भी यह स्वावार फरना पत्मा कि !946 मे जब संविधान सभा न॑ 
विए निवाचन हए थे उस समय चाट जिस प्रकार के सतायजिकार के आधार पर चुनाव कराये 
जात सविवान समा के स्वरूप मे यो” विश्वपष अतर नहा पते सयता था। 952 म हए प्रथम 
जम चुतावा के परिणामा से यट बात भरी माँति प्रमाणित है । जहा तक संविधान सभा की प्रभुगत्ता 
वा सम्यध में उटार् गट आपत्ति का प्रहन हैं बहा यह वहना गत हांगा कि संविधान सभा विश 
सीमाओआ व जतगत वाम वर रठी थी। 

प्रस्तावना मे प्रयुक्त लांगा शाह से स्पष्ट * कि भारत वी जनता य स्वय जयन आपकी 
संविधान त्या है । सका अब यह भी हआपि किसा राय्य वा अयना राया क किसी समृह को 
संविधान का अत बेरन का अयबा उम्के टारा निर्मित संघ स प्रयक हाने का अधिकार न. | 
संविवान वी मुरय भाग में भी टश वी एकता पर बेब दिया घया है । यद्यवि प्रशासकीय सुविधा फ्री 
अप्टि से टश को विभिनर राप्या मबराटा गया 6 तथावि हद वी एवना जखएल माना गई है उसकी 
जनता एक है और हसी मे प्रभुमत्ता निवास वरती है । 

यहाँ भारतीय सविधवान सम निहित प्रभ्नसत्ता के स्वरूप की विवेजना अप्रासग्रिव ने होगा । 
जमा वहा जा चुका है कि भारत मे प्रभुसत्ता जनता क्री एक्सा से निवास करती ह। यद्यपि 
संविधान मे विपया वा ताने सूचिया मे विभाजित विया गया ह तथापि दस आधार पर यह निष्कप 
निकालना गतत होगा हि भारत मे प्रमसत्ता विभाजित नै वयात्रि क्रावन्यक्ता पड़न पर यहाँ 
णक्तिया वा सघ की व ठीय सत्ता मं कीट विया जा सकता है। यहे यही 2? कि वियायी हृष्गि 
मे संघीय प्रणायरी मे प्रभसता वे निवास-स्थान का पत्ता दगाना असम्मव हांता है परतु भारताय 
संविधान से दुस खाई वा पाट टिया गया ? । 

प्रस्तावना म॑प्रयक्कत ताकता जि गरणतानओ हॉटावली बुद्ध भ्रमात्पाठक है | व्म सम्ब 4 
मड़ी एन उनर्जी न जिसा है कि वॉकलानविक गंणराय शहावत्तरी भ एसी प्रनर्गीके [का 
00९29) है जिमे हटाया जा सता था और राजनीतिक टप्टि सं गणताव रोड वे पुष जाकलाजिय 
विशपण वा प्रयाग वरवी किसी विदप्र लाभ वी प्राप्ति भी नहीं हा सक्‍सी थी । 

परम सम्भवत संविधाननारा ने लॉकताहजिक शाट का प्रयाग जानयूभ कर त्सतिय फिया 
था क्यावि थे उसवे टारा जावताञ वे विचार म सप्लिहित सामाजिक आधिक एप आध्यात्मित 
मूया वा अभिव्यक्त वरना चाहत थ | सविधानवारा की यट जावावा उन उाबर जाटयोँ से स्पाल 
शा जाती है जिला उस प्रस्तावम हुआ 7 । वस्लुत दस बाल को हा अख्यह्वर ने भी संविधान 
सभा मे लिये गये एवां भाषण में ब्यत्त कया था। उहटान कटा था वि ह#स संविधान कौ रचना 
बरत समय वास्तव से हमार दा एदटाय थ--([) राजनातित लावतज के स्वरूप यो वनिश्विन 
वरना तथा (2) ये प्रतिपा ते बरता वि हमारा आटा आधिक लाउत अर 7 । यहाँ प्राफैसर 
लास्पी वो मठ कथन उद्धरणाय है ति राजनीति समावता तय तक वास्तविक नहा हा सकती 
जय तव वि उसके साथ वास्तविक आधिव्र समानता भी न हो। रस अथ म यह कहा जा संयता 
” कि प्रस्तावता ने बहत सूहर हग॑ से "न होना जालयों को संविधान में सततित जिया है । 

प्रस्तावना वे साध्यम से भारतीय गणराय मारताय जनता वा चार आतठ्यों की उपर्योावय 
परान या सक्य करता है। हनम से पहला जाहश है सामाजिक आथिर एयं राजनीतिय 
प्याय। याय हाल वी परिभाषा वे सम्यध से थिचारका मे मतभट हा सकस # परनु हम 
साय से हसरार नहा किया जा सता प्रियाय से हमारा अभिप्राय वयक्ितिक हिला एवं सामालिक 
वा वे खीच समवय स्थापित करन से है। संविधान ने हा मे प्रतिनिधि सरदार यो स्थापना 
या है | स्स प्रयार या चासन प्रतणाजा मे यह घटत सम्भव + वि जो सरवार लिभित हा वह बहुमत 
य अविताययतन्त शायस बर 6 ॥ परतु प्रस्तावना हस प्रकार व अधितायकतान यो अनुचित 
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उत्रराता 


ठहराता है क्योकि वह भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय की उपलब्धि कराने का वचन 
देती है| वस्तुत सच्चे लोकतन्‍्त्र की यही आधार-णशिला है। यदि स्वतन्त्रता के पूर्व के भारतीय 
सामाजिक जीवन की मुस्य विजेपत्ता सघर्प और तनाव थे तो नवीन सविधान के अन्तर्गत स्वनन्त्र 
भारत का सामाजिक जीवन एकता और भसाईचारे पर आावारित होगा । सामाजिक न्याय के विचार 
में यह भावना भी निहित है कि समाज में सभी प्रकार की जसमानताओो का अन्त होना चाहिए । 
आाधिक न्याय के विचार मे आथिक समानता का विचार शामिल है, यथार्थ में अत्यधिक गरीबी 
और अत्यधिक जमीरी के वातावरण मे आथिक न्याय की कल्पना भी नही की जा सकती । इस 
प्रकार प्रस्तावना देश मे समाजवाद की स्थापना का आब्वासन देती है । राजनीतिक न्याय इस बात 
का आच्वासन देता है कि देश की जनता के साथ राज्य लोकतान्त्रिक व्यवहार करेगा । 

20वी णताव्दी में स्वतन्त्रता के निपेवात्मक अर्थ को स्वीकार नही किया जाता, भारतीय 
सविधानकारो ने '“स्व॒तन्त्रता' शब्द का प्रयोग स्वीकारात्मक अर्थ में किया है। उन्होने स्वतन्त्रता 
को इसलिए स्वीकार किया है क्योकि उसके माध्यम से व्यक्ति एवं राप्ट्र दोनों के व्यक्तित्व का 

विकास होता है। स्वतन्त्रता उच्छ द्ञलता का नाम नही है, वस्तुत वह उन अनुकूल परिस्थितियों 

का नाम है, जिनके अन्तर्गत व्यक्ति सामाजिक हितो की क्षति पहुँचाये विना अपने व्यक्तित्व का 
विकास कर सकते हैं | हमारा सविधान उसी प्रकार की स्वतन्त्रता का आब्वासन देता है। 

सविधान की प्रस्तावना भारतीय नागरिको को पद तथा अवसर की समानता को उपलब्ध 
कराने का वचन ठेती हे । वस्तुत हमारे सविधान मे समानता का वही भर्थ है जिसमे कि उसे 
फ्रास के क्रान्तिकारियों द्वारा घोषित मानवीय बविकारो के घोषणापत्र मे प्रयुक्त किया गया था-- 
“'मनुप्प अधिकारों मे स्वतन्त्र एवं समान पेंदा हुए हैं / सामाजिक विभेदों का औचित्य केवल 
सार्वजनिक उपयोगिता के आधार पर ही किया जा सकता है। 

प्रस्तावना में “बन्चुत्व' शब्द का प्रयोग दो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए हुआ है। सर्वप्रथम 
सविधानकार उनके द्वारा मानव की गरिमा को स्थापित करना चाहते थे, दूसरे, वे उसके द्वारा 
राष्ट्र की एकता को कायम करना चाहते थे । भारत को एक लम्बे समय तक साम्प्रदायिक घृणा 
के वातावरण से होकर गुजरना पडा था। यदि उसे एक राप्ट्र की भाँति जीवित रहना था तो 
यह परमावच्यक था, कि सभी प्रकार के प्ताम्प्रदायिक एव समाज-विरोधी भावनाओं का उन्मूलन 
किया जाय । प्रस्तावना मे वन्चुत्व का सिद्धान्त इसी पवित्र लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया गया है | 


मूल अधिकार 

व्यक्ति एव राज्य के वीच का संघर्ष कोई नूतन असामान्य घटना नहीं है, वस्तुत यह 
संघर्ष उतना ही पुराना है जितना कि मानव इतिहास। फलत राजनीतिक विचारकों एवं 
सविधानकारों के समक्ष जो एक समस्या हर युग में प्रस्तुत रही हैं, वह यह है कि इस संघर्ष का 
निराकरण कैसे क्या जाय । इसके लिए सामान्यतः दो उपाय सुभाये गये ह॒ प्रथम, राज्य की 
घक्तियों को विभाजित करके उन्हे तीन विभिन्न अभिकरणो में इस प्रकार बॉट दिया जाये, जिससे 
कोई भी अभिकरण इतना अधिक जक्तिजाली न होने पाये जिससे वह दूसरो के लिये खतरा बन 
जाये । द्वितीय, राज्य के नागरिको को कुछ ऐसे मूल अधिकारों का आश्वासन दिया जाये, जिनका 
डल्नघन स्वय राज्य भी न कर सके। यहाँ मूल अधिकारों मे तथा साधारण कानूनी अधिकारों 
के बीच भेद करने की जावब्यक्ता ह। साधारण कानूनी अधिकारों से भिन्न मूल अधिकारों की 
व क्षा का आश्वासन देस के मविवान के द्वारा बिया जाता ह। इन अधिकारों को 'मूल' इसलिये 
वहा गया ₹ कि क्योकि साघाणण अधिकारों की भाँति उन्हे व्यवस्थापिका साधारण कानून बनाने 
की भन्निया के दाग नहीं बदल सकती, उन्हे बदलने के लिए स्वय संविधान में सथोधन की 


जावन्यकता होता है, इसलिये उनको केवन साविधानिक समोधन ऊे द्वारा ही बदता जा सकता 
(0 नारतीय शान/4 
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ह। “स प्रकार यह कहा जा सकता है कि कसी भा दा के सविधान म कंबन उन अधिकारा को 
भूत अधिकार वहा जा सकता है जिह उस देश व सर्वोच्च कानून से निहित किया गया हा तथा 
जिनवी प्रवितता एवं अनुजंघनीयता को वायपातिका एवं व्यवस्थापिका दोना स्वीकार करत हा । 

उपयत्त विवेचन से स्पष्ट है कि सूच जविकारा के विचार क मूत मे सीमित सरकार 
का स्थापित करन की भावना सन्रिहित * । सीमित सरकार भस हमारा अभिप्राय उस सरकार 
से है जिसमे राय वे' कमी भी जा वा सत्ता पर एवकाधिकार नहांहांन त्या जाता । वस्तृत 
टुम प्रवार वी सरकार का परिचातन कानून के हारा हांता है ज्यक्तिया वी सनक के तारा नहां। 
सरवार के हस स्वरूप को सयुकत्त राय अमरीका क॑ संविधान म मायता प्रटान की गई है परतु 
तिनिशि संविधान म ल्‍स प्रकार के विचार व तिय को” स्थान नही है। यहा प्र'न यह उठता # 
कि भारतीय सविवानकारा न संविधान मे मूत अधिवारा को स्थान टकर अमराशो साविधानिक 
परम्परा को व्या स्वांकार किया ब्रिटन वी परम्पराआ का क्या नहां ? तस प्रश्न का उत्तर पान 
वा जिए “न दोना परम्पराआं की सार्विप्त विवचता आव*यक है । 

त्िलन मे जाधुनिक तोक्तल का जम निरकटा कायपातविका के विरुद्ध जनता के जम्ब 
सघप व परिणामस्वरूप ह्झ्या है जौर दस सघप का वहा वी झमद ने नंतत्व प्रतान किया था। 
एसी स्थिति मे यह स्वाभाविक ही था थि प्रिटेन क' जाग निरकुश राजतान्र द्वारा प्रस्तुत समस्याओा 
का समाधान ससतीय प्रभुमत्ता म पात। फ्तत ब्रिटन की राजनातिक प्रणातवरी जनता द्वारा 
निवाचित प्रतिनिधिया मं विववास व ऊपर आधारित है । प्रिटदन के जनमानस न यह बात कभी 
स्वीकार नहां की कि विधानमण्टन भा क्भा आत्ततायी बने सकता है तथा जनसाधारण की 
स्वतत्रता की रवा वरने के विए उसकी शक्तियां को भी मर्याटित करन वी आवश्यकता है। 
यहा कारण है कि प्रिटन में जिन मसौटा वा अधियारा का घायणा-पत्र कहा जाता है वे कबल 
कायपातिका वी शक्तिया पर सीमाए जारापित करत है व्यवस्थापिका की दाक्तिया पर नही । 

जमराबी स्थिति _ससे सवथा भिनर थी। अमरीका का जनता का ने कबत निरशुश काय 
पाजिका वा जनुभव था अपितु उसने निरवुश “्यवस्थापिका का भी जनभव किया था | उसन लपा 
था कि जिटिए ससट जती प्रतितिति संस्था भी उपनिवा के साथ घ्रतापुवक पश आती था। 
य८ निम्स 6हु एक कट उपहास था कि ब्रिटन वी ससत ने निरदृग राजतात्र व विरुद्ध सधर्पों की 
अपनी गौरवपूण परम्पराणा का परियाग फरक उपनिवशा की जनता पर निरकुश शासन का 
चाहने वा प्रयास शिया था। तस प्रप्ठभूमि मे यह स्वाभावित्र ही था कि अमराकी सविधानकारा 
को जहाँ वायपातिया वे प्रति अविश्वास था वहाँ उर्"गें अविव्वास यवस्थापिका के प्रति भी 
था। “सतिए वे रशाधपातनिया तथा व्यवस्थापिका दाना के विरुद्ध वयक्तिव अधियारा की रक्षा को 
आव्यव मानत थ । 

भारताय स्थिति सयुक्त राणयय अमरीका की स्थिति से मित्रता जुजता थी । हमार हश के 
राप्पीयप जा दिन व भी प्िटत था वायपातिता तथा व्यवस्थापियां दाना वे अत्याचारा का 
अनुभव था | फ्तत 927 के मटास मे हुए वाग्रस अधिवादन ने मौग वी कि मारत के जिए जा 
भा सविधान बनाया जाए उसे मूत अधिकारा पर आधारित हाना चाहिए । ल्‍मी एप्स्भूमि म 
नहर रिपॉट में मूत्र अधिकारा वा उस किया गया। संविधान भे इनक उजस वा औचित्य 
प्रतिपाहित बरत॑ हए उसम यह कटा गया था कि हमारा पहता काम अपने मूत अधिवारा की 
व्यवस्था करता होना चाहिए जिनया आहवॉसन हु्स प्रवार लिया जाए जिनस कि इट किसी भी 
स्थिति मं वापिस ने जिया जा स्व । हसे प्रतगार की व्यवस्था वा नहरे रिपाट वे जखना ने 
शालिए आवया साना वयात्रि ८ग में विभिन्न सम्प्रटाया व बीच मतभट पाय जानते थ। प्रत 
उन साया मे जो एवं दूसरे था सह एवं ग्रवि्वास को दृष्टि स शत थ विन्वास एवं सरक्षा वी 
भावता वा पटा वरन वा विए यह जावा्यब था कि उहें संविधान के टारा यह आत्वासत लिया 
जात वि उहू अउने घामिर एवं साम्धत्ययित अधिवायव उपभांग बरनत का पूछ अधिवार होगा । 
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मूल अधिकारो के विचार को व्युत्पत्ति के सस्बन्ध मे ध्यान से रखने योग्य एक बात यह 
हे कि उसका जन्म उन अयोग्यताओ के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप मे हुआ था जिन्हे सरकार ने 
जनता के ऊपर लादा था। यह बात सयुक्त राज्य अमरीका तथा भारत दोनो पर समान रूप से 
लागू होती हे। अत अमरीका की हो भाँति भारत मे भी यह कहा गया कि अधिकार अपने 
अन्तिम विश्लेषण मे उत्त अच्यायो का उपचार हे जिन्हे निरकुश शासको ने जनता के ऊपर बरता 
हे। अत अधिकार भी सख्या मे उतने ही होने चाहिए जितने अन्याय हु और जिनका उपचार 
होना है । यहाँ उल्लेखनीय बात यह भी हे कि फ्रास के क्रान्तिकारियो का भी इस सम्बन्ध से 
यही निष्कर्ष था। अमरीका और फ्रास मे निरकुश शासकों के अत्याचारो के विरुद्ध विद्रोह का 
भण्डा मध्यम वर्ग के लोगो ने बुलन्द किया था, फलत उन्होने जिन अधिकारो को अपने अपने देशो 
के सविधानों से स्थान दिया, वे मुख्यत मध्यम वर्ग के हितो पर ही आधारित ये । भारतीय 
राष्ट्रीय आन्दोलन को भी मध्यम वर्ग का ही नेतृत्व प्राप्त था और सविवात्त सभा मे भी मध्यम 
वर्ग के सदस्यो की ही भरमार थी। अत उत्होंने सविधान मे जिन अधिकारों को स्थान दिया हे, 
उनका सम्बन्ध भी प्रधानत मध्यम वर्ग के हितो के साथ है। भारतीय सविधानकार इस तथ्य से 
अवगत थे कि अब इस व्यक्तिवादी पृष्ठभूमि का सदेव के लिए अस्त हो चुका था जिसने अ्रमरीकी 
फ्रेच अधिकारों के विचार को जन्म दिया था और.उसका स्थान कल्याणकारी राज्य के विचार ने 
ले लिया था | भारतीय सविधानकार इस तथ्य की भी अवहेलना नही कर सकते थे कि उन्हे उस 
देश के लिए अधिकारो की रचना करनी है जिसकी अपनी दाशैनिक एवं सामाजिक परम्पराएँ है । 
अत यह स्वाभाविक ही है कि भारतीय सविधान मे सबच्चिहित मूल अधिकारों मे उपर्युक्त सभी 
प्रकार के प्रभाव उपस्थित है। 


मूल अधिकारो की प्रकृति 


ससार के किसी भी देश के सविधान मे मूल अधिकारों का इतना विशद उल्लेख नही हुआ 
है जितना भारतीय सविधान मे किया गया हे | संविधान का एक समूचा अध्याय (तीसरा अध्याय) 
जिसमे कुल 24 धाराये है (42 से 35 तक)--मूल अधिकारों के वर्णव के साथ सम्बद्ध है । 
इन अधिकारों को सात शीर्षकों मे बॉटा गया है---(]) समानता का अधिकार, (2) स्वतन्त्रता 
का अधिकार, (3) शोषण के विरुद्ध अधिकार, (4) धामिक स्वतन्त्रता का अधिकार, (5) सास्कृतिक 
एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, (6) सम्पत्ति का अधिकार, तथा (7) साविवानिक उपचारो का 
अधिकार । मोटे तौर पर अधिकारो को दो श्रेणियों मे बॉटा जा सकता है । प्रथम प्रकार के अधिकार 
वे हे जिन्हे कार्यान्वित करना राज्य के लिए बाव्यकारी है और यदि राज्य का कोई कानून उनका 
उल्लंघन करता हे तो उस स्थिति मे न्यायपालिका उसे अवैध घोषित कर सकती हे । दूसरी श्रेणी मे वे 
अधिकार आते हे जिनके ऊपर राज्य कुछ सीमाये आरोपित कर सकता है । इस प्रकार के अधिकारों 
पर निर्धारित सीमाओ का अतिक्रमण करके प्रतिबन्ब नही लगाये जा सकते । अत यदि कोई 
फानून इन सीमाओ का उल्लघन करता है तो उसे अवेध घोषित किया जा सकता हे । 
भारतोय सविधात मे निहित मूल अधिकारो की प्रकृति के सम्बन्ध में दुसरी उल्लेखनीय 
वात यह है कि वे प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धान्त पर आधारित नही हे। फलत कोई भारतीय 
नागरिक किसी ऐसे जथिकार का दावा नहीं कर सकता जिसे सविवान मे मान्यता नही दी गई हे । 
सी सा यह भी हुआ कि भारतीय सविधान मे यह बात स्वीकार नहीं की गई कि अधिकारों 
कप 2 प्तीमा नही होती, तस्तुत भारतीय सविवान अधिकारों को सीमित मानता ह । कुछ मामलों 
हम से 2 ने आरोपित की है, कुछ मामलो में सीमाओ को 
ध्यान में रखने योग्य वात यह है कि जा हे हे कफ न 0) गन कल उन है 
ते यह है कि उनमें भी अधिकारों को मूल माना गया हे, प्रतिबन्धो को नही । 


उपयुक्त विवेचना से स्पप्ट है कवि भारतीय नविधान के तीसरे अध्याय में निहित अधिकारो 
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को ट्सतरिए मूत्र जधियार नहा बसाया गया क्यायि वे कमीमित हैं तथा व प्राइृतिक अधिवारा के 
मिद्धा व पर आधारित हैं दसस सववा भिन्न उह मौतिर अधिवारा की सत्ता इसतिए प्रतान की 
गेट है क्याकि उह देते के मूत्र काबून से स्थान लिया गया ” तथा उह कार्या वित करने दे जिए 
ग्राम पचायत मे जकर बे टीय सरवार तय सभी प्रगासकीय अभिकरण बाय है । उह भौतिक 
हसतिए भी बहा जा सवता है क्याति उनके द्वारा भारत का मूज एकलसा की जभियक्ति होती है। 
आरत व॑ सभी नागरिया को चाल वे देश व दिसी भा भाग मं क्यान रहते हा एक से अधिनारां 
वा आश्वासन लिया गया है। सूव लविज्ञार हस जय मे मौतिक नहा कि उहसशोवित नहा 
विया जा सवता । ”स सम्बंध से जस्टिस पत्तजति शास्ता का यह निणय उतखनीय हें कि 368वथी 
बारा मत प्रावियान सामाय हैं तथा वे ससट का पिता तिसी अपवाह के सविधान को स्ॉाधयित 
करने की शक्ति प्रतात सरल हैं। वाट मे 7964 मे सर्वोच्च यायाव्य ने गांवकनाथ बनाम 
पजाय तामक मुस्त्स से जपत दस निणय की बटत तिया जौर कहा वि ससठ का तीमर जायाय 
मे निहित जधिवारा को सवाधित करन या कोट अधिकार न है। यहा महत््वपृण बात यह है कि 
तंग वे जनम ने ठम स्थिति का कभी स्वीकार नहीं किया। 97! क॑ मध्यावदधि चुनावा व 
परिणाम नम तथ्य को प्रमाणित बरत हैं। फ्तत तशा मे ससट को 964 स पृव व राक्तिया का 
वापिस दिवान के जिए मांग पाई जाती है। 24वां जीर 25वा संशोधन ससद कीं दस शक्ति को 
वापिस दिवाने की दिशा म महत्त्वपूण कम 7 । न स्यावना को क्टावान'ह भारता 4 मुवत्म 
म चुनौती दी गई थी परत “से मरदम म सर्वोच्च यायावय ने जो जिषय या उसके द्वारा 
व्मफी बघता स्वीकार कर जा गेट । 


मूत अधिकार सर्वाच्चि यायालय यनाम संसद 


उपय क्त विवचना म स्पप्ट है वि जधिकवारा को परिवर्तित किया जा सकता ह। समट 
उाह संविधान मे निहित अपवाला का ध्यात मे रखेरर निस्मतह बदत सकती ? । वस्तुत अविकारों 
की व्यवस्था वरत समय दो बाता वो ध्यात मे रसना आवष्यक ै--प्रथम जनता को हिल और 
ल्नीय राय की सरशा । यहाँ प्रश्न यठ उठता है जि से बात वा तिणय कौन करंगा कि 
किसी तागरिक ने जयने अधिकारा वा टावा वरत सम्रय उकस सीमाओं वा जतिक्रमण जिया है 
जयवा नहा । म प्रइन वे टो उत्तर हां सव॒ते हैं--प्रथम यायपॉतजिका और द्वितीय ससट | 

यहाँ यह तक प्रस्तुत किया जा सकता है जि व्यवस्थाविका का निवाचन वॉलजिय मताधिकार 
वा आधार पर हाता है और वह हेशा की ममूत्रा जनता वा प्रतिनिधित्व वरती ह अत उस दा 
के मागरिवा वे मूत अधिकारों रे सरक्षप वा दायिव सौता ता सकता है। व्सत्रिए कसा भी 
प्यायाधीश को अथवा विसी भी परायातय वा त्तासरा सटन बसने थी जजुमति नशा ही जा 
सवती | इस मामत मे मारताय संविधान मे मस्यम मांग का जनस रण दिया गया है। संविधान 
समा में से सम्बाध मे हा दृष्टियाण प्रस्तुत किय गय। एक हृष्टियाण यह था कि मूल अधिकारा पर 
कौर्र प्रतिबंध ने लगाये जायें तथा विधानमण्टल वी उ ” मयाहलित करने वी काट हत्ति प्रदान न 
की जाये | समय लाने पर यायपातिदा इस सम्बंध मे लावगयत वदम उठा लेगी । दूसरा दृष्टिकोण 
यह या रि चूति देश की अयब्यवस्था पिटची _* है सामाजिक ढाँचा स्ामती युग का अक्यप है 
राय नवजात टदिएु वे समरात है तथा बाविंग मताधिकार पर आधारित सवतीय जाउता तर अभा एफ 
नया अनुमव है अत राय वा निर्वाध रूप से चतान वे तिय यह जावायव है कि रापमके रिते 
मे मूते अदियारा पर प्रतिबाध छगान वा अधितार यवस्यातित्रा था लिया जाए। भारतीय 
संविधान मे “से होता हृष्टिकराणा वे बीच समय स्थापिन उरत हैए मूत अधिवारा को गिनाया 
गया है दशा सूची मे उन जधिराश का सम्मितितद रिया यया है जि संविधानरार ब्यति ये विद 
बहूत आव“पयब सानत थे | परात नम माय हो उससे उनेत्र ऊर बारात एम प्रतियाद लगाये गये है 
जिससे राम पा सविवात या पर याजर बिला सिसा बाघा पे हांता रह । वस्तुत॒ एस हडिसां भा 
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अधिकार को मुल अधिकार नही माना जा सकता जिससे सामाजिक हित पर जआॉँच आती हो | 
व्यवहार मे अविकारो की व्यास्या के क्षेत्र मे हमारे देश में न्यायपालिका की शक्तियों का 
विकास हुआ हे । न्यायपालिका के निर्णयों के द्वारा, जहाँ निवारक नजरबन्दी कानूवों के बहुत से 
भाग अवैध घोषित किये जा चुके है वहाँ ऐसे अनेक प्रगतिशील कानूनों को भी गैर-कानूनी बताया 
जा चुका हे जिनकी रचना सामाजिक तथा आशिक विकास को ध्यान मे रखकर की गई थी । 
कुछ मामलों में ससद को अपनी आशिक नीतियो को कार्यान्वित करने के लिये सविधान को 
सशोवित करने के लिये बाध्य होना पडा है । उदाहरण के लिये 95] और 955 के सशोधनों 
को लिया जा सकता है। वस्तुत भारतीय सविधान में न्यायपालिका को अत्यधिक सीमित भूमिका 
सोपी गई है। इस बात को समझने के लिये 2[वी घारा का उदाहरण लिया जा सकता है। 
इस बारा में कहा गया हे कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोडकर 
किसी अन्य तरीके से उसके जीवन तथा वेयक्तिक स्वतन्त्रता से वचित नहीं किया जा सकता । 
इसका श्रर्थ यह हुआ कि भारतीय सविधान ने प्राकृतिक कानून के विचार को स्वीकार नही किया । 
भारत के सविधान के अनुसार कानून वह है जिसकी रचना सभद के द्वारा होती है। स्पप्टत ऐसी 
स्थिति में न्‍्यायपालिका केवल यह देख सकती है कि व्यक्ति को उसके अधिकारों से वचित करते 
समय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन हुआ है अथवा नहीं। भारतीय सविधान मे न्याय- 
पालिका को न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया गया है, यथार्थ से अमरीकी सविधान से भिन्न 
जहाँ न्यायिक समीक्षा केवल एक न्यायिक निर्णय पर आधारित है भारत में इसकी व्यवस्था स्पष्ट 
शब्दों मे स्वय संविधान में की गई है। सविवान की 3वी धारा में सर्वोच्च न्यायालय को यह 
अविकार प्रदान किया गया है कि वह प्रत्येक कानून की वैधता की इस आधार पर जाँच करे कि 
उसमे तीसरे अन्याय मे उल्लिखित प्रावधानो का उललघन तो नहा होता। यहाँ न्यायपालिका 
किसी कातून को केवल इस आधार पर गैर-कानूनी घोषित कर सकती है कि उसकी रचना से 
राज्य ने सविधान द्वारा आरोपित सीमाओं का उललघन किया है। इसी सीमित क्षेत्र के अन्तर्गत 
सर्वोच्च न्‍्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह मूल अधिकारो के सरक्षक की भूमिका अदा 
करेगा । सर्वोच्च न्यायालय की इस भूमिका पर प्रकाश डालते हुए 'रामसिह बनाम दिल्‍ली राज्य 
नामक मुकदमे में अपना निर्णय देते हुए त्यायमूर्ति बोस ने यह कहा था-- 

'यह देखना हमारा कत्तंव्य और अधिकार है कि वे अधिकार जिन्हे मौलिक बनाया गया 
था, वे मौलिक ही रहे और हम यह भी देखे कि वह ससद और कार्यपालिका इन स्वतन्त्रताओं पर 
प्रतिवन्‍्व॒ लगाते समय उन सीमाओं का उल्लघन न करे जिन्हे संविधान ने उन पर आरोपित 
किया हे तथा कार्यपालिका के सम्बन्ध मे हम यह देखे कि वह ससद द्वारा प्रदत्त शक्तियों से वाहर 
विचरने न पाये | हम यहाँ इसलिए है ताकि भारतीय जनता को वे सब स्वतन्त्रताएँ उपलब्ब होती 


रहे जिनका उन्हें आइवासन दिया गया हे तथा ससद द्वारा पारित कानूनों अथवा कार्यपालिका के 
कार्यकलापो के द्वारा उनका महत्त्व कम न होले पाये ।! 


भारतीय सविधान मे निहित विशिष्ट अ्रधिकार 


५ रा कहा जा चुका है कि भारतीय सविधान में मूल अधिकारो को निम्न सात शीर्पको मे 
की गया है--() समावता का अधिकार, (2) स्वतन्त्रता का अधिकार, (3) श्ोपण के विरुद्ध 
अधिकार, (4) वामिक स्वतन्त्रता का अधिकार, (5) सास्कृतिक एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकार, 
(6) सम्पत्ति का अधिकार, 


3332 कक रे (7) साविधानिक उपचारो का अधिकार । यहाँ उपर्युक्त सातो 
गर के आधिकारों की विवेचना आवश्यक ह हु 


(।) समानता का अधिकार ( 
]4व, ]5वी, ]6वी, 7वी, 8वी 
नागरिफो दोनो को 'कानून के समक्ष 


शिष्ठा। [0 ए4ए४॥५४)--समानता का अधिकार सविवान की 
धाराओं में निहित ह। 4वीं धारा नागरिकों तथा गैर- 
समानता (5%00धव79ए 9९076 ]895) तथा कानूनों का 
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समान सरक्षण (80० क्राण०्टाणा ० ]49४) का आश्वासन दती है। कानून के सम 
समानता वा जय सूज रूप से प्रयासक्रीय यायावया का जभाव है तथा प्रत्येक नागरिक को चाहे 
उम्नकी स्थिति बुछ भी क्‍या न हां एक ही कानून क द्वारा शासित मानना है। कानूना का समान 
सरक्षण चाटाबती स तात्यय सब जांगा को अपन सुस को प्राप्त करन का तया सम्पत्ति का प्राप्त 
करने और उसका उपभोग करने वा समान जधिकार होना चाहिए तथा उहूं अपन यक्तित्व 
तथा सम्पत्ति के सरक्षण के जिए जयाया का प्रतिकार बरने के तिए तथा वरारा के घायावयन 
के तिए यायाजथा व पास जान का समान अधिकार है किसी के काभ्क्तापा पर एस प्रतिबंध 
तहीं जगाय जाने चाहिए जा समान परिस्थितियां मे अय जांगा पर ने जगाय जायें एक्स व्यवसाय 
तथा परिस्थिति मे क्सि व ऊपर जय जोगा पर आरोपित वाफ से अधिज वाभ आरापित नहा 
किया जाना चाहिए फौजदारी ययाय कः प्रगासन म॑ क्सी यक्ति पर समास जपराघा के लिए 
टसरा स भिन्न जययना हसरा स अधिक दण्ट न” दिया जाना चाहिए। स प्रकार स्पप्ट है कि 
भारतीय सविधान व॑ निमातालआ न निपधात्मक एवं स्वीकारात्मक दाना अर्थाम समानता का 
नाश्वासन त्या है | 

यहा यह उल्तयनीय है थि ॥4वां धारा की व्यास्था करत समय हमारे देश की “याय 
पातजिदा ने कानून क समक्ष समानता शब्दावती वी जग्रभेंग उपक्षा की है और उसके स्थान पर 
उसने कानूना व॑ समात सरक्षण हालावती को ही मुरयत ध्यात मे रखा है। 4वी धारा की 
पायिक यारया से यह स्पष्ट हैं कि उसम निहित समानता का अधिवार अप्षीमित ना है। घह 
कंवत एवं सी स्थिति मे रहते बाब एक से यागां व बीच में समानता का आल्वासन हंती है 
उससे उस समानता का जाएयासन प्राप्त नहीं होता जो सब जोगा का चाह उनका सामाजिक स्थिति 
कसी भी क्या न हो एक से बर्ताव की गारण्टी दे सव॑ | 

श्स चीपक के अतसत आने बाठी अय घारायें भी हन्‍्ही मायताओ पर आधारित ? | 
[5पा घारा से कहां गया है कि राप्य केवत घम रग जाति तिग जम-स्थान अथवा उनम से 
किसी एक ये जाधार पर किसी भी नागरिक के विरुद्ध भतमाव नहा करंगा। ट्सके जनिरिक्त 
सनम से किसी एक के आधार पर विसी भी नागरिक का विसी दुकान अथवा सावजनिक जतपान 
गृह में जाने से जथवा बुआ जलाशाया नही क॑ घाटा सडफा तथा एस सावजनिक प्रयाग के 
स्थानों से नटा रोरा जा सकता शिनवा वायम रखन वा व्यय या ता पुणत अथवा आऑधयिक रूप 
से राय के टारा हाता है अथवा जिह सावजनिव प्रयाग के तिए समप्रित कर दिया गया है। 
परतु इस धारा म॑ दस अधिवार वे' दा अपवाद भी गिनाय गय है प्रथम वह राय वा स्त्रिया 
तथा बचा वे जिए विशप व्यवस्था करन की अनुमति हती है और ल्तीय वह राय वां श्स 
बात की भी दूट देती है कि वह सामाजिय तथा शतक हृष्टि स पिछे 5ए वर्गों जथवा परिगणित 
जातिया तथा परिगणित बबीता के विकास के निए विदंप प्रावधाना की रचना वर सकता है ॥ 
शस प्रह्वार यह स्पष्ट है वि व्स धारा मं थे जाधार परिगणित है जिनना ऊपर किसी भी प्रत्ार का 
भेटभाव नहा विया जा मबता । स्वीवारात्मव हृष्टि सं राय रन आधारा का छोवकर शाय 
आधधारा पर भत्माव वर सकता है। उदाहरणाय वह भटमाव वां आापा राष्ट्रीयका परिवार 
-प्वसाय आति पर अथवा उनमे से तिसा एक पर आधारित वर सता है । इसते होते हए भी 
से धारा को ट्सलिए महवपूण माना जा सता है कक्‍्यात्रि वह घर रंग जाधि अथवा वजिग 
के आाधार पर भटभाव वो वलजित वरता है । जम-स्थान वे आधार पर भत्माव या निपघ प्रव 
वहू राष्टाय एकता के विए साय श्रषस्त बरती है। 

6वा धारा वे हारा प्रयाता लागरिक को सौवरी पाने भ्यवां राय व अधीन किसी पट 
पर नियुक्ति हान व मामत्र मे समान जवसरा का आजवासन टिया गया है सथा उसम यह भी 
पह्टा गया है कि रस सासले में वबद घम रग जाति विंग वर्ष परम्परा जाम-स्थान निवास 
म्चान अयबवा उनमर से दिसी एक वी आधार पर कार नत्माव नहा जिया जामगा। रस घारा स 
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आगे इसके तीन अपवाद बताये गये हे--पहले अपवाद के अनुसार राज्य को कुछ विशिष्ट पदो के 
लिए निवास योग्यताएँ निर्धारित करने का अधिकार दिया गया है। द्वितीय अपवाद के अनुसार 
राज्य को पिछड़े हुए वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों मे स्थान सुरक्षित रखने की अनुमति दी गई 
है और अन्तिम अपवाद के अनुसार किसी भी धामिक सस्था के प्रबन्ध को इस धारा की परिधि 
से बाहर रखा गया हे । 

[7वी धारा के अनुसार छुआड्ृत का अन्त करने की घोषणा की गई है तथा कहा गया है 
कि वह कानून द्वारा दण्डनीय अपराध हू । सविधान की यह व्यवस्था निस्सन्देह महत्त्वपूर्ण है क्योकि 
उसके द्वारा युगो से चली आ रही एक सामाजिक बुराई को दूर करने का प्रयास किया गया हे। 
जैनिग्स ने लिखा है कि छुआछूत का खात्मा कोई अधिकार नही है, उससे तो केवल एक सामाजिक 
अयोग्यता दूर होती है। परन्तु इसके होते हुए भी यह एक मूल अधिकार है, क्योकि जैसा कहा 
जा चुका हे कि अधिकार उन अन्यायो के उपचार है जिनका व्यक्तियों पर आरोपण या तो राज्य 
के द्वारा हुआ है और या समाज के द्वारा । 

8वी धारा के द्वारा राज्य के ऊपर यह प्रतिबन्ध लगाया गया है कि वह सैनिक अथवा 
गेक्षिक खिताबो के अतिरिक्त किसी अन्य खिताब से अपने नागरिको को अलकृत नही करेगा | कुछ 
लोगो का विश्वास है कि भारतरत्न, पद्मविभुपण आदि खिताबो की परम्परा को चालू करके 
सरकार ने 8वी धारा की व्यवस्था का उललघन किया है। वस्तुत । मई 969 को आचाय 
जे० वी० कृपलानी ने लोकसभा मे इस आशय का एक विवेयक प्रस्तुत किया था जिसमें यह कहा 
गया कि राज्य द्वारा व्यक्तियो को इस प्रकार अलकृनत करने की परम्परा का अन्त किया जाये। 
इस विधेयक पर भाषण करते हुए उन्होने कहा था कि स्वतन्त्रता के पूर्व जो काम अग्रेज करते थे 
उस काम को उसने 'पिछले दरवाजे” से फिर अपने शासन-तन्त्र मे स्थान दे दिया है । 

(2) स्वतन्त्रता का अधिकार ([२8॥4 0 77०8607)--स्वतन्त्रता का अधिकार सविधान 
की चार धाराओ--9, 20, 2] और 22--मे निहित है । 

9वी वारा उदार लोकतनन्‍्त्र मे सन्निहित परम्परागत वैयक्तिक स्वतन्त्रताओं का आश्वासन 
देती है ये स्वतन्त्रताएँ अग्नलिखित हे--भाषण ओर विचार अभिव्यक्ति की स्वतन्वता, शान्तिपूर्ण 
ठग से तथा बिना हथियारों के एक स्थान पर एकत्रित होने की स्वतन्त्रता, समुदाय अथवा सघ 
बनाने की स्वतन्त्रता, समस्त भारत मे स्वतन्त्रतापूर्वक विचरने की स्वतन्त्रता, भारत के किसी भाग 

में निवास करने अथवा बस जाने की स्वतन्त्रता, सम्पत्ति प्राप्त करने, रखने तथा बेचने की 
स्वतन्त्रता तथा कोई भी व्यवसाय करने अथवा कोई भी व्यापार या कारोबार करने की स्वतन्त्रता । 
इन स्वतन्त्रताओ का महत्त्व स्वयसिद्ध है। वस्तुत उनकी अनुपस्थिति मे किसी भी लोकतात्रिक 
समाज की कल्पना नहीं की जा सकती । सविवान-निर्माता इस तथ्य से अवगत थे, परन्तु वे इस 
वात से भी अपरिचित नही थे कि व्यक्ति को दी जाने वाली अनियन्त्रित स्वतन्त्रता समाज के लिए 
घातक सिद्ध हो सकती थी । इसलिए 9वी घारा मे न केवल भारतीय नागरिकों को प्रदत्त 
स्वतच्त्रताओ का उल्लेख ह, अपितु उसमे इन स्व॒तन्त्रताओं के अपवादों का भी उल्लेख किया गया हे । 
भाषण और विचार-अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता की सात सीमाये इस धारा में बताई गई 

है । मूल सविवान में सीमाये केवल चार थी । परन्तु 95] मे “रमेश थापर बनाम मद्रास राज्य' 
नामक मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त उसमे सशोवन करना आवश्यक हो 
गया । अत पहले सशोवबन (95) के जनुसार उसमे तीन सीमाये और जोडी गई । इस प्रकार 

! वी धारा में जेसी वह आज ह, भाषण और विचार-अभिव्यक्ति की स्वतस्त्रता पर सात 
प्रतिवन्‍्ध, आरोपित करती है। ये प्रतिवन्‍्ध ह---राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यो के साथ मैत्री- 
वृण सम्बन्ध, सार्वजनिक व्यवस्था झिप्टता जथवा नेतिकता के प्र नेकूल कोई जाचरण, न्यायालय 
का अपमान, क़्सी फ्ो बदनाम करने की चेप्टा, जबवा हिसात्मक कार्यवाहियों के लिए उकसाना । 
यहा यह वात विज्येप रप में डल्लेसनीय है कि विचारमभिव्यक्ति भे प्रेम की स्वतन्त्रता भी 
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सम्मितित है । शान नतिपूृष तरीर से तथा विना हथियारा क एक स्थान पर एकजित हाने का स्वत जता 
वास्तव मे विचार अभिव्यक्ति तथा भाषण की स्वताजता का पूरक ते। श्स स्वतजता पर साथ 
जनिक ब्यवस्या तथा नतिकता के हिल में याय-सगत प्रतियाब गाय जा सकत हैं । 
समुत्यय बतान की स्वतजता की यायाजया न दा प्रकार स व्याख्या की ह॒ च्सका 
पटवा अथ स्वीयारात्मत है जिसका अभिष्राय है किकाई भी नागरिक स्वच्छा से चाह जिस 
समुटाय अथवा संगठन वा सतस्य वन सकता हूं। सका टसरा जब निपवात्मक है जिसया जागाय 
यह है कि कसी भी नागरिक का उसका च्छा दी प्रतितूत हिसी समुत्यय अथवा संगठन का 
सत्य घतने के बिए बाघ्य नहा क्रिया जा सक्‍ता। रस स्वतजता का भी सावजनिक यवस्था 
लता नैतिकता के हित में सयालित क्या जा सकता ह। अपन एक मरत््वपूण निणय मे सर्वोच्च 
यायावय ने यह मत पक्त किया है कि टस अधिकार पर काट भी प्रतिय्ध तब तक नहा 
लगाया जा सकता तब तत कि उस प्रतियात के जाथारा वी कसी यायिक अधिकार के टारा 
समुचित जाँच न _ा जाय ।! 
9वा धारा के हारा प्रत्यक भारताय नागरिवर के समूच देश मे स्वतज्तापुवक विचरने 
टू के फिसी भाग मे निवास करने तथा वहा स्थायी रूप स बस जाने तथां सम्पत्ति प्राप्त करने 
उस रमन तथा उस वचन के जधिवार का मायता हा है। बन स्वततताणा को सामाय जनता 
बा नित मं जथवा कसी जनुसूचित कबीज के हिता की रक्षा क विए मयाटित किया जा सक्रता 
है। टसा प्रयार विमां भी यव्चाय का करन की स्ववाजता पर राय सावजनित हित में कृछ 
प्रतिन्‍ध उगा सकता है तथा बुछ ययवसाया बा करने वे जिए कुछ हा तिक याग्यताए भी निर्धारिल 
कर सकता है। 
सविधान का 20 स तकर 22वा धारा तव यक्ति क॑ जीवन तथा वयक्तिक' स्वत तता की 
सरवा की यवस्था की गर नै। 20वां यारा में उस व्यक्ति ॥ अधिकारा का उातेख ” जिस पर 
विसी गझ्रवरा व का करत का आपराब तेगाया गया ह। इसे थरारा स यह व्यवस्या का गठ है कि 
वोट भा ज्यक्ति उस समय सके हण्टित मं क्या जा सकता जब तक क्रि अपराध करन के समय 
उसने किसा कानून का उत्वघत न किया हो जौर न वह उससे जजिक हए्ट वा पान होगा जा उस 
सपराय वा करते के समय उस प्रचतित वानून क अधीन लिया जा सकता था। ”सक अतिरिक्त 
(।) बा” पत्ति एक ही अपरायव के जिए एक बार से अधिक अभियात्रित और दण्टित नहा किया 
जा सकता तथा (2) किसी अपराध मे अभियुक्त को स्वय जपन विरद्ध बवाही टन वा तिए बाध्य 
नहा क्या जा सकता | उपयक्त धारा के प्रथम भाग का प्रभाव यह होगा वि राय कांट एसा 
कानून नहा बना सकगा जा कसा बीती हद घटना पर लागू हो सका । 
2ाव जनुजत सं क्श गया । कि कसा भी व्यक्ति ता जपन जीवन जबबा हहित 
स्वताअता से वानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया (श/ए०८१एणा६ द्वाथंशज्राशत फ 99) को छोहवर 
विसी जय प्रतार स बचित नह किया जायगा। ”स झनुच्छट मे मुस्य चाट कासून (७)? । 
यहा कानून स अभिप्राथ ससठ अथवा राया के विधानमण्ठता टारा निभित कानून से टै॥ ए थे 
गापालन बनाम मास राय नामक मुकदम मं सर्वोच 'यायातय ने वानून शाह की यहा 
ब्याश्या का है। हसे प्रदार भारतीय सवियान से यावित्र समीला का तंत्र पयास्‍त रूप से सीमित 
वर लिया गया है। सस यट भो स्पष्ट है कि जावन नया ह टिक स्वतेजना वे अधिकारा वा भारतीय 
संविधान असी मित नहा मानता #सक विपरात उसने “से अधिकार के उत्र का सामित कर त्या है । 
>टवा घारा मे गिरफ्तार पक्तिया बा नान जधिकारा का जाजवबासन टिया गया 
प्रथम उाठट रस बात वा अधज्यासन टलियाया गया सि उ” उनकी गिरफ्तारी क॑ बारापा से सूचित 


803 (७ ४ $ (3१० 6४5+४+/ (छत 7? 70 / 495$ 497 
मे जाय काइमीर दराउय से एस अधिवार को द'्यविति बजलस सम अप में हो सरत) है. रन्वातामारियां 
की बही भरूछि ले व्ते का अधिकार नहीं है 


40 


किया जायगा, द्वितीय, उन्हे इस बात का अधिकार प्राप्त है कि वे अपनी इच्छा के वकील से 
पराभर्ण करे तथा उससे अपना बचाव कराये तथा अन्तिम उन्हें इस वात का भी आश्वासन दिया 
गया है कि उनकी गिरफ्तारी के 24 घण्टे के भीतर उन्हे किसी मजिस्ट्रेट के सन्‍्मुख प्रस्तुत किया 
जायगा तथा उन्हें हिरासत में केवल उसके आदेश के आधार पर ही आगे रखा जा सकेगा | यह 
जविकार उन व्यक्तियो को उपलब्व नही हो सकता जिनका विदेशी शत्रु-राष्ट्र के स्ताथ सम्बन्ध है तथा 
द्वितीय, इस अविकार का दावा वे लोग नही कर सकते जिन्हे किसी निवारक नजरवन्दी कानून 
के अन्तर्गत नजरवबन्द किया गया है। अनुच्छेद की अन्य उपधाराओ (4 से 7 तक) में यह व्यवस्था 
की गई है कि साधारणत किसी व्यक्ति को तीन महीने की अवधि से अधिक बिना मुकदमा चलाये 
जेल मे नही रखा जायगा, परन्तु यदि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता रखने वाले 
व्यक्तियों से निर्मित परामश्दात्री मण्डल अपने प्रतिवेदन मे उनकी नजरबन्दी की अवधि को बढाने 
की सिफारिश करे, तो ऐसा किया जा सकता हे। अनुच्छेद ससद को भी परामशंदात्री मण्डल 
की सलाह के ब्रिता किसी व्यक्ति को निवारक नजरबन्दी में रखने के लिए कानून बनाने की 
अनुमति प्रदान करता है । यही नही, यह अनुच्छेद नजरबन्द करने वाले अधिकारी को सार्वजनिक 
हित मे उद आधारो को न वताने की अनुमति देता हे जिनके कारण उसने किसी व्यक्ति को 
निवारक नजरबन्दी मे रखा है। 
उपर्यक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट है कि भारतीय सविधान मे जिस अधिकार के साथ सबसे 
अधिक अन्याय किया गया है, वह वैयक्तिक स्वतन्त्रता का अधिकार है। यह सही है कि राज्य के 
कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में व्यक्तिवादी अ्रहस्तक्षेप के सिद्धान्त के लुप्त हो जाने तथा लोक-कल्याणकारी 
राज्य के उदय के परिणामस्वरूप व्यक्ति को असीमित स्वतन्त्रता का आश्वासन नही दिया जा 
सकता । 2वी धारा ने व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद न्यायिक सरक्षण से लगभग वचित कर दिया 
हे । स्पष्टत सविधान की इस व्यवस्था को भारतीय गणराज्य के लोकतान्त्रिक आधारो के लिए शुभ 
नहीं कहा जा सकता । इस स्थिति मे नजरवन्द करने वाला अधिकारी सार्वजनिक हित मे यह 
बताने से भी इतकार कर सकता हे कि उसे क्यो गिरफ्तार किया जा रहा हे । इस स्थिति मे 
नजरबन्द व्यक्ति बन्दी-प्रत्यक्षीकरण की याचिका भी प्रस्तुत नही कर सकता तथा न्यायालय उसकी 
सहायता करने से विवश्ञ हे। स्पष्टत इन अन्यायपूर्ण प्राववानों को किसी भी हृष्टि से उचित नहीं 
ठहराया जा सकता । सम्भवत भारत मे निहित स्वार्थो ने जिन्हे प्रोफेसर के० टी० शाह के शब्दो मे 
सविवान सभा मे “पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त था! ऐसा इसलिए किया ताकि बे अपने हितो की रक्षा 
कर सके । > 
(3) शोषण के विरुद्ध श्रधिकार (राप्टग5 8885. +5ए0४07)--यह अधिकार 
सविवान के 23वें और 24वें अनुच्छेदो मे सन्नचिहित हे । 23वाँ अनुच्छेद मानव के क्रय-विक्रय, 
और वेगार और जबरदस्ती काम करने के अन्य स्वरूपो का निषेध करता है तथा यह घोषणा 
करता है कि इस प्रावधान का उल्लघन कानून द्वारा दण्डनीय अपराब हे । परन्तु इसी अनुच्छेद की 
दूसरी उपधारा मे इस अधिकार का एक अथवाद बताया गया है और वह यह ह कि राज्य सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा लागू कर सकेगा। यद्यपि सार्वजनिक प्रयोजन' शब्दावली की 
कही व्यारया नही की गई, तथापि उसका उद्देशय स्पप्ट हे । उसके अन्तर्गत समूची जाति का हित 
आता है उसमे किसी व्यक्ति अथवा किन्‍्ही व्यक्तियों के समुदाय के हिंत को शामिल नही किया 
जा सकता । अनुच्छेद 24 में यह व्यवस्था की गई है कि 4 वर्ष से कम की आय के किसी बालक 
को फ़िसी कारज़ाने अथवा खान अथवा किसी अन्य सकट-युक्त नौकरी मे काम पर नहीं लगाया 
जा सकता । 


.. “युक्त दाना जनुच्छेद लोक-पल्याणकारी राज्य की आवश्यक जर्तों को पूरा करते है । 
24ती चारा तो एफ प्रकार से सविवान के चौथे अच्याय के 39 (०) तवा 45 जनुच्छेदों वे 
(? भारतीय यातव/5 
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कायावयन के लिए आपयव प्रास्भूमि नयार करती है। 45वें अनुच्डट मं कहा गयाह कि 
रापय युवता के हिला पर विद्वप ध्यान दंगा तथा उनका शिक्षा का प्रांत्माहिं। करंगा। 39(७) 
वारा में दिखा है कि राय वादा की दावे आयु का दुस्पर्याग नहा हान दंगा तथा उाह आथिक 
लावश्यवता से विवगर हाकर एस व्यवसाया मे नहां जमन टगा जा उनके विंग आयु तथा शक्ति के 
विए अनुपयुक्त हा! हन झनु छा व बीच पाय जाने बाज साम्य को जपवोक्ति क्या जा सकता हैं ! 
(4) धामिक स्वताजता का श्रधिकार (२७)॥९४०75$ [२।8॥5)---धामिय स्वत जता क अधिकार 
वा सविधान की चार घाराजा म--25 26 27 और 28 म॑ उस हुआ है। पहत 
बताया जा चुका है हि वाग्रस कंत्रिनट मिशन के सामने टस बात के विए बचनबल थी कि 
भविष्य म भारत के विए जा भी सविधान निर्मित होगा उसम धामिक जन्यसख्यका वे अधिकारा 
की रक्षा वी जायगी | यथाथ म 4वी धारा व द्वारा सविधान ने कानून के समक्ष समानता तथा 
वानुना के समान सरभण वा आत्वासन दिया जा चुका था तथा इसा अनु चरत मे यह बात स्पप्ट 
शत्ा में वही गई थी वि राय धम वो जाघार पर नागरिका व बीच भेतभाव नहा क्श्गा | परततु 
बटुत से अत्पसरयक टेस लाह्बासन का अपर्याप्त मानत थ व इसकी अतिरिक्त कुछ और सरक्षण 
चाहत॑ थ | अत उह प्रतिधान मे जो जाय यवस्थाय टी गठ व निम्ने प्रवार है-- 
क्रनुछेद 25--सावजनिद यवस्था सटाचार एवं स्वाम्ध्य तथा रस अयाय के जय 
प्रायिध ना व रहत हुए प्रत्यय व्यक्ति का अत प्रण की स्वतजता का तथा धरम वो अयाघ रूप से 
मानन आचरण करने तथा प्रचार करन वा समान अधिवार है। परतु ”स अधिकार से विसी 
एस वतमान कानून के प्रवतन पर प्रभाव न पत्गा अथवा राय शाराएस कामून मे बाघान 
हागी--[ज) जो धामिक आाचरण स सम्पद्ध किसा थाथिका वित्ताय राजनीतिव अथवा अ्रग्र 
तिसी प्रकार की हौवित हक्रियाआ वा विनियमन अथवा निव पन करती हो अथवा हि तआकी 
सावजतित धम मस्थाआ को हिटआ के सभा वर्गा और विभागा के जिय खातता हो । 
व्यात्या--( ) कृपाण धारण करना व जकर चजना सिक्य घर का अथ समभा जायगा । 
(2) उपयक्त सादभ मे हितआं मे ध्िवय घम जसे अथवा बीद्ध धम थे अनुयाधिया को भी 
सम्मिवित समभा जायंगा। 
प्रनुछिंद 206---सभी व्यत्तिया वा सावजनिक “यवेस्था सदाचार झौर स्वास्थ्य के अधान 
रहते हुए अपने धामित्त सम्प्रटाय या दिसी विभाग वी (अर) धामिय सस्वाजा सी स्थापना (आ) 
धामिक बारयों सम्मपी विपया व प्र+घ (”) जगम तथा यावर सम्पत्ति 4 जज्नन और रखामित 
तथा () एसा सम्पत्ति व कानून हारा प्रशासन बरतने वा जधियार 5 । 
धनु छेद 27--फिसी भी व्यक्ति का एस बर दन थी विए वाध्य नहा शिय/ जा सकता 
जिसत्री आय विसी धम विशाप अथवा धासित्र सम्प्रताय का उन्नति अथवा पोषण भ व्यय बरन 
था जिए विशिष्ट रूप से विनियुक्त वर दा गठ हा । 
झनुछिट 28--राय निधि से पृणरुपण पा पत्त किसा शिता सम्या में कोई धामिक 
शिक्षा महा ) जायगा। परसु यह व्यवस्था दिसी एसी छिका सस्या पर जायू ने हागी जिनया 
प्रणासन ता चाय वरता हो परनतु जिसनी स्थापना विसा एस धमत्वय जबया यास वे आदीन 
हुई हा जिसया अनुसार उस संस्था मं धामिय शिवा दतला जाव्यक होा। ह्सव अतिरित राय स 
अभिणात अथवा राय से आयथिक संटायता पान वाठी शिक्षा सम्या में पदन बाज विया व्यकि 
यो एसी सम्धा में दा जान वाजी धामित्रा शिखा में बाग तने वो तिए अयवा उम्रमं या उमस 
संग स्थान ये को जान वाला घामिरा उपासना मे उपस्थित हासन ये तिय बाध्य नहां किया जायगा। 
उपबतत प्रावियाता वे अयवारन से यह बात स्थप्ट ” कि उनरे छारा भारतीय संविधान 
ने राजनाति या धम से अठंग रखने गा । प्रयास विया है। बस्तत संविधान की ने ब्यव्याओ का 
संविधानवारा का धम्रतिरषश राज्य को स्थायित बरन की रू य दया आवायब परिणाम बतापा 
जा गयता है | 
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(5) सास्कृतिक एव शिक्षा सस्बन्धी अधिकार ((प्राप्राश धात 26070०8४०ा०य रिष्टीत8)-- 


सास्क्ृतिक एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकार सविधान की 29वी और 30वीं धाराओ में उल्लिखित 
है । यथार्थ मे इन प्राविधानों का उद्देश्य धर्म पर आधारित अल्पसख्यको के सास्क्ृतिक एवं शिक्षा 
सम्बन्धी अधिकारों के सरक्षण की व्यवस्था करता है। 29वाँ अनुच्छेद प्रत्येक अल्पसस्यक को 
अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि अथवा उसकी अपनी सस्क्ृति को कायम रखने तथा उसका सवर्धन 
करने के आवार का आश्वासन देता है तथा साथ मे ही वह यह व्यवस्था भी करता है कि किसी 
भी नागरिक को किसी शिक्षा सस्था मे केवल घम्म, मूलवश, जाति तथा उनमे से से किसी एक के 
आधार पर प्रवेश पाने से नही रोका जा सकता। 30वाँ अनुच्छेद समस्त अल्पसस्यको को 
चाहे उनकी रचना धर्म के आधार पर हुई हो या भाषा के आधार पर, यह अधिकार उपलब्ध 
कराता है कि वे अपनी शिक्षा सस्थाये स्थापित करे तथा उन्हे यह आश्वासन दिलाता हे कि 
अनुदान देते समय राज्य किसी ससस्‍था के विरुद्ध धर्म अथवा भाषा के आधार पर भेदभाव नही करेगा । 
सविवान की उपर्युक्त व्यवस्थाओरो के विश्लेषण से इस निष्कर्ष पर पहुँचा जा सकता है कि 
ये निर्दोप नही है| वस्तुत वे सस्क्ृति एव शिक्षा के क्षेत्र मे मागरिको को उन अधिकारों के उपभोग 
की भी अनुमति नहीं देती जिनका आश्वासन उन्हे संविधान की व5वी धारा के द्वारा दिया गया 
था। 5वी धारा मे कहा गया था कि किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल, वश, जाति 
जन्म-स्थान अथवा उनमे से किसी एक के आधार पर भेदभाव नही किया जायेगा, परन्तु 29वीं 
वारा से जन्‍्म-स्थान शब्द छोड दिया गया हे। इस सम्बन्ध में के० बी० राव का यह 
कथन उल्लेखनीय हे---/29वी धारा शिक्षा के अध्कारों पर घातक प्रहार करती है--उसको 
छोड देने से हमे ।4वी, 5वी और 9वी धाराओ के अन्तर्गत अबिक अच्छे अधिकार उपलब्ध 
हो सकते थे ।/ 29वीं धारा के सम्बन्ध मे एक और कठिताई है और वह कठिनाई यह है कि 
मस्क्ति' शब्द से क्‍या अभिप्राय है । यह बताने की आवश्यकता नही कि हमारे देव में 
सस्‍्कृषति शब्द का प्रयोग सामान्यत उन गुल्यो के लिये होता है जो हमारे जीवन के सामाजिक, 
नेतिक तथा वामिक पहलुओ के साथ सम्बद्ध हे। और यदि 29वीं धारा हमारी उस सम्कृति 
को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयास करती है जिनसे हमारे देश की सामाजिक रूढियों का प्रति- 
निर्वित्व होता हे, तो निस्सन्देह वह प्रतिगामी है । सम्भवत सविधानकारो का यह उद्देश्य कदापि 
नहीं था, ओर उनसे यह भूल अनजाने मे हो गई हो। परन्तु इतना होते हुए भी इस भूल की 
गम्भीरता से इनकार नही किया जा सकता । 
यहाँ 30वी बारा के सम्बन्ध मे भी यह कहने की आवश्यकता हे कि उसकी व्यवस्थाये 
भी पूर्णत सन्‍्तोपप्रद नहीं है । उसने सभी अत्पसरयको को, चाहे उनकी रचना भाषा के आवार 
पर हुई हो जबवा धर्म के आधार पर अपनी शिक्षा सस्याओं को स्थापित करने तथा उन्हे चलाने 
का अधिकार दिया ह। भाषावार अल्पसरयको की बात समभ में आ सकती है, परन्तु धामिक 
अल्यसरयको छो यह अधिकार देना निश्चय ही गलत ह॑ । अनुभव साक्षी हे कि इस प्रकार की 
शिक्षा सस्थाएँ हर सम्भव प्रकार के सम्प्रदायवाद और जातिवाद को जन्म देती हे । वम्तुत राज्य 
को वर्मनिरपेक्षता के लिये इस प्रकार की सस्थाएँ सबसे बडी चुनोती है । 
हे (6) सम्पत्ति का अधिकार (रिष्टा (0 ?9709०79)---सविवान में सम्पत्ति के जधिकार 
की उत्लख दा स्थाना पर हुजा ह--वारा 9([) में तथा धारा 3] मे । इस सम्बन्ध में सबसे पहला 
> न जा हमारे सन्मुचर प्रस्तुत होता हू वह यह हू कि सविवान मे सम्पत्ति के अविकार की व्यवस्था 
8 कप 03 सा 0 भोति हक ही स्थान पर क्यो नही, इस प्रण्न फा उत्तर 
हि स्वत न व्यवस्था करो दा मम 30203 । *ः बा हज पक 2 
हैलो है जिसका उपभोग भारतीय नागीक कर सकते ह, जबति 


)|६ 3 रिव0 एक्ावकाला/व) वकालत 7/क्‍ाब०, 0४०७७६७ (95), 9] 


बजे 


3]वा घारा उस स्वताजता मे व्यक्ति का वंचित करत का अधिकार राय का सौंपती है तथा वह 
हू भी बताता है कि राय अपन अविवार का प्रयांग किस प्रकार करंगा | यहा यह उतखनीय हैं 
वि 3!वा घारा म जव तक चार सावन हो चुक है जौर प्रत्यक सशाधन की रचना सर्वोच्च 
यायाजय की ठस मासवे से चक्ति का केस कान # उद्त्य थ हइ है। वस्तुत इस जनु छह के 
उपर जितला विवात हा मे पाया जाता है उतना सविधान के किसी जय प्राविधात पर नहा पाया 
जाता । इस अनुझत से सम्बद्ध मुकत्म भी सवस अधिय सर्वोच्च यायातय मपहेंचे ह। साथ हो 
डस अनुछेत वी जा यारया सर्वोच्च प्यायातय ने दी ?8 वह हमंया एक्सी नहीं रही हैँ । 
जत एसी स्थिति मे यह स्वाभाविक ही है कि दस झनु उठ के सम्बव मे यापक रूप भ्रम पाय 
जायें । यहा च्मको विस्तत विवचनत जावश्यज है । 
भारत म॑ भम्पत्ति से सम्वट साविधानिक प्राविधाना की रचता एक निश्चित एतिहासिक 
पृष्ठभूमि मे हुई है। मविधान सभा मे काग्रस का वहमत था तथा काग्रस बहत दिना स आथिक 
भौर सामाजिक सुधारा के जिए कृत सक व थी हैते खुथारां म जमीदारी प्रथा का उमवन भी 
शामित था। जपन 945 के चुनाव घांपणा पत्र व हारा उसन देय की जनता के समल अपन 
व्स सक्रप को ठहराया था कि वह जमाटारी का उम्रृतन करंगा परसु उसके जिए वह जमादारा 
का उचित मुआवजा दंगी । जब सविधान की रचना हुई तो उसम्र मुझ्रवज झा ता उत्नख क्या 
गया परतु मुआवजा शाह के पहते उचित अथवा यायपूण टाटा वा प्रयोग नहीं क्या गया 
तथा यह कहा गया नि सजावज की राधि झथवा उस राशि को निर्षारित करन वात सिद्धाता का 
निर्वारण च्यवस्थापिका व हारा होगा । सम यह भी कहां गया कि यदि रस प्रकार का कानून 
कसा राय विधानमण्णत क॑ द्वारा निर्भित हुआ है ता उसका कार्या वति उस समय तक नहां हो 
सकेगी जब तक कि उस राष्ट्रपति की स्वीज्वति प्राप्त न हा जायेगी | अनु छत में उचित अथवा 
स्यायपूण ताला का प्रयोग जाननूभकर नहा किया गया था क्यादि इनक प्रयोग से मुक्दमवाजी 
की बढावा मित्र सकता था। वाई भी “यक्ति उस कानूत को ्यायातय में इस जाघार पर चुनौती 
द॑ सकता था दि उसम जो मुजावज वी राटि निश्चित वा गयी है वह पर्याप्त नहा है । रस सम्बंध 
मे शासक दत के हृष्टिकाण का स्पप्टीकरण करत हुए गाविदवालभ पत ने यह कहा था-- हम 
हरव को उचित मुआवजा देता चाहने है परन्त हम किसी मामत मे मुफ़दमयाजी मे नहा उतभना 
चाहत । व्स प्रवार यह स्पष्ट है कि सविधानवारा वा यह हा टकाण था कि मुआवजे की राशि हे 
निर्धारण मे अस्तिम शाह यरवस्थाविवा वो होना चाहिए स्यायपानिका का नहा | 
परयु यह हृष्टिकाण प्यायपाजिका का ना था । कामशवर सिंह बनाम बिहार राज्य 
मुक्तम में पटना उाज यायावय न यह मत ब्यत्त जिया कि य्रायातय सजावज बे प्र*्न की जाँच 
ह्सविः बार सकते है वि ताि वे यह टख सके कि उस वानूस से श्रय सूत अधिवारा से सम्बद 
प्रविधाना--उठटाहरण वा विए ।4ंवा धारा--क उजघत ता नहा हाता। नस हत्त्याण वा 
जपनातवर पटना उच यायातय न बिहार भूमि सधार कानून 950 का अवघ घोधित वर ट्या। 
वाट मे पटना छाच यावातय के दस निणपय वा सर्वोच्च “यायालय ने भा समन वर टिया तथा 
उसने उसे ग्लाधारा वा भी स्वीशार कर लिया जिनक ऊपर पटना उाब सययायावय ने हस वानून 
व प्रवध ठ7रावा था । 
टस प्रतार यह स्पष्ट है कि सविधात की व्यवस्थाआ का भूमि सुधार कानूना वा यायातय 
पे अधिकार वन्न स बाहर रसन मे सफ्वता नहा मित्र सक्री । सा | थति का निराकरण करन व 
विए उठ]था धारा मे संभाधन वरने वी आवश्यकता वा जनभव जिया गया। फल संविधान 
(प्रयम संपाॉपन) जधिनियम 95] पारित जिया गया जिसके प्रमसार 3]वा पारा मे हां 
झाय धाराए--3] ह तथा 3] (---जाझे गया तथा अयकः साथ तय सवि घास से एश नई यूचा 
(9वा) जाड़ी गया। अनारहल 3] ै से यहे क्द्य गया कि कार कानून जिसर होरा राय डिंसी 
सम्पत्ति की प्राप्ति समाध्ति जथवा उसे झधिकार वा सम्माधन अथवा सावजलिक हिठ से उसव 


न 


प्रवन्ध को अपने हाथ मे ले लेने को इस आधार पर अवैध नही ठहराया जा सकता कि उसके द्वारा 
अनुच्छेद 4, 9, अथवा 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारो का हनन होता है। अनुच्छेद 398 के 
द्वारा 9वी सूची को जोडने की व्यवस्था की गयी, जिसमे 3 जमीदारी उन्मूलन कानूनों का उल्लेख 
था तथा जिनकी वेंधता को किसी भी न्यायालय मे चुनौती नही दी जा सकती थी | 
योडे ही दिनो मे यह अनुभव किया गया कि 3वे अनुच्छेद मे जो सशोधच किये गये 
थे, उनसे जमीदारी उन्मूलन अधिनियमो के अतिरिक्त अन्य श्रकार की सम्पत्ति पर राज्य द्वारा 
अधिकार स्थापित करने वाले अधिनियमो को न्यायालयों के अधिकार-पषत्र से दर नहीं रखा जा 
सकता था। 953 भे सर्वोच्च स्थायालय ने 'द्वारिकादास श्रीनिवास बनास शोलापुर स्पितिग एण्ड 
वीविंग कम्पनी' नामक सुकदसे मे बम्बई उच्च स्याथालय को उलट कर शोलापुर स्पिनिग एण्ड 
वीविंग कम्पनी (एमरजेस्सी प्रोवीजन्स) ऑडीनेल्स 950 को इस आधार पर अवेध घोषित कर 
दिया कि उसमे कम्पनी को समुचित मुआवजा देते की व्यवस्था नही की गयी थी । राज्य की तरफ 
से इस मुकदमे मे यह तक प्रस्तुत किया गया था कि उसने कम्पनी की सम्पत्ति पर अधिकार 
स्थायित नही किया है, उसने तो केवल उसके प्रवन्ध को अपने हाथ मे इसलिए लिया है क्योकि 
उसका प्रवन्धक-मण्डल अपनी शजाक्तियो का दुरुपयोग कर रहा था तथा अगस्त 9+49 में उसने 
बिना किसी पूर्व सूचना के मिल को यकायक बन्द करके अपने 3000 मजदूरों को वेरोजगार कर 
दिया था तथा राष्ट्र को 25 लाख गज कपडा और 5 लाख गज सूत को क्षति पहुँचाई थी। 
सर्वोच्च स्यायालय ने इस मुकदमे में जो दृष्टिकोण अपनाया, उसने 3॥वी धारा में दूसरे 
सशोधन को आवश्यक बना दिया । फलत सविधान (चतुर्थ सशोधव) अधिनियम 9535 को 
रचना हुई, जिसने 3]वी धारा मे एक नवीन उपधारा (2 &) को जोडा । इनमे यह व्यवस्था 
की गई कि मुआवजे के किसी प्रश्व को किसी ऐसे कानून को अवैध ठहराने का आधार नही बनाया 
जा सकता जिसके द्वारा किसी सम्पत्ति के स्वामित्व को राज्य अथवा राज्य के अधीन अथवा राज्य 
द्वारा नियन्त्रित किसी निगम को हस्तान्तरित किया गया हो । 
कुछ क्षेत्रों मे इन सशोधनों की आलोचना की गयी है और कहा गया हैं कि इनके कारण 
सम्पत्ति के अधिकार की वादयोग्यता (]0शञाण्४)ग9) नप्ट हो गयी है। यह प्रश्त जब 967 मे 
गोलकनाथ वनाम पजाब राज्य मुकदमे मे सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत हुआ तो इसने 
के वहमत से 7वे सशोधन को यह कहकर अवेध घोषित कर दिया कि अनुच्छेद 368 में 
निहित प्रक्रिया के द्वारा समद को तीसरे अध्याय के प्राविधानो को सशोधित करने का अधिकार 
नही है। यह स्वाभाविक था कि सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय की देश मे प्रतिकूल प्रतिकिया 
होती । कुछ विषिवेत्ताओ ने सर्वोच्च न्‍्यायालय द्वारा की गयी सविधान की इस व्यास्था को अनुचित 
ठहराया ह। 
यह न्पप्ट हे कि सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय से ससद की शक्ति केम हुई है तथा 
न्यायपालिका की शक्ति मे वृद्धि हुई है । वस्तुत यह स्थिति सविधानकारों की इच्छा के सर्वेधा 
प्रतिकुल है । जेसा कहा जा चुका ह श्री नेहत ने संविधान सभा में यह स्पष्ट बब्दों मे कहा था कि 
कोई भी न्यायालय ससद के कामो पर अपना निणंय नही दे सकता | झत स्वाभाविक रूप से इस 
निणय ने समद मे प्रततिदूल प्रतिकिया को जन्म दिया | इस प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति पहले नाथ पाई 
हारा भन्तुतत विधेयक मे हुई और बाद मे उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए 25वाँ सशोधन पारित 
किया गया। इस सझोधन के हारा सनद को बह शक्ति वापिम दिलायी गयी जो उसे गोलकनाथ के 
मुज्दम में दिये पये निर्णय के पूर्व आप्त थी । इस सशझोधन में तिम्न व्यवस्थाएँ की गयी ह-- 
() राज्य जिस सम्पत्ति पए जधिकार स्थापित करेगा, उक्तके लिए मसद अववा राज्य के 
वियानमण्डलो को वाजाए की दर पए मुआवजा देने की आवश्यकता नहीं हं। जो मुआवजा वे 
० होगा । वह् राशि जो व्यक्ति के लिए न्यायपूर्ण है तथा पप्द्र के लिए 


जेन्वावदूष ह, उस न्यायपूष नहीं कहा जा सकना । यह बात विधायक ही निश्चित कर सकते है कि 


नाचित का देंगे वहों झन्तिम 
निश्चित सु छत चहा अन्ति 
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सप्ट मे उसे सम्पत्ति व जिए दने की वधा क्षमता है जिस उसने अयने हित म प्राप्त किया है। 

(2) 4 9 और 3 अनुच्टटा मे जिन जधिकारा का आइवासन त्या गया है उह 
एस सामाजिक तथा आधिक कानूना की रदृद करने वे' जिए माध्यम नहा बनाया जा सकता जिनवा 
उतटाय सर्म्पत्ति की एकाधिवारी धरवृत्तिया का रोकना है । 

(3) रप्त प्रवार क' कानूनां को निभित करन के वाद ससद अथवा रायया के निवानमण्टता 
वा विए यह जावायक हाथा कि वे रस आपय वा एन प्रमाण-पन हें कि उहनि उस कानून वी 
रचना किसी नीति निराफ सिद्धात का कार्या वत करने के जिए की है। यति उस कानून व साथ 
मे टस प्रकार का प्रमाण-पन सजग्न है तो यायातंम ]4 9 और 3] अनुच्छेटा के प्राविधाना 
का प्रयाय से जाकर रस कयनून को जवध घोषित नहा कर सकते । 

उपयक्त विवचना से स्पष्ट है कि संविधान मे सन्रिहित सम्पत्ति का अधिकार अभी भी 
विवाद प्रस्त है । 3।वा धारा व प्राविधान सामाजिक प्रगति की आर देश के अभियान को रॉकन 
के जिए ही जभी तक प्रयुक्त हुए हैं। 969 मे ववा व राष्तीयकरण के मुकदम म सर्वोच्च 

यायाजय न जपने निणय मे कहा था कि मुआवज की रालि बाजार वी हर पर आधारित हानां 
चाहिए तथा उसक साथ म सम्पत्ति के स्वामिया वो उनकी सदुभावना (5000ए७॥) के जिए भी 
मुजायजा लिया जाना चाहिए। यहि एस स्वीकार कर जिया गया तथ तो काट भी प्रगतिशील 
सामाजिव और जाथिक कानून बने ही तहीं सर्ता। 235वां सोधन "सी दुपतता का हर बरन 
का प्रयास करता है । 

(7) साविधानिक उपचारी का श्रविकार (शिष्टा। [0 एणाशापाएणाश ेथय/20९8)-- 
मविधान वी 32वा बारा भारत क॑ प्रत्यक नागरिक का यह अधिकार प्रदान करती है वि व अपन 
जअविकारा क उजधन की स्थिति मे सीघ सर्वोच्चि यायातय का हारण वे सबते है। ”स जधिकार 
कर मौतिय अधिकार घापित करके संविधान द्वारा प्रदत्त मृव जविकारा वी ग्रधाथता स्पष्ट हा 
जाती है और यह घारणा प्रप्ट हो जाती हैं कि भारतीय संविधान वे मूव अधिवार बंबल पवित्र 
छझाछय नहीं हैं। राप्य बन जधिकारा का वायाजित करने के जिए कृस-सक-य है। भारतीय 
संबिवान वी यवस्था थक अतगत स्वताब यायपातिदा वा सौतिफ जधिकारा को जागू करन की 
शवित प्रतात वरक भारतीय संविधान निमाताज़ा ने राजतांतिक जावतात्र बी धारणा वा पुप्त 
फियां है। “स प्राविधान वे जनुसार यटि क्सि नागरिक के विसा मत अधिकार का अनिन्रमण 
किसो शासक्राय आहट जधिनियम या बिनियम वी हारा होने की झाटवा हा ता नागरिक सर्वोच्च 
याप्रवय मे सिवदन वरबा उन निराकरण फरो संता है। रस हतु न्यायालय बसी 
प्रर्यभीवरण ([[80९85 (09॥5) परमाता (#श॥0०॥05) प्रतिषष. (70॥7॥णा) 
जधियर-प्रटा (000 %०779770) तथा उस्धरपण ((९४07व7) द्वारा सम्दद्ध पर का प्रायाजग 
हारा जा तम निणय देन तर सरवारो आठश जाति वा प्रभावां हान स राक सकता है। सर्वोच्च 
तथा उच्च “यायातय एस बिसाो जाटेय या जधितिथम का संविधान के प्राविधाना के प्रतियूत या 
उनसे असगत हाते पर जवध घापित कर सततता है। 


राय क नीति निदेशक सिद्धातत 


उसर यहा जा चुतवा है हि संयिधालवारा ने मूव सधिवारा को हो भागा से विभाजित 
कर लिया था। वे अधिवार जिनता प्रति निधधामक था नथा जा ]8वा और 9वा रनाहला 
का एटारवादो परश्यशप्रा स मत सान थे उठ मूत अजिकारा व नाम स पुकारा गया। परनु 
जिस अधियारा का प्रह्कति स्वातारात्मत था सथा जिसका अनूर्पा थतिं मं वाक-व स्थाणवारा राय 
तथा समा जवाटा समाज वा रचता का सत्यना भा नहा हो सता या उह नाति निहणब 
मिद्धाला भा सभा प्रतन को गर तथा झट बहा गया जि व उन जश्या का प्रतिनिधित्व करत है 
जिसवा प्राप्त बरतने या यास नारसाय रात भ कररप । 
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कहा गया है कि राय था वचानिव आधार पर छृषि एवं पद्यु पावन को विकसित करने का प्रयास 
करता चाहिए तथा उस गौ हत्या का राकन वी भी काटिश करनी चाहिए। 49व अनुच्छुट म 
राय का यह उत्तरदायित्य सौपा गया है शि बट बजात्मक तथा एतिहासिक महत्त्व क' स्मारबा 
अथवा स्थाना वी रखता कर । 
(2) श्राथिक सिद्धाल--”स शीपक के जतगन जनाएउह 38 39 था 42 43 45 
46 जौर 47 वा रखा जा सता है । “ना हदृतृश्य उन जादर्णों को प्राप्त करना है जितका 
उत्तव मविधान वी प्रस्तावना म किया गया था तथा जो जाक-वल्याणवारी राय क मुरय 
जाधार है | 38वें अनाझेट म तरिसा है कि राय जनता थ॑ कल्याण वी अभिवृद्धि क जिए एसी 
सामाजिक यवस्था वी रचना करन वा प्रयास करगा जिसमे साम्राजिव राजनीतिक तथा वाथितक 
याय राष्ट्रीय जायन की सभा सम्धाजा को जनुप्राणित कर। जनु छत 39 भ बुछ पिच्वप निटश 
लिये गये हैं । राज्य अवती साति को सचाननस दस प्रसार करगा कि (ज) सभा सायरिवा का समान 
रूप से विकास वे पयाप्त साथत उपाय हा ([त्रा) दश के भौत्तिफ साधना का स्वासिव और 
निय ज्ण दस प्रगार वटा होगा हि जिससे सामूहित् छित प्राप्त है सके [ ) आधिक व्यप्रस्था 
का सावन से प्रवार हटा वि घने और उत्पालन व॑ साधना वा सवक्ताधारण वा विए अहिलवारी 
बातण न हा [रै]) पमचा और स्त्रिया दोना का ही समान काय वे जिए समान वतस मिल 
(उ) पमिक पुर्षा और स्त्रिया व स्थास्थ्य तथा शक्ति और वाजका की सकुमार जवस्था वा दर्पयाग 
न हां. (3) हाशन और क्वार जवस्था वा शापण व भौतिक और नाथिक परियाग न हा । 
अनुच्षरत 4] मे राय्य को यह दायिव सापा गया 2 कि बह जपनी क्षमता के भावर लागा 

को काम हिला बंराजमारां बहाव बीमारी तथा शपरीरिया और सानसिद अयाग्यवा वीं € थति 
सामाजिक सलायता प्राप्त करन व लधिकारा की व्यवस्था कर | 

जनुएट 42 मे कहा गया है वि राय काम की प्यायपूण एवं मानवीय परिस्थितिया का 
निप्राण करने वा प्रयत्य कर । 

अमन 7त 43 मे राय का यह उत्तरदाबिव सौंपा गया *+ कि वह कृषि तज़था उद्यागा मे 
काम वरन वाते प्रयवा वमिव का ग्जार तायका मजतरी अद्धा जीवन स्तर तथा अवशाय 
उपजाध बरान का प्रयात कर । 

अनुछत 45 भ राय का यट कसाय बताया गया है ति संविधान के वार्यावयन वे 
80 बप व भीवर उस 4 बंप यव की आयु के सभी बच्चा व जिए मुप_तत और जनिवाय चिता 
वी प्यवम्था करनी चाहिए । 

जअवारतल 46 मे राय की यह जिम्मतारी बताए गट # कि उस समाज व व्मजार बगा 
वा हिता सम्बधी तथा जाविस हिता वी प्रभिवृद्धि का प्रबान करना चाहिए । 

अवूहाल 47 मे राय का यट वतब्य सापा गया है कि व” जाया वा जावन स्तर तथा 
पषण 7 स्वर था ऊच्चा उठाने का प्रयास वरनो चाहिए । 

प्रषयया विवधा से स्पष्ट है वि हल सिद्धाला की उपयागिता वे सम्बंध मे जिसा वा 
वो सह नहा हो सत्ता । बरस ईऔसला वे ग्ाधार पर दर मे एव नथ समाज को रचना | 
सकती है जिसम सामाजिय झाथितव जौर राजनातिव 'याय सभी भारताय नागरिया का उपज 
हो सवगा । 

(3) फाहनतों सिद्धात--कानूवों सिद्धात चा प्रध्याय वी 44वा जौर 50दा पराराआा मे 
उ्जिधित हैं। आर्ूुाद जब भे कटा गया है वि राय वा समस्त नागरिया के विए फ्पः मां 
आयार भत्ता ((+६ | (०४८) थी रउना वरना चाहिए झनुखूत 50 मे वायपॉलिरा झौर 
पायपावजिशों यो एय्डूसर से पृथक्ष बरद्र पर चेेे हिया गया है । 

संविधात वा उपयजफ तोता व्पवस्याप्रा का मय रबये सिद्ध है। ववधा धारा वा सहाय 
सभभन ये विए या उम्र ८४ यात था ध्यात में रच हि भारत मे धायपार सर्िति)! बह सम व से 
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वर्म का एक अग माना गया है तो अधिक उपयोगी होगा । चूँकि भारत मे अनेक मतावलम्बी 
पाये जाते हं, इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि यहाँ बहुत सी आचार सहिताये भी पायी जाती 
है। इस प्रकार मुसलमानों की अपनी आचार सहिता है जिसे वे “व्यक्तिगत कानून (ऐश5्णाब 
].99) के नाम से पुकारते है तथा हिन्दुओं मे कम से कम तीन आचार सहिताये पायी जाती है--- 
मयूख, मिताक्षर और दयाभाग । यहाँ यह भी उल्लेखनीय कि धर्मान्ध लोगो ने सदेव से इन 
सहिताओ को ईदवर प्रदत्त बताया है तथा उनकी पवित्रता को अनुलघनोय प्रमाणित करने का 
प्रयास किया है । परन्तु देश की राष्ट्रीय एकता के लिए आचार सहिताओ्रो की इस बहुलता का अन्त 
किया जाना परमावश्यक था। अत सविधान की इस व्यवस्था को शुभ समभका जाना चाहिए । 


निर्देशक सिद्धान्तो का मूल्याकन 


आरम्भ से ही इन सिद्धान्तो की विविव प्रकार से आलोचना की गई है। सविधान सभा 
में इनके सम्बन्ध मे प्रो० के० टी० शाह ने कहा था कि ये “उस चेंक के समान है जिनका भुगतान 
वेंक की इच्छा पर छोड दिया गया है।' कुछ अन्य आलोचको ने इन सिद्धान्तो को पवित्र 
ग्राकाक्षाओ का सग्रह-मात्र कहा है। परन्तु इतना होते हुए भी इनके महत्त्व से इनकार नहीं किया 
जा सकता । 

वस्तुत इन सिद्धान्तों को राज्य की आचार सहिता बताया जा सकता है। राज्य मे चाहे 
जो दल सत्तारूढ हो, उसके लिए यह वाछनीय है कि वह इन सिद्धान्तो को ध्यात में रखकर 
जनता के कल्याण की अभिवृद्धि के लिए काये करे। इस सम्बन्ध मे पायली ने यह ठीक ही 
लिखा हे कि “निर्देशक सिद्धात्तो का महत्त्व इस बात मे है कि वे नागरिक के प्रति राज्य के दायित्व 
के द्योतक है । कोई व्यक्ति यह नही कह सकता कि ये दायित्व महत्त्वहीन है और इसकी पूर्ति होने 
पर भारत की सामाजिक व्यवस्था मे कोई अन्तर नही आयेगा । वस्तुत ये क्रान्तिकारी गुणों से 
ओतप्रोत है । यही कारण है कि निर्देशक सिद्धान्तो को सविधान का अभिन्न अग बनाया गया है। 
राज्य की नीति निर्देशक सिद्धान्तों द्वारा भारतीय सविधान व्यक्ति स्वातन्त्य की घातक, मजदूर वर्ग 
की तानाशाही, तथा जनसाधारण की सुरक्षा मे बाधक होने वाले पूँजीवादी अल्पतन्त्र की दोनो 
चरम सीमाओ मे सन्तुलन स्थापित करता है ।' 


अ्रश्न 


5 


भारतीय सविधान मे प्रस्तावना के महत्त्व पर प्रकाश डालिए । 
सविधान में सबन्निहित समानता के अधिकार पर एक निवन्ध लिखिए । 
3. सविधान मे स्वनन्तता के अधिकार के सम्बन्ध से क्या उपवध किये गये हैं? आलोचनात्मक विवेचना 
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कीजिए । 
4 आरतीय संविधान में सम्पत्ति के अधिकार के सम्बन्ध में क्‍या व्यवस्थाये की गई हू ?ै जसी तक इस अधिकार 
कु के क्षेत्र में जितने सशोवन हुए हू, उन्ह ध्यान मे रखकर इस प्रश्न का उत्तर दीजिए । 


राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धान्तों से सम्बद्ध अध्याय में उच्च कोटि वी प्रान्तियाँ, अवेक पवित आकाक्षाये तथा 
3ैछ एमे अधिकार वणित हू, जिनकी स्विधान द्वारा पारण्दी की जा सकती घी ।” विवेचना कीजिए । 


(0 भारतीय घासन/6 


5 
घीय कार्यपालिका 


पक छाए ५ (ए-) 


शममड-फपपपरफैक्लफिेििकिऑषससिवशससससससफफरफ#र#पऋरऋर->८रन-_९९:घफटन-क्स्््िििफिििकफिनन-ओ-ओ-स्ससडडट््स्फ््डि्डिेिििििजम 22. 


संघ अथवा राया वी क्रायपातिया का अध्ययत करते समय यह बात ध्यांत में रपनी 
जावायक ? वि उनकी रचना जिटेन की ससटीय पद्धति के अनूप की गई है जिसके दो मुख्य जलण 
है--पहता त्सम दा कायपातनिवाय हाती हैं एए औपचारिक जौर दसरी वास्तविक दूसरा “सम 
धायपातिया औौर यवस्थापिवां मे नित्रद का सम्यय हांता है। यद्यपि भारतीय संघ का राष्टपति 
ब्रिटिण सम्राट की भाँति आनुवशिक ने हाकर निर्वाचित जधिकारी है तथापि भारतीय मीविमण्ठन 
जिटिश वबिनत की ही भाँति शक्तिएाता है। वह तत ते झपना काम वरती है जब तव हि उस 
ससठ 4 प्रथम सहन का विःवास प्राप्त है । कुछ विटान्‌ त्स तक से सहमा नही हैं। उनका मत है 
वि सविधान की बुछ यवस्थाय एसी हैं जिनम अध्यक्षीय प्रणाता के तर्व विद्यमान है। उनका 
बहता ? कि संविधान व बुछ प्राविधाना न राप्टपति को स्पतञ् रूपस अधिकार प्रहान विय हैं। 
आन वाव पृष्टा में हम ठ्स मत की विवचना ररभे। 


। राष्टपति टी 


भारतीय सघ वी कायपधातिवा शक्तियाँ राष््पति म निहित? और वह उनका प्रयोग या 
ता समय प्रत्य त मूत्र स जयवा संविधान + प्राविवाना वे अनुरूप अप्रत्यक्ष रूप से अपन ग्रधीनस्थ 
अधिवारिया के द्वारा कर सकता है | 


निवाचन 


किसी भी जावता त्रव कायपाजिवा वी रघना बरत समय जा समस्या सबस पहन प्रस्तुत 
हाती है वह यह है वि राय व जाय का निवाचन जिस प्रकार तिया जाय | सविधाम की 5व4वां 
और 55वा घाराजा मे हस समस्या वो भुवभान की विधि बताटद गठ 6 । “सव अनसार राष्ट्रपति 
वा निवाचन अप्रत्यत रूप से सानपातिव प्रतिनिधित्व वी एप सक्रमणीय पद्धति व॑ जाधार पर 
श० निर्वोधत मण्य व द्वारा ही है “से लिवायन भाहइत णे एलछर थे एस. निल चित सरम्द 
तथा राय की विधान समाज वे निर्वाचित सत्स्‍्य हांत है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के सम्बंध मे 
हयात मुस्य हैं पहनती उसमे विभिन्न रायाब॑ प्रतिनिधित्व भ एक्म्प्ता कायम रखने के सिद्धान्त 
यो माणता दी गा है| टुसर उसमे ”स बात वी भा मायता दांगर्ट ” प्रिखघ एवं रा बोध 
प्रतिनिधिया व्‌ बाच समता कायम रखी जाय | फवत राष्टपति वे निर्वाचन मे परिणाम सता का 
साधारण गणना स॑ निर्धारित नटां होता बरनु मता वा निम्न परामत से मान निशासा जानता है-- 
विसी राय की विधान सभा के सत्सय्य के मत था ग्रत्य 
हि राय की जनमसस्या 
| ब्रिधान सभा व निवाचित सटम्या कौ वुत संख्या 
हूसा प्रारर संस वे राहउय के मत का झू( 5 
_ शायां वा विधानसभाओं के सत्स्या व सता का बल थाग 
+ उजल के दाना मनना के निवाजित सत्स्‍्या को कुत सत्य 


-"]000 
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962 तक काग्रेस द्वारा मवोत्तीत प्रत्याशी पहली ही गिनती मे बहुत अधिक मत से 
निर्वाचित हो जाया करता था । परन्तु 967 के चौथे आम चुनाव में अनेक राज्यों के विधान- 
मण्डलो मे काग्रेस बहुमत प्राप्त करने मे असमर्थ रही तथा ससद में भी उसका पहले की भाँति 
बहुमत नहीं रहा | फलत मई 967 में जब राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन हुआ तो उस समय 
काग्रेसी उम्मीदवार डा० जाकिर हुसैन को विरोधी दलो द्वारा मनोनीत प्रत्याशी के० सुब्बाराव के 
साथ कडा मुकाविला करना पडा । यद्यपि डा० जाकिर हुर्सेन पहली ही गिनती के उपराच्त निर्वाचित 
घोषित कर दिये गये थे, तथापि उन्हे वह बहुमत प्राप्त नही हुआ था जो इससे पूर्व तीन 
चुनावों में काग्रेस द्वारा मनोनीत प्रत्याणियों को प्राप्त हुआ या। डा० जाकिर हुसैन का देहान्त 
उनके कार्यकाल में ही हो गया, अत 969 मे राष्ट्रपति के पद के लिए पाँचवी बार चुनाव 
हुआ । इस चुनाव में परिस्थिति मे इसलिए और जटिलता उत्पन्न हो गई क्योकि प्रधानमन्त्री के 
नेतृत्व में अधिकाश काग्रेसी सदस्यों ने काग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी नीलम सजीव रेड्डी का विरोष 
करने का निर्णय किया था । इस चुनाव में नि्देलीय उम्मीदवार वी० वी० गिरि निर्वाचित घोषित 
हुए, परन्तु ऐसा तभी हो सका जबकि दसरी पसन्द के मतों की भी गणना कर ली गई। इस 
प्रकार पहली वार एक पद के लिए निर्वाचन मे सानुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति का महत्त्व 
स्पष्ट हुआ । इस पद्ठति के अन्तर्गत एक उम्मीदवार प्रथम गणना से अपने निक्रटतम प्रतिहनन्द्दी 
की अपेक्षा अषिक मत प्राप्त करने के उपरान्त भी चुनाव मे हार सकता है। उसके लिए चुनाव 
जीतने के लिए केवल यह आवश्यक नही हे कि उसे अपने प्रतिद्वन्द्दी की अपेक्षा अबिक मत प्राप्त 
हो, वरन्‌ यह भी आवश्यक हैं कि वह विजयी घोषित होने के लिए निर्धारित मतो को भी प्राप्त 
करने में सफल हो । दूसरे शब्दों मे इसका अर्थ हे कि उसे वैध मतो का पूर्ण बहुमत प्राप्त होता 
चाहिए | इसीलिए सविधान में यह व्यवस्था है कि निर्वाचित प्रत्याशी को आधे से अधिक मत 
प्राप्त होने पर ले लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सविधान मे निर्वाचन की जो प्रक्रिया बताई गई 
है उसमे प्रत्येक मतदोंता को अपनी पहली, दूसरी, तीसरी आदि पसन्द बताने का अवसर दिया 
गया हे। इस प्रक्रिया के अन्तर्गत यदि किसी निर्वाचन में किसी भी प्रत्याशी को प्रथम पसन्द के 
जंवे से अधिक मत प्राप्त न हो तो उस स्थिति मे ऐसे उम्मीदवार को जिसे सबसे कम मत मिले 
हो विलोपित कर दिया जायेगा तथा उसकी दूसरी पसन्द के मतो को अन्य उम्मीदवारों को 
हस्तान्तरित कर दिया जायेगा । यह विलोपन की प्रक्रिया उस समय तक चलती रहेगी जब तक 
कि किसी उम्मीदब्ार को पूर्ण बहुमत प्राप्त नही हो जाता । उदाहरणाय, वैव मतों की कुल सरया 
5000 हू और संघर्ष में 4 प्रत्याशी है, चुने जाने के लिए प्रत्याणी को 750 मत्त प्राप्त करने 
चाहिए । परन्तु 4 उम्मीदवारों को मत इस प्रकार प्राप्त होते हे--(अ) 5250, (व) 4800, 
(सम) 2700, तथा (द) 2250 । चूकि द को सबसे कम मत प्राप्त हुए है इसलिए उसे विलोपित 
कर दिया जायेगा । उसके 2250 मतपत्रो पर दूसरी पसन्द इस प्रकार ह--(अ) के पक्ष मे 300, 
(ब) के पक्ष मे [050, और (स) के पक्ष मे 900 । दूसरी पसन्द की गणना के उपरान्त स्थिति यह 
हो जाती ह--(ज) 5250--300-:5550, (ब) 4800--050--5850 और 

(स) 2700 +-900-3600 | इस गणना मे व के मत अ के मतों से बट जाते हे । परन्तु स 
विलोपित हो जावा ह। उसके 3600 मनपत्रो पर तीसरी पसन्द के मत इस प्रकार ह--(अ) 700 
“7 (व) 900। जब उन्हे हस्तान्तरित किया जाता ह तो उम्मीदवार व के कुल मत 7750 
| नाते # जाए उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता ह । 
2580 अटल द मा) ने भाग लिया था, किन्तु इनमे 04 9 को कोई भी मत 
नि हज वास्तविक संघर्य ज्ी० दी० गिरि जौए सजीव रेड्डी के वीच था, इनके 
पैनिरिक्ति एक सीसी उल्लेचनी हि 

जप 

चघ 


भा, 


५ 57 


पर जत्याश्री डा७ सी७ डी० देशमुच थे जिन्हे जनसघ, स्वनन्त्र पार्दी 
. ऊए अप से खड़ा किया था। दोनो प्रमुण उम्मीदवारों को प्राप्त 
जतिरि +20676 थीए नेद्दी 405427 । डा० देशमुय फो केबव 


सथा नातोय फझान्ति दन ने 


च्प 
मता की साथा एस प्रदाण 
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»4593 मत प्राप्त लए। 
इस प्रवार संविधान सभा न राष्टपति को निवाचस के विए जनता द्वारा प्रत्यत चुनाव 
ससत के सह्स्‍्या ठारा चुनाव तथा एक विद्वप लिवाचक मण्ठत की स्थापता के सुभावा का 
सामजूर कर त्था । उससे टसके जिए जिस पद्धति का स्वीकार किया उसके पत्रम पत कुछ कता 
जा सकता 5 | पहता उससे राप्य को काइ विद्वाप “यय भार वहन ना करना परह्गा। त्सरा 
नन्‍मे प्रकार क निवाचत्र मणए्”व द्वारा किया गया चयन प्रस्क मराधिकार पर आधारित चुनाव से 
कम मंतत्त्वपूण नहां होगा और टसविए राष््पति का पट बाछित प्रतिप्णा से परिषण हो सेकगा । 
तामरा “सर निवाचक मण्टन के सत्म्या स अच्छ सयक्ति का चुनन का अपता वीजा सकती ह। 
चौया चकि इस पंद्धति मे राय व अध्यव के निवाचन मे राया को भां भाग जन का जवथिकार 
टिया गया >ै हसस यह प्रमाणित हाता है क्िभारत म राप्या का सघ (एागाणा ० 8965) ”। 
जसा कटा जा चुवा ? कि राष्ट्रपति गिरि वा निवाचन 969 मे हुआ था उतरा कायबाज 
जंगम्त 974 को समाप्त हाना है। परतु दस थीच ग़जरात की विधान सभा भग हो चुका था । 
लत यह प्रश्न उत्तत हुआ वि क्या किसी एक राप्य को विवानसभा के भग् हांन का थिति मं 
पप्टपति का चुनाव कराया जा सकता है ? राप्टपति न दस प्रततक ऊपर सर्वोच सयायातय से 
परामता मांगा | सर्वोचचि य्यायाजय ने जपत 5 जून 974 के निणय मे यट मल व्यक्त किया कि 
राष्टपति का चुनाव पटासान राष्टपति का अवधि के पण होने के पहन हा सम्पन्न हो जाने चालिए 
भाट तव तक किसा एक राय वी विधानसभा भग ही क्या त हा । 
ग्रहताए--म विधान व अनुसार राष्टपति के पट क्ष प्रत्याथा वे पास निम्नविखित याग्यताय 
हाना चारिए-.- 
() वट भारत का नागरिव हा 
(2) उसकी जायु 35 वध मे अधिक हां 
(3) उसके पास जाकसभा व सत्स्य निवाचित हान का याग्यता हा 
(4) उसके पास भारत सरवार क्िसा राय सरकार जथवा किसा स्थानोय सरकार क 
जवान वाई जाभ वा पट नहां होता चारिए । देसर शाहा में दस प्राविधान के जनुसार काट भा 
सरकारी क्मचारी राध्टपति का पद के विए निवाचन में खड़ा सटहां हा सकता । परव यह नियम 
राष्ट्पति उपरा्त्पति तथा साया के गवनरा पर जागयू नहा हाता तथा 
(5) उस ससद वे कसी भी सहन जथवा किसा भी राय का विधानमण्टत का सत्म्य 
नटा हांता चाहित। यहि कार्ट विधायक जथवां ससट-सतम्य राष्तपति के पट पर निवाधचित हा 
लाता है ता व्यवस्थापिका में उसकी साौट उसी हित से खावा हो लाता है जिस लिन से वह अपने 
पट वा भार सम्भावता है । 
कायवाल एवं वेतत--राष्टपति पचि वष वा अवधि दे जिए निवाधित होता है। रस बाच 
में वेट त्यागपत्र देशर या ता स्वयं अपन पट वा रिक्त वर सवृता है जयथवा मतालियांग व हारा 
उस उसब पट से हटाया जा सकता है। संविधान न राष्टपति के टवारा निवाचन पर का* रोक 
ना जगाई है । संविधान भ राष््पति वे जिए 0000 +ुपय मोखित्र तन को व्यवस्था ह  ल्मत् 
अतिरिक्त उसके विए विभिन्न प्रतार क भत्ता का भी उपवध है। उसके जिए मुपत्त सरवारशा निवास 
वा भा प्राविघान है। 95] से पारित एक कानूने वे अनुसार राष्टपति का सवा निदृत्त हान के 
उपरागन 5000 रुपये वाधिद पचन वा व्यवस्था का गदर?) व962 मे न्‍्स बनूत से एक 
साधन किया गया था जिसबी अनुसार उसका तिए पचान के अविरिक्त अपने सचिव ऑरलि पर स्यय 
बरतने वा पिए 82000 रपये वाधित का भा प्ररध विया रा है । 


“चप्ट्रपति वा भक्तियाँ 
राष्ट्रपति का शक्तियों जा मुझ्मत निम्न चआपड़ा वे जल्तगत विश्ाविल विरी छा सता 
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है---(अ) कार्यपालिका शक्तियाँ, (ब) विधायी शक्तियाँ, (स) वित्तीय शक्तियाँ, तथा (द) सकट- 
कालीन शक्तियाँ । यहाँ इन शक्तियो की विस्तारपूर्वक विवेचना की आवश्यकता है। 
५/(अ्र) राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियाँ--सविधान ने भारतीय सघ की कार्यपालिका 
जक्तियाँ राष्ट्रपत्ति मे निहित बतायी है | कार्यपालिका शक्तियों के अन्तर्गत प्रशासकीय, राजनयिक, 
सैनिक, न्यायिक अथवा अद्धं-न्यायिक और यहाँ तक कि एक सीमा तक विधायी सभी प्रकार की 
शक्तियाँ शामिल है | सविधान मे लिखा है कि भारत सरकार के सभी कार्यपालिका सम्बन्धी काम 
राष्ट्रपति के नाम से निष्पादित होगे । वही सरकार के कार्यो के सुचारु रूप से सचालन के लिये नियम 
वनायेगा । वह प्रशासन का औपचारिक अध्यक्ष है तथा सभी सघधीय अधिकारी, चाहे उनका 
सम्बन्ध सेंविक सेवा के साथ हो या असैनिक सेवाओ के साथ, वे सब उसके अधीन है । 
राष्ट्रपति को सघीय अधिकारियो को नियुक्त करने की व्यापक शक्ति प्रदान की गई है। जिन 
अधिकारियो की नियुक्ति उसके द्वारा होती है उनमे से मुख्य निम्नलिखित है--प्रधानमन्त्री तथा 
अन्य संघीय मन्त्री, महाधिवक्ता, नियन्‍्त्रक व महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च एव उच्च न्यायालयों 
के न्यायाधीश, राज्यो के गवनेर, राजदूत तथा अन्य राजनयिक अधिकारी, लोक सेवा आयोग के 
अध्यक्ष तया अन्य सदस्य और अनुसूचित वर्गों के लिये विशेष अधिकारी । इनके अतिरिक्त वह 
विभिन्न आयोगो को भी नियुक्त करता है, जैमे वित्त आयोग, भाषा आयोग, योजना आयोग, 
निर्वाचचत आयोग आदि | उसे मन्त्रियो, राज्यो के गवनेरो, महाधिवक्ता, तथा सेना के उच्च 
अधिकारियो को पदच्युत करने का भी अधिकार है। 
राष्ट्रपति देश की प्रतिरक्षा सेवाओ का सर्वोच्च सेनापति है। राज्य के अध्यक्ष होने के 
नाते वह सभी प्रकार के राजनयिक विज्येषाधिकारों का अधिकारी है। वह अपने देश के सभी 
राजनयिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है तथा बाहर से आने वाले सभी विदेशी राजदूत उसी 
को अथने पद के प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते है । यही नही, सभी अस्तर्राष्ट्रीय सन्वियाँ और समभौते 
उसी के नाम से किये जाते है । 
ब्रिटिश राजा की भाँति, भारतीय राष्ट्रपति भी व्याय एवं सम्मान का स्रोत है। उसे 
अपराधियो को क्षमा करने, उनको दिये गये दण्ड को कम करने तथा उसमे छूट देने का अधिकार 
है। यहाँ ध्यान मे रखने योग्य बात यह है कि उसका यह अधिकार निम्नलिखित तीन स्थितियों 
मे लागू होता है--() जहाँ कोई व्यक्ति किसी सैतिक न्यायालय के द्वारा दण्डित हुआ हो, 
(2) जहाँ दण्ड किसी सघीय कानून के उल्लघन के लिए दिया गया हो, (3) ऐसे सभी मामलों मे 
जहाँ अपराधी को मृत्यु-दण्ड दिया गया हो । राष्ट्रपति विशिष्ट नागरिको को सम्मानित भी करता 
है, भारतरत्न, पद्मभूषण, पद्मविभूषण तथा पदमश्री आदि उपाधियों के माध्यम से वह उन्हें 
उनकी सेवाओ के लिए अलकृत करता है। 
जैसा कहा जा चुका है, राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री को नियुक्त करता है तथा प्रधानमन्त्री की 
सिफारिश पर अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति भी उसी के द्वारा होती है। परन्तु इसका अर्थ यह कदापि 
नही हे कि राष्ट्रपति अपनी इच्छा से चाहे जिसको प्रधानमन्त्री नियुक्त कर सकता है। वस्तुत इस 
सम्बन्ध मे उसकी शक्तियाँ अत्यधिक सीमित है क्योकि दलगत राजनीति की विवशताओं के कारण 
वह लोकसभा में वहुमत के नेता को प्रधानमस्त्री नियुक्त करने के लिए वाघ्य हैे। इस सम्बन्ध में 
मविधान की व्यवस्था यह ह कि प्रधानमन्त्री तथा उसके मन्त्रिमण्डल को लोकसभा के बहुमत 
 सर्र्थन आप्त होना चाहिए। प्रधानमन्त्री के लिए यह आवच्यक्त नहीं ह॑ कि उसे लोकसभा 
हलक भी होना चाहिए, परन्तु साधारणत यह आजा की जाती है कि वह लोकसभा का 
कि का पे कक 4 पद 20 आस्थ्री के देहान्त के उपरान्त श्रीमती इन्दिय गावरी को पधान- 
हक कक 80, हर ले समय वे साज्य मभा की सदस्या्यी, 5220 
सावियानिक झौपचारिक्ता से सचिक 20054 कर 520 2225% ह जम हिट कक 998 
“जय कुछ नहा है परन्तु यह औपचान्कि शक्ति उस समय 
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कालान्तर में ससद की स्वीकृति ली जानी आवश्यक है। राष्ट्रपति को समय-समय पर वित्त 
आयोग को नियुक्त करने का भी अधिकार प्राप्त है तथा इस आयोग की सिफारिशों के आधार 
पर वह आयकर से प्राप्त होने वाली आय में से विभिन्न राज्यों को दी जाने वाली राशि को 
निर्धारित करता हे। इसी प्रकार वह यह भी निश्चित करता है कि पंटसन के निर्यातकर की 
आय मे से कुछ राज्यो को बदले में क्या धनराशि मिलनी चाहिए। अच्त मे, राष्ट्रपति भूतपूर्व 
राजाओ को दी जाने वाली प्रिवीपर्स मे विभिन्न राज्यो को कितना योगदान है, यह निर्धारित 
करता है । 

(द) सकटकालीन शक्तियाँ--भारतीय सविवान में सकटकालीन प्राविवान उसके ।8वे 
अध्याय में सन्निहित हे । वस्तुत ससार के अन्य लोकतान्त्रिक सविधानों में इन प्राविधानों का 
समानान्तर खोजना कठित है। सविधान सभा में इन आशकाओं को व्यक्त भी किया गया 
था | इस मत को व्यक्त करते हुए एच० वी० कामथ ने कहा था कि सविधान के उल्लघन 
की सम्भावना केवल आल्दोलनकारियो, विद्रोहियों एवं क्रान्तिकारियों के द्वारा ही नहीं है, अपितु 
उन लोगों के द्वारा भी है जो सत्तारूढ है।' डा० पजावराव देशमुख ने इस आशझका को व्यक्त 
किया था कि 'मन्त्री राष्ट्रपति में मिहित शक्तियों को चुनाव के उद्देश्य के लिए काम में ला 
सकते है तथा वे चुनाव के विल्कुल पूर्व सकटकाल की घोषणा कर सकते है श्र इस ब्रकार वे 
दूसरे दल का दमन कर सकते है और वे राष्ट्रपति को सौपी गई शक्तियों का दलगत हितों के लिए 
प्रयोग कर सकते है।' 

[प़विधान मे तीन प्रकार की सकटकालीन अ्रवस्थाओ का उल्लेख है जो निम्नलिखित हैं-- 

(अ) भारत की अथवा उसके किसी एक भाग की सुरक्षा के लिए ग्रम्भीर खतरा उत्तन्न 
होने पर (352वीं धारा) । 

(व) राज्यो में साविधानिक यन्त्र के असफल होने की स्थिति में (356वीं धारा) । 

(स) भारत अ्रथवा उसके किसी एक भाग की वित्तीय स्थिरता अथवा साख के लिए खतरा 

उत्पन्न होने की स्थिति मे (360वीं धारा) । 
यह बताने की आवश्यकता नही है कि उपर्युक्त तीवो प्रकार की संकटकालीन अवस्थाओं 
के घोषित होने पर राज्यो की स्वायत्तता का अतिक्रमण हो सकता है। उदाहरण के लिए, यदि 
सकट की घोपणा 352वी थारा के अन्तर्गत हुई है तो उस स्थिति में केन्द्र को शक्तियों के सघीय 
विभाजन की अवहेलना करके राज्यो की सूची मे उल्लिखित विपयो पर कानून बनाने का अधिकार 
प्राप्त हो जाता है। 352वीं धारा के सम्बन्ध में एक उल्लेखनीय वात यह हे कि सविषान में 
उसकी अवधि की कोई सीमा नहीं बताई गई है, उसकी सीमा निर्वारित करने का काम केवल 
कार्यपालिका को सौपा गया हे । वस्तुत ऐसा होना उचित भी हे क्योकि कार्यपालिका अधिकारी 
ही इस वात को समझता हे कि सकट की घोषणा को कब वापिस लिया जाये। यबार्ब में 
352वी थारा मे कोई भी वात ऐसी नहीं है जिसके ऊपर आपत्ति की जा सके । परल्तु 
यह वात 356वीं बारा के सम्वस्ध में नहीं कही जा सकती। इस अनुच्छेद में कहा गया हैं 
कि राष्ट्रपति ऐसे राज्यों में अपता शासन स्थापित कर सकता है, जहाँ राज्य का शासत इप्त 
सविवान के प्राविधानो के अनुसार निप्पादित नहीं किया जा सकता ।” राष्ट्रपति को इस थारा नें 
यह शक्ति प्रदान की हूं कि वह या तो राज्य के गवनेर से इस जाशय का प्रतिवेदन प्राप्य होने पर 
जबवा उसके विना ही इस जाशय की घोषणा कर सकता है । राष्ट्रपति को गवर्भर के प्रतिवेदन 
की अनुपम्थिति में इस प्रकार की घोषणा करने के जविकार का ग्ौचित्य बताते हुए डाक्टर 
धम्बेदकर ने सविधान सभा में बह तक प्रस्तुत किया था कि 355वे अनुच्छेद मे सघ की सरकार 
को जो दायित्व सौपे गये है, उनका पालन करने के लिए यह प्रावश्यके हे कि राष्ट्रपति को वह 


यक्ति प्रदान की जावे । 355वें थनुच्छेद मे लिखा ह--सघ का यह ककत्तंव्य होगा कि वह बाह्य 
2 बालीय जानन/7 
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है कि राष्ट्रपति के पास 'वास्तविक' शक्तियाँ है तथा वह उनका प्रयोग अपने विवेक के आधार पर 
कर सकता है। उदाहरण के लिए एलन ग्लैडहिल (#[थ॥ 6800!) ने लिखा है कि राष्ट्रपति 
सविधान का उल्लघन किये बिना सत्तावादी सरकार की स्थापना कर सकता हैं। इस प्रकार 
के० एम० मुन्शी ते राष्ट्रपति की शक्तियो का उल्लेख करते हुए लिखा है कि उसकी कुछ शक्तियां 
मन्त्रिमण्डल के नियन्त्रण से परे ($पफ़ाधश्नातातराशशााथं) है तथा उनके निष्पादन के लिए वह 
मन्त्रिमण्डल के परामर्श का सहारा नही ले सकता । मुन्शी ने अपने मत का प्रतिपादत करते हुए 
कहा है कि सविधानकार राष्ट्रपति को ब्रिटिश राजा के सहश नहीं बनाना चाहते थे। ब्रिटिश 
परम्परा मे राजा सदैव मन्त्रियो के परामर्श पर काम करता है, परन्तु सविधान मे इस प्रकार की 
व्यवस्था कही भी नहीं की गई । मुशी ने आगे कहा है कि राष्ट्रपति अपने पद की शपथ से वंधा 
हुआ है, शपथ मे कहा गया है कि वह निष्ठापूर्वक संविधान को कायम रखने तथा उसको रक्षा करते 
के लिए राष्ट्रपति के पद से सम्बद्ध कार्यो का निष्पादन करेगा तथा वह देश की जनता के हितों को 
अधभिवृद्धि करने के लिए उनकी सेवा में अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा । इस आधार पर सविधान 
ने राष्ट्रपति को सविधान एवं देश की जतता दोनों के ही सरक्षण का उत्तरदायित्व सौपा है। मुशी 
का तीसरा तके यह है कि राष्ट्रपति ससद का आत्मज नही है और न उसका मनोनयन केन्द्र मे 
स्थित सत्तारूढ दल के द्वारा होता है। इसके विपरीत वह समचे राज्य का एक स्वृतन्त्र अभिकरण 
है तथा उसे स्वलन्त्रतापूर्वक अपनी शक्तियो को सचालित करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति 
के निर्वाचन की प्रक्रिया से स्पष्ट है कि राप्ट्रपति केवल नाममात्र का कार्यपा लिका अधिकारी नही हैं, 
वह संघीय मन्त्रियों से भिन्न जो केवल ससद के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते है, समृचे देश की जनता 
का प्रतिनिधित्व करता है । मुशी का यह भी तर्क है कि यदि राष्ट्रपति की शक्तियों को प्रधानमन्त्री 
को हस्तान्तरित कर दिया जायगा तो उससे भारतीय सविधान के सघात्मक स्वरूप का पूर्णहूप 
से हनन हो जायेगा । 
यथाये में मुशी के उपर्यक्त दृष्टिकोण से सहमत होना कठिन है। यदि इस सम्बन्ध में 
सविधानकारो की इच्छा को जानने का प्रयास किया जाए, तो सविधान सभा में इस प्रइत पर 
वहस के समय अनेक सदस्यों ने यह मत व्यक्त किया था कि भारत मे राष्ट्रपति को केवल 
औपचारिक शक्तियाँ प्रदान की गई है | यहाँ यह उल्लेखनीय है कि सविधान सभा मे किसी भी 
सदस्य ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत नही किया कि राष्टपति को सत्ता का एक स्वतन्त्र अभिकरण होना 
चाहिए। सच बात तो कि सभा के अधिकाश सदस्यों ने यह चिन्ता व्यक्त की थी सविवान 
की व्यवस्थाये कही उनकी इच्छाओं की पूर्णरूप से कार्यान्विति में कही असफल तो नहीं होगी । 
अत यह स्पप्ट हे कि सविधान सभा की बहस के आधार पर यह प्रमाणित नही होता कि भारत का 
राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा के सहश वास्तविक शक्ति से वचित नहीं ह । 
सविधान मे राष्ट्रपति की स्थिति को समभने के लिए एक ध्यान में रखने योग्य वात यह हें 
कि उसने मन्त्रिमण्डल को लोकसभा के प्रति उत्तरदायी बताया गया हैं। यह बताने की आवश्यकता 
नहीं कि लोकतान्त्रिक प्रणाली में वास्तविक झक्ति उस अभिकरण को सोपी जाती हे जिसको उत्तर- 
दायित्व सापा जाता है । अत ऐसी स्थिति मे राष्ट्रपति के लिए अपने स्वतन्त्र विवेक का प्रयोग 
करने की कोई गुजाइश ही नहीं ह। यदि वह ऐसा करता ह तथा मत्त्रिमण्डल के परामशे का 
अवहेलना करता ह तो मन्तिमण्टल त्यागपतन्न दे सकता हें। चकि सदन में वैकल्पिक सरकार का 
रचना को सम्भावनाये बहुत कमर हू, अत यह आवश्यक ही ह कि लोकसभा भग कर दी जाए तथा 
दुवारा चुनाव कराये जाये । यदि नये निर्वाचन में केविनेट दुवारा पर्याप्त ग्क्ति से सत्तालड हीं 
जाती हू तो उस स्थिति मे राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाना युनिरिचत हे । यह सोचता गलतें 
हे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग केवल सविधान के उल्लघन की स्थिति मे ही लगाया जा सज़्ता हैं, 
तथा सल्निमण्दल के परामर्ण को न्‍्वीकार न फरना सविधान का उल्लघन नहीं है । वस्तुत सविवान 
उल्पधघन कोई साविधानित् प्रइन नही ह, वह एज राजनीतिक प्रगत हे और उसता निर्णय कसी 
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भी सदन का अथवा किसी भी राज्य विधानमण्डल का सदस्य नही रह सकता । अत यदि कोई 
ससद अथवा किसी राज्य विधानमण्डल का सदस्य उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो उमके 
लिए व्यवस्थापिका को सदस्यता से त्यागपत्र देना आवश्यक है । भें 

उपराष्ट्रपति पाँच वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है और इस अवधि में या तो वह 
स्वय त्यागपत्र देकर अपने पद से हट सकता है, अथवा उसे राज्य सभा के कुल सदस्यों के पूर्ण 
बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा, जिसे लोकसभा भी स्वीकार कर ले, हटाया जा सकता है। इस 
प्रकार के प्रस्ताव के लिए यह आवश्यक है कि उसका नोटिस कम से कम 4 दिन पूर्व दिया जाए। 

कार्य--सविधान ने उपराष्ट्रपति को कोई विशेष काम नहीं सौपे है, उसे केवल एक 
औवचारिक काम सोपा गया है, और वह है राज्य सभा की बेठको की ग्रध्यक्षता करना । राज्य सभा 
के अध्यक्ष की हैसियत से ही उसको 2250 रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है । इस हृप्टि से भारतीय 
उपराष्ट्रपति अमरीकी उपराप्ट्रपति के सहश है | परन्तु दोनों की स्थिति मे एक महत्त्वपूर्ण अन्तर 
है। यदि सयुक्त राज्य अमरीका मे राष्ट्रपति का पद किसी कारण से रिक्त हो जाता है तो वहाँ 
उपराप्ट्पति शेष अवधि के लिए राष्ट्रपति के पद का भार सम्भालता है। किन्तु यह व्यवस्था 
भारत मे नही पाई जाती। हमारे देश का उपराप्ट्रपति राष्ट्रपति के पद से सम्बद्ध कार्यो का 
सचालन केवल उस समय तक कर सकता है जब तक कि नये राष्ट्रपति का चुनाव नही हो जाता । 
कहते है कि सयुक्त राज्य अमरीका के एक भूतपूर्व उपराप्ट्रपति ने यह कहा था--'में कुछ भी नहीं 
हूँ, परन्तु मे सब कुछ वन सकता हूँ ।' भारत का उपराप्ट्रवति केवल एक लम्बी साँस लेकर यह 
कह सकता है--में कुछ भी नहीं हुँ। में कुछ भी तही हो सकता ।' 

हरि मोहन जन ने उपराप्ट्रयति के पद को भारत के लिए अनावश्यक बताया है। उनका 
कहना है कि सयुक्त राज्य अमरीका जेसी अध्यक्षात्मक शासन-श्रणाली मे इसका औचित्य हो सकता 
है, किन्तु भारत मे उसका कोई औचित्य नही है। अत उन्होने कहा है कि या तो इस पद का 
अन्त कर देना चाहिए और या उसका सुधार होना चाहिये। जैन ने यह सुझाव दिया है कि 
राष्ट्रपति के पद के रिक्त होने की स्थिति मे शेप अवधि के लिए उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने 
की व्यवस्था सविधान में की जानी चाहिए। जैन का यह भी सुभाव है कि उपराष्ट्रपति के लिए 


भी चुनाव की वही पद्धति अपनायी जानी चाहिए जो राष्ट्रपति के निर्वाचन मे प्रयोग में लायी 
जाती है। 


3 प्रधानमन््री एवं मन्त्रि-परिषद्‌ 

जैसा कहा जा चुका है राष्ट्रपति कार्यंपालिका का साविधानिक अध्यक्ष है, श्रत वास्तविक 
कार्यपालिका शक्तियों मन्त्रि-परिपद्‌ मे निवास करती है । सत्य यह है कि मन्त्रि-परिषद्‌ ही उत समस्त 
शक्तियों का निष्पादन करता है जिन्हे सैद्धान्तिक रूप से राष्ट्रपति मे निहित माना गया हैं। यहाँ 
'मन्त्रि-्परिपद्‌' एवं 'केबिनेट' के वीच भेद करने की आवश्यकता हैं। सविधान में केवल 'मन्त्रि- 
परिपद्‌' शब्द प्रयुक्त हुआ है। 'केविनेट' एक अनौपचारिक सस्‍्था है और उसमे सभी मन्‍्त्री शामिल 
नही माने जाते । वस्तुत वह मन्त्रि-परिषद्‌ का ही एक भाग है, दूसरे शब्दो मे वह चक्र के भीतर 
एक चक्र है| मन्त्रि-परिपद्‌ मे तीव कनिष्ठ मन्त्री भी सम्मिलित हे जिन्हे राज्य-मन्त्री तथा उपर 
मन्त्री के नामों से पुकारा जाता है । ये मन्त्री केविनेट स्तर के नहीं होते, अत मन्त्रि-परिपद्‌ की 
नीति के निर्माण मे इनका कोई विज्ेप योगदान नहीं होता । इनके अतिरिक्त कुछ संसदीय सचिव 
(?भागधाध्याश५ 56००(५०5) भी होते हें जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा नही होती अपितु 
जिन्हें प्रधानमन्त्री नियुक्त करता हे । अत स्पप्ट हू कि इन मन्त्रियो में सबसे ऊँची श्रेणी केविनेट 
मन्नियो की होनी हे । केविनेट में दल के वरिप्ठ सदस्यो को स्थान दिया जाता हे, सरकार की 
नीतियो का निर्ारण उन्ही के द्वारा होता हे। केविनेट के सदस्यो की सख्या निश्चित नहीं है, 

परन्तु वह अभी तक 9 से ऊपर नहीं गयी है। 
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रहती । नेहरू जी के प्रधानमन्त्रित॒ काल के आरम्भिक दितो मे राष्ट्रीय आन्दोलन के अत्य 
नेता भी भारत के राजनीतिक रगमच पर उपस्थित थे । इन नेताश्रों मे सरदार पटेल, मौलावा 
ग्राजाद और गोविन्दवल्लभ पन्त के नाम विशेष रूप से उल्लेखवीय है । स्पष्टत स्वाधीवता समा 
के इन वरिष्ठ नेताओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती थी । इसलिए सविधान के व्यवहार मे आने 
के बाद यदि नेहरू जी देश के प्रधानमन्त्री बने तो उन्हें सरदार पटेल को उप-प्रधानमन्त्री बनाने के 
लिए विवश होना पडा, यद्यपि दोनो के बीच मे वैचारिक साम्य न के बराबर था । पटेल के देहान्त 
के उपरान्त उप-प्रधानमन्त्री का पद समाप्त कर दिया गया । अ्रत कहा जा सकता है कि सरदार 
पटेल के निधन के वाद ही भारत मे प्रधानमन्त्री के पद के महत्त्व मे वृद्धि हुई है। इसका अर्थ यह 
कदावि नहीं है कि सरदार पटेल के जीवन काल मे प्रधानमत्त्री के पद का महत्त्व ही नही था, 
हत्व तो था, किन्तु यह महत्त्व 'समान व्यक्तियों में प्रथम' से कुछ ही अधिक था। बाद में नेहरु 
जी का अपने मस्त्रिमण्डल पर पूर्ण तियस्त्रण था । इस प्रकार कहा जा सकता है कि अपने जीवत 
के अन्तिम दिनो में नेहरू जी की अपने मन्त्रिमण्डल में स्थिति छोटे नक्षत्रों के वीच चाँद” की थी। 
नेहरू जी के निधन के वाद 97] के मध्यावधि चुनावों तक श्रधानमन्त्री की स्थिति 
'समान लोगो मे प्रथम' (78 आ॥आ०ाड़ 09 ०५०४/$) से अधिक की वहीं थी । परच्तु 9 7] के 
चुनावों के परिणामस्वरूप प्रधानमन्त्री के नेतृत्व मे निखार आया है और अब वह निस्सन्देह अपने 
मन्त्रिमण्डल पर पूर्ण रूप से हावी है। 
साधारणतया भारत जेसी कार्यपालिका को ससदीय कार्ययालिका की सज्ञा प्रदान की जाती 
है । जैसा कहा जा चुका है ससदीय कार्यपालिका उस कार्ययालिका को कहते है जिसकी रचना 
और जिसका विंघटन ससद भवन में हो। परन्तु यह केवल सैद्धान्तिक बात है और यह एक ऐसा 
सिद्धान्त है जिसका राजनीतिक यथार्थ में कोई सम्बन्ध नहीं है। आज लोकसभा में जो बहुमत 
प्राप्त है उसको देखते हुए इस बात की कल्पना भी नहीं हो सकती कि वर्तमान केविनेट को कभी 
ससद के द्वारा पदच्युत भी किया जा सकता है। अत आज के सन्दर्भ में यदि यह कहा जाय कि 
'ससदीय कार्यपालिका” शब्दावली सार्थक नहीं है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । आधुनिक काल में 
प्रधानमल्त्री की शक्तियों का विकास हुआ है तथा जिस अनुपात में प्रवावमल्त्री की शक्तियों में वृद्धि 
हुई है, उसी अनुपात में ससद एवं केवितेट की शक्तियों का पराभव हुआ हूं । ऐसी स्थिति मे यदि 
आधुनिक कार्यपालिका को 'प्रधानमन्त्रीय प्रणाली की सरकार' घोषित किया जाय तो वह अनुपयुक्त 
नही होगा । 
कुछ लोगो ने प्रधानमन्त्री की इस वटती हुई प्रतिष्ठा को देश में लोकंतन्‍्त्र के विकास के 
लिए अशुभ बताया है। इस प्रकार के दृष्टिकोण को मानने वालों का कहना हैं कि भारत में 
राजनीतिक सत्ता पर केवल एक राजनीतिक दल का एकाधिकार है और उस दल में सम्‌ची 
शक्तिया एक व्यक्ति यानी प्रयानमन्‍्त्री मे केन्द्रित हे। इस प्रकार की परिस्थितियाँ लोकतान्त्रिक 
पवृत्तियों को बढावा देने के स्थान पर अधिनायक॒वादी प्रवृत्तियों को बढावा देगी। भारतीय प्रधान- 
मन्‍्त्री के विरुद्ध इस प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता । वस्तुत यह स्वाभाविक वात 
हे कि विकानशील देयो मे इस प्रकार के नेतृत्व का उदय हो जो अपने यहाँ की जनता को मन्त्रमुग्व 
रख सके । देश तीव्र गति के साथ विकास के पथ पर अग्रसर होना चाहता हूं, प्रधानमन्त्री ते जनता 
को यह आश्वासन दिया ह कि वह देश को झीघ्रातिशौध्र विकसित करेगी ओर वे देझ में एके 
स्थायपूर्ण सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करेगी । यदि सरकार इन आइवासनों को पूरा करने मे 
सफ्ल नहीं होतो तो जिस जवता ने उसे अपना समर्थ दिया हू, उसे पदच्युत भी कर सकती हूँ । 
झतलिए प्रधानमस्त्री की जाधुतिक स्थिति मे अपिनायक्तवादी प्रवृत्तियों को लोजना वुद्धितगत नहीं हू 
भारतीय केविनेट की कुछ मुस्य विशेपताये 


यद्या जात मे कार्यपालिक् का समठन ब्रिटेन के टाचे पर आवारित ह तथापि उनकी 
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उसके लिए यह आवश्यक है कि वह अपने लिए 6 महीने के भीतर ससद के किसी भी सदन में 
सीट तलाश कर ले अन्यथा उसे मन्त्री पद से त्याग-पत्र देना होता हैं। सविधान में कही दोनों 
सदनो में से लिये जाने वाले मन्त्रियों की सस्या निर्धारित नहीं की गई, यथार्थ मे यह काम प्रधान- 
मन्त्री के लिए छोड दिया गया है, इस सम्बन्ध में भारत मे कोई निश्चित अभिसमय भी नहीं है ! 
फलत दोनो सदनो मे से नियुक्त होने वाले मन्त्रियो की सख्या हमेशा वढती-घटती रही है.। 966 
में लालवहादुर शास्त्री के निवन के उपरान्त तो प्रधानमन्त्री की नियुक्ति भी राज्य सभा के 
सदस्यों में से हुई । 

उपर्युक्त विवरण से यह नही समझा जाना चाहिए कि भारतीय मन्‍्त्री जनता से दूर रह 
कर सरकारी पदो पर वने रहना चाहते है । वस्तुत राज्य सभा मे से लिये गये मन्त्रियों ने लोक- 
सभा के लिए चुवाव लडा है और यदि चुनाव में उन्हे सफलता नही मिली तो उन्होने अपने मन्‍्त्री 
पद से भी त्याग-पत्र दे दिया है। हाफिज मौहम्मद इब्राहीम केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल के सदस्य थे तथा 
उन्हें राज्य सभा मे से नियुक्त किया गया था। परन्तु जब वे अमरोहा में हुए लोकसभा के उप- 
चुनाव में पराजित हो गये तो उन्होने केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल से त्यागपत्र दे दिया। इस प्रकार यह 
कहा जा सकता हे कि केविनेट की रचना के सम्बन्ध मे भारत ने उच्च लोकतात्रिक परम्पराओ 
का परिचय दिया है। 

(5) झ्रान्तरिक केबिनेट--ब्रिटेव की ही भाँति भारत में भी केविनेट के भीतर केविनेट 
पद्धति का विकास हुआ हे | वस्तुत यह कोई नयी वात नही है। 947 में जब स्वाधीन भारत 
का पहला मन्त्रिमण्डल बना था, उस समय समस्त महत्त्वपूर्ण निर्णय नेहरू और पटेल के द्वारा लिये 
जाते थे। फलत इन दो व्यक्तियो को कुछ लोगो ने 'सुपर केविनेट' की सज्ञा प्रदान की थी। पटेल 
की मृत्यु के उपरान्त नेहरू अपनी केविनेट के वरिष्ठ सदस्यो से परामर्श लेते ये, ययार्थ में उन्ही 
की सलाह से महत्त्वपूर्ण फेसले लिये जाते थे । आरम्भ मे इन सदस्यों मे आजाद, आयगर, किदवई 
और देशमुख की गणना होती थी | 958 मे कृप्णमाचारी ने त्यागपत्र दे दिया और इसी वर्ष 
मौलाना का देहान्त हो गया । पन्‍त जी की 960 मे मृत्यु हो गई | इस बीच में शास्त्री जी का 
कुशल गृह-मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री के सहायक के रूप मे उदय हुआ । कृष्ण मेनव का परूराप्ट्र 
विपयक मामलो में सबसे अधिक प्रभाव था । अत इस काल की आन्तरिक कंविनेट में प्रवानमन्त्री 
के अतिरिक्त शास्त्री, नन्द्रा और मेनन शामिल थे । 

]964 में जब झ्ञास्त्री जी प्रधानमन्त्री बने तो उन्होने भी नेहरू जी द्वारा स्थापित आन्तरिक 
केविनेट की प्रणाली को जीवित रखा । वस्तुत उस काल मे प्रधानमन्त्री की स्थिति वरावर वालो मे 
पहले नम्बर के व्यक्ति की थी। परन्तु इसके वावजूद भी केविनेट के कुछ सदम्य अन्य सदस्यों की 
अपेक्षा प्रवानमन्त्री के अधिक निकट थे | इनमे स्वर्ण सिह, ननन्‍्दा, कृष्ममाचारी, चव्हाण और पाटिल 
के नाम लिये जा सकते हे । शास्त्री जी के समय मे इन्ही मन्त्रियों के द्वारा आन्तरिक केविनेट की 
रचना हुई थी । 

966 में श्रीमती गाजी प्रधानमन्त्री वनी । आरम्भ में चव्हाण, अशोक मेहता, सुब्रह्मण्यम 
जौर दिनेशसिह उनके मुल्य सलाहकार थे। 969 मे काग्रेम की फूट के समय जगजीवन राम 
जोर फखरुद्दीन अली अहमद प्रवानमन्त्री के मुख्य सलाहकार थे । 

(0) प्रधानमन्त्री की सर्वोच्चता--केविनेट प्रणाली की सरकार प्रवानमन्त्री सर्वोच्चता के 
सिद्धान्त पर जावारित है। प्रवानमन्त्री ससदीय दल का निर्वाचित नेता हे । दल की नीतियो तथा 
कार्यक्रमो को कार्यान्वित करने मे उसकी भूमिका सबसे अधिक प्रमुख ह । जत यह स्वाभाविक ही 
है कि मन्जिमण्टल में जपने सहयोगियों का चयन करने में उसका हाथ सबमे जधिक हो । यथार्थ मे 
मन्नी अपने पदों पर केवल उसी समय तक बने रह सकते ह॑ जब तक कि उन्हें प्रधानमन्त्री का 

विश्वास प्राप्त है । इसी प्रकार जब नवम्बर 966 मे गुलजारीलाल ननन्‍्दा ने मन्त्रिमण्डल 
(2 भारतीय घासन/$ 


| 


_0 + 0६.]8 ४. ज बट] व0+६ २ औेड ९६ 3] 8 22% 8 403०७ 23॥:]75४ >+४ 
ध्व्जसे६ काश 8 +ह. का पक क्‍काक % ४ १७ 05 4% ४0७ & ४७.2 ॥ ॥०४६ ७ 
ह कट जब्ा ॥ हूं 4-० २६४४ इृषुा८ ३६॥ 3७ 900 % 40६ ॥७ ४« -] ॥8 ॥८2७ 65 
>॥775 48 (४६ 7|8 42 ४७०7७, + ४४६ [४ 2. ४. ४ 05-४ >»:]73.६ + «०४ ४7 #३६ ६ 
स्कगा २७ 0४ | ७%.:॥४ +9 #| $+] ." 240] + >+०७ ४ ६96][ ॥ # ७ 
#स्‍मर 2० +2॥4 2/] + [०/० [७४६ ३४ # #०७]४४ 0५] 3 4029]0. 40+0॥ |« &:७ >|४ 
॥ 28 0378 4/0॥ 22507 77-८7£ [+ # 255४४ [६ #7७ 20६३ + 47::[(॥: 47६ 46 42 [#/]89 
42 # 58 &+/ [20]॥ 2/ ॥-०४७४ | # 00०0६ |2 ५८४४ ६+१ ४॥] + ३६.४ ७० >१४ 5 
4«० ६47 ३५६:]॥० 4,«5| 2७6 ॥७/]6 4 >3+०॥. >४20:5 #७६ 3॥]४४ 0 ४ 2॥-0.8 
049. & के 342]४४ [40० ++$ 8 | ॥ >$00७ 44 ७४०७ ॥0० है +2_5 ४ +)&६ # 296]| 
॥ 30300॥ >+%!.] 4+ 20०॥६8७ ॥४६.७ ३७ ४७७४ +४2_£ +#६ | ॥॥00 8/ ४१ ६» |-४ ॥:33॥५ 
कप | 4+ ७० 3॥ ४0 «२ ++०४ +# 292])-%& ]8. ४8४ &एऐ ॥॥ ४७४ 07.2 
। ॥॥४७ 3 >702 >4४ 
4# ।* 4-0 32% ॥ ।७००।८६ ॥:५]+ | 8४" ॥ + . ३842७] ४ >0७ < 8:/-७॥४ >+9॥४ 2 ॥« ॥8 »]+ 
4०-2४ 4 ६£+ ७. € +०४४७॥४ ॥६+ # #2४]4-००७६ वे ऊ] हू स्यं] 4+ «४३ 20४ ॥ 
#स्वऊ 4६६+क] 4.«०3226 42095 & 3220] +# 222॥%2%-॥8 22377 48७:६ 27 40/207/' 40+-22]3 
९ # ॥%048 # ४४४१-२२ ##६& 0७ ॥ [डे ७१४७-४७ 2७ ॥ ॥920॥ ।ट2 ॥७० + ॥७७।॥६ ।.” 
459६8 2423 # +॥+०७ ४ । €& ४७ /- ४४] +# #-४.] ह ३४/००।३६ 4 ॥०५६ | ४४] # &]: 
३४०१३ 4,] 4% >++७ 2६.४० «0० हैं ॥00४ #४5४] ४ #22]-०॥७६ +है]749 ॥ 5 «0 
। 3 ॥है2 ऋ #४७8 _+ ४ ॥६ 8] 90. # 20४६ 4# ॥6-+9 #ब्य] +] & )४+% 40 2+ 20४ 
"4७ 4२2४ 0.२०. # ६+083 #%४ . ॥ 29-] ४४७॥४. $# <४ ४६७४ ॥0>% + ऐै]४टै४// 9 42]॥|५ 
46 छा 5 8 4 >॥++७ + ॥६%9798 ४७  #ए ६&-% +-<5] ४ %] 4+ ६. 0४४ ४६ 
मरे ७००8 ॥7 0. ४५८४ & /8 ४३20७ ४ ॥ | # :६४७0. 9 «४७ +४/ 29 +.] « है/ 2/2 
>0 ॥ +3+४| डे ऊगी £## #१४ ४८ १४ « 220 27-५2] ७2 $# $2|०023£६ !« (5-0 
<2॥+ «7 27 | & 4८ ।॥2:०09£ ॥(.] ६ ॥७00 +0+ ॥28 0॥२]40 7 2/3500४ ॥.2/ 0॥ 2" ॥7.2 
# #५ +टे09 46 # 468 | € है। /29॥ ॥०7५॥ ४ |& »] ४७८॥ % 2£ 006 2|/॥:] + 
॥:200]। ० »2£ #दे।7॥ «0६ 202]॥7+-.]8 0॥65 
॥ (डे & ॥08 ॥# 2£ ४४७ +५0]0४ 2+9४£ ४ /?.०४॥४ 
++० ै॥.. &॥ ॥%0 2॥५| ७ ४८+ ॥४ ४४७ !+ 492]/ (+ ++०0७ 208 2 १६०॥४ ।8  ०॥४० | 
20 #॥४ #७ | 2 $ #४0४ # >४ +8/ श७ +] 5 2६]६ (80 27] +७६ ४ डे 2007 ४ 
720७ [& >%८०॥७ 4-७ ड॥+ <|/ । # 4.8 ।०४ 2+8] * [& ७४ ४४०]४ 20 # ४०४ «| ॥+ 
4-६६४ / ७. [2 हे कक हक <टत डक 8 ४. के किट न 4०087] 22] 442 .. ॥-८+ 
4००१-३६ 4 #« ४7० )/70 820 ।% ॥॥/|/ (# «/+०६४ | < ३०० 3/2/0 +79 2]%2] 4+ ॥£ ४१०//:८ 
4६ $# |% इधाटे5 #7१ ७७७ | ॥ ०४७४ ]४ +] «६ ४४0]9४ डे0 ४ 40«2०:. 33/:४0 
| « (०%७ 48 ॥॥8» //॥72० + 406 |&« 4%# 4+ [कराए £ :20 
क्वीड७ 2 2002 05२2 >॥8]2७ & ॥४४ #20] ॥। # #ट][७ 7७ए2 ॥<० रे) व # 
&277]]2०59 3 #रप८] + >]३०७ & ४७०+ ॥087 88 ००0।28 + >ह: +॑ 7 38 -.]/+ 7 
40०] £/%02 ॥0097 ॥% |४८« # «॥+2 5 /# +7६०2 # 956] | !82० [+ 4&.७०।४४  < 0< 
40> &/१]02 छे ०9 ४0? [+ 4८ ७ ॥0 है ॥:5 «०॥७ 4.77] 4% 25% &[४ + .४ ०/| 
>[& ॥८ ७४१६ _]8 +] < _२४े <| >क >० | 27६ टै० 00 >3576 4% कफ? ४४४ 
६ छाशालद है £ +| - २० 4& /]8 ४० 2. के] 8 ठेके ॥ए आड़े, _ १४ 48 ८] &४0॥#) 
59 


66 


नीतियी का अनुसरण किया है, वे यथार्थ मे सरकार की नीतियाँ है । परन्तु एक दूसरे अवसर पर 
स्वय नेहरू जी इस वात को भूल गये कि सरकार की नीतियों की अश्रसफलता के लिए किसी एक 
मन्‍्त्री को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता, उसके लिए यदि किसी एक मस्‍्त्री को उत्तरदायी 
ठहराना है तो वह मन्त्री केवल प्रधानमन्त्री हो सकता है। 962 में चीत के विरुद्ध लडे गये युद्ध 
में असफलता के लिए विरोधी दलों के सदस्यों ने कृष्णा मेनन को उत्तरदायी घोषित किया । यह 
सही हे कि नेहरू जी ने ससद और जनता को यह समझाने का प्रयत्त किया कि उत्तरी सीमान्‍्तों 
पर जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मेनन को उत्तरदायी नही ठहराया जा सकता । नेहरू जी जानते 
थे कि मेनन के विरुद्ध किये जाने वाले प्रचार के मून मे निहित स्वार्थों का हाथ था, जो प्रतिरक्षा 
उत्पादन के क्षेत्र में मेनन की समाजवादी नीतियो से असत्तुष्ट थे । परन्तु इसके बावजूद भी नेहरू 
जी मेतन की विरोधी दलो की आलोचनाओं से रक्षा करने मे असमर्थ रहे । निस्सन्देह मन्त्रि-परियद्‌ 
से मेनन का त्यागपत्र सामुहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का उल्लघन था । 

नवम्वर [966 में जब नब्दा ने गृह-मन्त्री के पद से त्यागपत्र दिया तो उन्होने भी इसी 
प्रकार की शिकायत की । इस अवसर पर प्रधानमन्त्री को लिखे गये एक पत्र में उन्होंने लिखा 
था--नीति-सम्बन्धी सभी महत्त्वपूर्ण विषयो पर आप से तथा केविनेट के अन्य सहयोगियों से 
अच्छी प्रकार परामर्श लिया गया। इन नीतियो की कमियो और ,दोपो के लिए तथा 
उनकी कार्यान्विति के तरीको मे हुई गलतियो के लिए मुझे उत्तरदायी ठहराना भूठे अभियोग के 
अतिरिक्त ओर कुछ नही हे ।” उन्होने इस बात से इनकार किया कि जो कुछ हुआ है उसके लिए 
वे उत्तरदायी हे । इसी पत्र में उन्होने प्रधानमन्त्री से पूछा कि 'क्या अवास्तविकता की राजनीति 
इससे आगे भी कही जा सकती है ?' 

सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के उल्लघन के ऐसे अनेक उदाहरण है । ,स्पप्ट है कि 
सरकार के भन्त्रियो ने भी अनेक अवसरो पर सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का उल्लघन किया 
है। निस्सन्देह इस स्थिति को केविनेट प्रणाली के लिए थुभ नही कहा जा सकता । 


प्रश्न 


। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है ? इस निर्वाचन में सानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का 
क्या महत्त्व हु २ 
2 भारत के सविधान मे राष्ट्रपति की स्थिति की विवेचना कीजिये । 
3 राष्ट्रपति की आपातुकालीन शक्तियों पर जालोचनात्मक टिप्पणी लिखिये। 
! / “प्रवानमत्नी केविनेट-रूपी मेहराव की आधारशिला है'--भारतीय पग्रधानमत्री के सदभ में इस कथन की 
३ समीक्षा कीजिये | 
5. भारतोय केविनेट प्रणाली की प्रमुख विशेषताये बताइये । 
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लिये छोड दे | भारतीय सविधान में इस सवकी इस रूप में व्यवस्था नही की गई हैं! परन्तु इसमे 
कोई सन्देह नहीं है कि सविधान में इस सम्बन्ध में जो भी प्राविधान पाये जाते है उतका अभिप्राय 
इसी वात के साथ है। 52वे अनुच्छेद मे लिखा है कि कार्यपालिका शक्तिया राष्ट्रपति में निवास 
करेगी, 74वीं धारा के अन्तर्गत राष्ट्रपति की सहायता एवं परामर्श के लिए प्रधानमन्त्री के नेतृत्व 
में एक मन्त्रि-परिपद्‌ की व्यवस्था की गई है, 75वें अनुच्छेद में मन्त्रि-परिपद्‌ को लोकसभा के प्रति 
उत्तरदायी बताया गया हे । वास्तव से कार्ययालिका का चयत तथा उसको तियन्त्रित करने का 
काम ससद की इसी 75वीं धारा के अन्तर्गत सौपा गया है । 
ससद का दूसरा काम देश के लिए कानूनो की रचना करता है । ससद का अधिक्राश समय 
इसी काम को सम्पादित करने में लगता है । 
ससद का तीसरा काम राप्ट्र की वली को नियन्त्रित करना हे । दुसरे शब्दों मे इसका 
अर्थ है कि करो का आरोपण एवं सग्रह ससद की अनुमति से ही हो सकता है (अनुच्छेद 265) तथा 
ससद ही सघ सरकार द्वारा व्यय की जाने वाली धनराशि की स्वीकृति दे सकती है (अश्रनुच्छेद 43 
और 4) | 
ससद का चौथा काम हे प्रशासन के कार्यो की जाँच करना तथा प्रशासन को नियन्त्रित 
करना । वह समूचे प्रशासन की देखरेख करती है, वह मन्त्रियो से ग्रशासत के सम्बन्ध में प्रइन 
पूछती है तथा प्रशासकीय नीतियो के सम्बन्ध मे विचार-विमर्श करती है । अत यदि यह कहा जाये 
कि समृची ससदीय प्रक्रिया एक प्रकार से सरकार एवं प्रशासन को नियन्त्रित करने का एक साधन 
हे तो यह अनुचित न होगा । 
ससद का पाचवाँ काम आवश्यकता पडने पर सविधान सभा की भूमिका अदा करता है । 
सविवात के 368वे अनुच्छेद मे लिखा है कि एक विश्येप प्रक्रिया के द्वारा ससद संविधान में 
जावश्यक सशोघन कर सकती है । 
ससद का छठा काम राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचक-मण्डल की 
हैसियत से काम करना है [अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 66 ()] । 
ससद का सातवाँ और श्रन्तिम काम आवश्यकता पडले पर न्यायालय की भूमिका निष्पादित 
करना है । सविधान के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार ससद को ही प्राप्त 
हं। इसी प्रकार वह एक प्रस्ताव के द्वारा अथवा एक विश्येप प्रक्रिया के द्वारा उप-राष्ट्रपति को 
(घारा 67), लोकसभा स्पीकर तथा डिप्टी स्पीकर को [धारा 94 (6)], सर्वोच्च न्यायालय के 
न्यायाधीश को [घारा 24 (4)] और महालेखा निदेशक को (धारा 48) पदच्युत कर सकती है । 
आवश्यकता पडने पर उसे सदन का अपमान करने पर किसी को भी दण्ड देने का श्रधिकार है । 
उपर्यूक्त विवेचता का यह अभिप्राय कदापि नहीं है कि ससद उक्त सभी कार्यों का 
सम्पादन स्वय प्रत्यक्ष रूप से करती है। वस्तुत केविनेट प्रणाली की सरकार में यह सम्भव भी 
नहीं है । इसलिए सामान्य रूप से वे काम जो ससद मे अधिकार-सेत्र मे आते हू, उनका निष्पादन 
यथार्थ में केविनेट के द्वारा होता हे । उदाहरण के लिये नीतियों को निर्धारित करने का काम 
लिया जा सकता हे। सैद्धान्तिक रूप से इसका सम्बन्ध सम्नद के अविकारु-्षेत्र से ह। परल्तु 
आधुनिक युग में यह काम इतना जटिल हो गया है कि उसको सम्पादित करने के लिये हमे विशेष 
योग्यता-आप्त व्यक्तियों की आवश्यकता होती हे । स्पप्ठत ससद की रचना ऐसे व्यक्तियों के द्वारा 
नहीं होती। ऐसी स्थिति मे यदि यह काम ससद के हाथो से निकल कर केविनेट के हाथो में 
चला गया तो इसमे आइचर्य को वात ही क्‍या हैं ? कुछ वर्प पूर्व ब्रिटेन में सर एडवर्ड फेलोज (57 
20५24 एट0७$) की अध्यक्षता मे प्रोफेसरो तथा ससद के दोनों सदनो के अधिकारियों के 
एक अव्ययन मण्डल ने इस समस्या का जव्ययन किया था और वह इस निप्फर्प पर पहुँचा था कि 
सतदीय नियन्‍्तण का अरे ह प्रभाव न कि प्रत्यक्ष रुप से झक्ति, आलोचता न कि अडगा टाजना, 
परामश न कि जादेश, जाच न कि पहल, विज्ञापन न कि गोपनीयता ।/ केबिलेट प्रणाली 
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उसे किसी भी स्थिति मे भग नही किया जा सकता । राज्य सभा के सदस्य 6 वर्ष की अवधि के 
लिए चुने जाते है तथा उनमें से एक तिहाई प्रति दो वर्ष के बाद सेवा निश्रृत हो जाते है । भारत 
का उप-राष्ट्रपति पदेत उसका अध्यक्ष होता है, सदन को अपने से से किसी एक सदस्य को उपाध्यक्ष 
चुनने का अधिकार है । 
राज्य सभा की शक्तियाँ तथा लोकसभा के साथ उसकी तुलना--सविधान ने विधि- 
निर्माण के कार्य मे दोनों सदतों के भाग लेने की व्यवस्था की है। वास्तव में उतके पारस्परिक 
सहयोग की अनुपस्थिति मे विधायी क्षेत्र मे किसी भी प्रकार की प्रगति सम्भव नहीं हो सकती। 
परन्तु इसके होते हुए भी सविधान ने कुछ मामलो मे राज्य सभा की अपेक्षा लोकसभा की श्रेप्ठता 
को स्वीकार किया है। सम्भवत इस सम्बन्ध में सवसे पहली वात ससद और मन्त्रि-परिपद्‌ के 
वीच पाये जाने वाले सम्वन्धो के साथ सम्बद्ध है। राज्य सभा को मत्त्रि-परिपद्‌ को नियन्त्रित करने 
की शक्ति प्राप्त नही है, जबकि यह अधिकार लोकसभा को मिला हुआ है । राज्य सभा को मन्त्रि- 
परिपद्‌ से सरकार की नीतियों और प्रशासन के सम्बन्ध मे जानकारी प्राप्त करने का अधिकार 
है, परन्तु वह मन्त्रि-परिपद्‌ के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित नही कर सकती। ससद के 
विश्वास का अर्थ है लोकसभा का विश्वास तथा कार्यपालिका का ससद के प्रति उत्तरदायित्व का 
अर्थ है लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व । 
द्वितीय, घन विधेयको के सम्वन्ध मे राज्य सभा की शक्तियाँ नहीं के वरावर है । धन 
विधेयक का आरम्भ केवल लोकसभा में ही हो सकता है, परन्तु राज्य सभा को इन विधेयको की 
जाँच करने का अधिकार अवश्य प्राप्त है। परन्तु इस सम्बन्ध मे सविधान ने उसे केवल परामर्श 
देने की शक्ति प्रदान की है । सविधान में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक वन विधेयक लोकसभा 
से पारित होने के उपरान्त राज्य सभा के पास उसके विचार के लिये भेजा जायेगा, राज्य 
सभा के लिये यह आवश्यक हे कि उसके ऊपर अपना निर्णय उसके प्रस्तुत होने के 74 दिन के 
भीतर ले ले। यदि वह उस विधेयक को पारित कर देती है तो वह सीवा राष्ट्रपति के पास 
उसकी स्वीकृति के लिए चला जाता है, यदि वह उसे अस्वीकार करती है अथवा उसे सशोधित 
करती हे तो उस स्थिति में वह विधेयक लोकसभा के पास पुनविचार के लिए आ जाता ह। 
लोकसभा उस विधेयक को साधारण बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है। इस 
प्रकार यह स्पष्ट हे कि धन विधेयको के सम्बन्ध मे राज्य सभा को केवल परामर्श देने का अविकार 
दिया गया हे । 
जहाँ तक अन्य विधायी विपयो का सम्बन्ध हे, सविधान ने दोनों सदनों को समान शक्तियाँ 
प्रदान की है। यह वात केवल साधारण कानूनों पर ही लागू नहीं होती, साविधाविक सशोधनों 
पर भी लागू होती हे । संविधान की व्यवस्थाओं के अनुसार कोई भी विधेयक किसी भी सदन में 
जन्म ले सकता ह। लोकसक्ना द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकृत करने अथवा उसे सशोबित करने 
का जविकार राज्य सभा को प्राप्त हे । यदि लोकसभा किसी भी विधेयक पर राज्य सभा द्वारा 
अपनाये गये हष्टिकोण से ग्रसहमत हे तो उस स्थिति में सविधान ने दोनों सदनों की एक सम्मिलित 
बेंठक की व्यवस्था की ह। चकि राज्य सभा की अपेक्षा लोकसभा की सदस्य-सरया अभ्रधिक हं, 
इसलिये दोनो सदनो के वीच संघर्ष की स्थिति मे यह स्वाभाविक ही हे कि लोकसभा राज्य सभा 
के ऊपर हावी हो। सयुक्त बैठक में पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया 
जाता ह । 
उपर्युक्त विवेचन से स्पप्ट हु कि भारत की राज्य सभा जमरीकी सीनेट की भाँति भक्ति- 
शाना नहां है। परन्तु इसका अभिप्राय यह कदापि नही हे कि वह ब्रिठिश लाई सभा की भाँति 
शक्तिहीन ह । यहा ध्यान मे रखने की वात यह कि लोकसभा और राज्य सभा के वीच में तीन 
शक्तिया ऐसी हू जिन पर दोनो का समान जधिकार ह । थे शक्तियाँ ह--([7) राष्ट्रपति के निर्वाचन 
जौर उसके महाभियोग में भाग लेना, उपनराष्ट्रपति का निर्वाचन तथा उसकी पदच्युति, जौर 


१0५. ॥॥ ४४ ४३ + -२४ 4 4+75%| (६ ७१४ # ६७ ९] 4ल्‍0»9 69 ४5॥ 4४ ४ # दर 
फडक #-.० 40 44%500॥ 0! 2०+| 2707] 2६४ 2६5५४) ६9६ # 4७४ #.० 5 #8& #४४६ + 
>मए धकद |#& ०४ 2 9६6] >++ ४ ८६6] ॥ € ३२ 039 ४73॥४] +9 2७ 3] $ १24- 
4०४ #४ «0४ 4%83 ०४७ । ८ ॥४३] 42/ ४४ ४ ४७ ४2050 4॥ $# $ + #<४ + /७ ४ 
25६४ | ॥7४ % 7३8 ४ ध्यक्क ॥ है. #६६ व] # 25६३॥६ #3 ॥6 है 449 २0 7<22]2 
4-3 ॥20 + (४7200 70. £/% #८ 4830%०/- # # 8 ॥%.73 ४६ दजडे वटीेंह ## 4 फैंस 
३४४ 4#क+६, क 4७४ ४.६ ५]४३६॥४ 48 47020७  &%+.. ॥ 2 #४200%७] >03६ रद 
४० ४2702 ५ ४ (७५] <॥७+] 9 <23 4 8%४] 3५४ # 60358 »&« 3.]४१६ ।2] 4# 0!॥0:7 
290५४ # कह कह कक &॥ ७६ ॥50 ४) ४१४१७ ॥% ४४8 +छे 9 2॥%] 3१६ 0%. & 47४<«] 
0२३० 44 4%5० 8 +2॥8 £&0 ४८४७ ४ ॥७७ # ॥> ४ [0४ 4.3/| 47# +] ६ £- ४ 

2-08 2४१४ ॥!९ | 4॥0%870॥ 30409 ॥0.॥7 
फय 428 ३७4४७ 42४ 4 8 ४०॥७ ६४७ 263] डे४ ००४ ॥ हद हाथेदे 46 | ॥88 ४८ फरस 
॥% है ॥०0 ६४ ४०7४ # ॥-४ +# ॥५ #[८ #[&॥३ 2]8 ॥॥॥98 40+] 420 ४७१४ >४ 0९.॥ | ॥52 
प+ ३] ऊ ५-१७ [४४७ है ॥७४ 2५ +कडे 4% ४88 ७॥४ क ॥४> 380 <-+ै 8 -+ (7४५ 
2 7» ३७३॥४ ४० ००४ « 407 # #< २ #288 420५ + 73४ ४4872] 4 4/:42 #+१:7+4] 
4+9£ +] < [टें8 डेए । कड़े (२७ 2908 > 40 40 ४४४६ ४४४ £# ५१४ है #य< #डट७ 
2944: 3 40.॥2 ४४४ ४६७ 4% ॥0-०७४ + 0७ ४. 30) है 20 ४0४ ॥ & 4705 दे ४१११४ ४ 
256 33 (4#9 ४ ॥५) ४७ १.६ ४2४ ४. 2००१४ उड़े जु| हैं ॥00.] # ४2. (४ + | ४ |ऐएन् 
डि७ 3+5 ६ 7+ 8.5] 56 ७७ # ७०७७ ४५४8 ॥8 0 ॥% €2 8 +# 0 !0+| ४४4६ 
कऋ0७ 38 ॥% >788४ ४ 3530300] ७४७४) ४२ ४ 30080 । हे +-छ]४ + २१2४) ४[8४ 33 
498< +५६३ +>]88402 ॥+७६ >॥6 ४४४४ १७ ॥७2/- 3] है 24४१६ £ 20 |२१७ 

॥ 2 429 ७४-)3 ० ८।+% # ४0॥॥.8 ४७४ /0७)-] 

% #7व+% ४७+ ।#७8 0५५8 & 08 ।७॥७४| ४ ४५७४-४९६ 2 ४] हूं ॥७॥॥:. [६४ ४ #ग..)१7% 

+ वाक &8 26 है ० ॥२६२६७॥/02॥४ # 4273#0॥4 29288 4/#२ (सफल है 470/ एन # 

छिटे ,9०|॥७ 2 ४० 82] ऊ# 8.8 4.8 09 #.।» --ै 4॥0८2£ /5/? 29७8 458 +#छा9 6 #ंट] # 

4%9 #082]७ 30.. 300७ ॥७॥०:४६ १७॥१४ | #.09४ फेल । ॥डे]।७ ॥४3 ॥9२४ >82॥2५ २४ 

+% _8] 0५|॥७ 9,: 4 9.3. ४8% ४७१७ + 0 #-3+ 082 आ2े]॥8 8/४8 [ै 44 ॥॥:05१ 

<-+ % 400+4#2»0 +0]७७॥ + 27 0७३ +.५ 72] 38 2७४] ॥+« ४2०]४ 43 49]4४2॥09/2]॥2 

॥ मए 48 40३ (का. ] २०७४८ 3७ ॥/7%26% - अदु2४०७- +20/20 ७ /एट।] २2] म-5 4+ै 

800-99॥ ४0000 +॥० ॥डै)७&  20॥2 ४25]७)॥2|8 ३७ + /00 89 ४४४७ $ ॥७% #..)५ 

ऊ. 40 42 3 ॥७ 28 ३७ 4902082]0४ ॥ | ॥7+%७ 48 [#व४ 43 ४३2॥ 0. 3. 47426 4४८]६ 

># ॥6#ट 20 2१8४ ॥४७० #छ#|08 ॥ प९]छ& ॥>०६ (55 8..3 हैं ४78 4& ४/0२४ 2७ 

गिल कप 8 है ॥०७+ ४20]2]४]४ 2+ 0 3 ७७४ 2०४४६ 3] ॥७ ।2+ ४ >#न्‍न्या? 7 

जे 438 कयह के ॥_#+8 ॥8४|/६ 30५ +४. | 248 डे +62/7/2॥ 4-2%82//02 क्‍48/7 

ऊँ) # ॥0%॥ >+ ।008 ७० /099 4.4+08]/ # /8/8 ४82)+---4209]% ४ 48४ ४.२ 

 $ ॥९६.. ४७१७४ + संयशुक ७0०8 + ॥2०)/2॥2% २2 

8-५ |७४७|७ [#+ $% & 2०09 दै॥ ॥ > ४26 ॥0डे (% ४ ४॥॥ + ०-४ ॥:8० (४ 477]2ऐ 

खर# +६]७ हे४ ॥]. २ 4०0७8 >%0]७ 20 - + १689 # 7 शक ऊे बल्कि #ंटा€ । « 

+चध 34$%8]/- 7& हश08 28 3७ #वाशु (९ [9+| 20(७८॥६ 8 [र्र #.42 4+ /68& 4 

400०७. ४ >8 206#2 4% 20002]७ ॥ डे 3४ 8 #72%% 43 ३४ 2७+ ४-2० +# 4४ है [०27 

॥9७ ० ५०३॥|४४ ऋ७३ । ॥0% + ७॥.०४६ 22] 2७३ % &॥ ४ 20]09 ४४७]॥७ /»« 82॥४2/+ (£) /82 

छागाहारे 4& #5७॥७ (2) सुत्तिएक |४ 33०००] ॥02/-28 ॥#8 4.॥5॥09.  47४-॥080. ।:5]84 

६ 


72 


ने प्रस्तुत किया था | इन 0] विधयको में से 4 विधयक वे थे जिनका सम्बन्ध हिन्दुओ के सामाजिक 
सुधार के साथ था, वे विधेयक थे हिन्दु विवाह कानून (सात रैशक्षा886 60०), हिन्दू अल्प- 
वयस्क एवं अभिभावक कानून (प्ाओता कशाशणराए श्ात॑ 0पक्षााक्षा509 5०), हिन्दू उ्तरा- 
घिकार कानून (प्ाा्ए॥ $प००८८४४०॥ ै/0०), तथा हिन्दू गोद तथा पोषण कानून (प्लाजा 
400एब्राणा$ क06 (क्रापराशाधा०८ 0००) । इस प्रकार जैसा पी० विजयराघवन ने लिखा है-- 
'राज्य सभा को ऐसे कानूनों को निर्मित करने का श्रेय जाता है जिनके बारे में यह दावा उचित रूप 
से किया जा सकता है कि उनके द्वारा भारत के बहुसख्यक लोगो को प्रभावित करने वाले सामाजिक 
सुधारो का समारम्भ हुआ है ।' इसी काल मे राज्य सभा में ।2733 प्रइनो की पूछने की अनुमति 
दी गयी, 65722 प्रश्नों का मौखिक रूप से उत्तर दिया गया, इनसे सम्बद्ध 34839 पूरक प्रश्नों 
के उत्तर दिये गये | 967 तक राज्य सभा ने 26 ऐसे विवयकों को सशोधित किया था जिनका 
आरम्भ लोक सभा में हुआ था । यहाँ उल्लेखनीय वात यह है कि इन समस्त सशोधनों को लोकसभा 
ने स्वीकार कर लिया था । 
लोकसभा और राज्य सभा के बीच पारस्परिक सम्बन्ध--मौरिस-जोन्स ने लिखा है कि 
'सस्था का स्वभाव अपने सदस्यों में अपने प्रति भक्ति पैदा करना होता है और जब दो सस्थाओं 
की रचना एक-दूसरे के साथ-साथ की जाय तो यह स्वाभाविक है कि दोनों के बीच सघर्ष उत्पन्न 
हो तथा भावनाएँ उत्तेजित हो ।! यह बात राज्य सभा और लोकसभा के पारस्परिक सम्बन्धो के 
विपय में भी कही जा सकती है। राज्य सभा की रचना 952 के आम चुनाव के बाद हुई थी 
तब से लेकर अ्रभी तक बराबर केन्द्र मे काग्रेस दल का शासन रहा है और दोनो सदनों मे काग्रेस 
ही बहुसख्यक दल रहा है परन्तु यह तथ्य दोनो सदनो के बीच प्रतिस्पर्धा के उदय को रोकने में 
असमर्थ रहा है। 
राज्य सभा एक अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदन है, परन्तु दोनों सदनो की शक्तियाँ अनेक 
अर्थो मे एक-दूसरे के समान है, यद्यपि लोकसभा को राज्य सभा की अपेक्षा अधिक शक्तियाँ प्राप्त 
है । दोनो सदतों की दलगत रचना भी एक-दूसरे से मिलती-जुलती है, यहाँ तक कि दोनो सदनो की 
वर्ग-रचना भी ऐसी नही है जिसके आ्राधार पर दोनों के बीच कोई स्पष्ट विभेद किया जा सके । 
यदि दोनो सदनो के सदस्यो की औसत आयु को ध्यान मे रखा जाये तो यह नहीं कहा जा सकता 
कि राज्य सभा में लोकसभा की अपेक्षा अधिक आयु के सदस्य पाये जाते है। इसी प्रकार अनुभव 
और ज्ञान की दृष्टि से भी दोनो सदनो के बीच कोई अन्तर नही किया जा सकता । दोनो सदतनों के 
वीच पायी जाने वाली इस लगभग समानता ने तथा इसके साथ मिले इस तथ्य ने कि लोकसभा को 
राज्य सभा की अपेक्षा अधिक शक्ति प्राप्त हे, राज्य सभा के सदस्यों में हीनता एवं निराशा की 
भावना को जन्म दिया हे । फलत यदि लोकसभा मे राज्य सभा की स्थिति एवं शक्तियों के सम्बन्ध 
में ऐसा कुछ कहा गया है जिससे यह भासित हो कि राज्य सभा की स्थिति लोकसभा की समकक्ष 
नहीं हैं तो इसकी प्रतिकूल प्रतिक्रिया राज्य सभा में अवश्य हुई है और यह नेहरू जी के इस 
आश्वासन के बावजूद है कि 'सविधान दोनो सदनों को समान मानता है' अथवा डा० जाकिर हुसेन 
के इस बयान के कि “दोनों सदनो का अस्तित्व एक-दूसरे के साथ-साथ है तथा एक सदन दूसरे की 
प्रपेक्षा अधिक थरेष्ठ नही हू ।' राज्य सभा के इस दृष्टिकोण ने लोकसभा के भीतर भी उत्तेजित 


भावनाओं को जन्म दिया ह। इस प्रक्वार दोनो सदनों के पारस्परिक सम्बन्धों मे अपेक्षित सौहार्द 
को बहुधा कमी पायी गयी हूं 


2 लोकसभा का सगठन ५ 


भारतीय ससद के लोकप्रिय सदन को लोकसभा का नाम दिया गया है। उसका ग्रठन एवं 


उसकी शक्तियां ब्रिटिश लाकसभा के साथ वहुत कुछ मिलती-जुलती है । उसकी सदस्य-सस्पा 523 
() भारतोय चातन/9 
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है जिमम 52 का प्रत्यक्ष निवाचन होता है । 97] के चुनाव मे विभित्त राज्या और संघीय 
खबा में टन 527 स्थाना को जग्राकित प्रज्नारस बाटा यया था-- 


शाप राय संघीय क्षप्र 

आज प्रटश 4 महाराष्ठ ब5 हिजा चर 
असम 4 मंसूर ब7 हिम्माचत प्र मे 6 
बित्र 53 जमा 0 मणीपुर 2 
गुजरात ट्व परजाब 3 त्िपरा 2 
हरियाणा 9 राजम्धान 3 च्‌ हांगड़ 4 
जम्मू और वाश्मीर 6 उत्तर प्रतश 85 पा इचरा 4 
करन 9 पश्चिमी बगाज 40 जादर और नागर हुगतों ॥ 
मध्य प्र ण 37 नागाजएट 4 अमान और निकाबार 
तमिवनार 39 जक्दादाद पू ॥ 

गाआ ल्ामत ओर ६ पृ 2 

नफा 4 


संविधान ने साम्प्रदायिर निवाचन क्षमा का उसमूतत रे लिया है परलु उसने परियशित 
जातिया एवं परिगणित क्वीजा वे तिय सुरक्षित स्थाना की व्यवस्था का ह। उसने अधिदे से 
अधिक हाँ आरत भारतीया के मतोनयन के जिय भी राष्ट्रपति का अधिकार प्रतान किया ह । जावे 
सभा वा निवाचन प्रातशिव निवाचन बजा के जाथार पर हांता 75। जाक्रसभा का से स्थ निवाचित 
होने के विय निम्न जहतायें ग्रावश्यक मानी गर्र है-- 
() वह भारत का नागरिक हो तथा उसने 25 बप वी झाथ्रु पूरी करती हा । 
(2) उसम थे सभी याग्यताय हा जा ससट उसके थिए कानून हारा विटित कर | 
उपयक्त ग्रहताओा के टात हए भी प्रत्याशा के जिए यह थी जावःयक 7 कि उसमे निम्स 
प्रन ताप नहा हानी चाहियें-- 
() मसत्री पट तथा ससट के किसी कानून हारा मुक्त पटा का छाहकर भारत जयबा फिसा 
राय सरपार वी जीन वाभ वे पट पर न हा 
(2) जिसी भी प्रधिकारपण यायाजय टारा पाये घापित न किया गया हा 
(3) वह दिवातिया न हा 
(4) समट हारा निभित विसी कानून वे अन्तगत श्रयाग्य ने ठहराया गया हा । 
साधारणत वादसभा पाँच वध के थिए निवाबित हांता ट | परत हस वि 4 पूर 
हाते ४ पहव जो उसता विधटल किया जा सता ? ततवा थआपातृवात को घरापणा हाने एर उसे 
जवयि या बढ़ाया था जा सउता है । दस सम्बंध से “यवस्था यह को गह 7 कि जापातयाल से 
उस प्रवधि वा एक बार एवं उप वो जिए यढायों था जा सरता ह परन्तु आपाद स्थिति या 
गुमाप्ति व उपरान्त उसकी प्रवयि प्रविर स झ्रवित्रा 6 महान लंबा रखा जा सता है | 
जलाउसभा स्यवे जपने प्रध्यव का निवाचन वरता है जिस स्पासर वे नाम से पुवारत 2 ॥ 
सहन य] पराययाद्वी यो सबादित करन उसमे प्रनापरॉसन को कायम रखने नया सत्स्या वे 
अवियारा यो रक्षा वरने था उत्तरटायित्व उसा को है। सामायत जायसजा र स्पाकर था चहां 
हे बति ह जा ब्िटिए लावसभा के झ्पोयर की है। वस्तुत झ्वारर के पर जे पम्बाद्ध जा अभिममय 
पिएद नाम विधिवत डुए है ये उसा प्रवार ये है जा विल्ल मे फप्रर्र वे सम्य 4 से पाये जाल 
0 | अत भारत मे भी स्पॉरर से दिटते की बाॉति निष्पस्तता को जप ता का जाता 5 | 
सवोपर 4 घधतिरिक तयसलां एक डिप्टी स्थोरर को था निवालस करता ह जा स्पाकर 
थी परमुपर्थिति से खत से अप्यत को पड ग्रह उझ्ता है। हिप्या झवावर जद उा्तयभा रा 
अधिपष्षा परप़़ है बा एप समय जाह निएय जल्तिम हार * बरतने जी डिया प्र ने बर विद 
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देते समय डिप्टी स्पीकर को कोई सनन्‍्देह होता हे तो वह उसे स्पीकर के निर्णय के लिए छोड 
सकता हे । डिप्टी स्पीकर के पद के साथ भी पिछले वर्षों में कुछ अभिसमय विकसित हुए है। 
उदाहरण के लिए उसका निर्वाचन यदि किसी ससदीय समिति में हो जाता है तो यह श्रावश्यक 
है कि उस समिति का अध्यक्ष डिप्टी स्पीकर ही हो । इसके अतिरिक्त वह चाहे जिस समिति की 
बैठक में उपस्थित हो सकता हे, यदि ऐसा हे तो उस समित्ति मे भी अव्यक्षता डिप्टी स्प्रीकर को 
ही दी जायेगी । यदि किसी समय स्प्रीकर ओर डिप्टी स्पीकर दोनों ही सदन से अनुपस्थित है तो 
उस समय सदन में अव्यक्षता करने के लिये स्तीकर सदन के सदस्यों में से 6 व्यक्तियों का एक 
अध्यक्ष-मण्डल मनोनीत कर देता ह, इस सम्बन्ध में एक परम्परा यह है कि इस अध्यक्ष-मण्डल 
के कुछ सदस्य विरोधी दलों में भी हो। जिस समय इस अध्यक्ष-मण्डल का कोई सदस्य सदन 
में अध्यक्ष पद को ग्रहण करता है, उसे स्पीकर के तुल्य ही शक्तियाँ प्राप्त होती हे । 

_/लोकसभा की शक्तियाँ और कार्य--लोकसभा का पहला और मुख्य कार्य देश के लिए 
कानूनों की रचना करना है । इस कार्य मे उसकी राज्य सभा के साथ साभीदारी है, केवल धन 
विध्यको के क्षेत्र मे लोकसभा को राज्य सभा की अपेक्षा अधिक शक्तियाँ प्राप्त है। जहाँ तक गैर- 
बन विधेथको का प्रश्न हें दोनों सदनों की ज्क्तियाँ बरावर है । परन्तु यदि दोनों सदनों के बीच 
किसी विधेयक्र के सम्बन्ध में मतभेद पाया जाता है तथा उस मतभेद का निराकरण करने के लिए 
सयुक्त बैठक का आयोजन किया गया हे तो उस स्थिति में लोकसभा अपनी अधिक सदस्य-सख्या 
के कारण राज्य सभा के ऊपर हावी रहेगी | जैसा कहा जा चुका हे कि भारतीय ससद की विधायी 
शक्तियाँ असीमित नहीं हं, वह एक गैर-्सम्प्रभु विधायी मिकाय हे। अत उसे केवल सघ सूची 
ओर समवर्ती सूची में दिये हुए विययो पर कानून बनाने का अधिकार है, असाधारण स्थिति में 
यदि 249वे अनुच्छेद के अन्तर्गत राज्य सभा ने उसे राज्य सूची मे उल्लिखित किसी विषय पर 
कानूत बनाने की शक्ति प्रदान कर दी है तो बात दूसरी है। 

लोकसभा का दूसरा कार्य सघ की वित्तीय व्यवस्था को अपने नियन्त्रण मे रखना है। 
इसलिए ससद की अनुमति के बिता सघ सरकार न तो कोई कर लगा सकती है और न कोई खर्चा 
ही कर सकती ह। यहाँ ससद का वास्तविक अर्थ लोकसभा ही है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 
संघ सरकार का कुछ खर्चा ऐसा अवश्य हे जो लोकसभा के नियन्त्रण से परे है, लोकसभा उस 
खर्चे के ऊपर बात तो कर सकती हे, परन्तु उस पर मतदान नही कर सकती । इस श्रकार के खचे 
मे राष्ट्रपति, उपराप्ट्रपति, सवोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महालेखा निदेशक आदि के वेतत एव 
भत्ते शामिल है । 
लोकसभा को राज्य सभा के साथ कुछ अधिकारियों को निर्वाचित करने का भी अविकार 
प्राप्त ह दोनो सदनो के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हे । दोनो सदनों के 
सदस्य सयुक्त बैठक में उपराप्ट्रपति का चुनाव करते है। इसके अतिरिक्त उन्हे सर्वोच्च न्यायालय 
अथवा उच्च न्यायालय के न्यायावीशो को पदच्युत करने का भी अधिकार हे। इस सम्बन्ध में 
सविधान में यह व्यवस्था की गई हे कि दोनो सदन अलग-अलग इस आशय का एक प्रतिवेदन 
राण्ट्रपति से करे, इसे दोनो सदनो में बहुमत से पारित होना चाहिए तथा मतदान मे प्रत्येक सदन 
की कुल सदस्य-सख्या की दो-तिहाई की उपस्थिति होनी चाहिए । लोकसभा को अपने सदस्यो को 
अ्रथवा बाहर के किसी व्यक्ति को सदन के विज्षेपाविकारों का उल्लघन करने के लिए दण्ड देने का 
अधिकार हे 
समद को सविधान को सशोवित करने की भी शक्ति प्रदान की गई हे। सयुक्त राज्य 
हक 5५ कर मे राज्यों के विवानमण्डलों जो सशोधन के क्षत्र में कोई भी अधिकार 
पान का कुल व्यवस्वाए ऐसी ह जिन्हे सशोधित करने के लिये किसी विशेष 
प्रक्रिया की जावरपक्ता नहीं ह और जिन्हे ससद के सावारण वहमत के द्वारा ही सशोवित किया 
जा सत्ता है। परलु जधिकाशन संशोधन के लिये दोनों सदतो का अलग-जलग पूर्ण बहुमत तथा 
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देते समय डिप्टी स्पीकर को कोई सन्देह होता हे तो वह उसे स्पीकर के निर्णय के लिए छोड 
सकता है। डिप्टी स्पीकर के पद के साथ भी पिछले वर्षों मे कुछ अभिसमय विकसित हुए है। 
उदाहरण के लिए उसका निर्वाचन यदि किसी ससदीय समिति मे हो जाता है तो यह आवश्यक 
है कि उस समिति का अव्यक्ष डिप्टी स्पीकर ही हो । इसके अतिरिक्त वह चाहे जिस समिति की 
बैठक में उपस्थित हो सकता हे, यदि ऐसा है तो उस समिति मे भी अध्यक्षता डिप्टी स््रीकर को 
ही दी जायेगी । यदि किसी समय स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों ही सदन से अनुपस्थित है तो 
उस समय सदन में अबव्यक्षता करने के लिये स्पीकर सदन के सदस्यथो मे से 6 व्यक्तियों का एक 
अध्यक्ष-मण्डल मनोनीत कर देता हे, इस सम्बन्ध मे एक परम्परा यह है कि इस अध्यक्ष-मण्डल 
के कुछ सदस्य विरोधी दलो में भी हो। जिस समय इस अध्यक्ष-मण्डल का कोई सदस्य सदन 
में अध्यक्ष पद को ग्रहण करता है, उसे स्पीकर के तुल्य ही शक्तियाँ प्राप्त होती है । 

/लोकसभा की शक्तियों श्रौर कार्य--लोकसभा का पहला और मुख्य कार्य देश के लिए 
कानूनों की रचना करना है। इस कार्य मे उसकी राज्य सभा के साथ साकीदारी है, केवल धन 
विध्यको के क्षेत्र मे लोकसभा को राज्य सभा की अपेक्षा अधिक वक्तियाँ प्राप्त है। जहाँ तक गैर- 
धन विधेयकों का प्र्न है दोनों सदनों की शक्तियाँ वरावर है। परन्तु यदि दोनो सदनो के बीच 
किसी विधेयक के सम्बन्ध में मतभेद पाया जाता है तथा उस मतभेद का निराकरण करने के लिए 
सयुक्त बैठक का आयोजन किया गया हे तो उस स्थिति मे लोकसभा अपनी अधिक सदस्य-सख्या 
के कारण राज्य सभा के ऊपर हावी रहेगी | जैसा कहा जा चुका हे कि भारतीय ससद की विधायी 
शक्तियाँ असीमित नही है, वह एक गेर-सम्प्रभु विधायी निकाय है। अत उसे केवल संघ सूची 
ओर समवर्ती सूची मे दिये हुए विषयो पर कानून बताने का अधिकार है, असाधारण स्थिति मे 
यदि 249वे अनुच्छेद के अन्तर्गत राज्य सभा ने उसे राज्य सूची मे उल्लिखित किसी विषय पर 
कानून बचाने की शक्ति प्रदान कर दी है तो बात दूसरी है। 

लोकसभा का दूसरा कार्य सघ की वित्तीय व्यवस्था को अपने नियन्त्रण मे रखना है। 
इसलिए ससद की अनुमति के बिना सघ सरकार न तो कोई कर लगा सकती है और न कोई खर्चा 
ही कर सकती हे । यहाँ ससद का वास्तविक अर्थ लोकसभा ही है। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि 
सघ सरकार का कुछ खर्चा ऐसा अवश्य है जो लोकसभा के नियन्त्रण से परे है, लोकसभा उस 
खर्चे के ऊपर बात तो कर सकती है, परन्तु उस पर मतदान नही कर सकती । इस प्रकार के खर्चे 
मे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महालेखा निदेशक आदि के वेतन एव 
भत्ते शामिल है। 
लोकमभा को राज्य सभा के साथ कुछ अधिकारियों को निर्वाचित करने का भी अधिकार 
प्राप्त हे दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य॒राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते है। दोनो सदनो के 
सदस्य सयुक्त वेठक में उपराष्ट्रपति का चुनाव करते है। इसके अतिरिक्त उन्हे सर्वोच्च न्यायालय 
अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पदच्युत करने का भी अधिकार हे। इस सम्बन्ध मे 
सविधान में यह व्यवस्था को गई हे कि दोनों सदन अलग-अलग इस आशय का एक प्रतिवेदन 
राप्ट्रपति से करे, इसे दोनो सदनो मे बहुमत से पारित होना चाहिए तथा मतदान मे प्रत्येक सदन 
की कुल सदस्य-सख्या की दो-तिहाई की उपस्थिति होनी चाहिए | लोकसभा को अपने सदस्यों को 
अथवा बाहर के किसी व्यक्ति को सदन के विशज्ेपाधिकारों का उललघन करने के लिए दण्ड देने का 
अधिकार है। 
ससद को सविधान को संशोधित करने की भी गक्ति प्रदान की गई हूं) सयुक्त राज्य 
अमरीका की भांति भारत में राज्यों के विवानमण्डलो को सशोघन के क्षेत्र मे कोई भी अधिकार 
शत नहीं ह। सविधान की कुछ व्यवस्थाएँ ऐसी ह जिन्हे सशोधित करने के लिये किसी विशेष 
प्रक्रिया की आवश्यकता नही ह और जिन्हे ससद के साधारण बहुमत के द्वारा ही समोधित किया 
जा सकता है। परन्तु जपिकाशत सशोथन के लिये दोनो सदनो का अलग-अलग पूर्ण बहुमत तथा 
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मतदान व समय दो निहाट संदस्था वी उपस्थिति जावश॑यव है । संविधान वा जिन प्राविधवाना 
वा सम्बंध संघीय शासन यत्रस्था के साथ ” उठ परिवतित करने के तिय राखथांक॑ वियान 
मण्हना का स्वीकृति आव्यब ? । 
नॉक्सभा का अन्तिम काम सधीय वायपातिवा को अपन नियंत्रण में रसना ह। संधाय 
मा तब परिषद्‌ अपने कमा के विय ताकसभा व प्रति उत्तरहायी ” यटि बट अपने में जावसभा का 
विन्वास सा बैठ ता उस स्थिति मे उसके पास त्यागपत्र हन व अतिरिक्त झौर काई ठसरा विकल्प 
आप नहा रहता । जॉक्सभा वा _स शक्ति का प्रयोग दरन के लिय बुछ साधन उपाध हैं। 
सवप्रथम वहीँ सरकार स प्रणन पूछ सता है हन प्र'ता क मायम से सरकार की ग्रततिया का 
भण्टाफाद कया जा सकता है। टिताय वह काम रोका प्रस्ताव व हारा सरकार व नेत्यक वाय 
वा रावफर कसी सावजनित महव वे मामत पर विचार कर सकता ह। या काम ध्यानाक्प्ण 
प्रस्ताव अयवा जाध घण्ट का प्रिवाद के हारा भी पूरा शिया जा सकता है | जाक्सभा के सहस्य 
सरकार की ग्राताचना करन वे तिय सन म प्रस्ताव प्रस्तत कर सवत है । ससठ के जधिवारा 
के कारण कायपातिका वे सत्म्य चौकन रहने हैं तथा ठसक परिणामस्वरूप एवं सीमा तक दाक्तिया 
का हश्पयोग नहा हा पाता । 
लोक्सभा का स्पीकर-जसा कहा जा चुका है कि वाउ्सभा जपना यठका में जध्यल का 
आसन ग्रहण करन वी जिय एक अधिकारी वा निवाचित वरती है जिस स्पावर वे नामस 
जानता जाता है। उसका निवाचन तादसभा व स स्‍्था मे सं हांता ” हर बार प्रत्यक आम चुनाव 
के बाद नय निर्वाचित जाक्सभा स्पीकर का चयन करती 7 तथा पुनगठित लाक्सभा जब तक नय 
स्पीवर को चुन नहा तता वह झपने पद पर बता रहता ह। यहि टस बाच में क्सि कारणवश 
स्पीयर का पट रिक्त हा गया ता उस स्थिति मे जाकुसभा नय स्पीकर का चुनाव कर लेती है। 
स्पीकर को अपन पद से त्यामपत्र दल वा जबितार है तथा जाक्सभा भा जपन बहमत तारा पारित 
एउ प्रस्ताव के माध्यम सं उसे पदच्युत कर सकता है। 
ब्रिटिश लोकसभा के स्प्रीकर की भाति भारत से भी स्पाॉकर का एक विशेष अधिकार 
सनिधान के हाय प्राप्त हतजा ह | आवश्यकता पडन पर वह यह निणय वरता है कि जम्रुक विपयत 
धन विवयंव है अथवा नहा टस सम्ब'ध मं उसवा निणय ग्रातम हाता ४ तथा एस किसा भी 
स्थिति म॑ चुनौती नहा दी जा सकक्‍ती। स्पीकर वे प्रमु व काया एवं शक्तिया का निम्न प्रकार 
गियताया जा सकता है 
() वह सदन के नता वे परामश स विभिन्न विपया वे सम्य 4 से वाल विवाद का समय 
निश्चित करता है । (2) सदन के नता स परामश करक वह सदन का कायक्रम नि चत करता 
हैं | (3) बहना को स्वाकार करना जथवा उतह नसिप्रम क्लिल घावित करना उसा का काम ह। 
(4) यटि सावजनिव महत्व क आवश्यक मामले पर विवाट करन के तिय कार्ट काम राका प्रस्ताव 
संदन म प्रस्तुत किया गया है ता उस पर स्पोक्र की जनपति के बिना काइ बहस महा हां सकती ! 
(5) यबटि उसकी झाता से गजत मे किसी विपयक को प्रकाशित कर त्यिा जाता है ता उस प्रस्तुत 
करन के विए किसी प्रस्ताव का जाव*यक्‍ता नहीं हाती। (6) प्रवर समसितिया के. बयधा वा 
वही नियुक्त वर सकता है। (7) कसा विच[राधीन विवयक पर विवाह रॉकन का प्रस्ताव उसवी 
अनुमति पर ही प्रस्तुत क्या जा सकता है | (8) किमी भ्रस्ताव का ग्राह्म अथवा जग्राह्य हाने का 
निणय वही देता है। (9) सम” एवं राष्टयति के बाच हात वाता सारा पत्र-व्यवहार उसी के 
माध्यम स॑ सचालित हाता है। (0) सस्ट के सत्स्या का बल भाषण दंत वा अनुमति दता है और 
यर निणय करता भी उसी का काम 7 क़ि भाषणा का क्रम क्या हागः | (]) प्रक्रिया सम्बधा 
विवाटास्पद प्रत्ना (90 ० 07467) पर निणय लता उसी का काम है। (!2) सदन मे शान्ति 
व सत्यवस्था बनाये रखन का उत्तरटाथिद्त्र भी उसी का सौपा यया 5 | (3) विभिन् विधयका 
एव प्रस्तावा पर मतदान करना भी उत्ती का बाम है और वही उस मतटान का परिणाम 


76 


घोषित करता है। (44) उसे किसी ऐसे सदस्य को सदन से वाहर निकालने का अथवा उसे उसकी 
सदस्यता से निलम्बित करते का भी अविकार है जो उसके आदेशो को न माने अथवा जिसके 
आचरण से सदन मे अव्यवस्था उत्पन्न होती हो । (5) सदन में गम्भीर अव्यवस्था उत्पन्न होने की 
स्थिति में उसे उसका कार्य स्थगित अथवा निलम्बित करने का भी अधिकार प्राप्त है। (6) दर्शको 
के प्रवेश को भी नियन्त्रित करने की उसे शक्ति प्रदान की गई है, किसी भी समय वह दर्शको को 
बाहर जाने का आठेश दे सकता है। (7) यदि सदन की कार्यवाही मे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया 
गया हैं जो उसकी समझ में अशिष्ट अथवा अससदीय है तो वह ऐसे शब्दों को कार्यवाही मे से 
निकाल सकता है। (8) सदन मे उसके खड़े होने पर अन्य सदस्यों के लिए यह परमावश्यक है 
कि वे अपने स्थान पर बैठ जाये, उस समय कोई भी सदस्य सदन छोडकर बाहर नही जा सकता । 
लोकसभा के स्पीकर के पद प्र विचार करते समय यह उल्लेखनीय है कि भारत मे उसका 
विकास न तो ब्रिटिश परम्पराओं के अनुसार हुआ है और न स० रा० अमरीका की परम्पराओ 
के अनुसार । भारत मे ब्रिटेन से भिन्न स्पीकर से यह अपेक्षा नही की जाती कि वह अपने राजनीतिक 
दल से त्यागपत्र दे देगा, परन्तु इसके साथ ही उसमे यह अपेक्षा भी नही की जाती कि वह अमरीकी 
प्रतिनिधि सभा के स्पीकर की भाति दलगत राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेगा । 
यहाँ यह कहना भी अप्रासगिक न होगा कि भारत मे अभी तक सदन के सभी वर्गो के 
सदस्यों से वह सम्मान प्राप्त नही हुआ जिसकी अपेक्षा की जानी चाहिये। अपने अस्तित्व के 
इस अल्पसमय में ऐसे अवसर भी आये हू जबकि सदस्यों ने स्पीकर की निष्पक्षता मे सन्देह व्यक्त 
क्रिया हे तथा उसके आदेशो को मानने से इनकार कर विया है । एक बार स्पीकर के विरुद्ध 
अविह्वास का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जा चुका हे । यह प्रस्ताव 8 दिसम्बर 954 को पेश 
क्रिया गया था और उस समय स्पीकर जी० वी० मावलकर थे । इस प्रस्ताव में यह कहा गया 
था---उन्होने उस निष्पक्ष रवेये को अपनाना बन्द कर दिया है जो सदन के सभी वर्गों के विश्वास 
को प्राप्त करने के लिये आवश्यक है ।” एक लम्बी वहस के उपरान्त जिसमे सदन के सभी महत्त्व- 
पूर्ण सदस्थो ने भाग लिया था और जिसमे स्वय प्रधानमन्त्री नेहरू भी एक ये, सदन ने इस प्रस्ताव 
को अस्त्रीकार कर दिया | परन्तु इस वहस का एक अच्छा परिणाम भी निकला | इस विवाद 
में स्पीकर के पद से सम्बद्ध प्रतिष्ठा एवं सत्ता का उल्लेख किया गया तथा इस बात के ऊपर वल 
दिया गया कि स्पीकर को पूर्णरूप से निष्पक्ष होना चाहिये । सदत की इस बैठक की डिप्टी स्तीकर 
ने अध्यक्षता की थी। अपने भाषण मे उन्होने कहा था--'मे इस वात से सहमत हूँ कि यदि एक 
सम्भावित सदस्य के साथ निष्पक्ष व्यवहार नही किया जाता तो उसे शिकायत हो सकती है तथा 
बहुत से सम्मानित सदस्य उसे अपना समर्थन दे सकते है !” 9 अप्रैल 960 को एक समाजवादी 
सदस्य अर्जुन सिह भदौरिया को अध्यक्ष के आदेश की अवहेलना करने के कारण सशरीर उठाकर 
पा से वाहर निकाल दिया गया था । इसी प्रकार 30 अग्रस्त 962 को समाजवादी पार्टी के 
के ही राममेबक यादव को सदन से निलम्वित किया गया था । इस प्रकार के उदाहरण और भी दिये 
जा सकते ह्‌ जिनसे यह प्रमाणित होता है कि भारत में स्पीकर का वह सम्मान नहीं हे जो उसे ब्रिटेन 
4048 निश्चय ही इस स्थिति को वाछतीय नही कहा जा सकता । देश में ससदीय लोकतन्‍्त्र को 
जा रा परमावव्यक ह कि स्त्रीकर के पद को राजनीतिक विवादों से ऊपर 
हर है सम्मान प्रदान किया जाय जो उसे ससदीय परम्पराओ मे प्राप्त हे । 


विधायी प्रक्रिया (अ्र) गैर-वित्तीय विधेयक 


न 005 जा चुका ह ससद का सबसे महत्त्वपूर्ण काम देश के लिये कानूनों करी रचना 
रा से रु 20 का अधिकाण समय इसी काम क निष्पादन में व्यय होता हं। 
कह हर विये 327 की दी शेणियों मे रवा जाता हे--वित्तीय विधेयक व गैर-वित्तीय विधेयक । 
वत्ताय चिप जिन्हे पन विययक्त भी कश्से $ के गे में ही लेते | से 
ते जिन्हे थे वियेयक्त भी कहते है, केवल लोकसभा में हा जन्म लेते हू। वहां से 


१६। 
पारित हाने व उपरान उाह रायसभा म विचाराव भमज दिया जाता है । परतु राय सभा उनवा 
जकर चुपचाप नहा बढ सकता । उसवे जिय यट आव्सक है वि' वह चौतह दिन वे भीतर उस 
विधयत्र के सम्यध मे अवना निणय वॉक्सभा का बता दं। यदि राय सभा न॑ उस वि ये वा 
उसी रूप मे पारित वर त्या है जिसम उम्र तोक्‍क्सभा ने पारित किया था सतथ तो काई कठिना* 
नहां है उस राप््पति व पास स्वीहलि वे निय भज टिया जाता है। परतु बदि राप्य सभा ने उसे 
सशाधित किया है तो ताक्सभा उन सारोधना पर पुनविचार करंगी उसे यह पूरा अधिकार है कि 
वह राय सभा द्वारा सुभाव यये साधना का अस्वारार कर द | यदि उपन एसा किया | ता वह 
धन वि4यव राग्य समा वी जनुमति के बिना भी राष्ट्रपति के पास उसकी स्वाउलि व विसे भज 
लिया जाता है। परतु यह बात गर वित्तीय विधयरा पर जाग नहा होती उद्दे समद वे किसी 
भो सतन मे प्रस्तुत क्रिया जा सकता है रस प्रकार व विथ्यक ववत उस स्थिति मे कानून बच 
सवत है जबकि समसद व होना सतन उह् पास व दें। यदि कसी विधयव पर दाना सहनां व 
पीच मतभेट वी स्थिति पायी जाती है ता उसका निराकरण करने के तिय दोना सतना का सयुक्त 
पठवा वा आयाजन किया जा सवता * टस प्रतवार वी यतबा से साधारणत जोकसभा का स्पीकर 
ना अप्य व वा आसन ग्रहण करता है । 

अधिवाशन ससद म वि यया या प्रस्तुतावरण साजिया वे द्वारा होता ह। टस प्रकार के 
वि यका का सरकारी विप्रयक्रा के नाम स जाता जाता है। बन विवयका का जम ग्रधाथ में 
सरपरार व' किसी मनावय मे होता 6 । सत्रातय के सदस्य उस वि एक का रूप देन के युत' इस 
जात पर जे छी तरह विचार वर जत॑ है कि उसके कानून यन जाने से राजनीतिक प्रशासनिक तथा 
विस्ताए मासता पर क्या प्रभाव पटेया । यटिं उसे कानून का सम्बंध सरकार # आय मानायया 
क॑ साथ भी है तो उसके मसौट को तयार करन के पहनते उनस भी परामत ते तिया जाता है । 
यरि जावर्यय्ता हट ता रस काम के विय कानून माताजय तथा एटोर्नी जनरत की भी सहायता 
नी जाता _ | जय टस प्रकार प्रस्तावित विवयकय वी जाच कर जी जाता है ता सम्बद्ध मतावय 
स्स ग्राणय का एक भापन कबिनेश ना देते हैं! केविनंट उस प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति हे सकती 
२ परातु यटि प्रस्ताव वा प्रकृति विवातास्पद है ता वह उस जपनी विसी स्थायी समिति को जाचे 
के जिय दे सकती है कभी कभी ”स प्रकार क॑ प्रस्तावा पर यापक रूप से विचार करने वो विये 
अस्थायी समितिया भी नियुक्त वी जा सकती है | कभी रभी कबिनट विध्यक से सम्बद्ध सामाय 
पमिद्धा ता का स्वीकार करने के बाद भी उसका मसौदे को फिर स अपने पास जाच के दिये मगा 
सपती है /वविनेट से स्वाड्ृति प्राप्त हाने क॑ उपरात सम्बद्ध माजानय जात यक्‌ कागजा क साथ 
उस विधयक व॑ प्राम्प का सरकारी डाफ्समन वे पास भज देता है। विधयक के डाफ्ट को तयार 
करना वास्तव म वार्ट सुगम बाय नहां है कभी-कभी तो उसे जातिम रूप देते समय तक जनक 
जाप बवत जौर विगडत हैं । 
प्रथम वाचन--” तना हाने के बाल वि+य का भ्रस्तुतीकरण तथा प्रथम वाचन की स्थिति 
भ जाया जा सकता है। विवयय का प्रस्तुतीक्रण सस के दाना सदना म से किसी एक्मं हा 
सकता नै। हम कपना कर कि विधेवक को जोकसभा म॑ प्रस्तुत कया जाना ह। ध्स स्थित्ति म 
उस विवयक की एक सत्य प्रतिनिधि जोक्सभा के सचिवाजय का सौप दी जाएगी (यहा यह वाल 
ध्यान म रसने यागस्य * कि सविधात के अतगत कि'ही विपया पर वियैंयक को प्रस्तुत करने के 
लिये राष्ट्रपति की स्वाइनि आवश्यक है) । इसके उपरात विजयक के प्रध्तुतकत्ता के परामर स 
स्पीकर एक तिथि नि चित कर दता है और उसे दिन विधयक का विधिपूवकः सदन म॑ पा कर 
नया जाता है । उस विच्चित तिथि को प्रश्नात्तर के धण्टे के बाद प्रस्तुतकर्ता अपने स्थान पर 
खड़ा होकर स्पीकर स॑ विवयता को पेश करने की अनुमति मागना है । इसके उपशत स्पीकर 
सदन वो सम्बाधित करक कहता ह-- प्रस्ताव प्रस्तावित हो चुका है उस प्रस्तुत करन की अनुमति 
दी जाय. और उस समय कोइ विवाट नहीं होता । विवप्कः के दस चरण वां प्रधय बाचन का नाम 
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दिया गया ह। कभी-कभी विधेयक का उसके प्रस्तुतीकरण के समय भी विरोध किया जाता है । 
उदाहरण के लिए 23 नवम्बर 954 को जब निवारक नजरबन्दी (मशोवन) कानून को प्रस्तुत 
किया गया तो उसका इस आधार पर विरोध किया गया कि वह सविधान की व्यवस्थाओ के प्रतिकूल 
है । जब विधेयक का विरोध उसके प्रस्तुतीकरण के समय किया जाता है तो उस समय स्पीकर 
प्रस्तुतकरत्ता और विरोधी सदस्य दोनों को ही थोडा समय अपने-अपने दृष्टिकोण के स्पष्टीकरण के 
लिये देता है । यदि विरोध का आधार साविधानिक है तो उस समय स्पीकर पूरे विवाद की अनुमति 
दे सकता है, जिसमे आवध्यकता पडने पर एटोर्नी जनरल को भी भाग लेने के लिये बुलाया जा 
सकता है । 
विधेयक के प्रस्तुत होने के उपरान्त उसे भारत सरकार के गजट मे प्रकाशित कर दिया 
जाता है| यदि स्पीकर से यह अनुरोध किया जाय कि विवेयक को उसके प्रस्तुतीकरण के पूर्व ही 
गजट से प्रकाशित कर दिया जाय तो वह ऐसा करने की स्वीकृति दे सकता है। ऐसी स्थिति में 
विधेण्क को औपचारिक रूप से प्रस्तुत करने की आवब्यकता नही होती । 
द्वितीय वाचन--विधेयक के प्रस्तुत होने के उपरान्त उसकी प्रतियाँ सदस्यों को उपलब्ध 
करा दी जाती है। इसके उपरान्त विधेयक का द्वितीय वाचन आरम्भ होता है | साधारणत विधयक 
के प्रस्तुत होने तवा उसके वाचन में दो दिन का जन्‍्तर होता है, परन्तु यदि स्पीकर की राय मे 
विवेयक का शीघ्र पारित होवा आवश्यक है तो इस दो दिन के अन्तर को खत्म भी किया जा सकता 
हैं । विधेयक का ट्वितीय वाचन दो चरणों में विभाजित किया गया है। प्रथम चरण मे प्रस्तुतकर्ता 
यह प्रस्ताव करता है कि विवेयक पर विचार किया जाय, अथवा उसे किसी प्रवर समिति को साँप 
दिया जाय, अथवा किन्‍्ही अपवादपूर्ण स्थिति मे, उसे दोनों सदनो की संयुक्त समिति को सौप दिया 
जाय, अथवा उस पर जनमत को जानने का प्रयास क्या जाय । यदि विधेयक पर जनमत जानने 
का निश्चय किया गया है तो उस स्थिति मे सदन का सचिवालय राज्य सरकारों के पास एक पत्र 
भेजता है जिनमे उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे विधेयक को अपने-अपने राज्यों के गजटो में 
प्रकाशित करे तथा स्थानीय सस्थाओं एवं अन्य मान्यता-प्राप्त समुदायों और व्यक्तियों से उसके 
बारे में राय प्राप्त करे । यह राय एक निब्चित समय तक ही प्राप्त की जा सकती हे और उस 
अवधि में उसे सदत के सचिवालय तक पहुँच जाना चाहिए। इन राग्रों का प्राप्त करने के बाद 
उनका साराश सदस्यो के वीचौवितरित कर दिया जाता ह इसके उपरान्त प्रस्तुतकर्ता सदन से यह 
अनुरोध करता है कि विधेवक को किसी प्रवर समिति अथवा दोनों सदनों की संयुक्त समिति को 
सौप दिया जाय । इस प्रस्ताव के उपरान्त सदन में विवेयक पर सामान्य विवाद आरम्भ होता है । 
इसी क्यो विधेवक का द्वितीय वाउन कहते है | विधेयक के इस चरण में विधेयक के सिद्धान्तो की 
सामान्य रूप से विवेचना की जाती हैं। इस चरण में विधेयक मे सओवन प्रस्तावित नहीं किये 
जा सकते | 
_जव सदन विधेयक को किसी समिति को सोपने का निर्णय कर लेता €, तो उस समय 
वह विधेयक पर विचार करने के लिए एक समिति को भी नियुक्त कर देता है । वस्तुत समिति 
के सदस्यों के नामो को प्रस्तावक अपने प्रस्ताव में ही प्रस्तुत कर देता ह तया इसी प्रस्ताव में इस 
वात का भी उल्लेख कर दिया जाता ह कि समिति का प्रतिवेदन कितने दिन मे प्राप्त हो जाना 
चाहिए। प्रत्येक वार प्रवर समिति का अलग से गठन किया जाता ह, समिति के अध्यक्ष का 
मनोनयन्त ल्रीकर के द्वारा होता ह सामान्यतः वह वहमत वाले दल का सदस्य होता है । परन्लु 
यदि डिप्टी स्पीकर समिति का सदस्य हैं तो उस स्विति में कोई दूसरा अव्यक्ष नहों वन सकता । 
हे को बी क 9385 क मा अन्नगत होता है। समिति की बैठकों में एक तिहाई 
आती 6 लेती की शेड सेल हे सर 2 १३82 सामात्यत 20 जोर 30 के बीच मे 
विजवनापहस हो सदर रे मम श ह गाती है। चंकि विधयक के सामान्य सिद्धान्नो की 
चुका हाोतों ह अत समिति में विद्वेयक्त के ब्यौरे पर ही विचार 
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हाता ह । समिति दस काम कौ भत्र प्रत्ार से सम्पातिति करन के लिए एवं उप-समिति को भी 
नियुक्त वर सकती 6 । समिति वा अउने काम ये सचावन मे सटन व सचिवानय तथा सरवार य॑ 
डद्राप्टस मंत्र वी संवायें उपजलाध हांती है । 
प्रवदर समिति की वढकें उिसा भा स्थान पर हा सकता है य प्रठकें उन हिना भी हूं सकती 
हैं जबकि सटन वा अधिवेशन हा रो टी। हस सम्बंध मे बवत यह व्यवस्था है कि रन बठवका 
बा उस समय स्थगित तर दिया जायगा जबकि सदन मे मत विभाजन हॉ रहा हो | “न समितियां 
वी बठका मे विधेयक के प्रस्तुतकत्ता तथा मंत्रालय था जधिवारिया को जावटयक सूचनाआ यो 
प्राप्त करन व जिए बुलाया जा सकता है। कमी-कभी सरकार सावजनित हित मे कछ सूचताआ 
वा] तने मे अनवार कर सवती 7 ॥ प्रवर समिति म भ्रक्रिया अनौपचारिव हांतां हैं तथा उसकी 
बायवाहा का गुप्त रखा जाता है। उनमे समाचार पत्रा के प्रतिनिधिया को जान की अनुमति 
नहा हाती | विवयक का यह चरण उसके जीवन काज में अत्यधिक महत्त्वपूण होता ह क्‍्याकि दस 
ममय उसी बारावी के साथ ज्ञाच की जाता 6 । *स चरण मे विधयक मे साराघन प्रस्तावित 
विय जा सतत हैं हन सावाथना के सम्बंध मे कवत खत यह है कि बे विधयक मे निहिते सामाय 
सिद्धाता के अतिवूच ने हा। यटि समिति स वि यक मे यापत्र सयाधना को जोड़न का निणय 
क्या ? ता उस स्थिति म॒ वह विधयक पर दुवारा वॉंव्मत वा पता जगाने की सिफारिश कर 
मक्‍ती ? | समिनि विघपयकत के सम्बत् मं विरापता से परामा ले सकती है और बाहर स गवाह 
बुना सकता है। उसका काम यह भी ” कि बे विजयक वा प्रत्यक धारा और उप धारा की जाच 
कर | रतना सब काम जब पूरा हा जता 5 ता समिति अपनी मिफ्लारिणा का जितम सजाधन भी 
शामित हो सकते है । एक रिपराट क रूप मे सतन के समत प्रस्तुत करती है। 
रिपोट---रिपोट पर समिति वे अध्यक्ष व॑ हस्तालर होते है जौर वही उस सदन दे सामने 
पा वरता है । थहि बह उपस्थित नहा # ता रस काम को समिति का दुसरा सत्स्य सम्पात्ति कर 
सकता € । समिति हारा सशांधित विधयत्र तथा समिति की रिपाट छाप कर सदस्या वे खीच बाद 
हा जाती ” । ”सक परचात्‌ प्रस्तुतकर्ता सदन के समुख निम्न तांते प्रकार के प्रस्ताव पेश कर 
सकता “ै-- (|) प्रवर समितरि न विवेयक का जिस रूप मे प्रस्तुत क्या है उस पर विचार क्या 
जाय (2) जिस रूप म विधयक को रिपोट क्या गया ” उसी रूप स हिदायता के सहित अथवा 
हिटायता के बिना प्रवर समिति को विचार के जिए सांप लिया जाय (3) जिस रूप म ममिति न 
उसका रिपोट का ” उस रूप में उस पर जोक्मल जाना जाय । 
यदि सदन ने हस प्रस्ताव को स्वीकार किया ? कि उस पर विचार आरम्भ क्या जाय 
ता उस स्थिति मं वि यक का प्रत्थवा धारा एवं उप धारा पर विचार विमच शझ्रुरू हो जाता है। 
प्रत्यक धारा सतन वी स मुख प्रस्तुत की जाती है उस समय सतस्य विधयक मे सशाधन प्रस्तावित 
कर सकते +। स्पीकर का अधिकार है कि वह विसा भा सशावन का अनुचित बताकर प्रस्तावित 
ह न हाने दे | परतु यवहार से ऐसा शमी नहा हाता । प्रत्यक्ष धारा पर विचार वास्तव से एक 
जम्फ प्रक्रिया * और दसमे॑ पहल समय जगता है। 
तृतीय बाचन---जवब प्रत्यवा जारा और उप बारा पर विचार का चरण पूरा हो जता है तब 
विध॑यक का तासरा वाचन आरम्भ हांता है। तीसरा वाचन यथाथ मे रस प्रस्ताव वे दुसरा नाम 
# जिसपर प्रस्तावक यह प्रस्तावित करता है कि विधयके को पारित कर लिया जाये। व्स चरण मे 
विवाद टस बात व॑ दद गिल चक्कर वातता है कि विधयक को स्वीकार कया जाय जथवा नहीं । 
इस स्थिति म समूचे विवेयव॒ पर बात की जाती है थि यक्॒ के योर पर नहा | इस चरण मं 
सामायत सशाधन प्रस्तावित नटी किये जात फिर भां भाषा कां ठीक करते के निए यदि किसी 
सशाघन का सुझाव दिया गया है ता दसकी अनुमति है। चूकि विधयक म॑ सन्निहित सिद्धात्ा वो 
पहन से ही स्वीकार तर जिया गया है तथा उसके ब्यौर की भी परीक्षा कर नी गे है इसलिए 
तीसरा वाचन सामायतव एक भऔषपचारिक्ता होनी है । 


80 


एक सदन मे पारित होने के बाद, विधेयक दूसरे सदन मे प्रस्तुत किया जाता हैं। इस सदन 
मे भी विधेयक को उन समस्त चरणों में होकर गुजरना होता है जिनमे वह लोकसभा में से गुजर 
च॒का है। यदि दसरे सदन ने विधेयक को उसी रूप में पारित कर दिया तो उसे दूसरे सदन को 
भेज दिया जाता है। वहाँ से भी पारित होने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता हैँ। 
सदि दसरे सदन ने उसे पास नही किया तो उप्ते उसी सदन को वापिस कर दिया जाता है जहाँ 
उसका जन्म हुआ था । वहाँ उसके ऊपर पुनविचार होता हे । यदि यह सदन सशोधित विवेयक को 
स्वीकार कर लेता है, तो उसे राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर को भेज दिया जाता है । 
। विधेयक की स्वीकृति--जैसा कहा जा चुका है, जब विधेयक को दोनो सदन पास कर देते 
है तो उसके परचात्‌ वह राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति उस विधेयक को 
अयनी स्वीकृति प्रदान कर सकता है, वह अपनी स्वीकृति रोक सकता है, अथवा यदि वह धन 
विधेयक नही है तो वह उसे अपने सदेश के साथ पुनविचार के लिए वापिस कर सकता है (अपुच्छेद 
) । जब राष्ट्रपति द्वारा इस प्रकार वापिस किया गया विधेयक पुनरविचार के बाद भी उसी 
रूप मे ससद द्वारा पारित कर दिया जाता है, तो उस समय राष्ट्रपति उस विधेयक को अपनी 
स्वीकृति देने के लिए बाध्य है । 

गैर-सरकारी विधेयक--ऊपर बताया जा चुका है कि गैर-धन विषेयको को दो श्रेणियों मे 
बॉटा जा सकता है--सरकारी और गैर-सरकारी । गैर-सरकारी विधेयक उन विधेयको को कहते 
है जिनका ससद मे प्रस्तुतीकरण ससद के व्यक्तिगत सदस्यों के द्वारा होता है। इन विध्यका के 
सम्बन्ध मे जो सामास्य प्रक्रिया भ्रपताई जाती है, वह लगभग वही है जिस्ते सरकारी विधयको के 
सम्बन्ध में अपनाया जाता है। दोनो मे अन्तर केवल निम्नलिखित तीन बातो में है-- 

(!) मैर-सरकारी विधेयक को प्रस्तुत करने का नोटिस | महीना पूर्व देना होता है । 

(2) कोई भी सदस्य एक अधिवेशन में चार से अधिक विध्यकों का नोटिस नही दे सकता ! 

(3) किस विध्यक का प्रस्तुतीकरण पहले हो और किसका बाद मे, इस बात का तिइ्चय 
बैलेट के द्वारा होता है। 

इस प्रकार के विधेयकों को एक समिति के सुपुर्द कर दिया जाता है जिसे व्यक्तिगत सदस्यों 
द्वारा प्रस्तुत विधेयको की समिति (00गरगञा(६७ णा एए४० 'शैक्याए०७ छा0$) के नाम से 


पुकारा जाता हैं। इस समिति की सबसे पहली रचना 953 में हुई थी और इसमे भ्रध्यक्ष को 
मिलाकर 5 सदस्य होते है । 


धन विधेयक, / 


भारतीय ससद में धत विधेयको के सम्बन्ध मे जिस प्रक्रिया को अपनाया जाता है, उसका 
उल्लेख सविधान की ]2 से लेफर 7 घाराम्रो तक हुआ है । इस सम्बन्ध मे पहली उल्लेखनीय 
वात यह है कि भारत मे वित्तीय प्रक्रिया उन्ही सिद्धान्तो पर आधारित है जिन्हे ब्रिटेन मे स्वीकार 
किया गया है। कार्यपालिका अ्रयन्नी तरफ से न कोई कर लगा सकती है ओर न कोई धनराशि 
व्यय कर सकती है। ऐसा करने के लिए उसे ससद के तिम्न सदन की स्वीकृति आवश्यक 
परन्तु निम्न सदन अपनी पहलकदमी पर न कोई कर प्रस्तावित कर सकता है और न कोई खर्चा 
ही, इसी प्रकार उसे कर मे वृद्धि अयवा खर्चे मे वृद्धि करने का भी विकार नहीं है। ये सभी 
काम कार्यवानिका के प्रस्ताव के द्वारा ही हो सकते है। 
५ जना कहा जा चुका है, घन विवेषक केवल लोकसभा मे ही प्रस्तुत किया जा सकता 
लॉकमना द्वारा पारित किपे जाने के उपरान्त उस्ते राज्य सभा के पास भेज दिया जाता ह। परन्तु 
'ज्य सभा को उसे अस्वीकार करने का अधिकार नहों ह। उसे चोदह दिन के भीतर जपन 


छुसाव के साथ वापिस कर सकती हू, किन्तु उन सुझावों को मानना था न मानना लोकसभा की 
(0 भारतीय पापन/॥0 
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टच्छा पर 6 । यहि जाउसभा उस विवयत वा दुयारा अपन भूत रेप में ही पारित वर द ता राय 
सभा वी ल्वीजृति के न होते पर भा वह राप्ट्रति व पास उसकी स्पाट्रति के लिए भैन तिया 
जाता है। रस सम्यध मे राष्ट्रगति का शक्ति भी नहा व बरायर है । अत यह वहा जा सकता है 
वि धत विवयत के क्षेत्र म ताउसभा वा निणय ही अतिम हाना है । 
घजट--स विधान मे यह ययवस्था वी गई ह वि प्रत्यक वित्तीय बद मे राष्टपति ससद के 
दाता सत्ता में उस व वे भारत सरवार की अनुमानित आय तथा यथ वा विवरण रखवायगा। 
इस विवरण को वापित वित्तीय विवरण जथवा बजट के नाम से पुतारा जाता है। भारत म बज 
को दो भागा म प्रस्तुत विया जाता है--रंवत्र बजट और सामाय घजट । र॑जवे बजल का सम्प्रव 
बंद र॑तव वी जनुमानित जाय एवं प्रय॑ व साथ हाता है नया उस्ते ससट मे रेन मत्रा क द्वारा 
प्रस्तत किया जाता है। सामाय पजट में भारत सरपार के आय मे तातया का जाय एवं “यय का 
उरनप हाता है तथा उसता प्रस्तुतांगरण वित्तमात्री व द्वारा किया जाता ६। दाता प्रवार व 
बार वा स्वरूप एव सा हाता है तथा ससत मे उनयो पारित करने वी प्रन्निया भी एक सी हांता 
है | भारतीय ससदीय प्रक्रिया वी दस सम्याध मे एा उवेसनीय बात यह है कि हमार यहा 
फजिरेन वी भाँति वजर व ऊपर विचार सम्ुच सहन की समिति मे नहा होता परातु सलनकी 
साधारण बदका म हाता है जिनम ग्र्यलता स्वयं स्पीयरर ही करता है। यद्यपि वजट को पास 
करन वा उत्तरटायित्य जोकसभा का हूं सौपा गया है तथापि उसे राप्य सभा व सम्मुस भी वे 
जिया जाता है और वहाँ भी उसके ऊपर बहस हाती है। बजट मे अनुमानित “यय को दा भागा मे 
लिधाया जाता टै--() व्यय वी वह राशि जा सचित निधि पर भारित होती है ((7क्रह८्व 
प्रएणा ॥6 (.७ा5णी०क९७ एऐचा0) तथा (2) श्रय 'यय वी रकक्‍में | प्रथम वणी म॑ तिम्नविखित 
“यय सम्मिजत हाते है 
() राष्ट्रपति का वतन उसके भत्त तथा उसने पं. स्‌ सम्बद्ध जाय खर्च (2) ससद के 
दोना सटना क जध्यक्ष एवं उपाध्यक्षा वे बतन जौर भत्त (3) ऋण चुतान के सम्बध मे यवस्था 
(6065 क्याए ड्ांतधिाह एव एीशट्र०5) (4) सर्वों चर यावावय वी याबाधीरा व वतन 
उमके भत्त और पणान जांदि (5) काई भी वह व्यय जिसे संविधान अथवा ससत कानून द्वारा 
एमा घोषित कर दे तथा सर्वोच्च यायावय के सगठन का पूरा “यय रियासता के राजाग्रा को दी 
जाने वादी निजी थतियाँ (077५५ ?प78८5) तथा सधीय जोक सेवा श्रायाग वा पूरा ग्रय | 
उपयक्त श्रणा मे सस्मिवित सचों व ऊपर सदन मे मतदान नहीं हांता पर तु उन पर 
प्रिवाद हो सत्ता है । सचित निधि पर भारित एवं जय खर्चो की ग्रनुमानित राडिया अ्नुदानां 
वी माँगा (एशाशातेड 0 हाशा8) व रूपम जोक्सभा मे रखी जाती हैं! सभा को उनमे 
कटौती वरने वा ग्रथवा उह जस्वीकार करने दा अधिकार प्राप्त है परतु वह उनमे वृद्धि नहा 
वर सवती | जसा कटा जा चुका है दि झनुदाना सागें कववे राष्ट्रपति वी सिफारिय पर ही जोक 
सभा म रखी जा सकतो है| / 
घजट पर साधारण वा” विवाद--वजदट के प्रस्तुत किये जाने के थोटे दिना वाद ससंद वे' 
दोना सदनां के आय “यय के प्रस्ताव पर साधारण वाद विवाद हाता है। इसव वजिए दा तीन दिन 
दिय जात है । यह वाट विवाद क मुर्यत ग्राय सम्बाजी प्रस्तावा मे निहित मृत सिद्धातता जथवा 
उनकी नीति पर केल्‍टित होता है उप्तम आय व्यय सम्ब पी विस्तार की बाता पर विचार किया 
जाता । ”स विवाट के समय बरौती प्रस्ताव भी पेच्ा नही फ़िये जा सहत्त | *स अवसर पर सत्स्य 
धरशासन की नीतिया वा सिशवतोकन करते हैं तथा प्रशासन सं सम्बद्ध जपनी लविकायतां की 
जभियक्ति भी व्रत है । मारिस जोस ने विखा है कि यह वह अवसर है ज़ववि' प्रत्येक सदन 
अपनी मनोत्या को ययक्त करता है और सरकार उसके हारा यह सीख सकती है कि झाने वाजे 
घरणा म॑ उसके किसी विथिष्ट प्रस्ताव का क्सि प्रकार स्वागत किया जायेगा। 
सागो पर सतदान--ननुदाना पर सामाय विवाद वे पृण हा जान के बाद बजट के सम्बंध 
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में राज्य सभा की प्रभावशाली भूमिका की भी इतिश्री हो जाती है । इसके उपरान्त अनुदानो की 
माँगो पर मतदान होता है । टन माँगो का सम्बन्ध बजट के उस भाग से हे जिसमे व्यय का उल्लेख 
होता है तथा उन्हें कार्यपालिका के सदस्य अनुरोव के रूप में इसलिए प्रस्तुत करते है ताकि 
प्रभामसन को चलाया जा सक्रे। प्रत्येक मन्त्रालय की माँगों को लोकसभा के समक्ष अलग- 
अलग प्रस्तत क्रिया जाता है तथा उन पर अजग-अलग मतदान होता है। तोकसभा 


ए्‌ 
के नेता के परणामर्ण से स्वीकर प्रत्येक मन्‍्त्रालय की माँगो तथा समूचे वजट के व्यय वाले भाग के 
विए समय निश्चित करता ह। जंँसे ही समय पूरा हो जाता हे, विवाद बन्द कर दिया जाता हू 


और माग पर मतदान कराया जाता ह | उसी प्रकार वजट के व्यय वाले भाग पर विवाद निश्चित 
दिन को शाम फे पाँच वजे खत्म कर दिया जाता ह और वे सभी मांगे जिन पर विवाद चाह 
आरम्भ भी न हुआ हो, मतदान के लिए सदन के सन्मुख रख दी जाती है 

प्रतिब्रप जो सावारण अनुदान देते है उनके अतिरिक्त आवश्यकता पडने पर राष्ट्रपति पूरक 
माँगो (87फ9फगराक्याक्ा॥ टाथआ॥5) को भी सदन के सम्मुस प्रस्तुत करता हे । उनके सम्बन्ध में 
भी दसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है| उसी प्रकार लोकसभा को अग्निम (80ए७॥0००) अनुदान 
तथा अपवाद (७४०७७७०॥४) अनुदान देने का भी अधिकार प्रदान किया गया हं। इसमे लेखानुदान 
(५०९ ० 80९८०७॥।) त्वपूर्ण समझा जाना चाहिए । इसका जाणय यह ह कि उक्त अनुदान 
क्री माँग तथा आय के ऊपर ससद द्वारा विचार पूर्ण होने के पूर्व ही सरकार के आवश्यक खर्चो 
के हतु वित्तीय बंप ऊे प्रारम्भिक काल के लिए एक बडी वनराशि पेणगी अनुदान के रूप में 
स्वीकार कर दी जाती है | फतस्वरूप आय-व्यय प्रक्रिया फो 3] मार्च से पूर्व पूरा करना आवश्यक 
नही रहा । 

करो की स्वीकृति ओर वित्त विधेयक--विनियोग अविनियम (89970फ77क078 ४०) 
के पारित होने के उपरान्त सदन बजट के दूसरे भाग श्रर्थात्‌ आय एवं कर-सम्बन्बी प्रस्तावों पर 
ब्िचार करता है। ऊुछ कर स्थाथी होते है जिव पर सदन प्रतिवर्ष विचार नहीं करता। जिन 
कानूनों द्वारा कर जारोपित किये जाते हु, उनके अन्तर्गत कार्यपालिका उतकी दरो को घटाने अथवा 
बरढाने-सम्बन्ती कायवाही करती है । कुछ कर ऐसे है जिनकी दरो को ससद प्रतिवर्ष निर्धारित 
काती है। उस प्रकार के करो में जाय-कर ([007॥6०-85), आ्रायात-निर्यात कर ((प्रश॑णा)$ 
490000०5), उत्पादन महसूल (०,०५९-१७४९५) शामिल है । श्रागामी वर्ष के लिए सभी कर सम्बन्धी 
प्ररतावो की एक विवेयक के रूप में ससद के सन्‍्मुख प्रस्तुत किया जाता है ।“यही विधेयक वास्तव 
में आय विश्यक होवा है । उसके पारित होने के पश्चात्‌ ही नये कर-सम्वन्धी प्रस्ताव प्रभावी होते 


हैं। नये कर-सम्बन्दी प्रस्तावा यो वष में किसी भी समय लाया जा सकता हे, उन्हे भी वित्तीय 
विद्ेेयक थे रूप में पारित होने के बाद लागू किया जाता हे 


मसदीय समितियाँ, | 


श्रातुनित व्यवस्थापितरा में ससदीय समितियों का महत्त्व अत्यविक होता है । वस्तुत ससद 
था यास्तबिक थाम समितियों के माब्यम से ही होता ससद के पास न तो इतना समय हूं सौर 


गे उसा पास उतनी क्षमता ही है कि वह उन समस्त ऊार्यो का निष्पादन कर सके जो उसे सौंपे 
गय है। श्रत ज॑सा लोकसभा के धूतपूब सचिव एम० एन० यॉल ने कहा समद नीति को 
विउचना उरसली ह, परन्तु जन तक एसी समितियाँ न हो जो उनके ब्यौरे का विवेचन कर से, 
सौर जहा ये जोग जो प्रणासन चजाते है, आकर अपनी गवाही न दे सके, जहाँ मामलो की झ्च्छा 
ते जान न 2 सर, समदीय निपन्‍नतण दवन रहेगा। जहाँ तक विवायी कार्य का सम्बन्ध हैं, 

ए उती समितिया के बीच काम करा विभाजन जत्वलत जावश्यक है । ससद किसी भी 
पिद्यर मे सनलिहि। केबल फामात्य सिद्धान्ता की जाँच कर सकती ५ उसमेआपिक वो वॉस्स से 
संसद से जअपक्ना था नहा जो जा पकनी । सपद द्रापर सामान्य विवेचना के उपरान्त सिवेययाा 


है 


समितिया के ह्वात वर लिये जात है जया उन पर घारीया के साथ विचार तिया जाता ४ । जत 
मे जब व सम्रिति वी सिफारिंत अवबवा सुभाव के साथ ससत मे वापिस आत हु तो वही उन पर 
अतिम निषभ्य लता है | समिति म वाम सतन का अपक्षा अधित्र प्रभायां होता ह। समिति यथाथ 
मे ससठ वा ही एवं छोटा रूप ८ क्‍्यातवि रसम सहन उ प्रत्यया वा का प्रतिनिधित्व देन का 
प्रयास विया जाता *। समिति और सतन के काम करन मे एक बचा जतर यत है वि. समिति 
वा बठया में दतगत राजनीति का वह अभिव्यक्ति नहा होता जा सतन का साधारण बठय मे हांती 
है । हसत्र अतिरिक्त समिति का बठक चूति गुप्त होता हैं दसातिए उनमे सदस्या को उस प्रवार बे 
भाषण वरन की भा श्रावयतता लग है जितका बे सहन मे बहघा प्रतशन जिया करत हैं। हन 
समितिया हारा किया जान बाता काम निस्स _ह हतना महत्त्वपुण ” कि ल्ारन मुखर्जी न ता यहा तक 
सुभाव लिया ह कि ससत वे औपचारिक दामा मे वी वी जानी याहिए तथा समितिया के काम 
का बहाया जानता चाहिए ताकि सल्म्यां की प्रतिभा एवं संवा को जयथिक सक्रिय रूय से वाम से 
जाया जा सत्र | 
भारत की समिति प्रणाता को शब उजबनीय बात यह है कि ठमार यहा स्थायी समितिया 
वां व्यवस्था नहा वो मद 6। जब शिसी वितयव वा किसी समिति के हवाले करने क्षा तिणश 
जिया जाता है उस समय उस उदठः्य की पूति के जिए एक अस्थायी प्रयर समिति का भा नियुक्त 
बर जिया वाता है। परतु दसवीं बावज्भुद सहन में बुछ नियमित समितियां भो है जिट चार 
नणिया मे बाटा जा मज़ता है--[7) सामाय समितिया (2) जाच सम्रितिया (3) विधाया 
ममितिया और (4) वित्तीय समितिया | टन समितिया वी रचना के विए सामायत तीन तरीक 
प्रयोग म जाय जाते हू | प्रवर समितिया तथा दो वित्तीय समितिया (जोत्र जख्ता समिति जौर 
जनुमान समिति) का छाटकर चप अय सभी समितिया के सेटस्था का मतावेयन स्पीकर वी हारा 
हाता ह। प्रवर समितिया के सदस्या के नामा का विध्यक का प्रस्तुतववा पर करता है। अनुमान 
समिति तथा जोक उखा समिति के सत्स्या वा सानुपरातिक प्रतिनिधित्व क आवार पर वोकक्षभा के 
द्वारा निवाचन होता ह। 

! सामाय समितिया--व समितिया के जतगत जा समितिया तासित है व इस प्रवार 
है---नियम समिति [सिपा85 (एणाशा&०) काय सचानलन परामचदाना समित्ति (छाज्ञाव855 
46 ६80ए (.शगशा66) सामाय उदृ्‌टण्य समिति (ठशाटश। ए90568 (णाग्रा6९) ए* 
समिति ([म्रणाह (णगधगा।«८) जौर सरकारी जावासना की समिति ((ल्शायाप्ए णा 
(0४700 शैड्शत97:65) । यहा ”न समितिया की सर्तिप्त विवेचाा झाव यत्र है । 

नियम समिति म 5 सदस्य हांत॑ हैं जि हु स्पीकर मतोनांत दरता नै | स्पाकर स्वयं ध्स 
समिति का अध्यक्ष होता है | “स समित्ति वा काम सहन वे काय-सचा वन की प्रक्षिया पर विचार 
करना तथा उसका निष्पाटित करता ह तथा यटि जावःयक हो ता प्रक्रिया को सुधारन वे दिए 
उपाया की सिफारिग करना है। दस समिति की बठका मे टसके सटस्यां के अतिरिक्त अय सदस्यां 
को भी जामीनत किया या सकता है॥। 954 तक प्रक्रिया का तिथमसा मे स्पीकर समिति की 
सिफारिगा पर परिवतन किया करता था | परतु अत समिति की सिफ्तारित सतत के स'मुख प्रस्तुत 
की जाती हैं तथा सलन ही उह स्वीपार करता नै। 

सतत व वायक्रम तथा समय का निर्धारण काय सचातन परामशदात्री समिति की सतययता 
स हांता है। तस समिति मे 35 सल्स्य हात हैं और स्पीवर त्स समिति कय भी झयक्ष होता ह । 
समिति को सिफारिश पर तथा जामरुसभा के नंता एवं विरोधी गुटा के नताजा व परामशा से स्पीकर 
सटन वा कायक्रम का सचावन करता है। कभी कभी बह समिति जपनी पहत पर यह सिफारिश 
भी करती है कि सावजनिव महव के कुछ विपया का सदन के सम्मुख प्रस्तुत किया जाय तथा 
वह उसके जिए समय भी निश्चित करती है। समिति वी सिफारियें अभी तक सवप्षम्मति स हु 
हैं प्तत सदन न भी उसके प्रतिवदता और सिफारिया का एक्मत स स्वाक्ार क्या हू । 
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सामान्य उद्देश्य समिति की रचना 954 मे हुई थी । उसमे 20 सदस्य होते है जिनमें 
अध्यक्ष मण्डल (एथ्ाग० ण' (ध्गाथा) के सदस्य, विभिन्न दलो के नेता तथा कुछ अन्य सदस्य 
शामिल होते है। इस समिति का भी अध्यक्ष स्पीकर होता हे । इस समिति का काम सदन के 
सगठन एवं उसकी कार्य-प्रणाली में सुधार के सम्बन्ध मे स्पीकर को परामश देना है। इस समिति 
की सिफारिशों पर ही स्वचालित मतगणना प्रणाली का समारम्भ हुआ है, सदस्यों के लिए क्लब की 
स्थापना हुई है तथा ससदीय रिपोर्टो को जल्द छापने की व्यवस्था की गयी है। 

गृह समिति मे 2 सदस्य होते है तथा उसकी रचना प्रति वर्ष स्पीकर के द्वारा की जाती 
है । इस समिति का काम सदस्यों के लिए आवास की सुविधा की व्यवस्था करना है। 

सरकारी आश्वासनो की समिति भारत की एक अपनी निराली सस्था है। मॉरिस-जोन्स 
ने उसे 'पूर्णत भारत का अपना आविष्कार” बताया है। इस समिति की स्थापना 953 में हुई 
थी । उसमे 5 सदस्य होते है। इस समिति का काम समय-समय पर मन्त्रियों द्वारा सदन मे 
दिये गये आश्वासनों की जाँच करना है तथा इस वात की रिपोर्ट करना है कि उत आइवासनों को 
किस सीमा तक कार्यान्वित किया गया हे और आइवासनो के कार्याव्वयन मे आवश्यकता से अधिके 
समय 0 / नहीं लगाया गया । 

2 जॉच समितियॉ--इस श्रेणी के अन्तर्गत दो समितियाँ रखी जाती है---विशेषाधिकार 
समिति [शापजा०8०७ (०6०) तथा याचिका समिति ((०0ग्राग्रा।०6 णा ए८४४075) । 

विशेषाधिकार समिति में 5 सदस्य होते हे और इसकी रचना सदन के गठित होने के 
समय होती है । इस समिति का काम सदन और उसके सदस्यों के अ्रधिकारों तथा सम्मान की रक्षा 
करना है । विशेषाधिकार का प्रश्न अनेक प्रकार से उठ सकता है। किसी समाचार-पतन्र मे सदन के 
किसी सदस्य अथवा सदन की कार्यवाही के सम्बन्ध मे आपत्तिजनक लेख अथवा समाचार प्रकाशित 
हो सकता हे, कोई सदस्य किसी अन्य सदस्य के विरुद्ध अपमानजनक भाषण दे सकता है, कोई 
सदस्य स्पीकर के निर्णय पर आपत्तिजनक तरीके से अपने मत को व्यक्त कर सकता है--स्पप्ठत ये 
सभी परिस्थितियाँ विशेषाधिकार के प्रइन को जन्म दे सकती है। इस प्रकार के प्रब्न को 
विज्येपाधिकार समिति को सोप दिया जाता है। समिति इस प्रव्न की जॉच करती है, वह चछ्सके 
लिए गवाह बुला सकती है, वह सम्बद्ध व्यक्तियों से सफाई माँग सकती है। इतना करने के वाद 
समिति का अव्यक्ष सदन के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, उसके उपरान्त सदन का नेता यह 
प्रस्तावित करता हे कि उक्त मामले में क्या कार्यवाही की जाए | सदन उस प्रस्ताव के ऊपर अपना 
निर्णय लेता है । 

पाचिका समिति में भी 5 सदस्य होते है और उसकी रचना भी सदन के गठन के समय 
पर ही स्पीकर के द्वारा होती हे । कोई भी मस्त्री इस समिति का सदस्य नहीं बन सकता | इस 
समिति का काम उन याचिकाओ पर निर्णय लेना होता है जो सदन के सन्मुख व्यक्तियों अथवा 
सस्थाश्रो के द्वारा प्रस्तुत की जाती ह। प्रत्येक याचिका की जाँच करने के लिए समिति गवाहो को 
बुला सकती हे । अपनी जाँच पूरी करने के बाद समिति अपना प्रतिवेदन सदन के सन्मुख प्रस्तुत 
हर हे जिसमे वह यह सुझाव देती हे कि याचिका मे निहित शिकायतों का कैसे निराकरण 

कया जाय । 


3 विधायी समितिया---विधायी समितियों के अन्तर्गत निम्न समितियाँ श्राती ह--(झ्र) प्रचार 
समितियाँ, (व) व्यक्तिगत सदस्यों द्वारा प्रस्तुत विदेयको एवं प्रस्तावों की समिति, तथा 
(स) अधीनस्थ कानून-निर्माण की समिति ((णाश्रा6 गा डपगता|श्ञाल दटाडभा0णा) । 


का पर (3 जा चुका ह कि प्रवर समितियों के सदस्यों का नामाकन स्वय विवेयक के प्रस्तुत- 
तो ई हारा कया जाता है। इन समितियों की सदस्य-स-्या निश्चित नही होती। समिति के 
सदस्यों में से क्िसी एक को स्पीकर 


नमन हे हे 2 उसका अध्यक्ष मनोनीत कर देता हे । यह अध्यक्ष सामान्बतत 
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उपस्थित हाने का जाट हने का अधिकार है। वभी-कभी समितिया विवेयय वी अधिक विस्तत 
चाच वा तिए उपन्यशितिया का भी गटने बरती हैं। कभी-कभी दाना सत्ता की सयुक्त प्रवर 
समिनिया वा भो नियुक्त फ़िया जाता है | रस प्रसार को समसितिया मे लॉक्समा एवं राप्य सभा 
वी मत्स्या,म 2 और । का जनुपात हाता है । 
सदस्यों के बियेयक्रो एवं सकलपा से सम्बद समिति वी रचना 953 मे हट 
थी । हसम 5 सत्म्य हात॑ है जिनका सतानयन स्प्रीरर वे द्वारा एक बप की अवधिव जविए 
हाता है | डिप्टी स्पीपगर दस समिति का अध्यवत हांता नै | सरवारी विवयय्रा व सम्बब में जौ 
काम काय सचावन परामाटात्रा मम्रिति वां सौंपा गया है बट काम गर-सरयारा वि यहा के 
सम्बंध मे एस समिति का सांपा गया है। विव्यक्ता व महत्त्व वथा उनकी जावश्यकता के जाघार 
पर गर सरकारी विवयका को हो शिया मे थ्रादा जाता है। समिति वसी आधार पर यह निश्चित 
करता है थि उसके ऊपर किवन समय तत्र विचार जिया जाय । सविधान से सशाघन से सम्बद्ध 
गर-मरवा रा जिवेयका के जाब तस समिति के द्वारा उनक प्रस्तुतीक रण के पहने का जाती हैं। 
मी प्रसार समिति सबात की भा जांच करता £ कि काट वि यक ससत भा कानून बनान की 
समता से पर ता नहा है ! 
ग्रधीनस्थ कानन रचना से सम्बद्ध सेम्रिति का काम उस नियमा की नाच करना है जां ससद 
द्वारा प्रतत्त पक्ति व जधांत सरकार वी कायपातिका लाया के हारा निर्मित किये गये हु । से 
समिति वी समस पहन स्थापना 953 मे “ थी और टसतका काम यह था वि बह प्रतत्त व्यवस्थापन 
(०९8 2४९प .08758007) पर सस्द के नियजण का हीवा न हान ४ | इस समिति के 5 
सत्य्य हात हैं जि ह स्वीऊर मनानीत करता है। अपन शाम के सम्पाटन मे समिति को निम्न बाता 
पर ध्यान रसना हांता है--[]) क्या पह उस बानून के सामाय हडिता व अनुकूत है जिसको 
वाया वित करन का विए उसका रचना हुई है (2) क्या उसमे वह मासता शामिवर तो नहा है 
जिंसक ऊपर समद द्वारा पारित कानून वी आवश्यरता है (3] क्‍या उसके द्वारा कर आरॉपित 
क्िय मय हैं (4) क्‍या वह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप स मायातया ना क्षण मयादित करता है 
(5) बया वह बानुन व किसी प्राविवान को किसी पिछवा तिथि स तो प्रभावी नहां बनाता जिसकी 
बानूत के जतगल उस शक्ति प्रटान नहा को गयी है (6) क्या उसम को” एसा व्यय ता सन्निहित 
नहा है जा सावजनिक राशि अयवा सचित निधि पर भारित हा (7) कया वह कानून के उद्देश्य 
की प्राप्ति वे जिए किसी टाक्ति का यवस्था ता नहीं करता जो असाधारण अथदा अप्रत्यापित 
हा (8) क्‍या उसऊ प्रकाशन अथवा ससट +े सम तर उसके प्रस्तुतीकरण मे जावश्यकता से अधिक 
विनम्ब ता नहां हजा सथा (9) क्‍या किसां कारण से उसक स्वरूप अथवा उत्टश्य म स्पप्टीकरण 
वी आवश्यकता ? | 
यह प्रतान वा झावश्यक्ता नहा तरि इस समित्ति का काम अत्यधिक महज॑पूण है। उसे 
पाप्त यह उत्तरदायित्व है कि वह समसद की प्रभुसत्ता तथा लागरिका के अधियारा की कायपातिका 
क जतिक्रमणा से रता कर । इसका जाताय यह कलापि नहीं है कि दस समिति का क्यम प्रयासन का 
विरोध करना है | वस्तुत मजातवा जौर समिति व दीच एक बरी सीमा तक सहयाग पाया जाता 
है | "स समिति व सम्बंध म एक उजैखनीय यात यह है कि त्सती बठया म सत्स्य देजगत 
कक स॑ प्ररित होतर काम नहा करत॑ जत उनके निणय निष्पक्ष हात है । 
वित्तोप समरतिया--मारिस जात ते जिखा है कि-- यदि यः सत्य है कि बाई भी 
विवानमण्टय झपवती समितिया क द्वारा जाना जाता है तो यह आता करना बुद्धिसयन हांगा कि 
वित्तीय समितिया का मुरय रूप से वित्प मत्त्व माना जाय । वित्तीय समितिया के भ्रतगत 
तीन मह्त्मपुण समितिया व नाम निय जात है। व हैं--() अनुमान समिति (टकणाक्रांटड 
(०ऋ्रणाप६९) (2) जाक वखा समिति (ऐ0ण6 ०००75 (00ए्रग्ा८८) तथा (3) सावजनिक 
उद्याग धाघा वी समिति (00गर]तॉॉ6 णा ?वणी९४ एगाठक्ातंग?95) । 


न 
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अनुमान समिति मे 30 सदस्य होते है जिन्हे एक वर्ष की अवधि के लिए लोकसभा अपने 
सदस्यो में से सानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर निर्वाचित करती है। इस समिति का काम 
भुस्यत प्रशासकीय व्यय में मितव्ययिता लाना हैं। अत वह बजट प्रस्तावों की विस्तारपूर्वक जाँच 
करती है। उसकी आलोचनाओ और सुमावों ने प्रशासन मे अपव्यय को रोकने में एक महत्त्व- 
पूर्ण भूमिका अदा की है। समिति को निम्नलिखित काम सौपे गये है--- 

(7) यह बताना कि बजट अनुमानों में सन्निहित नीति के अन्तर्गत संगठन में किस प्रकार 
मितव्ययिता और कार्य-कुशलता लाई जाय । 


(2) प्रशासन मे कार्य-कुशलता और मितव्यथिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का 
सुझाव देना । 


(3) इस बात की जाँच करना कि अनुमानो मे निहित नीतियो की सीमा के अन्तर्गत क्या 
वन का विनियोजन सही हो रहा हे ! 

(4) ससद के समक्ष अनुमानों को प्रस्तुत करने के स्वरूप के सम्बन्ध में सुझाव देता । 

पिछले वर्षों मे इस समिति ने सरकार के ऊपर प्रत्यक्ष एव अप्रत्यक्ष दोनों तरीकों से प्रभाव 
डाला है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय हें कि उसके प्रभाव मे निरन्तर वृद्धि हो रही है और अब 
उसका प्रभाव इतना व्यापक है कि वजाय इसके कि वह फिजूलखर्ची के विरुद्ध केवल चौकीदारी का 
काम सम्पादित करे, वह आज “एक प्रकार से ससद का तृतीय सदन' वन चुकी है। 

लोक लेखा समिति को एक प्रकार से अनुमात समिति का पूरक समझा जाना चाहिए । 
अतुमान समिति का काम सार्वजनिक व्यय के अनुमानों की जाँच करना है, जबकि लोक लेखा 
समिति का काम यह देखना है कि क्या सार्वजनिक व्यय उन सदो पर किया गया जिनके लिए उसे 
स्वीकृति दी गयी थी । 

इस समिति की सदस्य-सस्या 22 है, जिसमे 5 लोकसभा मे से लिए जाते हू और 7 
राज्य सभा में से । इनका निर्वाचन दोनो सदनो के द्वारा एक वर्ष की अवधि के लिए किया जाता 
है । कोई भी मन्‍्त्री इस समिति का सदस्य नही हो सकता । लोकसभा की प्रक्तिया नियम 24] [7] 
के अनुसार यह समिति भारत सरकार के व्यय के लिए लोकसभा द्वारा अनुदत्त राशियों का 
विनियोग दिखाने वाले लेखो, भारत सरकार के वाधिक वित्त लेखो और लोकसभा के सामने रखे 
गये ऐसे अन्य लेखो की जाँच करती हे । 

लोक लेखा समिति को निम्न कतंव्य भी सौपे गये हे---( ) राजकीय निगमों, व्यापार तथा 
तिर्माण योजनाओं एवं परियोजनाओं की आय तथा व्यय दिखाने वाले लेखा विवरणों की जाँच 
करना, जिन्हे तैयार करने की राष्ट्रपति ने उपेक्षा की हो या जो कि किसी विशेष निगम, व्यापार 
सस्था अथवा परियोजना के लिए वित्त व्यवस्था विनियमित करने वाले सविहित नियमो के उपवन्धों 
के अन्तर्गत तेयार किये गये हो तथा उन्त पर नियन्त्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की जाँच 
करना, (2) स्वायत्तशासी तथा अव॑स्वायत्तशासी निकायो का जाय तथा व्यय दिलाने वाले लेसा 
विवरणो की जाँच करता, जिसका लेखा परीक्षण नियन्त्रक व महालेखा परीक्षक द्वारा राष्ट्रपति के 
निर्देशों के अ्न्तगंत अथवा ससद की किसी सविधि के अनुसार किया जा सके, तथा (3) उन मामलों 
में तियन्त्रफ व महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन पर विचार करना जिनके सम्बन्ध मे राष्ट्रपति ने 
उससे किन्ही प्राप्तियो की लेखा-परीक्षा करने की अथवा किसी भी अन्य प्रकार के लेखों की परीक्षा 
करने की अपेक्षा की हो । 

यह बताने की आवश्यकता नहीं कि ससद की एक समिति के द्वारा सरकार के लेखो की 
जाच उसकी अनियमितताओ के ऊपर निम्सन्देह एक रोक हे । इससे सरकारी विभागो को अपने 
काम के सचालन में अविक सावधानी वरतने की प्रेरणा मिलती ह । इसकी रिपोर्ट सदन के सन्मुख 


विचानाव प्रस्तुत को जातो ह सौर इस प्रकार सार्वजनिक लेख सम्बन्धी कमियां सबके सामने 
आती है । 
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वित्तीय रमितिया मे आायु मे संयम जधिप छोटी सावजनिक उद्योग धर्धों को समित्ति है । 

हम॒वी स्थापना म८ 964 मे हई था | “सत्रा से सथे सस्या !5 है जिनम से 0 तवाउ्सभा मंस 

और 5 साय सभा मे से निर्वाचित शिव जाय है । इस समिति ता निम्न वास साप गये ह- 

([) उन सावजनिक उद्यागा व प्रतियटना और वसा की जाच वरना जो इस समिति का 
विद्य रूप स साप गय ह (2) सावजति” उद्यागा वा सस्बाध मं यटि वियश्नक एम भहालंसा 
परीतका था बाई अधिव”न हा था उसका याँच करता (3) सावजनित उद्याया वी स्वायत्तता 
एवं वायकुणवतया का ध्यान मे रखते हाए ठग यात की जाँच वरना कि उन प्रयव व्यापार के 
सिद्धा ता तथा दुद्धियसगत यापारिय जाचरणा व अनुवू व हा रहा है अथवा नहां जौर (4) साव 
जविता उद्यागा स सम्पद्ध जाके जैसा समिति एवं अनुमान समिति मे निहित उन दार्यों का 
सम्पातन बरना या () (2) और (3) वे जातगत नहा लात तथा जिनके निध्वाणा को हापित्व 
उस स्पीकर के हारा सपा गया हा । झाजवद दा मे सरवारी क्षत मे 83 उद्योग धर हैं और 
उनम 3 अरप्र 50 कराई मुपय का पूजी तंगी हुट * । उडी बाय प्रणाली का का” भी पहलू ऐसा 
नहा है जिसकी समिति ने भव प्रतार जाँच ने की ही | समिति या वाम सावजनित उद्यागांव 
नंत्यत प्रशासन का तख रख करना न | है जार ने उतना वास उनता नातिया वी जाँच वरना 
के | उसता काम कप उनते वायमा प्रयाथव विलाय बाय संचालन आदि का परी वण करना 
+॑। उन उद्यागा पर ससटोय हरा रख को कायम वरन मे यह समिति उपयोग सिद्ध हु” ह। 


भारतीय समट--एव' मयाकन 


उपयत्त विवेचन से प॒प्ट 5 कि भारतीय ससठ टैश वा सवस अधिक महत्त्वपुण सिवाय 
४। बस्सुत टश की समस्से महयपरण समस्यात्रा पर-चाट वे राफ़ीय हा जयथवा जतर्गाप्ट्रीय 
यहा पिचार प्रिमय होता ह। हैस विचार पिमय मे दा में सभा बयगों वा ताग रुचि जत हैं। जन 
ससठ किसी महत्त्वपूण समस्या पर विचार बरती है तो उस समय जाग हजारा की सस्या में दशाव 
गगरी मे पहुँचने वा प्रयवत्त करत 2 । जनता की टिीकायता या यक्ते करन के क्षत्र म भी ससमद 
की भूमिका महत्यपूण रत ह। यह सता है कि ससत मे विराबी ”व कभी अधि शक्तिशाली नह 
श्टा सथापि मसल में उसवे यांगलान का कम करक नहा लाँफा जा सकता । सच बात यह 6 हि 
सतत मे बिरावी समुटाया ने अपनी राक्ति स जधिक प्रमाव का प्रतणित फिया है। 

समत का अधित प्रभावशावां बनान वा साग मे ग्रनक याधायें है नम भाषाओं की 
ननत्ता का एन यडी घाया माया जाना चाहिय | सविषास की 20वा धारा म जिखा है वि 
संस” में काय ”ा सचातन हिठी जथवा अग्रजी मे होगा परातु उसमे यह ल्यपस्था भी की गई 
के वि! स्पीवार कसा एस सल्म्य का अयनी मात भाषा मे भाषण करने वा जधियार प्रताव वर 
सता है जा क्षपने झ्रापफो उउम्स्त दाना भाषाजा सम स दिसी मे जच्छी प्रभार स व्यतत बरन म 
असमय हा । अधिकाश सह्य्य हिठी जवां गग्रणा भे लपन आपका व्यक्त कर सबत॑ है परतु 
लविण भारत से जान वात बहुत से सत्म्य ऐसा वरन से वेसमथ है। विरा लिता में जनुवाट थी 
सुपरिधा वी ब्यय था वी गठ ह॒पर तु यह यवस्था जभा वैव योर परक नहां हा सती है । 

भाराोय विपायर' की जनुभनहीनता तथा बाछित चान वा अभाव को एक दूसरी बाधा 
माना जा सता ह।! भारत के जिवायया बे सग्य व मं पामर त़बा टिकर का यट मत या 
जानख्नीय *-- वे कया जनुभवहीन ही ना।< व न्‍्सश्ित्रित भाह उाह कम उसने भी 
मित्रता हैं तथा ग्रधिराशत उह बिन पर्गि थविया मे रहना होता ह। उतने विए पर्याप्त रूप 
ससहायता वीं भा यवस्था नहा है जौर उठ भाव तथा भाषा और प्रतिवतता का तयार 
उरन मे कोड सहायता नहीं मितती । यहा ना बहल से ससत संद य ता जा खसुविधाझा को भा 
भ्रयोग मे नहीं जात जो उ प्राप्त 5 । उसव लिय गम्भीर खिवरत जनवा लघ्ययस था जिय समय 
अथया अवसर निशावना एवं हाजर वाय _ उसेया रतन वा धराका तथा उतव रटा वे प्रन्‍ाौघ 
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उन्हे सुगमता से उन लोगो का शिकार बना देते है जो उनके इदें-गिदं सभी समय घूमा करते ह। 
वहुधा उनका अपने निर्वाचकों से सम्बन्ध हूट जाता है, यदि निर्वाचकों की राजनीति में दिलचस्पी 
ह तो उन्हे स्थानीय निकायों तथा राज्य के विधानमण्डल मे अपने प्रतिनिधित्व मे अधिक रुचि हैं 
अपेक्षाकृत सुदूर नई दिल्‍ली मे स्थित अबने प्रतिनिधियों मे । 

अत इस प्रष्ठभूमि मे भारत की राजनीतिक पद्धति मे ससद की भूमिका का मूल्याकत 
करना कठिन काम हैं। यह ठीक है कि वह देश मे कानून निर्मित करने का सबसे अधिक महत्त्व- 
पूर्ण अधिकरण है, परन्तु सच बात यह है कि बुनियादी प्रश्नों का समाधान ससद के द्वारा नहीं 
होता । वास्तव मे औसत ससद सदस्य को देखते हुए ससद से इस काम की अपेक्षा भी नहीं की 
जा सकती ) फलत ससदीय पद्धति मे उससे जिस भूमिका की आशा की जाती चाहिये, उसे 
निबाहने में वह असमर्थ रही है। यथार्थ मे यह दुर्वलता केवल भारतीय ससद की ही नही है, इसे 
ब्रिटेत मे भी अवलोकित किया जा सकता है जहाँ मुख्य शक्ति अब मन्त्रिमण्डल तथा सिविल सर्विस 
के द्वारा परिचालित होती है। परन्तु इन सीमाओ के होते हुए भी भारत की ससद ने पिछले वर्षो 
में अनेक बार इस तथ्य का प्रमाण दिया है कि वह प्रशासकीय यन्त्र का एक आवश्यक हिस्सा है। 
देश के सभी प्रधानमन्त्रियों ने उसकी कार्यवाहियों मे सक्रिय रूप से भाग लिया है, वस्तुत उनका 
अपने दल मे नेतृत्व भी इस बात पर अवलम्बित होता है कि वे ससद के विभिन्न वर्गों में अपने 


लिये किस सीमा तक समर्थन प्राप्त कर सकते है। 969 मे काग्रेस की फ़ुट के वाद यह बात 
स्पप्ट रूप से व्यक्त हो गई यी । 


अ्रश्न 


कुनाने 


राज्य सभा और लोकसभा के पारस्परिक सम्व धो पर प्रकाश डालते हुए यह बताइए कि क्या भारतीय 
द्वितीय सदन शक्तिहीन सदन है ? 


लोकसभा की रचना उनसे होती है ? 
लोकसभा के स्पीकर पर एक सक्षिप्त टिप्पणी लिखिये। 
भारत मे गैर-वित्तीय विपेयकों को किस प्रकार पारित किया जाता है ? 


वित्तीय विधेयका को पारित करने के सम्बन्ध मे सविधान मे क्या व्यवस्थाये की गई हरे 
ससदीय समितियों पर एक टिप्पणी लिछिये। 


७ ० + (० ० 


(0 भारतीय पौसपय/!] 


है 
(स्र्चीय न्यायपालिका 


(रप्म८ एफराएण 7फाएटबररॉ 





संघीय सविधान की बहुत सा विशापताणा मे से एवं जावरयक्त विशपता यह ” थि उसमे 
एन स्वनात्र एम सुससंठित ्यायपातिवा की यवस्था हानी चाहिए । सधीय राण्य मे संघ सरकार 
तथा परा*या वा सरयारा के वीच शक्तियां का वटवारा हाता है। ह#मस प्रवार वी शासन प्रणाती 
मे जधिकारुूक्षत्रा क॑ प्ररना पर दाता प्रयार वा सरतारा वे बीच अथवा त्याटया वां सरकारा वे 
बांच विवाद उट सतत हैं। यही नहां सधाथ राय म सरवार की विभिन्न शासाना की 
शक्तिया वा भी भयातित कर दिया जाता है अत यहि सरकार की कांई शासा अपना सीसाजा 
वा अनिक्रमण करती है ता विवाट उठ सकते है। ने सभी विवाहा का निवारण करन के तिय॑ 
निष्पक्ष एवं शत्तिशाती यायपराजिका की आव्यदला है । 

भारत म॑ सर्वाच यायावय न कवब राय व॑ सघात्मक स्वरूप की रक्षा वरता है अपितु 
उमर यह दायित्व भी सौपा गया है कि बट सरबार टारा सत्ता क दुस्पयाग वी विर्द्ध नागरिका वे 
अधिवारां की रक्षा वर । वस्तुत सभी जावेताजिश रायाम यायपादिशा स दस काम की 
जपला की जाती है | सविधान सभा मे सर्वोच्च यायावय क॑ ”स काम पर पर्याप्त रूप से बब दिया 
गया था | वस्तुत एव सत्म्य न ता रम जान त्र का प्रहदी (एक४०ी 00६ 000770८००४) घापित 
विया था और व्सी आधार पर सत्स्या ते घट माग वा थी कि यायपरातिशा को कायपातिया थे 
नियत्रण से मुक्त हाना चाहिय। सविवाननारा न यायात्रय का स्वतज्रता का कायम रखने के 
जिय अग्रविखित आठ व्यवस्थाय की ह॑ 

] नियुक्ति--सर्वोच्च यायातय क प्रत्यता यायात्राश या नियुक्ति राष्टपति के द्वारा 

सर्वोचच यायातय के उन यायाबीया के परामटा से हाती ह जिनसे राष्टपति टस सम्बंध मे परामशा 
जना चाहता है परातु मुस्य बायावार का छाखबर जय यायाधारा की नियुक्ति + समय राष्ट्रपति 
मुस्य यायाधीश से परामत जता जावयक है । 

2 योग्यताए--न्यायाधीरा की नियुक्ति का राजनीतिक प्रभावा से भुत्ता रमन के विए 

संविधान म॑ उनके तिय 'गरूनतम याग्यतायें बहुत ऊघी रखी गयी है । 
जो व्यक्ति यायाधीणा क पद पर नियुक्त किया जाए उस भारत के नागरिक हाने वी 
जतिरित्त (जल) कसी भी उच्च यायावय म यायाधीश के पद पर पाच बप तने काम करन का 
अनुभव ताना चाहिए अथवा (वें) वह दस वप तक विसी उचच यायावय मे वीय रह चुका हो 
अथवा (स) व” राष्ट्रपति वी राय मे वानूनगास्त्र तथा ययायगास्त या प्रस्यात बिलान हो । 

योग्यताआ वा सूखी म दस जतिम प्राविधान को शामित करन वा अभिप्राय क्वत यह था 
कि सर्वोच्च “पायातय मे यायावीशा की नियुक्ति एक जधिक विस्तृत दायर मे से की जाय ।स प्रकार 
दस प्रादिधान व अतगत एक ऐस विधितास्त्री का जा कसी वित्वविद्यावय मे विविशास्त का जध्यापन 
वर रहा हा। सर्वोच्च ्यायातय मे यायावीरा व पट पर नियुक्त किया जा सकता था । 

3 श्रवधि--सयुत्त राय अमरीका वे सविवात की भाँति भारतीय सबिवान “यायाधागा की 
जवधि जीउन पयाव नहां बताता श्स सम्बाब मे उसने यह यवस्था की # कि व 65 बप का थायु 
त्तक अपन पद पर काम सकते है। भारत म जौसत आयु को देखते हुए 65 बंप वी आयु निरएिचय 
हा बहुत अधिष' है । 
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4 सेवा-निवृत्त होने के बाद वकालत करने का निषेध--कोई भी सर्वोच्च न्यायालय का 
न्यायाधीग अवकाश प्राप्त करने के उपरान्त भारत के किसी भी न्यायालय मे वकालत नहीं कर 
सकता । परन्तु सविवान की कोई भी व्यवस्था उसे भारत सरकार के अन्तर्गत किसी ऐसे काम 
का उत्तरदायित्व लेने से नही रोकती जिसमे उसके विशेष ज्ञान की आवश्यकता है। वस्तुत सविधान 
सभा में इस बात की ओर इज्चारा भी किया गया था कि इस सम्बन्ध में न्‍्याय्यधीशों तथा लोक 
सेवा आयोग के सदस्यो को एक ही जैसा समझा जाना चाहिए, परलच्तु इस दृष्टिकोण को सविधान 
सभा ने स्वीकार नहीं किया । 

5 पदच्चुति--सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश केवल प्रमाणित कदाचार अथवा अयोग्यता 
के आधार पर अपने पद से च्यूत किया जा सकता है । ससद को इस सम्बन्ध में यह अधिकार प्रदान 
किया गया हे कि वह इस कदाचार अथवा अयोग्यता की जाँच करने के लिए प्रक्रिया निश्चित करे । 
परन्तु यह प्रक्रिया चाहें जो भी हो, किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए यह आवश्यक है कि ससद 
का प्रत्येक सदन उतस्यित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से इस आशय 
का प्रस्ताव पारित करे, ये सदस्य सदन की कुल सदस्प-पसख्या के आधे से अधिक होने चाहिएँ। इस 
प्रकार का प्रस्ताव राष्ट्रपति को सम्बोधित किया जायेगा और वह उस पर अपना आदेश देगा | 

6 वेतब--भारत मे न्यायपालिका की स्वतन्त्रता को कायम रखने के उद्देश्य से न्याया- 
थीणो के वेतन को व्यवस्थापिका के नियन्त्रण से मुक्त रखा गया है । इस सम्बन्ध मे सविधान में 
यह प्राविधान है कि प्रत्येक न्यायाधीश को 4000 रुपया मासिक वेतन दिया जायेगा तथा मुख्य 
न्यायाधीश का वेतन 5000 रुपया मासिक होगा । इसके अतिरिक्त प्रत्येक न्यायाधीश को रहने के 
लिए मुफ्त मकान तथा कुछ अन्य भत्ते और सुविधाएँ भी दी जायेगी । वित्तीय सकट के समय 
ससद द्वारा पारित कानून के द्वारा न्यायाधीशों के वेतत को कम किया जा सकता है । 

7 सहायक कर्मचारियो को नियुक्त करने का अधिकार--सविधानकार केवल इतने से ही 
सस्तुष्ट नही थे । उन्होने एक व्यवस्था और की जिसके अनुसार न्याबालय को अपने कार्यालय तथ। 
सहायक कमंचारियो के ऊपर पूरा नियन्त्रण प्रदान किया गया है। इस प्राविधान की अनुपस्थिति 
में न्यायालय को स्वतन्त्रता का वास्तव मे कोई अर्थ नही हो सकता था | अत सर्वोच्च न्यायालय 
में काम करने वाले सभी कर्मचारियो की नियुक्ति मुरय न्यायाधीश के द्वारा की जाती हे । उनकी 
सेवा की परिस्थितियो का निर्धारण भी न्यायालय के द्वारा होता है तथा उनके वेतन, भत्ते आदि 
का व्यय भारत की सचित निधि पर भारित होता है । 

8 आलोचलना से सुक्ति--अच्त मे, न्यायालय की स्वावीतता को सुरक्षित रखने के लिए 
सविधान में यह भी व्यवस्था की गई है कि न्‍्यायाधीशो द्वारा सरकारी अधिकारी की हैसियत से 
लिये गये निर्णयो के लिए उनकी आलोचना नहीं की जा सकती । इसका अर्थ यह कदापि नही है 
कि न्यायालय के तिणय अथवा किसी न्यायाधीश के मत का आलोचनात्मक विश्लेषण नहीं किया 


जा सकता। जिस बात का नियेध किया गया हे वह केवल यह है कि निर्णयो को देने के सम्बन्ध 
में न्यायाधीशों की ईमानदारी मे सन्देह व्यक्त नही किया जा सकता । 


हे /विच्च उच न्यायालय का सगठन 


सविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय मे मुग्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अधिक से अधिक 
सात जन्त न्ययावीश हो सकते है, इसके साथ ही सविधान ने ससद को न्यायाधीणो की सग्या में 
वृद्धि करने का अधिकार प्रदान किया हे । ससद ने पिछले वर्धों मे अपनी इस शक्ति का प्रयोग 
किया है, फतत जाज न्यायाधीओ की सरया सात्त से बटकर चौदह हो गयी ह॑ और इनमे मुग्य 
न्यायावीश गामिल नही ह । जैसा कहा जा चुका हूं, इन न्‍्यायाधीदयों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा 
उन न्याया रा] के परामर्थ से की जाती है, जिनसे वह परामण लेना चाहता ह, और उनमे मुय 
न्यायावाद्य का प॒तमश्म जावश्यक होता हैं । यद्यपि सविधान के जनुसार न्यायावीण उच्च न्यायालय 
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बा तम वध वा जनुभव प्राप्त एटवॉर्रेट अथवा पाँच वष का झनुभव प्राप्त उच्च थायातय का 
यायाबीर झथवा प्रग्यात विभिद्ास्ती हा सकता है तथावि आज तब जितन भी य्यायाधारा 
नियुक्त रए हैं उनम याई भी एसा नहा हुआ है जिसका उक्त याग्यताओ म से अततिम योग्यता व 
जाधार पर नियुक्त विया गया हो । चँति पयायाधीरा क॑ विए सवा निवृत्त हात की लायु 55 वष 
मानी गया ह हसविए स्वा्चि यायातय के यायावाया में आय हिल परिवतन हासे रहने है । 


मर्वोक्षच यायातय का अवधिवार क्षत्रे 


सर्वोच्च यायावय के अधिकार तृत्र वा तीत श्ीपता मे विभाजित क्या जा सकता ४--- 
प्राथमिक अपीनीय तथा परामचतानी । यहाँ दसकी विवेचना झ्रावःयक है। 

([] प्रायमिक झधिफार-क्षत्र--सर्वो"च यायादय को निम्नविधित विंदादा +॒ विषय म 
प्रायमित्र अधिकार तत्न प्राप्त है--(]) जो वियाट भारत सरकार तथा विसा जय राय सरशार 
के बीच उठ (2) जिस विवाट में भारत सरकार तथा एक या जधिक राग्य सरकार एक आर हा 
तथा अय दाद एक बथाण जधिक राय दूसरा आर हा और (3) जब कभी दा जथवा अधिव 
शाया वी बीच कौई एसा विवाल उठ जिसमे वि कानून अथवा त“य वा काइ प्र'न जतग्रस््त हा 
झौर जिस ऊपर पफिसी कानूती अधिशार वा अस्तित्व अथवा विस्तार निभर हा । यहा यह 
उाजपनीय है कि भारत तथा सयुर्त राय कमरीरा जस भय सघाय शाया म एक बहा अभ्रातर 
यह है कि भारत मे सर्वोचचि 'यायातय का मारतीय सध वा विभिन राया मे रहतन वात नागरिका 
या बीच पाय जान वाव विवाटा व ऊपर प्राथमित जधिकार-धनत्र नहीं है हस प्रसार के विवाद 
उसका सम अपीज मे प्रस्तुत झिये जा सउत हैं १परतु एक सत्र एसा है जिसम सविधान व अतगत 
यार भी नागरिक सीवा सर्वोच्च यायावय के पास जा सकता है और बह उत्तर जनाह” 32 के 
जातगत जाता है। ध्म जनुच्छट म यह “यवस्था वी गयी है कि मूत्र अधिकरारा + उलधन की 
स्थिति से कार्ट सी नागरिव अपनी यादिएा के साथ सर्वोच्च यायाजय में जा सकता है । यहा यह 
धांत ध्यान में रखते योग्य है कि दस क्षत्र पर यायावय वा एक्मान जधिकार नहा है ब्स पर 
राप्या के उऊाच पयायातया का भी अविकार है । 

(2] श्रपी नीप अधिकार क्षत्र--सर्वोच्च यायावय्र का दीवाना तर फीजलारी के मुकदमा 
में उच्च यायाजया की अपील सुनन का जधिफार प्राप्त है। सर्वोच्च 'यायातय के श्स क्षतापिआर 
को तीन चीपतको के अतगत्त वाटा जा सकता है--सावियानिक ठीवाना जौर फौजतारी | 

(श्र) साविधानिक-सविधान क॑ 430वें अनु 'छेट के अनुसार यहिं उाच यायात्रय यह 
प्रमाणित वर # कि विवान मे संविधान सम्बथी काइ प्रतत निहित हैं तो धारत उन के विसी भा 
टाक्त आग उशय मे मिए्ग, दी बफीज सर्दोफचि फ्याहउए शा री हु सकत है नाग तशता रुपदा॥ 

दीवाना फौतदारी अथवा जय वायवाहियां क धार म क्या ने हो | यटि उच्च यायाजय इस 
शाशय का प्रमाण पत्त न ” और सर्वोच यायावय का यह विश्वास हां जाय कि विवा” मे सविधान 
सम्बधा प्रतनत सनिहित है तो उस स्थिति मे सर्वोच यायाजवय स्वय हा एसा प्रमाण पतन “कर 
वपीव वी विद्वाप आता प्रदान कर सकता है। जब क्सी पत्र का उच्च यायातय से आवन्यक 
प्रमाण पत्न प्राप्त हा जाता है या तब सर्वोच्च यायानय अपीत के जिए वितप आचा प्रदान कर 
दंता हँ तो विवाद ग्रस्त कार्ट भी पक्ष सर्वाच्च यायावय से दस आदय की जपीत ३ रने का अधिकारी 
हा जाता है कि उच्च यायावय ने सविधान वी व्याग्या गतत आधार पर की है अभ्रथवा वानून के 
प्रणना वा गतत ब्र्थों मे जिया हैं। अपी जार्थी सर्वोच्च यायातय की आज्ञा स अप आधारा पर 
भा अपीज कर सकता है। सर्वोच्च यावातय मे जो जय अथवा नया आधार तिया जाता है या 
जिया जायेगा उसने जिए यह आवश्यक नहा है कि वह साविधानिय आधार पर हो झ्राथित हो । 

(व) दांवानौ--सविधान वे 33वें अनुछेट के द्वारा सर्वोच्च यायातय को दीवानी के 
मुवदमा मे अपीतीय अधिवार तज प्रदान क्या गया है। उच्च यायावया के निणय जथवा आदेश 
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के विरुद्ध किसी भी ऐसे दीवानी मामले में सर्वोच्च न्यायालय में जपील की जा सकती हे, यदि उच्च 
न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि--- 

(0) विवादग्रस्त विषय की धनराशि प्रथम न्यायालय से वीस हजार से कम नहीं थी और 

अपील में आये हुए विवाद में भी कम नहीं है, अथवा 

(0) निर्णय, डिग्री अथवा अन्तिम आदेश में भी इतने घन अथवा सम्पत्ति का शअश्रधिकार 

सम्बन्धी प्रझ उलभा हुआ है । परन्तु यदि उच्च न्यायालय का निर्णय निम्न न्यायालय के निर्णय 
के प्रतिकूत नहीं ह तो फिर एक और प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा जिसमे उच्च न्यायालय प्रमाणित 
करेगा कि अभी और भी कानून के प्रग्न अन्तग्रेस्त हे । यदि कोई पक्ष ऐसा प्रमाण-पत्र प्राप्त कर 
जता ह तो फिर उसे अधिकार हे कि वह साविधानिक प्रश्न पर भी विवाद उठा सके । 

(स) फौजदारी--सविधान की 34वी धारा के अन्तर्गत फौजदारी मुकदमों में उच्च 

न्यायाजयो के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय मे उस समय अपील की जा सकती है, जवकि-- 

(7) उच्च न्यायालय ने अपने अ्रवीनस्थ न्यायालय द्वारा मुक्त किये गये अभियुक्त को मृत्यु 

दण्ड दिया हो, अथवा 

(॥) उच्च न्यायालय ने अपने अधीनस्थ न्यायालय से कोई मुकदमा अपने यहाँ मेंगाकर 

किसी भअ्रभियुक्त को मृत्यु दण्ड दिया हो, अथवा 

(॥) उच्च न्यायालय यह प्रमाणित कर दे कि विवाद सर्वोच्च न्यायालय में पुनविचार के 

लिए उपयुक्त हे । 
सविधान की धारा 34 (2) के अनुसार ससद कानून द्वारा शर्तों और परिसीमाश्रों के 
अधीन जिनका वर्णन कानून में किया जाये, सर्वोच्च न्यायालय को भारत राज्य क्षेत्र के किसी उच्च 
न्यायालय के फौजदारी विवाद में दिये निर्णय के विरुद्ध अपील लेने और सुनने की शक्ति प्रदान कर 
सकती हे । परन्तु जव तक धारा 34 (2) के अन्तगंत समद कानून की रचना नही |कर सकती, 
सविधान के अन्तर्गत उपर्यूक्त अवस्थाओं को छोटकर अन्य मामलों मे राज्यों के उच्च न्यायालयों 
के निर्णय के विरुद्ध फौजदारी के मुकदमो में सर्वोच्च न्यायालय मे अपील नही की जा सकेगी । 
अत यदि कभी कोई उच्च न्यायालय यह प्रमाण-पत्र देता हू कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में 
अ्रपील किये जाने योग्य है' तो ऐसा प्रमाण-पत्र काफी सोच-विचार कर दिया जाना चाहिए । 

सर्वोच्च न्यायालय स्वविवेक से भारत राज्य क्षेत्र के किसी न्यायालय अथवा न्‍्यायाधिकरण 
हारा किसी मामले में दिये हुए किसी निर्णय अथवा आदेश के विरुद्ध अपील की अनुमति दे सकेता 
है, परन्तु यह वात समस्त्र सेना से सम्बद्ध किसी न्‍्यायाविकरण के किसी निर्णय अथवा आदेश के 
सम्पन्ध में लागू नहीं होती (अनुच्छेद 36) | सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय अथवा भादेग 
पर पुनरवलोकन (6४6७) की वक्ति भी प्राप्त है । सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत 
राज्य क्षेत्र मे स्थित सभी न्यायालयों में मान्य होगा । 

(उ) परामर्णदात्री---सविधान के 43वे अनुच्छेद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को परामर्ज- 
दाली क्षेत्राविकार प्राप्त हुआ हू । यदि कभी भी राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो कि किसी कानून 
अथवा नया के पज्न पर सर्वोच्च न्यायालय को राय जानना अच्छा हैं तो वह उस प्रठ्न को सर्वोच्च 
स्यायावय को विचार करने के लिए सौप सकता ह। न्यायालय उचित सुनवाई के बाद राष्ट्रपति 
को अपनी सम्मति का प्रतिवेदन देगा, परन्तु राष्ट्रपति इस परामर्ण को मानने के लिए वाध्य नहीं 
है।इस मम्मति को जन्‍्य न्यायालय भी कानूनी रूप में स्वीकार करने को वाध्य नही है । 

, पैन काय-काल में सर्वाच्चि न्यायालय को ज्रभी तक मुरयत चार बार इस प्रकार के 
की गा रे £। पहवा अवसर 95] में उम समय आया था जब राष्ट्रपति 
जॉज एक्ड, 92 (0०॥ा बा 6 ा जपनी राब देने ह था। वे कानून वे--दित्ली 
एक्ट, ]947 [#गाध-शप्वाफ त8 (६५ हक 2 लव, 88038 

था ता 7.8७5) 3०, ]947] तथा पार्ट 'सी 


प्र 
स्टटस (जाज) एक 950 [एवशवा (7 5368(.395) /४४ 950]। रन कातूना के ऊपर 
सर्वाच यायातय एक्सत से बाई राय नहा दे सका । परतु फिर भी यायाधीया हारा ययक्त 
विभिन्न मता का यह कहरर स्वागत कया गया था कि विधायी शक्ति क हस्तातरण के उपर वे 
जगा प्रताश डातत हैं । 

टसरी वार सर्वोच्च यायाजय से परामश 957 मे बरत रिक्षा विधेयक वी बधता के 
प्र ते पर माँगा गया था | इस वियक के टारा केरत सरकार ने अपन रास सम प्राथमिर एवं 
माध्यमिक शिक्षा प्रणाता का पुनगठित करन था प्रयास किया था | दस विधयक म कुछ ध्राविपान 
एस भी 4 जा सरपार को एस स्वकूता वा प्रवथ जपन हाथा मे जन की अनुमति दत थे जा निजी 
जभिररणा # द्वारा प्रकाशित हात थ | चकि दस विवयवक वा सम्बंध संविधान भ निहित सम्पत्ति 
का अधिवार क साथ था अत उस पर राष्ट्रपति वी अनुमत्ति जता जावायक था। राप्पपति न 
ड्स विवयवः का सर्वोच्च बायातय का परामरा वे जिए सौंप टिया । अपबन टस परामत म॑ सर्वोचच 
न्यायावय ने भाषायी और धामितर अपसस्यका का संविधान टाटा ल्यि यय चिक्षा जौर सस्कृति 
सम्य वी अधिवारा के जाश्वासना की ब्यास्या वी थी। इस परामता का सविवान के विकास भे 
सर्वोच्च यायावय वा एक महत्त्वपूण यागटान माना जा सकता है। 

964 भ सर्नोच्च यायातय वी उत्तर प्रटश विधान सभा बनाम राय क' उच्च “पायातय 
वाल बिवाट मे एक बार फिर एक महत्त्वपूण साविधानिक प्ररन पर अपना मत ब'थयत्ता करने का 
अवसर प्राप्त हुआा था। भारत मे॑ विधानमण्टवा के पिदशपायिकार क क्षत थे सम्बंध म ”ठस मत 
का भी विशिष्ट भूमिका रही है । 

]974 मे सर्वोच्च यायावय स इस प्रशन पर परामय मांगा गया दि क्या क्षिसी सविधान 
सभा क भग हान वी स्थिति म राष्टपति का चुनाव कराया जा सकता है जिसका उत्तर सर्वोच्च 

यायातय न स्वीकारात्मव रूप म त्यां । 


#विधान के सरवक के रूप म सर्वोच्च यायालय 


सर्वोच्च यायावय का सविधान की व्यारयां क क्षय म॑ आर तम शक्ति प्राप्त है. जन उसे 
सविधान का सरलक बताया गया है। सविधात क॑ 4]व जनुछेट म लिखा हे कि सर्वोच्च 
व्यायातय हारा घोषित कानून भारत राण्य क्षत मई थत सभी यायात्रया को माय हांगा । जहा 
तक संविधान में निहित घूत जधिकारा का प्रौद है उनकी सुरता का अधिकार सर्वोच्च यायावय 
वा हां सापा गया है। सविधान की 3पथा घारा मे तिसा है कि राय काइ ऐसा कानून नहीं 
यना सकता है जिनस तासर अ्रच्याय म सम्रिहित मूत जविकारा का अतिक्रमण हांता हा | दसका 
जय यह हुआ कि संविधान की 3व घारा के अ्रतगत सर्वोच्च यायातय का कानून की बधता 
वी जाच करन व अधिकार प्राप्त है। संयुक्त राय अमरीका मे सर्वोच्च यायावय का यह 
अंधिबार एफ याधिक निणय पर जावारित है पर तु भारत म्‌ यह अधिकार स्वयं संविधान म 
विहित ह । परतु दसका यह जादय कटापि नहां है कि भारतीय सर्वोच्च यायातय कय समुक्त 
राय अमरीका व सर्वाच्चि “यायादंय स दस मामत से जवयिक यक्ति प्राप्त हैं । वस्तुत हमार यहा 
सर्वोचच यायातय वी यह टाक्ति जनक प्रकार से सीमित है। सविधानकारा ने श्स बात का पूरा 
ध्यान रसा था कि कही सर्वाच यायाजय यवस्थापिका का तौसरा संदन न बत जाय। ट्सविए 
उताने स्वय सविधान म रस प्रकार वी यवम्था की है जिसस सर्वोच्च यायात्रय की चक्तिया को 
मयातित क्या जा सके । 

जसा वहा जा चुवा है सविधान मे 'यायिक समी वा क्य प्राविधान पाया जाता है परन्तु 
वह एक भिन्नप्रकार का प्राविधात है। सविधान जिखित है और उसवी रचना एवं सघामक 
न्यवस्था वात राय के तिए हर्ट है जशिमम सघीव एवं राया के विधानमण्टवा की विषायी क्षमता 
का स्पप्ट चलता मे उजेख हाता है। टसका जथ यह हला दि विनानमण्टता हारा निमित कानून 
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सविधान की 7वीं सूची में उल्लिखित शक्तियों के अनुरूप होता चाहिए | सविधान के 246वे 
अनुच्छेद मे विधायी क्षमता के क्षेत्र परिभाषित किये गये है, (विधानमण्डलो को अपने क्षेत्राधिकार 
के सदर्भ मे सर्वोच्च शक्ति प्राप्त है। अत अपने-अपने क्षेत्र मे सघ और राज्य दोनो प्रकार के 
विधानमण्डल सर्वोच्चता का उपभोग करते है। इस सीमा तक भारत को साविधानिक प्रणाली 
ब्रिटेन की प्रणाली से मिलती-जुलती है । इससे भिन्न सयुक्त राज्य अमरीका मे शक्तियों के विभाजन 
की प्रणाली ने वहाँ के सर्वोच्च न्‍्यायालय को व्यापक शक्तियोँ प्रदान की हे | वहाँ काग्रेस की शक्ति 
सीमित एवं परिभाषित हे तथा वे सभी शक्तियाँ जिनका निषेध राज्यो के लिए नही किया गया है 
तथा जो काग्रेस की विधायी क्षमता के बाहर नही है, राज्यों की व्यवस्थापिकाओं को सौपी गयी 
हैं। अमरीका में शक्तियों का यह वितरण एक नीति के अधीन हुआ या ओर वह नीति यह थी 
कि सध की सरकार की अपेक्षा राज्यो की सरकारो को अधिक शक्ति प्रदात की जाये यद्यपि बाद 
में बहुत सी बातो के कारण वहाँ राज्यो की अपेक्षा सघ को अधिक ज्क्तियाँ प्राप्त हो गई । वहाँ 
न्यायपालिका सविधान की व्याख्या करती है तथा राज्यों अथवा सघ सरकार की क्या शक्तियाँ हैं, 
इस बात का निर्णय इस आधार पर होता है कि न्यायाधीशों ने संविधान की व्याख्या किस प्रकार 
की है। सयुक्त राज्य अमरीका में एक प्रचलित लोकोक्ति यह है--“अमरीका में हम सविधान के 
अधीन रहते है और सविधान वह है जो हमे न्यायाधीश बताते है । फलत पिछले वर्षों मे अमरीका 
में एक चीज का उदय हुआ है जिसे वहाँ न्यायालयों का “बौद्धिक मापदण्ड' (प्रॉल[6पढं शथाव- 
870८९) की सज्ञा प्रदान की गई है। भारत मे न्यायपालिका के लिए यह सब कुछ करना सम्भव 
नही हे । यहाँ दोनो प्रकार के विधानमण्डलो का क्षेत्राधिकार बडी अच्छी तरह से परिभाषित हैं, 
यहाँ तक कि समवर्ती क्षेत्राधिकार मे कोई अस्पष्टता नहीं हे और अवशिष्ट विपय भी सघ की 
ससद को सुस्पष्ट शब्दों में सोपे गये है। ऐसी स्थिति मे सर्वोच्च न्यायालय के लिए शक्तियों के 
वितरण के सम्बन्ध में कुछ भी करने को वाकी नही है । अत भारत में सर्वोच्च न्यायालय के लिए 
यह सम्भव नही हे कि वह “निहित शक्तियों के सिद्धान्त! (00०07 ० वछफा०त ए?0जछ०५) 
जैसा कोई सिद्धान्त विकसित कर सके । इस प्रकार यह स्पप्ट है कि भारत में न्यायिक समीक्षा 
सविधान की 246वी धारा में सब्निहित प्राविधानों के अ्रधीन है । 
सविवान मे मौलिक अधिकारों का भी एक अव्याय है और इसमे एक अनुच्छेद ऐसा भी 
है जो प्रत्येक भारतीय नागरिक को साविधानिक उपचारो का अधिकार प्रदान करता हे । सविधान 
की इन व्यवस्थाओ ने एक दूसरे क्षेत्र मे न्‍्थायिक समीक्षा को आमन्त्रित किया है। सविधान की 
]2वी और ।3वी धाराये कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका के अतिक्रमणों के विरुद्ध मूल अधिकारों 
को उनकी सुरक्षा का आश्वासन देती है। फलत न्यायलायो को यह अधिकार प्राप्त है कि वे यह 
देखे कि कोई भी कानून मूल अधिकारो के प्रतिकूल तो नही है। न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा 
का अधिकार सविधान की 32वी धारा के अन्तर्गत भी प्राप्त है जिसने नागरिकों के साविधानिक 
उपचारो के अधिकार को मान्यता प्रदान करके उन्हे यह शक्ति प्रदान की है कि वे मूल अधिकारों 
की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय मे प्रार्थना-पत्र दे सकते है और न्यायालय बन्‍्दीप्रत्यक्षीकरण, 
परमादेर, प्रतिपेंध अधिकार, प्रच्छा तथा उत्प्रेपण के लेख जारी कर सकता है। इस प्रकार का 
अधिकार राज्यो के उच्च न्यायालयों को भी प्रदान किया गया है । ए्ल्म्रायालयो की इस शक्ति के 
सम्पन्ध में सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुर्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कानिया ने ए० के० गोपालन 
बनाम मद्रास राज्य मुकदमे में अ्पता निर्णय देते हुए कहा था--सविधान मे अनुच्छेद 3 () 
हा को अत्यविक सावधानी के कारण झामिल क्या गया हे । उनकी अनुपस्थिति में भी यदि 
के द्वारा मून 50000, का उल्लबन होता तो न्‍्याययलय को उसे उस सीमा तक अवैध 
रा रन पा अं िकार: थे जिस सीमा तक उससे मूल अधिकारो का अतिक्रमण होता हो। 
है मे वडक्त एप जमरीका तथा भानत के सर्वोच्च न्यायालयो की गक्तियों मे जन्तर अवनोकित 
या जा सतना हू। अमगीका में सविधान के तीसरे सनोधन को छोडकर जिसमे शान्ति काल 
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से नागरिका के घरा मे सनिक्रा को टियान का निषध विया शया |ै चाप क्षय प्रामिघान कवत 
व्यपस्थापिका का राक्तिया का मयाटित करत हैं जौर जय भी वहा की व्यवस्यथापित्रा कई शसा 
कानून बनाती है जा उसव जपिकार उन्न स बाहर हो तो उस सल्थित्ति म बति सर्वोच्च यायातय 
का सम उससे सम्बद्ध काई विवाद प्रस्तुत € ता सर्वोच्च यायावय का उस कानून का अवव 
प्रापित करने का अधिशार है। जप्ररावा भे काग्नस का अधिजाराो का नि्यातत करते की सक्ति 
प्राप्त नहा ” जन विसां कानून मे सम्रिहित नीतिअयया उद्लेश्य की याग्रिक चबता की जाच 
की जा सकती ४ । थी नहां अमरीदा मे सर्वोच्च यायाजर की शक्ति स्मतिए भौर परत गई है 
क्यातकि उस जीवन स्वतानता जौर सम्पत्ति वो अविकारा की सुरक्षा का दाग्रित्व सौंपा गया है 
तथा सागरिता को हैस जविकारा से बेवत कानलूत की प्रन्निया वा शारा ही बचित फ्या जा 
सता है। यहाँ यह छाजलनीय हं कि कानून की प्रक्रिगा (008 छा0०९55 ० ]89) शलावनी 
अत्यविता जाप है और हूमजिए दइसरी खारपा भी उततता रही है। अनुभव साक्षी है कि यदि 
सविधान व॑ प्राविधाना म जस्पप्तता पाई जाती है ता उस स्थिति सम यह अनिवाय है कि उसकी 
“था था करन बाते अजमिररण (थायपातलिया) वी शक्तिया अविक हानो चाहिये । मारताय सविधान 
कार स्स तश्य से जवगत थ श्रत उठाने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि संविधान म कार्ट 
जम्प्ता न रत 

भारत मे सवच्चि यायातय का कसी कानून की याविक समीक्षा का अधिकार वंवनत 
ह्मजिए सत्ता तथा जा मतता बंधाकि उसमे जिसी झषणियार का परिमामन किया गगश है उसे 
यह जविवार क्वत त्सतिए लिया जा सकता है कि वह दस यात वी जाच वर कि कानून द्वारा 
जारापित सामाए मविधान भ निद्वित उन प्रावियाना स मत खाती ह जणवा नहा निनम सीमाझा 
वा उजवब किया गया 6 । कानून का उदृह”य जयथवां उसकी नीति कुछ भा हो सकती ह परतु 

पायातय वा उसबी जाच वरन वा कोद जजिवार नहीं है । 

स्पप्ट ह कि भारत मे यायवाविका वी यवस्थापिया वा तीसरा सतन नहा माना गया जत्त 
उप्तम घट जपवता नहा भी जाती वि वह बानून वी रचना बरगा । कानून बाना यवस्थांपिका 
वा काम है और एसा हाना उचित भी है। जाखिर यवस्थापिका क सदस्य जनता के निर्वाचित 
प्रतिनिधि हात है ”सतिए उसकी ” छा के ऊपर याय्रपाविक्षा हारा आजाराधित हत्स प्रकार का 
जकुश। उचित न है। स्रायपार्विका कया सवियान दे सरक्षक का उत्तरदायित्व दिया गया है 
न्समिए उस यायिक समीक्षा का भी जधिरार प्रात है । 


सर्योच्च यायातय तथा मूत अधिकारा का सशाधन 


माच 967 मर एवं भ्रयधिक महत्त्यपूण तिगय मं सवायथ यायातय ने यह कहां कि 
सम का सविवान म निहित मूत झ्रधियारा मं कोई परिवतन करन का अधिकार प्राप्त नहीं है । 
दुसरे हा मे ससट को मूत जाधकादा वी सूची मे किसा भा प्रकार वा सशोवतव करने की शक्ति 
प्राप्त नं है । इस सम्प 4 मे सविवान की निम्नविखित हो याराझा की य्याग्या क॑ सम्बध मे 
मतकय नतां पाया जाता 

धारा 3 (2)--रायय काइ ऐसा कानून नेहा बवायगा जां इस भाग (भाग 3) द्वारा 
प्रतत्त अवियारा वो छीतता था 'यून करता हां और रस खण्ट के उउंघने म निमित्र प्रत्येक कानून 
उ जधन की सीमा तय जवध होगा । 

धारा 368---रस सविधान वे साधन का सूनपात उस जाय के वियक के क्सोौ भी 
सदन म प्रस्तुतीतरण व द्वारा किया जा सका तथा ययव प्रत्यक सदन टारा उस सदन की सम्पूण 
सत्स्य सरया वा वहमत से तथा उस सदन म उपस्थित तथा मतदान से भाग लगने बाजे सदस्यों के 
हा तिहाई से जयून बहमत से वह विधयक पारित हा जाता है तब वह राष्टपति के समक्ष उसकी 
अनुमति क॑ विए रखा जायेगा तथा विधेयक दा ऐसा अनुमति प्राप्त हो जाने के उपरात्त विधयक 
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के निवन्धनों के अनुसार सविधान सबोधित हो जायेगा । 

परन्तु यदि ऐसा सशोधन-- 

(अ) धारा 54, 55, 73, 62, अथवा 24] मे, अथवा 

(आ) भाग 5 के अध्याय 4, भाग 6 के अध्याय 5 या भाग | के अध्याय | में, अथवा 

(इ) सातवी अनुसूची की सूचियों मे से किसीएक मे, अथवा 

(६) ससद के राज्यो के प्रतिनिधित्व मे, अथवा 

(उ) इस धारा के उपबन्धों मे कोई परिवर्तत करना चाहता है तो ऐसे उपबन्ध करने वाले 
विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किये जाने के पहले उस सशोधन के लिए 
उन विधानमण्डलो से पारित सकल्पो द्वारा अनुसमर्थत भी अपेक्षित होगा। 

माचे 967 से सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जो विवाद प्रस्तुत था वह गोलकनाथ 
वनाम पजाब राज्य' के नाम से प्रख्यात है। इस विवाद मे अनुच्छेद 3] मे निहित सम्पत्ति के 
अधिकार को सविधान (सत्रहवे सशोधन) कानून, 964 के द्वारा न्‍्यून करने की ससद की शक्ति 
को चुनोती दी गई थी और न्यायालय ने उस पर अपना यह निर्णय दिया था कि ससद की 
सविधान को सशोधित करने की शक्ति सविधान की 248वीं धारा मे निहित उसकी विधायी 
शक्ति का ही एक रूप है, अत साविधानिक सशोधन कानून उस क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है जिसे 
अनुच्छेद 3 के द्वारा पारिभाषित किया गया है, अत यह सशोधन कानून अवैधानिक है। दूसरे 
शब्दों मे इस निर्णय का अ्र्य है कि ससद को सविधान मे सशोधन के द्वारा भी मूल अधिकारों को 
न्यून अथवा खत्म करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि भारत सरकार मूल अधिकारो के 
सम्बन्ध मे सविधान मे सशोधन करना चाहती है तो उसे अनुच्छेद 248 तथा सघ सूची के 97वे 
विपय ([थ॥) मे निहित अवशिष्ट शक्तियों के कार्याव्वयन के अन्तर्गत नई संविधान सभा को 
बुलाने का आयोजन करना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय ने मूल अधिकारों को ससद 
को साविधानिक शक्ति से परे बता दिया | इसके पूर्व ससद 95], 955 और 964 मे प्रथम, 
चतुर्थ और सत्रहवे सशोधनो के द्वारा सविधान मे निहित मूल अधिकारों को सशोधित कर चुकी 
थी। 967 के अपने निर्णंग के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने इन सशोधनों को भी अवैध घोषित 
कर दिया । परल्तु चूकि ये सगोधन इस निर्णय से वहुत पहले किये जा चुके थे तथा पिछली तिथि 
से उन्हें अवैध करने से अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती थी, अत यह कहा गया कि वे 
लागू रहेगे । 

सर्वोच्च न्यायालय का उपर्युक्त निर्णय तिस्सन्‍्देह अत्यधिक दूरगामी प्रभाव वाला था। 
इस निर्णय ने अनेक महत्त्वपूर्ण प्रश्नों को जन्म दिया । क्या ससद सविधान में सशोधन करने के 
लिये प्रभुसत्ता-सम्पन्न नही हे ? इस निर्णय का न्यायपालिका पर सविधान के सरक्षक के रूप मे 
क्या प्रभाव पडेगा ? क्या इस निर्णय के परिणामस्वरूप सविधान इतना दृस्‍्सशोव्य बने जाएगा कि 
जन-इच्छा द्वारा कोई भी सुगम परिवतेन न किया जा सके । पिछले दिनो मे इन प्रइनों के जो 
उत्तर दिये गये हे वे एक दूसरे के विरोवी हे। उदाहरण के लिये यदि के० एम० मुशी ने कहा 
कि मूल अधिकारो को ससद की दया पर नही छोडा जा सकता तो इसके विपरीत सुख्यात वकील 
एन० सी० चटर्जी ने राष्ट्रपति से यह अनुरोव किया था कि ससद की प्रभुसत्ता के मामले को 
सन्देह से ऊपर उठाया जाये | यदि कुछ लोगो ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया 
तो देश के अविकाश चिन्तनणील व्यक्तियों के मन मे यह आजका घर कर गईं कि सर्वोच्च 
न्यायालय का निर्णेय प्रगतिशील विधायन के मार्ग मे वावक सिद्ध होगा। 

गोलकनाथ के मामले मे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त देज के राजनीतिक 
जीवन मे अत्यन्त दतगति के साथ परिवतन उपस्थित हुए ह जोर इन परिवरततों की वैधता को 


जनक वा। सर्वच्चि न्यायालय मे चुनौती दी गई | जब-जव इस प्रकार के मामले सर्वोच्च न्यायालय 


(0 गरीय “ापन/] 2 


फ्र्ा 


भ प्रस्तुत फियि गय यायातवय ने जपना निणय ययथास्यिति का पर्ठद म लिया। 969 मे सरकार 
न 4 बटे बता वा राप यकरण करने का निएिचय किया और उसने इस जाशय का |एक वियक 
समस्त मे पंत किया । “से विवयक का जहां दंग के प्रमतिशांत जनमत का सम्रथन प्राप्त था 
वराँ स्वतात पार्टी जनसघ तथा पुराना काग्रस ने उसका ड्स आधार पर विरोध क्रिया कि 
उमस तट की जथव्यवस्था पर प्रतिकूत प्रभाव पटग्रा और वह सम्पत्ति के मूव अधिकार का 
अतिक्रमण करता /ै। समट ने विधयर का पारिते कर त्या परतु सर्वोच्च यायातय न उस 
जेसाविधानित घापित कर ल्थि । यायावय का मल था कि सचिधान न प्रतिकर क॑ अधिकार की 
प्रत्याभुति टी है जा प्रजित का जान बाती सम्पत्ति क बरावर हाना चाहिय जिस तरीके से बका 
की सम्पत्ति वा मूयाकन किया गया है उसम्र उनकी जनतारा क महत्त्वपुण अगा को संस्मिवित 
नहां किया गया 6 फ्तत बका का पूरा प्रतिकर नहा तिया जा रहाट जा किसविधान तारा 
दा गर्र गारटी के विए्द्ध है द्सतिय वियक जवघ है| कुछ दिन वाद सस्तनन न इस सम्बंध मे 
साबित विग्रेयर का पारित किया और वही कानून बना । 

7970 मे भारत सरवार ने मूलवूव नरता का विदापाधिकारा तथा उनका दी जान वाजा 
प्रिवी पर्मो (ए0५9५ एएा४८५) का अत करन क॑ लिये सव्रिधान के सशोवन हतु 24वा सशीधन विधेयक 
ससट मे प्रस्तुत विया । से विधयक कया जाोक्सभा न जावल्यक दा तिहाइ बटमत से पारित कर दिया 
परतु राग्यसभा मे वह थाटी सी कमा के कारण वाछित दा तिहाइ बठ्मत प्राप्त नहा कर सका । 
उसके बाद सरकार न उसा उदतःय को प्राप्त करते के विए राष्टपलि से एक अध्यातर निकतवाया 
जिसके हारा सभी नरशा समायता छीन जा गइ तथा उनके विदपाधिकारा एवं पर्तो का भरत 
कर लिया । 7स आतटश वे विरुद्ध कुछ नरता न सर्वोच्च यायातय मे अपील की यायाजय न 
राष्तपति के आटरो को क्षवध धोधित कर टिया । यहा यह उजखनीय है कि अपन निणय मे मुख्य 
प्यायाबिपति हिलायतुजा न ता प्रिवा पर्सो का सम्पत्ति घापित किया जौर कहा कि उनवा जत 
करन का जय है सविधान द्वारा प्रदत्त भूत अधिकारा म हम्तक्षप । निटवचय ही सर्वोक्ष्ष यायातय 
का यह निणय एसा था जिम सामाजिक प्रगति व माग म राडा माना जा सकता था। बस्तेत इसी 
पृष्ठभूमि म 974 के लाक्सभा के मन्यावधि चुनावा मर काग्रस की विजय वी महव को समझा 
जा सकता ह। रन चुनावा के परिणामा स यह स्पप्ट है कि जनता सामाजिक और जाथिक जीवन 
मे परिवतन चाहती है । सर्वोच्चि यायाजय के निणय जनता की जोकताविक हछा के कायाजयन 
मे याघ्क सिद्ध हुए है । फबत पिछव हिना में यायाजय की प्रतिप्टा का आच पह़ची है। निम्स देह 
यह स्थिति बाछनीय नहीं है। जत हसका अत करन क॑ तजिय सविवान मे 25व और 26व 
साताधना के हारा ससद का उसकी प्रभसत्ता को दितान का फिर स॑ प्रयास किया गया है | संविधान 
मे आवःयक परिवतन और उसकी सीमा मे रहते कानून वनाना ससद का अधिकार है जौर एसा 
नाना भी चाहिए | “यायातय काई बियायी सदन नहीं है उसका काम तो कंवत सविधान का 
सरद्ण करना जौर कानूता का अतिम निवचन करना है। 

97.. में सर्वोच्च यायातय के समुख क्यवान_ भारती का सुकमा जाया। मुत्टा यह 
था कि क्या ससत न सविघान मे 24 25 26 और 29व सयोधन करके जपनी सीमा का 
नेतिब्रमण किया है। इस सम्बंध मे सुरय यायाधीश सीकरी न अपने निणय म कटा कि सद्दद 
को मूत्र अवियारा को समाप्त करन का जविकार नही है | वह उह सचोधित कर सकती है 
उनका वदजती हट परिस्थितिया क साथ ताव मल बठाने क॑ गिए उनम कुछ हैर पर कर सकती हैं 
तथा उह निर्यानित भा बर सकती नै। कितु दस प्रत्रिया म लधिकार नप्त नहा हान चाहिए । 
सविधान वे ढाच वे जदर हन तत््वा को भी सन्रिहत बताया गया--सदिधान की सर्वोच्तता 
सरकार का राजता -तिक तथा जोक्तातिक स्वस्प दश की प्रभुसत्ता संविधान का धमनिरपेक्ष 
तथा सघात्मक ढाचा और राष्ट्र की एकता तथा अखण्टता । 
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बात 973 की है। मूल अधिकारो से सम्बद्ध मुकदमो का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने उस 
दिन घोषित किया था जिसके एक दिन बाद मुख्य न्‍्यायाधीण सीकरी सेवा-निवृत्त होने वाले थे। 
अत उतके स्थान पर एक नये मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होनी थी। राष्ट्रपति ने इस पद पर 
ए० एन० राय को नियुक्त किया । परस्तु ऐसा करके उन्होने तीन ज्येष्ठ न्‍्यायाधीशो---शेलेट, हेडगे 
और ग्रोवर---के इस पद पर नियुक्त होने के दावे की उपेक्षा कर दी | ए० एन० राय की इस 
नियुक्ति के विरोध में तीनो न्यायाधीशों ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया । फलत यह विचार सामने 
आया कि सरकार के इस काम से देश मे लोकतसन्‍्त्र की हत्या हो गई है, कानून और न्याय की 
समूची इमारत ढहकर नीचे गिरने लगी है। उदाहरण के लिए भारतीय क्रान्ति दल के अध्यक्ष 
चर्ासह ने अपने एक भाषण मे कहा कि देश शरने शने अधिनायकतन्त्र की ओर जा रहा है। 
इसी प्रकार माक्संवादी कम्युनिस्ट नेत्ता ए० के० गोपालन और पी० राममूर्ति ने एक सयुक्त वक्तव्य 
मे कहा कि 'तीत ज्येप्ठ न्यायाधीश की उपेक्षा करके मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से हमारे इस 
हप्टिकोण को बल पहुँचा है कि सत्तावादी प्रवृत्तियाँ बडी तेजी के साथ बढ रही है ।' इसी प्रकार का 
मत भूतपूर्व न्‍्यायाधीश के० एस० हेडगे ने अपने त्यागपत्र के बाद दिये गये सम्वाददाता सम्मेलन मे 
व्यक्त किया । उन्होने कहा कि देश मे लोकतन्‍्त्र के लिए आवश्यक सभी तत्त्व एक-एक करके नष्ट 
किये जा रहे है । देश में शक्तिशाली विरोधी दल का अभाव है, जागरूक लोकमत की अनुपस्थिति 
है, क्योकि देश के अधिकाश लोग साक्षर भी नही है, प्रेस की स्वतस्त्रता का ,भी धीरे-घीरे लोप हो 
रहा है क्योकि आज प्रेस की स्वतन्त्रता का केवल एक ही अर्थ है और वह है सरकार की प्रशसा 
करने की स्वतन्त्रता | चौथा आवश्यक तत्त्व है स्वतस्त्र न्यायपालिका, अब उसका भी सफाया कर 
दिया गया है । 
भारत में न्यायपालिका एवं व्यवस्थापिका के बीच पाया जाने वाला विवाद 973 में कोई 

यकायक उठकर खडा नहीं हो गया । वास्तव मे उसका जन्म 967 मे उस समय हुआ था जबकि 

सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ के भुकदमे मे यह निर्णय दिया था कि ससद को मूल अधिकारो, 

विशेषत सम्पत्ति के अधिकार को सओघधित करने का अधिकार नही है। यद्यपि सरकार और विपक्ष 

मे से किसी ने भी इस विवाद के सम्बन्ध मे अपनी स्थिति का स्पष्टीकरग इन शब्दों मे नहीं किया 

है, तयापि इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि उप्त समय से लेकर बराबर अब तक 

सरकार के इन दोनो अगो के बीच संघर्ष की स्थिति बनी रही है । यहाँ ध्यान मे रखने की बात यह 

भी है कि सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय से भी इस सघषे का पूर्ण रूप से निराकरण नहीं 

हुआ हे क्य्रोकि इस निर्णय में जहाँ मूल अधिकारों को सशोधित करने के ससद के अधिकार को 

मान्यता प्रदान की गयी है, वहाँ उसमे यह भी कहा गया है कि वह इन अधिकारों को इस प्रकार 

सशोवित नहीं कर सकती जिससे सविधान की आत्मा ही नष्ट हो जाये और चूँकि सर्वोच्च 

स्यायालय ने यह अविकार अपने मे सन्निहित माना है कि कोई भी सशोधन इस कसौटी पर खरा 

उत्तरता ह अबवा नही, इसलिए यह नही कहा जा सकता कि व्यवस्थापिका एवं न्यायपालिका के 

बीच पाये जाने वाले विवाद का अस्तिम समाधान हो चूका है। वस्तुत मुख्य व्यायाधीभ की नियुक्ति 

से सम्बद्ध विवाद को इसी पृष्ठभूमि मे समझा जाना चाहिए।... 

___ पं सन्दर्भ में सरकार के लिए यह उचित ही था कि वह मुर्य न्यायावीण की नियुक्ति 
82000 2083 उसकी योग्यताओं के अतिरिक्त इस बात को भी ध्यान मे रखे कि उसकी किस प्रकार 
हक हम जास्था हू। इस सम्बन्ध में लोकसभा में मरकार के हप्टिकोण को व्यक्त 
सिव्कोण एव उसके दर्यन मे प्रभावित, 5 433 0220 20 कक 

हनन ने प्रभावित होते है । 'हमारे लिए इसकी उपेक्षा करना मूर्जता होगा । 


पराजनोीतिक ग जैसा अद्भत व्यक्ति हमे कड़ी अड 20 कल २ 
३ न्‍्यायाघीन जैसा अद्भुत व्यक्ति हमे कही नहीं दिखाई देता ।” अपने भाषण में 
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कुमार्मंगतम ने मूल जधिकारा के सुक्तम में यायावीशा वे निणया का 3८ नेख जिया और वहा 
वि ये विप्रतित्त निणय रस बात के द्यातक है कि मूत जधिसारा एवं नीति निल्णक़ सिद्धाता क 
सम्याव में इन यायावीया के हृष्लिकाण में समामेता नहा 7ै4 उद्वान बहा कि सरकार का यह 
वतव्य और जधिवार है कि वह इस तिशथ पर पहुँचन के पूव कि कोई यायाधीद सर्वाच्च 
यायातजय को कसी निर्घित समय पर नतृत्व प्रतात कर अथवा नहा उसकी यागिक निष्ठा एवं 
वानून के भान वे जतिरिलत उप्तर दान एवं उसके हृष्टिकाण का भी “यान मे रस । उहान कहा 
कि सरकार प्रतियद्ध यायाधीश नहा चाहती । परतु एस यायाबार जवश्य चाहती ” जो जागे 
का और टखनत जावे ”ा पीछे की और नहां। वुमार्मगतम ने जपन भाषण म ब्रिदन कनाहा 

सयुत राय अमरीवा और जास्टविया जब तोरतारिक दशा से राजनीतिक ज्यक्तिया 4 यायावीश 
वे पट पर निवृत्त हाने के उत्दटरण दिये | परायु उठाने कहां कि भारत में रस सम्बंध में स्थिति 
भिन रहा है यहा राजनीतिक पार्टियां के सदस्या को यायावीश के पद पर नियुक्त नही किया जावा। 


भारताय सर्वोच्च “्यायातय वा मूत्याकन ६८ 
यह वात निविवाल ४ कि संधाय चासन प्रणाता में स्वाँचचि थायालय जसे जमिकरण कीं 
जावश्यवता है | भारत मे सर्वोच्च यायातय ने इस भूमिका को अटा करन वा प्रयास विया हूं 
भौर व ते से मामता से उसकी यह भूमिका प्रससनाय भी रहा है। परतु “वना हांते हुए भी दस 
सत्य से टनकार नही जिया जा सकता कि आज के युग के मुग्य प्ररन पर जा सम्पत्ति के अधिकार 
के साथ सम्बद्ध ? उसता हाँ टकाग स्वढियाला रहा है। ऊपर गॉतयताय बा का राष्टोयकरण 
तथा प्रिदों पर्सो के सुफ्तमा का उाजख कया जा चुका है टन सभा मामता से यायात्रय का 
हष्टिकाण यधास्थिति का कायम रखने दा पक्ष में था। उसका थंदतम का प्ष में नाश था। 
जपन इम हृष्टिकांण वे बावज्ुट भी सर्वो च यायाजव को आाज तक जतसाधारण ने सामाय रूप 
से सम्मान ही प्रतनन किया है उस जयना जाताचना एवं क्राब का विकार तहां बनाया है। 
वस्लतुत एसा हाता स्वाभाविक भी था क्याकि भारतीय सबिधान 'यायगात्रिका फो असीमित शक्ति 
प्रतान महा फरता तथा भारत मे मूव जविका ) का स्वरूप भा उतना 6 साग्य नही है जितना 
कि वह संयुक्त राय जमरीका मे पाया जाता है। सबियान की यह दुस्सचों बता इस बात की 
गारण्टी है कि भारत से यायाबीशा का सरवार कभी कायम नहा हा सकेगी । परत डसका 
जअभिप्राय यह क्टावयि तट ह कि भारत के साप्िधानिक शासन से सर्वाच ग्रयावय की भूमिका 
महत्त्वपुण नहा हो सकता । टस सम्ब ध मे आयादी उपण्णास्वामी अय्यर का यह वथत उद्धरणाय 
है--- भारतीय संविधान का आगामी विकास एक बी सीमा तक सर्वोच्च यायावय के वास तथा 
श्स विकास को यायातय द्वारा टिपा? गर्ट दिशा के ऊपर निभर फरगा । समय समय पर सबियान 
क॑ निवचन क समय सर्वोच्च यायात्रय को उन परस्पर बिरोंतरी शक्तिया का सामत। करना परेगा 
जा ततानीन समाज में काम कर रही हागो। जहा उसका काम संविवान की. यारा करना 
है बहा वह अपन कत्ताया के निष्पादन मे अपन समय की सामाजिक जआाथिक एवं राजनीतिक 
प्रवृत्तिया का उपधा नहीं कर सकता । उस हटिखाट पहन वाजी परम्पर विरोधी वाक्तिया क 
बांच म॑ सन्तुतन कायम रखना है । 


प्रश्त 


] परायपालिया का स्वेतद्धता का रशा करत व लिए भविधान म बया प्राविधान किए गय दव * 
2 सर्वोच्च यायालय का अधिवार क्षत्न दनाटय | 
3. भत अधिकार के सरक्षक के रूप से सर्वोच्च ययगाहय का घुसिक्ा बदाहए । 





6 
राज्य और संघीय क्षेत्रों का शासन 


(७0एफरापाशागर' 0 प्रस्ता! छा५77५5 80७) 
उप्तछ एारा0णर पफारोरा।'00088) 





यद्यपि सविधानकारो ने समूचे सविधान मे किसी एक भी स्थान पर 'सघवाद' ((२४०४- 
/शशा) शब्द का प्रयोग नहीं किया है तथापि इस तथ्य की उपेक्षा नही की जा सकती कि 
सविवान सभा मे 'सघवाद' के सारतत्त्व की विस्तारपूर्वक विवेचना की गई थी, तथा अन्त मे जब 
सविधान वनकर सामने आया तो उसमे 'सघवाद' के- तत्त्व आसानी से अवलोकित किये जा सकते 
थे। सविधान में भारत को राज्यो का सघ (एंग्ाणा ० 38०७) बताया गया है तथा इस सघ 
अथवा यूनियन में जो राज्य सम्मिलित है उन्तके नाम सविधात की प्रथम सूची में उल्लिखित है। 
विश्व के अन्य सविधानों से भिन्न आरम्भ में भारतीय सघ की इन इकाइयो को तीन श्रेणियों मे 
विभाजित किया गया था--'क' श्रेणी के राज्य, 'ख' श्रेणी के राज्य तथा 'ग' श्रेणी के राज्य । 
सघात्मक शासन प्रणाली के इस जटिलस्वरूप की यथार्थ मे उन ऐतिहासिक परिस्थितियो के 
आधार पर ही व्यारया की जा सकती है जिनमे भारत को स्वतन्त्रता प्राप्त हुई थी । परल्तु राज्यो 
का इस प्रकार का वर्गीकरण बहुत दिन नही चल सकता था, उनका पुनर्गठन आवद्यक था । 
यथार्थ में पुनर्गठन की यह प्रक्रिया आरम्भ से ही शुरू हो गई थी। 956 मे इसका पहला परिणाम 
सामने आया, किन्तु उससे देश के जनमानस को पूर्णहूप से सन्‍्तोपष नहीं मिल सका। अत यह 
काम वाद तक चलता रहा। फलत भारतीय सघमे आज 2 राज्य है । इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे 
भी प्रदेश है जो वैधानिक हृष्टि से केन्द्र के आधीन है, इन्हे 'केन्द्र प्रशासित प्रदेण' कहा गया है । 

भारतीय सघ के इन राज्यो के सम्बन्ध मे एक उल्लेखनीय बात यह है कि सयुक्त राज्य 
अमरीका के राज्यो की भाँति इनका अपना अलग सविधान नही है। यदि इसका कोई अथवाद हे 
तो वह जम्मू-कश्मीर का राज्य है जिसे अपना अलग से सविधान बताने का अधिकार दिया गया 
हे। समूचे देश का एक ही सविवान है और इस सविधान में ही राज्य सरकारो की शासन- 
व्यवस्था का विवरण दिया हुआ है। केन्द्र की सरकार की ही भाँति राज्यों की शासन-प्रणाली भी 
ससदीय भ्रकार की उत्तरदायी शासन-प्रणाली है। सविधान में इन राज्यों का कार्यक्षेत्र पहले से 
टी परिभाषित कर दिया गया है। साधारणत यह वह क्षेत्र हे जिसमे केन्द्र सरकार उनके मामले 
मे हस्तक्षेप नही करती । यहाँ राज्यों की शासन-प्रणाली की विवेचना आवश्यक हे। 


राज्यों की कार्यपालिका (3(8/० छऋ००एा९७) 


. । हा गा चुका है कि राज्यो मे कार्यपालिका का सगठन केन्द्र की भाँति ही किया 
गया ह। फलत राज्यों की कार्यपालिका को भी दो भागो मे विभाजित किया जा सकता है-- 
औपचारिक कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका । राज्यपाल राज्य मे सामान्यत औपचारिक 


? इन राज्यों वे नाम इस प्रकार ६ () आ- ञ ब् गुजरात 
ि हूं-() आप प्रदेश, (2) असम, (3) बिहार, (4) ड़ 
(5) हरियाणा, (6) हिमाचल प्रदेश, जो अंक 2 कक, 


(7) जम्मू और कश्मीर, (8) केरल, (9) मध्य प्रदेण, (0) महाराष्ट्र, 


(।]) नाटक, (2) नायालैण्ड, (]3) उडीया, ([4) पजाव, (]5) राजस्थान, (6) तमिलनाडु, (7) द्विपुरा, 
(।8) उत्तर प्रदेश, (] 9) पश्चिमी चाल, (20) मणीपुर, (2] ) मेघालय । 





॥0॥ 


वायपातिवा वा प्रतिनिधित्व करता है यद्यपि एम उदाहरण हैं जबकि राय्यपाता न अपन पद की 
मर्याटा वा उत्वघन किया ह। मात्रिमण्टत में राय्या की वास्तविक कायपालिवा शक्तिया निहित 
है | यहाँ इन दाना प्रवार को कायपाजिकाजा की समौशा अप्रसागिय नहा होगी । 


। राज्यपाल का पद तथा उमका उभरता हम्मा स्वरूप 


संविधान के जतगत राय की वायपातिया शक्तिया रायपात मे निहित हैं। राय का 
शासन यथांथ में उसी व नाप स परिचावित हाता है। जय संविधान सभा म॑ राच्या क जन्‍्यक्ष 
वा पट पर विचार क्षिया जा रहा था तय यह प्रस्तातित क्या गया था कि रा-यप्रात का निर्वाचन 
सम्पेद्ध राय वी जनता के द्वारा होता चाहिय। परनु “से सभाव का संविधान सभा ने स्वीकार 
नहा दिया। सभा का मन था कि जनता द्वारा निर्वाचित रायपात तथा विधानमण्त्न के प्रति 
उत्तरटायी मुख्य सत्री | बीच सह-जस्तित्व सम्भव नहा 6 । यही नहा 947 से जकर 949 
तय शासन 4 सचाजन कय जा अनुभव सविधानकारा न प्राप्त क्या था उससे व दस निष्क्प पर 
पहुंच थ कि यहि हय मे राप्टीय एकता स्थापित करना है ता यह जावश्यक है कि राययपाज कल 
और राप्या का जोटन बाजी साविधानिव क्यू के रूप मे काम कर । अत यह निणय किया गया 
कि राय्यपान वी नियुक्ति सधाय कायपातिरा क द्वारा हाना चाहिय तथा उस पहायुन करन कया 
अधिरा।र भी उसी वा होता चाहिय। यवहार मे दुसका अथ था कि राज्यपात की नियुक्ति 
प्रधानमत्रां तथा गृह मजातय के द्वारा होगी। परापु दस सम्बंध वा वाजान्तर मे एक परम्परा 
विकसित हुई जिसत जनुसार राण्यपात का नियुक्त करत स पूव सघ वी सरकार सम्बद्ध राय क॑ 
मुस्य मत्री स परामश जे जती था। परतु रस परिपाटी का सभी जगह पावन नहां क्या गया। 
ह्टाहरण के जिय बद्ध सरवार न जब श्रीप्रकारा को सटास का राय्यपाय नियुक्त क्या था तब 
उसने बहा वे मुस्य मजी से परामग नहीं तिया था। दसा प्रकार उहांसा म जब जुमारस्वामी 
राजा का रायपात नियुक्त क्या था तो उस समय भी वहा के मुस्य मजी से सजाह नहां मागी 
गत थी। यह स्थिति उस समय थी जब थी नेहरू देव वे प्रधानम नी थ। जबकि काग्रस दज की 
सरपारें दश क सभी राया म स्थापित थी। स्पप्टत वाग्मसी मुर्य भा तया से नहरू जी का 
विरोध करन की अपला नटा का जा सकती था | परतु थी नेहरू क तिवन के उपरात विशपत 
कनौथ आम चुनाव के उपरात्त त्स थिति से एक मसौतिक परिवतन उपस्थित हुआ। रुस 
नया पृष्ठभूमि मं यतटि विसी राय्य में मुरय माती व परामत के बिता राग्यपात की नियुक्ति को 
जाती तो उसकी अनुवूत प्रतिक्रिया वहां हा सकता थी । दस सम्बनब मे पश्चिमा प्रात मे मुर्य 
मजत्री एवं राखपात वी पारस्परिक सम्ब था का उदाहरण दिया जा सकता है। स्सरास भ 
वमवार का रायपान क॑ पद पर राय सरकार के परामः क॑ विनता नियुक्त क्या गया था। माच 
969 मे मुरय माजी अजय मुखर्जी न वाट से धमवीर को वापिस घुतान का आग्रह किया क्याकि 
वह राय के प्रशासन को मजिमण्टव क॑ सहयांग वे साथ सचानित करन मे जस्तमथ थ। परतु 
वात ने रस माँग को यट बहपर ठुकरा तिया दि सघ सरकार दस परिपाटी के विरुद्ध कि रा“य 
सरकारा की उच्छा व जनुसार रायपाता की नियुक्ति का जाय | परतु कह सरकार को बाल म 
यह करने के दिये बा“य हांता पता । 
रा-्यपान की नियुक्ति स सम्बद्ध साविधानिक यवस्था एवं उसके अभिसमया की विवचना से 
स्पष्ट ट कि भारतीय प्रणात्री सघांय शासन प्रणायी के सिद्धा त स मंत्र नहा साती । यदि भारत भ 
ससदीय शासम प्रणाती के जतलेगत राय्यपाव को औपचारिक कायपातिका बताना जभीप्ट था 
ता एसा उस राय विधाममण्णत के द्वारा निवाचित कराकर भी किया जा सकता था | यवाथ मे 
रा“बपात की नियुक्ति की प्रचलित प्रणाती उस औपचारिक कायपातिका का भूमिका जता करने 
की अपदा सध सरकार के अभिक्‍ता की भूमिका अठा करने क॑ निए विवश करती है! 


02 
राज्यपाल की शक्तियाँ 

सविवान के अन्तर्गत राज्यपाल को अनेक वक्तियाँ प्राप्त है। इन गक्तियो को चार गीर्षकों 
में विभाजित किया जा सकता है. (अ) कार्यपालिका बक्तियाँ, (व) विधायी शक्तियाँ (स) वित्तीय 
जक्तियाँ, (द) न्यायिक गक्तियाँ । 

(अ) कार्यपालिका शक्तियाँ--जेसा कहा जा चुका है कि राज्य की कार्यपालिका वक्तियाँ 
राज्यपाल में निहित की गई हैं । उसका यह अधिकार हैं कि मन्त्रिमण्डल उसे अपने निर्णयों से 
अवशत कराये तथा उसे राज्य के प्रणासन से सम्बद्ध सूचनाये प्रदान करे । मुरय मन्‍्त्री की नियुक्ति 
उसी के द्वारा होती हें तथा मुख्य मन्त्री की सिफारिश पर वह अन्य मन्त्रियों को नियुक्त करता है । 
मुरय मन्त्री को अभ्यर्थना पर वह राज्य के अन्य महत्त्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है, 
जसे, एडवोकेट जनरल तथा लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति । राज्यपाल की 
कार्यपालिका शक्तियों की परिधि मे वे सभी विपय आते है जो सविधान की सातवी अनुसूची मे 
उत्लिखित है और जिनके सम्बन्ध मे राज्य के विवानमण्डल को कानून वनाने का अधिकार है। 
जहाँ तक समवर्ती सूची में िये हुए विपयो का सम्बन्ध है, राज्यपाल की शक्तियों को राष्ट्रपति के 
अधीन माना गया है। 

(व) विधायो शक्तियाँ--सविवान ने राज्यपाल को राज्य विधानमण्डल का एक अग 
बनाया हैं तथा उसकी रचना में उसे कुछ भूमिका प्रदान की है। 333वे अनुच्छेद के अन्तर्गत वह 
राज्य विधानसभा मे आग्ल-भारतीय समुदाय के सदस्यो को उस स्थिति मे मनोनीत कर सकता हे, 
यदि उसकी राय मे इस समुदाय के लोगो का विधान सभा मे प्रतिनिधित्व नही हुआ हैं। 969 
में पारित 23वें सशोधन ने राज्यपाल की इस शक्ति को थोडा मर्यादित कर दिया है, अब वह एक 
से अधिक सदस्य को मनोनीत नहीं कर सकता। जिन राज्यो में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका पायी 
जाती है, उनमे राज्यपाल को विवान परिपद्‌ मे कुछ ऐसे सदस्यो को मनोनीत करने का अधिकार 
प्राप्त है जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारिता आन्दोलन तथा समाज सेवा के क्षेत्र मे स्थाति 
अजित की हो । सविधान की 92वी वारा मे यह व्यवस्था की गई है कि यदि विधान सभा का 
कोई भी सदस्य 9]वे अनुच्छेद मे उल्लिखित शर्तों को पूरा नही करता तो उसके सम्बन्ध में 
राज्यपाल का निर्णय अन्तिम होगा । परन्तु निर्णय लेने के पूर्व राज्यपाल के लिये यह आवश्यक 
वताया गया है कि वह उसके सम्बन्ध में चुनाव आये की राय जान ले । राज्यपाल को विधान 

सभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के पदो के आकस्मिक तरीके से रिक्त हो जाने की स्थिति में 
यह अविकार प्राप्त है कि वह स्थायी प्रवन्ध के न होने तक सभा की वंठको में अध्यक्षता करने के 
लिये किसी सदस्य को मनोनीत कर दे । इसी प्रकार वह विधान-परिषद्‌ मे अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष 
के पदो के रिक्त हो जाने पर अस्थायी अध्यक्ष को मनोनीत कर सकता है । 

_ राज्यपाल को दोनों सदनो के सयुक्त अधिवेशन को अथवा किसी एक सदन को अथवा 
दोनों सदनो को अलग-अलग सम्बोधित करने का अधिकार है। सामान्यतः वह विवानमण्डल के 
अधिवेशन के आरम्भ होते समय उसके सयुक्त अधिवेशन में अपना अभिभाषण करता है, वास्तव 
में यह जभिभाषण उसी प्रकार का ह॑ जैसे सघीय ससद में राष्ट्रपत्ति का होता है । 

राज्य विवानमण्डल के द्वारा पारित कोई भी विधेयक कानून उस समय तक नही बन 

सकता जब तक कि उसमे राज्यपाल की अनुमति प्राप्त न हो जाये। इन विधेयको को राज्यपाल 
अपनी स्वीक्ृषति दे सकता ह, उन्हे वह स्वीकृति देने से इनकार भी कर सकता है तथा उसे यह 
व्यवस्थापितका को जज दे सु ही पा 7 ले जा जो 538 576 डर 
दम निम्न हरा 422: दुबारा उसी स्प मे 07 ते कर दे तो 

उन्ट स्वोहनि प्रदान करने के लिए विवश है। यहाँ यह उल्लेखनीय ह कि 
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रायपात का धन विधेयक को लौटान वा जधियार नहा ह। वाइ भी धन विवेयक विधानसभा मं 
उस समय तब प्रस्तुत नहां उ्िया जा सता जय नाव हि उस पारित वरने फी अम्यथना पर 
रागमपानत वे हस्तालर न हा । 

स्विधान रायपान को जध्यादश जारा करत का भा जधिकार प्रत्नन बरता है । एसा उस 
समय किया जा सकता है जवकि राय वे विधानमण्टन का अधिवान न हो रहा हा। रायपरान 
हारा जारो किय गये जध्याटर वा वहा बबसा प्राप्त ” जा विधानमण्डन शारा पारित कानून का 
मित्री हुर्ट हाती है । परातु यह विधानमण्टत के अधिवरान व प्र'्स्म्भ होने के ज महीने बाद केवल 
उस स्थिति म प्रमावगाया हां सकता » यहि उम्र विधानमण्टन वी स्प्रीज्धति प्राप्त हां जाय । 

(स) वित्तीय शक्तिया--सविधान न राय्य को वित्तीय यवस्था का नियावित करने का 
उत्तरटायित्व रायपातव को सापा है। टसे सम्पाबम उस जा लाक्तिया प्रतन की गईहें 
व मैं. [])] कोट भी घन विधयक रायपात की पुव अनुमति & बिना राय की विघान सभा मे 
प्रस्तुत नहीं क्या जा सकता | (0!) रायपाव राय के वजट को विधान सभा म प्रस्तुत कराता 
है। (॥!) राय की आकब्मसिकता निधि का नियतव्रण राय्यपात के अधिकार से ” । हस निधि 
मस वह राय की सरवार वा आकस्मिक व्यय बे जिए अग्रिम राशि हे सक्‍ता है परतु हसकी 
बाट मे राय विधान सभा तारा पुष्टि आवश्यक है। 

(द) “यायिक शक्तिया--सवि यान वी !6!वां थाद्य ने रायपात का कुछ एसी ताक्तिया 
सौपा ह जिनकी प्रद्तति जबन्‍न्‍यायिक ह। तसम कहां गया ” कि राग्रपात उन विपया स सम्बद्ध 
अपराधा मजा राय की काययातजिका शर्ति का पररियि म आत है जपरावियां को क्षमा कर 
मंक्‍ता है तथा उनकी सजा मे कमी जथवा परिवतन वर सकता ह। यहा यह चातय है कि 
राणयप्रात को कसा एस अपराधी का क्षमा करन का अधिकार नहा है जिसने सघ सरकार क 
वानून का उतघत किया है एस जपराधी वां क्षमा करने वी वक्ति वबत राष्टपति कय दी गए है । 

निष्फ्य-स विधान के उपयक्त प्राविधाना से एसा वगता 6 कि रायपाद राय की वास्तविक 
कायपातिबा है तथा उसकी स्थिति प्रिटिश शासनकान क॑ प्रातता के गवनरा से मिलती जुनती हे । 
परतु सामायत “यरहार म एसा नहीं? । रायपात से जाम त्तौर पर दस बात की अप॑क्षा का 
जाती है कि बह जपी चाक्तिया का कार्यावयंत मविमण्टन के परामश पर करंगा। सविधान के 

63वब. अजनुच्छट की पहला उप धारा म दिखा है कि-- राय्यपात के कार्यों क निष्पात्न भ 
सहागता एवं पराम* टेन के जिए एक मिमण्टत हाग़ा जीर वह उसे केवल उतने विधयां को 
छाटपर--जिनम उसस सविधात के द्वारा अथवा सविधान व॑ अतगत जपन विवक से काम करने 
को अपवा की जाती न सभी जय विपया म सहायता करेगा । यह बताने की आवश्यक्ता बता 
फि रस प्रकार का ध्राविषान राष्टपति 4 सम्बंध म वती पाया जाता | परलू साधारण काजत भ 
संविधान 7 रा्यपात का रह ऐसा काय नहां सौपा +॑ जिसकी कार्या बति बह अपन विवेक रू 
कर सस । धुसका क्वव एका जपवाट ह भौए वह है जसम वा दाज्यवाव जिस केवल वबायवी 
एवं सीमा क्षना वे प्रशासन के सचावन मे अपन विवक का प्रयाग मे जाज़ की छूट दी गई है । 
हसके अतिरिक्त राग्यपात को जपने विवक के टारा यह भी विल्चित करते का थविकार ह कि सुष्य 
मजी वे पद पर पिसया नियुक्त क्रिया जाय विधात सभा को भग क्या जाय जथवा नहीं तथा 
राय मे साविधानिक “यवस्‍था के भग्र हो जात का प्रतिवदन राष्टपति के पास क्सि प्रकार भेजा 
जाये। दस प्रकार यह स्पष्ट ह वि सामायत रायपाव स यह आचा की जाती हे कि वह राय 
के प्रशासन मे औपचारिक अन्य त की भूमिका अदा करंगा। यह ठीक है ति सविधान में कही यह 
नहीं लिखा है वि रायपाल का प्रत्यक स्थिति म॑ जपन भा जिया का परामद स्वीकार करना 
चाहिय । परतु ससठीय शासन भ्रणाती के जतगत जिस भारत म अपनाया गया है. यट आवश्यक 
है कि बुछ अपवात्पूण परिस्थितिया को छाडक्र साधारणत रायपात को जपन माजिमण्डव के 
परामच से ही काम घरना चाहिय | ससदीय प्रणावी क॑ अतगत जौपचारिक जनयक्ष अपने द्वारा 
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निप्पादित कार्यो के लिये उत्तरदायी नही होता, उसमे उत्तरदायित्व मन्त्रिमण्डल का ही होता है । 
अत यह स्वाभाविक ही है कि वास्तविक गक्तियाँ उस अभिकरण में निहित हो जिसके पास उन 
शक्तियों के निष्पादन का उत्तरदायित्व है। चूकि राज्यपाल के पास कोई वास्तविक उत्तरदायित्व 
नहीं है, अत अपवादपुूर्ण परिस्थितियों को छोडकर उसके पास कोई वास्तविक बक्ति नही है। 
सविधान सभा में तो डा० अम्बेदकर ने यहाँ तक कहा था कि शक्तियों की वात तो दूर है, 
राज्यपाल के तो कोई काम भी नहीं हे, उसके तो केवल ककत्तंव्य हैं | उन्होने राज्यपाल के दो कत्तंव्य 
बताये थे--() मन्त्रिमण्डल को सत्ता मे बनाये रखना और यह देखना कि वह इस सम्बन्ध मे 
जपने विवेक को प्रयोग मे कब लाये, तथा (2) मन्त्रिमण्डल को परामर्ण देना, उसे चेतावनी देना, 
उसे विकल्प छुफाना, तथा उससे पुनविचार की माय करना। के० एम० मुन्शी ते कहा था कि 
“राज्यपाल को मसन्त्रिमण्डल की इच्छा के विरुद्ध काम करने का कोई अधिकार नही है, उसकी स्थिति 
वैसी ही है जंसी ब्रिटेन मे राजा अथवा रानी की है।' टी० दी० कृष्णमाचारी ने यह मत व्यक्त किया 
था कि राज्यपाल केवल 'साविवानिक अध्यक्ष है जिसके पाम वास्तविक प्रशासन में हस्तक्षेप करने 
की कोई शक्ति नहीं है ।' अपने एक लेख में एच० वी० कामथ ने राज्यपाल के पद पर टिप्पणी 
करते हुए लिखा था कि वह 'उम कठपुतली से कुछ अधिक है जिसे एक तरफ से मुख्य मन्त्री 
नियन्त्रित करता है तथा दूसरी तरफ से राष्ट्रपति, जिसका अर्थ है वास्तव में प्रधानमन्त्री ।' 
वस्तुत 950 से लेकर 957 तक राज्यपाल इतने शक्तिहीन ये कि कुछ राज्यपाल स्वय अपने 
भाग्य को कोसने लगे थे और वे इस निष्कर्प पर पहुँचे थे कि उनके पद का कोई महत्त्व नहीं हैं । 
अपने एक लेख मे डा० के० वी० राव ने सरोजिनी नायडू का यह वाक्य उद्धृत किया है जिसमे 
उन्होने अपने आपको 'सोने के पिजडे मे बन्द चिडिया' बताया था। डा० राव ने अपने इस लेख 
मे यह भी लिखा हे कि मुरय भन्‍्त्री भी राज्यपालो को कोई विशेष महत्त्व नही देते थे, तथा कुछ 
राज्यपालो ने इसकी नेहरू जी से शिकायत भी की थी। परन्तु इस जिकायत पर कोई ध्यान नही 
दिया गया, उल्टे नेहरू जी ने इन राज्यपालो से कहा कि उनकी शिकायत का कोई औचित्य नहीं 
है । ऐसी परिस्थिति मे यदि डी० एम० के० जेंसी पा£्थ्यों ने राज्यपाल का पद समाप्त करने की 
माँग की थी इसमे कोई आशचय की वात नही है । 

परन्तु ऊपर जो कुछ कहा गया है, वह तो तस्वीर का केवल एक पहलू हैं । यह ठीक है 
कि राज्यपाल के कार्य सामान्यत औपचारिक है और उनका निष्पादन भी आम तौर पर मन्त्रियो 
के परामर्ण पर ही होता हे । किन्तु जैसा कहा जा चुका है कि कुछ स्थितियों मे उसे अपने विवेक 
के जनुमार आचरण करने की छूट भी दी गई है। ऐसी स्थिति उस समय उत्पन्न हो सकती है 
जवकि आम चुनाव के वाद राज्य विवान सभा मे किसी भी दल को स्पप्ट वहुमत प्राप्त न हो 
वैथवा सत्तारूढ़ दल में फूट पड गई हो । ऐसे अवसरों पर यह प्रश्न प्रस्तुत होता है कि मुरय मन्‍्त्री 
किसको बनाया जाये। स्पप्टल ऐसी स्थितियों में राज्यपाल को अपने विवेक से काम करने की 
पूरी छूट ह। चौथे आम चुनाव से पूर्व भी इस प्रकार की स्थिति कम से कम तीन वार उत्तन्न हुई 
थी। सवेप्रथम 952 में मद्रास विवान सभा में किसी भी दल को स्पप्ट वहमत प्राप्त नहीं था । 
+ हु वहां के राज्यपाल ने राजगोपालाचारी को मुख्य मन्त्री बनाया, यद्यपि वह विवान मण्डल के 
सदस्य भी नहीं थे। 957 में यह स्थिति केरल ओर उड़ीसा में पेंदा हुईं और इन राज्यों के 
राज्यपाला ने अबने विवेक के जावार पर सुत्य मन्‍्त्री का चयन किया । 


राज्यपाल सघ सरकार के अ्रभिकर्ता के रप में 


हि जेब किसी राज्य में माविधामिक व्यचस 
शक्ति जौपचादिक न होकर वास्तविक 
धारा के जन्‍्तर्गत 


स्था भग हो जाती हे तो उस समय भी राज्यपाल को 
के हो जाती ह। जब कोई राज्यपाल संविधान की 356वी 


राष्ट्रपति के पास इस जाघय का प्रतिवेदन भेजता है कि राज्य का गासन सविवाने 
(2 भातोय घासन/3 
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या आविधाना! क॑ अनुसार सचातित नहा किया जा सकता उस समय स्पप्ट्त बह अपने विवेव के 
अनुमार ही जाचरण करता है। वस्तुत जुनाट 959 मे जब करत के राप्यपाज रामहृष्ण राव 
न राष्टपरति के पास अपना प्रतिवदन भेजा था ता उन्हात सुस्य सजी इ॒ एम एस नम्बूलिरीपाद 
स वाइ परामत नही क्या था | मुख्य मत्रौ न स्पप्ट चाहा में य्स बात की विकायत भी का थी । 
यही नहां यति 356व अनु छठ के ज तगत राय क नचासने का उत्तरदायित्व बह अपन हाथा भ 
जे जता है उस समय रायपान का स्थिति औपचारिक शासक की नहीं रहती वह तब वास्तथिवः 
लासक जन जाता ? । रस प्रकार यह वहा जा सकता है कि रायपात के जनक उत्तरतयगित्व हैं 
और उह पूरा वरते समय वह मसात्रिमण्टन व परामच का उपशा भी कर सकता है। “स तथ्य का 
प्रमाणित करन के जिए अनेक उतहाहरण प्रस्तुत विय जा सकते है। उदाटरण का लिए रा्यपात 
को यह अधिकार प्राप्त है कि बह विधानमण्टत लारा पारित क़िसां भां विपेयक का राष्टपति की 
स्वीकृति के विए सुरातवित रख सकता है। यह वात जाम तौर पर कही जाती है कि करत वे 
रायपाव न वहा के लिता विधयक (957) को राष्ण्यति की अनुमति क्ष जिए सुरक्षित करत 
समय जपन मा जिमण्टन का परामरा नहा जिया था। फिर वाल मे उहान जब मा बमण्टन को 
पद-युत करन का प्रतिबदन राष्ट्रपति क॑ पास भजा ता उस समय भी उाराने मुस्य मती झथवा 
मजिमण्लज का अपन विश्वास मे नहां जिया था। उक्त दाना अवसरा पर यह कहा गया था कि 
रायवात न राय के साविधानित अ्रप्यक्ष की भुसिका अता न करके व के झभिकर्ता वी भूमिका 
अदा की थी । 
चौथे शाम चुनाव क बाद रायपाल की भूमिका--चौथ जाम चुनाव के बान दश का 
राजनीतिक स्थिति म मौतिक परिवतन उपस्थित हुए । टन चुनावा के बाद काग्रस का राजनीतिक 
सत्ता पर एवाधिकार समाप्त हो गया तथा देह के जनक रापा म गरवाग्रसी मित्र जुल मीन 
मएटता का स्थापना हु्ट। दन मजिमण्टना की रचता किसी वच्ारिक साम्य क॑ आधार पर नहां 
तई थी उनका यहि कोर्न आधार था ता वह था वाग्रस विराघवात । एसा स्थिति म यह स्वाभाविक 
ही था कि व्मम सत्ता एब पटा के लिए साच्रिमण्टव मे शासित दता के बीच सघप एवं तनाव की 
म्प्रेति पायी जाती । य दव सामायत सरकार का समथन उस समय तक करत 4 जब तक वि 
उाट सरकार स कुछ पान की जाशा हाता था और जस ही उसकी आशा घुमित हा जाती थी व॑ 
अपना समयन वापिस त जत 4 । श्स प्रकार एक क॑ बाद हसर॑ सयुक्त मोर्चे क मा त्रमणटल का पतत 
हाता गया | मांच 967 स॒ जकर माच [972 तक दे कं विभिनत राया म 24 बार सरकारा का 
पतन हुआ तथा 5 बार राया म राष््पति तासन नाश कया गया। राग्य वियान सभाआा वे 
5वें जाम चुताव व पूव ठश के सात राय राष्टपति शासन के अधान थे । ”सं काब मे दत बदत 
मनावृत्ति जपनी चरम सीमा पर थी । जत इस स्थिति मं यह जप ता भी नहा की जा सकती थी 
कि राया म काई स्थायी मुस्य मतरी और काई स्थायी माजिमण्णल काम कर सकगा । स्पध्टत 
इस स्थिति म रायपाता स भी यह आशा नहां की जा सकती थी कि व सविधान व॑ 63वें 
ग्रनुट छत वो झनुसार मा पमण्टत के परामल्य पर ही काम करगे। 
जब तक विवानेसभा में तिसी एक देव को स्पा बहमत प्राप्त था और उसमे जपने देते 
के नता को चुनन की क्षमता थी तब तवेः रायपात के लिए स मामव मे अपने विवेक को प्रयोग 
मे जाने को कोई गजाइच नहा थी | परतु जब दो या तीन दंत अथवा उनके गठबाधन बहुमत के 
सम्थन का दावा करत हा अथवा अपन को मा जिमण्ड्ज की रचना करन का अधिकारी बतात हां 
ता उस समय रायपाव का यह काम हा जाता है कि वह निश्चित कर कि मुस्यमाना किस बनाया 
जाय । चौथ आम चुताव द उपरान्त इस प्रकार के भामत झनेक वार प्रस्तुत हुए है । 
एक दूसरा मामता जिसम राण्यपाता ने जपने विवेक का प्रयोग क्या है वह व्यवस्थापिका 
क सतन अथवा सदता के अधिवेशना के बुलाना श्रथवा उनका सप्तापम वरना जथवा छाह भग 
करने स॑ सम्बद्ध टै । जब राया के चातन मस्थायित्व पाया जाता था इस ताक्ति का प्रयाग 


06 


मुख्य मनन्‍्त्री के परामर्श से होता था, परन्तु सयुक्त विधायक दलों के मन्त्रिमण्डलो के युग मे जब 
कोई मुख्य मन्‍्त्री विधान सभा में बहुमत का समर्थन अपने दल के सदस्यों के दल-वदल के कारण 
अथवा गसयुक्त मोर्चे के किसी घटक के उससे हट जाने के कारण खो देता था, तो उसे यह प्रलोभन 
होता था कि वह कुछ दिनो अपने पद पर वना रहे ताकि विरोवी सदस्यो को लालच देकर वह 
अपने साथ ले सके और व्यवस्थापिका में अपने बहुमत को दुवारा कायम कर सके | यदि भुस्य 
मन्‍्त्री ने बहुमत का समेत विधानमण्डल के अधिवेशन के समाप्त के फौरन बाद खोया है तो वह 
सविवान की 74 () वी धारा के अनुसार छ महीने तक विधान सभा के अधिवेशन बुलाये 
विना अपने पद पर वना रह सकता है | कुछ मामलो मे राज्यपालो ने मुख्य मन्त्री से कहा क्रि वे 
विवान सभा के अधिवेशन को बुलाकर यह पता लगाये कि उन्हे वहुमत का समर्थन प्राप्त है । यदि 
मुख्य मन्त्री ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो राज्यपाल ने अपने विवेक का प्रयोग करके उसे 
पदच्युत कर दिया | इस प्रकार की घटना सबमे पहले पश्चिमी वगाल मे घटी । वहाँ डा० पी० सी० 
घोप के नेतृत्व में [7 विधायको ने अजय मुखर्जी के नेतृत्व मे गठित सयुक्त मोर्चे की सरकार से 
अपना समर्थन वापिस ले लिया | राज्यपाल धम्मंवीर ने मुख्य मन्‍नी से कहा कि 23 नवम्बर, 967 
तक विवान सभा का अधिवेशन बुलाकर अपनी स्थिति का परीक्षण करे । मुख्य मन्‍्त्री ने राज्यपाल 
का परामर्ण यह कहकर अस्वीकार कर दिया कि विवान सभा का अधिवेशन छ महीने की अ्रवरि 
में कभी भी वुलाया जा सकता है तथा वह राज्यणल के परामर्श को स्वीकार करने के लिए वाध्य 
नही है । इस पर राज्यपाल ने मुख्य मन्त्री को पदच्युत कर दिया और उनके स्वान पर डा० पी० 
सी० घोष को नियुक्त कर दिया। यदि अन्य राज्यों मे राज्यपालो ने समान परिस्थिति में ऐसा 
किया होता तो सम्भवत पतव्चिमी वगाल के राज्यपाल के कार्य की आलोचना न की जाती । 
किन्तु ऐसा नहीं हुआ | लगभग उसी समय जव धर्मवीर ने अजय मुखर्जी के मन्त्रिमण्डल को पद- 
च्युत किया, विहार में राज्यपाल अनन्त शयन्म आयगर ने अपने राज्य के मुख्य मन्‍्त्री से यह 
आग्रह नहीं किया कि उन्हे विवान सभा का अधिवेशन वुलाना चाहिए । यद्यपि वहाँ भी एक वडी 
सरया मे सयुक्त मोर्चे के घटकों मे से दल-बदल हुए थे। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश मे राज्यपाल 
गोपाल रेड्डी ने भारतीय क्रान्ति दल के नेता चरणसिह की विधान सभा को बुलाने की मॉग को 
उस समय ठ्ुकरा दिया था जबकि काग्रेस मे फूट पड चुकी थी तथा मुरय मन्त्री चन्द्रभानु ग्रुप्त को 
विवान सभा का केवल अल्पमत का समर्थन प्राप्त था | इसके अतिरिक्त ऐसे मुरयथ मस्त्रियों के भी 
उदाहरण हू जिन्होने अपने मन्त्रिमण्डल के लिए सकट उपस्थित होने पर स्पीकर के द्वारा विधान 
सभा के अधिवेशन का स्थगन करवा दिया और फिर राज्यपाल के द्वारा उसका समापन करवा दिया | 
उपयुक्त विवेचना से स्पप्ट हे कि राज्यपालों ने अपनी इन साविधानिक शक्तियों का प्रयोग 
इस प्रकार से नही क्रिया जिससे उनकी राजनीतिक निष्पक्षता की अभिव्यक्ति होती हो | अत यह 
स्वाभाविक ही था कि गेर-कांग्रेसी दज़ो के नेता राज्यपालों के इन कार्यो की आलोचना करते । 
इस सदर्भ मे देश के राजनीतिक क्षेत्रों मे राज्य के प्रशासन में राज्यपाल की भूमिका की 
पर्याप्त रूप से चर्चा हुई हे। नम्वूदिरीपाद ने कहा हे कि सामान्वत राज्यपाल के पद पर उन 
व्यक्तियो की नियुक्ति हुई ह॑ जो या तो काग्रेस पार्टी के नेता रह चुके ह अथवा जो भारतीय सिविल 
सविस के सदस्य रह चुके है। इन दोनो श्रेणियों मे से किसी से भी निष्पक्षता के साथ काम 
करने की अपेक्षा नही की जा सकती। पहली श्रेणी के लोग जो हमेशा राजनीति मे रहे ह, 
“राजनीति एवं दलों से ऊपर' नहीं रह सकते । दूसरी श्रेणी के राज्यपालों से 'जिन्होने समान 
स्वामिनक्ति के माथ ब्रिटिज एव काग्रेसी शासको की सेवा की हट, इस वात की आशा नहीं की जा 
सकती कि वे राजनीतिक विवादो मे तटस्थ रह सकेगे । 
53 3. कक 66 के मन्दर्भ मे कुछ लोगो ने यह सुझाव दिया है कि राज्यपालो हारा 
दर का सकने के लिए कुछ हिंदायते (0प्रव०॥7०७) होनी चाहिये । परन्तु इससे 


समस्या का समाधान हो सजेगा, यह वान सन्‍्देटास्प अर बह 
या वा समाधान हो सजेगा, बह वान सन्‍्देहान्पद ह । कुछ समय पूर्व आयोजिद एक परिचर्चा में 
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उप राष्ट्रपति श्ला गांपात स्वरूप पाठय ने यह मत व्यक्त क्या था कि बहुत सम्भव है रत हिंदायता 
और सविधान वी व्यवस्थाआं व बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो जाये उस हानत म व 
चयाथिव व्याख्या वी कसौटी पर खरी नहां उताः सकेगी ॥ इसकी अतिरिक्त टस ब्रकार की हिटायता 
से चाह उनम क्तिमा ही अधिक “यौरा क्या म हो यह अपक्षा नहीं की जा सकती वि वे सभी 
समस्याना का समाधान कर सर्केंगी! वास्तव सं ये समस्‍यायें इसलिए प्रत्या नहीं हुट है क्याकि 
सविधान की यवत्थांय अस्पप्छण हुं । सच बात यह है कि इस समस्या के जम के जिए भारत मे 
जापुनित युग मे प्रचलित पस्रिद्धातहीन राजनीति ही उत्तरतायी है जिम्तम प्रत्यग राजनातिक 
समुलाय ने जपन तु"छ गाजनी तिक स्वार्थों को प्राप्त करन के जिए हर प्रवार के सम्भव अवसर 
वाद वा परिचय दिया है । अत यदि दशा मे संविधान की 'यवस्थाया का कायावयन जपक्षित 
है तो यह जावश्यवा है कि राजनीतिक दता के अनुशासन को णछक वास्तविकता रूप दिया जाये 
तथा संसदीय शासन तज के नियमा का हमानतारी व साथ पालन बिया जाये | 


2 मतजि-्परियद्‌, .. 


संविधान मे यह यवस्था की गई है कि राय्य मे राययपात को उन विषया को छोटबर 
जिनमे वह अपने विवक से काम करते वे जिए स्वत न है सहायता एवं परामश दस वे विए एक 
मातत्रि परिषद्‌ होगा । मा न परिषद्‌ की नियुक्ति ब' जिए जां पद्धति पता" गई है वह सिम्नजिखित है। 

रा्यपात्र मुल्य मज्री को नियुक्त बरता “। इस तियुक्ति का बरत समय राप्यपाज को 
यह वात ध्यान मे रखनी होती है कि जिस “यत्ति वा मुस्य सजी के पट प८ नियुत्त किया जा “हा 
है उस विधान सभ म बहाल का समथन प्राप्त है जथवा वहीं। राज्य मे जय॑ माजियां की नियुक्ति 
रायपाह के हारा मुस्य मंत्री की छिफारिंग पर होती है । माजिया के जिए यह भझ्रावश्यक है कि 
व विधान मण्टत + सदस्य हा कि तु यदि काइ मान्री नियुक्त हाते प्त पृथ राय की प्रवस्थापिता 
वा सत्म्य नहा है ता उसके जिए यह जावायक है कि वह छ महीत के भीतर सदस्य वन जाये 
आयशा वबरठ जपते पट पर ना नहा रह सकंगा। मा जया मे विभागां का वितरण मुग्य मजीवे 
द्वारा किया जाता है । 

सविधान न राय की वायपातिवा दरक्तिया को वास्तविक रूप मे र्मा न्र परिपढ मे निहित 
किया है। यद्यपि शासन का परिचातत राणपात के नाम स होता है तयापि यथाथ मे सभी निणय 
भात्रियां व द्वारा तिये जात है और सामायत राजपात उन निणयो को कार्यावित करन के जिए 
वा"य है| मुग्य सात्री का यह काम है कि वह रायपाज को मा न परिषद्‌ के निणया से अवगत 
कराये तथा उसनो समक्ष विधायन के प्रस्ताव प्रत्तुत वरे । यदि पियवाब का कसी निणय से 
सम्बद्ध कार्द ख्धिका जानकारी हाधित हइनी है ता बह मुख्य भायां से इस ब्राता का आग्रह् कह 
सरना है कि वह उठे पूरी जानवारी द॑ | रागयपात सत्र परिपद्‌ का परामचय दे सकता है और वह 
उस चंतावनी भी दे सकता है | संविधान के अउुसार सजी जपने पता पर रायमपाज के प्रसाद काज 
म ही वन रह सफते है। दूसरे जाता म इसका जथ है कि रायपाल यदि चाह तो किसी मजी 
को पदयुत कर सकता है। परतु एंसा इसतिए सम्भव नहा है क्‍्यांति सीजन परिषद्‌ को सविधान 
ने विवान सभा के प्रति उत्तरटाया बताया है और पोक्तन मे वास्तविक चक्तिया उसको सौपी 
जाती है जिसके पास उनके निष्पादन या छत्तरदायित्व है । 

सकिधान की ]64 (2)वा घारा भ जिखा है कि मीन परिषद्‌ अपने फामा के जिए सासूहिच' 
धूप स राय की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी होगा । दसरा अथ यह हानि मनी जपन 
पदा पर वेद उस समय तक बने रह सफ्ते हैं जव॑ तर कि उह विधान सभा के बहुमत का सभवन 
प्राप्त है। मानती सवस्थापिका व सत्स्य हात है। उह उसकी बठफा तथा उसवा कापवाहिया से 
भाग जैने का अधिकार है। वे उसकी वठका मे सरकारां विपेयका का प्रस्तन करत है घथा उहं 
पारित क्रवान वा उत्तरदायित्व भी उठा का हांता है। ३ 
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राज्य के विधानमण्डल को मन्त्रियो के कार्यों की देख-रेख करने तथा उन्हें नियन्त्रित करने 
के लिए वे सभी साधन उपलब्ध है जो किसी भी ससदीय लोकतन्‍्त्र मे व्यवस्थापिका सदनों को 
दिये जाते हे। ये सूचनाये पाने के लिए मन्त्रियों से प्रइन एवं पूरक प्रश्न पूछ सकते है। सरकार के 
कार्यो की आलोचना करने के लिए उन्हे स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का अधिकार प्राप्त है । 
अन्तत उन्हे मन्त्रि-परिषद्‌ के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव को पारित करने का भी अधिकार है। 
अत निष्कर्ष रूप मे यह कहा जा सकता है कवि यदि मन्त्रिमण्डलो की रचना मे व्यवस्थापिका की 
भूमिका होती हे तो उनको मारने मे भी उसका हाथ कुछ कम नही होता। परन्तु जहाँ यह सही 
हे, वहाँ दूमरी तरफ यह भी सच है कि मन्त्रि-परिपद्‌ के सदव विधानमण्डल मे बहुसह्यक दल 
अथवा दलो के गुट के नेता होते हे। अत उनके लिए विधान सभा के सदस्यों को प्रभावित 
करना कोई कठिन बात नही है । अपने इसी प्रभाव के आधार पर उन्हे सामान्यत अपने सभी 
विधायी प्रस्तावों को पारित करवाने मे सफलता प्राप्त हो जाती है। यदि दलीय अनुशासन कठोर 
हे तथा विधान सभा में सरकार का बहुमत स्पष्ट है तो मन्त्रि-परिपद्‌ के लिए अयने अस्तित्व 
के लिए चिन्तित होने की कोई आवश्यकता नही है। वास्तव में विधान सभा को मसन्त्रि-परिषद्‌ 
को अपदस्य करने का अवसर केवल तभी प्राप्त हो सकता है जबकि सरकार के विधानमण्डलीय 
समर्थक विश्वास के योग्य नही है, उस स्थिति मे उनसे दल-वबदल करवाकर सरकार को अपदस्थ 
क्या जा सकता है। 


3 भन्त्रि-परिषद्‌ में मुख्य मच्त्री का स्थान 


जैसा कहा जा चुका हे कि भारत मे केन्द्र और राज्यों दोनों मे ससदीय प्रकार की कार्य- 
पालिका को अपनाया गया हैं। अत मोटे तौर पर राज्यो के मुख्य मन्त्रियों को वही शक्तियाँ 
प्राप्त है तथा उसके वही काम है जो सघ की सरकार मे प्रधानमन्त्री को दिये गये है। प्रधानमन्त्री 
की ही भाँति मुरय मस्त्री भी अपने मन्त्रिमण्डल के साथियों को चुनता है और वही उबके बीच 
विभागों का वितरण करता है। उसे यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह यदि चाहे तो किसी मनन्‍्त्री 
को उसके पद से हटा सकता है, तथा आवश्यकता पडने पर वह मन्त्रियों के विभागों मे हेर-फेर कर 
सकता है। उसी के माध्यम से सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त कार्यान्वित होता है। वह 
मन्त्रि-परिपद्‌ तथा राज्यपाल और व्यवस्थापिका एवं राज्यपाल के बीच की कडी है । 

परन्तु ऊपर जो कुछ कहा गया है वह केवल औपचारिकता है । वास्तव मे ऐसे मुस्य मन्‍्त्री 
थोड़े हुए है जिन्होंने नेहरू जी अयवा शास्त्री जी अथवा इन्दिरा गाधी की जैप्ती शक्तियों का उपभोग 
किया हो । इस प्रकार के मुख्य मन्त्रियों मे पश्चिमी बगाल मे वी० सी० राय और उत्तर प्रदेश में 
गोविन्दवल्लभ पत के नाम लिये जा सकते है। परन्तु इन मुख्य मन्त्रियो को जो प्रतिष्ठा प्राप्त 
थी, वह सविधान की किसी व्यवस्था के कारण नही थी, अपितु उसका कारण उनके अपने नेतृत्व 


की क्षमता थी । स्पष्टत यह प्रतिप्ठा उन मुरय मन्त्रियो को नही मिल सकती थी जिनमे नेतृत्व 
के उन गुणों का अभाव था । 


राज्य के विधानमण्डल 


_ भारत के प्रत्येक राज्य मे विधानमण्डल की व्यवस्था की गई है, आठ राज्योः के विवात- 
मण्डलो मे दो सदन पाये जाते है जोर शेप मे केवल एक । राज्यपाल विधानमण्डल का आवश्यक 


अग है। राज्यो के दूसरे सदन को “विचान-परिपद्‌! का नाम दिया गया हे और प्रथम सदन को 
(विधान सभा का । 


3 ये आठ राज्य हैं--ई 
ये आठ राज्य हैँ --विहार, महाराष्ट्र, तर दे दे | दे 
ध हर, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आर प्रदेण देश, कनोटिक, मध्य प्रदेश और 
जम्मू-यश्मीर । पजाव वे पुनगठन वे पूथ बहा भी रि 8 80 आओ, 


हि विधान-परिपद्‌ की व्यवस्था मे ४ 
परिषद्‌ था जान कर दिया पया है दृ की व्यवस्था थी। पान्तु बाद में वहा विधान 
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स्विधान मंभा म॑ यह एव वियात्ग्रस्त प्रन्‍न था वि राया मे दूमर सहन का स्थापना की 
जाय अथवा नहा | फ्तत प्रत्यत राय मर हस प्ररत का निणय उस साय वो प्रतिनिधिया के 
पहुमत से विया गया। रस प्रवार व श्षणा के तान राजया--असम मध्य प्रहश जौर उडीसा-- 
ने टूमर सतन का स्थापना वा विरोध किया । से श्रया के छ रायान टिसलनात्मक व्यवस्था 
पिका के पल मे मतटान किया | अत संविधान की 68वा घारा मे हन राया क॑ विए दा सतना 
वी व्यवस्था वा गत ” | परतु 69वा धारा मं यठट व्यवस्था को गट टै वि कमी भी राय म 
टूसर सटन का सघ वी ससतठ उस स्थिति मे सत्म वर सकती है यटि उस राय का विधान समा 
पण बहुमत स उस आशय का प्रस्ताव पारिस कर दे याातें कि मतहान में भाग तत वाज सल्म्य 
बुत सतस्य-सख्या के दा तिहार हा | इसा प्रकार तसी प्रत्नचिया क लारा उन राया म जहाँकक्‍वनत 
एक सन पाया जाता है. परिधान सभा दूसर सतन की स्थापना वे प्र मे प्रस्ताव परारिस कर 5 
ता समद उस राप्य के विए ठस लागाय वा एक जानून बना सकता है। टेस पकार यह स्पप्ट है 
कि किसी राय्य मे विधानमण्टत टिसलनाथ हों अथवा एक-सटनीय ”स थात को निणायक उस रा-्य 
की स्त्रय विधान सभा है। पजाब बौर पश्चिमी वगाव मे विधान-परिपटा का उमतन हा चुका 
&। पिलार विधान समा त्मर सदन का पत्म करन के पत मे प्रस्ताव पारित कर चुकी है। पिडझय 
हिना में बने सतना की बह्य आजाचता का गठ नै ) जागा ने कहा है कि उनमे सॉवजनिक घने का 
जपय्यय हाता है तथा उनतर द्वारा यत्रस्थावियां मं उन खागा व्यू पविछवा/ से थाते लियाया 
जाता है जि जाम चुनाव मे जनता ने ठुकरा टिया था । 


) वियान-परिपतल » 


गठन--सविधान म विधान-परिपद्‌ की रचता दे सम्परण से निम्तविखित व्ययस्था की 
गई 2.0 

() विधान-परिपद्‌ की कुत सत्स्य-सख्या विप्रान सभा की सतस्य सस्या के एक तिहाड 
से जधिक नहा होगी वर तु उपकी यूनेतम सस्या 40 हाती चाहिए | टसका कब एक अपवाद 
+* और वह है जम्मू और कामार का राय जहा की विवान-परिषदर में क्वत 36 सल्स्य हैं। 
हुसका कारण यह है प्रि उस राग्प या अपना अवग से संविधान है जिसने अनुसार बहा की विधान 
सभा और विधानसरिपद्‌ बा मत्म्या की सस्या निल्चित वी 7” है । 

ट्स प्रकार स्पप्ट है वि सविधान न राखया का विधान-परिपता को सत्स्य-सस्या निवारित 
नहा वी * उसमे ववज अधिशिसम भर सयूनतम सरया का निवारण हआ है । 

(2) रन सीमाजी के अआतगत राय वी विधान परिषद्‌ मे अद्नविखित पाच वर्गा जा प्रति 
निधित्व हागा [?) परिपद्‌ के एक सिहाए सत्स्या बा निवाचत राय की स्थानाय सस्थालजा वे 
हारा हांगा। (7) परिषद्‌ व /2 सेट ये विश्वविद्यालया के कम से वमम तीन बष पुराने स्तातका 
या उनते समान यांग्यता वात राय वे निवासिया के हारा हागा । (ए) कुत्र सत्य्या क /!2 
सत्म्य राय की माध्यमिक जिला संस्थाओं तथा उतस जाच स्वर के कम से वम तीन व पुरात 
शिलता द्वारा चुन जायेंगे। (५) कुत सदत्या के 2/2 सत्स्य राय को विधान समा के सत्स्या 
द्वारा उन सत्स्था मे से चुन जायेंगे जो विधान सना के सत्य्य नहीं हैं। (४) चपष सलस्‍्य याती 
बुत सतम्य-सस्था वा 8/6 सटम्या वा राय वा रायपात सनानात करया । 

उपपक्त प्रथम चार वर्गों क सदस्या वा निवाचन आनुपातिक प्रतिनिश्चित्व प्रणाती क जाधार 
पर एव न सक्रमणीय मत टारा सम्पन्न हात हैं। आतम वर वे सत्स्या का सनौनयन राज्यपाव 
उन व्यत्तिया म सु बरता है जिहान साहित्य कता वित्ान सहकारिता जाहोतन समाज संबा 
आटि में विटिष्ल यांगलान तिया है| 

विधान परिषद्‌ वी दस रचा व्यवस्था मे ससद को परिवतन वरन वा अधिकार 5 । 

सदस्या को योग्यता तथा झयोग्यता--विधान-परिपद््‌ृ की सदस्यता के विए अग्नतिखित 
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योग्यताओ का निर्धारण किग्रा गया है-- 

(0) वह भारत का नागरिक हो । (7) उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो । (॥) उसमे 
वे सभी योग्यताये हो जिनका निर्धारण ससद कानुत-निर्माण करके निश्चित करे । 

ऐसा कोई भी सदस्य जो निम्तलिखित मे से किसी एक श्रेणी मे आ जाता है विधान- 
परिपद्‌ का सदस्य नही रह सकता-- 

()) वह किसी न्यायालय द्वारा पागल घोषित कर दिया गया है! (7) वह दिवालिया हो 
गया है। (77) उसने सघ सरकार अथवा किसी राज्य सरकार के अन्तर्गत किसी लाभ के पद को 
ग्रहण कर लिया है। (7४) उसने अपनी इच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर 
ली है। (५) उसने किसी अन्य विदेशी राज्य के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त की है। (श) वह ससद 
द्वारा निर्मित किसी कानून के अन्तर्गत विधान-परिषद्‌ की सदस्यता के लिए अयोग्य हो । 
(५7) यदि वह सदन की अनुमति प्राप्त किये बिना 60 अयवा उससे अधिक दिनो तक सदन की 
बैठकों में अनुपस्थित रहा है, तथा (एप) यदि वह विवानमण्डल के दोनो सदनो का सदस्य है तो 
उसके लिए एक सदन की सदस्यता से त्यागपत्र देना आवश्यक है। 

अवधि---विधान-परिषद्‌ एक स्थायी सदन है तथा उसे भग नही किया जा सकता । उसके 
सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते है तथा प्रति तीसरे वर्ष उसके एक तिहाई सदस्य 
अवकाश ग्रहण करते रहते हे । 


2 विधान सभा 


गठन--विधान सभा राज्य विधानमण्डल का निचला सदन है । सविधान के अनुसार उसके 
सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से बालिग मताधिकार के आधार पर होता है। उसमे अधिक से 
अधिक 500 तथा कम से कम 60 सदस्य हो सकते है। सविधान के कार्यात्वयन के पूर्व देश मे 
साम्प्रदायिक निर्वाचन-्ेत्र कायम थे। सविधान ने निर्वाचन की इस प्रणाली का अन्त कर दिया है 
तथा उसने सयुक्त निर्वाचन-श्षेत्रो की स्थापना की है। परन्तु इसके साथ ही उसमे अल्पसस्यको तथा 
पिछडी हुई जातियो के प्रतिनिषित्व के लिए स्थानों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है। सविधान 
की 332वी धारा मे लिखा है कि विधान सभा मे निम्त वर्गों के लिए स्थान सुरक्षित रखे 
जायेगे--- 
(7) अनुसूचित जातियाँ , 
(7) अनुसूचित आदिम जातियाँ। - 
सविधान में यह भी व्यवस्था है कि यदि राज्यपाल की राय से आर्ल-भारतीय समुदाय को 
राज्य की विधान सभा मे पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त नही है, तो वह अपने विवेक से जितने सदस्यों 
का मतोनयत आवश्यक समभता हो मनोनीत कर सकता है। आरम्भ मे अनुसूचित जातियों, 
अनुसूचित जादिम जातियो तथा आग्ल-भारतीयो के लिए स्थानों को केवल दम वर्ष के लिए 
सुरक्षित रखा गया था, परन्तु इस अवधि को दस-दस वर्ष के लिए दो बार बढाया जा चुका हे ! 
अब यह अर्वाव 980 में खत्म होगी । 
सदस्यों की योग्यता--विवान सभा के सदस्यो के लिए सविवान में निम्नलिखित योग्यताये 
निर्धारित की गई हं--() वह भारत का नागरिक हो, (3) उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष 
हो , (00) उसके पास वे सभी योग्यताये हो जिन्हे कानून के द्वारा राज्य के विधानमण्डल ते 
निर्धारित किया हो । 
पवधि--विवान सभा का तिर्वाचत पाँच वर्ष की अवधि के लिये होता हे । सकट काल में 
हक एक व मे जप अवधि एक वर्ष के लिए कानून के द्वारा बढा सकती हु, परन्तु सकट काल 
वि कक 5 3 उसकी जवाधि को नही वटाया जा सकता । विधात सभा का 
त 7 जा सकता है। ऐसा विघटन मुणय मन्‍्त्री के परामर्ण पर 


कि 


4]] 
राययपात हारा किया जाता हृ। 


राज्य विधानमण्दल। की शक्तिया और काय ४ 


राया के विधानमण्टता को उन सभी विपया पर कानून वनान का अधियार ह॑ जिनका 
राय सूची स उलख है। सामायत हयस क्षेत्र पर राज्य विधानमश्टव था एक्सान अधिवार है । 
ट्सक अनिरिक्त वह समंवर्ती सूची म॑ उविखित विपया पर भी कानून बना सकता है। परुतु दस 
क्षेत्र मे राय विधानमण्न का एकाविकार नहा है। यदि स सूची में लिये हुए विपयां पर सघ 
की ससद और रापय विधान सभा हाना का कानून है तो जिस सीमा तर राय का वानूव सघ वे 
कानून के प्रतिकृत है तो उस सीमा तक वह कानून अवध हो जाता है। परतु यदि उस कानून 
को राध्टूपति की अनुमति आाप्त हा रहे है ठा वह संघ के कानुन के प्रतियूत हाने वे वावशूद भी 
बब माना जायगा । 

विधानमण्ल्ल वो मुग्यत विधान सभा को राय के वित्त पर पूण तियानण प्राप्त है । 
राय वा विधानमण्व्ल हा सये कर सम्वधी प्रस्तावां का कानूनी रूप लता है विधान सभा खचों 
की माँगा को स्वीकार करता है और विवातमण्टल द्वारा वितियांग जविनियम के! पारित करने के 
बाट ही सरवार सचित निधि से प्र" के लतु धन नियान्त सकती हे । वित्तीय क्षत मे विवानसण्तव 
वी शक्तिया पर कार सीमायें नहा ह प्रिवाय त्सफे कि कुछ सर्चे सचित निधि पर भारित हाते हैं 
और उन पर विवानमण“त को बातचीत करन वा अधिकार तो होता है किस उसे उन पर मतदान 
फा अधिकार नहा है । 

संविधान ने बे” और रा“य दोना मे ही ससदीय कायपालिशा की स्थापना की हे | फवत 
राया मे वास्तविक काययातिका सासूहिक रूप से विधान सभा क॑ प्रति उत्तरदायी हांती है । यदि 
विवान सभा अपने वहमत से कोइ निदा अ्विःवास जथवा वाम रोझो प्रस्ताव पारित कर _ तो 
मा जिपरिपद्‌ को स्याम पत्र दना होता है। जता तहा जा चुका हे कि सामाय परिस्थिति म 
विधान सभा व जिए मन न्रमएटज को अपदस्थ करना सम्भव नहीं होता । परतु प्रशता स्थगत 
प्रस्तावां जादि के तारा बह सरकार वी नीतिवथा तथा उसवी वार्यों वा वदाफाश अवेश्य कर सकती 
है । बतान वो भावश्यक्ता पहा कि जोक्त त्र मं कोई भो सरकार विधान सभा को इन शक्तियां 
वी उप॑क्षा नहा बर सकती | 

उपयक्त कार्या व जतिरिक्त संविधान न राया के विवानम'ड्जा को दो जय वाम भी 
सौप है । वे ैं---स विधान वी सशावन प्रक्रिया मं भाग जना तथा राष्ट्रपति क॑ निवचिन मे भाग जैना । 

संविधन की उन वाराजा को जिनका सम्ब वे राज्या की वक्तिया के साथ * तभी 
मतोधित क्या जा सता है जबकि संविधान सशोघतन वि यफ् का का ये संसद एक विशेष 
बहुमत से पारित कर॑जौर जा4 से अधिक राया के विंधानमण्श्त उसका जनुसमथन कर । 
सविधात मे सशोध्न के जिए रा“प विधानमण्टव के दाना सदता (यदि टो सदत है ता) की स्वीकृति 
आवए्यक है । 

राया की विधान प्भाजा के निवाचित सदस्य राष्टपति के निर्दाघन मे भाग जेत हू । 


राज्य विधानमण्डला वी शक्तिया पर प्रतिय थ 

राय विधानमण्दता वा तात्यिाँ जसीसित नही 8 । संविधान ने उनकीं शक्तियों क ऊपर 
निम्न विखित प्रत्तिबव उगाये है--- 

(]) बुछ एस विषय है जिल राग्य सूचा म॑ निहित क्या गया है किन्तु जिने पर राज्य 


वा विधानमण्श्त तद तक कानूना का निर्माण नहा कर सक्‍त जन तक कि उत पर राष्टपति को पूव 
स्व्रीउत्ति प्राप्त न हो जाय । 


(2) समवर्ती यूची 5४ विंधयां पर राएए विधानसध्दव कानून तो बना सकते है कऔियु यदि 
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वह ससद के किसी भी कानून के विरोध मे है तो ऐसी स्थिति में केद्रीय कानून वैध होगा और 
राज्य का कानून गर-कानूनी, यदि राज्य के कानून को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हो जाती है 
तो राज्य का कानून वेध होगा और ससद का कानूत गैर-कानूनी । 

(3) कुछ ऐसे विपय है जिन पर राज्य विधानमण्डल कानूनों का निर्माण तो कर सकता 
है, किन्तु वे तब तक कानून का रूप धारण नही कर सकते जब तक कि राष्ट्रपति उन्हे स्वीकृति 
प्रदान न कर दे । ऐसे विधेयक राष्ट्रपति के पास राज्यपाल के द्वारा भेजे जाते है। 

(4) सकट-कालीन स्थिति मे सघीय ससद राज्य सूची मे उल्लिखित सभी विषयों पर 
कानून बना सकती है। 

(5) यदि राज्य में साविधानिक व्यवस्था असफल हो जाती हे, तो राष्ट्रपति को राज्य की 
विधान सभा को विधघटित करने का अधिकार प्राप्त है तथा वहाँ इसके बाद नये चुनावों की 
व्यवस्था की जाती है। इस अवधि मे केन्द्रीय ससद को राज्य-सूची के सभी विषयो पर कानून 
बनाने की शक्ति प्राप्त हो जाती है । 

(6) यदि राज्य-सभा दो-तिहाई बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य- 
सूची मे उल्लिखित किसी एक विषय पर अथवा कुछ विषयो पर सघीय ससद को कानून बताना 
चाहिए, तो उस स्थिति मे एक वर्ष की अवधि के लिए राज्यों के विधानमण्डलो को उन पर कानून 
बनाने के अधिकार से वचित कर दिया जाता है। इस अवधि को बढाया जा सकता है। 


(7) राज्य स्वय राज्य-सूच्री के किसी भी विषय को विधि-निर्माण हेतु सघीय समद को 
सौप सकता है। 


विधानमण्डल के दोनो सदनो के बीच सम्बन्ध 


जिस राज्य मे द्विमदतात्मक विधानमण्डल पाया जाता है, उसमे निम्न सदन अर्थात्‌ विधान 
सभा को ही वास्तविक शक्तियों प्राप्त होती है। उच्च सदन अर्थात्‌ विधान-परिषद्‌ केवल द्वितीय 
सदन ही नही है, यथार्थ मे वह गौण सदन है । वित्तीय मामलो मे अन्तिम और एकमात्र शक्ति 
विधान सभा को ही दी गई है । धत-विवेयक का जन्म विधान सभा मे ही होता हे । वहाँ से पारित 
होने के वाद उसे विधान-परिपद्‌ मे भेज दिया जाता है । परिषद्‌ के पास उस पर विचार करने 
के लिए केवल चौदह दिन होते है । यदि इस बीच मे परिषद्‌ उस पर कोई निर्णय नही ले पाती तो 
उसके बावजूद भी उसे राज्यपाल के पास उसकी स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। 
इसके अतिरिक्त अनुदानों की माँगो पर मतदान करने का अधिकार केवल विधान सभा को ही 
प्राप्त है । 
जहाँ तक गैर-धन विधेयको का प्रइत है, उनके सम्बन्ध मे भी वियात सभा की शक्तियाँ 
विधान-परिपद्‌ की शक्तियों से अधिक है। यदि कोई विधेयक विधान सभा के द्वारा पारित होने 
के उपरान्त (7) परिपद्‌ के द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाय, अथवा (7) परिषद्‌ उस्ते प्राप्त करने के 
तीन महीने के भीतर उस पर कोई कार्यवाही न करे, अथवा (एप) परिषद्‌ उस विधेयक को ऐसे 
सशोवनो के साथ पारित करे जो विधान सभा को मान्य नही है, त्तो उस स्थित्ति मे यदि विधान 
सभा उक्त विधेयक को दूवारा उसी रूप में पारित कर दे जिसमे उसने उसे पहले पारित किया था, 
तो वह विवेयक राज्यपाल के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया जायेगा । 
विधान-परिपद्‌ के पास कार्ययालिका को नियस्त्रित करने की कोई शक्ति नही दी गई ह ! 
इस सम्बन्ध मे यदि परिपद्‌ को कोई शक्ति मिली हुई हे तो वह केवल उससे सुचनाये प्राप्त करने 


की शक्ति है । ऊपर बताया जा चुका है कि सविधान ने कार्यपालिका को नियन्त्रित करते की शक्ति 
केवल विधान सभा को सौपी हू । 


(2 भारतीय शानन/]4 
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भारतीय सघ-व्यवम्था के अतगत राया का सायवालिया का स्थिति जय विविप्ट सधां 
से कुछ भिन्न प्रवार की है। उदाहरण के तिए सयुक्त राय अमरीका म राया व॑ अपन अवग 
संविधान है और राया की ्यायपॉलिकाए उहा सवियाना के झनुसार स्थापित वी जाती है और 
उही स अतनी शक्ति प्राप्त करती हैं। संघीय सविधान तथा सरकार का उनसे रब यही सम्बंध 
है हि सयुत्त राय जमरीका के संविधान का उछ तघन करत हुए उनकः समठत तथा अधिकार उन 
का निधारण नहीं हो सकता । राया मे सघाय वाबून को जागू वरने के बिए प्रथक संघीय 
न्यायातवय स्थांवित किये गये हैं। रस प्रकार संयुक्त राय अमरांका के राया म दा प्रकार क॑ 
यायावय स्थापित हैं जिनके मे थ परस्यर कोइ सम्बब नहांहै। परतु भारत मे समूचे दश व 
विए एकीइडेत “याय “यवस्था है। रसका मुरय कारण एक ही सविधान का हाता है। यद्यपि 
च्यायातया की उ'बाच्च परम्परा म सर्वोच्च यायावय दशा का उबतम य्रायातय है तयापि 
प्रयवा राय मे वायाववय के शीपष वर उन्‍्च वायावय है। राय के समस्त निम्न "तरीय 
पायाजय उच्च यायाजय के जवान काय करत है। सर्वोच्च “यायातय ययायपातितरा की उच 
शूखना क॑ सीप म है परतु रा'या के उच्च पयायातनया के ऊार उसका जवितार तत्र कबंज 
आपीनो है न वि नियत्रणकारी | स्वयं उच यायावय भी अभिनेख ्यायाजय है और उनकी सृप्लि 
संविधान तारा को गयी है। यह “पवस्या द्सातिए की गया है ताकि रा“पया का प्रधान यायाजय 
हान ॥ नात उनकी स्वतानता बनी रह । 
उच्च “यायाजथा के सगठन तथा अधिकारा का खोल स्वयं भारत का स्विधात है। प्रत्यत्र 
राय मे एक उच याधातय हाता है | वे संविधान वे अनुसार दवा राया का एक हा उच्च 
पवायातय भी हा सकता है। ऐसी ययवस्था तभी की जाती रही है जबकि किसी राय के विभाजन 
से दा राय्य बन जाते हैं परतु काजाजर म उतम स प्रत्यक्ष राय जता पृथक उच्च यायातय 
स्थायित करा उत्ता आया है। राया के उच्च यायाव्या के यायाघीदया का सस्या निश्चित नही 
की गयी है। सका निर्धारण करन की राक्ति राष्ट्रपति का दी गयी है जा समथ्व समय पर राप्य 
विशाप की जावशयक्ततानुसार दसका निर्धारण करता रहता है। ट्स प्रकार प्रत्यक उब वायालय 
में एक मुस्य यायाधीश तथा भय कर्ट यायावीय हाते है। ”न सबती निम्युक्ति राष्टप्रत्ति करता 
है । उच्च यायातय का ययायाघीय एस “यक्ति का बनाया जाता है जा भारत का नाप्रिक टा 
उसकी उम्र 60 बपस जधिक न हां वन रापोा के यायावयां मं दस वष त्तक यरायावीरा या 
बकीव रह चुका हा। दस प्रकार उच पयायावया मे साया की यायिक सवाओां म काम करन 
वाज जनुभती यायावीशा तया वक्तोतां दाता को जिया जा सकता हे। न्तियप्रित याथिक सवा से 
नियुक्त क्ये गये यायाबीश जयन कायकान के उपरात पशन भी प्राप्त करत है। मुस्य य्यायाधी”श 
की निगुकि करन मे राष्टपति सर्वोच्च यायावय के मय यावाथीय तथा सर्म्वा घत राय के 
रायपात स परामग तता है औजौर जय यायाबीशा की नियुक्ति क बार मं उब यायातय के 
मुग्य यायाधीरा से | सुग्य यायाधीर का 4000 र तथा अय “यायाधाता का 3500 ₹ मासिक 
बंतन सम्धाधित राय की सचित निधि स तिया जाता है । सय की यह मंद ययवस्थापिका के 
मताधीन नही है । किसी बायावोीद्र के काययात मे इस उसवे अहित मे कमर न. क्या जा 
सकता | जवकाश ग्रहण करन पर उछच यायावय का यायाघधीरा उसी उच्च यायातय मे वकाठस 
नहीं वर सकता | उच्च यायातया के यायाधीशा का राष्टपत्ति स्थानान्तरित कर सकता है । यह 
प्राविधान सावजनिक' हित में उनकी याग्यता तथा अनुभव व जाभ उठान के लिए क्या गया है । 
इसका उद्द्य “यायालय की स्वत जता पर अकुद्ञ गाना नथ हैं। शत प्राविधाना का मुख्य 
उद्दटाय उच्च वायातया की स्वतजता का बनाये रखना है | 
अधिवार क्षत्र---दा वर यायावया के अधिकार तत्र का व्याय्या सविधाव मे उस रूप मे 
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नही की गयी है जिस रूप मे उच्चतम न्यायालय की की गई है | उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय 
की भाँति प्रारम्भिक, अपीली तथा प्रशासनिक तीन प्रकार के अधिकार रखते है । सर्वोच्च न्यायालय 
को भाँति उच्च न्यायालय भी अपनी प्रादेशिक सीमा के अन्तर्गत सविधान निर्वेचन तथा नागरिकों 
के मौलिक अधिकारो के सरक्षण सम्बन्धी प्रारम्भिक अधिकार-क्षेत्र का उपभोग करते हैं, और इस 
निमित्त वे आवेदनों की सुनवाई करके आदेश जारी करते है । वे अपनी प्रादेशिक अधिकार सीमा 
के अन्तर्गत सेंनिक न्‍्यायाधिकरणों को छोडकर अन्य सभी न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणो के निर्णयो 
के विरुद्ध अपीले सुनते है ) यदि उच्च न्यायालय को यह प्रतीत होने लगे कि कोई विवाद जो उसके 
अधीन निम्त न्यायालयों मे चल रहा है, साविधानिक व्यास्पा चाहता है, तो उस मामले को अपने 
पास मेंगा सकता है और या तो स्वय उसकी सुतवाई करके निर्णय देता है या साविधानिक व्याख्या 
दे देने के उपरान्त उसी न्यायालय को सुनवाई करने तथा निर्णय देने के हेतु वापिस कर सकता है। 
दीवानी और फौजदारी के समस्त विवादो मे जिला न्यायालयो के निर्णयो के विरुद्ध उच्च न्यायालय 
में अपीले की जा सकती है। माल के विवादों में यद्यपि राज्य का अन्तिम न्यायालय 'बोर्ड ऑफ 
रेवेन्यूर है, तथापि उसके निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय मे भी अपील की जा सकती है, बशर्ते कि 
विवाद में कोई ऐसा मामला हो जिसमे साविधानिक निर्वंचन करने की बात अन्तनिहित हो । उच्च 
न्यायालय अपने सम्पूर्ण कार्यालय तथा न्यायालय के कमंचारी-घबृन्द पर प्रशासनिक नियन्त्रण रखता 
है । साथ ही कुछ अश मे उसका प्रशासनिक नियन्त्रण राज्य के जिला न्यायालयों के ऊपर भी 
रहना है । यद्यपि जिला न्यायावीणों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, तथापि उनकी 
नियुक्ति करने मे राज्यपाल उच्च न्यायालय के मुस्य न्यायाधीश तथा राज्य लोक सेवा आयोग का 
परामर्श लेता है। उच्च न्यायालय अयनी न्यायिक प्रक्रिया का निर्धारण स्वय करता है, साथ ही 
राज्य के निम्न न्यायालयों को भी इस सम्बन्ध मे आदेश देता है, वह उनके कार्यो का निरीक्षण भी 
करता है। सर्वोच्च न्‍्याथालय की भाँति उच्च न्यायालय को राज्य सरकार को पराम् देने सम्बन्धी 
अधिकार प्राप्त नही है। चूंकि राज्यों मे राज्यपाल पद के अस्थायी रूप से खाली होने पर 'उप- 
राज्यपाल' सहश किसी पद का प्राविधान नहों है, अत ऐसी स्थिति आने पर उच्च न्यायालय का 
मुस्य न्यायावीश राज्य के कार्यकारी राज्यपाल का कार्य करता है। परन्तु उस अवधि मे वह उच्च 
न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का कार्य नही करता । 
उच्च न्यायालयों को साविधानिक निवंचन तथा नागरिकों के मौलिक अधिकारो का सरक्षण 
करने की शक्ति प्रदान करने का एक मुख्य उद्देश्य यह था कि विशाल देग में यदि यह शक्ति केवल 
सर्वोच्च न्यायालय के हाथ में रहती, तो नागरिको के साविधानिक उपचारो के मौलिक अधिकार 
की प्रभावजीलता समाप्त हो जाती । उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष जा सकने मे कठिनाई प्रतीत 
होती । साथ ही सर्वोच्च न्यायालय का कार्यभार भी बहुत वढ जाता । यदि केभी उच्च न्यायालयों 
के पास अत्यविक कार्य वढ जाता है तो उसे निवटाने के लिए अस्थायी रूप से अतिरिक्त न्‍्यायाधीग 
भी नियुक्त किये जाते है । 
राज्यो में श्रधोन स्यायालय--उच्च न्यायालयों के नीचे श्रेणीवद्ध क्रम मे न्यायपालिका को 
व्यवस्था का निर्धारण सविधान द्वारा नहीं किया गया है। यह अधिकार राज्य की विधानसभाओं 
को प्रदात क्या गया हैं कि वे अपने राज्य मे इसका सगठन करने के हेतु विधि-निर्माण स्वय कर 
ले । इसलिए विभिन्न राज्यों मे निम्न-स्तरीय न्यायपालिका सगठन के विवरणात्मक रूपों मे किचित 
विविधता का होना स्वाभाविक है । परन्तु कुछ आधारभूत सिद्धान्त जिनके अनुसार राज्यो में 
न्यायपालिका का सशठन किया गया है, सर्वत्र बहुत कुछ मिलते-जुलते ह, क्योकि ब्रिटिण काल से 
चलती अ न्यायिक व्यवस्था को स्वतन्त्र भारत में भी बनाये रखा गया हू। परन्तु आवश्यकतानुसार 
उनमे परिवर्तन तथा परिवर्वन किये जाते रहे है। जो मुख्य बाते सर्वत्र समान रूप से पायी जाती 
हैं, वे इस प्रवार है 


लत्पेक राज्य को न्यायिक हृष्टि से जिनो मे विभक्त किया गया ह। कुछ जिले प्रशासनिक 
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जिला व रूप म हुं और वहां पर यायिक सगठन 4 निमित्त दा या तीन जिता वो भी एक जित 
वे सूप में संगठित विया गया है। यायावय तौन प्रसार व हैं दीवानी फौजलॉरी तथा मात । 


जम्मू भौर फ्क्मोर राज्य की विभेष स्थिति 


भारतीय सघ वी अय दज़ात्या की भानि जम्मू और कश्मीर भी भारतीय सघ का एक 
जगे 6 । परतु उसवा जातरिस सविधान अनग रहा है तथा वेट के साथ सम्बधा मे भी उसकी 
विविध्ट स्थिति का सायता दी जाती रही है ! 

प्रषन है कि सविधान न जम्पू और क-मोर राय को अय राघा से भिन् पट क्या या 
है ? >स प्रश्न का उत्तर हम उन विशिष्ट परिमस्थितिया मे मित्र सक्‍ता है जिनमे कश्मीर न 
पाक्स्तिनी जाक्रमण का उपरान्त भारतीय संघ में शामित्र होने का निणय जिया था। ऐसा करन 
म वहाँ वी जयता का पूण समथन प्राप्त था। परतु पाविस्तात ने इस समय तक अपना भ्राक्ष्मण 
बट नहा विया था उट उमन धम वे जाधार पर दस समूचे राय पर अपना दावा जताना 
जॉरम्भ वर टिया था। न्‍स पृष्ठभूमि मे भारत सरवार न कश्मीर की जनता का यह आश्वासन 
लिया मि राय में सामाय स्थिति की स्थापना में वह जनमत सग्रमह के हारा वहा की जनता का 
परामच जंगां। जत यह झावश्यता था कि जम्मू जौर कत्मीर के रा'पय को सवियान मे एक 
धितिष्त पट प्रटान क्या जाता । 

जम्मू औजौर के मीर रा थे तथा भारत के साविधातिक सम्बायों काउ लख भारत क॑ 
संविधान में हआ है। उसम लिखा है नि संविधान की वेवल दा धाराय जम्मू औौर कइमीर व 
राय पर जागू हागी। वे हुँ--वारा । और 370। अनुच्छेट | मं कहा गया * कि जम्मू और 
वृश्मीर का राय भारतीय सघ वा एक भाग है। अनु झूठ 370 म व्स राप्य वी विशिष्ट स्थिति 
का स्वीकार किया गया है तथा यह कहा गया है कि सचिधान के अय प्राविधाना को राष्ट्रपति 
एस सशोवना के साथ लागू कर सकेगा जो राय की सरकार का माय हा । 26 जनवरी 950 
को राष्ट्रपति न एक जादेग के हारा यह घोषणा की शि उम्मू और कश्मीर राय के सदभ मे 
सधीय सप्तर की जिवायी वाक्ति केवव सघ और समवर्ती सूची क॑ उत विपया तक सीमित रहगी 
जो इस राय के प्रवेश पत्र 6 प्राविधानां से मंतर खात है । “सका जय यह हल कि सध सूची 
+# 97 बिपया मे सं केवत 36 विपया पर खसद हरा बनाये गये वातून जम्मू और कश्मीर व 
राय मे जागु हा सकगे। संविधान वे 22 जध्याया मे से 9 अध्याय ता वहा जागू हां नहा क्यि 
जा सबत थे । 

954 के बाद की हि्थिति---उपयक्त यवस्था उस समय तक चत्ती रही तब तक कि 
राय म संविधान सभा का निवाचन नहीं कर जिया | सभा ते फरवरी 954 म एक्‍मत से 
भारत मे शामित्र हान वे निणय का सम्पुप्टि कर दी। दसक बाद धीर जीरे राग्य के भारतीय 
सघ मे पुण वितयन वे जिए कदम उठाये जाने जगे। पहला कदम 954 में उस सभय उठाया 
गया जब राष्ट्रपति न इस सम्बव मे एक आठ निकाता। हैस आदेश के अनुसार सबिधान 
वा पहता दूसरा तीसरा याचर्वा स्थारहर्वा बारहवा और ते"हवा अध्याय राय वा ऊपर चांगू 
माता गया। “न सबस भी अधिक महच्वपूण बात यह है कि ”स आदेश के हारा सर्वोच्च यायालय 
का अधिकार सत्र जम्मू जौर वत्मीर राय मे भी जागुू कर दिया गया | 

26 फरवरी 958 का राष्ट्पति न एक दूसर आरेश के द्वारा एकीकरण की प्रक्रिया का 
एक कटम जार भाग बटाया । *स आदश क द्वारा भारत के महाज॑खा परीक्षक का जम्मू औौर 
कश्मीर वा गाय में भी जेनाधिकार प्रदान किया गया। हसक अन्तंगत चुनाव आयाग तथा 
सर्वाच यॉयातय का अवीदाय क्षत्र भी इस राय मे लाथू कर दिया गया। अजब जय राया वी 
भाँति जम्मू औौर वश्मीर व॑उाच यायाजय व ययायाधीशा वी नियुक्ति राष्टपति के द्वारा हां 

होती है ! बाद म एक आद॑ध क द्वारा यह व्यवत्था भी का गई कि जाय शाया की भावि इस 
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राज्य से भी लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन बालिग मताधिकार के आधार पर होगा, पहले 
इनका निर्वाचन राज्य की विधान सभा के द्वारा होता था। 

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि जम्मू और कद्मीर कानूनी एठ साविधानिक हप्टि से न 
केवल भारत का अभिन्न अग है, अपितु शर्ने -शने उसका भारत के साथ एकीकरण हुआ है तथा 
केन्द्र सरकार के साथ उसके सम्बन्ध अब लगभग वंसे ही है जैसे अन्य राज्यो के है। परन्तु इसके 
साथ में यह बात भी अवलोकित की जा सकती है कि कुछ मामलों मे इस राज्य की साविधानिक 
स्थिति अन्य राज्यो से भिन्न है। उदाहरण के लिए सध की ससद भारतीय सघ के अन्य राज्यो के 
सीमान्तो में हेर-फेर कर सकती है, परन्तु ऐसा वह जम्मू और कश्मीर के सम्बन्ध से नहीं कर 
सकती | द्वितीय, अन्य राज्यों का कोई अपना अलग से सविधान नही है, परन्तु इस राज्य का 
अपना पृथक्‌ सविधान है। तृतीय, आन्तरिक उपद्रवों के आधार पर राष्ट्रपति जम्मू और 
कश्मीर के राज्य मे सकट-काल की घोषणा राज्य सरकार की अनुमति के बिना नही कर सकता | 
इसी प्रकार राष्ट्रपति को इस राज्य के सन्दर्भ में यह शक्ति भी प्राप्त नहीं है कि साविधानिक 
व्यवस्था के असफल हो जाने की स्थिति में वह राज्य के शासत्त को अपने अधिकार में ले। 
देश के कुछ राष्ट्रवादी तत्त्वों ने यह माँग प्रस्तुत की है कि इस राज्य का भारतीय स्रघ के 
साथ पूणे एकीकरण होना चाहिए तथा सविधान के 370वे अनुच्छेद का अन्त कर देना चाहिए। 
परन्तु ऐसा राज्य की जनता की इच्छा के आधार पर ही हो सकता है । गजेन्द्रगडकर आयोग ने 
भी अपने प्रतिवेदन मे यही सुझाव दिया है कि इस प्रदत को राज्य की सरकार और जनता के 
निर्णय पर छोड दिया जाये । 


सघोय क्षेत्रो का शातन 


मूल सविधान के प्राविधानों के अनुसार भारतीय सघ में आरम्भ मे तीन प्रकार की इकाइयाँ 
थी--क' श्रेणी के राज्य, 'ख' श्रेणी के राज्य, और 'ग' श्रेणी के राज्य । इनके अतिरिक्त अण्डमान 
और निकोबार के द्वीपो को 'घ' श्रेणी का राज्य कहा गया था। 'ग' श्रेणी के राज्यों में जो 
इकाइयों शामिल की गई थी वे इस प्रकार थी--हिमाचल प्रदेश, बिलासपुर, भोपाल, कच्छ, 
मणीपुर, त्रिपुरा, विन्व्य प्रदेश, अजमेर, कुर्गे और दिल्‍ली। 954 में बिलासपुर को हिमाचल 
प्रदेश में शामिल कर दिया गया। 
यद्यपि इन इकाइयो को “राज्य” की सन्ञा प्रदान की गई थी तथापि अन्य दो श्रेणियों की 
इकाइयो और इनमे मौलिक अन्तर थे। इन इकाइयो को केद्ध के साथ अपने सम्बन्धों में वह 
स्वायत्तता प्राप्त नही थी जो पहली दो श्रेणियों से सम्बद्ध इकाइयो को प्राप्त थी । उनके ऊपर 
राष्ट्रपति या तो चीफ कमिश्नर के माध्यम से शासन करता या या लेफ्टीनेन्ट गवर्नर के माध्यम 
से इस प्रकार इन इकाइयो मे एक प्रकार का हैघ जासन कायम था। स्पष्टत यह व्यवस्था अच्छी 
प्रकार से काम नही कर सकती थी । इस व्यवस्था के अन्तर्गत संघर्ष तवा अनुत्तरदायित्व की 
भावनाओ का उदय स्वाभाविक था । 
राज्य पुन्गंडन आयोग (896४ ए७०क्ायरक्षाणा (०णग5आ07) ने इन राज्यों की 
समस्या पर गहराई के साथ विचार किया | आयोग का यह निष्कर्ष था कि 'ग' श्रेणी के राज्यों मे 
निहित असगतिपूर्ण यथास्थिति का अन्त किया जाना चाहिए | आयोग की सिफारिश थी कि इन 
लेनों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए तथा यह कहा कि इन क्षेत्रों मे लोकतन्त्र को कार्यान्वित करने 
के लिए प्रणासन से जनता का परामर्ण लिया जाना चाहिए, परन्तु जनता को प्रज्ासन को 
सचालित करने का जविकार नही दिया जाना चाहिए | 
राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के आधार पर सविधान का सातवाँ समोधन पारित 
किया गया। इस प्रकार जो राज्यों का पुनर्गठन हुआ उससे 'ग' अेणी के पाँच राज्यों को समाप्त 
करके उन्हें पटोस के राज्यों के साथ मिला दिया गया । जो राज्य समाप्त किये गये, वे थे--अज मे, 
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भांपात कृग कक्‍च्छ और विषश्य प्रत्श । जो “कारया सघीय क्षत कहताया उनका हम दा वणिया 
मे विभाजित कर सक्त है | पहली थणी म व क्षत हैं जिनम विधान सभाणा तथा माजिन्‍-्परिपता 
की व्यवस्था वी गई है । दूसरी श्रणी म व क्षत है जिनम इस प्रकार की “यवस्था नही है । 


क्र विधान सभाग्रा वाले संघीय क्षता वा शासन 


न्‍्स प्रकार के क्षता में मिम्नतिखित व्कात्या जाती हैं--() हिमाचल प्रत्ण (2) मणीपुर 
(3) भजिपुरा (4) पाण्टीचरी और (5) गोआ डामत त्यू । पहल त्तीन क्षत ता भारतीय सघम 
पहत से टी शामिल थ | “नके विय 956 मे राया के पत्गठन वे उपरात सध की ससत ने एक 
कानून क द्वारा एक क्षतीय परिपद्‌ (वद्धायराण्ताव (णणाणां) की स्थापना की थी ) 4937 मं ये 
परिपनें अपन अस्तित्व म आयी । हिमाचत प्रट में इस परिपद्‌ वी सतटस्य-सण्या 4! थी तथा 
मणीपुर और निपुरा म 30। व्नकी शक्तिया अर्त्यावक्त सीमित था परतु दसक बावजूद हु 
स्थानीय सल््याआ से जधिक शतक्तिया प्राप्त था । गोआ नमन व्यू पर 96] तक पुततगानजिया का 
जेधिरार था परतु जब इह वितेशी दामता स मुक्ति प्राप्त हो गई दो दत क्षता को भी भारतीय 
मंघ म एवीक्त कर जिया गया | आरम्भ म यहा सनिक्र शासन की स्थापना वी गई बाजार मे 
सागरिक प्रशासन ने सनिक प्रशासन का स्थान जे तिया और जफ्टीनट गवनर उसका प्रमुख बना । 
] नवम्यर 954 का पाण्टोचरी का प्रशासन भी भारत के हाथ मे आ गया श्सव प्रशासन का 
दायित्व एक चीफ कमिनर का सौंपा गया । उसको प्ररामश वे सहायता देन के जिय छू परापट 
थे और 40 निर्वाचित सदस्या वी एवं सभा थी। 

सितम्बर 962 मे भारत की ससद ने चौनहवा सत्योधन पारित क्या | उसके पश्चात 
| जुताई [963 से हिमाचत प्रदेश मणापुर और जित्रुरा की क_्षतीय परिषरें बिबाम सभाजा मे 
परिणित हो गई भर श्सी प्रकार पाण्दीचरी का निर्वाचित सभा को भी विधान सभा का ताम दे 
लिया गया । ”स सम्बंध मे जा कानूत बना उसम मुरयत अग्रनिखित व्यवस्थाय की गईद-- 

(।) मणीपुर तिपुरा ल्माचत प्रदेश गोजा डामल ड्यू एवं पाण्टीचरी प्रत्येक वन्न के 
जिय एक विधान सभा बनी | हिम्राचत प्रतेश की विधान सभा म॑ सन्‍स्‍्या वी सस्या 40 रसी गट 
जौर चाप आय क्षता के विय 30 । (2) विधान सभा की जवधि पाच वप निश्चित की गई परुतु 
जसावारण स्थिति मे उसे त्ससे पहन भी विधटित करन का प्राविधान है । (3) यदि किसी विधान 
सभा हारा पारित कसी भा कानून का काट भी प्राविधान ससद द्वारा बताय गय क्सी कानून स 
मंद नहा खाता तो ससत हाथ निर्मित कानून जसगति की सीमा तक अवध हू ज्ययया। (4) प्रत्येक 
पैन वा प्रशासन प्रतिदवष वित्तीय वप क॑ जिय आशिक वित्तीय विवरण विधान सभा भ प्रस्तुत 
बरवाता है पर तु उस पर राष्टपति की पूव लनुमति प्राप्त की जातो है। (5) प्रत्यवा क्षम मे 
प्रशामक का उसके कार्यों में सहायता व परामत् के जिए एक मजिमएलज का “यवस्था की गई हैं । 


व एसे संघीय क्षत जिनम विधान सभाय नहां है 


दिजी--_ सर प्रशासन वा उत्तरतायिव प्रायल रूप से सघीयष ससद के हाथा मे है । 
ट्सका देख रख संघ सरकार के गृह मनी के द्वारा हाती है। 7957 के स्युनिभिपद कारपॉरलनत 
कानून वे जनुमार समुच दिली क्षत के जिय--जिसम शहरी जौर ग्रामीण सभी क्षत शासित हैं--- 
एक निगम वी स्थापना हुई है। निगम मे 00 सदस्य मौर 6 एत्टरमन हू । 7966 भे दिती क॑ 
लिये समद न एवं और कानून पारित किया जिस दिल्‍्लां प्रशासन जविनियय के नाम स जाना 
जाता “। #स काबून के त्यरा दिया के उिय एक मसंदापाविरन कौसित ()थ०एछकुमात्ः 
(०णाणा!] को रचना ॥ह# हूँ । टसकी कुन सदस्य सस्या 6] है इस कोौसित का बुछ विधायी काय 
मौंप गय हैं। लिहती क्षेत्र के सुस्य कायपाजिवा अधिकारी को जेफ्टीनट गबनर का नाम टल्या गया 
है तथा उसके कार्यों म॒ सहायता एवं परामत के लिय चार कायकारी पापता (छऋल्टएरशाएट 
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(०ण०घ०॥/०४) तथा एक मुख्य पार्षद की व्यवस्था की गई है | इस कानून ने दिल्‍ली के लिये एक 
पृथक उच्च न्यायालय की भी स्थापता की है। 

श्रच्डसान और निकोबार होप समूह--ये द्वीप बंगाल की खाडी में स्थित है। यहाँ की 
जनसस्या भी बहुत कम है। यहाँ के सम्पूर्ण क्षेत्र का प्रशासत एक चीफ कमिहतर के हाथो मे है ! 
प्रशासन की राजधानी पोर्ट ब्लेयर मे है, जहाँ एक म्युनिस्पैलिटी है । 

लक्कादीव, सिनीकाथ और अमिनोदीव द्वीप समूह--ये द्वीप समूह अरव सागर मे स्थित है। 
इनका कुल क्षेत्रफल और जनसस्या वहुत ही कम है। इनका प्रशासन एक सघ सरकार द्वारा नियुक्त 
प्रशासक के द्वारा सचालित होता है । 

दादरा और नागर हवेली--ये क्षेत्र पहले पुत॑गाल के अधीन थे । ! अगस्त 96] को 
इन क्षेत्रों को भारतीय सघ में मिला लिया गया । अब उनका प्रशासन सघ सरकार द्वारा एक 
पपीय क्षेत्र के रूप मे होता है। 

नेफा (0०० 4६ फठााश 0 8०707--0४४/४ )---प्रशासन को सचालित करने के 
लिए नेफा को पाँच कमिश्तरियों मे वॉटा गया है।। प्रत्येक कमिएनरी का कार्य भारी एक राजनीतिक 
अधिकारी (९००५ 0#07) है । उनके अतिरिक्त क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त ग्रविकारी भी है। 
प्रत्येक कमिश्तरी उप-कमिइनरियों मे विभाजित है। राजनीतिक अधिकारी की सहायता के लिए 
चिकित्सा श्रधिकारी, कृषि अधिकारी, शिक्षा निरीक्षक आदि है। 

चण्डीगढ--पजाव के विभाजत के पश्चात्‌ हरियाणा और पजाब के बीच यह विवाद उत्तन्न 
हो गया कि चण्डीगढ पर किसका अधिकार हो । चूँकि कोई भी पक्ष अपने दावे को छोडने को 


तैयार नहीं था, इसलिए चण्डीगढ को केन्द्रीय-शासित सघीय क्षेत्रघोपषित कर दिया गया । चण्डीगढ 
का लोकसभा मे एक प्रतिनिधि है। 


सघीय क्षेत्रों का आधुनिक स्वरूप 


पिछले दिनो में कुछ संघीय क्षेत्रो को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया है। उन क्षेत्रों के 
नाम है--हिमाचल प्रदेश (970), मेघालय (97), मणीपुर (97) तथा त्रिपुरा (977)। 
पूर्वी सीमान्त पर स्थित क्षेत्रों को नये नामो के साथ संघीय क्षेत्रों के रूप में मान्यता दी 
गई है। वे है--मीजोरम (97]) तथा अरुणाचल (97 )। इस प्रकार अब भारतीय सघ में 
2 राज्य है तथा 9 केन्द्र-शसित संघीय क्षेत्र दिल्‍ली, अण्डमान-निकोबार दीप समुह, लक्कादीव- 


मिनीकाय-अमीनदीव द्वीप समूह, दादरा-तागर हवेली, गोआ-डामन-ड्यू, पाण्डीचेरी, चण्डीगट, 
मीजोरम, तथा अरृणाचल । 


अश्चे 


। राज्यपाल की साविधानिक स्थिति की विवेचना करते हुए यह बताइये कि उसमे साविधानिक अध्यक्ष तथा 
केन्द्रीय सरकार के अभिकर्त्ता दोनों का किस प्रकार समन्वय हुआ है ? 

चौथे आम चुनाव के वाद राज्यपालो ने अपनी भूमिका को किस प्रकार निभाया हु ? 

राज्यों के विधान-मण्डलो की रचना किस प्रकार होती है तथा उनके कौन-कौन से प्रमुस कार्य है ? 

राज्यों के मत्रिमण्डल में मुख्य मत्तो के पद की विवेचना कीजिय । 

राज्य फे उच्च न्यायालय (छाष्टा। 00070) के सगठन व शक्तिया का वबणन फीजिए । 

जम्मू-कश्मीर राज्य की साविधानिक स्थिति पर एक टिप्पणी लिखिये। 

संघीय क्षेत्रों के शामन पर एक निबन्ध लिजिये । 
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० 
मारतीय सचवाद का स्वरूप 


(4777: 0फ वादा) &थ उपाए 45%) 














अस्तावना 


पिछव जध्याय भ जसा कहा जा चुका * सविधात क द्वारा मारत मे सघीय व्यवस्था ह 
परतु उपम कटा भा फहराान वाल का प्रयाग महीं किया गया है। वस्तुत संविधान मे 
भारत वो राया की यूनियत कहकर पुवारा गया है। प्रारूप समिति छ अध्यभ डा अम्बत्वर 
ने सविवान सभा वी सम इस शलावत्री के प्रयाग से प्राप्त हाने थाने जाभा की व्याख्या की थी । 
उहान कलश था वि से शहावता से हा महवपुण तथ्या का जभियक्ति हाता है--प्रथम भारत 
मे सपवाद व्वात्या 4 बीच किया समभौत॑ वा परिशास नहां है जौर वितीय सघ मे सस्मिलित 
हान वानी दकावया को उससे पृथक होन का अधिकार नहा है। यवाथ मे भारत मे सघ की रघना 
एक्त्मक राय के पुनसगठन व॑ द्वारा हु: है स॒ रा जमरांका मी भांति स्वतज और प्रमुमत्ता 
सम्पत राग्राक धीच हा कसी सविता व परिणामस्वल्प नहा । अत यह स्वाभाविक ही हू कि 
वह राया का एक स्थाणी संघ होता । परनु इसका आय यहू कटापि नहीं है कि भारत की 
शासन प्रणाती सधात्मक नत्य है । यथाथ मे उसम सघवार के तक्षणा का अत्यधिक द्पष्ण रूप से 
अवजायित किया जा सकता है। सवप्रथम उसमे सघ और राया के बीच टाक्षिया का वरवारा 
न्‍्झा है. सक जिए तीन सूचिया तिमित को गद हैं. सघ सूची समवर्ती सूची तथा शाय-सूची 
न सूचिया पर कट और राप्य आना व काय> तू का पहने स ही परिभाषित कर दिया गया 
#। साधारणत राणय अपन निश्चित क्षत मं सघ सरकार व हस्तक्षप से मुक्त 7 । अत यहे कहा 
जा सत्ता है कि राय भारतीय सध म स्वायत्तता प्राप्त वार्र नै। ।ना प्रक्रार वी सरकारें अपनी 
अपनी दाक्तिया प्रत्यल रूप स स्विधान स॑ प्राप्त बरती हैं। हितीय सविधान को राय का सर्वाच्च 
कानून माना गया है। उसके प्राविधान सभी सरकारा वे तिए बाध्यकारी है नताकेह की 
सरकार उनका अपवाट हा सकती है और न राय की सरकारें। दसका जय यर भी हुआ कि 
एपग्रक्त होना प्रवार को सरवारा वी सविवानत मे उीजखित टाक्तिया के विभाजन को अपनी इ छा 
के अनुसार बटतन वा अधिकार नहां है । तृतीय संविधान विखित है और एक सीमा तक हु सच्यौग्य 
भी । चनुथ भारत म॑ एक स्वतात यायपात्रिका का व्यवेस्था की गढ़ है और उसे सविधान 
की व्याख्या करत की शक्ति प्राप्त है। सर्वोच्च यायातय तथा राया के उच्च यायाजयां को 

#हीय ग्रमद अथवा राय वियानमण्टजा हारा पारित किसी भी कानून को दस आधार पर 
अवष घोषित करन वा अधिवार है ब्रि उसके द्वारा सविधात की ह्िसी व्यवस्था का उजघन 
ल्ताह। 

परतु हमार संविधान म संघात्मक व्यवस्था को उस रूप म स्त्रीकार नहीं किया गया 
जिस' सूप में उसे जय संध राया मे साना गया है 4 वस्तुल उससे तन हर फर क्यिे गय है 
कि बुछ जागा न उस जव-सघ (00985 ६एट्य्थाएा) कहा है। के सा छीजर के अनुसार 
भारत एसा संघ राय होने वजाय जिसम एक्ात्मक तत्त्व गौण रूप मपाय जात हा एसा 
एवात्मक राप्य है जिसम सघात्मक तत्त्व ग्रोण रूप से पाय जात हैं। ऊपर कहा जा चुका है कि 
सविधानकारा न फ्टरशन गाह का कहा प्रयोग नहां किया उसके स्थान पर उहान यूनियन 
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बब्द का प्रयोग किया है। इससे इस दृष्टिकोण को बल मिलता है कि भारतीय संविधान का 
केवल बाह्य स्वरूप सघात्मक है किन्तु उसकी आत्मा एकात्मक है। समूचे संविधान में वल एक- 
रूपता तथा केन्द्र की झक्ति के ऊपर है। सविधान के एकात्मक पहलू को निम्न प्रकार देखा जा 
सकता है। 


। सविधान के एकात्मक तत्त्व 


(!) शक्तिशाली केन्द्र की रचना--सविधान ने एक ऐसे शक्तिशाली केन्द्र की रचना की है, 
जिसकी तुलना ससार के किसी अन्य सघीय सविधान के साथ नहीं हो सकती। सम्भवत सविधान- 
कारो ने ऐसा इसलिए किया क्योकि उस समय भारत साम्प्रदायिक गृह-युद्ध की ज्वाला मे से होकर 
गुजर रहा था और वे देश की स्वतन्त्र सत्ता को विघटनकारी शक्तियों की चुनौती का सामता करने 
के लिए समर्थ बनाना चाहते थे। इसका दूसरा कारण यह था कि सविधानकार इस तथ्य से 
परिचित थे कि भारत मे केन्द्रीय सत्ता के दुवंल होने की स्थिति मे राप्ट्र का अस्तित्व ही सकट 
में पड चुका है। फलत तीन विषय-सूचियों मे जो सबसे अधिक लम्बी सूची है, वह सघ सूची है, 
जिसमे 97 विषय है। इसके अतिरिक्त समवर्ती सूची है जिसमे 47 विषय है और जिसके ऊपर 
केन्द्रीय सरकार को आवध्यकता पडने पर अधिकार दिया गया है तथा जिसके सम्बन्ध में यह 
व्यवस्था भी की गई है कि यदि समवर्ती सूची मे उल्लिखित किसी विषय पर केन्द्र और राज्य की 
व्यवस्थापिकाओ के दारा बताये गये कानूनों में विरोध है तो केन्द्र का कानृत चलेगा और राज्य का 
कानून अवैध माता जायेगा । यही नही, सविधान ने अवशिष्ट शक्तियों को भी केन्द्र की ही सौपा 
है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भारतीय सविषान मे जो शक्तियों का बेटबारा हुआ है, वह मूलत 
केन्द्र को अधिक शक्ति प्रदान करने की भावना से अनुग्राणित है । 

(2) समूचे सघ के लिए एक सविधान की व्यवस्था--भारत मे अन्य सघो की भाँति 
इकाइयो को अयता अलग-अलग संविधान बनाने का अ्विकार प्रदान नहीं किया गया है 
अपितु समूचे देश के लिए एक ही सविधान है। सविधान सभा केवल सघ की ही सविधात 
सभा नहीं थी, बल्कि वह राज्यो की भी सविधान सभा थी । फलत उसने जिस सविधवात की 
रचना की, उसमें जहाँ सघ की शासन-प्रणाली का उल्लेख है, वहाँ उसमे राज्यों की शञासन-प्रणाली 
का भी वर्णन हुआ है । डा० अम्बेदकर के शब्दों मे 'सघ और राज्यों के सविधान का एक ही 
ढांचा है जिसमे से कोई भी नहीं निकल सकता और उन्हे उसी के अन्तर्गत काम करता है। इस 
नियम का केवल एक ही अपवाद है और वह है जम्मू-कश्मीर का राज्य जिसे कुछ विशिष्ट कारण- 
वश अपने सविधान को बनाने का अधिकार दिया गया था। 

(3) दृहरी नागरिकता का अ्रभाव---सभी पारस्परिक संघीय प्रणालियों मे नागरिकों की 
दुहरी तागरिकता स्वीकार की गई है, परन्तु इस सम्बन्ध में भारतीय सघ अन्य सघो से भिन्न है। 
भारत मे सविधान केवल एक ही प्रकार की नागरिकता स्वीकार करता है और वह है भारतीय 
नागरिकता । भारत में विभिन्न राज्यो की अपनी-अपनी पृथक्‌ नागरिकता की व्यवस्था नहीं है । 

(4) सकटकालोन प्राविधान--पारस्परिक सघीय सविधानों के ढाँचों मे एक प्रकार की 
दुल्हता पायी जाती है । किसी भी परिस्थिति मे उनके सघीय स्वरूप को नहीं बदला जा सकता, 
यदि ऐसा किया जाना आवश्यक है तो उसके लिए सविवान को सशोधित करना पड़ेगा | परल्तु 
भारत में बिना सशोधन किये ही सघात्मक राज्य को एकात्मक राज्य मे बदला जा सकता हैं। 
इस प्रकार भारतीय सविधान समय एवं परिस्थितियों के अनुसार सघात्मक एवं एकात्मक दोनों 
प्रकार के राज्यों की व्यवस्था करता हे । भारतीय सविधान का यह एक ऐसा पहलू है जिसकी 
मिसाल किसी अन्य सघीय राज्य मे नही मिल सकती । 


(5) साधारण स्थिति में नी केद्ध को शक्तिमे अभिवृद्धि करने की व्यवस्था--हमारे 
(0) बालीब घामनन/5 
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सविधान का एवं असाधारण पहतुू यह है कि उत्तम साधारण स्थिति में भी केह की विघायी 
शक्ति मे अभिवद्धि करन के प्राविधान पाये जात हैं। साधारणन राया के विधायमण्टना का 
राय सूचा म दिय हुए विपया पर कानून बनाने का अधिकार है। परतु सविघान की 249वीं 
धारा म बिखा है मि यदि राज्य सभा तो तिहाइ बहुमत से ढस आडय का अ्रस्ताव पारित बर दे 
कि राप्य युची मे उल्विसित क्षिसां विषय अथवा विपया पर बठीय कानूत का होता राष्टीय हित 
मे है तो उस स्थिति मे सघ वी ससल उतस्त वियय अथवा उात विपया पर कानून बता देगी । स्पप्टनत 
श्स प्रकार की व्यवस्था भी विधा आय सघ म नहां पायी जाती। 

(6) इकाठया को श्रादेशिक झल्वण्डता के सम्बध मे किसी प्रकार की घुनिश्चितता का मे 
होना---अय स्रधा की भाति भारतीय सघ की व्वाध्या की प्रादेशिक अखण्त्तावे! सम्बंध म 
सविधान म पिसी प्रकार की गारदी नही दा गई है। सधीय ससल को उनके सीमातां मे हर फैर 
वरके नये राया की रखना करत वा जधिकार प्राप्त है उस यह १क्ति भी प्राप्त है हि' वह कसी 
राय के क्षतमफत का घटा जयबा बला दे तथा उसे यह अधिकार भी प्रटान क्या गया है कि वह 
किसी राण्य वी सामाओं को अ्यवा उसके सलाम को बेदत 6 । सव्विधान की तीसरी धारा से जिखा 
है कि उपयक्त प्रकार के परिवतन राष्टपति वी सिफारित पर केटीय ससद के तारा पारित कानून 
से किये जा सकते हैं स्सक्न सम्बंध म कवज एवं हाँ चत है और वह यह है कि राष्टप्रति अपनी 
सिफारिश करते के पूथ सम्बद्ध राज्य अथवा राप्य की राय जान जे । इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 
राष्ट्रपति के जिए सम्बद्ध राय अथपा राया की हस मामत मे स्वीछ्धति प्राप्त वरना लावायक 
नहीं माना गया है | कठीय सरकार न सविवान के व्सी प्राविधात व अतगत देगा थक राजनीतिब 
मानचित्र मं बहुत महत्वपुण परिवतन क्यि है। दस दिशा मे एक कदम उस समय उठाया गया 
जबति 956 मे राप्य पुनगठन जायांग का स्थापना की गई | काया तर मे असम के राय मंस 
एक राष्य नामातण्ट सिमित जिया गया । पंजाब के दो भाग बर टत्िये गये-प्रजाबव भौर 
हरियाणा । 7970 मे असम के वतगत मेघाजय के एक स्वायत्त राय्य की स्थापना की गई ! 

(7) राय सभा से इकाइथो को समान प्रतिनिधिव का न दिया जाना--सामायत 
पारस्परिक सघीय राया मे ”काट्या को टितीय सदन मे समान प्रतिनिर्वित्व दिये जाने की प्यवस्था 
पायी जाती है। संयुक्त भय अमरटीशा मे "रयक टाोज्य चार वह बढ़ा हो अथवा छोटा सीनेट में 
दा प्रतिसिधि भेजता है एसा ही व्यवस्था स्विस्ज रतण्” मे पायी जाती है जहा प्रत्यव' कटने सघ के 
लित्तीय सटन भ दी प्रतिनिधि भेजता है और प्रत्यक मध वेटन एब' प्रतिनिधि | कि तु भारत म 
प्रत्यका राय अपनी जनसस्या के जापार पर राग्य सभा मे अपन जपन प्रतिनिधि चुनता है । 

(8) दाष्टपतति द्वारा मवनरो की नियुक्ति--भारतीय संविधान मे राया के मवनरा की 
नियुत्ति नाप्सछ किक्के आाफा ह ऐसी झम्षयश प्रा््यों ज्ञाना नी शाहाति एमेन | ग्रगल श्र कू कानों है 
किये रायाभम कबने साप्रिधानिक भयक्ष की भूमिका दा करें परतु उह अपन कार्यों 4 लिए 
राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी माना गया है ) यवहार म॑ राया क॑ गवनरा की भूमितवा राष्टपत्ति के 
अभिवता कहप्म जधिक होती है राय के साविधानिक अध्यव क॑ रूप मे कम | अनुभव 
साक्षी है कि गवतरा वे माध्यम से सघ की कायपातिका ने राप्या के च्रासन में एक धही सीमा तक 
हस्तसप किया है। ”स प्रातधिवान वे वारण राणया की स्वायत्तता उपहासास्पट बन गइ है । 

(9) मूल श्रधिकारों मे एक्रूपता--सामायत अय सधीय प्रणानिया सम कानून प्रशासत 
तथा “याधिक सरखण वे मामता भ विभिन्नताए पायी जातो है। दितु भारत महुस प्रकार की 
विभिष्नता को काट स्थान नहा दिया यरप है। क्‍्यावि सविधानवारा का आयका थी कि यदि व्स 
विभिन्नता को सीमाओं का अतिक्रमण करन दिया गया ता उसस तश म अयवस्था फ्व जायगी। 
फ्तत संविधान मे एक्स्पता पर बत दिया गया जौर इसके विए तोौन तरीका वा अपनाया गया है 

(वा) समूच दंग व विए उहांते स्मावित यावपरातिका (ाह्ह्ाब्रास्त ]प्रधाणवा>) की 
रचना की है (स) समूच दश के जिए उलठ्यत एक हो प्रकार व अस्नतित एवं फौजदारा कासूना का 
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स्थापित किया है, तथा (ग) उन्होने समूचे देश के लिए समन्वित शिक्षा-प्रणाली की व्यवस्था की है। 
वित्तीय प्रशासन को भी इस प्रकार निर्मित किया गया है जिससे समूचे देश की वित्तीय स्थिति को 
देखभाल कम्पटरोजर जनरल तथा आडीटर जबरल कर सके । यही नहीं, समूचे देश के लिए चुनावी 
की व्यवस्था चुनाव आयोग के द्वारा की जाती हैं । 

(१0) सविधान में दु सशोध्यता की न्यूनता--भारतीय सविधात ससार के अत्य संघीय 
सविधानों की अपेक्षा कम दु सथोध्य है। जैसा कहा जा चुका है कि सविधान की कुछ व्यवम्बाए 
ऐसी है जिन्हें सकट काल मे बिना किसी सशोधन के वदला जा सकता है। इसके अतिरिक्त कुछ 
प्राविवान ऐसे हे जिन्हे केवल ससद द्वारा पारित कानून के द्वारा ही बदला जा सकता है। कुछ ग्रल 
प्राविधानों को बदलने के लिए ससद के दोनों सदनो के अलग-अलग दो-तिहाई मतो की आवश्यकता 
होती है , वहुत थोंडे से मामलों में सशोधन करने के लिए आधे राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता 
होती है । इस प्रकार यह स्पप्ट हो जाता है कि भारतीय सविधान में सशझोधत की प्रक्रिया अन्य 
सधीय राज्यों की अपेक्षा कम जटिल हैं। फलत सविधान में यह निश्चितता एवं अन्तिमता वहीं 
पायी जाती जो अन्य सधो के सविधानों में पायी जाती है 


2 संघ और राज्यो के बीच सम्बन्ध 


उपर्यक्त विवेचन से स्पप्ट है कि संविधान ने देश मे जिस सघ की स्थापना की हैं, उसका 
रुफान निश्चयात्मक रूप से एकात्मकता की ओर है । सविधान के इन उपवन्धों की बहुत आलोचना 
की गई है। कुछ आलोचको ने तो यहा तक कहा हैं कि सघ और राज्यों के वीच शक्तियों की 
वितरण इस प्रकार किया गया हैं कि राज्यों की स्थिति नगरपालिकाओ के समान हो गयी हैं। 
वस्तुत इस प्रकार की आलोचनाएँ अतिशयोक्तिपूर्ण है, और उनसे पूर्णरूपेण सहमत होना किन 
है। किन्तु फिर भी उनमे निहित सत्य अथवा असत्य का पता लगाने के लिए सध एव राज्यों के 
वीच विभिन्न क्षेत्रों मे पाये जाने वाले पारस्परिक सम्बन्धों की समीक्षा की जाये । 


(अ्र) विधायी सम्बन्ध 


जँसा कहा जा चुका है कि भारत में गक्तियों को तीन सूचियो मे बॉटा गया है--सं् सूची, 
समवर्ती सूची और राज्य सूची । 
(0) सघ सूची--सध सूची मे राष्ट्रीय महत्त्व के 97 विषय है जिनमे से कुछ इस अकार 
--प्रतिरक्षा, विदेज सम्बन्ध, सैन्य शक्ति, गस्त्रास्त्र, युद्ध और शान्ति, आणविक वक्ति तथा उसके 
निर्माण के लिए आवश्यक प्राकृतिक प्रसाधन, देशीयकरण, मुद्रा-निर्माण, लोक ऋण, विदेशी ऋ!, 
रिजर्व बेक, विदेश व्यापार अन्तर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य, नियमन तथ् उनका विनिमयन, 
आयात एवं निर्यात, तम्बाकू और अफीम आदि पर महसूल, वेकिग, वीमा, णेयर वाजार, नी 
तौल के प्रतिमान, उद्योग नियन्त्रण, खानों, खनिज पदार्थों तथा तेल ससाधनों का विनियमन एवं 
विकास, राष्ट्रीय मग्रहालयों का आरक्षण, ऐतिहासिक स्मारक, भारत का सर्वेक्षण, संघीय लक 
सेवाएँ, ससद व राष्ट्रपति के निर्वाचन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, जनगणना, शान्तिनिकेतन: 
सीमा-शुल्क तवा निर्यात-थुल्क, नियम-शुल्क त्पादन-शुल्क, सम्पदा-शुल्क, समाचारपत्रों के बैंय 
विक्प पर कर, अलीगट, वनारस एवं उस्मानिया विश्वविद्यालय आदि । 
उपयक्त सूची मे स्पष्ट ह कि उसमें ऐसे सभी विषय सम्मिलित हैं जिन्हे राष्ट्रीय महत्त्व का 
माना गया है । परन्तु इस सूची का महत्त्व केवल उन विपयो के कारण नही है जिन्हे उसमे शामिल 
किया गया है, उसका महत्त्व इस सूची के साथ दिये गये अन्य प्राविधानों के कारण भी है ! 
उदाहरणन्व्ल्प, सूची में 52वें नम्बर पर लिखा हे---उद्योगाधन्वे जिन पर ससद द्वारा पारित 
कानून सार्वेजनिक हिंत में सध का नियन्त्रण बराह्यीय घोषित करे ।' इस व्यवस्था के फ्लस्वटप 
सघ साजार ने लोहे और इस्पात के बहत से उद्योगों को तथा 97 में कोयले की झानो पर बपता 
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नियत्रण स्थापित कर तिया था। हसी प्रकार विवविद्यालय जहा राय सूची मे ज्ात्त * वहा 
संविधान न ससंद दो यह अधिवार प्रदान किया है कि वह किसी भी सस्या को राष्ट्रीय महत्त्व की 
सम्था घोषिव कर सकती है और इस प्रशार वह उसे संघ सरकार के नियानण मे था सक्‍ती है । 
संसत ने अपनी टसी शर्त का प्रयोग करके जामिया मित्रिया दण्टियन स्वृब आफ टहटरनंतनत 
स्टटीज तथा गुंस्वुत विववविद्यातय को अपन नियातण भ ने जिया । ड्सस यह प्रमाणित है कि दस 
सूती सं संघीय ससद की पूरी शतक्तिया का अनुमान नहीं हां सकता उसकी वाक्तिया का झ़्दी 
मूयाकत करने व॑ विए सविधान व अय प्राविधाना को भी दघना जावश्यक है । 

([॥] समवर्ती छुद्दी--“स सूची मे राष्टीय और स्थानाय महव के 47 विषय संम्मितित 

है । समवर्ती सूची का व्यवस्था भारतीय संघ वी कोई अपनी विद्वपता नहीं है। घस्तुत विश्व ५ 
जय सघीय सविवाना मे दस प्रकार की “यवम्था इसजिए की गई थी तारि शक्तिया को दो सूचिया 
मे वितरण से जो जरितता उत्पन्न हो उस व्म क्या जा सके सवा क' को आवश्यकता पडने पर 
स्थानीय मनत्व के विधया पर भी कानून बताने वा अधिकार दिया जा सके। जैसा बताया जा 
चुक! है कि सस सूची मे उीजिखित बिपया पर सध और गाय दोसा का कानून बनाने का अधिकार 
ने परत यदि सघ और राय व वानूना में कोई जतविराध है तो उस स्थिति मे सध का वानून 
माना जायंगा रापप्रा वा नहा | इस सूची से वणित विपया म स भुस्ये भिम्तविखित हँ--फौजदारा 
कानुत व प्रक्रिया सिवित्र प्रणात्ी दिवारक निरात विवाह जऔौर विवाह विच्देत लिवाजियापन 
तथा कण चांव क्षमता पागवप्णन ठता और सामेटारी सजदूर सध वराधथिक् तथा सामाजिव 
नियोजन सामाजिव सुरक्षा और बीमा वरणाथिया की सहायता पुनवास खाद्य पदार्थों मं 
मिजावेह रॉजगार और बरोजगारा विधि चिकित्सा सथा 'यवसाम जम मरण के आकरे जग 
क्याण सूय तियत्रण कारखान पिजती समाचार-पन्न पुस्तकें तथा मुठतणाजय आदि | 

954 मे पारित तृतीय सरोवन के अनुसार इस सूची से एक विधय जर जोरा गया हूं 
जो श्स प्रवार ैै--(अ) एस फिसी उद्याग पव व उल्बादद जिह समत के कानून वे द्वारा 
सावजनतिक हित में सघ ते नियात्रण के याग्य घाषित किया जा चुशा है तथा उसी प्रकार व 
उत्पादना वे जायात [य]) खाद्याप्न जिनमे तितहन और खान बाज तत शामित है [स) पशुआ का 
चारा जिनम भत सम्सिलित है (7) कपास और विनौल तथा (ये) कच्चा जूट । *स सतोधन 
द्वारा प्रत्त्त तक्ति के जतगत ही सघ सरकार ने एक राय से त्सर राज्य मं तथा एक राय क॑ 
भीतर एक स्थान मे तसरे स्थान म खाद्यान्न के लाने तथा ते जान को निर्या तत किया था । 

यहा यह उबखतीय है कि समवर्ती सूची म उलिखित विपया पर संघ एवं राया के 
बीच सघय की स्थिति का निराकरण करने के पिए एक अभिसमय विकसित हुआ है जिसके 
अनुसार सघ सरकार राया की सरबारां को समवर्ती सूची मे लिय गये कसी विपय पर यदि 
उसको इच्छा कानून बनान की है ता वह उस इसे जाटाय थी सूचना भेज देती है | राप्या वी 
सरकार रस अवसर का जाम उठाकर सध की सरकार को उस सम्बाब मे अपने दृष्टिकोण से 
नवगत करा सकती है। इसी प्रकार राया का सरकारें भी जब दह एसा करा हाता है कैट 
का अपने प्रस्ताव की सूचना भज द॑ंती हू और वे सामायत उस समय तक कानूत नहा वनाता जब 
तक कि सघ का कानून मजातय उस जपनी स्वीकृति प्रतात नही कर दसा । 

(7) राय सूची--दस सूची मे 66 विपय हैं जोर उन पर कानून बनाने का अधिकार 
सामायत राया का हो प्राप्त है। दसरे साहा मा साधारण स्थिति म इस सूची म॑ व्थित विपया 
पर संध थी ससेठ को कानून बनाने के अधिकार से वंचित रेखा गया है | इस सूची मे जिन विपया 
को सम्मित्रित क्या गया है उनमें स॑ प्रमुख दस प्रकार हं---सावयनिक व्यउस्था पुलिस याय 
प्रशासत जब तथा सुवारातय स्थातीय शौसन सावजनिक स्वास्थ्य जौर सफाई भादक पंय 
शिक्षा पुस्तकाजय जजायबधर ब्पि सिचाई परशुषाजनत सक्र्य यवसाय चिक्त्सावय बय 
पपुओं की रक्षा ग्राम-सुधार सावजमिक भिर्माण काय यस व गस निमाण सण्लिया और मेते 
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राज्यगत व्यापार एवं वाणिज्य, कृपि आय-कर, भूमि-कर, मनोरजन-कर, विलासिता की वस्तुओं 
पर कर, स्थानीय क्षेत्र के माल के प्रवेश पर कर, समाचार-पत्रो को छोडकर अन्य वस्तुओ पर 
विक्री-फर, विज्ञापन पर कर, वस्तुओ की उत्पत्ति तथा उनका वितरण, नाटक घर आदि । रे 

उपर्युक्त सूची से स्पष्ट है कि सामान्यत ऐसे उन सभी विषयो को राज्यों के अधिकार-क्षत्र 
में सम्मिलित किया गया है जिनका सम्बन्ध सामाजिक कल्याण के साथ है। इस सूची से यह भी 
भासित होता हे कि राज्यों को पर्याप्त मात्रा में स्वायत्तता प्रदान की गई है। किन्तु यथार्थ में यह 
स्वायत्तता उतनी वास्तविक नहीं है जितनी कि वह दिखाई पडती है । ऐसा इसलिए है क्योंकि सध 
सरकार को विशिष्ट परिस्थितियों मे सविधान के द्वारा यह शक्ति प्राप्त है कि वह राज्य सूची मे 
दिये हुए विषयों के ऊपर भी कानून बनाये । 

राज्य सूची मे उल्लिखित विपयो पर केन्द्रीय ससद के हस्तक्षेप की एक अन्य स्थिति भी हो 
सकती है। सविधान की 253वी धारा मे लिखा है कि अपने अस्तर्राष्ट्रीय अनुबन्धो के पालन के 
लिए केन्द्र की ससद राज्य सूची में दिये गये ऐसे सभी विपयो पर कायून बना सकती है जिनका 
सस्वस्ध उन अनुवस्धो के साथ है। इस प्रकार सक्षेप मे यह कहा जा सकता है कि राज्यों के 
विधानमण्डलो का राज्य सूची में गिनाये गये विषयो पर कोई एकाधिकार नही है, यच्पि यह सही 
हे कि सविधान के लागू होने के बाद केन्द्र ने इन प्राविधानों का दुरुपयोग करके राज्यो की स्वायत्तता 
के लिए कोई खतरा प्रस्तुत नही किया है। 

(९) अवशिष्ट शक्तियाँ--जो विपय उपर्यक्त तीनो सूचियो में वणणित नहीं है, उतका 
प्रशासन सघ सरकार को सौपा गया है। सुक्त राज्य अमरीका मे ये शक्तियाँ राज्य सरकारों को 
सापी गई है, इस प्रकार भारतीय सविधान की यह व्यवस्था अमरीकी सबिधान की व्यवस्था से 
भिन्न है । किन्तु यह व्यवस्था कनाडा के सविधान से मिलती-जुलती है, वहाँ भी इन शक्तियों को 
केन्द्र में निहित किया गया है । 

सघ और राज्यो के बीच पाये जाने वाले विधायी सम्बन्धों के बारे मे एक उल्लेखनीय वात 
यह है कि सविधान ने राज्यों के विधानमण्डलो को भी यह अधिकार प्रदान किया है कि वे यदि 
आवश्यक समझे तो राज्य सूची मे उल्लिखित किसी विषय अथवा विषयों पर कानून बनाने की 
अधिकार केन्द्र की ससद को समपित कर दे । सविधान की 252वी घारा मे यह प्राविधाव हैं कि 
यदि दो अथवा दो से अधिक राज्यों के विधानमण्डल इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दें त्तो 
केन्द्र की ससद उनके लिए उस विपय पर कानून बना सकती है और इस प्रकार बनाये गये कानूत 
को राज्य के कानून द्वारा सशोधित नही किया जा सकता । वस्तुत संविधान की इस व्यवस्था को 
सघीय प्रणाली का उत्लघत करते के लिए केन्द्र की सरकार के पास राज्यों की ओर से एक 
स्थायी निमन्त्रण की सज्ञा प्रदान की जा सकती है। बहुत सम्भव है कि अधिकाश राज्यों मे तथा 

न्द्र में किसी एक दव का शासन हो तथा कुछ थोडे से राज्यों मे अथवा किसी एक राज्य मे किसी 
दूसरे दल का शासन हो। उस स्थिति मे केन्द्र का जासक दल राज्यो में स्थित अपने दल की 


सरकारो के साथ सॉँठ-गॉठ करके केन्द्र की ससद को अपरिमित विधायी शक्तियों को हडपने का 
अवसर दे सकती है । 


(व) प्रशासनिक सम्बन्ध 


किसी भी सघीय शासन-प्रणाली की सफतता के लिए यह परमावश्यक है कि सध तथा 
राज्यो की सरकारों के वीच पारस्परिक सहयोग हो। परन्तु प्रत्येक सधीय राज्य मे कुछ ऐसी 
शक्तियाँ जवश्य पायी जाती हू, चाहे वे हृष्य हो अथवा अहृश्य, जिन्हे यदि कानून द्वारा मर्यादित न 
किया जाय, तो वे विवादो एवं सघपों को जन्म दे सकती हे, जितके परिणामस्वरूप राज्य के 
अस्तित्व को भी खतरा पहुँच सकता है। अत प्रत्येक सघ में इस प्रकार की सम्भावना का निरा- 
करण करने के लिए कुछ न कुछ प्रवन्ध अवश्य कर लिये जाते ह। भारतीय सविधान में भी इस 
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प्रसार क॑ प्रवथा की व्यवस्था है | वस्तुत वन प्रवाथा के मूत मे दा उद्‌टएय निहिल हैं--प्रथम संघीय 
सप्तद के अधिकार क्षेत्र मं आन॑ वात विपया पर सघ के नियजण वा प्रभावचाती बनाना तथा 
दितीय सघ और राया के बीच सघप की स्थिति का उत्पन न हान देना । यह स्वाभाविक ही 
है कि स्स प्रवध म केठ वी स्थिति का सर्वोपरि स्थान मित्रता तथा राया की स्थितियों 
हीन रखा जाता । यहा यह उत्रेखनीय है कि संविधान मे सघ जौर राय के पारस्परिव सम्बधां 
का निर्धारित वरत समय 935 के अधिनियम का अनुक्रण किया गया है। केद्रीय सरयार 
राया पर निम्ननविगमित ढग से अपन नियथ्रण वा प्रयाग मे था सकती है-- 

() रापप सरकारो को निर्देश देना--सयुक्त राय अमरीका म सघीय सरवार हारा राप्य 
सरवारा के निर्रेश दने वो भाछा नहां मानता जाता। वितु भारतीय संविधान सध का निम्न 
स्थितिया मे निरंश दल वा अधिनार प्रटान करता है-- 

(अ) सबिधान वा 26वां घारा मे तिखा है कि प्रत्यक राप्य की कायपानिका शक्ति वा 
प्रयाग ध्स प्रकार हामा शिसमे ससठ द्वारा निर्मित कानूमा का तया उन बतमान कानूना का जो 
उप्त राय म जागू हैं पातन सुर्नि चत रहे तथा सघ वी कायपातिका शक्ति का विस्तार कसी 
राय भ एस निेश दन तक विस्तृत हागा जा भारत सरकार कया उस प्रयाजन के जिए आव*“यक 
लिखार द | 

”स प्राविधात के मूर मे दां सिद्धात निहित है जिनका उल्तेख स्वय डा अम्वंत्कर न॑ 
संविधान सभा मे क्या था । डा अम्बदकर के ही वाटा म--प्रथम सिद्धात यह है कि समवर्ती 
सूची क बारे म कानून चाहे उस ससद न बनाया हा था राय विधानमण्टत ने उसे कार्यावित 
करने का चाक्ति सावारणतया राया म निहित हांगी। दूसर यह वि समवर्ती सूची मे स कसा 
विपय वे बारे मे कानून की रचना करते समय यलि ससद क विचार म केटाय सरकार को उम्तका 
परियातन करवान तेथा वार्यावित् करत की शक्ति हांगी चाहिए ता संसद ऐसा बरने भे समय 
हागी । 

वया यह बाछनीय है कि कठीय सरकार के कानूनों पर कोइ जमत न किया जाय जौर 
वे कंवत कागज पर विखे कानून मान हा रह जायें | सविवान ने कत को यह दायित्व सौपा है 
कि वहू छुतनाजूत का उमूवन कर। क्‍या यह बात युक्तिसगत कही जा सकती है कि केद्र एक 
बवि+यक पारित कर सा ति स वठ जाय भर प्रतीक्षा करता रह कि राज्य सरवार किस प्रकार 
उक्त विधयक की क्रियाविति करती है । 

राणय सरकार टारा दहन आरेशा के पॉतन ने करने वी स्थिति मे राष्टपति अनुच्छेद 
356 दे अतगत धापणा कर सकता है कि राय मे॑ साविधानिक य्यवस्था असफ्व हां गर्द है और 
बहू रस घोपणा १ द्वारा राय द्वारा सम्पात्ति हान॑ वाव सत्र बामा को अथवा बविसी एक कास 
को अपन हाथ म जे सकता है। 

(व) सविवान ने सघ की कायपातिका को यह दायित्व भी सौपा है कि वह यह टेल्ले कि 
राय और सघ के दीच का” सघप उपन न होने पाय। सविधान वी 257वीं धारा मे विज्शा 
कै कि राय की सीमाजा के झदर कह की कायपातिदा "क्ति को सकुचित अथवा अ्रवरुद्ध न 
क्या जाय | यति कसी सघीव ग्रभिकरण को कसी राय मे अपने क्ताय का परिपातन 
करने म॑ कठिनाई होती हो ता सघाय कायपातिका राय सरवार को आवर्यक निर्देश द 
सकती है । 

(से) कुछ विपय एसे है जिनके सम्व बस वाह को य्र८ अधिषार प्राप्त है कि वह उन 
मामसता के ऊपर राया का सजाह परामरा दता रहे। रस प्रकार व विपया म राष्ट्रीय तथा 
सनिक महत्त्व के सचार-साधना वा निमाण और पांपण राया के सीमान्ता भ रतवे जात्ना की 
सुरक्षा आदि शामित्र है। संविधान ने ससट को यह शक्ति भी प्रह्ात वी है कि वह विन्ही राज 
पथा को जथवा जनमार्गों को अथवा नौकागम्य नत्या को राष्टीय महत्त्व का घोषित कर दे और 
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फिर उनके नियन्त्रण को केन्द्र के हाथो मे सौय दे । री 
यह बहुत सम्भव है कि केन्द्र द्वारा विर्देशित कार्यों के सम्पादन में राज्यो को अपने 
सामान्य व्यय से अधिक व्यय करना पड़े । अत संविधान मे यह व्यवस्था की गई है कि इस 
प्रकार के कार्यो के लिए जो अतिरिक्त व्यय राज्यों को करना पड़े, उसकी क्षतिपूर्ति की जानी 
चाहिए । व्यवस्था के अनुसार सध राज्यों के साथ एक करार करेगा जिसमे यह निश्चित 383 
दिया जायेगा कि सघ कितनी राशि देगा । यदि सम्बद्ध पक्षो को इस सम्बन्ध मे कोई समभौता 
करने मे सफलता न मिले तो उस स्थिति से मामला मुस्य न्यायाधीश के समक्ष मध्यस्थता के लिए 
प्रस्तुत किया जा सकता है और वह यह निश्चित करेगा कि राज्य ने उस कार्य के लिए कितना 
अतिरिक्त व्यय किया है। राज्य को उतनी ही राशि अतिरिक्त व्यय के लिए दी जाएगी । 

(2) सघोय कार्यो का राज्य सरकारो को सौंपना--सविधान का 258वा अनुच्छेद संघीय 
कार्यपालिका को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह श्रपने क्षेत्र मे आने वाले कार्यवालिका 
सम्बन्धी कार्य राज्य की सम्मति से राज्य सरकार अथवा उसके किसी अधिकारी को सोष दे! 
ससद को यह भी थक्ति प्राप्त है कि वह अपने किसी कानून द्वारा (जो राज्यो पर लागु होता है) 
राज्य के भ्रधिकारियो को कोई भी शक्ति कार्य अथवा उत्तरदायित्व सौप सके | सघ सरकार राज्य 
ओर उसके अधिकारियों द्वारा उक्त कार्य के लिए किये गये व्यय की अदायगी राज्य सरकार को 
करेगी। यह व्यवस्था है कि इस सम्बन्ध मे उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद का निर्णय भारत 
के मुरय न्यायाघीश्ञ द्वारा नियुक्त मध्यस्थ करेगा । किसी 

संविधान की 207वी धारा भारत सरकार को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह | 
विदेशी राज्य की सरकार के साथ किये गये समभौते के आधार पर किसी भी राज्य-म्ेत्र मे कोई 
भी कार्यपालिका, व्यवस्थायिका अथवा न्यायपालिका सम्बन्धी कार्य ग्रहण कर सकती है । 260वीं 
धारा में यह व्यवस्था की गई है कि भारतीय राज्य-स्षेत्र मे सर्वत्र सघ की, तथा प्रत्येक राज्य की 
सार्वजनिक क्रियाओं, न्यायिक कार्यवाहियों तथा अभिलेखो आदि को पूर्ण मान्यता प्रदान की 
जाएगी । इसकी प्रामाणिकता सिद्ध करने की रीति एव शर्तों तया उनके प्रभाव का निर्धारण ससद 
द्वारा निश्चित रीति के अनुसार होगा । रे 

यहाँ उल्लेखनीय वात यह भी है कि सविधान की 355वीं धारा ने सघ सरब्गर को हि 
कर्तव्य सौपा है कि वह वाह्य आक्रमण तथा आन्तरिक गडवडी से राज्य सरकार की रक्षा कई 
और इस वात का ध्यान रखे कि प्रत्येक राज्य मे शासन का परिचालन सविधान के अनुसार हो | 

(3) अखिल भारतीय सेवाये--भारतीय सविधान हारा यह व्यवस्था भी की गई है कि 
पतव सरकार एवं राज्य सरकारो के अलग-अलग सार्वजनिक अधिकारी होगे जितका अपना-अपना 

अधिकार क्षेत्र होगा । परन्तु साथ ही मे सविधान मे यह व्यवस्था भी की गई है कि भारतीय 
प्रशानन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा का कार्यक्षेत्र सघ एवं राज्य दोनो मे समान रुप सं 
होगा। संविधान की 32वी धारा मे ससद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह राष्ट्रीय हिंत 
मे कानून द्वारा सघ एव राज्यों के लिए अखिल भारतीय सेवाओं को रचना के लिए उपवन्ध कर 
सकती हे। वस्तुत यह प्राविवान भारतीय सविधान की एक अनोखी विज्ञेषता है । 

(4) आाथिक सहायता--यदि किसी सघ की इकाइयो की वियायी एवं प्रशासकीय स्वायत्तता 
को जौषचारिक वनाने के स्थान पर उसे कुछ वास्तविक स्वरूप प्रदान करना अपेक्षित हे तो यह 
अत्यन्त आवश्यक है कि इकाइयो को आथिक स्वायत्तता प्रदान की जाए। परन्तु इस सिद्धान्त को 
कठोर क्रियान्विति सम्भव नही है । अत सामान्य रूप ने प्रत्येक नवात्मक सविधान में इस प्रकार 
की व्यवस्था को जाती ह कि करो से प्राप्त कुछ घनराशि का सघ सरकार तथा राज्य सरकारों 
के वीच विभाजन हो जाया करे । परन्तु इस व्यवस्था से भी राज्य सरकारो का काम नहीं खा 
ता, फलन उन्हें केद्र को आथिक सहायता का मुह देखना पडता है। भारतीय सविधान वी 


273दी घारा मे चह व्यवस्था की गई हें कि वह राज्यो के राजस्वो के सहायक अनुदान के रूप 
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से एसा राशियाँ वानून द्वारा निर्धारित कर कि उहें क्तिन धन वी आवश्यक्ता है। ससी घारा 
म यह भी कहा गया है दि अनुदान के झूप मे रायायोदी गई घनरातिया भारत क सचित 
निधि पा भारित हा | संविधान ने विद्वय रुप से दा स्थितिया मे राया का व? द्वारा आधथिवक 
सहायता लियान की व्यवस्था की है--- 

(ज) यटि विसी भी राय न भारत सरवार वी पूव सहमति से ऐसी निकास योजनाओं 
के कार्या वयन वा उत्तरटायित्व अपन हाथा मे ले विया हा अथवा जिनका उदृतत्य अनुसुचित 
तत्रा के प्रगासकोय स्तर वा ऊचा करता हा तो उसके थविए सम्बद्ध राय को अनुदान लिया जा 
सकता है । पर तु यह जनुटान भारत की सचित विवि पर भारित होगा ! 

(व) भ्मम के राया का जनुसूचित क्षना क विकास के जिए सहायक अनुदास दिया जा 
सकता हूं । 

उपय क्त विवेचना स प्रमाणित है कि आर्थिक सहायता व माध्यम स संघ की सरकार का 
सहायता प्राप्त करन वाल राया पर अपना निय/नण स्थापित करत का जवसर मित्र जाता है। 
जाविक सहायता सलव कसी शत्त क॑ साथ दी जाती है तथा वह सधीय सरकार वे विनियमा ने 
जधान रहती है। यह स्वाभाविक ही है र्िजा धन यय करता है वह अपना इछानुसार नीषि 
भी निधारित कर । 


सस) वित्तीय सम्ब थ 


जसा कहा जा चुका हूं कि सघ राय म हकात्या का वास्तविक स्वायत्तता प्रदान करन वे 
लिए आश्थिक स्वायत्तता का भी व्यवस्था की जाती है। फ्तत प्रयक सघ मं वद्ध और रवइया 
को उतके अपने विद्यायी एवं काग्रपालिका संम्मंधी कायों के निध्पयाटन के लिए क्षतग अतग 
वित्तीय प्रसाषन सौंप जात है। परणतु ट्स सिद्धात्त का पणरूपेण पावन कसी भी संविधान मे 
नहा हो सका +*। 

टस सम्बंध मे भारतीय सयिधान से पाइ जान वाजी स्थिति बहुत अधिक असन्तापजनक 
है। राया वा जो प्रसाधन दिए ग्रए € वे बहुत अधिव अपरवाप्त है। थत यह यवस्था की ये 
ह॑ कि कुछ कर एंसे हाग जिहू सथ की सरकार जगायगी तथा जिनका सम्रह या तो सघ की 
सरवार वर॑ंगो और या साय कीं सरकार और जिसस प्राप्त आय का या ता जाविक रूप से 
राय का दया जाएगाया पूण रपस। 7सक जतिरिक्त सविधान हारा किया गया वित्तीय 
प्रमाधना का वितरण न ता जातिम है और न अपरिवतनांय | संविवान रचना के समय यहे 
व्यवस्था की गई थी कि वित्तीय प्रसाधना का पितेरण उसी प्रकार किया जायेगा जिस प्रकार 
935 वे अधिनियम मे क्षिया गया था। परन्तु साथ ही म यह व्यवस्था भी की गे थी कि 
राध्टपति प्रयक पॉच वप दे पश्चात्‌ एक वित्त जायांग नियुक्त किया करंगा जां उसे संघ और 
राया क बीच वित्तीय प्रसाधना व वितरण तथा संघ द्वारा राया दा ये जान वाल अनुटान के 
सिलाता के सम्धथ मे परामता देगा । इस प्रत्रार भारतीय संविधान में से और राया के वीच 
पाये जान वाज जाथिक सम्घ वा मे एक अनोखा जचकीजापन पाया जाता है जिसकी मिसाल 
हम किसी जय सघीय राय म नही लिखाएँ पडपी | 

प्रसाधनों क/ वितरण--सघ और राया के बीच आय वे वितरण का उजख सातवां 
सूची मे हुआ है और जसा कटा जा चुका है कि उसका आवार बह वितरण है तो 935 + 
अधिनियम म क्या गया था। धस प्रयार संघ सरवार का वे सभी प्रसावन प्रतान क्यि गय हैं 
जो सध सूची के जातगत आत हैं तथा राया कोव प्रसाधन सौंपे गयय है जो राय सूची म 
जा वमित हैं । समवर्सी सूची म किसी भी प्रकार के करा का प्राविधान न ४ । टस वितरण के 
राम्बध मे एक उ“तखनीय वात यह है कि जला राया का अपन हारा जगाय गये करा स प्राप्त 
सम्पूण झाय को झपने पांय रर'ने का अधिवार | वित जिन वरय को लयान कया आविक्तर सघ 
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को दिया गया है, उनसे से कुछ कर ऐसे है जिनसे प्राप्त आय या तो पूर्णत राज्यो को दे दी जाती 
है, अयवा वह उन्हे आशिक रूप से दी जाती है। सविधान ने इस प्रकार के करो की चार विभिन्न 
श्रेणियाँ बतायी है। प्रथम श्रेणी मे वे कर आते है जो केन्द्र की सरकार के द्वारा लगाये जाते है, 
किन्तु जिनका सग्रह राज्यो के द्वारा होता है और जिनसे प्राप्त आय को राज्य पूर्णत अपने पास 
रख लेते है। इस प्रकार के करो मे मुद्राक शुल्क तथा औषधीय और प्रसाधनीय सामग्री (॥0॥०8] 
पर शुल्क सम्मिलित है। द्वितीय श्रेणी के कर वे है जो सघ के द्वारा आरोपित और सगृहीत किये 
जाते है, परन्तु जिनसे प्राप्त आय को राज्यो को दे दिया जाता है। इस प्रकार के करो मे कृषि 
भूमि को छोडकर अन्य सभी प्रकार की सम्पत्ति के उत्तराधिकार-विषयक शुल्क, क्षपि भूमि से 
अन्य सम्पत्ति विपयक शुल्क, रेल, समुद्र अथवा वायु द्वारा ले जाये गये माल और यात्रियों पर 
सीमा कर, शेयर बाजार और सट्टा वाजार के सौदों पर मुद्राक शुल्क से अन्य कर आदि । तृतीय 
श्रेणी मे आय कर आता है जिसे सघ की सरकार आरोपित भी करती है तथा समृहीत भी, किन्तु 
जिससे प्राप्त आय को सघ और राज्य दोनो के बीच बॉट दिया जाता है। चौथी श्रेणी मे वे कर 
आते है जिन्हें सघ आरोपित करता है तथा जिनके सग्रह का दायित्व भी सघ सरकार के पास ही 
होता है, किन्तु जिनका सघ राज्यो के पास हिस्सा बॉट कर लेता है। इस प्रकार के करो मे 
औषधि एव प्रसाधनिक सामग्री के अतिरिक्त अन्य वस्तुओ पर उत्पादन शुल्क शामिल है | 
अनुदात--सविधान मे सघ द्वीरा राज्यों को अनुदान दिये जाने का भी प्राविधान पाया 
जाता है। संविधान की 273वीं धारा मे लिखा है कि बिहार, उडीसा, पश्चिमी बगाल तथा 
असम के राज्यों को जूद तथा जूट-उत्पादनो के निर्यात शुल्क के बदले मे सघ अनुदान देगा तथा 
अनुदान की राश्नि राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित की जायेगी । संविधान मे सघ को यह कत्तेव्य सोपा 
गया है कि वह अनुसूचित कवायली क्षेत्रों मे प्रशासकीय स्तर को ऊपर उठाने के लिए तथा उनके 
कल्याण के कार्यो को निष्पादित करने के लिए काम करे और इस सम्बन्ध मे वह राज्यो को 
वित्तीय सहायता प्रदान करे । संविधान की 275वी धारा में इस प्रकार के अनुदान का उल्लेख 
है। यह संघीय सरकार का काम है कि वह इस प्रकार दिये जाने वाले अनुदानो की राशि 
निर्धारित करे तथा यह भी निश्चित करे कि उस राशि को किस प्रकार खर्च किया जाना है। 
यह बताने की आवश्यकता नही कि इन अनुदानों के माध्यम से सघ को राज्यों को अपने नियन्त्रण 
में रखने का अवसर प्राप्त हुआ है। पिछले वित्त आयोगो की सिफारिशों के परिणामस्वरूप राज्यो 
को हस्तान्तरित किये जाने वाले वित्तीय प्रसाधनों की राशि से, जिसमे अनुदान शामिल है, उत्तरोत्तर 
वृद्धि हुई है। 7952 में यह राशि 60 और 65 करोड के बीच में थी, अब यह बढकर 550 
करोड रुपये से भी अधिक है। 
275वी धारा के अन्तर्गत राज्यों को जो अनुदान सघ से प्राप्त होता है, उससे कही अधिक 
राशि उन्हे अनुदाव के ही रूप में 282वीं धारा के अन्तर्गत प्राप्त होती है। यह अनुदान नियोजन 
के कार्यान्वयन के लिए राज्यो को दिया जाता है । इस अनुद्यन को प्राप्त करने के लिए सामान्यत 
राज्यो को वरावर की राशि स्वय व्यय करनी होती है। इस अनुदान के सम्बन्ध में ध्यान में रखते 
योग्य एक बात यह ह कि वह राज्यों को उन विपयो के ऊपर व्यय करने के लिए दिया जाता हैं 
जिनका सम्बन्ध राज्य सूची के साथ हू उदाहरण के लिए 959-60 के बजट में 60 विपयो 
पर व्यय करने के लिए अनुदान की व्यवस्था की गई थी, जिसमे 20 करोड रुपया सामान्य और 
तकनीकी शिक्षा के लिए था, 7 करोड की राशि साम्रदायिक विकास ऊे लिए निर्धारित की गई 
थी, $ करोड सपया कृपि और मत्स्य-पालन के लिए निश्चित किया गया था तथा 7 5 करोड 
न्यये की दाध्मि मलेरिया उन्मूलन के लिए निर्धारित की गई थी | यह बताने की आदच्यकता नहीं 


कि इस श्रकार के अनुदान के द्वारा भी सघ सरकार को राज्यों के ऊपर नियन्त्रण रखने में बडी 
सहायता मिली है। 


(0 भारतीय शाउन/] 6 
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कद हारा रसायो को दिये जान वाले ऋण--सघ और राया के याच वित्तीय स्म्धावा व 
परिचाजन म बंद्ध लारा राय्या का लिय जान वात कणा का भूमिका जुछ कम महत्त्वपूण नहां 
? | बस्तुत पंचवर्षीय घोजनाओ वे आरम्भ होन॑ के पूव राया को सघ हारा टिय जाने वान ऋणा 
का वाइ विशाप महत्त्व नहा था यथाय भ यह राशि बरत थोडी हाती थी | उताहरणस्वत््प 948 
से जकर ]95] तक बुत 50 वराल रुपय के ऋण सघ ने राया की सरकारा का ल्यिे थे | परतु 
प्रथम परलवर्षीय यांजना के वात मे यह राटि वतकर 900 करार मसयय॑ पर पढ़च गरी। जवान 
]964-65 था नप मे राया को 690 80 बरो” मपय के करण संघ सरकार न न्यि थ। 

यह सही है कि यहे वात राय्या वी दछा पर निभर करती है कफिव काठ से ऋण में 
अथवा न नें। परतु काट भी राय कण कल्त स ”नकार वेवत उस स्थिति मे कर सकता है 
जवकि बहू अपने आर्थिक विकास की भी आवाया वा ही परित्याग कर द। स्पष्ट्य एसा करना 
तिसा भी राय के जिए सम्भव नहीं हो सकता | जन वाब्य होकर उह केट से करण जन पत्त 
है जौर जब व व” की सरकार व पास कण की याचिका के साथ जात है ता उह उसने समक्ष 
नपनी वह याजनता भी प्रस्तुत करती होती है जिसकी वायाविति क विए उह कण की आव 
बयत्रता है। कटीय सरकार उनकी याचिका का केवत उस स्थिनि म स्वांकार कर सक्‍ती है 
जयकि उस उनकी याजना भी भा हां । ”स प्रवार यह प्रवट है कि कंद्रीय कऋणा की राया का 
स्वायत्तता व शत्न मं सघ सरवार म हस्त तप की ही अभिव्यक्ति है । 

निम/जक एवं महालेखा परीक्षक+--लखा परी तण का भारतीय संविधान भ सघ सरकार के 
एकाथिवारी क्षत मर रखा गया है। दस काय को निप्पादित करत के जिए केहट भे नियनक एवं 
सहाजसा परी तत्र वी यवस्था है तथा रायाम जखा परीक्षक की। परतु वास्तव मे य सभी 
लविकारी सघ सरकार के अभिकरत्ता हैं राय सरकार का उसक स्वयं देखा का परीवण करन 
थाव अधिकारी के ऊपर भी कोई निय/जण नहा होता । नियानक एवं महावखा परीतक्र का पद 
अब यायिक है तथा उमग्री नियुक्ति स्ययथ राफ़्पति के टारा होती है तथा उसके काय करने का 
परिस्थितियों का निर्धारण भी ससद द्वारा पारित कानून के हारा होता है। यह काम दस अधिकारा 
वा है कि वह यह बताये कि सघ तथा रा“या की सरवारें अवने जाय “यय वी जेख को क्सि प्रवार 
रखी और उसका यह अधिकार भी प्राप्त है कि वह उनके उख़ा का परीतण कराये । 

वित्तीय सकट और राया फो स्वायत्तता--सविधान की 360वीं धारा वे' अतगत राध्त्पत्ति 

कौ वित्तीय सकट वी धोपणा करन का अधिकार प्राप्त है। रस सकक्‍त की अवधि क॑ काज मं 
राया का सधीय वरा ये उतने भाग से वचित क्या जा सकता है राष्ट्रपति रा थो को यह आतेश 
द सकता है कि वे अपन वित्त विपेयक्रा का उसकी स्वीकृति के विए सुरक्षित रसें तथा सघध सरकार 
को विसी भी राय वी वित्तोय क्रियाआ का निर्यात्रत करने का निर्देश ते सकता है। सलेप मे 
वित्तीय सक्ट के समय राया की वित्तीय स्वायत्तता का अल्वकाव के लिए पृणत स्थगित रखा 
जा सपता है । 


3 बया भारत एक संघ है ? 


उपयक्त विवेचत से स्पष्ट है कि भारतीय संविधान म सघ को दत्तनी जधिक ज्षक्तियाँ प्रशान 
वी गई हैं जिनवे मा पम्र से वह राया के जातरिक मामतां मबहा सुगमतापुबक हस्त ४प कर 
सकता है। सघ सरकार की इतनी अधिक टशाक्तियों क कारण वहुधा यह प्रश्न पूछा जाता है वि 
भारत को सघ बताते का क्या औचित्य है। वह्तुत यह प्रश्त कोई नया नहीं है. उसे यथाय मे 
उस समय भी उठाया गया था जबकि सविधान को रचना हो रही थी और उस पर संविधान 
सभा में विवाद भी हुआ था । संविधान सभा व बुद्ध सल्स्यों का यह मत था कि सविधान मे 
सघात्मक सिद्धान्त की निममतापुवव हत्या की गरे है। च्सके विपरीत टा अम्वदकर का मत था 
कि सविधान दुहरी राजवीतिक यद्रस्‍्था की स्थापना करता है एक बह मे तथा दूसरी छार पर 
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राज्यों मे, और प्रत्येक को अपने-अपने क्षेत्र मे सविधान के द्वारा सम्प्रभु शक्तियाँ आ्राप्त है ।” उनके 
इस हृप्टिकोण का सविधान सभा के अनेक सदस्यों ने समयेव किया | उदाहरण के लिए श्री नेहरू 
ने कहा कि स्पष्टत राज्यो को स्वायत्तता प्राप्त है ।' 
परन्तु इतना होते हुए भी वहुत से राजनीतिक नेताओ तथा साविधानिक विश्येषज्ञो ने यह 
मत व्यक्त किया हैं कि भारत एक सघ नही है। पहले के० सी० छ्वीअर के इस मत्त का उल्लेख 
क्रिया जा चुका है जिसमे उसने यह कहा था कि भारत एक एकात्मक राज्य है, जिसमे सघात्मक 
तत्त्व गौण रूप से पाये जाते हैं । इसी प्रकार के हप्टिकोण को आइवर जेनिंग्स तथा एलन ग्लैडहिल 
ने व्यक्त किया हे कि भारतीय सविधान में जो सघात्मक तत्त्व पाये जाते है वे तो यथार्थ मे केवल 
एक नकाव है जिनके द्वारा उसकी एकात्मकता को छिपाने का प्रयास किया गया है। के० एम० 
मुणी ने भी जो स्वय प्राह्पय समिति के सदस्य थे, इस मत को व्यक्त किया है कि "भारत फेडरेशन 
नहीं है, अपितु वह एक यूनियन हैँ ।” कुछ दिन हुए प्रशासकीय सुधार आयोग ने सघ-राज्य 
सम्बन्धों का अध्ययन करने के लिए एक अध्ययन दल नियुक्त किया था। इस अध्ययन दल ने भी 
अपने प्रतिवेदन मे यह लिखा है--'भारत की राजनीतिक व्यवस्था का स्वरूप सघात्मक है, किन्तु 
उसमे परम्परागत सघो के सार का अधिकागत अभाव हे ।! 
इसके विपरीत कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि भारत में सघात्मक शासन के सभी तत्त्व 
पाये जाते हैं। उदाहरण के लिए के० सन्‍्थानम का मत है कि इसमे कोई सन्देह नहीं हो सकता 
कि भारत एक सघ हे । पॉल एच० एपलवी ने भारतीय सविधान को “अत्यधिक सघात्मक' 
घोषित किया है| कुछ लोगो ने भारत मे एकात्मक शासन को स्थापित करने की माँग की है। 
इनमे सर्वोच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुस्य न्‍्यायावीश मेहर चन्दर महाजन तथा भारतीय जनसघ 
बामिल है । एकात्मक शासन को स्थावित करने की माँग से भी यह भासित होता है कि इन लोगो 
के मतानुसार भारत मे सघात्मक व्यवस्था कायम है जिसे वे अवॉछनीय मानते हू । 
ऊपर जिस विवाद को साराह्य रूप में व्यक्त किया गया है, वह केवल कोई शब्दों का 
भंगडा नही है। वस्तुत उसमे भारतीय राजनीतिक व्यवस्था का मूलभूत मूल्याकन सबचिहित है ! 
अन यह आवश्यक है कि हम उन आवारो की समीक्षा करे जिन्‍्होने भारतीय सविधान की 
सघात्मकता पर एक प्रश्न-चिन्ह्‌ खडा कर दिया हें। 
इस सन्दर्भ मे जो पहली वात कही जाती है वह यह है कि सविधान मे 'फेडरेशन' जब्द को 
जान-वूभकर प्रयुक्त नही किया गया है और उमके स्थात पर 'यूनियन' शब्द का प्रयोग किया गया 
हैं । डा० अम्वेदकर ने सविधान सभा से शूनियन' झब्द के प्रयोग को लाभकारी सिद्ध करने का 
प्रयत्त किया था, परन्तु उनकी व्यास्या से स्थिति तो स्पष्ट नही हुई, कुछ अमो मे अवश्य वृद्धि 
हो गई। इस श्रम का एक उदाहरण हमे राज्य सभा में गोविन्द वल्लभ पन्‍्त के उस भाषण में 
देखने को मिला जिममे उन्होने कहा था, 'हम एक यूनियन से रहते हे, एक फेडरेशन मे भी नहीं 
("ए& धरएढ का & प्रात07, 76 द्जए्ला पा & ट्वि्वा80०7॥) । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि यूनियन" 
शब्द का प्रयोग विभिन्न अर्थों में हुआ हे, उसे सघात्मक राज्यों के लिए भी प्रयुक्त किया गया है 
जौर एकात्मक राज्यो के लिए भी । उदाहरण के लिए सयुक्त राज्य अमरीका के सविधान की 
प्रस्तावना में 'यूनियन' शब्द के द्वारा उस देश का वर्णन किया गया है । यह बात निविवाद है 
क्नि जैक आाज्य अमरीका एक सघ ह । परन्तु दूसरे छोर पर 'यूनियन' शब्द दक्षिणी अफ्रीका 
के राज्य के साथ भी श्रवुक्त होता है, जो निस्मन्देह एक एकात्मक राज्य है। वस्तुत 'यूनियन' 
नब्द के प्रयोग से सविधान की संघात्मकता पर कोई विश्वेप प्रभाव नहीं पडता । अत हमें इसमें 
जधिक वजनदार तकों की विवेचना करने को जावश्यकता हे। 
. पण्न के सघीय राज्य न होते के पक्ष मे जो दूसरा तक 
जपेक्षा निश्चय ही जपिक चक्तित्नाली 
प्रदान यो गईं है, यहा तक कि 


न्‍च्‌ 


दिया जाता हे और जो पहले तक 
है, वह यह ह कि हमारे यहाँ केन्द्र को अत्यधिक वक्तियाँ 
जवशिप्द विपयो को भी केन्द्र मे हो निहित कर दिया गया हैं। यह 


दा 
सर्द 
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तक वाई नया तेक नहा है इस अनक बार समिधान सभा मे भा हहराया गया था। परतु दस तक 
क सम्बंध म भी एक बात कटी जा सकता है कि विच्च के समस्त सघाय सविधाना म काट ना 
हटा संयिधान एस नहा हैं जिनम तन्तिया का विभाजन एकसा _आ हा | यहा यहा छ्यानम रखन 
का वात यह भी है दि झ्राज ससार वी सभा त्या म का यकरण का प्रवृत्ति पार जाता है। दस 
प्रवार जाय सबिधाना मे क वीयकरण विस की एक जम्या प्रक्रिया के हारा सम्पन्न हुआ है । 
किलतु भारत म एसा सत्र बुछ नहा हआ यहा ता के ठाय्रण का प्रदृत्ति का सविधान के टाराहा 
मायता प्रटाम कर दा बट ह। वस्तुत शसा हाता स्वाभावितर भा था वयाति भारताय राष्टाय 
भजन का दीघ काबू से चक्तियाता काट का स्थापित करत का ज ये था। यहि उसने दबज़ 
काट या व्यवस्था का स्वीयार क्या था ता इसलिए था शि मुस्तिम जाग का प्रथततावाहा माय 
के साथ तिसी भी प्रशार वा काट समभीता हो जाय । परन्तु विभाजन के परचात्‌ “से प्रकार का 
कह जावन्यकला भी नहा रह गइ या । जत इस नवान प्रष्ठभूमि मे कटा मुखा सघ की स्थापतरा 
का जामसातीथी। 
भारतीय संविधान मे जवरिष्ट टाक्षिया कह का साथा गत है परतु डस आधार पर भा 
सबिधान दे सथात्मक म्वष्प व चुतीती नहा दा जा सती । सप्तार वा कह एमा अनागा तण 
नहा है जहा “स प्रचार को यवस्था पाइ जाता हो। कक्‍्लाटा मे भा जवरिए्ट शक्तिया कल मं हा 
निहित वी रा* है ति तु उससे उसते सब त्मक स्वरूप पर का अवर नहा आया है । यहा इसे 
सम्बंध भे एक उजसनाय बात यह * कि सवियान व रस प्राविधान स सघ की शक्ति भे जभा तक 
कप” पृद्धि नहा है? हू । राक्तिया क विवरण की तीता सूचिया इतना बिद्वट जोर पौरवार हं कि 
सनम जव किसी न* शक्ति का जाहन वा काए सास गयाहहा नहा है । फ्तत संविधान के काया 
चयन के लगभग 24 वप हा चुक है और इस प्राविधान का जभी तक व्यवहार मे जान का 
जावयजता वह _” 76 । 
उपयक्त विवचना स स्पप्ट है कि क का अधिक ताक्ति प्रटन कर टन स॒ कसा भी सचि 
घान व सधघात्मक तत्त्व नप्ट नहा हा वात | बथायव मे सविधाजाद वा मूल सिद्धात तात्तिया का 
सघ गौर का या के वाच विभाजन है और यह विभावन एसा हाना चाहिए जिसमर सच का 
सरपार अपनी वच्छा स इकाया वी शक्ति का क्मय कर सक तथा स्घ रब त्कात्यावा 
सरवार प्रयश् मास सबिधान मं स॒दां ज्वनना शतिबा अ्रत्ग कर। सरवत्त मे सघीय 
संविधान से धया या वी स्वायत्तवा का मायता दा जाना चाहिए । यहा मसहत्वपूण वात यह नहा 
है कि स्वायत्तता का क्षत क्तिना विच्वत अययरा कितना सामित ” महत्त्व की वात कबत तनो 
है कि त्फात्या का वायज्ञता क्सि क्षत म स्वाकार वी जाय वट॒ नि चित हानी चाहिए । उस 
सम्वध मे ”ा अम्बटक्ग का संविधान सभा म यह कथन उत्वसनाय है कि जां क्षद राया क॑ पास 
छोतचा गया ह उम्तम व उत्ती प्रकार सम्प्रम है विस अकार कह उस तन मे सम्प्रय है जा उस 
मौँपा गया है। यह कथने ऊपर से देखने पर ग्रतिशयाक्तिपूण प्रतीत हाता * क्यांकि संविधान मे 
एस प्राविधाना का जभाव नहा है जाकेट को रायाक आतरिक मामता म हस्तक्षप कया 
जधिकार प्रटनन करत हैं अथवा जिनस उस सक्‍ट काव म॑ राय की सम्पूण स्वायत्तता का हजप 
जान वी. क्षमता प्राप्त हाती है। यहाँ उनम स कु प्राविधाता का उतख किया जा सकता है| 
सवप्रथम संविधान पी तीसरी धारा का जिया जा सकता है। दस घारा व सधीय न्‍यवस्थापिका 
का राया की सीमाआ म हर-फेर करत की तथा “स प्रकार नय रायया की रचना का अधिज्नर 
टिया हू। सविधान का चौथी घारा म तिखा है कि स्स प्रकार जो परिवतन किय जायेंग उड़ 
सशाधन नहा माना वायंगा । स्सए रस प्रकार क परिवतना का ससन के साधारण का नूत के 
हारा व्यवहार मे जाया जा सकता हैं। यह सहा है कि उस्त प्रकार क परिवत्तना का ससल म 
प्रस्तातिव करा के पूव संघ की सरकार से यह जपया की यद है कि व सम्बद्ध राप्य अथवा 
रा पास ल्ससम्बपस परामर वर । परनु उनका परामद सघ के जिय वायकारी हागा यह 
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कही नही लिखा हे । सघ की ससद ने इसी शक्ति के झाधार पर 963 में आन्ध्र के राज्य की 
रचना की थी और आन्ध्र की रचना की प्रक्रिया मे हैदराबाद के राज्य का लोप हो गया। इसी 
शक्ति के आधार पर 956 मे राज्यो का पुनर्सगठन कानून (9०5 २०08क्षा4०॥ 6०) 
निर्मित किया गया था, जिसके द्वारा भारत के राजनीतिक मानचित्र मे महत्त्ववृर्ण परिवर्तन किये 
गये थे। पिछले वर्षो मे इसी शक्ति के आधार पर तागालेण्ड राज्य की असम राज्य के पुनर्गठन के 
द्वारा रचना की गईं, इसी प्रकार पुराने पजाब को बॉटकर पजाव और हरियाणा के नये राज्यों को 
जन्म दिया गया । अत यह कहा जा सकता है कि सेद्धान्तिक दृष्टि से सविधान की तीसरी धारा 
ने सघ को राज्यो के' जीवन और मृत्यु का निर्णय देने का अधिकार दिया है। इस धारा पर टिप्पणी 
करते हुए के० पी० मुखर्जी ते लिखा है कि यदि यह एकात्मक सरकार की परिभाषा नही है, तो 
में नही जानता कि वह क्‍या है ।” इस सत्य से इनकार नही किया जा सकता कि तीसरी धारा ने 
सघ सरकार को वह शक्ति प्रदान की है जो विश्व के किसी भी सविधान में सघ को प्राप्त नहीं 
है। यथार्थ मे ससार के सभी सघो में जहाँ सघ की अखण्डता को कायम रखने का वचन दिया 
जाता है, वहाँ उनमे इकाइयो की अखण्डता को भी कायम रखने का आश्वासन दिया जाता है! 
अ्रत यह वात स्वीकार करनी पडेगी कि सविधान की तीसरी धारा सघात्मक सिद्धान्त के प्रतिकूल 
है। परन्तु इतना मानने के बाद भी यह लिखता आवश्यक है कि सविधान मे तीसरी धारा को 
इसलिए स्थान दिया गया यथा क्योकि 950 में भारत के राजनीतिक मानचित्र को ब्रिटिश सरकार 
से उत्तराधिकार मे प्राप्त किया गया था और यह स्पष्ट था कि साम्राज्यवाद की यह विरासत 
बहुत दिन नही चल सकती थी । यदि सविधान की रचना के समय ही इस मानचित्र मे आवश्यक 
परिवतेन करने का प्रयास किया गया होता, तो उसके फलस्वरूप देश मे इतना उम्र विवाद जन्म 
ले लेता कि उसका प्रतिकूल प्रभाव सविधान रचना पर भी पडता। अत यह उचित समझा गया 
कि इस कार्य को अभी स्थमित कर दिया काये तथा उसका निष्पादन सविधान द्वारा स्थापित ससद 
के द्वारा हो । 
तीसरी धारा के अतिरिक्त भी सविवान मे ऐसे अन्य प्राविधान भी है जिनसे साधारण तथ, 
असा वा रण दोनो प्रकार की स्थितियों मे राज्यो की स्वायत्तता पर आँच पहुँचती है। इन प्राविधानो 
का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है और उनके सम्वन्व मे भी इस सत्य से इनकार नहीं किया जा 
सकता फ़ि उनसे केन्द्र को बहुत अधिक शक्तियाँ प्राप्त हुई है तथा राज्यो की स्वायत्तता पर उनका 
प्रतिकूल प्रभाव पड सकता है । 
जहाँ तक 356वी धारा के अन्तर्गत आने वाली सकटकालीन व्यवस्थाओ का, राज्यो में 
साविधानिक प्रणाली के असफल हो जाने वाले प्राविधानों का, प्रइन है, कुछ वाते व्यान मे रखी जानी 
आवश्यक है । यद्यपि सविधान मे कहा गया है कि सघ राज्यो के प्रशासन को अपने हाथो मे केवल 
उस समय ले जबकि राज्य मे सविधान के अनुसार शासन का सचालन हो ही न सकता हो तथा 
इस आशय का प्रतिवेदन उसके पास राज्य के गवर्नर से आया हो । परन्तु यदि केन्द्र और राज्य में 
भिन्न-भिन्न दलो की सरकारे है, तो उस स्थिति मे केन्द राज्य के गवनर से अपनी इच्छानुसार 
रिपोर्ट लिखवा लेगा तथा फिर वहाँ के ज्ञासन को अपने अधिकार मे ले लेगा । यह सही हे कि 
ऐसा अभी तक बहुत कम हुम्ना है, परन्तु ऐसा हुआ है, इसे अस्वीकार नही किया जा सकता | 
9358 मे केरल से नम्बूदिरीपाद मम्त्रिमण्डल को वरखास्त कर दिया गया तथा वहाँ राष्ट्रपति 
शासन स्थापित किया गया | चौथे आम चुनाव के वाद नेक राज्यों मे राष्ट्रपति आसन की 
8, गईं, जिनमे हरेक को उचित नहीं ठहराया जा सकता । किन्तु इसे सविधान का दोष 
दॉविसा 5 हर 2 हे रे पक जिनके पास सविवान को कार्यान्वित करने का उत्तर- 
जय 2 48088, ह्‌ डे उनसे सविवान का सघात्मक स्वरूप 
भारतीय सविवान की कोई जपनी अभी पा है पल अनार है कक रस स्यकी के मविलान 
वी विशे नही हैं, उनका अनोखापन केवल इस तथ्य में 
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है कि यहाँ छाहू भाय सबिधाना की अप दा लवजिव विददु बताया गया * | 
उपयक्त विवचना वे आधार पर तिप्कप रप म यह कला जा सकता है वि अपनी केटो मुस्ी 
प्रवृत्तिया व बावजूद भारतीय संविधान का स्वरूप संधात्मक है। बल्त से जाग उस सत्य को 
स्त्रीकार करत ह॑ वितु उनका वहना है कि सविधान की कार्या विति वस प्रफ़ार हो रही है जा 
उसद निर्माताक्षा की *च्दा व॑ सवा भ्रतिवूत है। बहुधा यह शिकायत की जाती है कि बढ़त हए 
वाटीयकरण व परिणामस्वस्प राणा वीं स्वोयत्तता मे निस्सदह कमी आर्ट हैं। उदाहरणस्वरूप 
डी० एम के म॑ स्वर्गीय नेता सो जन्नादोराई न दस सम्परध में अपना मत यक्त करत हुए एव 
वार कहा था कि सघीय स्विधान के कायावयन से रायया की चत्तिया क जिए खतरा प्रस्तुत हो 
रहा है तथा राया की स्थिति अब कवर खरात पान वाज निगम [५०६ हछावाह ८णफुणा2 
007) वी रह गई है। श्सी प्रकार का मत स्वतन पार्टा के नंता सा राजगापाजाचारी नेभी 
प्यक्त विया था । उनकी विवायत थी वि' साया वी स्वतञ्ता को भुजाया जा रहा है तथा 
समूच भारत म थिना विचार एक्ात्मक राय को स्थावित क्या जा रहा है। वस प्रकार की 
विवायत का मुस्य उद्गम वास्तव मे राष्टाय नियोजन है तथा नियाजन वा ब्रियाविति मे योजना 
आयांग वी भूमिवा है। समस्या के दस पटयू पर प्रकाश डाते हुए त़तरतोक सित न जो योजना 
आयाग वे सदस्य भी रह चुके 6 एक यार यह जिखा था-- राष्ट्राय नियाजन ने काद्र वी भूमिका 
म वृद्धि की है तथा उसम कट जौर राय्या के उत्तरदायित्वा थ पिभे | वो कम करते की प्रवृत्ति 
पायी जाती है । 
यह सही है कि नियाजित जथयवस्था न राय सम्बधो का का [मुख बनाया है परतु 
तस प्रवृत्ति को जम दन के जिए संविधान वा उत्तरटायी ठहराना उचित नहा है। वस्तुत इसके 
लिए दा कारण उत्तरतायी है और ध्सम स कसी एक को सविधान का अपरिविततीय अथवा 
अनिवाय अग नहा माना जा सकता | प्रथम राय्या को कट स प्रचुर मात्रा म जाथिक सहायता 
प्राप्त हाती है श्लौर टितीय ]967 के आम चुनावां व पूध तक देश वे केवत एक राजनीतिक 
दन वा राजनीतिक साक्ति पर एकाविकार या | यहा यह वहा जा सकता है वि राययो को अपनी 
याजवाओ को कार्यावित करने के लिए केट का महू दसजिए ताड्ता पल्ता है क्‍्याकि सविधान 
ने उह पर्याप्त वित्तीय प्रसाधन प्रतान किये है। यथाथ मे बात एसी नहा है। राप्या की आथिक 
दुयतता का एक बत्य कारण यट है कि रायया की भरकारा न राजनीतिक कारणा स प्ररित होकर 
अपन यहाँ स्थित पित्तीय प्रसावना का पूणरपण प्रयुक्त नहीं किया है जौरतग उनमे ऐसा करते 
की ”च्छा पाया जाती है। एसी स्थिति मं यह स्वाभाविक ही है कि व केट पर आजित रह। 
फता से सतायता वन के बांट वे सहायता से उत्पत परिणामा से बचन की आया नही कर 
सकते । 
जसा कहा जा चुका है कि 967 तक काग्रस का केह एवं राय्या को सरकारा पर सभी 
जगह एकावियार था। सन दंग मे केटीगररण को भ्रत्रृत्तियों को एक वंडी सीमा तक बलावा 
दिया था| एक समय मे एसा हाना स्वाभाविक भी था क्याकि उस सम्रय तेश की बागदार राष्टोय 
जा दोतत के जान-पहचाने न॑ंताजा जौर विशवपपर जवाहरजात नेहरू के हाथा मथी | राया के 
नता पथ प्रदान एवं परामता के जिए उनकी ओर हखा करते थे। परतु 964 म॑ नह जी 
क देहान्त के उपरात स्थिति में निश्चय ही एक परिवतन आया है। यहा यह उल्लखनीय है कि 
नेहरू जी और तातवहाटर शास्जी व उत्तराधिवारिया के चयत मे राया व॑ मुख्यम निया ने एक 
निर्णायक भूमिका अदा की थी । 
नामन दी पाॉमर न तिजा है कि स्वतज्ता क उपरात भारतीय राजनांतिक जीवन के 
बहुत से अतत्रिराधा भ से एक नतविरोध यह है कि यहाँ केटीकरण तथा विके-टीक्रण दाता 
वी शक्तिशानी प्रवेत्तिया का एक साथ विकास हुजा है। जहा देव मे राष्टाय एकता को बटावा 
दन बाज तत्त्व पाय जात हैं. बहाँ एस तत्त्वा का भी अभाव नहां है जा देश का विघटने का आर 
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ले जा सकते है। आज भी देग के राजनीतिक जीवन में सम्प्रदायवाद, जातिवाद, क्षेत्रवाद तथा 
भाषावाद आदि बुराइयों को अवलोकित किया जा सकता है। इन बुराइसों को देखकर बहुथा कुछ 
निराशावादियो ने यह सन्देह व्यक्त किया है कि कालान्तर मे भारतीय सघ का विघटन हो जयेगा । 
उदाहरणस्वरूप पॉल एच० एपलबी ने अपने प्रतिवेदन मे यह प्रब्न पुछा है 'क्या भापायी विभाजनों 
तथा अपने प्रणासन के एक वडे भाग के लिए राज्यों के ऊपर अमावारण निर्भरता की प्रृष्ठभूमि में 
भारत जपनी राष्ट्रीय एकता एवं गक्ति को कायम रखने में समर्थ हो सकेगा ? 

यहाँ इन भविपष्यवाणियों की विवेचना करने की आवश्यकता नहीं ह। हमारे जिए केवल 
इस तथ्य को मान्यता देना पर्याप्त है कि भारत से क्षेत्रीय विभिन्नवाये तथा स्थानीय भावनाये पायी 
जाती है और राज्य इन भावनाओं के प्रतीक हे । पिछले दिनों में इन्ही राज्यों मे केन्द्रीकरण के 
विरुद्ध प्रतिक्रिया की अभिव्यक्ति हई हे । यह स्वाभाविक ही हे कि भारत जेंसे बढ़े आकार के देश 
में जहाँ विभिन्न भागों की ऐतिहासिक परम्पराये भी न केवल एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाती, 
अपितु उनमे एक प्रकार का टकराव भी पाया जाता है, लेत्रीय विभिन्नताये विकसित हो । वस्तुत 
ये विभिन्नताये ही इस बात की सबसे वडी गारन्टी है कि यहा अत्यधिक केन्द्रवाठ विकसित नहीं 
हो सकता । यदि सीमाओं का उत्लघन करके केन्द्रवाद को विकसित करने का प्रयास किया गया 
तो इसका परिणाम राष्ट्र की एकता के लिए घातक होगा । भारतीय सविवान में शक्तिगाली 
केन्द्र को स्थापित करने की आकाक्षा तथा क्षेत्रीय भावनाओं की अवहेलना न करने की इच्छा के 
वीच समन्वय स्थायित करने का प्रयास किया गया है। ऐसी स्थिति मे यह आवश्यक था कि 
भारतीय सविवान में अन्य सघात्मक सविवानों की तुलना मे कुछ भिन्नताये पायी जाती । भारतीय 
सघ के सम्वन्च में ध्यान में रखने योग्य वात यह हे कि उसकी रचना सयुक्त राज्य अमरीका अथवा 
स्विद्जरलेंप्ठ के सविवानों की भाँति उस समय नहीं हुई जबकि राज्य के कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध में 
निपेवात्मक वारणा पायी जाती थी । आज राज्य के कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध मे स्वीकारात्मक विचार 
पाये जते हू ओर ऐसी स्थिति मे यदि सघ के कार्यक्षेत्र को सविवान में व्यापफ बना दिया गया 
तो इसमे कोई आच्चर्य की वात नहीं है । नियोजन का विचार भो वास्तव में राज्य के कार्यक्षेत्र की 
स्वीकारात्मक बारणा के साथ सम्बद्ध हं ओर नियोजन के कार्य में केन्द्र और राज्य दोनों ही एक 
प्रकार से साक्रीदार हू । यह सही हे कि इसमे सच की साकरीदारी अधिक है, परन्तु इसके साथ में 
सही यह भी ह॑ कि राज्यों के सहयोग के विना सघ कुछ भी न कर सकने की स्थिति में होगा। 
इसी आधार पर कुछ लोगो ने भारतीय सघवाद को सहकारी सघवाद की सन्ना प्रदान की है । 


4 वित्त आयोग 


सविवान की 280वीं धारा में वित्त जायोग की व्यवस्था की गई ह। सघात्मक प्रणाली 
के सिद्धान्त एवं व्यवहार मे इसे भारत का मौलिक योगदान घोषित किया जा सकता है। यद्यपि 
940 में इस प्रकार के आयोग की स्थापना की सिफारिश कनाडा मे की गईं थी, रन्तु उसका 
कभी कार्यान्विति नही हुईं। अत वित्त आयोग के प्राविवान को भारतीय सविवान की अपनी 
विद्येपता समभी जानी चाहिए न्‍ 

यद्यवि सविधान में सघ और राज्य के वीच पाये जाने वाले वित्तीय सम्वन्धों का ब्णौरेवार 
वणन पाया जाता ह तथापि सविवानकार जानते थे कि कोई भी प्रवन्ध, चाहे उसे कितनी ही 
साववानी से क्यों न बनाया जाये, हर परिस्थिति के लिए सन्‍्तोपप्रद नहीं हो सकता । जत यह 
सोचा गया क्रि पाँच वर्ष की अवधि के उपरान्त वित्त आयोग की स्थापना की जानी चाहिए और 
जस आयोग का यह दापित्व होना चाहिए कि वह पि पाँच वप में दिये वित्तीव॒ परिवतनों का 
जान से कर संघ जोर राज्यों के वीच वित्तीय प्रसावनो का पुनवितरण करे । 
दा मे विलात व 280वीं बाद में यह व्यवस्था फी गई ह कि सविवान के व्यवहार मे थाने के 
हा वय वाद राष्ट्रपति एक वित्त जायोग क्री रचना को, यह काम इसके वाद हर पाँच वप वाद 
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या उसके पुव टहरावा जाना चाटिए। सी धारा म वित्त आयांग क गठन क सम्बंध भे यह लिया 
ते दि उसमे एक जयक्ष के जतिरिक्त चार सत्म्य जौर हाग । 95] के पित्त आयाग अधिनियम 
(955 मे मचाधित) मे जध्यश तथा सत्स्या थी याग्यताय निर्धारित का गए है। अयवर्व लिए 
यह आवनयक मात्रा गया है. हि उस सावजनित जीवन को अनुभव हांना चाहिए तथा सदस्या के 
विए कहा गया है रिव () या वा उच्च यायावय क यायाधांत रह चुके हा जथवा उसम 
“यायाधीद बनने की योग्यता ”| अथवा (2) उठ सरकार व वित्त तथा तसा का वियिष्ट नान हा 
जयवा (3) उठ वित्ताय मामता एवं प्रशासन व सम्बंध मे यापक अनुभव हो अथवा (4) उह 
जवगास्त्र का विगाप नान हां । यद्यपि जायोग की स्थिति बंवत परामरा देन वाव अभिकरण की है 
तथापि जभी तक सके किसा परामश की ट्रुक्राया नहा गया न । 
संविधान थी 280 (3) धारा से बिच लायांग मे काटवन यो विधारित किया गया 
है। उस राष्ट्रपति का सात प्रवार की सिफारिश करन का उत्तरॉयित्व सापा गयी टै--प्रथम 
करा से प्राप्त जाय रा सघ और राय के बीच किस प्रक्ञार वितरित विया जाय द्वितीय भारत 
को सचित निधि म से राणा का बिन धिद्धाना व जाधार पर जनुटान दिया जाय. जौर तृतांय 
नस्य वित्तीय प्रशासन थी स्थापना के विय राष्त्यति हरा पूछ गय सामता पर परामता । 
जमां तर छे वित्त आायोंगा की रचना की जा चुकी है। पहआा 952 मे स्थापित किया 
गया था च्तिय 4957 मे तृतीय 96] से चींथा 965 में जौर पाचवा ]968 मे निर्मित 
ताए थे। तन आायागा की स्िफारिया के फ्तस्वल्प जायबर से प्रात धन म से राया का दिय जान॑ 
वाल हिस्से में तिरतर वृद्धि हांता रही हे। प्रथम वित्त जायांग की स्थापना व पूव राया को दी 
जान बाजी राशि जाय वी 50 प्रतितत थीं जय यह बलकर 75 प्रतिशत हा गर्ट है। वित्त आयोगा 
की विभि” सिफारिया के फ्तस्वरूप राया का विभिन्न वेस्तुला क उत्यात्त युकाम भा कुछ 
हिस्सा मिलने जगा है । 
वित्त जायागा न जब तक जो सिक्लारिय वां नै उनकी विवचना स यह स्पष्ट है कि इन 
जायागा वी भूमिका सतकारा सघवात या सवधन ब्रा वानी रहा है बहुधा यह कहा जाता हे 
कि भारतीय संविधान म पाय जाने बाज पित्तोय उपय धा की यांजना सारतीय सघवाल का सामाय 
प्रति के जनुकूत हो हुई है । संघ सरकार राय सरकारा की जप्रा अधिक स्विर और चक्तियाजी 
है । परतु एसा हांना जावयक भी था जौर वाछ॑वीय भी क्‍्यादि इसक॑ बिता देश का नियाजित 
टग से आर्थिक विवास नहां हा सकता था। परतु टस सम्बंध मं सविवानकारा न एक बात वा 
विद्वप ध्यान तिया और वह बात यह थी कि रापया की स्थिति स्थायी रूप स जत्यविक दृपत 
ने रह । वित्त आधोग वे प्राविधान ने बाटे थाठे समय क बाद संघ और राणा के पारस्परिक 
वित्तीय सम्व घा के जे ययन की “यवस्था की है। दैये जायबत के जावार घर हा सम्बाबास 
परिवतन विय गये है जिनस राया की स्वायत्तता का जाभ पहुंचा है । 


5 क्षत्रीय परिपट 


शेजीय परिपद्या (2099 00070०॥$) की स्थापना 956 के राय पुनमृठत अधिनियम के 
जगत हठ थी। रसके पुव भारत म मुरयत तीन प्रकार क राय पाय॑ जात बव। 956 वे 
जविनियम न जहा राया का पुनगटन किया व उसन के जौर ख नणा क राया के बीच मे 
विमेटा को भी समाप्त कर लिया | चकि राया का पुतमठन सुसर्यत भाषा के आधार पर 
हुआ था इ्सनिय बुछ उसा मे यह आरया यक्त की गइ कि टसके कारण देश में विधरमक्परी 
गक्तिया का यलाब्ा मित्रगा । यह जातका पूणत निराधार भी नहा था क्‍्याकि व्सक पूव भाषा 
के आधार पर बहुत अविक उग्र ठग हो चुड थ। इसी पृष्ल्भूमि म प्रधानमती नहरू न 2[ टिसम्यर 
कर परे ये पुनसझत जायांग वी प्रोवटत पर विचार विमता क॑ समय यह सुझाव भ्रस्तुत 
कया कि देश को चार जथता पाच बल क्षत्रा म वाट लिया जाय तथा हरर कैत्र को एक ध्षेताय 
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परिषद्‌ स्थापित कर दी जाये। नेहरू जी ने कहा कि इस प्रकार की व्यवस्था से देश मे सामूहिक 
चिन्तव की आदत विकसित होगी । गोविन्दबल्लभ पन्त ने कहा कि क्षेत्रीय परिषदों के मूल मे जो 
उद्देश्य सन्निहित है वह यह है कि राष्ट्र की एकता को मजबूत बनाया जाये । नेहरू जी के सुझाव 
को ससद ने स्वीकार कर लिया । फलत समूचा देश निम्नलिखित पॉँच क्षेत्रों मे विभाजित कर 
दिया गया--- 

() उत्तरी क्षेत्र--इसमे पजाब, राजस्थान, जम्मू-काइमीर तथा दिल्‍ली और हिमाचल 
प्रदेश! के केन्द्र-शसित प्रदेश शामिल है। पजाबव के विभाजन के बाद इसमे हरियाणा राज्य भी 
शामिल कर दिया गया है। 

(2) दक्षिणी क्षेत्र--इसमे आस्ध्र प्रदेश, मद्रास (अब तमिलनाडु) और केरल के राज्य 
शामिल है तथा मेसूर (अब कर्नाटक) को इसकी बैठको मे स्थायी रूप से निमन्त्रित किया जाता है। 

(3) सध्य क्षेत्र--इसमे केवल दो राज्य सम्मिलित है--उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश । 

(4) पूर्वी क्षेत्र--इसमे पश्चिमी बगाल, श्रसम, विहार, उड़ीसा, नागालैण्डः तया मणीपुर 
और त्रिपुरा के केन्द्र-शासित प्रदेश शामिल है । 


(5) पश्चिमी क्षेत्र--इसमे महाराष्ट्र, गुजरात तथा मैसूर के राज्यो को सम्मिलित किया 
गया है। 


क्षेत्रीय परिषदो के उद्देश्य 


23 अप्रैल 957 को उत्तरी क्षेत्र की परिषद्‌ का उद्घाटन करते हुए तत्कालीन गृह-मन्‍्त्री 
गोविन्दवल्लभ पन्त ने क्षेत्रीय योजना के उद्देदयो पर प्रकाश डालते हुए 6 बाते बतायी थी जो 
अग्नलिखित है-- 

() देश मे भावनात्मक एकता की रचना करना। 

(2) स्थानीय, क्षेत्रीय, भाषायी प्रवृत्तियो के विकास को रोकना । 

(3) कुछ मामलो व पृथक्करण से उत्पन्न प्रभावों को दूर करने मे सहायता देना ताकि 
पुनर्गठन, समन्वयन और आशिक विकास की प्रक्रियाये एक दूसरे के साथ मिल सके । 

(4) सघ और राज्यो के बीच पारस्परिक सहयोग में वृद्धि करता ताकि समान हित के 
लिये एक-सी नीतियो को विकसित किया सके तथा समाजवादी समाज की स्थापना के लक्ष्य को 
प्राप्त किया जा सके । 

(5) प्रमुख विकास योजनाओ की कार्यान्विति मे एक दूसरे के साथ सहयोग करना । 

(6) क्षेत्रो ओर देश के बीच किसी प्रकार का राजनीतिक सन्तुलन स्थापित करना । 


क्षेत्रीय परिषदो का सगठन 


भत्येक क्षेत्रीय परिषद्‌ की रचता निम्त अधिकारियों के द्वारा होती है--() राष्ट्रपति 
द्वारा नियुक्त एक केन्द्रीय मन्त्री, (2) क्षेत्र मे सम्मिलित प्रत्येक राज्य का मुख्य मन्त्री, (3) इन 
राज्यो के दो अन्य मन्‍्त्री जिन्हे वहाँ के गर्वनर ने मनोनीत किया हो, (4) क्षेत्र मे सम्मिलित 
प्रत्येक केन्द्र-शासित प्रदेश का एक प्रतिनिधि जिसे राष्ट्रपति मनोनीत करे। क्षेत्रीय परिपद्‌ का 
अध्यक्ष केन्द्रीय मन्‍्त्री होता है । अभी तक पाचो क्षेत्रीय परिपदों मे इस पद के उत्तरदायित्वों का 
निष्पादन केन्द्रीय गृह-मन्त्री ने किया है। उसकी अनुपस्थिति में यह उत्तरदायित्व राज्यों के मुरय 
मन्त्रियो को सौपा जाता है और वे वारी-वारी से इस पद को ग्रहण करते है । 


? 25 जनवरी ]97] को हिमाचल प्रदेश 
/ नापालेण्ड को पूण राज्य का दर्जा ]9 
(2) भारतोय चासन/]7 


ग को भी पूव राज्य का दर्जा दे दिया यया । 
62 मे प्राप्त हुजा घा। 
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प्रत्यक्ष तत्नीय परिषद्‌ मे बुछ परामणटांता भी हाते ह। नम क्षतम स्थित राप्या क मुर्य 
सचिव विकास आयुक्त तथा याजना आयोग वा एफ ब्तिनिधि सम्मिद्ित किया जाता है। 
परामगदाताओ को परिपद्‌ वी वठका मे भाग वन वा अधिकार हाता है परतु व उनम मतदान 
नहां वर सदत | प्रत्येक क्षतीय परिषद्‌ का अपना सचिवानय हाता है शिसकी रचना एवं सचिव 
तथा एम जतिकारिया और सहायका के ठारा होती है जिह परिषद्‌ नियुक्त करना चाह । न मे 
स्थित प्रत्यक राप्य या मुरय सचिव बारी बारी स॒ एक वष के तिय क्षतीय परिपत छः सचिव के 
वार्यों का सम्पादन करता है। सयुक्त सचिव वी नियुक्ति उन अधिकारिया मंसकी जाती हूं 
जिनका क्षत्र मं स्थित बिसी राय के साथ सम्बाध नहां है। उसकी नियुक्ति परिषद्‌ क सध्यल वे 
हारा हाती है । सचिवातय का सुस्य कायावय नीय परिषद्‌ के मुरय कायाजय मे हाता है । 

क्षत्रीय परिपटा की बढकें सामायतया तीन महीन मे एक बार होनी हु। तस सम्यब मं 
परिपाटी यह है शि बटनें बारीयारी स क्षत्र मं स्थित राया भ की जाय। वबढठकां मे निणय 
उपस्थित सदस्या के बतमत के टारा विय जात है । 


कल्लेत्राय परिपदा के काय 
क्त्रीय परियतें एस सिसी भी विप्य पर विच्ञार विमभ् कर सकती है जिनमे क्षम मे 
सम्मितवित रा-या का तथा सघ को रुचि हां | ये परिपतें केवत परामरा देने बावी सस्याय है तथा 
व मध सरकार तथा सम्यद्ध राया की सरकारा को उन मामा मे परामश दती हु जिन पर 
डहाने विचार तिया है । सामायत हस परिपता मे निमत विधया पर विचार किय लात ह--- 
(अ) आर्थिक एवं सामाजिव नियोजन से सम्बद्ध कोट विषय । 
(व) सामात विवाला मापाया जापसयक्रा तथा अतरायीर बातायात से सप्वद्ध वि"्य। 
(से) राया के पुनगठन स सम्बद्ध कार्ट मामा ) 
यहा क्षताय परिषदा वी अभी तक की उपर्ता धया क॑ विपय मे कुछ कहता अप्रासग्रिक ते 
हागा । हस सम्व व मे पहती वात यह है कि इन परिपदा को सफ्वताय कुछ एसी नहा है जिनसे 
समक॑ जस्तित्व वा औचित्य प्रतिपादित हांता हा । इन परिपदा के मा“यम से न तो राया के बीच 
अथवा रायया एवं सघ के वीच सहयाग मे वृद्धि हुट है और न उ* ततावा का निरावरा हुआ है 
जिसके तिय इतल परिपदा की स्थापना हु थी । परतु इसका अभिप्राय यह क्टापि नहीं है कि हन 
परिपता को हम पुणरूप से जनुपयागी समझ जना चाहिये । “न परिपदा ने क्षतों बी सामूहिक 
सुररवत पुनिस वित्तीय अधिकारिया के लिय सामूहिक प्रथि तण कटा का स्थापता जतरायीय 
सत्य परिवहन क॑ युक्तीत्ररण [कणाश5क/6ठ5) जादि मामया वा तय करन मे कुछ सफ्लता 
अब ये मिता हू । परातु जपिवारा सासते एसे ह जिह इस परीयता के हारा सुतकाया नहीं जा 
सका है! 
यहि क्षतीय परिपता ने उन आयाजा को पूरा नहा क्या है जिनकी उनसे अपला की जाती 
था तो उहाने उन जायावाजा को भी सही प्रमाणित नहा किया है जिनके भय स उनको स्थापित 
किया गया था। अपन जारम्भ व लिना स ही टन परिषदा क॑ विस्द्ध तीम प्रकार की आापत्तिया 
पक्त की गे यो | चक्ति इन पटिए्टा के साथ वीटीय सरकार वां भा सम्बद्ध रखा गया था 
हमविय कुछ जोगा को यह आंदका थी कि इनक माध्यम भक्त व ” राप्या के चाधता पर बपयिका 
विद नियात्रण स्थापित करत का प्रयत्व करेगा | अत यर कहा गया कि क्षत्रीय परिपदा की 
रखता वीटीयकरण को आर एक कदम है जिसका अथ है राया वां स्वायत्तता म क्‍मी। 
व्मी मतका नींवी वी गिरिन भी 956 म व्यक्त क्या था तथा उहाते उहे भविष्य 
मे स्थापित हान बाद एकामसक रायवी और कस बत्या था। “सका विपरीत कुछ इसरे 
जोगा का कहना है कि क्त्रीय समितिया न राया के बीच सहयोग का माध्यम बनने की 
बजाय उनके बाच संघपों और तनावा को जम दिया है। वस्तुत इन दाना हृष्टिकोणा वी साथ 
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हमत होना कठिन हे । इनके सम्बन्ध में गोविच्दबल्लभ पन्‍त ने सही कहा था कि वे केवल 
अन्तर्रज्यीय फोरम हे जिनसे न तो केन्द्र की शक्ति पर आँच आती है और न राज्यो की । 


6 भारतीय सघ और चौथा आम चुनाव 


ऊपर कहा जा चुका है कि भारतीय सघ मे केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति को जन्म देने मे दो 
कारणो की विज्ेप भूमिका रही है--केन्द्र द्वारा राज्यों को दी जाने वाली आथिक सहायता तथा 
एक दल के हाथ मे समूची राजनीतिक सत्ता पर एकाधिकार। मई 964 मे जवाहरलाल नेहरू 
के देहान्त के उपरान्त स्थिति मे महत्त्वपूर्ण परिवतेत आया तथा जैसा कहा जा चुका है 964 मे 
नेहरू के उत्तराधिकारी की खोज के काम से तथा इसी प्रकार 966 में लालबहादुर शास्त्री के 
उत्तराधिकारी की खोज मे राज्यो के मुख्य मन्त्रियो ने एक निर्णायक भूमिका अदा की थी | वस्तुत 
नेहरू के अन्तिम दिनो मे ही देश के राजनीतिक जीवन मे राज्यो की भूमिका महत्त्वपूर्ण होने लगी 
थी । जैसा माइकल ब्रेकर ने लिखा है--'नेहरू के अन्तिम दिनो मे ही सत्ता का विकेन्द्रीकरण 
आरम्भ हो गया था । इस सम्बन्ध मे उत्तराधिकार ने तो केवल इतना किया कि उसने राज्यो 
के ब्ढते हुए प्रभाव की प्रशृत्ति को सामने ला खडा कर दिया । यथार्य मे नेहरू के अन्तिम दिनो 
मे अन्तरराज्यीय सम्बन्धो की ऐसी अनेक समस्याएँ थी जिनका समाधान नही हो सका था। अत 
यह स्वाभाविक ही था नेहरू जैसे व्यक्तित्व के उठ जाने के बाद यह समस्या और भी अधिक उम्र 
होती । चौथे आम चुनाव के पूर्व 966 में भूत्तपृ्व एटनी जनरल एम० सी० सीतलवाड ने कहा 
था कि केन्द्र दुर्बल हो गया है। शक्ति-सन्तुलन अब खिसक कर राज्यो के पास पहुँच गया है।' 
ऐसी स्थिति मे यह स्वाभाविक ही था कि चौथे आम चुनाव में यह प्रवृत्ति खुलकर सामने आती । 
इस चुनाव में राजनीतिक सत्ता पर एक दल का एकाधिकार समाप्त हो गया तथा विभिन्न राज्यों 
में विभिन्न दलो की, सामान्यतः मिली-जुली सरकारे स्थापित हुई । स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ यथार्य 
भे यह पहला अवसर था जबकि केन्द्र को एक साथ विभिन्न राज्यो मे विभिन्न दलो की सरकारों 
का सामना करना पडा था। वस्तुत इसे भारतीय सघवाद के लिए परीक्षा का पहला अवसर 
घोषित किया जा सकता है। इस पृष्ठभूमि मे यह अनिवार्य था कि बल सविधान के सघात्मक 
पहलुओ पर दिया जाता जिनकी एकदलीय प्रभ्ुत्व के काल मे उपेक्षा की गई थी। 
आरम्भ मे नयी गर-काग्रेसी सरकारों को इस बारे मे सन्देह था कि केन्द्र उन्हे वॉछित 
सहयोग प्रदान करेगा तथा सघ-राज्य सम्बन्धों के नये ढाँचे को विकसित करने के लिये उनके साथ 
निवाहने का प्रयत्न करेगा । अत यह स्वाभाविक था कि राज्यो के नये नेता केन्द्रीकरण का विरोच 
करते तथा राज्यों के लिये अधिक स्वायत्तता की माँग करते । सत्ता मे आने के फौरन बाद मद्रास 
के डी० एम० के० के मुख्य मन्त्री स्वर्गीय अन्नादोराई ने केन्द्रीकरण के विरुद्ध सघर्ष करने के अपने 
निश्चय की घोषणा की। माकक्‍्संवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महामन्त्री पी० सुन्दरैया ने केन्द्र की 
इकाइयो पर हावी रहने की शक्तियो के विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन का आह्वान किया । केरल की 
सरकार ने केन्द्रीय सरकार को ज्ञापन दिया जिसमे यह मॉग की गई कि केन्द्र-राज्य सघटन 
की स्थापना की जाय जो केन्द्र और राज्य सरकारो के बीच आर्थिक सम्बन्बों के परिचालन 
मे राष्ट्रीय फोरम की भूमिका अदा करे । इस ज्ञापन मे यह सुझाव भी दिया गया कि राज्यों के 
वित्तीय अ्रसाघवों में और वृद्धि की जाय । 'राज्यो की स्वायत्तता' विषय पर हुई एक विचार-गोप्ठी 
मे भाषण करते हुए अन्नादोराई ने कहा कि '्रेन्द्र की शक्ति राज्यों की शक्ति मे निहित है और 
उसकी प्राप्ति तभी हो सकती ह जबकि उस शक्ति को राज्यों मे विकेन्द्रित किया जाय जिस पर 
आज केन्द्र का अधिकार हे ।' केन्द्र को अपने पास केवल उतनी शक्ति रखनी चाहिए जिससे कि वह 
राष्ट्र की असण्डता एव प्रभुसत्ता की रक्षा कर सके, उसे जप शक्ति राज्यों को दे देनी चाहिये। 
इसी वात को और जधिक स्पष्ट शब्दों मे व्यक्त करते हुए सुन्दरैया ने “राज्यों के तिये पूर्ण 
स्वायत्तता को माँग की और वहा कि "केन्द्र को केवल प्रतिरता और पर-राप्ट्र विपयक मामलों 
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पर वियतण रसवा चाहिय। नवम्बर 97] मे एव पस्ताव के हारा मातसयाही वश्युतिस्ट 
पार्टी बे पीविटायूरा न राया के जिय जात्म तिणय व क्षिकार का भी माग की है । 

यहाँ यह उल्लगसनीय है जि राय्या व विय अपव्रिक् स्वायत्ता वी मोम बवन वामपथी देता 
वा हा नहा ह उसमे आप दत भी याम्रिव 6 4 ]967 भर था धर के काग्रसी भुत्य मजी प्रह्मान” 
रहते ने कहा था कि केद्र और राया के यीच पित्तीय प्रधाधतां वा अधिक उच्तित वितरण हाता 
चालिय। अवपयी ना सल्त फ्नहमिह ने भा राया शो अधित वक्ति टिय जावे की मांग दा 
समयथन किया सांबि रा्या दे प्रशासन मे वाल का यापक्ष हस्ततर राका जा सव। यहा तक 
हि जनसघ ने भी राया और बैल के यरोच वित्तीय प्रदाथता वे. पुमवितरण वी जावयबता का 
अनुभव किया है) 

सप जौर राप्या क बीच ततावा की अभियत्ति बबत वशलक द्वारा होबर समाप्त हो 
गई हा एसा बाव नहीं है। चह्त्त चौथ चुताव # बाद उ है काय स्प में भी यक्त क्थ्रागया। 
उटाहू णे के जिय करत के माँ प्रमण्णज ने कठाॉय सवाजा म॑ नियुक्त अपने यहा के नागरिवां वी 
पूव गतिविधिया के सासते से पुलिस हारा जाँच करान के दाम में सहयोग करन से इयक्ार कर 
लिया । न्‍्मक पश्चातु 9 सितम्बर 968 का जब कठीय सरकार क क्मचारियो न हल्तात की 
वा करत की सरवार न हच्तान वा सासमा करने थे काम से काल के साथ सहयोग कराया से 
“नकार वर टिया | यही नहा उप्तन कुछ दिन बाद उन सभी 'यतक्तिया वे खिताफ चाय जात बाते 
मुकदमा को वापिस वे जिया जि हु रस हृठताव के सिनसिन में ग्िरवार त्या गया था। 

उपयक्त प्राठ्भूमि मे तमितना” की सरवार ने 970 मे पी वी राजमत्ार की 
अध्यक्षता मं तीद सन्‍म्या वी एक समिति उस उल्ह्य से नियुक्त की कि वह कैट और राज्या 
था पारस्परिक सम्बधधा वी वात करें औौर वह यर बताथ कि भारत में जोकताम का शक्तिषायी 
बनान वे लिए “न सम्य वा मे क्‍या सुधार करते वी जावश्यवतरा है। इस सम्रिति की सिर्फा च 
निम्गलिखखित थौ-- 

(।) प्रवानम' नी था जध्य तता मे समस्त राया वे भुण्य माँ वया वी एक अतणायाय 
परिषद्‌ की स्थापना होनी चाहिए ) “स परिषट की स्वीह्धति व बिता कार्ट भी ऐसा विवयक प्रस्तुत 

सह क्या जाना चाहिए जिसस रापया पे अधिवारा पर जाच आती हा । 

(2) जाउनिए योजवा जायाग को विधरित कर हता चाहिए तथा उस स्थान पर एंसे 
सण्हज वा स्थापना की जाती चाहिए जिसमे थित्ान तबनीक कृषि तथा जथवाजञ वा वितेषत् 
हा । ये विद्वपत राआ को योजना के सम्बंध मे परामग द | प्रत्येज रायय भे भी रस प्रकार के 
पाननसामएलज हाते चाहिए | 

(3) पित्त आयाग एक स्थाया लभिकरण हाना चाहिए तथा का” को राया का प्राप्त 
माता मे वित्तीय प्रसाधन सौयन चाहिए ताकि हय कल पर जबिक कानित से रहे । 

(4) सघीय और समवर्ती सूचा मे से कुछ विपया का राय सूची मे स्थावातरित कर 
दना चांहिए। 

(5) रा प्रषात की नियुक्ति राज्य मजिमण्टत के परामर स होनी चाहिए अथवा इसके 
लिए एक उच्चस्तराय समिति की रचना हानी चाहिए तथा जो पक्ति एक धाए “से वह पर काम 
बर चुका है उसे टी बार किसी जय सरकारी पत पर नियुक्त नहा क्षिया जाता चाहिए । 
सरिधान मे इस जारय वा सशोचन किया जागा चाहिए जिससे रसाण्पावा व जिए एफ प्रकार 
को जाचार सहिता बनाया गा सक । सविधान की 64वां धारा को जिसम लिखा है कि मनी 
रा य्रपात के प्रस्ताट बात में काम कर सतत हैं संविधान से निकाल देना चाहिए । 

(6) राण्या के अधिकार तत से जान बात विषयां स सम्पद्ध मुकल्मा सरा य॑ का उप 
ब्रायाजय सर्वोच हाता चाहिए । परतु वे विवात जिनका सम्बंध सविधान के निवन क साथ 
है सर्वोच्च यायातय में भेज जा सकते है | 
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यदि राज्यो ने केन्द्र के विरुद्ध विरोष का भण्डा बुलन्द किया था, तो केन्द्र ने भी अतावश्यक 
रूप से राज्यों के आन्तरिक मामलो मे हम्तक्षेप किया या । उदाहरणस्वरूप उसने वगाल ओर 
पजाब मे कानून द्वारा स्थापित सरकारो को तोडकर अपनी कठपुतली सरकारो को कायम किया | 
केन्द्र से जह पाकर इन राज्यों के गवर्नरों ने जो भूमिका अदा की वह निश्चय ही बसी नहीं थी 
जेंसी कि राज्य के साविधानिक अध्यक्ष की होनी चाहिए | इस प्रकार स्पष्ट है कि सघ और राज्य 
के बीच तनाव को जन्म देने मे दोनो ने अपना-अपना योगदान दिया था। कुछ क्षेत्रों मे इस तनाव 
का अन्त करने के लिए यह सुझाव दिया गया है कि देश से सघीय शासन-श्रणाली को समाप्त 
करके एकात्मक शासन पद्धति को कायम कर देना चाहिए । इस प्रकार के मत को व्यक्त करने 
वालो में भारतीय जनसघ प्रमुख है । किन्तु यथार्थ मे यह निराशावादी हृष्टिकोण है और यह 
सौभाग्य की वात हे कि देश के बहुसस्यक लोगो ने इसे स्वीकार नही किया है। वास्तव मे यह 
इृष्टिकोण इस तथ्य की उपेक्षा करता है कि भारत जेसे विशाल एवं विभिन्न भाषाओ और विभिन्न 
सस्कृतियों के देश मे सघवाद का कोई दूसरा विकल्प नही हो सकता । एकात्मक शासन-प्रणाली 
से क्षेत्रीय भावनाओं का निराकरण नही हो सकता । सच वात तो यह है कि भारत मे राज्यो की 
स्वायत्तता को मानकर ही राष्ट्रीय एकता को सम्भव बनाया जा सकता हे । साथ ही, राज्यो का भी 
यह कतंव्य है कि वे अपनी स्वायत्तता को अतिरजित रूप मे न जताएँ | यथार्थ मे केन्द्र और राज्य 
दोनो के नेताश्रो की वुद्धिमत्ता इस बात को देखने मे है कि उनमे से कोई भी अपने-अपने अधिकारों 
का दावा इस सीमा तक न करे जिससे राष्ट्र की एकता के लिए ही खतरा उत्पन्न हो जाये । 


भ्रश्त 


] द्वलीभर के मत का परीक्षण कीजिये कि भारतीय सविधान मुलत एकात्मक संविधान है जिसमे सघात्मक तत्त्व 
गौण रूप से पाये जाते हे । 

2... भारतीय सविवान मे केन्द्र और राज्यों के विधायी, प्रशामकीय और वित्तीय सम्बन्धो को निर्धारित करने के 
लिये क्‍या व्यवस्था की गई हे ? 

3. क्षेत्रीय परिषदों पर एक निवन्ध लिखिएु। 


0 
साविधानिक सद्योधन और उसकी प्रक्रिया 


(रफ्तार 20557" एरप0४4ा, ४2४0५ ४8५षप ७४४ ग्रह |270८४४६५) 
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कहा जा चुका है वि सविधानवारा न देश ते विए संघीयष संविधान की 'यवम्था की 
थी । सघीय सविधाना का एक आवश्यर गुण उनकी दुसशात्यवा (गराह्वात॥9) को माना गया है 
परातु भारताय सविधानतारा का यह जारम्भ सही मत था कि उनक॑ देश का सविधान सयुक्त 
रापप्र श्रमराता वा संविधान वा भाँति हस वाध्य नत्य होता चाहिए । यथाय मे व एसा संविधान 
निर्मित करता खाटत थे जिमम ट्सशाध्य (7870) औौर छुगयाध्य (887]8) टावा प्रकार के 
संविधान का समय हा। एसा करते का कारण यह था वि जहा यह जावायर था कि 
संविधान का राजनातिय दता व॑ हाथ मे खितवीना वनन से राता जाय बहां यह भी अप्तित था 
कि उसके वितास का अयराधित न क्रिया जाये दस सम्बंध मं सवियान सभा म नहरू जी व भाषण 
का यठ बचा उद्धरणीय टहै-- जहा हम चाहत है कि यह संविधान "तला ठोस और स्थायी हांता 
चाहिए जितना चह हा सता है वहा हम यह भा समझना चाहिए कि सविधाना मे काई 
स्थायित्व नहा हाता । उत्तम एक माठोा मे उचकीवापन भा हाता चाहिए । यदि जाप सा बाला 
को कठार और स्थाया बना हेंगे तो आप राप्ट की जीवित क्रियाथाव एवं अवबबी जनता का 
विप्तास रांक देंग | हम कसी भी स्थिति में श्स सविनान वा उतना बढठार नहा बनाना चाहिए कि 
बहू घटवती हा परिस्थितियां वा अनुसार अपने जापकां ते ढीाव सक्षे। वस्तत पहूरू जा का यह 
हेप्टिफोण साविधानिक सिद्धात की आधुनिवतम मायताजा से मंत्र जाता था। उटाहरण के निए 
मुनफात (१पएिी४) ते जिखा है--- साधित न हात वाता संविधान समय का सबस बचा 
भत्याचार है। ”सी प्रशार मुतरों (२ छे शाणशाए न भी जिखा हँ-- सता धपित ने होने बाल 
सम्रिधान की उत्यना अस्स्भव है यथाथ मं यह एक जे तविराधा स युक्त वाहावती है। भारीय 
सविवानकार सस तथ्य से भदीभाति जतगत थे उनका यह निर्चित मत था ि संविधान की 
प्रकह्िया ही बथाव मं संविधान वा बलाता हुए परिस्थितिया की चतौती का सामना करने की उमता 
प्रतान कर सकती है। फ्तत सविधान वी 368वां धारा (20वाँ अध्याय) मे उहान श्स प्रक्रिया 
का उजख किया है। 
यहाँ यह कहता अप्रासगिर ने होगा वि भारतीय सबविवान के इस पहयु पर विल्नां म 
मतक्य वा अभाव है | थदि कुछ बिटाना को उसम दुसरा यत्ता के ही तत्त्व हृष्टिगोचर हुए हैं तो 
कुछ दूसरे वित्ता मं उसम सुसराय्ता का अवतॉवेन किया है। उन्‍ाहरणाथ जाट्वर ''लजतिग्स 
(एज वत्याए॥ह5) पा मत्त है कि भारतीय पतिधान एक दुसयोध्य संविधान है। भ्रपन मत के 
समयत म ज॑तिरतत ने दो तैक प्रस्तुत क्य हैं। प्रथम सविवात था सशाधन की विधि साधारण 
कपनूत बताने की विधि की अपार भिन्न है तथा लिवाय सविधान का आकार बल्त बच्चा है जिसर 
परिणामस्वस्स उसम साधन की गजा पर हो बहता कम रह गर्ड है। पणतु दबरी तरफ 
एवक्ज हरोविक्ज (#छटयावा09:८5) जस तखपा भी € जिनका मत है कि भारतीय सविधान पर 
ल्सताब्यता बा जाराप नहां जगाया जा सक्ता। सच बात यह 6 कि भारतीय सविधान म॑ 
दुसताध्यता व दांपा को कम करने का प्रयत्त किया गया है । फलस्वरूप सविधान भ एसी व्यवस्था 
भी की गई है वि जआापातवाज म यिना विसी सशावन क सघात्मक राय को एकात्मक राय म॑ परि 
चतित कर लिया जाय | दस प्रगार वी व्यवस्था विटव क कसी जय सघाय सविधान म नही है। 
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सशोधन की प्रक्रिया 


सविधान की 308वी धारा में सशोवन की प्रकिया उल्लिखित है। इसके अनुसार ससद 
विधेयक के रूप मे सविधान में सशोधन को प्रस्तावित कर सकती है और यह विधेयक उसके किसी 
भी सदन मे प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार के विधेयक को पारित करने के लिए सविधान 
से विशेष व्यवस्था की गई है । सर्वेप्रयथम, उसके पारित होने के लिए यह आवश्यक माना गया है 
कि ससद के दोनो सदन उप्ते अलग-अलग एक ही रूप में अयने उपस्यित एग मतदान करने वाले 
सदस्यों के दो-तिहाई वहुमत से स्वीकार करे तथा इस विधेयक पर मतदान करने वालों की सख्या 
प्रत्येक सदन मे उसकी कुल सदस्प-सरया का वहुमत होना चाहिए । इसका अर्य हुआ कि सशोधन 
के पारित होने के लिए लोकसभा मे कम से कम 263 सदस्यो तथा राज्य सभा के 9 सदस्यों 
का समर्थन अत्यन्त आवश्यक है। दूसरे, ससद द्वारा उपर्युक्त विधि से पारित होने के उपराष्त 
विवेयक को राष्ट्रपति के सन्‍्मुख उसकी स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया जायेगा तथा उसकी 
कार्यान्विति केवल उसी समय हो सकेगी जवकि उसे राष्ट्रपति भी स्वीकार करले । सामान्यत 
सशोषन के सम्बन्ध मे इसी प्रकिया को व्यवहार मे लाया जाता है, परन्तु मविधान में कुछ भागों 
को सजणोधित करने के लिये यह्‌ आवश्यक माना गया है कि उसे कम से कम आधे राज्यों के विधान 
मण्डलो का समयैन प्राप्त होना चाहिए । जिन साविधानिक व्यवस्थाओं को सशोधित करने के 
लिए इस प्रकार की प्रक्रिया को आवब्यक बताया गया है, वे निम्नलिखित है-- 

() राष्ट्रपति को चुनने वाला निर्वाचक मण्डल (अनुच्छेद 54) 

(2) राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रकिया (अनुच्छेद 55) 

(3) संघ एवं राज्यो की कार्यगालिका सत्ता का विस्तार (अनुच्छेद 72 व 62) 

(4) सघ शासिन प्रदेश के उच्च-त्यायालय (24]वाँ अनुच्छेद) 

(5) सर्वोच्च न्यायालय से सम्बद्ध अध्याय (5वे भाग का चौथा अध्याय) 

(6) राज्यों के उच्च-च्यायालय (छठे भाग का 5वा अध्याय) 

(7) सघ एवं राज्यों के वीच विधायी गक्ति वितरण (]वे भाग का पहला अध्याय) 

(5) सातवी अनुसूची मे उल्लिखित शक्तियों की सूची, 

(9) ससद के दोनो सदनों मे राज्यों का प्रतिनिवित्व, तथा 

(0) 368वाँ अनुच्छेद । 

जिन सशोधनों के लिए राज्यो की स्वीकृति आवश्यक है, उन्हे राष्ट्रपति के सनन्‍्मुख उस 
समय तक प्रस्तुत नही किया जा सकता जब तक कि उन्हें राज्यो के विधानमण्डलो के द्वारा स्वीकार 
नहीं कर लिया जाता ! 

संविधान में सश्योधन के लिए उपर्यक्त प्रक्रिया के साथ ही उसकी कुछ व्यवस्थाये ऐसी भी 
हं जिन्हे सनोधित करने के लिए केवल सस॒द द्वारा पारित सावारण कानून को ही पर्याप्त माना गया 
है। ऐसे प्राविवानों मे नये राज्य की रचना, प्रचलित राज्यो का पुनर्गठन तथा राज्यों के द्वितीय 
सदनो छा उन्मूलन आदि शामिल है। इस प्रकार यह कहा जा सकता ह कि भारत मे सविधान को 
सशोधित करने के लिए तीन प्रकार की विधियाँ पाई जाती है । प्रथम, सविधान के ऐसे प्राविवान 
है जिन्हे सशोवित करने के लिए समद के वहुसस्पक्त उयस्वित सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत 
आवज्यक है। ट्वितीय, कुछ ऐसे प्राव्वान ह जिनमे सओोघन करने के लिए ससद के समर्थन के 
अतिरिक्त जावे से अधिक राज्यो के व्थिनमण्डलो की स्वीकृति आवश्यक मानी गईं है। घूतीय, 
संविधान की कुछ ऐसी भी व्यवस्थाये ह डिन्‍्हे समद अपने साथारण वहमन मे ही वदल सकती ह! 
सशोवन की प्रक्षिया की आलोचना 


सविधान में मगोवन की उप्क्छ योकी देन के च गे 7 
ते वयान मे सनावन को ऊपर्पुक्त प्रजिपानों की देश के विभिन्न लेत्रो मे आलोचना का 
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गई है। दस सम्गाय मे पहती जापत्ति यह वही जाती हे कि हमार ह॑ग मं सपाधन के मामतम 
जनता की दूद्धा शो जामन या प्रयत्त ने बरता तभाम्यपूण है तथा उसे पर कंबब सखद का 
एकाधिवार स्थातित बरना विसा भी हष्टि स उचित नहा 6) जाजाचका का यह भी बहना है 
कि इस सम्बघ में जनता वेद विश्वास में लना उसलिए और भो जधिव जावश्यक था उ्प्रादि यहा 
संविधान व निमाण प समय भी जनता को € झा का जानने या प्रयास नत्य क्या गया था। 
पहाँ यह उत्वसनाय है फ़ि सशक्त राय अमरीका स्थिटजरतण्ठ तथा जास्टतिया जादि देधा मे 
सेरोधन को पारित करन मे जनमत-मग्रह को व्यवस्था की गए 5। भारत मं दस यवस्था की 
अनुर्ता बति को यायसंगंत नहा वहा जा सवता । वस्तुव “सा जाजाचना का जौचित्य हसत्रिए 
कौर भी अधिक 2 क्याडि हमार नग मे सभा मुस्यत अभी तक एवं ही तहत व हाथा म रही है 
“मी दब य दर के संविधान का रचना भी की थी। यथाथ म "से क्वन म एक प्रता माना मं 
तत्य पाया जाता ह कि आधुन्ित सविधान प्राग्रस हत वा संविधान | । 
सविधवान को से यवम्था पर भी जावाचजा ने जागति यक्त की हे कि सोवन के 
विधयक वा कब्ज उसी संगय कार्या वितर किया जाय जबकि उमे राष्ट्रपति वा भी स्वीकृति प्राप्त 
हथ जाये | यह जाताचना सल्ान्तिक भी ह और राजनीतिक थी । विद मे सस्भवत कोई भी टैच 
एसा नष्ट है जहा सानिधानिक दाक्ियां की जनता जयबा जनता होश विवाबित प्रतिनिधिया के 
जतिरिक्त शिसी जय अभिवरण म निहित क्रिया गया हां वस्तुव रस शक्ति था कांयावयन 
उत्प के हारा होता चातिए तथा ट्सम किसी जय का हस्सभप नही होन' चाहिए । परतु भारत 
में दस मिद्धाल को गर्बप्त मात्रा में सम्मात प्रतात नहा किया गया | राष्य्पति अपनी चाक्तिया 
संविधान व द्वारा प्राणा करता है तथा उस यह शक्ति भी प्राप्त है कि वह सविधान 4 प्रस्ताव को 
कानूनों रुप भी प्रदान बरे । निर्स*ह यह यवस्था जत्यन्त असाधारण है। राज्यातिक हप्टि से 
गप्ट्रपति संघ सरकार का एक अधिक | है) यद्यपि उसये निवाचन से राया के विवानमभष्टवा के 
सदस्य भी भाग जत है| सपिधान से राष्षपति के विए यह जावब्यक माना गया है कि वह जपने 
मोजि परियद्‌ 4 यरासत पर काम बर। यटि रायाम विधानमण्टता द्वारा स्वीहत फ़िसी 
सोधन क प्रस्ताय पर वतठीय मा नमेए्तत के परामरा पर राप्टपर्ति अस्वाकार कर दे तो उस 
मभव सधात्मत 'यवस्था तथा राया की स्वायत्तता वी निए विस्स >ेह एक खेत पता हो जारगा । 
इस आपत्ति के विराध मे जायरजण्ड उथा वर्मा के संविधानो छा।उाजख क्रिया जा सकता * जहा 
नस प्रवार की “यवस्था पा” चाता है। इन तेचा मे यह प्रावियान बंबत एक औपचारिक्ता हे 
लत ये जावार पर कुछ जाता ने यह मत पत्त किया है हि. भारत में भी शराप्पति की दस 
शक्ति का औपचारिकता ही समभा जाता चाहिए | परतु स हष्लिकाण के साथ सभी विविशास्त्री 
महमस नह है 
क्तिपय घिनाना ने उस बात की भी जाताचना कीटठे कि संविधान म बु”ः क्षन एसे 
निश्चित कर लिय गये है जिनमे साधन करने वे तिए रापा ने विधानमण्टता की स्वीकृति 
शवयक मानी गेट है। स्पष्टत ”स “यवस्था का मृत उदृताय संविधान व संघीय स्वरुप को 
कायम रसतना था और ”सतिए जिन क्षत्रा को सभद की एकाथिकारी चाक्तिया से मुक्त रखा गया 
है व॑ हैं जितम राया की तधिक्तम रूचि हो सकती है। फवत तसक्षनमस दंग की ससूची उपयिक 
प्रणा'नी का स्थान < था गया है क्योकि यायाजया को विधायन की यायिक समीक्षा का जधिकार 
प्राप्त है जौर "सलिए ससत द्वारा रसा कुछ भी नहीं किया जाना चाहिय जिससे राया ने जिए 
कठिनाई अथवा परेशानी पदा हो) सिद्धांत रूप में संविधान कन्‍स वर्गीकरण से किश्तों 
ग्षपत्ति “हा हो सहती दि उसका कुछ भाषण बहुत अधिक मौलिक है तथा छुठ कम मौजिक। 
परतु चसका जभिप्राय यह कदापि नहा है कि संविधान के कबद उत्च भागा को अधिक मौतिक 
माना जाना चाहिये जिनका उझापस सचिषान के दसवें भाग म हुआ ? । वस्तुत संिघान व कुछ 
भय भाग भी ह जि ह कम महत्त्वपूण वही समभा जाना चाहिए उच्चहरण व विए संविधान क 
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छुठे भाग को लिया जा सकता है जिसमे राज्यों की साविधानिक व्यवस्था का उल्लेख है अथवा 
तेरहवे भाग को लिया जा सकता है जिसमे अन्तर्राज्यीय के व्यापार सचार आदि का उल्लेख है। 
इसी प्रकार सविवान के 8वे अध्याय (सकटकालीन व्यवस्थाये) अथवा तोसरे अध्याय (मूल- 
जधपिकार) को भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं माना जा सकता। निः्सन्देह संविधान की इन सभी 
व्यवस्थाओं में राज्यों के विधानमण्डलो की स्वाभाविक रुचि है और उनको सशोषित करने का 
ससद का एकाविकार किसी भी दृष्टि से उचित नहीं ठहराया जा सकता | अनुभव साक्षी है कि 
पिछले वर्षो में सविधान की इन कमियो के कारण केन्द्र और राज्यों के बीच तनाव पैदा हुआ है। 


साविधानिक सशोधन 


सविवान का समारम्भ 26 जनवरी 950 को हुआ था, तबसे लेकर भ्रवः तक 24 वर्ष 
हो चुके है । इस बीच में 32 सशोवन पारित हो चुके है और कुछ ससद के विचाराधीन है। यहाँ 
इन सबोधनों का सक्षिप्त उल्लेख अप्रासगिक न हागा। 
पहला सबोवन 95] में पारित हुआ था । इसके द्वारा प्नुच्छेद ।0, 49 और 6] को 
समोषित किया गया था, तथा सविवान मे दो नये अनुच्छेद 3॥ (अ) श्रौर 5] (ब) तथा एक 
नवीन अनुसूची--तवी अनुसूची जोडी गई थी । इन समोधनों की आवण्यकता इसलिए हुई थी 
क्योकि राज्यो के उच्च-त्यायालयों ने तथा सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ ऐसे निर्णय दिये थे जो 
सरकार के दृष्टिकोण से मेल नही खाते थे । इस सशोधन के अनुसार अनुच्छेद 9 मे स्वतन्त्रता के 
अधिकार के प्रयोग पर राज्य की सुरक्षा, विदेशों से मैत्रीपर्ण सम्बन्ध सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार 
के हित में अथवा न्यायालय के अपमान अथवा अपराध को उकसाने पर प्रतिवन्ध लगाने की 
व्यवस्था की गई | अनुच्छेद 3] (अ) के अनुसार, राज्य का कोई भी ऐसा कानून जो राज्य द्वारा 
किसी भी जमीदारी अथवा भूमि पर अ्रविकारों को अर्जित करने वाला हो, इस आधार पर अवैध 
नहीं ठहराया जा सकता कि वह इस भाग मे वरणित अधिकारों का उल्लघन करता है। 3 (व) 
में यह व्यवस्था की गईं हे कि नवी अनुसूची मे सम्मिलित कानूनों को अवेध नहीं ठहराया जायेगा । 
इस अनुसूची में विभिन्न राज्यों के विवानमण्डलो द्वारा पारित जमीदारी उन्मूलन सम्बन्धी कानूनों 
का उल्लेख है । 
दूसरा समोधन 952 में पारित हुआ। इसके अनुसार अनुच्छेद 8] को सशोधित किया 
गया । इस अनुच्छेद मे लोकसभा के निर्वाचन की विधि दी गई है। चकि इस सशोध्रन का प्रभाव 
लोकसभा मे राज्यों के प्रतिनिधित्व पर पडता था, अत उसकी पुष्टि राज्यों के द्वारा कराई गई । 
त्तीसरा सशोवन 954 में समवर्ती सूची के 33वें स्थान को इस प्रकार किया गया 
जिससे केन्द्रीय सरकार का ससद द्वारा पारित कानून की स्थिति में सभी प्रकार के उद्योग-धन्वो, 
खाद्यान्नो, पशुओं के आहार, कपास और जूट पर नियन्त्रण स्थापित हो सके । 
चौथा सशोधन 955 के द्वारा सम्पत्ति के अविकार मे कुछ महत्त्वपूर्ण परिवरतंत किये । 
इसके द्वारा अनुच्छेद 3] के खण्ड 6 के स्थान पर यह खण्ड रखा गया है--'कोई भी सम्पत्ति 
अनिवार्य रूप से सिवाय सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अजित न की जायेगी और न सिवाय ऐसे 
कानून हारा जो सम्पत्ति के अर्जन के लिए प्रतिकर (0009०75४४०7) की व्यवस्था करे और जो 
या तो प्रतिकर की राणि नियत करे अथवा उन सिद्धान्तो तथा तरीकों को स्पष्ट करे जिनके द्वारा 
प्रतिकर निर्धारित किया जायेगा तथा दिया जायेगा और ऐसे किसी भी कानन के विरुद्ध किसी 
8 हा इस जाधार पर कोई कार्यवाही न की जा सकेगी कि उसके द्वारा प्रतिकर की व्यवस्था 
अपर्याप्त है। 


पाँचवाँ सशोधन भी 955 में ही पारित हआ । उसके अनुत्तार अनुच्छेद 3 के इस उपवन्ध 
ने राज्यों को सीमाओ में परिव्तेत सम्बन्धी कोई भी विवेयक ससद के किसी भी सदन मे राष्ट्रपति 
(0 बारतोप शासन/]$ 
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की पूव सिफारिश के बिता प्रस्तुतन किया जा सकगा जौर यदि एस विययक् का सम्बंध 
स्वगामित राय्या की सोमाआ व नामा से हुआ (। तो राष्ट्रपति को उस पर सम्बद्ध राज्य अथवा 
राजा के विधानमण्डता के मत का जानता जनिवाय होगा। यहा यह उाजथनीय है कि तम 
सताधने के फ्रस्वर्प ही राणा 4 पुनमठन वा काय निश्चिन अधि के भीतर सम्पन्न हो 
सवा था । 

छर् सगोधन 956 व द्वारा सातवी सूची व 92 जच वे उपरात 92 (ज) जाता गया 
है जा सम प्रवार है-- समाचार-यत्रा वे जतिरिक्त अय बस्तुजा की पिज्री और सरीद पर कर 
जहाँ कि एसी बिद्री और परीद अलर्राप्ट्रीय यापार जथवां वाणियत्र सम्बध मं हा। इस 
पशाघत को ध्यान मे रखनर राप्य सूची क' अर 54 में भी अपलित परिवनत किया गया है 

सातवा सरोघत भी [956 मे पारित किया गया तेवा उसकः द्वारा रायां वा पुतंगठने के 
सम्बंध मे बनके परिवतन किय गय । 6ा परिवतता को निम्न प्रकार 'यक्त ब्िया जा सकता है । 
पवप्रयम संविधान का प्रथम अनुसूची मे परिवततित वर्क विभिन्न पुतगलित राजा कों सोमाजा 
का उवेस किया गया है तथा सधीय क्षता वी सीमाओं को भा बताया गया है। टितीय सम्बद्ध 
अनु हटा भे परिवतत करव चौथी अनुसूची म॑ विभिन्न राया के राय सभा मं प्रतिनिधिया की 
सैल्या मे आवश्यक परिवतन किये गय हैं। रस पुनवितरण के फ्तस्वरूप जब राय सभा का कुद 
ऐेत्म्य सस्या 220 हा ग? है। रुसी प्रतर तोकसभा को रचना मे भी आवश्यक परिवतन किय 
गये हैं। एस ही परिवतन विभिन राया की विधान सभाजा वो सत्य संरधा उनके उच्च 
यायाजय वे संगठन तथा अधिकार तन जादि के संम्पाध मे हए हैं। भाग ग के राप्या के स्थान 
पर संघीय जेत्रा के प्रशासन सम्पाधी जनुछेता 229 एवं 240 में जाव"्यक परिवतन विय गय हैं। 
रसे सगोवन के हारा जनु छत 258 के बाद जनुडित 258 (ज) जोटा गया है जा इस प्रकार 
है-- संविधान म जय “य्यवस्था के रहत हुए विसी राय का गबनर भारत सरकार का सहमति से 
भारत सरकार अथवा उसके अ्धिकारियां को हाते सहित अथवा रहित क्िल्ती भी एस सामभा में 
काय सौप सकता है जाकि राप्य वी कायपातिका चक्ति के क्षत्र मे जाता हा। हस स्रशोवन के 


पतरवर्प राय प्रमुखा की “यवस्था का सटव के जिए अत कर दिया गया। 
आंठवा सरोवन 959 मंपारित टजा। इसक द्वारा झनु छेट 534 को सागाघित क्षिया 


गया है। जिसके फतस्वस्‍््प अनुसूचित जातिया वे॑ जनेजानिया एवं जा भारतीया के जिए 
आर्रतवित स्थाना की व्यवस्था जामामा दप्त वर्षो क्‌ जिए वहां दी गए । 

नवा सशोधत ]960 क' अनुप्तार सविधान वी प्रथम अनुधूची म॑ _सबिए परिवतत किया 
गया जिससे ]958 में भारत वे पावरिस्तान की सरदारा के बीच जो समभौता हुआ था उसके 
जनुसार भारत क बुद्ध क्षत्रा को सुगमतापूवक पाकिस्तान वा हस्ता तरित क्या जा सक | 

दसवाँ सघोवन !964 मे दादरा और नागर हवेली को पुतगाती आधिपत्य स॑ मुक्त कराने 
वी पृष्ठभूमि मे पारिति किया गया | हसक अनुसार वन क्षत्रा का भारत के साथ एड्रीकरणं किया 
गया जीर उसका प्रदासन राष्टपति टारा बताय॑ गय विनतियमा के अधीन रखा गया । 

ग्धारहवा सावन 96] के अनुसार उप राष्टपति क चुनाव के विए नतिवाचन मण्त्ज के 
निर्माण हृतु समद के लाना संदनता वी बटक की लजावस्यकता नहा रही। श्सों सतोधन के टारा 
भनुयर 6] भर यह परिवतन हुआ है कि राष्ट्रपति और उपर राष्टपति के चुनाव का हस जाधार 


पर घुनौती न दी जायगी कि निवाचन मे चताव के समय काई स्थान रिक्त था। 
यारहवा सत्वाधन 96] बे द्वारा गोआ डामत और डयू को भारतीय सघ म एक इकाई 


के रूप में स्थान लिया गया और उह सातवा सधीय क्षत्र वेनाया गया । 
तरहवा सगोधन 962 क द्वारा नागातए्ड (सोलहवाँ राय) को रघता हर और उसने 


नांगाआ के जिए कुछ विधिप्ट रक्षण की “यवस्था की । रस सर्ोधत के तारा नाग्राज़पण्ट क गवनर 
को भा बुछ विद्वप उत्तरदाधिव सौप गये है । 
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चौदहवाँ सगमोघन 962 के द्वारा हिमाचल प्रदेश, मणीपुर, त्रिपुरा, गोआ, डामन बोर 
ड्यू तथा पाण्डिचेरी मे ग॒भाग के राज्यो के अनुरूप विवानमण्डलो तथा मन्त्रिन्यरिषदो की 
व्यवस्था की गई तथा इसके अतिरिक्त इन क्षेत्रों से लोकसभा के लिए निर्वाचित होने वाले सदस्यों 
की सत्या 20 से वढाकर 25 कर दी गई । 

पन्द्रववों सनोवन 963 के द्वारा राज्यों के उच्च-स्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवा- 
निवृत आयु 60 से वढाक्र 62 कर दी गई | इसके द्वारा यह व्यवस्था की गई कि सरकारी सेवाओं 
में काम करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के लिए केवल एक ही वार जाँच 
की जायेगी। 

सोलहवाँ सजोधन 963 के अन्तर्गत राज्य सरकारों को यह शक्ति प्रदान की गई, जिसमे 
कि वे ऐपी सभी कार्यवाहियों पर प्रतिवन्‍्च लगा सके जिनका उद्देश्य देश की एकता को खण्डित 
करना हो तथा वे राजनीतिक दलों द्वारा भारतीय सघ से प्रृथक्‌ होते को चुनाव का प्रइन बनाने 
की भी मनाही कर सकती है। इस सशोधन के द्वारा 9वे अनुच्छेद मे भी इस आजव का 
परिवर्तन क्रिया गया है जिससे पृथकतावादी प्रचार पर प्रतिवन्‍्व लगाया जा सके । 

सत्रहवों सजोवन 964 में पारित किया गया, इसके द्वारा अनुच्छेद 3] (अ) में सम्पत्ति 
(८४४४८) गव्द को और अधिक व्यापक वना दिया गया तथा नवी अनुसूची में विभिन्न राज्यों द्वारा 
पारित भूमि सुधार कानूनों को स्थान दे दिया गया है। 

अठारहवाँ सगोवन 966 में पारित हुआ, और उसके अनुसार पजाव और हरियाणा के 
दो राज्यों की तथा चण्डीगढ के संघीय क्षेत्र की रचना की व्यवस्था की गई 

उन्नीसवाँ समोधन 966 में पारित हुआ । उसके अनुसार अनुच्छेद 324 () में से इन 
जब्दों को निकाल दिया गया--ससद अथवा राज्य विधान मण्डलो के निर्वाचनों के अथवा उतत्त 
सम्बद्ध सन्देहो एव विवादों के निर्णय के लिए निर्वाचन अधिकरणों (8००४० प्रगरा०प्राध$) की 
नियुक्ति समेत ।' इसके पारित होने के उपरान्त चुनाव याचिकाओं की सुनवाई सीधे उच्च-न्यायालयों 
में होगी तथा याचिकादाताओं को सर्वोच्च न्यायालय मे अपील करने का अधिकार होगा । 

वीसवे सशोवन 966 ते उन न्यायिक पदाधिकारियो की, जितकी नियुक्ति सर्वोच्चि 
न्यायालय द्वारा प्रभावित घोषित कर दी गई थी, नियुक्तियों, तेनातियो, तवादलों श्रौर उनके द्वारा 
थ्यि गये निर्णयो, आज्ञप्नियो, सज्ञाओ एवं अन्य आदेशों को बेब कर दिया । 

इक्कीसवाँ सशोवन 966 के द्वारा सिन्धी भापा को भी सविधान की आठवी अनुसूची में 
सम्मिलिव कर लिया गया हे । 


वाइसवॉ सणोवन 966 ने निर्वाचन सम्बन्धी कानूनों में परिवर्तत किये जेंसे निर्वरचित 
जविकरणो का अन्त । 
तेईसवॉँ समोवन 969 में पारित हुआ जिसके द्वारा अनुमूचित जातियों एव जनजातियों 
के लिये लोकसभा तथा राज्यो की विधान सभाओ में आरक्षण तथा लोकसभा व राज्यों की 
विधान सभाजो में नामजदगी द्वारा ऑग्ल-भारतीय समुदाय के प्रतिनिवित्व की व्यवस्था को 0 
वबष जागे 980 तक के लिये वढा दिय्य गया। इस समोपवन में इस प्रकार के आरक्षण की 
व्यवस्था नानालेण्ड राज्य के लिये नहीं की गई है। साथ ही मे इसके प्राविधान के अनुसार किसी 
भी राज्य में जँग्ल-भारतीय समुदाय के एक से आ्विक प्रतिनिधि को मनोनीत नही किया जायेगा। 
संविधान में 24वॉँ सगयोवन 970 मे प्रस्तुत फिया गया, परन्तु वह पारित नहीं गे 
का। टसक्ा सम्दस्य पुराने नरेशों के विश्ेपाविकारों तथा उनके प्रिवी पर्सो (2779 ?एा5०8) 


हि 
2॥ 


के उन्मूतन करने के साथ था। पहाँ यह उल्लेखनीय हु फि 969 में काग्रेस दल से फूट पढ़ 
है अक _पथा काग्नेस का वह भाग जो सिण्दीकिट के नाम से जाना जाता था इस साविधानिक 
साधन के विन्द्ध 


"| था। यह बताने की जावज्यकता नहीं कि देग के अन्य सभी दक्षिणपन्‍्थी दंग 
शोपन के वियेत में थे। पवन वह राज्य सभा में लपेक्षित दों-तिहाई वह्मत को प्राप्त 


हे 


श 
न 
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हे उन में अममब रटा । यर्त उावपनीय यात यह भा 5 कि 967 मे गा तकनाथ क्ष मुक्त्म मे 
सर्तों वे यायातय ने जा निणय टिया था उसये लनुमार ससठ को संविधान के ताखर अध्याय को 
मधावित करन वा शक्ति से वयित कर ड्या गया था। फ्तत चल गोवा की सरकार अत 
“माजदाल बायटा वी पूरा बरन में जान जाप वो उममेथ पा रख था। स्सतिए उत्डाव राष्ट्रपति 
ता ताउसभा का भग बरतने तथा नंय चुनाथ बरवात या परापण टिया | य चुताव फरवरी 97] 
हैं हु7। अपन युवात घापणा-पत्र मे हन्‍ल्स गाधा वे ननृत्व वावा वाग्रस ने यह कथा हि बह 
जीने वायक्म का लागू वरन थे लिए संयियाद मे जाजन्‍्यर स्याधन करेगी । चुनाय मे वबाग्रस 
 5[8 के सलन भे 350 स्थाना पर सफलता प्राप्त 6 । निम्माटल शाग्रस दा यर सफ्जना 
मबात की अभिव्यक्ति दो कि ठय का जनता सर्योच्च यायालय के प्रिद्धेत निगया गे सता 
नही थी। सम पृष्ल्भूमि मे 24रं जौर 25वें मायव का पारित क्या गया । 

चौजिसवाँ सपाथन पि यय जुवा” 97 मे प्रस्तुत किया गया जोर जगस्त [97[ मे वह 
हम” के ।ज़ा सहया के छरा जानायव ब पत से पारित क्र हिया गया। इसके अठुसाः सेट 
' वैमर झश्याय समत समूच संविधान को सयाधित बरत की राक्ति प्रटान का गईं। न्‍्स उलट्य 
2 भ्राष्ति क निये संविधान को 368वा घारा मं आवन्‍्यर परिवतन फ़िय गय हैं। त्स संथोचन 
के शा 36 हैव अनु 7? दे शापर मे परियतन किया गया ह। सका मूव शाप था मवियान 
हा मशादित वरन का प्रप्मिया. उप्र उसके स्थान पर जा रायक प्रयुक्त किय। गधा + वह यह 
है. मवियान का तथा उसकी प्रद्मिया का सशाधित करन की संस का वाक्ति। 

“से सशाबन के हारा वा घारा मे भां जावश्यक परिवतात किये गग्ने 8। 3वा यारा 
मे समन भ्रववा राय + विधानमफ्ल्ता को मद्रिवान के तीसर स्याय $ प्रतितुत कानून ने 
नैनाने का निरेश लिया गया घा। दुय संगावन मे यह व्यत्रस्था की ग् है कि सशाबित 368व4ा 
पारा के झ्जगत निभित सगोधन का 3या धारा क प्रतिवुव नहा ठहराया जा सकगा | श्सके 
प्रतिरिक्त म मशाघन के वहागे 3684 अनु ४” मे एक दूसरा उपवाब जाट गया जिसमर 
“दसार यह व्ययस्था को गट कि ससह समिवान के क़िसा भा भाग का रस जनु& मे अजित 
प्रद्धिया # #तग्त परितित कर सरती ह क्षथया उस समा त यर सकता हैं। टस सशोबन मे यह 
भी पवत््या वी गे कि जद कोट विययय ससर के वीसल्ता के द्वारा पारित हान के! उपराज 
राप्णपति के सम स्त्रकृति के जिए अस्तुते किया जाय ता वह्ट उस स्वाड्रति प्रदान करन व जिए 
वाष्य होगा । 
पचीसवा सभोधन भी 97] मे प्रॉरित हैजा । उसत अनुसार अनुछेत 3] (2) मे 
पयुत्त मुजावभा शाल न्‍ता लिया गया तव्रा उसके स्थान पर राशि (था)07॥) आ_ प्रयोग 
विया गया है। उत्तम यह भी यव॑त्था को गेट £ कि यहि राय क्रिसा सोवजतिएण उत्हय वी 
प्राजि के जिए कसा सम्पत्ति का अपन जथ्विकार से यंत्र चाहता अनु हल 9 [[) (छ मं 
सब्तिल्ति प्राविवाल राप का एसा करने से राव नता स्मेंगे। सके अतिरिक्त एस सयोयन के 
“रा संविधान मे एक नए अनुछा 3। (८) का जोटा गया है जिसब अनुसार यहि कार्ट कानून 
39 (8) और (() मे निश्लि हासि निहणक्त सिद्धांता को वाया व करत के लिए बनाथा जाए 
शीर उसमे इस जत्य का घापणा बर दी गर् हां तो उस काबूद को "से जा दर यर जबवध 
धापित नहीं किया जा सकता कि उसक हरा सत्रिवान को 4 9 थार 3] धाराप्रावा 
व जनधन होता है | थलि ह्स प्रकार का कानून राया के विधानम हा हारा बयाया गया है ता 
उमक्ी का्याविति कब 4 उत्त समय हां सतंगी जबकि उस राष्णपयति व र्रीहति प्राप्त हा चाय । 

छत्तासवा सधाप्न 2977 के द्वारा भूतपव नर 7 के प्रिवी पर्सा का समाप्त किया गया है । 

सत्तात्मवें सपोपन वे हारा दा के पूर्वी सामाच राया को प्रनगढ्ित क्षिया गया * | 
नस भकार मण्णापुर त्रिपुरा मबावय जौर जरुणाचव वे नय रायावी रचना हर है तथा विजारम 
की एक नया काठ चासित प्राच कायम क्रिया गया है। 
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अठाइसवे सणोवन 977 के द्वारा यह व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत 
राष्ट्रपति आपातकालीन घोषणा सम्पूर्ण देश मे न करके देश के कियी एक भाग में कर सकता है। 

उनतीसवे सशोधन 4972 के द्वारा अनुच्छेद 3] में ऐसा प्राविवान किया गया जिसके 
अन्तर्गत कृषि भूमि सुधार काबूनो के अन्तर्गत जोत की अधिकतम सीमा निर्वारित करके सम्बन्धी 
राज्य सरकारो के कानूनों के अन्तर्गत निर्धारित सीमा से अधिक क्ृपि-भूमि का अधिग्रहण किये 
जाने की स्थिति मे प्रतिकर के रूप में उसकी धनराणि को वाजार भाव पर न देने की व्यवस्था 
थी । परन्तु केरल भूमि सुवार अविनियम पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त इसे वापिस 
ले लिया गया। 

तीसवाॉ सशोधन 972 का उद्देव्य सर्वोच्च न्यायालय के दीवानी विवादों की अपील 
सुनते के कार्यभार को हल्का करना था। उसमें यह व्यवस्था है कि उच्च न्‍्यायालयो द्वारा निर्धारित 
घनराशि (वीस हजार रुपये) से अधिक वाले विवादों मे निर्णय दे दिये जाने पर उनके सम्बन्ध में 
सर्वोच्च न्यायालय मे अपील का आधार केवल निर्धारित धनराशि से अधिक का विवाद होना ही 
नही होगा, अग्रितु अपील तभी की जा सकेगी जबकि उच्च-न्यायालय यह प्रमाण-पत्र दे कि विवाद 
सर्वोच्च न्यायालय में अपील योग्य है अथवा उसमे सविधान का निवंचन अन्तर्ग्रस्त है इसलिए 
अपील की जा सकती है। 

इकतीसवाँ सोवत भी 972 में पारित हुआ । इसके अनुसार अनुच्छेद 34 को निरस्त 
करके स्वतन्त्रता से पूर्व चले आये भारतीय सिविल सेवा के अधिकारियों को प्राप्त विभेष अधिकारों 
तथा सेवा जर्तो के सरक्षणो को समाप्त कर दिया गया ) 

वतीसवाँ सशोवन 973 में पारित हुजा। इसके अनुसार लोकसभा की सदस्य-सस्या 
525 से वढाकर 545 कर दी गई, इनमें 525 सदस्य राज्यों से चुनकर आयेगे तथा सघीय क्षेत्रों 
से 20। इसमे यह भी व्यवस्था की गई है कि परिसीमन आयोग (007फराशा00 00माशाब्अणा) 
द्वारा सीटो में किये गये हेर-फेर के फलस्वरूप राज्यो को जो अभी तक सीटे प्राप्त है उनमे कोई 
कमी पही आयेगी । इसमे यह भी व्यवस्था की गई है कि उसके प्राविवधान नागालैण्ड, मेघालय, 
अरुणाचल तथा मिजोरम पर लागू नही होगे । 

तेतीसवाँ सगोवन विधेयक तथा 34वाँ सग्योवन विधेयक संसद मे प्रस्तुत किये जा चुके हैं । 
तेतीसवे सशोधत विवेयक का उद्देश्य विधानमण्डलो में सदस्यों द्वारा दल-बदल को नियन्त्रित 
करना हे । 

चौतीसवाँ सशोधन विवेयक का उददेव्य वलपूर्वक विधानमण्डलों के सदस्यों से त्याग-पत्र 
लेने को अप्रभावी बनाता है। 


अश्न 


।. भारतीय सविधान में उल्लिजित सशोधन की प्रक्रिया की आलोचनात्मक विवेचना कोजिये । 
2 चोदीसवें जोर पन्चीसवें सणोधन पर एक निवन्ध लिखिये । 


!] 
मताधिकार एवं निर्वाचन 


(2&8९एप्राहइः #७४० सए्ट0ए) 


न 8 कप 8 
! मताधिकार 


समार के सभी दशा मे जावरतात्रित् 'येवस्था वे परिचाजन के लिए व्यापत बादिंग 
मताधिकार गुप्त मतदान तथा स्ववत्र एवं निष्पय चुनाव की पद्धति को जावच्यक माना गया 
है श्य हष्टि स भारस सभार वा निस्स6८ह सप्रम॑ बत्य जोहपन है। सावधान कीं व्यवस्था हैं 
कि प्रत्यरर भारतवामी चाद् वह स्त्री हा था पम्प बदि उसकी आयु 2! या उससे जपधिक है दो 
बहू मतटान मे भाग ते सकता है वबत उन जांगा को मताधिवार नहा त्थिा गया है जिहांने 
कमा निवाचन पैत्र म निरिचित जवधिं तक निवास ने निया हो अथवा जिनता दिमाग खराब हो 
अदा जो किसी भ्रप्ट अबबा मगर यानूनी कार्यो 4 सम्बंध मे गिसी "सायातय के द्वारा दण्ल्त 
ही चुर ह। तिटिय लासन बात मे मताबिवार व ऊपर जनक प्रतिनंव थे । सविवान व एक ही 
वार में सन सभी प्रतिवाधा वा अत कर टिया है। स्त्नियात को यह कलम कितता क्रा तियारी 
यो रुमजा अनुमान रस वान से लगाया जा सकता है कि 935 के संविधान थे जातगतत कवज 3 
करोर 50 वास भारतीया या मताधिकार प्राप्त था आज इनकी सरया 25 क्रोट पर पहुँच 
पर है। दस प्रकार दशा के लगभग 50 प्रतिचत नागरिा को मझताधिवार प्राप्त है। यति हम यह 
वात ध्यान मे रत्न कि भारत के अधिकाद निर्वाचित निरक्षर हैं तवा जात तॉवायाजिक प्रक्रियाजा 
ही कॉर्ड अनुभव नहां है तो हम व्स निष्कष पर पहुँचेंगे कि देश के प्रत्यक बातिंग को 
मताविक्ार प्रतान करन वा निन्‍चय एक ब्रातिकारी कम था। प्रथम श्राम चुनाव के बाद चुनाव 
अधोय ने अपने प्रतिब॑हत भे संम्रियात सभा मे कटा था कि यह निन्‍चय भारत के सावारण यक्ति 
मे तथा उनकी “्यावतरिक बुद्धि म विश्वास को परिचायकत है। 
जिस समय मतायिकार का प्र*न सविधान सभा वे समस प्रस्तुत था उस समय कुछ जोगा 
गे यह आरका व्यक्त की था कि भारत म यह परीतण खतरनात' सिद्ध होगा। उनका बहना था 
कि राजनीतिक नेता लोगो दे जचान का वाभ उठायगे जौर ”स प्रकार देग में प्राधिनाथकतान 
वे जिय भाग प्रदस्त होगा । कुछ हसर जोगा का बहना था कि टतने “यापक मताधिकार का 
पावहारिक रूप देते में जनब कठिनातया प्रस्तुत हागी। परतु संविधान सभा ने धन आपत्तिया 
ते अस्वावार बर लिया | रस प्रकार के जोगां वो उत्तर देव हए संविधान सभा के अध्य्ल डा 
एज प्रसाद ने कहा था-- मैं व्सस भयभीत नो हवा । मे गाव के जोगा को जानता हू जा 
“मे यापक निवाचन मण्डल के बहुमत वी रचना करते हैं। मरी राय म हमारे लोगा के पास 
वेक एवं सामाय्य बुद्धि है। उनक॑ पास सस्दृ्ति भी हैं जिसे मिथ्या सम्यता मे विश्वास करने 
वाव शायद प्रमछ ने सके पर'तु जो ठास है. । उनमें वत क्षमता भी है तिससे व॑ जपने तथा 
देश दे हित भ॑ यदि व उतहों समझा टिये जायें रुचि ते सकत हैं। 
प्रश्न है कि क्या सविधानवारा ते भारत के निवर्चिका म॑ जिस विश्वास को व्यक्त किया 
पा बह पिछने चुनावा के अनुभव से सही प्रमाणित हजा है ? इस प्रन्‍त का उत्तर घ्राब्य हो प्रकार 
दिया जाता है । पहछा उत्तर मुस्य चुनाव आयुक्त सत्र वा ने 969 मे एक भाषण से 
त्यि था। उ चने कहा था-- जसा मेरा जनुभव रहा है. मतदातां वो धन को प्रतोभन त्पि 
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जा सकता है, वह किसी प्रत्याशी के वाहनों में लाया और ले जाया जा सकता है, परन्तु इन 
सुविधाओ को प्रयोग मे लाने के बाद भी उसे उस प्रत्याशी के पक्ष मे मतदाव करने मे सकोच 
नही होगा जिसे वह अच्छा समझता है । दूसरा मत एम० सी० छागला का है, उन्होने भी एक 
भाषण मे अपने अनुभव के ही आधार पर यह कहा था कि बालिग मताधिकार एक ऐसी नेकी है 
जिसका महत्त्व अतिरज्ित करके बताया गया है। उन्होने कहा कि उससे [देश मे 'सम्प्रदायवाद 
एवं विरादरीवाद की जडे मजबूत हुई है। ऐसे औसत विधायकों का उदय हुआ है जिनमे सत्ता के 
लिए भूख है तथा जिन्हे केवल निजी स्वार्थों को पूरा करने की लानसा है।” वस्तुत उपर्युक्त 
दोनो उत्तर सही है। यदि यहाँ के निर्वाचको ने सम्प्रदायवाद एवं विरादरीवाद के हृष्टिकोणो से 
प्रेरित होकर मतदान किया है तो उन्होने देश के सन्मुख प्रस्तुत राजनीतिक एवं आ्थिक समस्याओं 
को समभने का भी प्रयास किया है और उन्होने उस राजनीतिक दल को अपना मत दिया है जो 
उनके मतानुसार उन समस्याओं का सनन्‍्तोपजनक उत्तर दे सकता था । 

व्यापक मताधिकार के साथ, हमारे सविधान ने 'एक व्यक्ति, एक बोठ' के सिद्धान्त को 
भी मान्यता प्रदान की है। सविधान समान निर्वाचन-क्षेत्रो की भी व्यवस्था करता है, वास्तव 
मे सविधान के इस प्राविधान को एक व्यक्ति, एक वोठ' के सिद्धान्त का पुरक ही माना जाता 
चाहिए । सविधान ने साम्प्रदायिक निर्वाचन-स्षेत्रो का अन्त करके उस आधार को नप्ट करने की 
तरफ एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया हे, जिसने भारतीय राष्ट्रवाद मे पृथकता के तत्त्वों को पनपाया 
था। इसका आशय यह कदापि नही है कि हमारे यहाँ अल्पसरयकों अयवा पिछडे हुए लोगो के 
प्रतिनिधित्व की कोई व्यवस्था नही है। सविवान मे पिछडी तथा परिग्णित जातियों के लिए आम 
प्रादेशिक निर्वाचन-श्षेत्रो मे स्थान सुरक्षित रखे गये है परन्तु सविधान की यह व्यवस्था अल्यकालिक 
है । सविधान के 33]वे अनुच्छेद मे राष्ट्रपति तथा राज्यों के राज्यपालो को ऐग्लो-इडियनो को 
लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में मनोनीत करने का अधिकार प्रदान किया है। सविधात 
की यह व्यवस्था भी स्थायी नही है। 


2 निर्वाचन 


लोकतनन्‍्त्र के सफल परिचालन के लिए यह आवश्यक हे कि राज्य मे स्वृतन्त्र एवं निष्पक्ष 
चुनावो की व्यवस्था की जाय | अत चुनाव के मामले में कोई भी अनुचित रूप से दवाव त डाल 
सके इसे सम्भव बनाने के लिए सविवान में एक स्वतन्त्र अभिकरण की व्यवस्था की गई है जिसे 
चुनाव आयोग का नाम दिया गया है। इस आयोग को ससद, राज्यों के विधानमण्डलो, राष्ट्रपति 
एवं उपरराष्ट्रपति के चुनावों के अधीक्षण, निदेशन व नियन्त्रण, निर्वाचित सूचियों को तैयार 
कराने और निर्वाचन सम्बन्धी विवादों के निर्णय कराने आदि के उत्तरदायित्व सौपे गये है। चुनाव 
आयोग को पराम्शदात्री कार्य भी सौपे गये हे । सविवान के 03वे अनुच्छेद के अनुसार आयोग 
राष्ट्रपति तथा राज्यपाल को क्रमश ससद एव राज्य विधानमण्डलो की निर्योग्यताओ से सम्बद्ध 
किसी भी प्रश्त पर अपना परामर्श देगा । 

सविवान ने आयोग को एक स्वतन्त्र अभिकरण के रूप मे स्थापित किया हे। अत 
उसे कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के नियन्त्रण से मुक्त रखने के लिए सविधान के 324वे 
अनुच्छेद मे यह व्यवस्था की गयी है कि मुस्य चुनाव आयुक्त को उसके पद से उसी प्रकार हटाया 


जा सकता ह जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाघीश को | परन्तु जबकि न्यायाधीश 


64 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते ह, मस्य आयुक्त 
बे रे है 2 ्त की निः क्ति मित 
अवधि के लिए की जा सकती ह्‌ । मर कह बुक्ति किसी भी सी 


बिक चुनाव आयोग भें एक मुर्प निर्वाचत आयुक्त है जो उसका अध्यक्ष होता है तथा अन्य 
युक्त हो सकते ह, जिनकी सप्या समय 


ायुक्तो को नियुक्ति राप्ट्पति सम" -समय पर राष्ट्रपति द्वारा निश्चित की जायेगी। इन 
हे डक याद ते समद हारा विहित नियमो के अवीन करता है। राज्य विधानमण्डनो 


65] 


वे नियाचना मे श्राथाग वी सहायता व जिए चुत्राव क्षायंग वी परामण से राष्टपति भरा विक 
जायुक्त (एट्हाणार्ण (णा5ाणाद्य) भी नियुक्त कर सकता है। _न ग्ायुत्ता की अवधि कौर 
सवा वी नाते भी राष्ट्रपति नियम वनावर निधारित करा है परनु यहें थावायतक ? हि वे ससर 
टाश विमित वानूता व अनुसार हा । 
दग म॑ चुनाया की व्यवस्था करत विए संसट व हा कालूता वा निर्मित किधा है। व॑ 
“ैं--जन प्रतिनिधित्व वानुन 950 (ए८०क्ां6 5 रछ्ञाछथांड0॥ तैए 950) और पेन 
प्रतिनिधित्व वानून 95] (76०6५ एिछ्फाच्ष्शा/शाणा #ैएं 95])। इस कानुना वे द्वारा 
मततताओआ की याग्यताय निश्चित की जाती है मतहाता सुचिया वा रचता की जाती है निवाजन 
क्षत्रा का निर्धारण लाता है समद तथा राय विधानसभाओं वी सतस्य संस्पा वी निधारित सा 
जाता है मिवाचना या प्रबंध एवं गचालत का प्रगासतितर यरवस्था का गरने होता है निवाचन 
दिवाट का निवटारा सता उप खुतावा को व्यवस्था का जाती है। पिठछत 20 वर्षों मे बसे कानूता 
तथा उनके जतगत निभित तियमा में जव्यवतानुसार संचाधा किये गये हैं । रव सवाधना वी 
इटातय चुनावा का वियुद्धता की रखा करना के तथा चातावा महाद् वाल अप्टांचार वीं 
केस परना ह। यहि ८स अ्रप्टाचार को रोड में हम सफ्वता नहा मिलता ता उसे स्थिति 
हमार चुनाव एक तमाशा मात्र रह जायभ । वस्तुत चुनावा वा विश्युद्धता की रता का समस्या ने 
भारतीय जाकताओ वे सामुस एवं धटत चिह खो कर तिया है। हमार ये ने कब बागस 
मनदान वे 'सलाहरण पाय जात है परट चुनावा मे मतहावाया का हशाने धमदान तथा हु 
उनंपुवत्र' मतहान ऋठ पर रोव जाने वा उटाहरण भीम नहा | टन बुशनया का राजन के जिए 
बत्त से उपाय विय गये हैं ॥ उता४रण व गिए बोगस मतटान वे जवसर समाण करन मी विए बुछु 
लिये पुव प्रतिवद्ररा (0प्रशाश् णिए) सरिति भतपरना की एवं नवीन यव्रस्था का प्रयोग आरम्भ 
किया गया था| मतदाताजा का बजपूवकु मतहान त5 पर जान स राकन की प्रथा को वट करन 
के लिए चने फिर वाल मतहान कटा [076 00०॥४8 500०णा5) वा आरम्भ क्रिया गया 
है। ससत अथवा विधानमण्टता के तिए चुनावा के सम्पाव मे किसी भी प्रकार वो चुताव याविका 
कानून हारा निर्वीर्त ढग से उपयुक्त जविकारी का दी जाएगी। यहा यह उजखनीय है हि 
अभी तक साया के विवातमण्टदा ने नियरांचता के सम्ब व मं काट कानून नहीं अनाथ हैँ। अत 
टन को चुनाव पद्धति का पृण निधारण सम हारा तिरित कामूता व द्वारा ही होता *। 
निर्वाचन-क्षत्रों का सौमावम--चुनावा का निप्पल एवं चतज हपस जायातित करन के जिये 
यह परम[वश्यक * कि निवाचन वत्ा का सीमाव्त यागपूण ढगे से गिया जाय | *सजिए 37 7व 
अनु“उन द्वारा राष्ट्पति वा यह जविवार भर न किया गया कि वहु समद तथा रा्य विधानमण्ट दा 
के निवाचता वे विए कानून व रा निवावन क्षत्रा क सांझाकत का बतत्या ह॒र। पहल जाम जुनाव 
के लिय निर्वाचन-वता का सामाढत जन प्रतिनिधित्व कानूत !920 के अतगव राष्टपति द्वारा 
जारी वि गय जात क्‌ द्वारा किया गया था। यह ऑल ससद के अनुमाटन २ बाद ही 
कायान्वित हा सकता था। लत जब उसे सम” के स मुज़ वस्तत किया गया तो उसने उसमे जनद 
परोधन किये । चने सवावता वे सस्पव में यहें सायत थी कि ससत हारा किये गय सयोधन 
दतगत हृत्टिशोण स अनुप्रॉणित थ। !952 के चुताव के तय की गई यह यबस्था सताधजनक 
प्रमाणित नहीं हुए । व्मझ सम्बंध में उुताब जायाग ने अपन प्रत्तिवत्त भक्‍हा कि यह प्रक्रिया 
यन्‍त सतोपजनक जबवा सुचाह् रत स नद्धो चती । फतत आयाग न दस काम के निष्पाटन वे 
जिए एक स्वत अभिकरण यी स्थापना वी सिफारिश की। फ्वत ससद ने 2 52 मे सीमाउत 
भायांग अधिनियम 952 [एच्राम्राक्षाणा (एण्ग्प्रा5॥०॥ ०७ 9 52) पारित किया । "स 


अधिनियम मे यह प्राविवात है. वि दस वध वे उपर ते अत्यक् जनगणना क॑ साथ निवावन-सत्रा 
व! सीमाकन क्या जाना चाहिए | “से जामरांस में तात सन्‍्स्य हात ६ जिनम दा सर्वों च यायावय 


अथवा उच्छ यायावया व जवंदाता प्राप्त यायावीद हाते हैं. तथा तामरी सहस्य चुस्य जुताब 
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आयुक्त होता है। इस आयोग की सहायता के लिये प्रत्येक राज्य से दो या सात सहायक सदस्यों 
का प्राविधान है। ये सहायक सदस्य सम्बद्ध राज्य से लोकसभा के लिये अथवा राज्य विधान- 
मण्डलो के लिये निर्वाचित सदस्यों मे से चुने जाते है। इस प्रकार इस आयोग की रचना मे प्रत्येक 
राज्य तथा मुस्य राजनीतिक दलो को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। निर्वाचन-क्षेत्रो के सीमाकन 
के लिये जिस प्रक्रिया को विहित किया गया है, उसमे इस बात की व्यवस्था है कि जनता के लोग 
व्यक्तिगत रूप से अथवा सागठनिक रूप से आयोग के प्रस्तावों के सम्बन्ध मे अपनी आपत्तियाँ 
अथवा सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। इन आपत्तियों तथा सुझावों पर सार्वजनिक बैठकों में विचार 
आवश्यक माना गया है। इसके उपरान्त ही आयोग सीमाकन आदेग की घोषणा करता है, जो 
अन्तिम होता है तथा जिसके विरुद्ध किसी न्यायालय से अपील नहीं की जा सकती | 


3 निर्वाचनतन्त्र और निर्वाचन प्रक्रिया 


चुनाव आयोग का एक महत्त्वपूर्ण काम विभिन्न राजनीतिक दलो को मान्यता प्रद्मन 
करना है। प्रथम आम चुनाव के बाद आयोग ने इस कार्य को सम्पन्न करने के लिए एक कसौटी 
तेयार की । इसके अनुसार राष्ट्रीय दल के रूप मे केवल उस दल को मान्यता दी जा सकती थी 
जिसने ससद के चुनाव में कुल डाले गये मतो के कम से कम 3 प्रतिशत मत ब्राप्त किये हो । 
इसी प्रकार राज्यीय दल के रूप मे उस राजनीतिक दल को मान्यता प्राप्त हो सकती थी जिसको 
विधानसभा के लिये कुल डाले गये मतो का 3 प्रतिशत मत प्राप्त हुए हो । इस प्रकार उस समय' 
केवल 4 दलो को राष्ट्रीय दल के रूप मे मान्यता प्राप्त हुई। वे दल थे--काग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, 
प्रजा समाजवादी पार्टी और भारतीय जनसघ । इनके अतिरिक्त उसने 9 दलो को राज्यीय दलों 
के रूप मे स्वीकार किया । तीसरे आम चुनाव के लिये चुनाव आयोग ने देश एवं राज्यों मे विभिन्न 
दलो की स्थिति पर पुनविचार किया। इस प्रकार आयोग ने आरक्षित चुनाव-चिन्ह प्रदान करने 
के लिये लोकसभा एवं राज्यों की विधाचसभाओ के चुनावों मे 6 दलो को मान्यता प्रदान की । 
चुनाव आयोग को जो दूसरा काम सौपा! गया है वह है राजनीतिक दलों को आरक्षित 
चुनाव-चिन्ह प्रदान करता । आयोग का यह काम निस्सन्देह महत्त्वपूर्ण है। यदि चुनाव-चिन्ह के 
प्रइन पर दो राजनीतिक दलो के बीच मे कोई विवाद उत्पन्न हो जाये तो उस स्थिति मे आयोग 
से यह अपेक्षा की जाती है कि वह निष्पक्ष रूप से न्यायिक ढग से विधान का निबटारा करने का 
प्रयास करेगा । 97] के लोकसभा के मध्यावधि चुनावों के अवसर पर सत्तारूढ़ कांग्रेस तथा 
सगठन काग्रेस के बीच अविभाजित कांग्रेस के चुनाव-चिन्ह दो दलों की जोडी पर विवाद उत्पन्न 
हो गया था। चुनाव आयोग ने अपना निर्णय सत्तारूढ काग्रेस के पक्ष में दिया तथा अपने निर्णय 
के समर्थन में उन्होंने बहुमत के नियम को तके के रूप मे प्रस्तुत किया । सगठन कांग्रेस ने इस 
निणय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय मे अपील कर दी । सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य चुनाव आयुक्त 
के निर्णय की कार्यात्विति को रोक दिया, परन्तु बाद मे जब उसने इस विवाद मे अपना अन्तिम 
निर्णय दिया तो उसने भी चुनाव आयुक्त के फैसले को दुहराया । 
उपयक्त कार्यो के अतिरिक्त चुनाव आयोग को कुछ अन्य काम सौपे गये है । वे तिम्त- 
208 03000 डे है 5 पर चुनाव भापणो की सुविधाये दिलवाना, 
गम लि सहिता को निर्मित करना, (3) प्रत्याशियों द्वारा कुल व्यय 
जानो [सिब्लागा की ०88४ 0 मि आ लग जी 0 088 
शॉग अरिक आवक के सम्बन्ध मे सरकार को आवश्यक परामर्ण देता | 
हैं भी अपेक्षा की जाती हैं कि वह समय-समय पर सरकार को 


अपने कार्यो के सम्बन्ध में प्रतिवेदन हे 
रा न भेजता रहेगा तथा चुनाव-प्रक्रिया को मे ने के 
लेये सुझाव देता रहेगा । हु गा 3040 


(2 भारतीय शासन/]9 
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मिवाचन प्रक्रिया का आारम्भ इस सम्बंध म राष्ट्रपति द्वारा जारा वी गयी अधिसूचना स 
होता है | यह अधिसूचना जन प्रतिनिधित्व कानून 95] की 4वा घारा के अन्तगत जारी की 
जाती है तथा उस वतमात ताससभा वी जवधि की समाप्ति पर ही जारी कया जा सकता है । 
बविवान सभा व निर्वाचित के जिय इस आशय वी अधिमुचना राय वे रायपात दे हारा जारी 
वी जाती है। इसका उपरात्त चुनाव आयाग मतदान वी तिथियां की घोषणा करता हैं। दस 
घोषणा का निवाचन प्रत्रिया का ठसरा चरण कहा जां सकता है। इस घोषणा में नामजदगी प्रा 
की जाच की तिथि चुनाव सधप से नाम वापिस जन की तिथि और मतदान की तिथि समी का 
उत्नप्त होता है। प्रत्याशिया को 966 के उपरात चुवाव जभियात के विय केवल 20 लिन दिये 
जात हैं | आयाग वा मत है कि यह वाीव 5 रएिने किया जा सउता है। 


4 नित्राचन-पद्धति मे सुधारा वी समस्या 


यद्यपि भारत मे चुनाव की पद्धति का यथासम्भव निर्दोष बनाम वा प्रयास क्रिया गया है 
तथाति यह नही वहा जा सस्ता कि हमारे दंध मे चुताय की पद्धति के विश्द्ध कोई शिकायत की 
गजाहर नहा है। वस्तुत पिछने वर्षों म इस सम्बंध मे ससद तथा उसके बाहर जनता बार चर्चा की 
जा चुती है। चुनाव पद्धति स सम्बद्ध पहला प्ररन जिसने जांगा का घ्यान आकर्वित किया है मंतटान 
वी आयु व साथ जुटा हवा है। सविधान का प्राविधान है कि प्रत्यक भारतवासी जिसकी बायु 2! 
बप है मततान में भाग जे सकता है । इस सम्ब 4 से यह सुभाव लिया यया है वि यह जायु घटाकर 
8 धप वर देती चाहिय | रस सुभाव का वुछ जोगा ने विराध किया है। न जोगा ने अपन 
विरोध वे” समथन म मुर्यत दो तक प्रस्तुत किये है। उनका पहवा तक यह है कि मततान की 
आयु को घटा देन के परिणामम्वर्प मतदाता सूची से वंगरभग 5 वरोट जांगा की वृद्धि हा 
जायगी फ्तत चुनाव के यथ मे भी वृद्धि होगी | जत प्रधासन मे मित यमिता जान के जिय यह 
आवध्पत है कि इस कदम को ने उठाया जाय । टत सम्बंध में जा दुसाप तक लिपि पता हैं वह 
यह है वि 2! बंप से कम जायु वे जहका जौर तकिया में वाछित मानंसिर परिपकरता का अभाव 
हाता है अब यह मताधिकार उननो द टिया गया तो “सके परिणाम देश के जिय भयकर हॉोग। 
निवाचत से सम्पद्ध एक इसरा प्रइम यह दे वि क्या मतदान को भनिवाय कर देना चाहिये ? 
भारत के सदभ मे यह प्रतत इसतिय प्रासगिव है क्याकि जमी तक पाच आम चुताव जो हा चुके 
है उनम मतदान एंसा नहा हुआ जिसे स वापजनक कटा जा सके । जौधतन जभी तक मसनेद्षात का 
प्रतितत 45 और 48 व बीच मे रहा है। मतदान का यह गून प्रतिशत हो वाता का द्योतक 
है. प्रथम यह कि भारतीय मतदाता को दगा में वाइता तक प्रणाती सं काम बरनेंक टग से 
असतोप है दूसर भारते में तावतालिद चंतना का जन मानस से जपनी जडा को जमान में 
क्षभी तक सफ्तता प्राप्त नहीं हो सक्री है। उपयक्त दाता स्थितिया तोघ्तन की प्फतता के जिए 
गुभ नहा कही जा सकता । बत यह जत्यात आवा्यक है कि जोकताई तक प्रक्रिया हा परिचावत 
इस प्रवार हा शिप्तस दर वे जधिवाधिक निवाचक उसमे भाग वे सब | इस पृष्ठभूमि म ठुछ ट्नि 
पूव मुग्य चुनाव आयुक्त एस पी संत वर्मा ने तनिवाय मरदान का सुझाव तय था । 
यदि चुनावा में जनता सतनर वही सरया में भाग नैने जगे नो उसके कुछ निर्चित एवं 
स्पष्ट लाभ हागे । इसवः परिणामस्यरूप यॉक्तत वी जल जनसाधारण की सक्रिय रुचि मे गहरी 
जम जायगी और इससे लोक्ता जिक सस्थाणा क॑ प्रति उतवी लास्था फिर स॑ तौटन जगेगी | दसफा 
एक दूपरा नतीगा यह भी होगा कि धुत थीर स्वार्थी राजनीतिश लेश री राजनीधसि को उस प्रहार 
निर्या त्रत नही कर पायेंग जमा कि व आज वर रह है। यदि प्रयक मतदाता मतदान-कै 7 पर 
जाने जग तो चुनाव म भ्रष्टाचार की सम्भावना भी स्वत मर्यादित तो जायंगी। धनी प्रयाती 
घूस दकर कुछ मतदाताओ के वांट खरीट सकते है) परातु वे समूच निर्बाचिका व मत लरीद 0 
इसकी वई सम्भावना नहां है। इस सम्ब॒य मे आ तम बात यह है वि इसस दशा में देवबलात 
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रोक-थाम की दिशा में प्रभावशाली कदम उठाये जा सकेगे। इस प्रकार यह कहा जा सकता है 
कि लोकता न्त्रिक प्रक्रिया मे अधिकाधिक लोगो की साभेंदारी की आवश्यकता से इनकार नही किया 
जा सकता | प्रश्न है कि क्‍या इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए मतदाता को मतदान केन्द्र पर 
आने के लिए विवश किया जा सकता है ? 

मुस्य चुनाव आयुक्त ने इस प्रकार की बाध्यता को आरोपित करने को उचित 5हराया है। 
अपने मत के सम्य॑त मे उन्होंने कुछ ऐसे देशों के नाम गिनाये है जहाँ उतव नागरिकों को दण्डित 
किया जाता है जो जान-वूककर मतदान करने नही जाते । आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैण्ड मे मताविकार 
का प्रयोग न करने वालों को जुर्माना देना होता है । चिली मे ऐमे लोगो को जेल भेजा जा सकता 
है । इन देशो का हवाला देकर सेन वर्मा ने कहा हे कि भारत में भी मताधिकार के प्रयोग न करने 
को दण्डनीय अपराध घोषित किया जा सकता है । मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी कहा है कि ससद 
को इस प्रकार के कानून को निमित करने की शक्ति सविधान के 327वे अनुच्छेद के अन्तगेत प्राप्त है। 

बस्तुत यह सुझाव इस मान्यता पर आधारित है कि मताधिकार केवल अधिकार नही है, 
वह एक कत्तंव्य भी हे। अत यदि कोई नागरिक अपने कत्तंव्य का पालन न करे तो उसे इसके 
लिए बाध्य किया जा सक्रता है और इससे उसकी स्वतन्त्रता के ऊपर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं 
पडता । इस तर्क मे निहित सत्य से इनकार नही किया जा सकता । परच्तु इसके साथ ही इस 
सत्य की उपेक्षा वही की जा सकती कि मतदान को अनिवार्य बना देने से वाछित फच की प्राप्ति 
तही की जा सकती । 

भारतीय निर्वाचन-पद्धति के विरुद्ध एक शिकायत यह भी की गयी है कि उसमे बहुधा उस 
दल को सरकार बनाने का अवसर मिल जाता है जिसे देश के बहुमत का समर्थन प्राप्त नही है। 
ऐसा इसलिए सम्भव हो जाता है क्योकि प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र से जिस प्रत्याशी को निर्वाचित 
घोषित किया जाता हे, उसे अन्य प्रत्याशियों की अपेक्षा सबसे अधिक मत मिले होते है, परच्तु 
यह आवश्यक नही है कि उसके द्वारा प्राप्त मतो की सख्या अन्य पराजित उम्मीदवारों की प्राप्त 
मतों के योग से अधिक हो। 952, 957, 962 और 967 के आम चुनावो में कांग्रेत 
को प्राप्त मत क्रमश 44 99, 47 67, 44 73 और 40 82 थे, परन्तु उसे प्रथम तीन चुनावों मे 
लगभग 70 प्रतिशत स्थान प्राप्त हुए थे, जबकि चौथे चुनाव में स्थातों की सख्या घटकर 
53 प्रतिशत के लगभग आ गयी थी । 97] के चुनाव मे भी ऐसा ही हुआ । 962 के चुनाव मे 
काग्रेस ने मद्रास राज्य मे लोकसभा के 4 स्थानों के लिए कुल डाले गये वोटों का 45 26 प्रतिशत 
प्राप्त किया और उसे 30 स्थान मिले, परन्तु 967 के चुनाव में उसे केवल तीन स्थान ब्राप्त 
हुए, यद्यपि उसे प्राप्त मतो में केवल 4 प्रतिशत की कमी हुई । 

अत भारतीय निर्वाचन-पद्धति की इस असगति को दूर करने के लिए पिछले वर्षो में कुछ 
क्षेत्रों से यह सुझाव आया कि देश मे सानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को शुरू किया जाना चाहिए । 
परन्तु यह सुझाव सामान्यत लोगो को मान्य नहीं है। इसके विरुद्ध मुरय आपत्ति यह हे 
कि वह विधानमण्डल मे राजनीतिक दलों की बहुलता को जन्म देता है। भारत में यह वीमारी 
पहले से ही मौजूद है और यदि इस प्रणाली का सूत्रपात कर दिया गया तो रोग के और श्रविक 
बढ़ने की सम्भावना है । आजकल भी चुनाव आयोग के पात 75 राजनीतिक दलो का पजीकरण 
हो चुका हे | ऐसी स्थिति मे यह वात बुद्धिसगत नही है कि इस पद्धति को देश मे अपनाया जाये । 

भारतीय निर्वाचनों के सम्बन्ध में एक आम शिकायत उसमे होने वालो वॉवली और 
वेईमानी को लेकर की जाती हं। स्वय चुनाव आयोग ने इस जिकायत के ओचित्य को स्वीकार 
किया है। 95] के जन प्रतिनिषित्व कानून मे निर्वाचन से सम्बद्ध भ्रष्ट श्राचरण में निम्न वाते 
गिनायी गयी थी--घूस, अनुचित दवाव, धर्म, मूलवश, जाति अ्रयवा भाषा के आधार पर किसी 
उत्वाजा के पक्ष से मतदान करने की अपील करना, जथवा किसी भ्रत्याणी को वोट न करने को 
ली व करता, भारत के विभिन्न वर्गों के लोगों के बीच वर्म, सम्प्रदाय, व्रिरादरी तथा भाषा के 
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आधार पर तवाव पता वरना तथा घुताय मे निधारित राशि स जविक वन ्अय करना । दी 
वानूद मे यह यवस्था भी की गया है कि चुनाव याचिका म उसक प्रमाणित हा जान पर निर्वा 
चित उम्माट्वार वा निवाचन निरस्न हो जाता है। 

भारत म जाति के साथ धम का चातां दामन वा साथ रहा ह । जद यह स्वाभाविक ही 
हैं कि ताति एवं धम हारा थोप॑ गये पवाग्रहा स ग्रसित भारतीय जनता दो धम के जाधार पर 
मतटान करन के जविए पदतोलपय प्रत्यागी प्रभावित कर | सभा चुनावा से यह भी एक आम 
शिकायत रतो * कि राजनीतिक दता न धामिक जपसगयकां को नाता प्रकार के प्रतोभन दर 
उन मत प्राप्त करत का प्रयत्त किया 7 । बतधा यह भी देखा गया है कि रत अल्पसस्थका ने 
सामूहित्र रीति स अपना मततान विया ” और इसका प्रभाव निणायक रूप स निवाचना पर पत्य है । 

उपयक्त विवचना से स्पष्ट ” कि भारत की निर्वाचत पद्धति म सुधार की समस्या जाज 
ह्सतिए प्रस्तुत ” क्यांकि भारतोय समात्र का सगठन जभा तक उस आधार पर नहा हा पाया है 
जिसे जोकतालििर प्रणाती के विकास के जिए समीचीत कहा जा सक। परतु इस सम्बाब में 
ग्रारी वात यह ह कि भारतीय समाज म गतिवीजता का अभाव नहां है। वह निरतर उत्तरात्तर 
विवास की जार अग्रसर है। विकास के नये तत्त्वा वा प्रभाव समाज व सभी वर्गों पर एक्ल्‍्सा 
नहा रहा है | गतिहानता से गतियीतता की ओर आन का प्रक्रिया क॑ समय भारतीय समाज म 
सन्रिहित अनेक अतरों वी अभियत्ति हइ 7। “नम एक पांढदी और त्सरी पीती के बीच क॑ 
आतर सनी और पुस्ष के जातर ग्रामीण एवं टाहरी क्षता म॒ निवास करन वाता वे जतर विचप 
रूप से उ'तैसनीय है । फवत तनावा एवं सामाजिक सघर्षो का उदय उन क्षतां मं भी हजाह 
जिह परम्परागत रूप से सतुजित धत्र कहा जाता था। पहन प्रत्यक भारतीय की स्थिति समाज 
मे निश्चित थी वस्तुत उसका निर्धारण उसके जम क साथ ही हा जाता था। परतु थत्र स्थिति 
वतन रहा * | यह ठीक ” कि जभी यह थात पुण रूप स निखर कर हमार॑ सामन नही जायी हैं 
क्ितु ल्स वात से इनकार नहीं क्या ता सकता कि परिवतन की प्रक्रिया का आरम्भ हा चका है 
तथा समय व साथ हमार चुमावा के साथ जो बहुत सी बुरात्या जुटी टइ है और जिनका सम्बंध 
हमारे समाज के ढाच के साथ है उनका स्वत वॉप हां जायंगा । उनका निराकरण कानून के 
द्वारा नहा किया जा सकता । 


प्रश्त 


भारत मे स्वनन्न तिदाचता के स॒ सदर बनाने के विए क्या ब्यत्रस्थाय का गे हैं ? 
बया आपकी राय मे भारतोय निवाचन पद्धति को और अधिक प्रभावी बनाने के विए किन्‍्हा सुघारा वी 
आवश्यकता है. यट भा बता य रहिये युधार क्या हान चा ए ? 


कै. ०० 


॥ 
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! भारत मे दलीय प्रणाली की विशेषताएँ 


भारतीय राजनीतिक दलो के अध्ययन के आरम्भ मे प्रस्तावना के रूप मे भारतीय दलीय 
प्रणाली की विशेषपताओ की सक्षिप्त विवेचता समीचीन होगी। बढ के अनुसार राजनीतिक दल 
ऐसे लोगो का एक निकाय हे जो किन्‍्ही मान्य सिद्धान्तो के आधार पर राष्ट्रीय हित की अभिवृद्धि 
चाहते हो। वे नागरिक जो एक समुदाय में राजनीतिक इकाई के रूप मे काम करने को तैयार हो 
उन्हे एक राजनीतिक दल का सदस्य माना जा सकता है। अत दूसरे शब्दों मे यह कहा जा सकता 
है कि वह ऐसे लोगो का तिकाय है जितका सार्वजनिक प्रदइनो के प्रति एक सा दृष्टिकोण है तथा 
जो सामूहिक क्रियाओ के द्वारा सरकार का नियस्त्रण प्राप्त करने के लिये इसलिये प्रयत्न करते है 
ताकि उनके दृष्टिकोण के अनुसार ही उन प्रदनों का समाधान किया जा सके । 

भारत में राजनीतिक दलो का विकास उस तरीके से नही हुआ जैसे पश्चिम के देशो मे 
हुआ था। यहाँ राजनीतिक दल का उदय किसी कुलीनतान्त्रिक सत्तारूढ वर्ग को अपदस्थ करने के 
लिये नही हुआ था, अपितु उसका उद्देश्य विदेशी साम्राज्यवाद के विरुद्ध राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष 
का परिचालन करना था। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय काग्रेस न केवल विदेशी दासता 
के विरुद्ध प्रतिक्रिया के रूप से सगठित हुई थी बल्कि उसका उद्देश्य भारतीय समाज में सन्निहित 
उन तत्त्वों का भी उन्मूलन करना था जो सामाजिक प्रगति के मार्ग मे अवरोध प्रस्तुत करते थे । 
947 मे स्वतन्त्रता के उपरान्त कांग्रेस सगठन का विधटन आरम्भ हो गया । वस्तुत औपनिवेशिक 
शासन के अन्तिम दिनो मे ही कम्युनिस्ट कांग्रेस से अलग हो गये थे। 947 में अपने कानपुर 
अधिवेशन के बाद सोशलिस्टो ने भी काग्रेस से अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया । 959 में 
राजगोपालाचारी और के० एम० मुन्शी के नेतृत्व मे घोर दक्षिणपन्थियों ने भी कांग्रेस से अपना 
नाता तोड लिया । इस प्रकार काग्रेस के विघटन के परिणामस्वरूप देश मे चार राजनीतिक दलों 
की स्थापना हो गई । परन्तु चूँकि इनमे काग्रेस ही सबसे अधिक सगठित थी इसलिये शासन की 
वागडोर सामान्यतः उसी के हाथ मे रही। स्वतन्त्रता के समय से लेकर 967 तक देश के 
राजनीतिक क्षितिज पर काग्रेस इस प्रकार छायी रही कि कुछ लेखको ने भारत को 'एक प्रमुत्वपूर्ण 
दलीय प्रणाली' (096 700 रक्षा: रिक्चाए 598०7) घोषित कर दिया । यद्यपि भारत की दलीय 
प्रणाली का यह्‌ नामकरण सामान्यत ससी क्षेत्रों मे स्वीकार कर लिया गया तथापि 'काग्रेस' के 
प्रभुत्त की चरम सीमा के समय भी वह केवल आशिक रूप से ही सही था | उससे दलीय प्रणाली 
में वास्तविकता से अधिक प्रसन्तुलन के अस्तित्व का आभास होता या | यह सही है कि काग्रेस का 
लोकसभा मे हमेशा पूर्ण बहुमत रहा, परन्तु इसके साथ मे यह भी सही है कि 952 से लेकर अब 
तक जितने भी राष्ट्रीय चुनाव हुए हू उनमे किसी में भी कांग्रेस को मतदाताओं के पूर्ण बहुमत का 


कभी समर्थन प्राप्त नही हुआ । राज्यो के सन्दर्भ मे एक दल के प्रभुत्व की वात और भी अधिक 


भ्रमोत्यादक हे क्योकि जहाँ केरल जेंसे राज्य का उदाहरण मौजूद हे जिसमे काग्रेस को कुछ समय 
तक विरोवी बेचो पर बैठने के लिए विवश होना पडा था तो वहाँ ऐसे भी अनेक उदाहरण है 
जिनसे यह प्रमाणित हू कि शासक दन ओर विरोधी दलो के वीच वहुत अधिक असन्तुलन नही था। 
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उपयक्त विवचना की प्ृ०भूमि मे भारताय टवीय॑ प्रणाती वी विदचापताजा का व्यक्त क्या जा 
सना है। इस सम्बप मे पहती उत्वेखनीय बात यह है मि भारत मे दवीय पद्धति का विकास 
उस राजनातिक के ” से ”आ है जिसका जवजावन स्वत जता वे पूद भी कया जा सकता था तथा 
जिसत्री सस्थागत अभियक्ति भारतीय राष्टीय काग्रस के तारा हावी थी। दूसरी बात यह है कि 
स्वततता वे पृव और उसके बाल भी कुछ समय तक राजनतांनिक दवा के सदस्या की सामाजिक 
पृष्ठभूमि एक सी थी दन जाया का सम्बंध उपर की प्रिरादरिया के अग्रजा पते जिसे वंग के साथ 
होता था | दसी वग मे से विरायी समुदाया वा भी उत्य हुआ। यथाथ म॑ स्वताजता के पूब भी 
काग्रम मे गुट थ। स्वत्ताजता के वाट रस गुर्वदी मजृद्धि ही हुई है। यग्रुत ही काजातर म 
विभिन्न राजनीतिक दवा से परिवर्तित हा गये । जसा वहां जा चक्र ह. दश के विश्लित्न दत एक 
समय वाग्रस कही अदर किसी न किसी गट वे साथ सम्बद्ध रह चुड है ।परतु त्सक्षा अभिप्राय यह 
कटापि नहा है कि इन गुटा व विभिन्न राजनांतित दता मे सगठित हान के याद क्षाग्रस के अदर 
की गुटयदी समाप्त हा गर्ट । वास्तव में गुटयाटी भारत के' राजनीतिक दवा की एफ विचपता है । 
फतत सत्ताहट दव वा असतुए्ट गुट तथा विराघा दवा के असातुएठ ग्रुटा के बीच बार” स्पए्ट 
विभाजन रखा नहा है। स्पप्टन रुप्त प्रकार # सगठता के सत्त्या का अनुशासित करता कोई 
आमान वात नहां है। उस प्रकार यह कहा जा सकता है वि जनुगासनटीनता तथा दल बदत 
भारतीय राजनीतिक दता की एक सुर्य॑ विशेपता 7ै। रस सं टभ में यह भी उल्वेखनीय है कि 
हमार दंग मे राजनोतिक दता का समठत मुस्यत किसी निश्चित विचारधारा के जाधार पर नहां 
हुआ ट्स नियम के वंबब दो ही जपवाद ह--सम्यनिस्तट पार्टी और जतसघ । 
भारतीय राजनीतिक हवा के सम्व ध मु एक दूसरी उल्तखनीय बाते यह है कि उन पर 
नतालआ या यत्तिगत प्रभाव जावधयकता से अधिक ! । उदाहरण वे जिय एक जम्ब॑ समय तय 
नहर जी वा व्यत्तित्व काग्रस सगटन पर आच्छादित रहा और झाज यही बात नीमती इीदरा गाधा 
व सम्बब मे कही जा सकता _ | यक्ति पजा वाप्रस की वाद जपना विद्यपता नहां है इसका अवधांकन 
जय राजतीतिक दवा में भी क्रिया जा सकता हे। उतहाहरणाथ तमितनाड़ म द्रमुक का उदय 
जतातटाराइ क यत्तित्व स पृथक करक नहां समभा जा सकता | इसी प्रकार पश्चिमी बगान और 
बरत म माक्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की शक्ति को /यात्ति वसु तथा ई एम एस नम्वदिरीपाद 
की जात प्रियता वे सदभ मे ही समभा जा सकता _। 
भारतीय राजनीतिक टता के सम्पव मे एक महत्त्वपूण उत्तखनीय बात यह है कि यहाँ 
वे अपन विराध का यक्त करत कः जिय ववत साविधानिक तरीजा का ही प्रयोग नहीं करत 
अवितु वे आदावना का भी माग्र अपनात है| वस्तुत यह स्थिति हम ग्औयनिबतधिक काठ मे लड़े 
गय राष्टीय मुक्ति जाहाजन स विरासत के रूप म प्राप्त हुई है । 


भारतीय दला का वर्गीकरण 


पिछते दो दययका से भारत व राजनातिर दला म विविधता जायी है और दुठ एस तत्त्वा 
का सत्य हुआ है तितव प्रभाव से असिव भारतीय राजनीतिक दत भा अदूत नहां रह सक हैं । 
एफ घार नत्रू जी न भारत म राजनीतिक दता की ६ यति क॑ विपय म कहा था-- काग्रस वे 
जतिरिक्त भारत म वंतमान राजनीतिया टवां को चार समुहा न बाटा जा सकता है कुछ एम 
राजनीतिक दत है. जिनके अपन आशिक प्रिद्धांत है। फिर वम्युनिस्ट पार्टी और उसके साथी 
सग्रठन ह । विभिन्न सवाणा को विय हुए जनक साम्प्रदायिक टत € जो निश्चित रूप से सकीण 
साम्प्रशायिक विचारधारा का अनुसरण करते है और चोये वग म जनक स्थायी दत ओर समूह हैं 
जिनका प्रभाव प्रांतीय और सकोण है । 

टस वर्गीकरण मे स्थिति के सत्म मे थोलानसा सावन करन स भारतीय राजनीतिक दवा 
के वुस ब्रम मे रखा जा सकता है-- 
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() अखिल भारतीय स्तर के दल--इस श्रेणी के अन्तर्गत वे राष्ट्रीय दल आते हैँ जिनका 
सगठन समूचे देश के स्तर पर पाया जाता है। इनके अपने सिद्धान्त है, अपना आश्िक कार्यक्रम हैं 
तथा उसे लागू करने की एक व्यवस्थित योजना है । इस प्रकार के दलों में काग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, 
सयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और स्व॒तन्त्र पार्टी का उल्लेख किया जा सकता है । 

(2) क्षेत्रीय अथवा राज्य-स्तरीय दल--इस श्रेणी के अन्तर्गत उन सभी दलो को सम्मिलित 
किया जा सकता है जिनका प्रभाव किसी क्षेत्र अथवा राज्य तक ही सीमित है। उदाहरणार्व 
तमिलनाडु मे डी० एम० के०, हरियाणा मे विभाल हरियाणा पार्टी, केरल मे केरल काग्रेस और 
विहार में फारखण्ड पार्टी तथा उत्तर प्रदेश मे भारतीय क्रान्ति दल के नाम इस श्रेणी के दलों के 
सन्दर्भ मे लिये जा सकते है। 

भारत जैसे विशाल देश मे क्षेत्रीय दलों का होता स्वाभाविक ही समझा जाना चाहिए। 
वस्तुत इतने वडे देश मे जहाँ विभिन्न भापाये और सस्कृतियाँ पायी जाती है, जहाँ भौगोलिक 
ग्समानताये जीवन का यथार्थ है, वहाँ यह अनिवाय॑ है कि क्षेत्रीय समस्याओं का उदय हो । स्पप्टत 
इन समस्याओ के निराकरण के लिए राजनीतिक ढलो की आवश्यकता होती है। क्षेत्रीय दल इसी 
आवश्यकता को पूरा करते है । 967 के चुनावों के समय से देश की राजनीति में इन दलों का 
महत्त्व विशेष रूप से वढ़ गया है | इस चुनाव के समय ही देश के विभिन्न राज्यों मे क्षेत्रीय-स्तर 
के दलो का सगठन हो चुका था । उदाहरण के लिए, वगाल में वगला काग्रेस, उडीसा में उत्कल 
कांग्रेस जैसे दल स्थापित हो चुके थे और इन्होने उस चुनाव मे भाग भी लिया था । यह सही हैं कि 
बंगला काग्रेस का अब काग्रेस में विलयत हो चुका है तथापि इस सत्य की उपेक्षा नहीं की जा 
सकती कि ये सगठन वगाल और उडीसा की विशिष्ट राजनीतिक पृष्ठभूमि में हुए थे। यहाँ यह 
भी उल्लेखनीय है कि 967 के वाद इनमे से कुछ का प्रभाव इतना अधिक वढ गया कि अखिल 
भारतीय स्तर के दलों को इनके साथ समझौता करने के लिए वाध्य होना पडा। 97 के 
मध्यावादवि चुनाव में काग्रेस का डी० एम० के० के साथ समझौता इसका ज्वलन्त उदाहरण है । 

(3) क्षेत्रीय किन्तु जातीय अथवा वर्गोय दल--कुछ दल ऐसे भी है जो किसी क्षेत्र-नवशेष 
में ही किसी जाति अथवा वर्ग-विशेष के हितो का प्रतिनिधित्व करते है। इस प्रकार के दलों मे 
केरल मे मुस्लिम लीग अथवा पजाव में अकाली दल के नाम लिए जा सकते है। कुछ ऐसे भी दल 
हो सकते है जिनका गठन किसी क्षेत्र-विद्येप मे ही निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये किया जाता 
है । इस प्रकार के दलो मे गुजरात में महाग्ुजरात परिपद्‌, महाराप्ट्र मे सम्पूर्ण महाराष्ट्र समिति, 
आन्ध्र में तेलगाना प्रजा समिति के नाम लिये जा सकते है । 

(4) साम्प्रदायिक दल---इस वर्ग मे उत दलो को सम्मिलित किया जाता है जिनका उद्देश्य 
किसी सम्प्रदाय विशेष के हितो की रक्षा करना अ्रथवा उन्हे आगे बढाना है। इस प्रकार के दलो 
में हिन्दू महासभा, मुस्लिम लीग, रामराज्य परिपद, जनसघ आदि दलो को गामिल किया जा 
सकता है । यहाँ यह उल्लेखनीय हे कि सभी साम्प्रदायिक दलो का स्वरूप एक सा नहीं है। 


द्डू 

उदाहरण के लिए रामराज्य परिपद्‌ का स्वरूप साम्प्रदायिक होने के साथ-साथ परम्परावादी भी 

है जवकि जनसघ के स्वरूप में परम्परावादी, साम्प्रदायिक एवं आधुनिक तीनो तत्त्वों का 
समावेश हुआ है । 

(5) पूर्णतया जातीय दल---कुछ ऐसे राजनीतिक दल भी ह जिनका संगठन केवल किसी 


जाति विज्ञेप तक सीमित है। इस श्रेणी के दलो मे रिपव्लिकन पार्टी का नाम मुरय रूप से लिया 
जा सकता है। 


2 विशिष्ट राजनीतिक दल और उनके कार्यक्रम 


कर उपयुक्त अस्तावना के सन्दर्भ में हम भारत के राजनीतिक दलों तथा उनके कार्यक्रम की 
चना कर सकते हू। निम्लन्देह भारत का सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण और भक्तिशाली दल भारतीय 
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राष्टीय बाग्रत हैं। दमतिए हम अपने जध्ययन वा जारम्भ उसी से करेंग ! 


() भारतीय राष्टीय काग्रस (फूट से पहले और फूट के वाट) 


स्वत तता से पूव काग्रस की गणना राजनीतिक दवा के जतगत्त नहा की जा सकती था। 
यवाथ मे उस समय उसका स्वरूप एक राष्टीय आा तन था जिसम दक्श के ब॑ सभी नाग चामित 
थे जिह राष्टीय स्वतजना से प्यार था | उस समय काग्रस यटि औपनिवतिक टासता क॑ विस्द्ध 
सघप क॑ विए एक “यापक सोचे की रचना वर रही थी तो दसरी तरफ वह देश के सामाजिक 
नतिक एव आधिक पुननिमाण के विए भी दशवासिया वा भाह्वान कर रही थी। फ्तत जहा 
उसत॑ वितगा साम्राग्यवाद क॑ विश्ट ज* जान वाद संघप का रूपर॒ंस्ण नित्चित का बहा उसने 
उसे तातिया और कायक्रमा की समीक्षा भा का जिनके माध्यम से रस हैच को प्रगति के' माग पर 
आग वे जाया जा सकता था। 493] म जपत क्राचा अथिवेशन मे उसते एक घोवणा पत्र 
पारित किया था जिस्म यह बताया गया है कि स्वराज की हूपरसा क्या हांगी ? द्वितीय महायुद्ध 
वी समाप्ति पर जब प्रातीय विवान समाज के घुताव हुए ता उस समय काग्रस ने एक 42 सूजी 
कायक्रम ८ की जनता के समत प्रस्तुत क्या जिसम स कुछ मुग्य बातें निम्न हैं--(7) भारत क 
प्रत्यक नागरिक को समान जविक्रार एवं समाद जवसर उप व कराना (॥) सासाजिक अत्याचार 
एवं अयाय से पातहित “यक्तिया क॑ जधिक्तारा बी रक्षा वरता (7!) गरीबी के अभियाप छो दूर 
करना तथा जनता के जीवन-स्तर का ऊपर उटाना (५) उद्यागा एव कृषि का जाधुनितीकरण 
करना तथा (५) धन के सभी सावता तथा उत्पादन एवं विप्तरण के सभी तरीका पर सामाजिक 
नियातण स्थापित करना । 
कांग्रस का सगठन--जज तेरा स्वत तता सघप म से होरर गुनर रहा था तब गांधी जी 
तथा राप्हीय जाटहातन के जय नंताजा ने काग्रत की एकता को कायम रखने वा जिए भरसक 
प्रयत्न कया था यद्यपि उनके टस प्रपत्व के परिणामस्वरूप काग्रय का स्वरूप एक छुतरी सगटमने 
(एाएाथी३ 0ाह्चभ्शरवा07) का रहा! वह एक चुहल राजनीतिक दव का रूप कभी घारण नहा 
वर सया । परतु स्वावीनता प्रा ति के उपरात गाघधा जी न यह मत यक्त व्याथा कि काग्रस 
को रॉजनीतिक दत के रूप मे काम नहां करता चाहिए । उनतवा सुझाव था क्रि काग्रस को विघनित 
करका उस जोक संदव सध के रूप मे॑ सरे प्रशार से सम्रठित किया जानता चाहिए तथा ससदीय 
व्त्त एसे नये सगटता क॑ जिए छोड तना चाहिए वघिहू स्पप्टत राजनोतिक एवं जाथिक कायक्रम 
की जाधार पर संगठित किया गया हां 
गावी जी या यह सुभाव काययावित नहा हां सका क्‍्याकि काग्रस के नता सत्ता प्राप्त 
क्रम क॑ उपरात उस छोलने के जिए तयार सहां थ। परतु एक हृष्टि स॑ उनका एसा करना 
भारतीय जांक्त न के जिए शुभ रहा उसने उस स्थायित्व प्रदान किय्रा। कांग्रस का सगठन समूचे 
>#ेग मे याप्त था यहा तक त्रि उसवी याखाय प्रत्यक गाव म पार्ट जाता था। जत जन्म अग्रज] के 
जाने क बाद काग्रस व नताआ के हाथा मे सत्ता हस्तावरित हुरी ता कायस अपने सगटन के बजबुत 
पर भारत मे तॉक्ता नेक. यवस्था का कायम रखने म समय हो सको। फ्तत जोकतन को 
भारत मे ये ठदित नी देखन पटे जो उस पाविस्तान अथवा वर्मा मे देखन पड़े थ । 
स्वत जता व पश्चात्‌ काग्रस न जपन हतीय सवियवान मे जनक वार परिवतन किय हैं उस 
एसा करन के विए हैसतिए विवद हाता पडा है ताकि बह अपने सगठसात्मक ढाचे का अपने नूतन 
न या एवं उद्त या के अनुकुत बना सके । 947 मे दी रजवाता का भारतीय सघ मे वितयन 
हां गया 956 भ राया का पहती वार प्रनगठन हुआ हसके उपरालत 960 और 966 मे 
पुनगठन के काम की पुनरावृत्ति हुई । #रं के सघीय ढाचे मे हुए इन परिवततां का पृष्ट्भूसि मं यह 
आव्यव था कि क्षत्रीय इकाइया का भी पुनगत्न किया जाय। यहा यह उत्लखनीय है कि न 
परिवतना के परिणामस्थमप्र फाग्रस वे सघात्मक स्वलूप पर कोर्स जाच नहा जाएँ है। 
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948 तक काग्रेस समठन की सबमे छोटो इकाई काग्रेस पचायत थी। परन्तु यह अनुभव 
किया गया कि दलीय यन्त्र पर प्रभावी नियन्त्रण कायम करने की हृष्टि से ग्राम एक अत्यधिक 
छोटी इकाई है। फलत जब यू० एन० ढेवर काग्रेस के अव्यक्ष थे, काग्रेस सगठन को यये प्रकार से 
संगठित करने का प्रयत्त किया गया | सगठत की इस नई योजना के अनुसार अब ग्राम का स्थान 
मण्डल ने ले लिया। प्रति 20000 की जनसस्या पर एक मण्डल की रचना की गई और उसमे 
यह व्यवस्था को गई कि उसमे प्रति एक हजार पर एक्र प्रतिनिधि चुनकर आया करेगा। परन्तु 
थोडे दितों मे यह महसूस किया गया कि मण्डल-प्रणाली के द्वारा भी कांग्रेस जन-सगठन के रूप मे 
अपनी भूमिका कारगर रूप से अदा नही कर सकती । अत एक नवीन समिति--क्षेत्रीय समिति 
(800( (०णात्राआ/०८) की रचना की गई। इसके लिए यह व्यवस्था की गईं कि इनमे प्रति 
2000 की जनसस्या पर एक प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आयेगा । 

967 के निर्वाचन के उपरान्त यह आवश्यकता महसूस की गई कि काग्रेस की प्रत्येक 
विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्र में भी एक सगठनात्मक इकाई होनी चाहिए ! 969 में अपने वगलौर 
अधिवेशन मे काग्रेस ने इस आशय का एक प्रस्ताव पारित भी कर दिया था । समूचे देश मे काग्रेस 
की 20 प्रदेश समितिया है तथा इनके अतिरिक्त प्रत्येक केद्ध-शासित क्षेत्र मे भी उसकी एक 
सगठनात्मक शाखा है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि काग्रेस का सगठन समूचे देश मे 
व्याप्त है। वस्तुत देश मे कोई ऐसा दल नही है जो इस हृष्टि से काग्रेस का मुकावला कर सके । 

काग्रेस दल का सर्वोच्च कार्यपपालिका अभिकरण वर्किंग कमेटी है । उस मे अध्यक्ष के अलावा 
कुल 20 सदस्य होते है, इसमे से दस अखिल भारतीय काग्रेस समिति के द्वारा निर्वाचित होते है 
तथा शेप सदस्य अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किये जाते है । 

वर्किंग कमेटी अपने कार्यो के लिए अखिल भारतीय काग्रेस समिति के प्रति उत्तरढायी 
होती है। अखिल भारतीय काग्रेस समिति की बेंठके विंग कमेटी के द्वारा ही वुलायी जाती है । 
दल के सगठन पर जहाँ केन्द्रीय नेताओ का नियन्त्रण स्पप्टत दिखाई पडता है वहाँ राज्यो के 
नेता भी प्रभावशून्य नही है। राज्य विधान सभाओो के लिए दलीय प्रत्याशियों के नाम प्रस्तावित 
करना उन्हीं का काम है। यद्यपि अपने इस अधिकार का वे समुचित प्रयोग करने मे आमतौर पर 
अपनी दलीय गुटवन्दियो के कारण असफल रहते है तथापि उनके इस अधिकार के महत्त्व से इनकार 
नहीं किया जा सकता । 

दलीय ढाँचे भे ससदीय वोर्ड का भी महत्त्वपूर्ण स्थान है । उसमे काग्रेस अध्यक्ष के अतिरिक्त 

6 अन्य सदस्य होते हे । विभिन्न राज्यो तथा केन्द्र के विधानमण्डलो के काग्रेस सदस्यों को 
अनुशासित करना तथा उनके कामों के बीच मे ताल-मेल वैठाना उसी के अधिकारुूज्षेत्र मे आता 
है। सरकार की नीतियो को निर्मित करने मे भी उसकी एक विशिष्ट भूमिका रही है । 

कांग्रेस की आन्तरिक गुटबाजी--काग्रेस सगठन के मुरय अगो का सक्षिप्त विश्लेषण भी 
इस तथ्य की अवहेलना नही कर सकता कि यह दल किसी सुनियोजित कायं-प्रणाली के अन्तर्गत 

काम नहीं करता, अपितु वह अपने में सन्निहित गुटों के माध्यम से काम करता है । यथार्थ में कांग्रेस 
हि कोई भी सदस्य ऐसा नही है जो किसी न किसी गुट के साथ सम्बद्ध न हो। ग्रुटों का काग्रेस के 
जीवन के साथ आज इतना घनिष्ठ सम्बन्ध हे कि हम जिस प्रकार किसी हिन्दू की उसके वर्ण के 


विना मा कर सकते, उसी प्रकार किसी काग्रेसी की भी उसके गुट के बिना कल्पना नहीं 
की जा सकती । 


किसी-दल मे गुटो का अस्तित्व उसकी जीवनशक्ति के लिए शुभ नहीं होता, उससे उसवी 


राजनीतिक स्थिरता पर कुप्रभाव पड़ना हे। यह ठीक हे कि एक लम्बे समय तक लोक सभा में 
कायंस दल के एकता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पडा, यद्यपि गुटवाजी से वह भी मुक्त नही 


था। ]969 को घटनाओं के बाद उसके कुप्रभाव केन्द्र मे भी दृष्टिगोचर होने लगे। किन्तु राज्यों 
(2 मास्तीय णारन/20 
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मे ता ग्ृटयाजी के बुर परिणाम जारम्भ से हा नवतोकित विय जा सकते थे । राज्यां म दरीय 
जनुशामन ह्मशा से हा निम्न स्तर का रहा फलत दल राया की राजनीति म प्रभावी भूमिका 
भी अदा नहा कर सता । बाग्रस के जातरिक सघप मे गुदा न प्रतियांगी दवाव समृूहा के रूप मं 
काम किया से सघपष में सिद्धाता और विचारधारा क॑ जिए कॉर्ट स्थात नहां था जौर यलिथा' 
ता बह वंवत ताममात्र के निए हो था। वस्तुत तसी स्थिति न वाग्रस मे जनुशासनहीनना को जम 
लिया ४ सब वारण कसी कांग्रसी की अपने दल के प्रति निष्ठा के स मुंब सटव एक प्रश्त चिट 
जगा रहता है ! 
काप्रस के इसी पराभव का रोकने के तिए विशवत 963 के लाने उप चुनावा मे कांग्रस 
वा पराजय व उपरान नहर जी न वाग्रस का प्रनगठित करने के विए 6 मुख्य मा जिया तथा 
झअवन भा तर परिषद्‌ क. 6 सदस्या वा त्याग पत्र कामराज याजना के जगत स्वीकार किया था। 
इस याजना वा उद्नेश्य दत वे वरिष्ट नेताआ को सरकारी पटा से मुक्ति टिलापर दव कयसगठित 
बारन के काम मे तगाना था | कट मंता हस योजना को लागू करते में कोई विशाप कठिनाई 
उपस्थित नहीं हैं क्‍्याति वहाँ ऑजिस निशथ नह जी जस चक्तिशातरी नेता के हाथा से था 
परातु राया मे रस योजना के जागू करन मे जनक वरल्नाइया प्रस्तुत हा गइ। कॉटाय नेतृत्व 
उह रोहन मे जस्तमय रत।] उटाहरण क वि उत्तर प्रटेश मं चलभानु गत के थाद सुना 
कृपयानी ने मुख्य सत्री का काय भार सम्भाता । वह मुग्य मे भरी के पद पर इसलिए आसीन हो 
सक्रा क्यांकि भूतपुव घुर्य मनी वी समथक अपन नता व जअपदस्थ होने स प्रसत नहा थे तथा व 
एक एस यक्ति को सुग्य मात्री बनाना चाहते थे जिसे नहर जा नहा चाहत थ। इसक बाह जसा 
हाना व हिए था उत्तर प्रहश भे काग्रतत के हर की गुर स्पर्धा बट ग्रत। 
उपयक्त विवचना से स्पष्ट है कि कामराज याजना अपन उद्तश्य की प्राप्ति मं जसफ्ल 
रही । नताआ का बहत दन मात्र से हल के पराभव को राका नहीं जा सका और न उससे दत के 
ने दर की भ्रुटवाजां पर ही कोई बाछित प्रभाव पडा । झ्व दल के झठर विराधी गुद का जस्तित्व 
काई रतस्प नहा था दत आतरिक तनावा से जक्ठा हता था दत व सत्स्य अपती स्वाथ सिद्धि 
मे प्रस्त थे तथा दल वे हिता को जागे बताने में उसी की भी रुचि नहां थी । इस पृष्ठभूसि 
से यति ]967 के जाम चुनावा म कीयस को महे वी स्रानी पा ता “सम जाश्चय की बात 
हां क्या थी ? 
सदस्यता--वाग्रस की सदस्यता टो प्रकार की है -प्राथमिक जौर सक्रिय । काई भी एंसा 
पक्ति जिसवी आयु 8 वष है तथा जो वाग्रस के उद्दश्या मे जास्था रसता है काग्रस का सदस्य 
बन सकता है बवर्ते कि बह किसा अय दन का सदस्य न हो | वह यतक्ति जो दो वर्षों तक लगातार 
क्ाज्राम का शाक्षप्मित्ा सहस्य रत चूका 3 स्था जिसकी क्षाओ 2] बप है 25 स्पया का चटा ट्रेकर 
जथवा 25 प्राथमिक सहस्‍्यां वी भरतां करक॑ काग्रस वी सक्रिय सत्स्‍्यता प्राप्त कर सकता है। 
काग्रस सगठन जप सदस्या स जिस जाचरण की अप ता करता है उसमे यह प्रतीत नहीं हाता कि 
उसम वही आधुनिय्ता भी है। उदाहरण के लिए काग्रस के सक्रिय सत्म्या के विए खादी पहनना 
जनिवाय है यद्यपि दस नियम का सम्मान सामायत उसके उावघन क द्वारा ही हांता है उसव 
पालन वे द्वारा नहीं । काग्रसजना के लिए जो कत्तय बताय गय॑ है वे भी आम तौर पर जराज 
मीतिक है। कांग्रस कु सविधान मे सब्रिय सत्स्यथा क लिए यह “यवस्था की गई ह कि द॑ प्रतिदिन 
जपना कुछ समय रचतात्मक कायक्रमस मे जगाय । रचनात्मक कायक्रम मे निम्त बातें शामिय है--- 
साम्प्रदाघिर एकता खा) और ग्रामोद्योग बुनियादी शित्रा मद्य निषध हरिजन वल्याण अधिक 
जप उपजाओं जालटोव” सौ संबा प्राकृतिक चविवित्सा वाग्रतिलण कुप्ट निवारण प्रौट शिक्षा 
आटि। इस प्रक्ञार यह स्पष्ट है कि इन कार्यों का कांग्रस के राजनीतिक उरत्या वे साथ का 
वित्ञप सम्ब॒व नहीं है । यहाँ यह बतान दी आवन्यक्ता सहा हैं कि! इस जाचार सहिता का पातन 
भी वाग्रसी हालो दिवाली विद्प पर्वो पर हो करत है । 


462 


काग्रेस का आर्थिक कार्यक्रम--स्वाधीनता सग्राम के दिनो में ही काग्रेस ने देश मे व्याप्त 
निर्धनता को दूर करने के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था के विचार को विकसित किया था। 955 
में अपने अवाडी सम्मेलन में कांग्रेस ने यह घोषणा की कि वह देश मे 'समाजवादी ढाँचे का समाज' 
स्थावित करना चाहनी है। परन्तु यह प्रस्ताव भी इतना अधिक अस्पप्ट था कि लोगो ने उसकी 
भिन्न-भिन्न प्रकार से व्यास्या की । रूढिवादियो की दृष्टि में यह प्रस्ताव देश मे उग्र समाजवाद की 
ओर ले जाने वाला पहला कदम था, जबकि वामपन्थियो का विश्वास था कि उसके अन्तर्गत देश 
में पूजीवांद और निजी पूजी का विकास होगा | 

956 मे कांग्रेस ने औद्योगिक नीति के सम्बन्ध मे एक नया प्रस्ताव पारित किया। इस 

प्रस्ताव भे यह कहा गया था कि राज्य को औद्योगिक क्षेत्र मे अधिक सक्रिय भूमिका अदा करनी 
चाहिए | मिश्चित अर्थतन्त्र के ढाँचे मे निजीक्षेत्र के पास अत्यधिक सीमित क्षेत्र होता चाहिए तथा 
उसके पास क्ृपि, लघु उद्योग-धन्धे तया व्यापार के अतिरिक्त कुछ और नही होना चाहिए। इसके 
परिणामस्वरूप देश मे सार्वजनिक क्षेत्र मे पूँणी की रचना हुई है तथा द्वितीय पचवर्षीय योजना के 
बाद से उसमे निरन्तर वृद्धि हुई है। कालान्तर मे काग्रेस ने 'ससदीय लोकतन्‍्त्र पर आधारित 
समाजवादी राज्य' की स्थापना को अपने लक्ष्य के रूप मे स्वीकार किया। परल्तु इस प्रस्ताव से 
सब्चिहित उद्देश्य का काग्रेस की करनी के साथ कोई सम्बन्ध नही था। यहाँ यह लिखने की 
आवशब्यकता है कि काग्रेस की कथनी और करनी के बीच पाये जाने वाले इन अन्तविरोधो का 
अर्थव्यवस्था पर कोई अच्छा प्रभाव नही पडा | यह ठीक है कि इन नीतियो के घोषित होने के बाद 
देश मे सावेजनिक क्षेत्र का विकास हुआ है । किन्तु इस सत्य के साथ हम इस बात की भी उपेक्षा 
नही कर सकते कि इस पूरे काल में देश मे एकाधिकारी पूँजी का भी विकास हुआ है । निश्चय 
ही इसे समाजवाद की सज्ञा प्रदान नही की जा सकती । जहाँ तक सा्वेजनिक क्षेत्र के विकास का 
प्रइन हे, वहाँ यह स्मरणीय है कि इससे सम्बद्ध उद्योगों के बारे मे यह आम शिकायत है किन तो 
उनमे कार्यकुशलता पायी जाती है और न ही उनसे वॉछित मुनाफे की प्राप्ति हो रही है। वस्तुत 

इन उद्योगों ने देश मे समाजवादी अयंतनन्‍्त्र को लोकप्रिय बनाने के बजाय जनमानस में उसकी 
उपयोगिता के सम्मुख प्रइन चिन्हु लगा दिया ह॑। 

काग्रेस ने चौथा आम चुनाव इसी पृष्ठभूमि मे लडा था। अत जेसा स्वाभाविक था चुनाव 
में उसे मुह की खानी पडी, देश के अधिकाश राज्यो मे उसे विरोधी वंचो पर बैठने के लिए विवश 
होता पडा । यद्यपि केन्द्र मे उसका वहुमत कायम रहा, तथापि यहाँ भी उसकी स्थिति पहले जेंसी 
नही थी। अत इस सन्दर्भ मे उसे अपने नीतियो पर पुनविचार करने के लिए विवश होता पडा । 
मई 967 में अपनी वक्किंग कमेटी की बैठक में काग्रेस ने एक दस-सूत्री कार्यक्रम को अपनाया । 
कार्यक्रम मे निम्नलिखित बाते थी--- 

] बंको का राप्ट्रीयकरण, 2 आम वीमा का राष्ट्रीकरण, 3 आयात और निर्यात में 
राष्ट्रीय व्यापार की वस्तुओं के आधार पर प्रगति, 4 खाद्यान्न मे राज्य व्यापार, 5 सहकारिता 
के क्षेत्र का विस्तार, 6 एकाथिकारी पूंजी का सचालित ढग से खात्मा, 7 लोगो की न्यूनतम 
जावश्यकताओ की पूर्ति, 8 नगरो की भ्रुमि के मूल्यों मे वृद्धि को रोकना, 9 ग्रामों मे पुन्निर्माण 
कार्य, भूमि सुवार आदि, तथा 0 भूतपूर्व राजाओं को दी जाने वाली प्रिवी पर्सो का खात्मा । 

॒ कांग्रेस फूट के वाद--969 मे काग्रेस का विभाजन हो गया। काग्रेस का एक भाग 

श्रीमती गावी के नेतृत्व मे ओर दूसरा सिण्डीकेट के नेताओ के प्रभाव मे चला गया था। दिसम्बर 
969 के अन्त मे इन दोनो काग्रेस सगठनो के अलग-अलग अविवेशन हुए। पुरानी काग्रेस ने 
80% सजिनेशत अहमदाबाद में निजलिगप्पा की अध्यलता मे किया और नयी काग्रेस का अधिवेशन 
नल 5 मे जगलीनिन हम के सभापतित्व मे हुआ। इन पृथक जविवेशनों से अविभाजित काग्रेस के 
लक का सा 50 2023 । जव दो दल सामने आ गये--काग्रेस और 
दाना दला के कार्यक्रमों और नीतियो में अन्तर ह। यह वात 97 के मध्याव्ि 
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चुनाव मे दाना दता ठारा जार जिये गये जुताय घापणा-यत्रा से स्पप्ट हा जायगा । 

सत्ताहढ़ कंग्मत्त दल का खुनादथ घापणा-पत्र--सत्ताहल बाबप्रस हज व 24 जवेयरों 497। 
वी जा युताव घापणानयश्र जारी विया हसम निम्ततिखित थात था--- 

() वाग्रस का जियार विज सम्पत्ति वा समाप्त करता नेहा ” विलु उसका हछा यह 
अय्य ? वि अधिक लागा में सम्पत्ति को स्याभित्य प्रिज्रीहड्ल हा। जते बह हुस याते वे लिए 
प्रयत्त वरगा वि उजिद सामा रे ठार निशे सम्पत्ति नया आदि हाक्ति जा वी परिरण कश् भा 
मे हाते लिया जाय क्यावि यह जॉन्‍लाओअ और सासाजितर याय वा जिचारधारा + प्रतितुव है । 

(॥) भारत मे जतितारा गरायो वूमि न जीर हाह विसाना मेंह अल होश वा अधिक 
स्थिति वो सुधार के जिए यह जवाब है कि उससे सम्पेण यायब्रम या समारस्भ ग्राप्ता के साथ 
हा ह। ठग लिएा में झुपि विया्श र दिए जाधुनियतवे्स उ्ानित तरीजा या ब्रझांग रापेश्यय है । 
बाग्रप ”झस शत वा दिए प्रयह्त घरगी थि उपि विरास बे खाभ छाट और मयम शिसाना ससथा 
मभूमिहान घेरा से सभी वा समान रूप से प्राप्त थे । सत्र दिए टोट सिसाना का ऋण आ़ि की 
गुविपरा ही जायगी वायि -े भी बतानित सक्‍तातरी से ह्रपषि करा ताभातवित न्‍थ सत्र । यूस लबां 
ये यती का लिए जौर भी जधिय जारतार कायजम बसाबा जायेगा । 

[77] नौद्यागिया वितरास में सातततित्र शब् वो उद्याग वी प्रमुस भूमिका होगी । सायजतित 
उद्यागा वो मंगठन और संयातन ”स हूगे से हागा वि उसके जि/ अधिक से अजित पँजी वगा। के 
साधन मित्र । अत ”स उदताय वी प्राप्ति वे लिए वा ग्रस ने जाग बामा या राष्टीयकरण जाॉग्रात 
नियात वे यावार से सरतार वा जविवाधिए भांग जन जौर जहाँ जनता का पते लेगा हा एस 
उदयागा मे सरगार की बढती ४ भूमिका साद्य तिगम का काययाटियां बा परिम्तार औौर सेठया 
समितियां व सहवाग हारा सरपारी क्षन्न में पिस्‍्तार वा प्रस्ताव किया है । 

(॥५) निजा क्षत्र वा बाय प्रणाती एसी होनी चाहित जा टण॑ को समाजवाट वी जार ले 
लाप भे शालायते हा मर । ब्रत नथ उद्याग पिडल क्षत्रा मर स्वावित हटाने चाहियि। उद्यागा का 
लाजिपत्य तथा बाविय' शक्ति चाट हाथा मे ही ने सिमट जाए टस थरात वा ध्यास मे रसते टए 
निजी उद्यागा को यथानित प्रात्माटन लिया जायगा । 

(५) श्राय नाति थे साथ वास्तविक वतन और मूय तीति वा अभिन्न सम्बाव है। वाग्रस 
ह्मत लिए सुसगढठित मीति यनायगी तथा उसे वार्यावित करगा। 

(श) घाोपणा-पत्र मे राजगार कायप्रम का प्रभावोा टय से चजान पर भी बत | या गया है । 

(श॥) शिवा और प्रात वायाण व मत्त्त का भा घाषणा पत्र मे मायता प्रश्न को गयी 
है ॥ पिछरे बग वी विशुआं को दिए तो हस कायकब्रम का पायाजिति आरम्भ हा चुकी है । 

(४॥॥) ब्रितान औौर ]कलीर वे क्षत्र म एक राप्टोय बचानिक और तकयात्री याजना तयार 
वो जायगी जिस आऑथिय याजाा दे साथ संगठित किया जायगा। 

(38) बाग्रस मिम्न और मध्यम यंग थे खागा की जावा्ययताजा को ध्याय में रसपर पड़े 
पमात था आयास-वायत्रम ठीथ मे जेगी। 

(४) अपसरपत्रा ने अधितारा और ल्िलि वी सरभा वा जायगो। धम निरपठता के 
गिद्धात व आधार पर सभी जयसरयत्रा वा अपनी रा वणिक एय नय से थाजा या स्थापिस वन 
और उनवा प्रयाध खजाने यो अधियार हांगा। भाषायी अपसरयता व बचा का प्राल्मगी रतर 
पर उनती मातृभाषा में ही शिक्षा टने वी व्ययस्था की जायगी। 

(37) विभिन्न भाषायी साहित्य गतिविधियां की भरात्माहिंत जिया जायगां। उठ था 
उमसमता बच उपयुल स्थाते विवान का प्रयास रिया जायगा जिससे उस अंदर तब बचित रखा गया है। 

(४॥) सवाझा वी भर्ती मे €स बात का प्रयत्न किया जाबगा कि अत्पसग्यदा व साथ 


किसी भी प्रगार ता भटभायव ने हां सत्र । 
(व) समाज व क्सजार वर्गों व हलणित्त राजगार यथा आधिय' हिता को जार प्िद्वप 
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रूप से ध्यान दिया जायेगा। 

(४९) विदेश नीति के क्षेत्र मे काग्रेस उसी नीति का अनुगमन करेगी जिसकी रचता 
नेहरू जी के समय में हुई थी | इस प्रकार काग्रेस गुट-निरपेक्षता तथा सैनिक गठवन्धनों से अलग 
रहने की नीति का अनुसरण करती रहेगी। पडोसी राष्ट्रो के साथ मेत्री-सम्बन्ध स्थापित करना 
उसकी विदेश नीति का एक मुरय सिद्धान्त होगा । अत काग्रेस पाकिस्तान और चीन के साथ 
सम्बन्धों को सामान्य बनाने के लिए प्रयत्त करेगी । किन्तु काग्रेस देश की प्रतिरक्षा की ओर 
उदासीनता की नीति नही बरतेगी, अत वह सशस्त्र सेनाओ को अधिकाधिक सुहृढ बनाने के लिए 
प्रयास करेगी । 

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस चुनाव घोषणा-पत्र के आधार पर कामग्रेस को लोकसभा के 
55 स्थानों मे से 352 पर सफलता प्राप्त हुई | कुछ लोगो ने कहा है कि काग्रेस की यह जीत 
वास्तव मे इन्दिरा गाधी को “वैयक्तिक जीत' थी । किन्तु इस प्रकार का मत व्यक्त करने वाले यह 
भूल जाते है कि काग्रेस ने ।967 का चुनाव भी इन्दिरा गाधी के नेतृत्व मे ही लडा था और उस 
चुनाव में काग्रेस को धूल चाटने के लिए विवश होना पडा था। यदि श्रीमती गाघी 97] का 
चुनाव अपने व्यक्तिगत करिश्मे से जीत सकती थी तो 967 में वह यह करिश्मा क्यो नही दिखा 
सकी ? वास्तव मे यह जीत इन्दिरा गाधी की कोई निजी जीत नही थी, वह तो उस नारे की जीत 
यी जो उन्होने विरोधी दलो के 'इन्दिरा हटाओ' नारे के जवाब में दिया था। उनका नारा था-- 
गरीबी हटाओ । काग्रेस घोषणा-पत्र मे इस नारे की अभिव्यक्ति इन शब्दों मे हुई थी--गरीबी 
हटनी चाहिये । असमानता कम होनी चाहिये । अन्याय का अन्त होना चाहिये । ये हमारे अन्तिम 
लक्ष्य तक पहुँचने के लिये आवश्यक कदम है, हमारा लक्ष्य है एकताबद्ध एवं शक्तिशाली भारत-- 
वह भारत जो अपने प्राचीन एवं स्थायी आदर्शो मे आस्था रखता है, परन्तु जो अपने विचारो एव 
उपलब्धियों मे आधुनिक है तथा जो भविप्य का सामना कल्पना एवं विश्वास के साथ करने को 
तेयार है। 

वस्तुत भारतीय मतदाता ने काग्रेस के पक्ष मे जो मतदान किया था उसका आधार चुनाव 
घोषणा-पत्र का यही अश यथा । अत काग्रेस की इस जीत को इन्दिरा गाधी की व्यक्तिगत विजय 
नही कहा जा सकता | चुनाव के पहले 4 बेको का राष्ट्रीयकरण करके तथा राजाओ के प्रिवी पर्सो 
को समाप्त करके जनमानस मे उन्होने यह चेतना भी उत्पन्न की थी कि वह वास्तव मे देश को 
समाजवाद की ओर ले जाना चाहती है । इस सन्दर्भ मे यह स्वाभाविक ही था कि देश की जनता 
उनके “गरीबी हटाओ के नारे मे वास्तविकता का अवलोकन करती । देश की जनता अपनी स्थिति 
में परिवर्तत चाहती थी, वह देश की अथैव्यवस्था को अधिक न्यायपूर्ण आधार पर सगठित करना 
चाहती थी । गरीबी हटाओ' के नारे मे उसे अपनी आकाक्षाओ की अभिव्यक्ति हृष्टिगोचर हो रही 

थी । अत 97 के चुनावो-मे काग्रेस की विजय को इन्दिरा गावी का चमत्कार नही, वल्कि इस 
नारे का चमत्कार समझा जाना चाहिए । 

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि इन्दिरा गावी के नेतृत्व मे काग्रेस की राजनीति पहले की 

अपेक्षा अधिक उग्र हुई है। दल के आन्तरिक विरोबों का निराकरण करने के लिए उन्होने जो 
तरीका अपनाया है वह भी एक नया तरीका है । अब वह दल के अन्तविरोधो का समाधान करने 
के लिए दल के सहयोगी नेताओं से वात करने की अपेक्षा जनता से सीधे वात करती है । यथार्थ मे 
काग्रेस के सिण्डीकेट नेताओं को अपदस्थ करने में उन्हे इस तरीके से आगातीत सफलता प्राप्त हुई 
थी, उनका यह तरीका आज भी जारी है। परन्तु इसका अर्थ यह नही ह कि नयी काग्रेस अब 
इणेत बदल चुको हू वास्तव मे नयी काग्रेस का आन्तरिक चरित्र भी वैसा ही ह जैसा कि पुरानी 
कार्ग्नेस का था। यदि पुरानी काग्रेस मे विचारधारा की एकरूपता का अभाव था, तो नयी काग्रेस 
ह उस बीमारी से मुक्त महा हैं। उदाहरण के लिए काग्रेस में आज भी सुत्रह्मण्यम जैसे लोग 

जद ह जिन्हें टाटा के 'मयुक्त क्षेत्र! (7णगा 5९८०7) को स्थापित करने के प्रस्ताव मे कोई 
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खराबी नहा दीखता | दसी प्रकार यहि पुराना काग्रस मे जादी सन्स्यत्ा की वीमारा पाइ जाता थी 
ता नयी काग्रस मे यह बीमारी पहल की अपया कई गुती अधिर है। पुरावी काग्रस गुटबाणगा से 
बुरी तरह ग्रसित थी. से हृष्लि स भा नयी काग्रस को पुरानी काग्रस का परिसाजित स्वस््प नहा 
कहा जा सकता | जहा तब' गरीबा हटाआ के उप्र काग्रक्नम की कार्या विति का प्रन है वर्ह भा 
नयी काग्रस न जा निप्वियता अभी तथा प्रततित की है वह भा जविभाशित क्ाग्रस की निष्क्रियता 
से भिन्न नहा है| सच वात ता यह है कि अभी तक गरीबी हटाजा वायब्रम की कार्या वति भी 
ग्रारम्भ नहा हु्‌इ है । 

सगदन काग्रसत का चुनाव घोषणा-पत--स गठन काग्रस ने अपन चुनाव घापणा-पत से निम्न 
बाता पर बव लिया था--- 

() दत से दस थात का विराध विया वि सम्पत्ति व अधिकार को सविधान से निकाज 
ल्या जाना चाहिये | उसने देव का वॉवला>जिक समाजवाटी और धम निरफत्ष समाज मे झास्था 
पयक्त की ताकि देश मे सामाजिक याय जवबसरा की समानता तथा वयत्तिक स्वत“तता की 
स्थापना वी जा सक॑। 

(॥) दशा मे स्थाछ और ईमानटार प्रशासन वी यवस्था की जायगी जथथयवस्था को 
बिक टिते क्यों जायगा 975 के बप तक समुच देश वी यूनतम आव्यक्ताए पूरी की जायगी 
कर प्रणावी तथा पारखेंत प्रणावी का आसान बनाया जायग्रा मध्यम और निम्त जाय के जोगा के 
विए एक वष में 70 चाख मान बनाय॑ जायगे केषि वस्तुओं के मय रस प्रकार निर्धारित किये 
जायेंग जिनसे हपका को 7ाभ यहुच तथा ! हजार करोड की एसी योजना चालू की जायपी 
जिधम देह के प्रत्यक नागरिक को रोजगार मित्र सके । 

(॥) दतन न बहा कि प्रिवी पर्सों वो उचित ढंग से समाप्त क्या जायगा परतु मुतभूत 
अधिवाश वि पत सम्पत्ति के अधिकार की रदृद करो अथवा उसम स्योपन के किसी भी प्रयास 
का विराध क्या जायगा। 

(४) घोपणा-पतन्न मे सत्तारूट दत का इस बात के जिए जावोचना का कि उसने जाथिक 
विकास तथा मामाजिक याय का समस्थाआ का समाधान करने के बजाय क्वत अपने अस्तित्व को 
कायम रखन के जिए तिकटम की राजनीति का सहारा तिया है। उसने हलेच की राजनीति क॑ 
चोकताजजिक ढाच को काग्रस मे फूट डानकर तथा कम्युनिस्ता और सम्प्रतयवातियां स साठ गाठ 
ब्रव क्षति पहुचाइ है । उसत यायपातलिका के विल्द सघप वी स्थिति पा करक देख में काबून 
और “यवस्था की स्थिति मे ग्रिगाट व क्या है। 

(५) घोषणा पत्र मु सरकार का इसलिए भी झआवाचना वी गर क्‍्याकि वह प्रक्तितत और 
सावजनिव आचरण के मामत मे नतिक मूया के ह्वास क विए उत्तरदायी टै। इसका भारताय 


चाक्त-ज के स्थायित्व पर प्रतिवूल प्रभाव पटा है । 
(५) काग्रस (संगठन) ले उन समस्त दवा की आजोचना का जो सूच जधिकारों विवपत 
सम्पत्ति क अधिकार का समाप्त करन जथवा सताधित वरने की बात करते हैं। घापणा पतन म॑ 


भारतीय जनता की शन जोक़तानलिक स्वताजताआ की सुरक्षा का जाववासन लिया गया। काग्नस 
(संगठन) ने यह घोषणा की कि उसका लय गरीबी को दूर करना अतिक धन उत्पन्न करके तथा 


घन का समाम वितरण करव जनता के रहन-सहन के स्तर को ऊपर उठाना है यह काम गरीबा 


को बाटकर ना क्या जा सबता। 
(शा) बौद्यागिक क्षत म मिजित अय यवस्था के उपर पत तिया गया जिसम भसावजनित 


निजी सौर सहवारी सभा प्रकार के क्षत्रो कै जिए स्थान होगा तथा जिह समाज के हिंत मं 


तिया अत करत का सरकार का अधिकार होगा | 
(भय) कृषि उेन्र में काग्रस (संगठन) ते सं उप से भूमि सुघारा का उत्मख किया तथा कहा 


वि वह अपन पहल के वायदा व अनुसार जाट चीघज्ातियीत्र दाग करगी । कृषि बस्तुया के सूया व 
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सम्बन्ध मे इस घोषणा-पत्र मे कहा गया था कि किसानों के हितो की पूर्ण रूप से रक्षा की जायगी । 

(४) शिक्षा के क्षेत्र मे सुधारों के ऊपर वल दिया गया तथा यह कहा गया कि शिक्षा- 
प्रणाली एवं सस्थाओ के सचालन मे छात्रों की भी भूमिका होगी । घोषणा-पत्र मे स्त्रियों के 
अधिकारो का भी उल्लेख किया गया। 

(४) मतदाता की आयु 2] वर्ष से घटाकर 8 वर्ष की जाय ताकि देश के राजनीतिक 
जीवन में युवा पीढी की अधिकाधिक साभेदारी हो सके । 

(») विदेश नीति के क्षेत्र मे दल ने यह इच्छा व्यक्त की कि भारत की विदेश नीति के 
सन्तुलन को फिर से कायम किया जाना चाहिए तथा उसे “वास्तविक गतिशील ग्रुट-निरपेक्षता' 
का रूप दिया जाता चाहिए | यहाँ यह उल्लेखनीय हैँ कि काग्रेस (संगठन) ने मध्यावधि चुनाव 
जनसघ, स्वतन्त्र पार्टी और सयुक्त समाजवादी पार्टी के साथ एक सयुक्त मोर्चा बताकर लडा था | 
चुनाव मे इस सोचे की तरफ से अकेले काग्रेस (संगठन) के 239 प्रत्याशी मेंदात में थे और इनमे 
उसे केवल 6 स्थानों पर सफलता प्राप्त हुई। चुनाव के परिणाम इस दल के लिए निश्चय ही 
निराशाजनक थे । दल के नेताओ के लिए यह पराजय ऐसी थी जो उनके गले के नीचे नहीं उतर 
सकती थी, अत उन्होने सत्तारूढ काग्रेस पर यह आरोप लगाया कि उसने चुनावों में 
शासनतसन्त्र का दुरुपयोग किया है। परन्तु जहाँ तक देश के लोकमत का सम्वन्ध था, उसने यह 
बात भलीभाति प्रदर्शित कर दी कि वह केवल सत्तारूढ काग्रेस को ही वास्तविक काग्रेस मानता है । 


(7) भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (फूट से पहले और फूट के बाद) 


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि---आयु की हप्टि से भारत के राजनीतिक दलो में कम्युनिस्ट पार्टी 
का स्थान काग्रेस के वाद दूसरे नम्बर पर आता है । उसकी स्थापना 922 में हुई थी, परच्तु 
ब्रिटिश औपनिवेशिक सत्ता का सबसे अधिक प्रवल विरोधी होने के कारण उसे उसके जन्म के समय 
ही अवेध घोषित कर दिया गया था । फलत उसे अपने शशव काल से ही छिंपकर काम करना 
पडा । इसके सविधान का प्रारूप 93] में बता था, जिसे 933 मे पार्टी के प्रथम अधिवेशन से 
स्वीकार किया गया । 
राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रति कम्युनिस्टो का दृष्टिकोण उनके अन्‍्तर्राप्ट्रवाद से हमेशा से 
प्रभावित रहा है। उन्होने भारत के राष्ट्रीय स्वाधीनता सम्राम को केवल भारतीय जनता का संघर्ष 
नही माना, अपितु उन्होंने कहा कि वह विश्व साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का एक अभिन्न अग है| 
अत उन्होने राष्ट्रीय आन्दोलन को अस्तर्साष्ट्रवाद के हष्टिकोण से देखा। यह खेद की वात है कि 
942 में भारत छोडो आन्दोलन के प्रति जो स्वीकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए था, 
उसे अपनाने मे कम्युनिस्ट पार्टी असमर्थ रही | कारण स्पष्ट था। हितीय महायुद्ध में इस समय 
रूस और ब्रिटेन मिलकर कार्य कर रहे थे । अपने देश के हितों के विरुद्ध होते हुए भी रूस 
के मित्र ब्रिटेन का विरोध करना कम्थुनिस्टो के बूते से बाहर था। फलत कुछ समय के लिए 
राष्ट्रीय आन्दोलन की मुरय घारा से उसका फिर अ्रलगाव हो गया । 
इस पृष्ठभूमि मे अगस्त 947 में देश स्वतन्त्र हुआ इस समय कम्युनिस्ट पार्टी में दो 
प्रकार के दृष्टिकोण पाये जाते थे। पार्टी के महामन्त्री पी० सी० जोगी का मत था कि स्वतन्त्रता 
और सत्ता का हस्तान्तरण वास्तविक था तथा कम्युनिस्टो को नेहरू सरकार का समर्थन करना 
चाहिए । इसके विपरीत दूसरा दृष्टिकोण वी० टी० रणदिवे का या जिनका यह मत था कि 
वास्तविक स्वतन्त्रता केवल कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में ही प्राप्त की जा सकती थी। अत इस 
दृष्टिकोण के अनुसार कम्युनिस्टो को काग्रेस के साथ सघप करने की आवश्यकता थी । 
_.__ 948 मे कम्युनिस्ट पार्टी की कलकत्ता मे दूसरी काग्रेस हुई। इस काग्रेस में पी० सी० 
जाशी के स्यान पर बी० टी० रणदिवे को पार्टी का महामस्त्री चुना गया | कम्युनिस्ट पार्टी की 
उस वाल ने स्टालिन के इस मत को मान्यता प्रदान की कि विच्व दो पक्षो में वेँंटा हुआ ह॒ एक 
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पी मामा ववाल्या का है तथा दूसरा पत्ते समाजवादी रक्तिया की है। इसे काग्रस में थह निंणय॑ 
पिया गया वि वम्युतिस्टा वो साझायया” सामतबाठ एवं परशीवाट सभी क॑ विरुद्ध निमम सप्रष 
हल की आवयवना है । 

मदयमत्री बदन व थाल रणरिव मे उग्र घामपवी एवं हस्माहसताही नीतियां का अनुसरण 
किया। फतल दा वी विभिन्न भागा में हटतान संगहित की गे” जहानलहा पूरिस और पैणी 
पविया के दवात] पर हमले भा विथगय जिनमे बुछ जाग मार भी गये और कई घायद हए । 
सांक साय मं आज प्रटश व ततगाना क्षत्र मं शियाना को छापामार युद्ध भी सगस्ति किया 
गया कितु अपर सहारा वी ब्रा नहा सरी। विभिन्न राणा की क्षाग्रस सखारों ने 
कायुनिस्ग के हमे आतौपने वा कृचतन वो भरसत्र प्रथल विया। जनक रा वाम क्म्युनिह्ट 
पा पर फीयध तगाया गया सैस संघप वे टौरान जतव कम्युनिस्ट मिरफ़ार हटाए अनेझ मार 
भी गय । यह स्पप्छ था हि “म दमन से वम्युनिम्त आओ टाउन कुचवा उठा था सत्ता था परवु 
>्मक साथ में यह भी स्पप्ठ था ति इए प्रतार के दुस्माहसवाला कार्यों से देश में समाजवाी क्राति 
का मूत्रपात नहा किया जा गकता था। ”स प्रश/भूमि में कस्युतिस्ट पार्टी का जपना नातियाँ पर 
पुतविचार करते के विए वियश होता वहा । हसकी परिणामस्वष््य रणटिव का पार्टी के महाम वी 
के पल मे हा लिया गया | 95[ मे पार्दो यो एक बिशप जधिवेशन वजकता में हुआ इसका 
उद्देश्य पार्ट को वाभप्थी सकीणता से मुक्त वरना था | 

952 मे दण मे पहला जाम घुनाव टुआा। इस समय तह हेड वे नक शायाम 
बम्युनिस्ट पार्ही पर प्रतिब-्ध जगा >आ था उसके बहुत से कायकत्ता या वो जता में बद थे और 
या दे भूमिगत हाइुर कम वर रत थे) पर पर इन मीमाओ्रों क बावजूद चुनाव के परिणाम 
कम्पुनिस्श के लिए ज यात सुखद जौर गर वम्युनिस्टा व लिए जत्यव जाश्वयजनस सिद्ध हुए । 
पाहान चोक्सभा के लिए बेचते 70 स्थाना पर चुनाव लें व जौर इनमे उह 27 सीट पर 
सपतता प्राप्त हुई थी । जय्र जात सभा मे वम्पुनिसः वार्रों पाग्रेंस क वाद दसरे नम्बर वी पार्टी 
थी । हथी प्रकार रापय्या की विधान सभाग्ना व जिए उसने बंब्त 387 साथ पर अपने प्रयाशी 
खरे क्ये थे और सतम 8] का सफ्तता भित्रा थी। नम्युनिस्टों की रसे अ्रधातात सफ्दता वा 
ध्यन वे रखकर जुताब आयोग से फरवरी 953 में वम्युनिरट ५220 2000 /द शक कक 
माता प्रशत कर दा । यहा यट उल्वेक्षनाय है हि “से समय तक यह मायना बवत 4 दला का 
प्रष्त था कम्युनिस्ट पार्ट वे जतिरिक्त श्राय तीन “व ये -ाग्रशा प्रजा समाजवा” पार्री और 
जैनेमध | 

टसर आम चुनावा के परिणामा ने कृम्यूतिस्ट पॉर्टी की स्थिति को और भी अधिक घुटट 
रताया । लाव' सभा मे उसे 29 स्थाना पर सफ्लता प्राफ हुई । 9 2 मे उप्ते बुत 47 2 009 


मत प्राप्त शा थ १957 मे उसके प तर में पड़े मता ही सगगा 20 68 452 हो गई बी । से 
प्रशर जब बहू सोटा की हृप्ति स ही नया वा के प्राप्त मतों की ह॒ब्टिसे थी देय को इसरो बची 
महा मे उसके अतितियि मौजूद थे । 


पार्टी थी | अब पहनी बार देह वी उगभग सभी विधान 
यो नहा आल प्रहता और पश्चिमी यगाद में वह गुरये विशेधी पार्टी की तथा केरल म उसे 
गासक दव की भूमिया को जेट वेरन की अवसर प्राप्त हुजा था। “तिहास मे बट पहुंदा अवसर 
था जब सार क॑ कसी भाग मे बट बॉक्स वे साध्यम से कम्युनिस्टा ची। जपना शाक्तत स्थापित 


परन में सफ्तता थाप्त हुइ थी । 

जसा कहा जा चुका है कस्युनिर 
हैप्लिकोण पाय जाते रहे #। 959 मे रस 
भारत और चीन क बीच एफ स्ामा विवाद उर खा 
प्रस्ताव पारित क्या जिसम मक्‍्माहने रेखा वो भारत की पूर्यी 
*म काय पर आपाति भ्रदू” कौ गठ कि वेट “से सम्ब थे मे पाकिस्तान सिश्चिम 


पार्टी में राष्ट्रीय समस्थाओं वे प्रति हमेशा से विरांधी 
ही प्रवार की एक समस्या उस समय प्रस्तुत हु जबकि 
वन्य ”आ । पार्टी की राष्ट्रीय परिषद्‌ ने एक 
सीमा बताया गया तथा चीन के 
नौर भूटान से 
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बातचीन कर रहा है। प्रस्ताव मे कहा गया कि चीन को केवल भारत से ही बात नही करनी चाहिए, 
96] में इस स्थिति को फिर से दुहराया गया। लोक सभा मे कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एस० ए० 
डागे ने सीसा विवाद पर भारत सरकार के दृष्टिकोण का पूर्ण रूप से समर्थन किया। पार्टी के 
अन्दर कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जिन्हे यह स्थिति मान्य नही थी, इन लोगो का कहना था कि सीमा 
विवाद मे भारत का दृष्टिकोण गलत था और चीन का सही । इस प्रकार के कम्युनिस्ट परिचमी 
बंगाल मे एक बडी सख्या मे पाये जाते थे । फलत पार्टी के अन्दर पाये जाने वाले यह मतभेद 
पार्टी के बाहर भी व्यक्त किये जाने लगे । 
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मे विवादग्रस्त एक तीसरा प्रशव भी था और वह यह था कि 
शासक दल के प्रति पार्टी का दृष्टिकोण क्‍या होना चाहिए ? अप्रैल 96] मे पार्टी सम्मेलन मे 
अजय घोष और डागे ने यह मत प्रतिपादित किया था कि समाजवादी नीतियो के कार्याव्वयन के 
लिए कम्युनिस्ट पार्टी को एक राष्ट्रीय लोकतान्त्रिक मोर्चा को गठित करने का प्रयास करना 
चाहिए और इस मोचें मे काग्रेत के अन्दर पाये जाने वाले वाप्पथी तत्त्वों को भी स्थाव दिया 
जाना चाहिए । पार्टी सम्मेलन ने डागे-धोष हष्टिकोण को स्वीकार कर लिया, परन्तु जब राष्ट्रीय 
परिषद्‌ के निर्वाचन का प्रश्न आया तो उसने पार्टी मे एकता कायम रखने की हृष्टि से सकीर्णता- 
वादी तत्त्वों को भी चुन लिया । इस प्रकार !0 सदस्यों की राष्ट्रीय परिषद्‌ में जहाँ 60 सदस्य 
अपने सही दृष्टिकोण के कारण चुने गये थे, वहाँ 50 सकीर्णतावादी भी उनके साथ निर्वाचित 
कर लिये गये । 
तीसरे आम चुनाव के पहले कम्युनिस्ट पार्टी ने जो घोषणा-पत्र जारी किया उसमे यह 
कहा गया कि कम्युनिस्ट पार्टी काग्रेस को 'प्रतिक्रियावादी' सस्था नहीं माचती | इसलिए यदि 
आगामी चुनाव में कांग्रेस की समाजवादी नीतियो की कार्यात्विति को सम्भव बनाने के लिए 
कस्युनिस्ट तथा अन्य लोकतान्त्रिक प्रत्याशी एक बडी सख्या मे निर्वाचित हो जाते है तो पार्टी को 
उसी से सन्‍्तोपष हो जायगा। 962 की जनवरी मे महामन्त्री अजय घोष का देहान्त हो गया । 
उनके निधन के उपरान्त दल मे एकता कायम रखने के लिए पार्टी सविधान में सशोधन किया 
गया जिसके फलस्वरूप केन्द्रीय कार्यकारिणी की सदस्य-सरया 25 से 30 हो गई और सेक्रिटेरियट 
की 5 से 9। अभी तक पार्टी का मुख्य कार्यपालिका अधिकारी महामनन्‍्त्री होता था, अब दो 
पदाधिकारी हो गये--अध्यक्ष और महामनन्‍्त्री। इन दो पदों पर डागे और नम्वूदिरीपाद को 
निर्वाचित किया गया । परन्तु पार्टी की यह एकता स्थायी सिद्ध नही हो सकी! अक्टूबर 962 
में चीन ने भारत पर आक्रमण किया । देश के अन्य राजनीतिक दलो के साथ कम्युनिस्ट पार्टी की 
राष्ट्रीय परिषद्‌ ने भी चीनी आक्रमणकारियो की भत्संता की, परन्तु राष्ट्रीय परिपद्‌ मे कुछ सदस्य 
ऐसे भी थे जो चौनियो की इस आलोचता को गलत मानते थे । इतमे से तीन पार्टी के सेक्रिटेरियट 
के भी सदस्य ये । अत उक्त प्रस्ताव के पारित होने के बाद इन तीनो--ज्योति बसु, सुन्दरैया और 
हरीकिशन सिह सुरजीत ने सेक्रिटेरियट से त्याग-पत्र दे दिया। नम्बूदिरीपद ने महामन्त्री के पद 
से त्याग-पत्र देने की इच्छा व्यक्त की, किन्तु उन्होंने इस पर आग्रह नही किया | इसके बाद अनेक 
वामपथी कम्युनिस्ट गिरफ्तार कर लिये गये--इनमे नम्बूदिरीपाद, ज्योति वसु, सुन्दरैया और 
सुरजीत सभी शामिल ये । 
उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है क्ति पार्टी के अन्दर आन्तरिक विवाद अब उस स्थिति पर 
पहुँच गया था जहाँ से किसी भी सम्बद्ध पक्ष के लिए यह सम्भव नहीं रह गया था कि वह दूसरे 
के साथ समकोता कर सके । इस पृष्ठभूमि मे अप्रैल 964 मे राष्ट्रीय परिपद्‌ की एक बैठक 
हैई। इस वेठक में से 32 सदस्य उठकर चले आये, बाहर आने वालो मे गोपालन ओर नम्बूदिरीपाद 
भी शामिल थे । 


जुलाई 964 मे इन्ही के नेत्तृव मे तेनाली मे विरोधी कम्युनिस्टो का एक सम्मेलन हुआ 
() भारतीय शानन/2] 


69 


और रस प्रकार कम्युनिस्त जाटोवन से एक पहला दरार पी | अपार तनाजां अधिवशन म इन 
क्म्युनित्ता न अपनी नीति की घोषणा वरत हुए कहा कि बतमान भारतीय राय क॑ साथ उनका 
कोई समभौता नहा हा सकता तथा नहर की नातिया व साथ उह पूण विराध है क्याकि उनस 
सयुक्त राष्ट्र अमरीका की नव उपनिवेच्वाती और आक्रमणक्तारी योजनाआ के! काय|वयन के तिए 
मांग प्रशस्त हाता है । 

8 सितम्बर 964 वा जोक सभा के 32 क्म्युनिस्ट सदस्था में !! ने गांपातन के 
नतृत्व म अपना एक जनम गुट बता तिया फ्वत सदन म कम्युनिस्ट पार्टी की स्थिति दूसर बरे 
दव की नहा रही । 

4 सितम्वर कां राष्ट्रीय परिधद्‌ न उन सब जागा को पार्टा सदस्यता से निकात निया 
जिहाने तनाती सम्मतन मे भाग तिया था । 

नयो पार्टी न अपना नाम वम्युनिस्ट पार्टी (माक्सवादी) रखा। जविभाजित उम्युनिस्ट 
पार्टी के तगभग एक तिहाई सलस्या ने नयी पार्टी की सत्स्यता स्वीतार करता । 

ह_ुते पाथ्या की राजनीतिक स्थिति को समभन के जिए इनके 974 के घोषणा पत्ना की 
विवचना झ्रावश्यक नै । 

कस्पुनिस्ट पार्टो का चुनाव घोषणा-पत्र--# म्युनिस्ट पार्टी ने अपन चुनाव घापणानपन मे 
यह कहा था कि उसका चुनाव जध्य द्षिणपथी प्रतिक्रियावादी शक्तिया को पराजित करना तथा 
उनके इस प्रयास को विफ्त बनाता है किये क॑ मे अपनी सत्ता स्थावित कर सक तथा एक 
एसी जोक्सभा की रचना कर सक जिसका रभाव पिछती जोकसभा की अपेक्षा आविक वामफ्थी 
झौर अधिक जाकत्ताजिक हो तथा जो सविवान मे मूतभूत परिवतना को जाने और सस्तद वी 
सर्वोच्चता को स्थापित बरने के विए वचतवद्ध हां । 

घोषणा पत्र की प्रस्तावना मे पार्टी न पिग्टीकेट जेनसघ जौ” स्वतान पार्टी 4 गठबाधन 
की बट हाठा में जातोचना की यी तथा यह वहा था कि हमारे वाममार्गी जादांदन का हमया 
वा विए जीजित करन के विए सयुक्त समाजवादी पार्टी के नतत्व न जोकतात जौर समाजवाद मा 
इन टात्रआ के साथ खुते रूप से गठबेधत करना स्वीकार क्या हैं। पार्टी ने सत्तारूट काग्रस की 
भी द्सतिए जावोचना की कि बकां के राष्टीयकरण के वाट जनता मजा आयाय जागृत हुई थी 
उहू पूरा करने में बह असमथ रहा है । 

कृम्युनिस्ट पार्टी ने श्रपन घोषणा पत्र म माक्सवाटी पार्टी की भी जाजोचनां की। उसने 

माक्सवा लिया के दस हृष्टिकोण को गतत बताया कि सत्तारूट काग्नस जौर महा गठब धन की 
पाटियां में कोइ जत्तर नही हैं। उसन कहा कि हन दोनतां से अपनी दूरा को समान रखने का ओट' 
मे माक्सवादी पार्टी यथाथ म कम्युनिस्ट पार्टी लथा आय जोकताजिक प्रातिया का जपने आक्रमण 
का जत्य बना रही है। पार्ली ने माक्सवालिया पर वामपैथी एकता जन संगठतां एवं जत-आवदन 
म फूट डालने वा आराप वगाया। जपन तथाकथित उम्रवाद की आह मे माक्सवादियां को 
सिफ्लीकेट के साथ समझौता करने मं जौर दठिणपथी प्रतिक्रियावाद व चुनाव को तात मल करन 
म कोई सकोच नहा हुला है। इस प्रकार माक्मवादा पार्टी सिण्टीकेट जनसघ और स्वत पार्टी 
का खेत्र खेत रही है । 

घोषणा पत्र म॑ यह माग नहां की गे थी वि सम्पत्ति के अधिवार का सविवान मे स्थान 

न दिया जाय परतु उसमे यह अवश्य कहा गया है कि एकाथिक्रारी पजीपतियां भूतपुव नरेषा 
जमीदारा तथा अय सम्पन्न यक्तिया के सम्पत्ति के अधिकार को सीमित किया जाय । उसने माग 
की कि सर्वोच खायात्रय क॑ गठन मे लावध्यक सुधार किये जायें एकाधिज्रारी पजी द्वारा 
तियत्रत सस्थाना का राष्ट्रीयकरण किया जाय प्रगतिशीत भूमि-सुधार किय जायें रायाके 
विधानमण्टता क्‌ द्वितोय स्तन समाप्त क्यि जायें तथा मतदान की थायु 2] स 8 व कर 
दी जाय । 
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घोंपणा-पत्र में कुछ साविधानिक सुधारौ की भी माँग की गयी। इस सम्बन्ध में पहली 
माँग यह थी कि प्रिवी पर्सो तथा भूतपुव॑नरेशों के विभेपाधिकारों के सम्बन्ध में जो प्राविधान 
सविधान में पाये जाते है उन्हें वहाँ से हटाया जाय | दूसरी माँग यह थी कि इण्डियस सिविल 
सबविस के अधिकारी जो अभी भी सेवारत है, उन्हे अनिवाय रूप से सेवानिवृत्त कर दिया जाप 
तथा संविधान के 34वे अनुच्छेद को भी सविधान से निकाला जाय ताकि “ब्रिटिश ग्रासन के इन 
द्वासो' को दिये जाने वाले सरक्षण का अन्त किया जा सके । 
कम्युनिस्ट पार्टी ने यह भी माँग की कि साविधानिक सशोवनों को पारित करने के लिए 
दोनो सदनों के मिले-जुले अधिवेशनों को करने की व्यवस्था की जाय, देश की मौलिक एकता को 
ध्यान मे रखते हुए राज्यों को अधिक वक्तियाँ प्रदान की जाये तथा गवर्नरों के पद खत्म किये 
जाये । उसने यह भी प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि ससद की सर्वोच्चता को फिर से स्थापित करने के 
लिए भी सविधान में सथोवन किये जाये । इसके हेतु पार्टी का यह सुकाव था कि ससद द्वारा 
व्यक्त जनता की इच्छा न्यायपालिका की चुनौती से परे होती चाहिए। उसका यह भी सुझाव था 
क्ि सर्वोच्च न्यायालय के न्‍्यायावीशो की सख्या पर कोई भी साविवानिक प्रतिवन्व नहीं होना 
चाहिए तथा मुख्य न्‍्यायावीज की नियुक्ति केवल ज्येप्ठता के आवार पर नही होनी चाहिए तथा 
संसद को साधारण वहुमत से किसी भी न्यायावीण को पदच्युत करने का अधिकार होना चाहिए । 
कृषि के क्षेत्र मे पार्टी की माँग थी कि भूमि की हृदवन्दी नीची की जाए, हृदवन्दी के लिए 
परिवार को इकाई माना जाये तथा इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के अयवादों को मान्यता न 
दी जाये। उसने अतिरिक्त भूमि को भूमिहीनों मे वितरित करने का वचन दिया । 
ओऔद्योगिक क्षेत्र मे पार्टी का कहना था कि एकाधिकारी सस्थानों का राष्ट्रीयकरण किया 
जाए तथा विदेगी पूजी पर राज्य का अधिकार स्थापित किया जाय । उसने यह भी कहा कि 
सावंजनिक क्षत्र का विस्तार होना चाहिए ताकि वह राप्ट्र की अयव्यवस्था में एक निर्णायक 
भूमिका अदा कर सके । 
मूल्यों के सम्बन्ध में कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणा-पत्र मे यह माँग की गई थी कि कीमतों को 
स्थिर रखने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाने चाहिए, अग्रिम व्यापार पर प्रतिवन्‍्ध लगाये जाने 
चाहिएँ तथा सदट्ठे के ऊपर वेकों को उधार नही देना चाहिए। पार्टी ने इस वात का भी सुझाव 
दिया कि देनिक आवशच्यकताओ की वस्तुओं का वितरण सस्ते मूल्य की दुकानों के माध्यम से क्रिया 
जाना चाहिए। 
पार्टी ने देश में प्रचलित शिक्षा-प्रणाली को भी वदलने की माँग की ताकि देश के धर्मे- 
निरपेक्ष एव तकनीकी आधार को शक्तिशाली वनाया जा सफे । घोषणा-पनत्न में यह भी कहा गया 
के छात्रों को विक्षा सस्थाओं के प्रवन्च मे भाग दिया जाना चाहिए तथा वेज्ञानिक सस्थाओं को 
अधिक स्वायत्त बनाना चारगि 
कम्पुनिस्ट पार्टी ने साम्प्रदायिक शक्तियों को खत्म करने के लिए प्रभावी प्रशासकीय कदम 
उठाने की माँग की तथा यह कहा कि अल्पसस्यकों एवं प्रिछडी हुई जातियो के अविकारो की रक्षा 
के लिए आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए । 
विदेश नीति के क्षेत्र मे पार्टी ने कहा कि 'उपनिवेश्-विरोध, साम्राज्य विरोव तथा सोवियत 
संघ जार अन्य समाजवादा देगा के साथ मेंत्री कायम रखने के सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर गुट- 
निरपेक्षता की नीति का अनुसरण करना चाहिए । पार्टी ने जातिवाद की नीति 'की आलोचना की 
तथा उसने कहा कि ब्रिटिश कॉमनवैल्थ से भारत को अलग हो जाना चाहिए । उसने वियतनाम 
के लोकतान्त्रिक गणज्य, दक्षिण वियतनाम की अस्थायी क्रान्तिकारी सरकार, जर्मन लोऊतास्त्रिक 
53208 8 323: कक 20060 जन-गणराज्य को पूर्ण मान्यता प्रदान करने पर आग्रह 
पा यह हा ग हम हु हब अल समभोत की भावना क अवीन सुघार करने की मांग 
सम्बन्धा को सामान्य बनाने का प्रयत्त क्या जाना चाहिए 
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भारत में समाजवादी पारियों का इतिहास विलयनो एवं विघटनो का इतिहास रहा है । 
अनेक वार समाजवादी आन्दोलन को एकता के सूत्र मे पिरोने के प्रयास किये जा चुके है, इन 
प्रयत्नों को तात्कालिक सफलता भी मिली है परन्तु अल्प समय में ही इनमे फिर से फूट पड गई 
है। यह क्रम निरन्तर चलता रहा है। 

933--34 मे काग्रेस के अन्दर एक वामपथी सगठन के रूप भे समाजवादी पार्टी का 
गठन हुआ था, उस समय इसका नाम काग्रेस समाजवादी पार्टी था | 948 मे स्वतन्त्रता प्राप्ति के 
उपरान्त यह काग्रेस से अलग हो गई और इसने अपने आप को भारतीय समाजवादी पार्टी का 
नाम दिया। प्रथम आम चुनाव के थोड़े दिन पूर्व आचार्य कृपलानी के नेतृत्व में कुछ ग्राधीवादी 
कहलाने वाले व्यक्ति भी काग्रेस से जलग हो गये थे और उन्होने अपने आपको किसान-मजदुर 
प्रजा पार्टी का नाम दिया था । इन दोनो पार्टियों को आशा थी कि चुनाव में इन्हे काफी सफचता 
मिलेगी । समाजवादी पार्टी तो यह आशा सजोए बैठी थी क्रि चुनाव के उपरान्त वह काग्रेस की 
मुख्य विकल्प होकर सामने आयेगी । परन्तु चुनाव के परिणाम इन दोतो दलों के लिए अत्यन्त 
निराशाजनक सिद्ध हुए । अत यह आवश्यक समझा गया कि समान विचारधारा वाले दलों को 
जापस में मिल जाना चाहिए। इसलिए 2 सितम्बर 952 को इन दोनों पार्ियो का विलयन 
हो गया और इस प्रकार प्रजा समाजवादी पार्टी (प्रसोपा) का गठन हुआ । इस विलयन के 
परिणामस्वरूप दल का नियन्त्रण समाजवादियों के हाथो में चला गया क्योंकि इस नये दल के सभी 
मन्‍्त्री पुराने समाजवादी ही थे, परच्तु दल के सम्मानित स्थान किसान-मजदूर प्रजा पार्टी के सदस्यों 
को दिये गये । आचारय कृपलानी नये दल के अव्यक्ष वने और अशोक मेहता उसके महामस्त्री । 

उक्त दलो के विलयन में कोई कठिनाई नहीं हुई । यह कार्य सुगमतापूर्वक इसलिए सम्पन्न 
हो गया क्योकि वातचीत के दौरान विचारवारा से सम्बद्ध प्रइनों को नहीं उठाया गया, केवल आम 
सिद्धान्तो की चर्चा की गई। परन्तु थोडे दिनो साथ रहने के अनुभव ने यह प्रमाणित कर दिया 
कि दोनो के कार्यक्रम, काम करने का तरीका, प्रचार, भापा आदि सभी में बहुत अन्तर थे । वस्तुत 
पुरानी समाजवादी पार्टी में ही विचारधारा की समानता का अभाव था, किसान-मजदहूर प्रजा 
पार्टी के साथ विलयत करके उसमे एक नये असमान तत्त्व को स्थान दिया गया। अत ऐसी 
स्थिति मे यह स्वाभाविक था कि दल के आन्तरिक सघप॑ खुलकर सामने आते । 

प्रमोपा के अधिकाश नेताओं का यह मत था कि उन्ह उन राज्यो मे जिनमे कम्युनिस्ट और 
साम्प्रदायिक शाक्तियाँ मजबूत हें काग्रेस का समर्यन करना चाहिए। 953 में इस सम्बन्ध में 
जयप्रकाश नारायण और नेहरू जी मे वातचीत भी हुई थी । परन्तु यह हप्टिकोण डा० राम मनोहर 
लोहिया और उनके युवा साथियो की समझ में नही आया । इनका कहना था कि हमे काग्रेस और 
कम्युनिस्ट पार्टी दोनो को समान दूरी पर रखना चाहिए | इसी बीच 954 में ट्रावतकोर-कोचीन 
(अब केरल) मे ट्रावनकोर-तामिलनाद काग्रेस ने राज्य के तमिल भापी क्षेत्रों को मद्रास राज्य मे 
मिलाने के लिये सत्याग्रह आरम्भ कर दिया । इस समय इस राज्य मे यानू पिल्ले के नेतृत्व में 
प्रसोपा का मन्त्रिमण्डल कायम था, जो अल्पमत में होते हुए भी काग्रेस के सम्यत्र से वहाँ टिका 
हुजा था। इस मन्त्रिमण्डल के समय में तमिल सत्याग्रहियो के ऊपर गोली चला दी गईं। डा० 
लोहिया ने माँग की कि इस गोलीकाण्ड के वाद थानू पिल्‍ले मण्त्रिमण्डल को त्याग्-पत्र दे देना 
चाहिए । मुख्य मन्त्री ने इस माँग को जस्वीकार कर दिया । इस पृष्ठभूमि मे दल मे एक आन्तरिक 
सकट उत्पन्न हो गया । इसका निराकरण करने के लिए नागपुर मे नवम्वर 954 में दल का एक 
सम्मलन हुजा, जिसमे एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसके अनुसार गोलीकाण्ड पर खेद तो 
व्यक्त किया गया, परन्तु मन्निमण्डल से त्याग-पत्र देने को नहीं 


गेने ये लोहिया ने दल रे ही कहा गया । इस प्रस्ताव के पारित 
हाने के बाद डा० लोहिया ने दल से त्याग-पत्र दे दिया जौर उन्होने दिसम्बर 955 में समाज- 
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राष्ट्रीय समिति को नियुक्त किया। प्रेम भसीन इस समिति के महामन्‍्त्री चुने गये । फरवरी 965 
में एन० जी० गोरे को दल का अध्यक्ष चुना गया । 

चौथे आम चुनाव को इन दोनो दलो ने अलग-अलग लडा तथा उसके लिए उन्होंने अलग- 
अलग घोषणा-पत्र जारी किये | प्रसोपा ने अपने घोषणा-पत्र में कहा कि भूमि सुधारों को प्रभावी 
ढंग से लागू किया जाय, वजर भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए भूमि सेना सगठित की जाय, 
क्षेत्रीय प्रणाली का अन्त किया जाय, लाख से ऊपर की जनसख्या वाले नगरो में राशनिग 
आरम्भ किया जाय तथा किसानों को कृपि वस्तुओं का उचित मूल्य दिया जाय । पार्टी ने यह 
भी माँग की कि अ्रप्टाचार को दूर करने के लिए विशेष अदालते गठित की जाये, प्रशासन के 
विरुद्ध लोगो की शिकायतों को दूर करने के लिए एक स्वतन्त्र अधिकारी की नियुक्ति की जाय, 
मतदाताओं को अपने प्रतिनिधियों को वापिस बुलाने का अधिकार दिया जाय, चुनावों के तीन 
महीने पूर्व मन्त्रिमण्डलो के त्याग-पत्र ले लिये जाये तथा अन्तरराज्यीय विवादों का निराकरण करने 
के लिए एक आयोग गठित किया जाय । 

ससोपा ने अपने घोषण-पत्र में केन्द्र और राज्यो में गैर-काग्रेसी सरकारो की स्थापना के 
लिए आद्वान किया । उसने कहा कि सघ और राज्यो के सम्वन्धो को फिर से इस प्रकार परि- 
भाषित किया जाय ताकि केन्द्र राज्यो मे स्थापित “जनता की सरकारो' का गला न घोट सके । 
आथिक मामलों में ससोषा का सुझाव था कि व्यक्तिगत व्यय 500 रुपये से अधिक नही होना 
चाहिए तथा इससे अतिरिक्त आय राज्य के पास जमा हो जानी चाहिए जो उसके स्वामी को या 
उसके उत्तराधिकारियों को 25-30 वर्ष के बाद लौटा दी जाय। घोषणा-पत्र मे यह भी कहा 
गया कि सिचाई की एक सप्तवर्पीय योजना तैयार की जानी चाहिए तथा वह भूमि, जो न्यूनतम 
उत्पादत देने मे असमर्थ रहे उस पर राज्य का अधिकार हो जाना चाहिए । 

लोकसभा के चुनाव में ससोपा को 23 स्थान प्राप्त हुए और प्रसोपा को 3 । इसी प्रकार 
राज्यों की विधान सभाओं में ससोपा को 75 सीटो पर सफलता मिली और प्रसोपा को 06 
सीटो पर । यदि इन ऑकडो की तुलना 962 के चुनाव-परिणामों से की जाय तो यह स्पष्ट 
हो जायेगा कि चौथे चुनाव मे प्रसोपा की शक्ति क्षीण हुई थी तथा उनके मुकावले मे ससोपा की 
शक्ति में वृद्धि हुई थी। चुनावों के वाद जब 8 राज्यों में मिली-जुली सरकारे बनी तो दोनो 
पार्टियों ने उनसे हिस्सा बँटाया । 

969 में जब काग्रेस में फूट पड जाने के परिणामस्वरूप इन्दिरा गावी के मन्त्रिमण्डल 
का ससदीय वहुमत समाप्त हो गया तो उस समय इन दोनो दलो ने उसके प्रति भिन्न-भिन्न 
दृष्टिकोण अपनाये । वस्तुत इस प्रश्व पर ससोपा में आन्तरिक एक्रता का भ्रभाव या । एस० 
एम० जोशी के नेतृत्व में कुछ सदस्यों का यह विश्वास था कि श्रीमती गाधी को अपनी समाज- 
वादी प्रतिज्ञाजों को कार्यान्वित करने का समय दिया जाना चाहिए। दूसरे ग्रुट में नेता 
राजनारायण थे जिनका कहना था कि श्रीमती गाधी की सरकार को अपदस्थ करने के लिए काप्रेस 
(संगठन) के साथ सॉठ-गाँठ की जानी चाहिए | इन दो के अतिरिक्त एक तीसरा गुट कर्पूरी ठाकुर 
का था। उनका कहना था कि गेर-काग्रेसवाद का तकाजा है कि काग्रेस के दोनो गुटों का विरोब 
किया जाय । इन मतभेदो का निराकरण करने के लिए ससोपा का एक विशेष अधिवेशन जनवरी 

970 में सोनपुर में हुआ । इस सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमे यह कहा गया 
कि पार्टी सरकार का तरता पलटने के लिए किसी भी दल के साथ समझोता करने को तैयार है 
तथा वह ऐसे दलों के साथ गठवन्धन करने को उद्यत ह जो एक निश्चित समय मे पूरे होने वाले 
समाजवादी कार्यक्रम मे विश्वाम करते हो । इसके वाद राज्यो मे सयुक्त मो्चे गठित किये गये 
जिनमे जनसघ ओर स्वतन्त्र पार्टी को भी स्थान दिया गया । पार्टी-सदस्यों मे इसकी जनुक्‌ल 
प्रतिक्रिया नही हुईं । लोकसभा के 9 ससोपा सदस्यों ने इसकी आलोचना करते हुए कहा कि पार्टी 
नेतृत्व की यह नीति दल मे फूट के लिए मार्ग-प्रशस्त कर रही ह । इस स्थिति को टालने के लिए 
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अच्छी नही थी | इस वार उसे केवल दो सीटों पर सफलता मिली, पिछली वार उसे 3 
सीटे मिली थी । लोकसभा के चुनावों के साथ उडीसा, पश्चिमी बगाल और तमिलनाडु की विधान 
सभाओरे के भी चुनाव हुए थे | यहाँ भी दोनो दलों की स्थिति बहुत खराब थी। 967 में प्रसोपा 
को उडीसा मे 2! सीटो पर सभलता मिली थी, अबकी वार उसे केवल 4 सीटे मिली । इसी प्रकार 
ससोपा की इस राज्य मे पहले दो सीटे थी, अबकी बार उसे किसी सीट पर्‌॒ सफलता नहीं मिल 
सकी । इन दोनों दलो की ऐसी ही स्थिति अन्य राज्यों मे थी। इस सदर्भ मे इन दोनो दलो ने एकता 
के लिए फिर से प्रयत्त किया । फलत 8 अगस्त 97] को दोनो दलो ने मिलकर एक नये दल 
की रचना की जिसे उन्होने सोशलिस्ट पार्टी का नाम दिया । इस पार्टी ने 6] सदस्यों की एक 
तदर्थ समिति को तियुक्त किया जिसका अध्यक्ष कर्पूरी ठाकुर (ससोपा के अध्यक्ष) को तथा मन्त्री 
मधु दडवते (प्रसोपा के उपमन्‍्त्री) को निर्वाचित किया गया । परन्तु इस नये दल के अस्तित्व में 
आने के थोडे दिन ही बाद उसमे फ़ूट के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे । राजनारायण तथा उनके 
ससोपा के पुराने सात सहयोगियों ने यह मॉग की कि उन्हे चौवीसवे सशोधन विधेयक का विरोध 
करना चाहिये। 27 अगस्त 97] को एस० एन० हिवेदी ने दल से त्यागपत्र दे दिया और 

उन्होने घोषणा की कि वे उडीसा मे काग्रेस और प्रसोपा के गठबन्धन के लिए काम करेगे। इस 
प्रकार देश में समाजवादी पार्टियों की पारस्परिक फूट अभी भी ज्यो की त्यो कायम है। उत्तर 
प्रदेश के चुनावों मे ससोपा, भारतीय क्रान्ति दल के काफी निकट आ गई है और 974 में जिन 
7 पा्थ्यों ने आपस मे अखिल भारतीय स्तर पर विलय का प्रस्ताव किया है उसमे ये दोनो भी 
शामिल हे । 


भारतीय जनसघ 


इसकी स्थापना 95| में हुई थी। वस्तुत इसके पूर्व 925 मे विजयादशमी के भ्रवसर 
पर के० बी० हेडगेवार ने 'हिन्दू जाति, धर्म और सस्क्ृति की रक्षा के लिए तथा प्राचीन हिन्दू 
राष्ट्र की सर्वतोमुखी उन्नति” के लिए राष्ट्रीय स्ववसेवक सघ (आर० एस० एस०) की स्थापना की 
थी। काग्रेस नेताओ के कारावास के काल मे इसने देश के विभिन्न भागो मे अपनी शाखाये स्थापित 
कर ली थी | इस काल मे देश मे मुस्लिम सम्प्रदायवाद के उदय ने भी हिन्दुओ में साम्प्रदायिक 
भावनाओ को प्रोत्साहित किया । आर० एस० एस० को इस परिस्थिति से बढावा मिला। 947 
में देश के विभाजन की पृष्ठभूमि में देश में सम्प्रदायवादी प्रवृत्तियाँ ऊपर उठकर आयी। अत 
स्वतन्त्रता-प्राप्ति के समय भारतीय राजनीति का कोई भी विद्यार्थी साम्प्रदायिक शक्तियो की 
उपेक्षा नही कर सकता था। जनवरी 948 में ऐसे ही एक साम्प्रदायिक पागल नाथूराम गोडसे 
ने महात्मा गान्धी की ह॒त्या कर दी | इसके फलस्वरूप समूचे देश मे आर० एस० एस० तथा अन्य 
हन्दू साम्प्रदायिक सगठनों के विरुद्ध रोप की लहर दौड गई। इस सन्दर्भ मे सरकार ने आर० 
एस० एस० पर प्रतिवन्ध लगा दिया । बाद मे यह प्रतिवनन्‍्ध तब हटाया गया जबकि इसके नेताओं 
ने यह आश्वासन दिया कि उनका सगठन केवल सॉस्क्ृतिक कार्य करेगा तथा वह अपने जापको 
राजनीति से दूर रखेगा । इसलिए आर० एस० एस० के कार्यकर्त्ताओं को राजनीतिक कार्यो के 
सम्पादन के लिये एक नये दल की आवश्यकता यी । जनसघ की स्थापना इसी उद्देश्य की पूर्ति के 
लिए हुई थी । 
जनसघ के नेताओ ने इस वात का हमेशा प्रतिवाद किया हे कि उनका दल कोई साम्प्रदायिक 
सगठन है। उसके सबसे पहले अध्यक्ष डा० श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अनेक वार इस वात का खण्डन 
किया कि उनके दल का हिन्दू सम्प्रदायवाद के साथ कोई सम्बन्ध है। इस स्थिति को सघ के सभी 
नेताओ ने अनेक बार दुहराया है । 


जनसध के सम्बन्ध में एक पहेली हमेशा से रही ह, वह पहेली यह ह कि आर० एस० एस० 
(0 नारतीय शासन/22 
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था । दक्षिण में अपने प्रभाव को कायम करने का यह प्रयत्त आज भी जाी है, परल्तु इस प्रयत्त 
में उसे कोई विशेष सफलता अभी तक प्राप्त नही हो सकी है | सम्भवत इसका एक बडा कारण 
यह रहा है कि दक्षिण के लोग उत्तर के 'हिन्दी साम्राज्यवाद' के विस्तार के विरुद्ध है। सघ के 
राजनीतिक और आ्िक विचारों की जानकारी हम उसके 97 के चुनाव घोषणा-पत्र से प्राप्त 
क्र सकते है। अत यहाँ उसका सक्षिप्त वर्णन आवश्यक है। 

जनसघ ने अपने घोषणा-पत्र मे असाम्प्रदायिक राज्य के प्राचीन आदर्श मे आस्था व्यक्त की, 
परन्तु साथ ही मे उसने उस 'छद॒म वर्म निरपेक्षता' को अस्वीकार किया जो अ्रधर्म एवं तुप्टिकरण 
का सम्मिश्रण है। दल न केवल सहिष्णुता का समर्थक है, अपितु वह यह भी चाहता है कि सभी 
धर्मो के प्रति समान आदर होना चाहिये। सघ ने जिस समतावादी समाज की परिकल्पना की हे 
उसमे किसी के भी साथ जन्म, आधुवशिकता, विरादरी अ्रथवा धर्म के आधार पर कोई भी 
पक्षपात नही किया जायगा । 

सघ ने मतदाताओ के समक्ष जो आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया उसमे निम्नलिखित बाते 
कही गई वी--- 

(3) मूल्यों को स्थिर रखने के लिये एक आप्रोग की स्थापना, जो मुनाफे की दर को 
नियन्त्रित करे तथा मुनाफाखोरी एव जमाखोरी करने वालो के लिये कठोर दण्ड की व्यवस्था, 
(४) उचित दासो की दुकातो की स्थापना, (77) 0 प्रतिशत विकास दर को सम्भव बनाने के 
लिये एक स्वदेशी योजना तैयार करना, (7५) विदेशों से मिलने वाली समूची सहायता को बन्द 
करना, (५) कम्युनिस्ट देशो से साय होने वाले व्यापार का राप्ट्रीयकरण, (५४7) सम्पत्ति के अधिकार 
की सुरक्षा, (४४) तीन साल के भीतर सभी कुशल व्यक्तियों को पूर्ण रोजगार दिलाना तथा शेप 
लोगो के लिये पाँच वर्ष के भीतर रोजगार की व्यवस्था करना, (७४) 4 वर्ष तक के बालको के 
लिये मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करता, (7४) प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना, (») पूर्वी 
पाकिस्तान से आये हुए शरणाथियों को मुआवजा दिलवाना, (2०) जम्मू और कब्मीर के सविधाव 
को रदृद करना तथा उसका भारतीय सघ में पूर्ण विलयन करवाना, (»प) स्त्रियों के लिये समाव 
अवसरो की व्यवस्था करना, (»7) आकाशवाणी को एक स्वायत्तता प्राप्त निगम के रूप मे 
संगठित करना, (5५) अग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषाओ को प्रोत्साहन देना, (£९) विदेशी 
वेको का राष्ट्रीयकरण, (४५) समस्त विदेशी उपभोक्ता उद्योगों का भारतीयकरण, (४५७) छोटे 
और मभझ्ोले उद्योगों को प्रोत्साहन, (हअशप्र) मजदूरों का प्रबन्ध मे भाग, (75) एक-सा सिविल 

ड, (४४) आणविक शस्त्रास्त्र को तैयार करना । 
97] के चुनाव को लडने के लिए जनसघ ने क्राग्रेस (संगठन), स्वत्त्र पार्टी और 
ससोपा के साथ गठबन्धन किया । परन्तु इसके वावजूद चुनाव मे उसे कुछ विशेष उपलब्धि प्राप्त 
नही हुई। 967 मे लोकसभा में उसे 35 सीटे मिली थी । अब उसकी सीटे घटकर 22 रह गयी । 
सघ को इससे भी बुरे दिन उस समय देखने पडे जब उसने मार्च 972 में राज्य विधाव- 
सभाओ का चुनाव लडा | 967 के चुनाव में इन राज्यों मे उसकी कुल सीटे 76 थी और वह 
दिल्‍ली के केन्द्र शासित क्षेत्र मे शासक दल था, परन्तु इस वार उसकी सीटों की सख्या घटकर 
05 रह गई तथा दिल्‍ली के ऊपर से उसका नियन्त्रण हट गया । 

6 सई 972 को सघ की जनरल कौन्सिल ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमे यह कहा 
गया कि तिप्पक्ष एवं स्वतन्त्र चुनावों को कराने के लिये आवश्यक सुधार किये जाये । इस लक्ष्य 
की प्राप्ति हेतु उसने यह प्रस्तावित किया कि चुनाव के पहले मन्त्रियो को त्याग-पत्र दे देना चाहिये 
तथा उनके द्वारा सरकारी बाहनो के प्रयोग पर पावन्दी लगा देनी चाहिये, यदि यह सुविवा शासक 
दब का दा जाती हे तो यह स्वीकृति विरोधी दलो को भी मिलनी चाहिये। उसने यह भी माँग का 


है मंता का गणना मतदान-केन्द्रो के अनुसार होनी चाहिये तथा चुनाव आयोग का पुनगठन 
से प्रकार हाना चाहिये जिससे कि वह बह-मदस्यथीय समस्या बन सके । 
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साथ पूर्णत अरुचि हे, अत यह स्वाभाविक ही है कि वह कम्युनिस्ट पार्टी की घोर विरोधी हो। 
स्वतन्त्र पार्टी के राजनीतिक दर्शन को मोटे तौर पर व्यक्तिवादी कहा जा सकता है। आशिक क्षेत्र 
में वह राज्य के कार्यक्षेत्र के विस्तार का विरोध करती है उसका कहना हे कि देश की अविकान 
राजनीतिक बुराइयाँ 'परमिट-लाइसेस कोटा' राज के कारण पैदा हुई हे। यह ठीक है कि स्वतन्त्र 
पार्टी के नेता इस बात से इनकार करते हू कि राज्य के कार्यक्षेत्र के सम्बन्ध मे उनका हृप्टिकोण 
अहस्तक्षेप की नीति (8582 44776) का है, इस के बावज़ुद भी इस तथ्य को भ्ुठलाया नहीं जा 
सकता कि उनके अनुसार राज्य को केवल “रात्रिकालीन चौकीदार' की भूमिका अदा करनी 
चाहिये | 962 के चुनाव घोषणा-पत्र में स्वतन्त्र पार्टी ने कहा था फि सरकार का काम शासन 
करना है, व्यापार करना नही ।” फलत स्वतन्त्र पार्टी नियोजित अर्य॑व्यवस्था को देश के लिये 
अहितकर मानती हे । तीसरे चुनाव के पूर्व जारी किये गये घोषणा-पत्र मे उसने योजना आयोग को 
खत्म करने की वात कही थी । उसने ओखद्योगिक क्षेत्र मे सरकार की साभेदारी को गलत वताया 
है । उसके अनुसार इस सम्बन्ध मे सरकार की भूमिका सहायक और नियन्त्रक की होनी चाहिए। 
साभेदार की नही ।' यद्यपि पार्टी ने अपनी नीतियो की घोषणा करते हुए जहाँ-तहाँ 'सामाजिक 
न्याय का भी उत्लेख क्रिया है, परन्तु इससे निजी औद्योगिक क्षेत्र के प्रति उसके पूर्वाग्रहो को छिपाया 
नहीं जा सकता । इसलिये यह भी कोई आश्चर्य की बात नही कि पार्टी उद्योगो पर अधिक करो 
को आरोपित करने, घाटे की वित्तीय व्यवस्था तथा विदेशी ऋणों आदि का विरोब करती हैं। 
कृपि के क्षेत्र मे पार्टी भूमि की हृदबन्दी तथा सहकारी खेती का विरोध करती है । पार्टी सम्पत्ति के 
अधिकार की सुरक्षा के प्रति विशेष रूप से सजग है, यही कारण हे कि उसने 7वे, 24वे और 
25वें सशोधनो की कट आलोचना की है । 

भारत की विदेश नीति की यदि किसी पार्टी ने सबसे अधिक आलोचना की है तो वह 
पार्टी स्वतन्त्र पार्टी हे । उसके अनुसार ग्रुट-निरपेक्षता, पचशील और सह-अश्रस्तित्व निरर्थक शब्द 
ह। चीनी आक्रमण के उपरान्त से वह निरन्तर इस वात की माँग करती आयी हे कि भारत 
को पश्चिम की गुट-बन्दियो मे शामिल हो जाना चाहिये । वह पाकिस्तान के साथ सम्बन्धों को 
सुधारने के पक्ष में हे। इस सम्बन्ध मे कुछ समय पूर्व यह एक आम चर्चा का विपय था कि वह 
पाऊिस्तान को प्रसन्न करने के लिए उसे का्मीर देने के पक्ष मे है। परन्तु स्वतन्त्र पार्टी के 
नेताओं ने इस वात का खण्डन किया है। 

967 के आम चुनावो तक स्वतन्त्र पार्टी की उपलब्धियाँ कुछ कम महत्त्वपूर्ण नही थी। 
962 के चुनावो मे उसने लोकसभा में 22 सीटे जीती थी तथा राज्य विधान सभाओ में ड्से 
66 स्थान प्राप्त हुये थे । 967 के चुनावों मे उसे लोकसभा मे 44 स्थान प्राप्त हुये थे । इस 


प्रकार वह देश की सबसे वडी विरोधी पार्टी थी, राज्यों की विधान सभाओ्रो में उसे 255 स्थानों 
पर विजय प्राप्त हुई थी । 

969 में जब काग्रेस मे फूट उत्पन्न हुई तो स्वतन्त्र पार्टी ने उस फूठ का स्वागत किया। 
रगा और मसानी ने इसे 'अवश्यम्भावी' वताया और कहा कि यह फूट वास्तव में काग्रेस पार्टी 
और काग्रेस पार्टी (माक्संवादी) के बीच फूट हे ।5 नवम्बर 969 को एक वयान में रगा ने 
कहा कि यदि श्रीमती गाघी की सरकार को पराजित कर दिया जाता है तो यह सम्भव हो सकेगा 
कि वे आपस में मिलकर श्रीमती गाघी के गुट का विकल्प प्रस्तुत कर सके | दिसम्वर 969 
में दल के अध्यक्ष मसानी ने काग्रेस (संगठन), जनसघ, प्रसोपा आर ससोपा के साथ इस लक्ष्य 
की प्राप्ति के लिए वातचीत भी चलाई। परन्तु यह वातचीत इसलिए सफल नही हो सकी, क्योंकि 
गुजरात में कुछ घटनाय ऐसी घटी जिनके परिणामस्वरूप स्वतन्त्र पार्टी और काग्रेस (संगठन) 
के बीच तनाव पैदा हो गया। कायेस में फूट पड जाने के बाद गुजरात के मुख्य मन्‍्त्री हितेन्द्र 
देसाई ने काप्रेस (संगठन) का साथ दिया, परन्तु उनके काफी समर्थकों ने श्रीमती गावी का 
समवन फ़्या | गुजरात विधान सभा मे स्वतन्त्र पार्टी विरोध की सबसे बडी पार्टी थी। गुजरात 
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हुआ था । इस बेठफ में विहार के तत्कालीन मुख्य मन्‍्त्री महामाया प्रसाद सिन्हा को दल का 
अध्यक्ष तथा महाराष्ट्र के डी० के० कुन्ते को महामन्त्री चुता गया था। दल ने गाधीवादी 
विचारधारा में अपना विश्वास घोषित क्रिया । परन्तु भाकरान्द की गावीवाद में आस्था में हमे 
आधुनिकता दिखाई पडती हे। गाधी जी की भाँति वह चर्खे पर बल नही देता, परन्तु वह कृषि 
के आधुत्तिकीकरण तथा तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण को प्राथमिकता देता है। वह औद्योगी- 
करण का भी समर्थन करता है, किन्तु इसका सुझाव है कि विकास का क्रम नीचे से शुरू होना 
चाहिये, ऊपर से नहीं । 
भारतीय क्रान्ति दल में आन्तरिक हृढता का अभाव है तथा सर्वसाधारण के समर्थन 
का दावा नहीं कर सकता । इसका समर्थत करते वाले सुरयत सम्पन्न किसान है और चूँकि इस 
प्रकार के किसानो में कुछ विश्निष्ट जातियो का ही वाहुल्य हे, इसलिये सामान्यत इस दल को 
इन्ही जातियों का दल माना जाता है। उत्तर प्रदेश में ।969 के मध्यावधि चुनावों में इसे 
आशातीत सफलता प्राप्त हुई थी । इसका मुख्य श्रेय इसके सस्थायक नेता चौधरी चरणसिह को 
है जिन्हे राज्य की राजनीति मे उच्च जातियो के प्रभुत्व के विरुद्ध पिछढी और कृषक जातियो, 
विभेपत जाटों, जहीरों और कुमियों को संगठित करने में कामयावी प्राप्त हो गयी थी । इस दल 
की जडे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना उत्पादक इलाकों मे विशेष रूप से पक्‍की ह। !967-68 
में जब चरणसिंह के नेतृत्व मे सयुक्त विधायक दल की सरकार गठित हुई थी और चीनी के दाम 
बहुत बढ गये थे, उस समय गजन्ना-उत्पादकों ने 200 करोड रुपया कमा लिया था। फलत 
969 के भध्यावरधि चुनाव में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलो मे उसे जबरदस्त सफलता प्राप्त 
हुईं। इसे पिछंडी और अनुसूचित जातियों का भी समर्थन प्राप्त था। परन्तु उत्तर प्रदेश के 
पूर्वी जिलो मे इसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही । इस चुनाव में उसने उत्तर प्रदेश विधान सभा 
में 98 स्थानों पर सफलता प्राप्त की तथा कुल मतो के 2 29 प्रतिशत मत उसके पक्ष में पड़े । 
परन्तु 497] के लोकसभा के चुनाव में इसे मुह की खाती पडी | ऐसा सम्भवत इसलिये 
हुआ क्योंकि दल के नेता चौधरी चरणसिंह ने अपनी शक्ति को बहुत बढाकर ऑका था। फलत 
उन्होंने चुनाव को अकेले लड़ने का निर्णय किया, इसलिये उन्होने न तो तवाकथित महा गठवन्धन' 
(0 8॥9॥0०6) के साथ हाथ वेँटाया और न सत्तारूढ काग्रेस के साथ ही । इसका परिणाम 
यह हुआ कि दल के उम्मीदवारों को सभी जगह करारी हार का सामना करना पडा। चुनाव के 
फलस्वरूप लोकसभा में उसे केवल एक स्थान पर सफलता मिली, जबकि चुनाव के पहले पुरानी 
लोकसभा मे उसके दस सदस्य थे। पराजित होने वाले उम्मीदवारों मे चौधरी चरणसिह भी 
शामिल थे इससे भाक्रान्द की प्रतिप्ठा पर जबरदस्त चोट पहुँची । परन्तु 974 के उत्तर प्रदेश 
की विवान सभा के चुनाव मे यह दल मुरय विरोबी दन के रूप मे उभर कर आया है। 
अकालो दल--दूसरा क्षेत्रीय दल अकाली दल है जिसने पजाव के राजनीतिक जीवन में 
एक महत्त्वपृर्ण भूमिका जदा को है। इसकी स्थापना प्रथम महायुद्ध के उपरान्त गुरुद्वारा सुवार 
आन्दोलन के रूप में हुई थी। इस संगठन के माध्यम से सिक्खों ने गुरुद्वारो पर नियन्त्रण प्राप्त 
करने के लिये आ'च्दोलन किया था। स्वतस्त्रता-प्राप्ति के उपरान्त इस दल ने पजाबी सूबे की 
मय कम आन्दोलन किया । दल के नेता के रूप में सन्‍्त फतहसिह के अभ्युदय के पूर्व 
अल क हि . पर्वेस प्रमुख नेता थे। स्पष्टत दल का प्रभाव केवल पजाव तक सीमित 
आम ला सिक्खो की अपने प्रति निष्ठा का दावा कर सकता हैं। कर 
के उम्रवादियों ने पजावी मूदा के साम्प्रदायिक सगठन घोषित किया जा सकता है। वस्तुत हे 
हो है: जि में जे सागर, जवान पर 'सिक्‍्ख-गृह-राज्य' (शआ-णगाशंक्ा) को माँग 
ट्‌ मे >.. थक स्वरूप भली-भाँति स्पप्ट हो जाता है । 
ली दल स्रदेव से भुट्वन्दी से प्रस्तित रहा ह है 4 अीबितेओ 
तव तक एक गुट का नेतृत्व उनते प्रश्नित रहा हू। जब तक मास्टर ताराधह त 
5 उनके हाथ मे था और दूसरे का सन्‍्त फतहसिंद के हाथ मे | 
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सकी थी। लोकतान्त्रिक दल ने इस चुनाव मे 200 से अधिक प्रत्याशी खडे किये थे और उसे एक 
भी स्थान पर कामयावी नही मिली थी। यही बात स्वतन्त्र पार्टी के सम्बन्ध मे भी कही जा सकती 
है । उसने लगभग 300 स्थानों पर चुनाव लडा था और उसे केवल एक स्थान पर सफलता प्राप्त 
हुई थी । सच बात यह है कि भारतीय लोकदल मे शामिल सभी घटक निराशा की भावना से 
ग्रसित थे और इस निराशा को दूर करने के लिए उन्होने जो तरीका सोचा वह यह था कि वे सब 
अपना विल्यन एक नये दल में कर दे । 

यहाँ यह कहा जा सकता है कि भारतीय लोकदल की रचना काग्रेस के मुकाबले मे एक 
विकल्प प्रस्तुत करने की दृष्टि से की गई थी, कम से कम् लोकदल के सस्थापकों ने इस आशय 
का दावा अवश्य किया था। परन्तु यहाँ प्रण्त है कि क्‍या परस्पर-विरोधी विचारधाराओ को लेकर 
सत्तारूढ दल के विरुद्ध विकल्प का निर्माण किया जा सकता है ? लोकदल मे जो घटक शामिल 
हुए थे उनमे सबसे प्रमुख भाक्रान्द और उत्कल काग्रेस थी। ये दोनों क्षेत्रीय दल ये और इनका 
उद्गम भारतीय राष्ट्रीय काग्रेस मे से ही हुआ था । भाक्रान्द सम्पन्न किसानो की पार्टी थी और 
उसका उद्देश्य सत्ता में सम्पन्न किसानो को साभीदारी दिलाना था। उत्कल काग्रेस उडीसा के 
नवोदित पूंजीपति वर्ग की पार्टी थी। ससोपा अपने को समाजवाद के आदर्श के प्रति प्रतिबद्ध 
वताती थी। स्वतन्त्र पार्टी देश मे उन्नीसवी झताब्दी मे पायी जाने वाली लेसेज फेयर (]45522 
शि6) व्यवस्था कायम करवाना चाहती थी। मुस्लिम मजलिस मुसलमानों की एक साम्प्रदायिक 
पार्टी थी। लोकतान्त्रिक दल का उद्गम भारतीय जनसंघ से था और उसके नेता वलराज मधोक 
ने इस्लाम के भारतीयकरण' का नारा देकर अपने दृष्टिकोण को भली भाँति व्यक्त कर दिया था । 
भारतीय खेतीहर सघ इस पूरे जमघट मे एक नगण्य घटक था। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 
भारतीय लोकदल में जो दल शामिल हुए उनकी कोई सुस्पष्ट विचारधारा नहीं थी । हाँ, एक बात 
पर उनके बीच कोई मतभेद नही था और वह बात यह थी कि सारा विपक्ष एक साथ रहे ताकि 
सरकार का विकल्प देझ मे पैदा हो । 

अगस्त 974 मे दल की नीतियों की घोषणा करते हुए कहा गया कि वह क्रपि, कुटीर 
और लघु-उद्योग-वन्धों के विकास को वडे और भारी उद्योग-धन्धो के विकास की अपेक्षा प्राथमिकता 
देगा । अपने इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए दल, किसानों को ऋण, सम्मुन्नत बीज, खाद तथा 
सिचाई की सुविधाये उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा । दल बडे किसानो से उत्पादन का एक 
भाग 'लेवी' के तौर पर वसूलने की नीति का भी समर्थन करता है, परन्तु उसका विज्वास हे कि 
शेप अनाज का व्यापार अनाज करे व्यापारियो के द्वारा स्वतन्त्र रूप से चलना चाहिए । 

अगस्त 974 में अपने जन्म के बाद भारतीय लोकदल ने हरियाणा के एक उप-चुनाव में 
सफलता प्राप्त की तथा गुजरात विधान सभा के 975 के चुनावों मे उसने गैर-कम्युनिस्ट दलो 
द्वारा निम्तित 'जनता मोर्चा' के घटक के रूप में हिस्सा लिया और उसे दो स्थानों पर सफलता 
मिली। वस्तुत भारतीय लोक दल की रचना के वाद भी यह नहीं कहा जा सकता कि वह अखिल 
भारतीय स्तर का राजनीतिक दल हैं। केवल दो ही राज्य ऐसे है जहाँ उसका जन-आधार ह और 
वे राज्य है उत्तर प्रदेश और उडीसा । उसका थोडा प्रभाव हरिय्मणा और राजस्थान में भी पाया 
जाता है । 


प्रश्न 


भारतीय दलीय प्रणालो की विशेषताएँ वत्ताइये । 


कादेस में पाई जाने वाली युटवन्दी ने देश कौ राजनीति को किस प्रकार प्रभावित किया है । 
भोरतीय लोकदल पर ट्प्पिणी लिखिए । 


५) ७ “ 
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सिभवा0उरशमन्‍प्माशकब-. 


दवाव समूह 


(?छज5डथाएा परतए7ए5) 











पिछत वर्षा मे हयाव समूहा व महत्व में जयबिक वृद्धि हई है। सामायत थह विश्वास 
किया जाता हुं कि ग्रनौद्योगिक अथवा परम्परागत समाज मे हितयल सम्रुटाय जप गहन जसगढित 
रहत हूँ तथा उनक प्रभाव मे समाज के जौद्यागीव रण क बात ही बूद्धि हाती *। वारत के सादभ 
मे भी यह बात पूण रूप से सही है । 
परम्परागत समाजा मे जोगा का मुख्य उद्यम कृषि हाता है तथा टसम पर्य सामाजिक 
“काइ परिवार जौर परिवार क प्रकार के समुलाय (जहा सदस्या के पारस्परिक सम्पव जामब सामने 
व झत ने) हात है । आ्राऔुनिक समाज की रचना तकनीकी और वचानिक प्रगति के परिणामस्वरूप 
हुईं है। उसका विकास के साथ बे जौर अवर्यक्तिक समठता का भी उन्‍ये हथा है) ”स प्रकार के 
सगठता स 57 यूनियन व्यापारित और अजौद्योगिक समबठन जाहि जामित्र हैं। सका जय यह 
क्टापि नहा * कि परम्परागत समज से किसी भी प्रकार क दवाव समुर नहीं होत है किसु दनका 
क्षय कवन परिवारा की पारस्परिक प्रतिस्यवा तक सीमित रहता 7। जाधुनिक समाजा में व उस 
प्रक्रिया का एक जया है जिसके तारा संगठित सप्मुटाय प्रतियोगी दावा का प्रस्तुत करत है जौर देश 
क्‌ राजनीतिक ढाचा के अतगत उनका समायान खौजन का प्रयास करते है । 
भारतीय समाज मे परम्परावाद एवं जाधुनिक्ता का अदभुत समबय हला है। जवे या 
यति एक तरफ पर्चिम जस दबाव समूह पाये जात है ता एस समूहा की भी कमी नहां है जिनवा 
मुग्य उदय परम्प्रावादी है। दस प्रकार के समुल्त मे साम्प्रतायिक सगठता तथा जाति विरादरी 
पर भावारित समुदाया का रखा जा सत्ता है। जत यह रप्रष्ट है कि भाएणत के धयाव समूह! को दो 
नेणिया मे वर्यीह्कत किया जा सकता है। पहनी वणी मे व दबाव समृद्ध जात है जि धम्र जाति 
कबोजा अ्रथवा भाषा के परम्परागत ढाचे वे जाधार पर संगठित किया गया तै॥। टसरी नणी मे 
उन समूहा का रखा जा सवता है जितवी उत्पत्ति ससाज मी जाघुनिक काठा के उदय के कारण 


४६ है जसे उद्याम जथवा विश्वविद्यावय ! 


) परम्परावादी दवाव समूह 

पपना विभिनवावा तथा जातरिक समठत के जभाव के बावज़ूट हिट धम्र व सर दवाव 
समुहा मे सवत्त जधिक राक्तियाती--कुछ जोग उस जयुभ थी कह सरुत है--हवाव समृह राष्टीय 
स्ववसंवक सघ को जम लिया हे जो अपनी सत्स्य सस्या 0 जात बताता है। प्रह बात किसी 
से छिपी नहीं है कि सप्छीय स्वयस्कत्रा सघ हिंठ्ू समाज तथा हि 7 सस्ट्ृतति के हितों कया रा तथा 
हिंदी को उचित स्थान लिवान के लिए काम करता है । जनसघ के साथ उसके सम्बंध भी किसा 
से छिपे नहां हू। वह उसके माध्यम से जपने राजनीतिक उद्दत्या का पआपष्त करन का ब्रवत्ल करता 
है। यथाव मे जनसघ जौर राष्टीय स्वयप्तवक्त संघ मे कांई विद्वप अन्तर नही है यवि जन्‍्तर है तो 
कंवन हतना ही है जो एक स्वामी को देखरख मे चजने वाजी दां दुवानां क वीच होता है जिन पर 
भिन लिन वस्तुओं को बचा जाता है। राष्ट्रीय स्ववसंजक सथ के कयथार जनसथ की टुकात पर 
राजनीति बचत हु औौर जपनी पुरानी दुफान पर संस्कृति । फ़्वत् एक की गणना राजनीति दवा 
में होती है और दुसरे क्री दजाव समूहां मे | 
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इसी श्रेणी मे ऐसे सगठनों को भी गिनाया जा सकता है जो विशिष्ट धारमिक समूहों के 
हितो के लिए काम करते हैं। भारतीय ईसाइयो के अखिल भारतीय सम्मेलन, पारसी सेन्‍्द्रल 
एसोसियेशन एण्ड पोलिटिकल लीग, एग्लो-इण्डियन एसोसियेशन, आर्य प्रतिनिधि सभा, सनातन 
वर्म रक्षिणी सभा आदि को इसमे सम्मिलित किया जा सकता है । जाति समूह भी इसी श्रेणी के 
अन्तर्गत आते हू, जैसे हरिजन सेवक सघ, मारवाडी एसोसियेशन, वेइ्य महासभा, जाट सभा, त्यागी 
सभा आदि | ये सभी समुदाय भारत की साम्प्रदायिक राजनीति मे एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा 
करते है । उदाहरण के लिए, अनुसूचित जातियो के समूह सरकार पर अपने हितो की रक्षा के लिए 
वरावर दबाव डालते आये है । उसी के फलस्वरूप संविधान में 23वाँ सशोधन हुआ है जिसके 
द्वारा अनुसूचित जातियो के लिए लोकसभा और राज्य विधान सभाओझो मे आरक्षित स्थानों की 
व्यवस्था फिर से 0 वप के लिए बढा दी गई हे । इस समूह ने समय-समय पर यह भी प्रयत्न 
किया है कि उनके प्रमुख नेता, जैसे जगजीवन राम को (केन्द्र मे) और गिरधारी लाल को (उत्तर 
प्रदेश मे) प्रधानमन्त्री अथवा मुख्य मन्त्री बताया जाय | 

तमिलनाडु के सन्दर्भ मे नाडार कास्ट एमोसियेशन (४०47 (३४6 ४5502०का०ा) का 
नाम विशेष रूप से लिया जा सकता हे। 965 में उसकी सदस्य-सख्या 20 हजार से अधिक 
थी और उसके वाधिक अधिवेशन मे 5000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 952 के प्रथम 
चुनाव के बाद से ही नाडार एसोसियेशन काग्रेस का समर्थन करता श्राया है | वस्तुत 968 के 
नागरकॉयल उपचुनाव में कामराज की जीत को नाडार जाति के समर्थन सन्दर्भ में ही समझा जा 
सकता है। भारत में, जहाँ राजनीति जाति-विरादरी से एक बडी सीमा तक प्रभावित होनी हे, 
इन बिरादरियों के समृहो की मतदान के समय निरचय ही महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है ! धर्म और 
जाति-विरादरी का राजनीति मे इस प्रकार का हस्तक्षेव भारतीय लोकतन्त्र के लिए निस्सन्देह 
जशुभ हे | परन्तु यह हमारे देश के राजनीतिक जीवन का एक कटु यथाथे है, इस सत्य से इनकार 
नहीं किया जा सकता । 


2 आधुनिक दवाव समूह 


आधुनिक दबाव समूहो के अन्तर्गत व्यापारिक एवं औद्योगिक हित समूहो, कृषि-सम्बन्धी 
हित समूहो, विश्वविद्यालय अथवा माध्यमिक शिक्षा से सम्बद्ध समुदायों तथा प्रशासकीय कर्मचारी 
समहो को शामिल किया जा सकता हे । यहाँ इनकी सक्षिप्त विवेचना आवश्यक हे । 
(]) व्यापारिक एवं श्रौद्योगिक हित समूह--भारत मे व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र मे हित 
पूहों का इतिहास 9वी शताब्दी में उस समय से आरम्भ किया जा सकता हैं जवकि 830 मे 
ब्रिटिश व्यापारियों ने अयने हितो की रक्षा के लिए चेम्बर ऑक कॉमर्स की स्थापना की । भारतीय 
व्यापारियों ने इण्डियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स की रचना 885 में की । इस प्रकार भारतीय राए्ट्रीय 
फाग्रेंस के साथ ही इस दवाव समूह का जन्म हुआ । भारतीय व्यापार के अधिकृत इतिहास में इस 
सम्बन्ध में लिखा हे--यह कोई पूर्णत आकस्मिक वात नही हे क्योकि आने वाले वर्षों मे स्वशासन 
के लिए राजनीतिक आन्दोलन का प्रतिभाग (००॥॥/०एक।) उस आशिक आन्दोलन में हुआ जो 
भारताय उद्योग-षन्धो को प्रोत्साहन देना चाहता या। 

9206 में फेडरेशन ऑफ इण्डियन चेम्वर्स ऑफ कॉम एण्ड इन्डस्ट्रीज (एव] ८0९०१) 
का स्थापता हुई। 93] में स्वयं गावी जी ने फेडरेशन की वापिक बैठक का उद्घाटन किया 
तथा फंडरगन ने जनेक अवसरो पर ऐसे प्रस्ताव पारित किये जिनके द्वारा उसने राजनीतिक मामलो 
में ग्रावी जी के नेतृत्व का समर्थन किया। यहां यह उल्लेखनीय हे कि फेडरेशन की स्थापना 
जोपनिवेशिक काल में इसलिए हुई वी ताकि भारतीय उद्योगपतियों की ब्विटिश भासको द्वारा थोपे 
गये अपमानों जौर भेदभाव की नीति के विरुद्ध रक्षा की जा सके | फेडरेशन ने मोटे तौर पर 
हास्द्वराय जादालन को जपना समयन प्रदान किया । वस्तुत ऐसा करना उसके अपने हिल में था 
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कताकि हेए की स्वतजता भारतीय उद्यागपतिया वे जिए उनत्तनि का मांग प्रशस्व कर सकती यी। 
स्रतजता दी प्राप्ति के उपरान्त फेडरगान वा प्रभाव जौर शक्ति टांता म॒ वृद्धि हुई है । 
]96] मे फे*"टजन के सतस्य तिकाया को सस्यां 37 था जोर 286 एसांसियट सदस्य 4 जिनमे 
एमी बटी फर्मा के सगठेन भी सामित्र व जय हि टस्‍्तान माटस स्वटशी मिस तथा टाटा आयरन 
एफ स्टीज । 
फ्रेटरेशप के लम्य तिम्नविसित हु--लनॉत्तरित्र औौर विन्‍शी यापार परिवहन उद्योग 
कारखाना मे यनी उस्तुझा वित्त एवं जय आथिक विपया मे भारतीय व्यवसाय जा प्रात्साहन देना 
हन सभी विपया के बार॑ म॒ संगठित काय करना तथा पूर्वाफ जाथिक हिला को प्रभावित करा 
वाज विधायन जयवा अय काय जो प्रात्माहन दना उसका समथन जयवा विराय करत की जिए 
सभी ग्रावदयक उदम वव उपाया के जतगत उठाना । 
फ्ठरन के जतिरिक्त देश मे दा जय॑ महवपुण यापारिक एवं जौद्योगित संगठन पाय 
जात हैं जिनके नाम है-- जात री टया मनृफन्‍्चरस जारंगेनाटजवन तथा एसोसियटट घम्वेस जाफ़ 
शामस आफ इनच्या । परतु टन दाना में स काई भी फरशन जस्ता प्रभावी नहा है हातांक वे 
फारशन वी गतिविधिया व पूरक जत्रय है । जाव दया मनुफ्क्चरस एसोसलियगन टशा के छा 
उधागपत्तिया का सगठन है तथा एमसासियट” चम्बस श्राफ कामस विटशी पजीपतिया वा । 
उपयक्त विव॑चना से स्पष्ट है कि भारतीय व्यापारिक संगठना क॑ काग्रस के साथ राष्टाय 
भाहोयक + समय से हो अच्छे सम्बंध 4। स्वत तता के वाद काग्रस ही सत्ताऱृढ हुए अत 
फ्डरशन और काम्रस के थीच पुरान सम्बप वन रह | कैडरणान के सत्स्या न चुनाव तन के जिए 
काग्रस का काफा चल दिये और इस प्रकार उहान सरवार की नीतिया का अपन पक्ष मे प्रभावित 
क्या | बस्तुत एक लम्न समय तक वराग्रस कयाणकारी राय और समाजवाटी ढाचे के समाज 
की स्थापना + नारे + बावजुद देश में पजीवाटी जयत ते को पनपाती रही । इसके सूद मे मुख्य 
थरात थरी रही हि काग्रस के कुछ नेत्ताजा के साथ तनर वटे घनिप्ठ सम्ब ध व । वाग्रस वे नताओा 
न “नक साथ जयने “से सम्य वा का उचित भी ठहुंसाया । उ हरण के वजिए जय उम्पनिया और 
प्रापारिक सम्थाना टारा राजनीतिक पा या का चदा देने पर पावदी जग्रान का विवेयक प्रस्तुत 
ब'रत 2ए भूपंश ग॒ृप्त न राज्य सभा मे यह उद्घा कि कांग्रस पार्टी श्राज कटघर मे सती हैं । यटि 
व इस प्रस्ताव का स्द्रीवार नदी करत यत बात संमूत्र ससार को विशित हो जायगी कि वे अपना 
राजनीतिक स्थिरता के जिए टाटा के करोटा की सम्पत्ति पर निभर करते है त्तो असका उत्तर 
हते हुए जावबहाटर शास्जी ने कहां कि याग्रस ने उगभा चार हजार उम्मीदवार खटे किय वे 
नौर उनमे स कुछ का छोल्कर जिनके पर्या ते सावन थे उस प सभा उम्मीदवार के विए घन 
पोजना था जौर यदि उस बन की खाज करनी हे ता उस चाटा भी करता है। जब विसी में 
यह पूछा कि समाजवाटी टाव के समाज का क्या हुला तो शास्त्री जी ने कया उद्योगपतिया भ 
राजनोतिक समझ है और यदि व॑ जपने टिस्मदारा तथा स्ाबारण सत्स्या की बठना वी 
परामणन से बुछ राजनीतिक, दवो को घाटा दन का तिणय करत है तो मे नहीं जानता हि 
्मस हम व्तनी अधिक परणाती कया होती है ? जो भी हा ”न उद्धरणों से सपफ् है वि 
प्रापारिक पमठना ने एक जम्प समय तक सरवार की नीतियां क्षों प्रभावित विया हैं जोर आज 
भी यह यात नहा बडी जा सवती कि सरकार अब व्नक प्रभाव से पण रूप से युक्त हो चबी है। 
]972 मे ला वे. पजीपतिया वी जार स जितम टाटा भमुख हैं एक स्मृतिपत सरकार 
को दिया गया था जिसम यह सुभाव टिया गया था कि सरकार जौर निजी पजापतिमा को मित्र 
मयुक्त क्षत (!0वा 5०७०) म उद्योग वव॒ स्थापित करन चाहियें। ”स स्मृतिपत को सरकार 
क नताला पर प्रभाव न पच भी एसा वात नहीं है। उताहरण व॑ लिए काग्रस के लहमटीयाट 
भविवशन में कटीय म श्री सुत्रह्मण्यम ने रस सुभाव का समथते किया था | इस प्रवार यह साथ 
है हि व्यापारिक और जौद्यागिद_ दयाव समूटा की भारतीय राजनीति को प्रभावित करन से एक 
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महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है । 

(2) ट्रेंड घुनियनें---भारत मे ट्रेंड यूनियनों का सगठन प्रथम महायुद्ध के वाद से शुरू हुआ । 
आरम्भ में काग्रेस के अतेक नेताओ का ट्रेड यूनियत आन्दोलन के साथ सम्बन्ब था। उदाहरण के 
लिए 920 मे जब अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन काग्रेस की स्थापना हुई तो उसके पहले अव्यक्ष 
लाला लाजपत राय थे। वाद के वर्षो में इस पद को सुशोभित करने वाले अन्य काग्रेसी नेता थे--- 
चितरजन दास, सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू तवा सुभाप चन्द्र बोस । 

अपने आरम्भिक वर्षो मे ट्रेड यूनियन आन्दोलन ने जो मांगे प्रस्तुत की, वे यद्यपि मूलत 
आर्थिक थी तथापि उनके राजनीतिक स्वरूप की उपेक्षा नही की जा सकती । वहुधा लोग इस बात 
की शिकायत करते हे कि ट्रेड यूनियन जान्दोलन राजनीति में हस्तक्षप करता है जो अवॉछनीय है। 
इस प्रकार के लोगो की मान्यता हे कि इस गलत प्रवृत्ति के लिए कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट उत्तर- 
दायी है | जब से ट्रेड यूनियत आन्दोलन पर इन लोगो का नियन्त्रण कायम हुआ है तभी से इस 
प्रवृत्ति का जन्म हुआ है । परत्तु यह वात सत्य के विलकुल विपरीत है | सत्य यह है कि भारत में 
ट्रेड यूनियन आन्दोलन का सूत्रपात ही राजनीतिक नेताश्रों ने किया था । उसका उद्देश्य भी राज- 
नीतिक था, ट्रेड यूनियन नेता उस राजनीतिक आन्दोलन को व्यापक आधार प्रदान करना चाहते 
थे, जिसमे वे स्वय शामित्र थे, ताकि राजनीतिक सत्ता के हस्तान्तरण के समय सत्ता गोरे साहवों 
के हाथ से निकलकर काले साहिवो के हायो में न चली जाये। राजनीतिक नेताओ में गाँवी जी 
का हष्टिकोण इससे भिन्न था। उनका कहना था कि जब तक मजदूरों में अपने अधिकारों तथा 
उत्तरदायित्वो के प्रति जागरूकता पैदा न हो जाये, उन्हे राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए । 
प्रत उनके निर्देश के अनुसार अहमदाबाद मे एक आन्दोलन सगठित हुआ जिसे मज्जुर महाजन का 
नाम दिया गया । इसने अपने आपको राजनीति से एक लम्बे समय तक टूर रखा, किन्तु जब 942 
में भारत छोडो' आन्दोलन आरम्भ हुआ तव यह सगठन अपने आपको उस आन्दोलन से अलग 
नहीं रख सका । उस समय आन्दोलन के समन में इसने अहमदाबाद में हडतालों को सगठित 
किया । स्वतन्त्रता के उपरान्त इस समठन ने अपने राजनीतिक स्वरूप को कायम रखा । आज 
मज़ूर महाजन के कार्यकर्त्ता इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियन काग्रेस के प्रमुख नेताओं में से हैं और 
उन्हें राजनीति में भाग लेने से लेशमात्र भी सकोच नही है। 

राजनीतिक नेताओ का ट्रेड यूनियनों मे भाग लेने का एक परिणाम यह हुआ कि आज 

ट्रड यूनियन आन्दोलन पूर्णत विभक्त है तथा उसकी एकता नप्ट हो चुकी है । इस प्रकार भारत में 
लगभग सभी राष्ट्रीय पाटियो की अपनी-अपनी ट्रेड यूनियन है और इन ट्रेड यूनियनों में आपस में 
जवरदस्त प्रतिस्पर्धा है। कम्युनिस्टो का आल-इण्डिया ट्रेड यूनियन काग्रेस पर नियन्त्रण है, काग्रेस 
के प्रभाव मे इण्डियन नेशनल ट्रेड यूनियत काग्रेस है, हिन्द मजदूर सभा को सोशलिस्ट नियन्त्रित 
करते हू, माक्सवादी पार्टी का प्रभाव सेन्टर ऑफ इण्डियन ट्रेड युनियन पर है तथा रिवोल्यूडनरी 
सोशलिस्ट पार्टी आदि छोटे वामपथी दलो ते भी यूनाइटेड ट्रेड यूनियन काग्रेस नामक सगठन की 
रचना कर ली हैं | यहाँ यह उल्लेखनीय है कि इस दौड से जनसघ भी अलग नही है, उसका भी 
एक ट्रेड यूनियच सगठन हे जिसे उन्होने भारतीय मजदूर सघ का नाम दिया है । 

ट्रेड यूनियनों का देश की राजनीति पर काफी प्रभाव रहा है, विशेषकर ऐसे नगरों और 

क्षेत्रों मे जहाँ सगठित मजदूरों की वडी सख्या रहती हे। देश की औद्योगिक एवं श्रमनीतियो के 
निर्माण मे उन्होने एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा की है परन्तु उतका यह प्रभाव उतना नही हे जितना 
होना चाहिए । इसका मुरय कारण उनकी पारस्परिक अस्वस्थ प्रतिस्पर्वा है। उनके आपस में 
सम्बन्ध अत्यधिक कट्‌ रहे ह्‌ और उन्होंने किसी ऐसी आचरण सहिता को भी विकसित नहीं किया 
हू जिससे समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वे एक-दुसरे के साथ सहयोग कर सके | जनेक वार 
उनम एकता कायम करने के प्रयास भी किये गये है, किन्तु यह एकता केवल उस समय तक कायम 
पहाँ ह. जब तक उनमे सम्बद्ध राजनीतिक दलों के लिए एकता कायम रखना उपयोगी था। 
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निस्सा/हू इस स्थिति का वॉउनीय नहा कहां जा सकता | जत सका निराकरण करन क॑ जिए यह 
जाव यर हैं कि टड यूनियन झा टीवन को नस्वस्थ प्रतिस्पर्था स मुक्त करन का प्रयास किया जाय । 

(3) किसान सगठन--भारत +पि प्रधान हटा है जनौर दशा की जनसस्या मे मजटूरा की 
अपना विसाना की सख्या बतठतत अधिक है । परतु टह यूनियना की स्थापना पहल हे क्सिन 
सगठस यच्त याद मे स्थापित हो सक । 4920 के बाद गांवी जी ने कमाना क स्थानीय जा ताजना 
को संगठित किया हत जाहाजना मे परिहार मे चस्पारत जौर गुतरात मे बारतीती के सत्याग्रह क॑ 
नाम विशराप रूप स्व उल्मखनीय है । हन जा टाजता के फ्वस्वकृय जखिल भारतीय किसान झआतजन 
के विए आवश्यक पृष्ठभूमि तयार हो गया । 

930 + बाल याग्रस की राजनीति अधिक उम्र हाने वग्री। 93) मे कापग्मस ने मूव 
अधिकारा जा एक चारर तवार किया जिसम स्वराथ वी छररेखा प्रस्तुत की गयी। इसम 
शिसाना की स्थिति को सुवारत पर यूज लिया सथा था। चत इस सातभ मे यह आवश्यक था कि 
काग्रस के कायकत्ताओं या ध्याव किसान आलाजन कै संगठित करन की जोर जाता । फलस्वरूप 
936 मे जखित भारताय विधान सभा का जाम “था । विसान सभा मे काम करन बाज काग्रसी 
सामायत समाजवादी और +म्युनिस्त जस वामपथी विचारवारा क॑ ही जोग थ। टसजिए आरम्भ 
से हां क्सिन सभा वामय्भथा संगठन रहा है| काजातर मे टस पर कम्युनिस्टा का पू्०ण तियानण 
कायम हो गया। जसिव जारतीय किसान सभा को रायीय समठना के फटरियन के रूप में संगठित 
किया गया है । 

किसान सभा पर उम्युनिस्ता के प्रभाव स्थापित हॉने के कारण समाजवादियां ने णपना 
जेजग क्सान संगठन कायम पर जिया | उहान उस हिंद किसान पचायत का नाम दिया | कुछ 

ल्निा याद छाट वामफ्थी दवा ने भी एक जखिय भारतीय क्सान संगठन को जम दिया जिस 
“न्हाव यूनाइटड किसान समा का नाम दिया । हरित ब्रा ति ब॑ संदभ म जब जाति विरातरी क 
नेम पर बटे सम्यत विसाना मे टरिजन खत मजदूरा का सताता ओआरम्म कर टिया ता वस्युतिस्ता 
न खत मजदूरां वा 968 मे एक अवग सयठन कायम कर तिय्रा जिस उहात अखित भारतीय 
खत मजदूर यूनियन का ताम टिया। ”स प्रकार कम्यूनिस्टा के प्रभाव म ग्रामीण क्षता में दो सगठन 
वाम कर रत हु---फ्िसात सभा जौर खेत मजनर यूनियन । टन ग्रामीण सगठना के सस्बध मे एक 
उर्दसभीय यात्त यह है हिमजनर सगठता स सवथा भिन हनका प्रभाव दंश की राजनांति पर 
उतना व्यापत नहा रहा है जितना होना चाहिए था। 'सक्रा कारण यह है कि दहात मे जाति 
पिरादरी की आवना गुटयाजी तथा झ्राथिक जसमानता की चतना हतनों अधिक हूँ कि बह 
भी संगठन उचित रूप से काम नहां कर पा रहा । 

(4) विद्यार्थी समठन--भारत्र मं सगठित विद्यार्वी भा टावन का सूजपात भी ओऔपनिवशिक 
शाज मे ही हा गया था | उस्तुत 936 मे अखिव भार्तीय विद्यार्यी फरेपान की स्थापना क॑ 
पृ बुक अनझ प्रा ता से नौजबान जीग स्थापित थी और जह राष्ट्रीय जाटोवन के संवाधिक 
ताकप्रिय तता नहरू जी दा पथ प्रदान धराप्त था । 

8939 मे जब टितीय महायुद्ध का आारम्भ हुआ ता उस खमब विद्यार्थी फरशन पर 
केम्युनिस्टा का प्रभाव स्वायित हो गया । ययाव मे उस समय देश 3 नौजवाना का गांधी जी वी 
बठ के सम्बब में “व मुत्र नीति समझ मे नहां जा रही थी । 94 मे काग्मनस के प्रभाव ह 
अखित भारतोय स्टूरेण्ट कागस की स्थापना हई। काजातर में समाजबादिया न भा 2072 

पुबजन सजा वी रचना कर जी) थार समय मे पश्चात काग्रस के प्रभाव मे एव नये व हल 
828 सगठन की स्थापना हुईं जिस नशनव यूनियन जाफ ष्ट्ू/ टर्स का चाप दिया गया | जनत 
प्माव भर विद्यार्थी परिषद सगटन का उदम हुआ हैं बह 

विद्यार्यी समझना से जहा विश्वविद्यालयों रिक्षा दी समस्याजा पर 02 

य की धय समस्याजा के प्रति भी उहाने उदासीनता मरी टिसाई है। उदार हे 


92 


वेरोजगारी, विश्वशान्ति, वियतनाम मे युद्ध-बन्दी आदि अनेक ससलो पर छात्रों को आन्दोलित 
किया है | इससे स्पष्ट है कि भारत का विद्यार्थी वर्ग राजनीतिक चेतना मे किसी से कम नही है । 
परन्तु दुर्भाग्य की वात यह है कि देश के सभी विद्यार्थी समठन राजनीतिक दलो की प्रतिस्पर्धा के 
केन्द्र बने हुए है। फलत विद्यार्थी राजनीतिक दलबन्दियों मे आवश्यकता से अधिक भाग लेते है ! 
इसके परिणामस्वरूप विश्वविद्यालयों मे बडे पैमाने पर अव्यवस्था पाई जाने लगी है। 

(5) महिला सगठन--देश मे स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक लम्बे समय से 
महिलाओ के सगठन सक्रिय रहे है । उत्तमे सवसे अधिक महत्त्वपूर्ण अखिल भारतीय महिला सम्मेलन 
(5॥ परवा३ श०४ा०7/5 (०॥र/०7८०४) है । कुछ समय तक उस पर कम्युनिस्टो का प्रभाव रहा, 
परन्तु वाद में वह गैर-कम्युनिस्टो के प्रभाव मे आ गया। इसका प्राथमिक उद्देश्य स्त्री-समाज के 
कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के कार्य करता तथा उनकी कानूनी व सामाजिक स्थिति को 
सुधारना है । जब ससद के समक्ष हिन्दू कोड विल प्रस्तुत था तो उस समय इस सगठन ने दवाव 
समूह के रूप में सक्रिय भूमिका अदा की थी । 

(6) प्रशासकीय कर्मचारी समृह--अपने हितो की रक्षा के लिए तथा अपने कार्यों में 
सरकार के अनावश्यक हस्तक्षेप को रोकने के लिए विभिन्न स्तर के कर्मचारियो ने भी अपने-अपने 
संगठनों की स्थापना की है। इस प्रकार के सगठनो मे आल इण्डिया रेलवेमैन फेडरेशन, आल 
इण्डिया पोस्टल एण्ड टेलीग्राफ वर्केसे यूनियन, आल इण्डिया बेक एम्पलॉयीज एसोसियेशन, आल 
इण्डिया यूनीवर्सिटी कालेज टीचर्स एसोसियेशन आदि महत्त्वपूर्ण है। इन सगठनों ने सरकार को 
अनेक बार अपनी नीतियो को करमंचारियो के पक्ष मे निर्मित करने के लिए वाध्य किया है । 


दवाव समूहो की कार्यविधि 


जैसा कहा जा चुका है कि इन दवाव समूहो का प्रमुख कार्य अपने हितो का सरक्षण और 
उनकी वृद्धि करता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वे अनेक उपाय काम में लाते है--कभी- 
कभी इन उपायो से कानून की सीमाओ का भी अतिक्रमण हो जाता है। राष्ट्रीय आन्दोलन के 
समय में देश ने गाधी जी से विदेशी नौकरशाही के विरुद्ध सघर्ष करने के लिए सत्याग्रह की 
तकनीक सीखी थी । भारत के आधुनिक दबाव समूहो ने न केवल सत्याग्रह की परम्परा को कायम 
रखा हे, अपितु उन्होने उसे विकसित भी किया हे। वस्तुत उनकी कार्य-प्रणाली मे जहाँ देश के 
राष्ट्रीय आन्दोलन की विरासत के तत्त्व मौजूद है वहाँ उनमे वे तत्त्व भी पाये जाते है जिन्हें 
पश्चिम के दवाव समूह काम मे लाते है । उनके द्वारा अपनाये जाने वाले उपायो को निम्न प्रकार 
गिनाया जा सकता है 

(4) लोबोइग (.0०09778)--इस तरीके का प्रयोग सबसे पहले अमरीकी दवाव समूहों 

ने किया था। इसके माध्यम से दवाव समूह प्रशासकीय श्रधिकारियो, विशेषत विवानमण्डल के 
सदस्यो पर प्रभाव डालने के लिए प्रयत्न करते ह। परन्तु इसका अभिप्राय यह कदापि नही है कि 
इनका कार्य विधानसभाओं के सत्रावसान के वाद समाप्त हो जाता है। इसके विपरीत ये समूह 
अपना कार्य निरन्तर करते रहते है । उनका काम प्रशासकीय अधिकारियों तथा सामान्य जनता को 
भी प्रभावित करता है--प्रशासकीय अधिकारियों को इसलिए क्योकि कानूव और अधिनियमो की 
व्यार्या उन्ही के द्वारा होती हु और सामान्य जनता को इसलिए क्योकि जनता द्वारा उनके हृप्टि- 
कोण का समर्थन उन्हे सुगमतापूर्वक अपने लक्ष्यों को प्राप्त करा सकता हे । 

(2) व्यापक प्रचार---दवाव समूह प्रचार के सभी सावनो को काम में लाते ह। लेखन, 
अकाशन, भाषण, सभाओ का जायोजन आदि उसके समान माध्यम है । पत्र-पत्रिकाओं एवं लेखों के 
माव्यम से ये जनता को अपने हृष्टिकोण से अवगत कराते हं। जनमत को प्रभावित करते में 
उनका लक्ष्य निर्वाचन मे ऐसे दलो जथवा उम्मीदवारों की सफलता होती हे जो उनके विशिष्ट 
() भारतीय शासन/24 
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हता के सरक्षण का जातवासन 6 । यह स्पष्ट है कि ये चनाव मे अपन प्रत्याशी खटे नहा करत थे 
वंवत समथन दते है और प्रचार हतु य कायकर्त्ता और आाधिक सहायता भी दत हू । 

(3) हडताल घिराव बद और प्रदशन--प्रेशासन को जपने दृष्टिकोण के पत्र मे निणय 
कराने के लिये थे प्रदान हडताल बट और बिराव का भी सहारा तेत॑ हैं । हच्ताल नौर प्रदान 
का प्रयाग तो राष्टीय आदोवन के समय म हा यु हो गया था। घिराव जौर बद सघप की 
नइ तकनोक है जिनका प्रयोग मांठ तौर पर 967 के याद स शुरू टआ है। "न माध्यमा से 
दराव समूह दा पक्ष्या को प्राप्त करने कय. प्रयास करन है! प्रथम असतोप की अभियक्ति और 
टितीय जपने पत्र मे जोकमत को निमाण । यदि अपने पक्ष म वॉकसमत को निमित करन में उह 
सफ्तता मिल जाती है तो बह भागा की जा सकती है कि ताकमत के दबाव से अपनी मांगों को 
पूरा करान मे भी उह सफ्वता मित्र सकगी ) 

(4) “यापपालिका को परण--कभो कभी दवाव समूह विधानमण्डन द्वारा पारित किये 
एस विवयक को रदूत करवान क॑ जिए अववा कायपाजिदा द्वारा निर्मित कसी ऐसी नीति को 
ग्रवध घोषित करवान के जिए जिनसे उनकी कसी हित पर आघात पहचता हैं सायपालिका 
की भी शरण जत है। पिछने वर्षो मं वका क॑ राष्टीयकरण तथा प्रिवी पस्त और विद्पाधिकार 
विवयक राष्टपति क॑ आदश के विरुद्ध एसे ही समूहा क द्वारा सर्वाचचि यायात्रय मे थाचिका प्रस्तुत 
की गयी थी । 


मिष्क्प 

उपयक्त विवचना स॑ स्पष्ट है कि दबाव समूहा और राजनीतिक दल्ा म अन्तर है। यह 
सता है कि भारत मे ये दवाव जभी उस प्रकार विकसित नहां हुए है जिस प्रयार वे पश्चिम के 
दपा मे विकसित है | यहां नहां भारत भ इनक सम्बंध में इस समय तक कोई श्राचार सहिता 
(76४ ०६ ॥6 ह७॥८) भी नहा वन सकी है। फरत थ समूह किसी भी प्रशासवीय नीति अथवा 
काय क प्रति विरोध यक्त करन के जिए झ्ाम तौर पर प्रत्यक्ष कायवाही का सहारा जंत है। 
फतम्वरूप समूच दश मे जायदिन दगे और उपटब होते रहते है । कुछ जोगा का कहना है कि य 
उपटव राष्ट्रीय आादोवन की विरासत है। एक सीमा तक यह बात सहां भी हो सकती है परतु 
अधिक सही बात यह है कि द्न म॑ जनसस्या ता बहुत है जौर उसकी जावश्यकताम्रा को पूरा करन 
के जिए साधन बहुत कम । एसी स्थिति म असताप का अभिव्यक्ति स्वाभाविक हैं। यहा नहा 
यति जधिकारी जनता की मागा की उपक्षा करत हैँ ता उस स्थिति मे यह स्वाभाविक ही हूँ कि 
असतोप की अभियक्ति उम्र स्प से हो । 


प्रसव 


।.. भारताय दबाव पमूरो का वर्यौकृरण कीजिए । 
2 भारतीय दबाव समया ने राजनीति को प्रभावित करत के लिए कौन कौन सी झायविधि को जपनाया है ? 


[4 
भारतीय लोकतन्त्र को समस्याएँ 
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। जातिवाद ((७&७६॥0) 

£ भारतीय समाज एक परम्परावादी समाज है, परत्तु लोकतनत्र एक आधुनिक अवधारणा है 
जो अपने सफल कार्यान्वयन के लिए कुछ ऐसी बातों की अपेक्षा करती है जिनका परम्परावादी 
समाज की मान्यताओं के साथ कोई मेल नहों हो सकता 4 जातिवाद उन्ही बातो मे से एक है। 
यहाँ उसकी सक्षिप्त विवेचना आवश्यक है। 

(यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि भारत की सामाजिक पद्धति का सगठन जाति की 
सरचना के आधार पर हुआ है। परन्तु जब हम जाति और राजनीति के अन्तर्स॑म्बन्धो की विवेचना 
करते हैं तो सामान्यत हम गलत प्रदत से अपने अध्ययत का आरम्भ करते है--क्या जाति- 
प्रणाली का लोप हो रहा है ” वस्तुत इसके स्थान पर जो प्रइव होना चाहिये वह यह हे कि 
राजनीति के प्रभाव के फलस्वरूप जाति किस प्रकार का रूप धारण कर रही है तथा जाति-प्रस्त 
समाज में राजनीति का क्‍या रूप है ”? जो भारतीय राजनीति मे जातिवाद की उपस्थिति को 
शिकायत करते है, वे वास्तव मे इस प्रकार की राजनीति की कत्पना करते है जिसका कोई आधार 
नही है । इन लोगों को न॒ तो राजनीति के सम्बन्ध में सही समझ है और न जाति-प्रणाली के । 
वास्तव में लोकतान्त्रिक राजनीति के अन्तर्गत राजनीति की प्रक्रिया प्रचलित सरचनाओ को इस 
प्रकार प्रयोग मे लाती है जिससे उससे सम्बद्ध पक्ष अपने लिए समर्थन प्राप्त कर सके तथा अपनी 
स्थिति को सुदृढ बना सके । जिस समाज से जाति को सबसे अधिक महत्त्वपुर्णं संगठन माता 
जाता हे, उसमे यह अत्यन्त स्वाभाविक है कि राजनीति इस समठन के माध्यम से अपने आप 
को सगठित करने का प्रयास करे । इस प्रकार यह कहा जा सकता हे कि जिसे हम राजनीति मे 
जातिवाद के नाम से पुकारते हे, वह वास्तव मे जाति का राजनीतिकरण है। जब राजनीति में 
जाति की अभिव्यक्ति होती हे तो उसके माध्यम से जाति और रक्त सम्बन्धों पर आधारित समुदाय 
अपने लिए राजनी तिक लाभ प्राप्त करने के लिये प्रयत्नशील होते हे । राजनीतिक नेता जाति 
समुदायों को इसलिए सगठित करते है ताकि उनके समर्थन से उन्हे सत्ता तक पहुँचने मे सहायता 
मिल सके । यदि राजनीतिक नेताओ को अपने लिये समर्थन प्राप्त करते के लिए जाति समुदायों 
के अतिरिक्त कोई दूसरे प्रकार के समुदाय उपलब्ब हैं तो उन्हे उनको भी प्रयोग मे लाने मे सकोच 
नही होता । / 

( यह बताने की आवश्यकता नही कि जाति-प्रणाली भारतीय समाज का एक परम्परागत 
पहलू ह्‌। यह सही हे कि पिछले वर्षो मे पश्चिम के प्रभाव के परिणामस्वरूप भारतीय समाज का 
आवुनिकीकरण हुआ ह, परन्तु यह जायुनिकीकरण समाज के पारम्परिक रूप का पूर्णत उत्मुवत 
करने में जमफल रहा हू। फलत देश मे दो भिन्न प्रकार की सस्कृतियों की अलग-अ्रलग वाराये 
प्रवाहित होती रही हू एक पारम्परिक सस्कृति ह जोर दूसरी हे भ्रवुद्ध लोगो की सस्क्ृति । 
तारक सम्क्ृति पर्म-प्रवान ह, उसमे जाति की प्रवानता हे, उसमे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए 
आल व हर अन्च-विश्वासों को स्थान दिया जाता ह ! द सक्षेप में वह जिस 

2, वह सलत तग समाज (००६०१ 5००८७) हे जिसमे प्रत्येक व्यक्ति 
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का समाज म स्वान उसके जम के साथ ही निश्चित हां जाता हे । रस्त्र विपरीत प्रवुद्ध सस्क्ृति 
(४32 2८0७2) घम निरपेत ” उसका जाधार व्ानिक हीटिकांण है तथा उसम जाति पिसतरी 
जते पारम्परिय सगठता से विय का। स्थान नहा 7 । स्ाष्त्त हस प्रकार की सत्हति के मावच्यम 
से जिस समाज की रचना तांती ह उसे वावश्यक रत्र से शक खुवा समाज (०कुशा 50725 ) 
होना चाहिए । भारत म॑ रौपनिवतिक काज से हा उक्त दाना प्रफार का सस्कृतिया झा अस्तित्व 
नबवोकिति किया जा सकता या । बस्तुत उस समय ये होता सस्क्ृतिया एश' दसरे क समानान्तर 
चत रहा था। पारम्परिक सस्क्ृति जतसाथारण की सरक्षति थी और ग्रपुद्ध सस्त्रत्ति जप्रजी परे 
जिसे तागा की। उस समय हने दोता सम्कृतिया के बिवेयन का जवबा' एक संस्कृति वा हसरी 
सस्हृति का छिसा प्रकार से प्रभाविल करन को किसी ने वल्पयना भी नहा की थी । ययाय मे उस 
समय इसकी वाह विशेष आवश्यकता नये था। हमारा रास्टीय आदाजन भी मुप्यत जप्रजी 
पत जिप मध्यम वर्गीय जागा था जा दौतन बा। परत जब देव स्वाधीन तथा और उसका साथ 
बाजिंग मताजिकार के आधार पर चुनाव युरा ”ए तो उसके कजस्वतप जादुमिक प्रभावां न 
भारतीय समाज मे घीर धीर प्रव्ध जाना जाराम कर लिया | जनसाधारण जा पारम्परिक सस्क्ृति 
स जनुप्राणित थ यक्नायक हसतिय से बपू। बने गये क्यांकि उनके कास बहा स्पा में वोट वे 
जौर जाक्सन मे मत्ता का प्राप्त बरसे के जिए एन बाहों का यसूय था। जत जिहसत्ताकी 
जावाक्षा था उह बोटांज़ा प्राप्त करते वे जविए जनसाधारण वा पास पहचने की जावश्यवता 
थी । यह स्पष्ट है जि अनलाधा रण का जयन पत से सिताने क जिए यह भी जरूरा या कि उनसे 
उसे मापा में बात की जाय जा ठाव विए जुद्धिग्राह्य गा । जाति प्रगादी स प्रकार वी थापा को 
प्रस्तुत करती थी । एसी स्थिति म॑ थति राजनीति में जाति का भूसिका जपिकाधिक महत्त्तयण 
हाती गे ला हसम' जाशचय को का” बात नहां थी 9 
यहा रस बात पर भी वत हने का जावश्यक्ता है. कि राजनीति क्‌ सामाजिक सगठन मे 
विभिनत चरण विभिन प्रदार व नतत्व तथा विभिन्न "जाए वी सयतनात्मक क्षमता का जप वा करत 
है | टसत्रिए जब राजनीतिक ग्रक्षिया एफ चरण से निकतार त्सरे चाण मे पछचता हैं तव एफ 
प्रसार की यांग्यता स सम्पन्त नतृत्व का स्थान टसर ग्रवार की उसलाजा से सायत जाप वे उत 
है । लत आरम्म मे तत्त्व उन तागा के हाथा से था जि हाने पा”चात्य चिता एहुण की थी तथा 
जिह पएहरी पद्धति व राजनातिक सगठना + परिचालन का अनु नव चा। संस ये जावायकता 
एमपश्न नताजा की ग जो एस प्रशासका के साथ काम कर सके जिनका हब्टिफोण और रहने सहनसे 
पा चात्य था जि ह वाद विवाट तथा सद्धान्तिक बहस में भाग तने की रुचि थी जिनके पास 
बीनूत का तान या तथा जो छाट माठद जआाडहोकना मे भाग तने के विए सावजत्रिक सामता से 
रुचि तने वाज ब्यक्तिया को लातोतिक करन की तमता रत व। भारतीय सामाजिक पटसोथान 
गम सवस उच समान पर हान के कारण स प्रकार के यक्ति सामायत टाह्यणाम ही मित्र 
सकते य। उतरा पास उच्च थितरा था उच्न जग्रजी शिक्षा था प्राप्त को था तथा साथ हो 
गिलिया से उत्हाति भारत के प्रार्म्परिक चाने की सी प्राप्त क्रिया था। सेक वतिरिक्त प्रशासन 
का साथ नी उनका सम्बब उतत पोलियो स्त चता था रहा ग। त्स प्रकार तसे चरण के राज 
चीतिक नतवत्व का जाब यकताय रस जाति के सदस्यथा के हारा पूरी सती या। थत यह कोट 
आानचय का बात नहा कि दस का भ नतू व सामायत ग्राह्मणा क हो हाथा म रहा । फायाजर 
मे जब राजनीति तनप्ाधारप का जार जबिक उम्रुस हट ता उसका जाथार भी परापक हो 
गया। इस नयी परिस्विति म॑ राजनाति वे परिचावन की लिए एस व्यक्तिया की जआावायय्ता 
थी जिनके पास प्रवायवीय जोर सगठ्यात्मवा उमता ह] बत्तान की जावच्यक्ता नहा कि त्स 
धमता के साव मोतव-ताव करन की और तिकटम करन की याम्बता भी जुटी 7” ह। 
स्पप्णत दस प्रझ्मार की क्षमतायें उन विरातरिया म शा के माया मे पायी जाती था 
जिनका सम्पध ब्यापार जौर कृषि के साव था । फ्वत राजनांति मे अब जिन जाया का बांव 
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बाला कायम्त हुआ वे या तो व्यापारी और उद्योगपति थे और या वे कुलक थे । ये लोग उन प्रवुद्ध 
लोगो की अपेक्षा कम आधुनिक थे, जिन्हे उन्होने अपदस्थ किया था । उनका रुझान भी ग्रामोन्‍्मुख 
था, उनकी भाषा भी ऐसी थी जिसे आधुनिक नहो कहा जा सकता । सच बात यह है कि राजनीति 
में जातिवाद की समस्या की अभिव्यक्ति अपने गम्भीर रूप मे इसी चरण के साथ शुरू होती हे । 
कालान्तर में पुरानी मान्यताओं का लोप होने लगा और उनके स्थान पर नये राजनीतिक 
मुल्यों का उदय होने लगा। इस स्थिति को जन्म देते मे जो कारण सहायक हुए उनमे शिक्षा 
और तकनीक का प्रसार, ग्रामो का नगरीकरण तथा स्थिति के श्रतीको मे परिवतेन को मुख्य 
रूप से गिताया जा सकता है। इस स्थिति के उदय होने के साथ राजनीतिक प्रक्रिया के विकास 
का तीसरा चरण आरम्भ होता है। इस चरण मे नये और व्यापक सम्वन्धो की रचना हुई, 
आत्म-परितुप्टि की नई कसौटी विकसित की गई, भौतिक लाभो की प्राप्ति के लिए लोगो की 
आकाक्षा बढी तथा परिवारों का एक स्थान से दूसरे स्थानों को स्थानानन्‍्तरण एक आम वात बन 
गई। इस प्रकार स्थानीय अथवा विशिष्ट जाति अथका सम्प्रदाय की भक्ति के स्थान पर जो नई 
भक्ति विकसित हुई वह अधिक आधुनिक थी। जो एक प्रकार से अपनी जीविका कमाते थे, जो 
एक ही प्रकार के काम की परिस्थितियों मे अपना गुजारा करते थे, उनके वीच निश्चय ही एक 
प्रकार से समान हित पाये जाते थे, चाहे उनकी जाति-बिरादरी कुछ भी क्यों न हो | इस प्रकार 
का दृष्टिकोण सामान्यत नगरो मे कारखानों और मिलो में काम करने वाले श्रमिको तथा मध्यम- 
वर्गीय नौकरी-पेशा लोगो मे देखता जा सकता है। इसका अभिप्राय यह कदापि नही है कि इस 
तीसरे चरण मे जाति के प्रभाव का लोप होने लगा है। वस्तुत भारत एक ऐसा देश है जिसमे 
शताब्दियो का सह-अस्तित्व अवलोकित किया जा सकता है। परन्तु इसके साथ ही इस सत्य की 
उपेक्षा नही की जा सकती कि उस श्रक्रिया का समारम्भ हो चुका हे जिसकी अन्तिम परिणति 
धर्मनिरपेक्ष समाज की स्थापना मे होने की आशा की जा सकती है। इस प्रकार यह स्पप्ट है कि 
जब भारत के पारस्परिक समाज का लोकतान्त्रिक राजनीति के साथ सम्पर्क स्थापित हुआ तो 
उसके परिणामस्वरूप नये सामाजिक मूल्य भी विकसित हुए और इस प्रकार समाज के आधुनिकी- 
करण के लिए आवश्यक पृष्ठभूमि तैयार हुई है। पिछले वर्षो क्रा अनुभव साक्षी है कि जहाँ 
बिरादरी बहुत बडी हे, वहाँ उसमे एकरूपता नही है और जहाँ वह बहुत छोटी है तो वह ॒सख्या' 
की हृप्टि से किसी शक्ति की रचना नही करती । दूसरे, यदि कोई राजनीतिक दल अथवा नेता 
किसी एक बिरादरी के साथ अपनी आत्मीयता स्थापित कर लेता है तो उसके फलस्वरूप अन्य 
बिरादरियाँ उससे विमरुख हो जाती है और यह तथ्य उस दल अथवा नेता के पराभव का कारण 
सिद्ध होता हे । अत चुनाव की राजनीति के परिचालन के लिए यह अत्यन्त आवश्यक हे कि बहु- 
जातीय समर्थन को प्राप्त करने का प्रयत्त किया जाये । इस प्रकार इस राजनीति के द्वारा जहाँ 
जाति के हुकडे हुए है वहाँ उसने उसके अन्य विरादरियो के साथ सम्बन्ध भी स्थावित किये है । 
जिन राजनीतिक दलो अथवा नेताओ ने इस तथ्य की अवहेलना की हे उन्हे अन्ततोगत्वा असफलता 
का मुँह देखना पडा है । 

(हवना होते हुए भी भारतीय राजनीति अभी भी एक बडी सीमा तक जातिवाद से प्रभावित 
है। इस स्थिति को जन्म देने मे सबसे बडी भूमिका देश के सबसे वडे राजनीतिक दल कांग्रेस की 
रही है। परन्तु 969 मे काग्रेस मे विभाजन हो जाने के वाद जातिगत राजनीति पर भी प्रतिकूल * 
प्रभाव पडा है। इस विभाजन के फलस्वरूप ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी हे जिसमे जातिवादी 
राजनीति को अपना स्थान छोडने के लिए वाध्य होना पडा । अब जनता के सन्मुख प्रश्न यहे था 
कि कांग्रेस का कोनस! भाग जनतन्त्र एवं समाजवाद के लक्ष्यों की सिद्धि की ओर अग्रसर होने 
पर कठिवद्ध हे। राज्या का राजनीति भी इसके प्रभाव से अउूती नही बची । काग्रेस के नेताओं 
ऊ दा भागों में बेँढ जाने के कारण जातियो के निइचयो मे भी विभाजन हो गया । फलत जिस 


नकार कांग्रेस दल के दो भाग हो गये, उसी के साथ जातिगत राजनीति मे भी दरार पड़ गयी । 
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इस उधन प्रथवे वा एक स्पष्ट रूप यह टखने में जाया कि 97] के चाक्सभा के मध्यावधि 
चुनावा में जातिवाल पर जाधारित राजनीति उय रूपए धारण भहां कर सती । यह ठीक है कि 
प्रत्याटिया क चयन मे राजनातित हज सामा-पत जातिवाद के विचार से प्रभावित हए परतु 
चुनाव मे जातिबाल की का” मतत्त्वपूण भूमिका नहा रही | यथात मे यह चुनाव अपन्र लय का 
जदुभुत था जिमम मुख्य बिट हीरा हहाणा वताम गरीयी हटाणा बने गया जौर मतनाताजा 
न जपना निणय तल हुए जाति क स्थूत तत्त्व का वह प्रवानता नहा टी जिसका रूप परिछत चुनावा 
मे हयन म आता था । 

यति 969 बे दाह बी भारतीय राजनीति बी विवंत्नना वी नाथ ता इस निषप्कंप पर 
पहुँचा जा सकता ? थि जिस जनुपात मे राजनीति उम्र टइ है उसा अनुपात में उस जानिवान के 
वुप्रभावा स मुक्ति प्राप्त टइ है। यथाव मे जनता यवास्थिति मे आमूत परिवतन चाहता है वह 
उसे जायायपुण व्यवस्था को क्षय जार वराग सहन करने य जिए तथार नहा * जा उसके ऊपर 
शताडिया से जाटा गेट नै | जाति प्रथा यथास्थिति की द्यातक ? वहु साम ती समाज या अवशप 
2] अत उसवा जॉक्ताज जौर समाजवाट के धच्च जादेयों के साथ कार्ट मत नहीं है। “सलजिए 
जब भी जनता क॑ समल उम्र विउल्प प्रस्तुत किय गय है ता उसने यथास्व्रिति के मुकावव महा 
वा चयन किया है। अत यादि जातिवाट का सही जथा मे मुकाबवा करना अपत्तित है ता यह 
आवशयक ह कि जाक्ताज जौर समाजवाह वे जादों का प्राप्त करत के जिए इमानदारी स कलम 
उराय जायें । 


2 मम्प्रदायवाद (2007ए0॥28॥9॥7) 


जातिवाद की भाँति सम्पाशयवाट भी भारतीय जाक्तान को समक्ष एक जतिब समस्या 
है) यथा मे यह काट नइ समस्या नहा है। यह समस्या उस समय भी प्रस्तुत थी जबकि हेश 
राष्ट्रीय स्पतभ्ता क॑ जिए सघप पर रहा था। ”स समस्या के बाचज़ूट भी यलि 947 भर देश 
परत जता वी बडिया को काटने मे सफ्त हुआ ता एसा हसविए नहा हवा क्याति हमन जापकाव 
बी लिए जपनी टस समस्या को भुवावर टान के विस्द्ध कोर्ट सयुक्त मारा बना तिया था परतु 
हम हश का स्पतान कराने भ “सर्विएं सफलता सि्री थी क्‍्याति थज  तीय मचयुद्ध व उपरास्त 
#स यांग्य नहां रह गया था कि वह भारत जसे विधान देह पर अपने लियान्ण को जाग चजा 
सता । 
स्वत नता वे घाट भी रस समस्या का निराजरुण करने मे हम जसफ्त २ हैं। आाज भी 
हा से शाप्प्रत सिज ठश होत ते गौर यति दग नहा भी हांत तो भी यह नहा कहा जा सकता फि 
सेन + विभिन्न धामिक सम्प्रताया के रीच पुण सदभावना पाइ जाती है। बलि एसा लाता ता यहाँ 
सायतलाॉयिकता व जावार पर राजनीतिक दवा का समसन ही सम्भव नहा हा पाता । प्रश्व है दि 
ब्स सस्पत्पययराद था कारण क्या है तथा इसने सारतोय राजनीति का फ़िस प्रकार प्रभावित 
किया है ? यहा हसकी विस्तृत समी गा की जाव यउता है । 
जवाहरवान नहरू न भारत के सम्बंध मे जिखते हुए उस अनक्ता से एकता बहुनर 
पुकारा था | उनके रस कथन ये जाग एक प्रशत चिह्न जगा है कि सारत मे एकता पाठ जाती है 
परन्तु उसकी जनता उसव राजनीतिक जीवन का एक कट थथाय है। भारत एक बहू वमाव 
जम्यी तत है हसम जनेझ मता को मानने वाव रहते हैं शिनम निट मुसतमान सिक्स हैसाड 
पारसी और बो* प्रमुख हैं। हिंदू भारत मे वहुसरयक हैं जयकि जाय सम्प्रदाय जल्पसस्यक हैं। 
इन अद्पसख्यका म मुसवमान सबसे जबिक मुल्य हू क्‍्यांकि सख्या की दृष्टि से हनका नम्बर 
हि हुआ के थाद जाता हैं। औप॑निवतिक शासत्र के वाव मे अप्रजा ने *न॑ सस्थटाया क यारस्पीव' 
मतमता को उाम फूट डाजन के जिए रस्तसाव कया जौर सकी जन्तिम परिणति देय पे 
विभाजन मे हु । परन्तु विभांजन - वाह थी टेशो में मुमतमाव बी संस्था से यने रए दांव 
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राष्ट्रीय नेताओं ने उन्हे जीवव, वर्म और सम्पत्ति की सुरक्षा का आइवासन दिया था । सविधान 
के द्वारा भी उन्हे उतके अधिकारो की सुरक्षा के सम्बन्ब मे आइवस्त किया गया था | परल्तु ऐसा 
पाकिस्तान में नही किया गया । फलत वहाँ से हिन्दू बडी सख्या में भारत शरणार्यी बनकर 
आये । इस सन्दर्भ में सम्प्रदायवाद की समस्या का कोई समाधान सम्भव नहीं हो सकता था । 
स्वतन्त्रता के फौरन वाद देश में विशाल पैमाने पर साम्प्रदायिक दगे हुए और इन दयगो 
का कोई विज्येप कारण नहीं था। कभी दया इसलिए हो गया क्योंकि श्रीनगर मे एक ब्राह्मण 
लडकी को मुसलमान वताकर उसकी एक मुसलमान के साथ शादी कर दी गई थी, तो कभी दगा 
इसलिए हो गया क्योक्ति मेरठ मे एक मुसलमानों की मीटिग पर हिन्दुओं ने विरोध प्रदर्शित किया 
था | कभी दगा इसलिए हो गया क्योकि होली के त्यौहार पर हिन्दुओ ने घुसलमानो के ऊपर रभग 
फेंक दिया तो कभी दोनों सम्प्रदायों के लोग आपस मे इसलिए लड मरे क्योंकि जब एक आवारा 
गाय ने एक मुसलमान डबल रोटी बनाने वाले की कुछ रोटियाँ खा ली तो उस मुसलमान ने उस 
गाय को मारा जिससे उमर गाय की मृत्यु हो गई। निस्सन्देह, इन छोटी-छोटी वातों पर 
देश मे काफी खून खराबी हो चुकी है। प्रश्त है कि देश के स्वाधीत होने के वाद भी ये दगे क्यो 
होते हैं ? इस प्रइन के ऊपर में मुस्यत तीन कारण गिताये जा सकते है--मुस्लिम पृथकतावाद, 
हिन्दू सम्प्रदायववाद तथा सरकार की उदासीनता । यहाँ इन तीनो कारणों की समीक्षा 
अपेक्षित है । 
स्वतन्त्रता के बाद कुछ मुसलमान नेताओं ने विभाजन की भ्रूल को स्वीकार किया था। 
उन्होंने इस गलती को सुधारने के लिए अपने सह-धर्मावलम्बियों को यह परामर्श भी दिया था कि 
उन्हें देश से ऐसी पाटियो और व्यक्तियों को समर्थन देवा चाहिए जो धर्मतिरपेक्षता, समाजवाद 
और आशिक न्याय मे आस्था रखते है तथा उन्हे राष्ट्र की मुख्य-धारा मे अपने आपको विलीन 
कर देना चाहिए ताकि उनके माथे से यह कलक हट जाये कि वे देश के विभाजत के लिए 
उत्तरदायी थे। इस प्रकार का परामर्श देने वाले नेताओं में मद्रास के मौहम्मद इस्माइल तथा 
नवाब इस्माइल खाँ मुस्य ये । परन्तु ये विचार कार्यरूप में परिणत नहीं किये जा सके क्योंकि 
कुछ मुम्लिम सगठत मुसलमानो को इस वात का उपदेश दे रहे थे कि उन्हे अपनी सस्क्ृति, धर्म, 
भाषा और अन्य हितों की रक्षा के लिए अपने आपको पृथक्‌ सगठनो में संगठित करना चाहिए 
जमायते-इस्लामी ने मुसलमानों को यह परामर्श दिया कि 952 में हुए प्रथम आम चुनाव का 
बहिष्कार करना चाहिए, क्योकि इन चुनावों के द्वारा इस्लामिक राज्य की स्थापना नहीं हो 
सकती ![948 मे बची-खुची मुस्लिम लीग ते मुसलमानों के लिए पृथक्‌ निर्वाचन की माँग को । 
बस्तुत वे मुसलमान नेता जो इस प्रकार की वात करते थे, वे लोग थे जिनके पास आधुनिकता 
छू तक नही गई थी, जिनका दृष्टिकोण धार्मिक कट्रता से परिपूर्ण था और जो हमेशा यह वेसुरा 
राग अलापते थे कि हिन्द और मुस्लिम सस्क्ृति में कोई साम्य नहीं है तवा उत्तके बीच कभी कोई 
एफता स्थापित नही की जा सकती । इस प्रकार के मुसलमान नेताओं वे मार्च 97 में हुए 
लोकसभा के मव्याववबि चुनाव के पूर्व समूचे भारत के मुसजमानों का एक सम्मेलन आयोजित 
किया था जिसमे मुसलमानों के हितो की रक्षा के सम्वन्ध में आधे दर्जन प्रस्ताव पारित किये गये 
थे। इनमें अल्पसस्यको के जीवन और सम्पत्ति की सुरक्षा, उर्दू की रक्षा, नौकरियों में मुसलमानों 
के लिए स्थानों को सुरक्षित रखना, अलीगट विश्वविद्यालय की वर्तमान स्थिति को कायम रसना 
तथा सानुपातिक प्रतिनिषित्व की प्रणाली को देश मे चालू करना शामिल ये। इस सम्मेलन ते 
एक जखिल भारतीय राजनीतिक परामण्ण समिति की भी स्थापना की जो समूचे देश के स्तर 
पर मुसलमानों की गतिविधियों में ताल-मेल बैठा सके/[ निस्सन्देह मुस्लिम वर्मान्वता तथा 
5 ने उनके वीच मे सम्प्रदायवाद का कभी पूर्ण उन्मूलन नहीं होने दिया। सामाजिक 
जे सार का वाछित लाभ नहीं उठाया, फलत सरकारी नौकरियों मे भी उन्हें उस अनुपात 
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मे जगह नहां मित्र सका जिसे वे चाहते थ। "सके परिशामस्वरूप शुसभवमभानों मे निशाया 
साव का उतय जा है. मुस्लिम सम्प्रदायवाद को तम हनन में इस कारण का एक विद्वप 
यापलान रहा 7 | दनक अतिरिक्त धारीीय राजनाति म मु वम सम्प्रतायवार का उलत्ति के विए 
पाफिस्तान की भी एका सीमा तक उत्तरदायी बताया जा सता है ।जय थी भारत से क'ई 
साम्प्रटायिक टगा टजा परॉकिस्तान ने उस समय जरिति से थी हाजन का काम किया। उदाहरण 
वी जिए जब हजरत यत् की सस्जिट से पवित बाल की नारी हर” ता उस समय तत्वातीन 
पाकिस्ताना विह्टा मी जुफ्शिार जया सुटा ने जपन एक वयान मे उहा था वि यह चारी आारत 
सरकार का साजिया स 77 है। पारिस्तान ने जारत की मुस्तिम जनता का राष्टाय जीवन स 
जवग रखने ता ट्मगा से प्रयत्त किया ह* जौर उस जाने से प्रयान में पुणतः जसफदता मिली 
लो एसी प्रात नहां है। “स परिस्विति मे यति स्वतजत्ता के वाट था भारत मे घुस्तिसम सम्प्रदाय 
बाल फ्रायम रहा ता टसम वार्ट आशए्चय वां प्रात नहा थी । 
जहा सम्परतायवात वे विए मुसतमाच सम्पटायवादी उत्तरताबी हू बह्य रसके निए हिह 
मम्प्रदायवाट कम उत्तरटायी नहा है4 स्वतजवा के पहुच सी भारत म हिट साम्प्रताधित संगठन 
व जिनमे हिट महासभा और राष्टाय स्ववसंवत्त सघका तलाम मुख्य रूप से तिप जा सकते है । 
इन सगटा ने तस बात के ऊपर हसशा यव्र लिया हि सारत हिला का हग है तबा जय 
वमावतम्यी विरापत मुंमतमान हस तय में विजातांथ तत्त्व क्री रचना करत हू । 
ऊपर ]970 में हए मुस्विम सम्मतन का उत्तख किया जा चुका *। “स्त सम्मेतन के 
बाह हिल महासभा ने जपने एफ प्रस्ताव में यह साय की कि मुसमाना को सरकारी स्तर पर 
पाविस्तान बज हया चाहिए । 905 के यूठ म पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध के हतीट हए आ्ाहव 
हमील के सम्ब वे मे विपत हुए यातववकर न कहा कि वह तो बस हा ह जस कि भाग ” खन 
में तुठसा का पौधा । शिव सना के बात थाकर ने हस्लॉम के ८र स्तर से हिहया को जागाट 
करते हा कहा-- हि दुआ का न कब्ज हिट रहना चाहिए बा क कट्टर हिंदू हाना चाहिए तथा 
उू ” जन धम वे जिए जहाट करन वाजा हांता चाहिए। मु यह कहने मे कोट जाजा नहा * 
कि मैं एफ कट्टर हिट है। स्पप्ट कि लस प्रकार क प्रचार का उतउस्पिति म दग से सम्प्रटाय 
वाद या उदूवत नहा किय्रा जा सकता था। 
सम्पशयवाद को परनपान मे सरकार को उदासीनता की भी एक निरिचित भ्रूमिका रही है । 
सच बात्त यत हू कि तह और राखया की सरकारा न ”स समंल्‍्या का निराकरण करन को विए 
काठ मजबूत कटम नहा उठाये । उहान _स सम्रस्या के करणा की भी का” समानता नहा भी । 
अत सम्प्रतायवाट के राग का वात लिटान नहां हो सत्रा। एसी स्थिति मे उपचार या कोड प्रश्न 
ही नहां उठ भसर्वता था । 
सरकार का प्रशासवीव यत भरी टस समस्या का संतभात के लिए अनुपयुक्त सिद्ध हुणा 
# | साम्प्रदायिदर उपतवा के समय सरवारी अधषितवरारिया न न क्वत सामथिक काप्रवाहीं करन से 
सकोीच मिया है. अपितु टिकायत्त तो यह भी है कि उन्होने उपह्या का अहकात को भी काम 
किया * | उदाहरण व लिए 972 मे जब उत्तर प्रतलणश के एक सेगर फिरोजाबारह से साम्प्रटायितर 
उपलव ल्‍्आ ता उस सम कुछ सखत सतस्या ने प्रवानम नी को एक तापव लिया था जिसम “नहान 
स्थानीय एजिस जवियारिपा पर यह जादराप जयाया था कि उदान दग को उपसाीवा हल का बाम 
क्या था । *स प्रकार व॑ जनर उदाररण प्रस्तुत शिये जा सक्त ” जिनस यह प्रमाणित होता ह 
कि साम्पशाधिव तत्ता की सरकारी विभागा सम गहरी जन हैं। निरचय ही इस प्रकार तक 
जधियारिया क॑ माध्यम से साम्प्रतायिय समम्या क॑ समावान का झप ता नह का जा सक 7 । 
सिछत वर्षा मे अलक यार सास्पतायि” दठ़ा पर प्रतियाव उग्रान की माँग वी गए दे! 
परतु इस माग + सरकार न हमशा यह कट्रर जस्वाकार कर लिया थि सर्विचान त जल्लेगत 
यह सम्भव नहा ” । यरति टस तक का स्वाकार कर भी तिया जाय सो नी सरमार के पास 


200 


साम्प्रदायिक्रता का दमन करने के लिए अनेक साधन सौजूद है। जब निवारक वजरबन्दी कानूच 
को पारित किया गया यथा उस समय सरकार ने यह आइवासन दिया था कि इसका प्रयोग 
साम्प्रदायिक तत्त्वों के विरुद्ध किया जायगा । परन्तु ऐसा शायद ही कभी हुआ हो । 

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि देश में साम्प्रदायिक समस्या के समाधान के लिए यह 
अत्यन्त आवश्यक है कि सरकार के तेता ईमानदारी के साथ घमंनिरपेक्ष हो। यदि उनकी धर्म- 
निरपेक्षता/ बाह्य आडस्बर से अधिक कुछ नही है तो ऐसी स्थिति से सविधान मे निहित उच्च 
आदर्श केवल पवित्र सकल्‍प सात्र रह जायेगे, उनका कोई व्यांवहारिक महत्त्व नही होगा । 


3 क्षेत्रीयता (२९९४०7४577) 


भारत की अनेकता को व्यक्त करने वाली दूसरी समस्या क्षेत्रीयता की है। सम्प्रदायवाद के 
अन्तर्गत व्यक्ति राष्ट्र की अपेक्षा अपने सम्प्रदाय को अधिक प्यार करते है, क्षेत्रीयता के प्रभाव के 
अधीन व्यक्ति राष्ट्र के मुकाबले में उस क्षेत्र को अधिक महत्त्व देते हे जिसमे उनका निवास है। 
सम्प्रदायवाद मुख्यत देश के दो बडे सम्प्रदायो के सन्दर्भ से देखा जा सकता है, जवकि क्षेत्रीयता 
की बीमारी ऐसी है जो समूचे देश में व्याप्त हे। कभी-कभी उसकी अभिव्यक्ति सगठित एवं 
सुनियोजित आन्दोलनो के माध्यम से भी हुई है। इन आन्दोलनो को मुख्यत चार प्रकार की 
साँगो के आधार पर सगठित किया गया है--(7) भारतीय सघ से प्रथक्‌ होने की माँग, (7) प्रथक्‌ 
राज्यत्व को प्राप्त करने की मॉग, (7) पुर्ण राज्यत्व को प्राप्त करने की माँग, तथा (५) अच्तर- 
राज्यीय विवाद । 

प्रश्त है कि स्वतन्त्रता के उपरान्त देश मे क्षेत्रीयतावाद का उदय क्‍यों हुआ ? इस सम्बन्ध 

से ध्यान मे रखते योग्य पहली बात यह है कि भारत जैसे विशाल बहुभाषा-भाषी एवं बहु-सस्कृतियों 
वाले देश मे क्षेत्रीयता का उदय कोई आश्चर्यजनक बात नही है। यथार्थ मे इसकी अभिव्यक्ति 
राष्ट्रीय आन्दोलन के समय में भी होती थी । परन्तु स्वाधीन होने के बाद यह समस्या उग्र रूप में 
देश के सामने प्रस्तुत हुईं। इसके अनेक कारण थे 

() अर्शधथक कारण--क्षेत्रीयता को जन्म देने वाले कारणों में सबसे पहले आ्थिक 
कारणो को रखा जा सकता है। स्वाधीन होने के बाद जब देश मे आथिक विकास का कार्यक्रम 
आरम्भ किया गया, तो उसके फलस्वरूप कुछ क्षेत्र तो बहुत अधिक विकसित हो गये, जबकि कुछ 
अन्य क्षेत्र अत्यधिक रूप से पिछड गये । इन पिछुडे हुए क्षेत्रों में असन्तोष का उदित होना 
स्वाभाविक बात थी। मिजो और नागा विद्रोहों को वास्तव में इसी पृष्ठभूमि में समक्ता जा 
सकता है। 

(2) भाषा और सास्कृतिक कारण--भारत मे क्षेत्रीयता का सम्बन्ध भाषा के साथ 
अनिवाये रूप से हे। इसी भापा को आधार मानकर अनक क्षेत्रों के लोगो ने अपने लिए पूर्ण 
राज्यत्व की माँग की हे और जब यह माँग स्वीकार नही की गई तो उसके फलस्वरूप क्षेत्रीयत्ता 
के अधीन उग्र आन्दोलनो का सूत्रपात हुआ हे । इस प्रकार भाषावाद को क्षेत्रीयता का एक 
सुप्य कारण माच्रा जा सकता है। वस्तुत भारत में भाषा द्वारा अनुप्राणित क्षेत्रीयता के 
अनेक उदाहरण मौजूद है। सबसे पहले तेलगु-भापी लोगो ने आा्श्र राज्य की स्थापना के लिये 
आन्दोलन किया। इसके वाद महाराष्ट्र और गुजरात के राज्यो की स्थापना के लिए जो आन्दोलन 
चला, वह भी भाषावाद से ही अनुप्राणित था। इसी प्रकार पजाबी सूवा के आन्दोलन के मूल मे 
भी भाषा-सिद्धान्त की एक प्रमुख भूमिका रही थी। 

भाषा के साथ सस्क्ृति जनिवाय॑ रूप से जुडी हुई ह । तमिलनाडु के लोगो को अपनी तमिल 
भाषा और तमिल सस्क्ृति के ऊपर वहुत अधिक गय॑ हे तवा वे अपनी सस्क्ृति की थपेक्षा शोप 


भारत का सस्क्ृति को तुच्छ मानते ह। यदि उन्होंने आरम्भ में जयने राज्य को भारतीय सघ से 
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अनग करने की वात कटी तो उसे हम इसी सदन मे समभना चाहिए। 
ट्स सम्बंध में पहता करन यांग्य वाम यह है कि हश के राजनीतिक वातावरण को सुधारा 
जाय | बज दे। म विभित सम्प्रदाय जाति जौर क्षेतर के वांगा मे एक दूसर॑ के प्रति वाद्धित विश्वास 
वा अभाव है। ःस अविश्वास की स्थिति म राष्ट्रीय एकता वी कल्तना भी नहीं वी जा सकती | 
भापा सम्ब दी विवाद भी राषप्टीय एकीकरण के मांग मे बहुत बडी बाबा है। भाषा के 
प्रनन को जकर जाज दटा मे _तनी जैविक गुल्याही हो चुत्ी है कि जोग खुत सस्तिष्क से इस 
समस्या पर विचार वरन के विए भी बहुदा तयार नही मिवत्त । अत इस विवाद या वीघ्रातिशीक्ष 
समावान जत्यात जावश्यव है | इस वश्य की प्राप्लि के जिए यह अवेज्षित है हि विभिन्न भाषायी 
समुदाया के प्रीत्रा अधिकाथिक मात्रा मे सास्टतिक प्ादान प्रदान हो | वस्तुत ऐसा करके ही उनके 
बीच पायी जान॑ वावी जविश्वास वी टीवार को गिराया जा सकता है| 
राष्ट्रीय एकीकरण की स्थापना के जिए यह भी जावश्यक है कि हमारी शिक्षा प्रणाजी 
हमारे दटा की राष्ट्रीय तावश्यकताजा ते अनुकूत हो | इसविए बिन स्‍्तरा पर पाठ्यक्रम ऐस हा 
जो विद्याथिया म यह चेतना पदा कर सक कि व पहुते भारतीय है औजौर थाद में कुछ जऔौर । टसी 
प्रकार पाठ्यक्रम एस होने चाहिए जो छात्रा मं वमनिरपतर हष्टिकोण के विकसित करने मे सहायक 
हां सक | रस जय की प्राप्तिव जिए बहुत जरूरी यात यह है कि इतिहास के जे ययत ग्रौर 
जअध्यापन मे मूतभूत परिवतन किये जायें। 
शिक्षा संस्थाओं के वामिक सम्प्रदाय अथवा जातियो के ऊपर नाम रखने की परम्परा वा 
भी ज ते जिया जाना परमावश्यक है । दसव अतिरिक्त यह भी जावश्यक है कि जाोगा मे एक दूसरे 
क॑ धम दे प्रति सल्प्णिता विकसित की जाये। यटि सरकारी ऊमचारी जपने कत्तया के निष्पादन 
मे उसी धम विद्वप के जनुयायिया क॑ प्रति पक्षपात करते पाय जाय तो उनका लिए कठार दए्ह 
वी “यवस्था की जानी जावरयक है । 
रशाप्टीय एकीकरण को सम्भव वनाने के जिए यट भी जावश्यक है कि यहाँ जाथिक विकास 
वी योजनाओं को दस प्रवार कार्पा वित्त किया जाबे जिससे देश वे विभिन्न क्षत्रा क॑ बीच पायी 
जान वाजी आवयिक जसमानताओा का जत हो सक॑ । पिछुड हुए क्षत न वेवन राजनीतिक अम्नन्तोप 
यी रचना परते हैं अपितु वे उन सम्भावनाजा को भी जम तेत मं जो राप्ट की एकता एव 
अखण्ल्ता यो खतरे मे डालने वे जिए पर्याव है। जत राष्टीय एक्सा के विए ये भी जावायक 
है वि आविक लाभा का यायपू्ण टग से वितरित क्या जाय । 
अन्त मे ”स जे ग की प्राप्ति के विए सावनात्मक एकता की स्थापना करना जावदयव 
समझा जाना चातिए | हश म दो बार राष्ट्रीय एजीकरण सम्मेलन हो चुक है परतु वन सम्मना 
में जा बुछ भी विदिचत दिथा गया उस पर कभी भी य्यावहारिक झूप से अमत नहां जिया गया ॥ 
राप्टीय एकता को कालूत के हारा वजथूवक विद्धां लोगा पर जादा नटा जा सत्ता जौर न हसकी 
उपना थे राजनीतिक समभौता वी हारा ही सम्भव है। सके विकास के विए बट धय और 
सध्यवताय की जसल्रत है । 


अश्न 


भारीयव राजनीति में जातिवाट व उत्य जे कारणा वी समीक्षा बौजिए । 

स्वतात्रता व॑ बाठ भ्रो मारतीय राजनीति सम्प्रदायवाल से क्या प्रॉसमत है रै 

पिछले वर्षों म भारतीय राजनीति मे क्षत्रायता वी भावना बी जिस प्रकार अभिव्यक्ति ६६ है ? 
भारत म राष्णैय एश्ौकरण की समस्या पर एक निदध जिखिय । 


जा पिमनें. दॉनों धयया 


॥5 
भारतीय राजनीति के निर्धारक तत्त्व 
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परम्परागत एव श्र्वांचीत मूल्यो का सघर्ष ह 
अनेक देक्षी और विदेशी विद्वानों ने भारतीय समाज को गतिहीव समाज की सजन्ञा प्रदान 
की है। वस्तुत इस गतिहीनता का प्रभाव हम अपने सम्राज मे आज भी--ग्णतन्व की स्थापना 
के पच्चीस वर्ष बाव भी अवलोकित कर सकते है । यह ठीक हे कि भारतीय समाज पूर्णत ग्रतिहीव 
नही हे, उसमे गतिशीलता के तत्त्व भी विद्यमान है। सच बात यह है कि भारतीय सामाजिक 
जीवन, में सन्निहित गतिहीनता का अव्ययत केवल सापेक्ष रूप से हो सकता है। परन्तु प्रश्न यह 
है कि कया स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात्‌ भारत के गतिहीन समाज में गतिशीलता की अभिव्यक्ति 
हुई हे अथवा नहीं और यदि हुई हैं तो उसका भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन पर 
क्या प्रभाव पडा है ? 
यहाँ आरम्भ में ही यह वात उल्लेसनीय है कि भारत में सामाजिक अच्तविरोधों ने 
विस्फोटक स्थिति को कभी जन्म नहीं दिया । फलत भारतीय समाज का विकास अन्य देशों की 
भांति नहीं हो सका । इसके विपरीत भारत इस अर्थ में एक अद्युत देश है क्योकि उसमे अभी तक 
इतिहास मे जितनी भी सामाजिक पद्धतियाँ रही हे, उन सबका एक आइचर्यजनक समन्वय पाया 
जाता है। इस प्रकार हमारे देश मे आज भी कबायली लोग पाये जाते है जिनकी सभ्यता हमे 
आज भी आदिम समाज की सभ्यता की याद दिलाती हे । हमारे देश मे आज भी बे हुए मजदूरों 
(00०7060 40007) के रूप मे दास-प्रया के अवशेष हृष्टिगोचर होते हे । जमीदारी पथा और 
प्रिवी पर्सो (977५ 90४8४७) के खात्मे के बाद भी हमारे समाज का सामन्‍्ती स्वरूप किसी से 
छिपा हुआ नहीं ह और यह बात भी सर्वविदित हे कि इस शताव्दी के आरम्भिक चरण से ही 
देश मे पूंजीवादी अर्थतन्त्र का उदय हो चुका था । (टाटा के स्टील कारखाने की स्थापना 90 
में हुई थी)। इसके साथ देश के वगरीकरण (एा9क728४०४) तथा आधुनिकीकरण की प्रक्रियाओं 
का भी समारम्भ हुआ या । इस प्रकार देश भे परस्पर विरोधी सामाजिक शक्तियों का अस्तित्व 
बता रहा । इस सम्बन्ध में जवाहरलाल नेहरू का यह कथन उल्लेखनीय हे कि भारत में 
शताब्दियाँ एक साथ रहती है" (7 ॥078, ए७आाएग०5 ॥96 08070०7) ! इस प्रकार यह स्पप्ट 
हैं कि भारतीय समाज के विकास के इतिहास मे किसी भी समय कोई कान्तिकारी उचल-पुबल 
नही हुई, यहाँ तक कि नवीन स्वतन्त्र भारत के अभ्युदय के उपरान्त भी यह नहीं जा सकता कि 
हमारा समाज अथवा हमारी राजतीति लोकतान्बिक क्रान्ति के दौर मे से होकर ग्रुजर रही है । 
947 में सत्ता उन भारतीयों को हस्तान्तरित की गई जो उस समय के भारत के 
राजतीतिक जीवन मे महत्त्वपूर्ण माने जाते ये। भारतीय नेताओं ने सत्ता प्राप्त करने के लिए न 
केवल ब्रिटिश साम्राज्यवादियो से बातचीत और एक प्रकार की सौदेवाजी की थी, बत्तकि उन्होंने यह 
सौदेवाजी यहाँ के सामन्‍्ती नरेशो के साथ भी की थी । इस सबका परिणाम यह हुजा फि देश में 
पाये जाने वाले सामन्‍्ती तत्त्वों ने यहा की नव-तियोजित जर्वव्यवस्था के सुचाह रूप से सचालित 
होने के मार्ग में अनेक वावाबे उपस्वित की । इसका सबसे बडा प्रमाण ग्ह है कि भूमि की हद" 
बन्दी ([खात ८६785) औौर 'हरित क्रान्ति! के हल्ला-गुल्ना के बाद भी ग्रामीण भारत सामन्‍्ती 


203 


शोपण से अपने आप को अभी तक मुक्त नहीं कर सका है| यही नहीं भारतीय राजतात्र जोर 
स्रमाज का सामती स्वरूप आज जाति बिरादरी साम्प्रदायिक एवं क्वायती सनावा मे ब्यक्त हां 
रहा है। इसके फ्ठस्वरूप सामाजिक गतियीवता का धक्का पहुचा है तथा राज्य ज्यवस्था को वा“य 
हाकर गतितीनता वी स्थिति को वीकार करना पा है | 
तिधुनिर भारतीय समाज पिछते समाजों सकक्‍्म|स कम दो थर्बा म भिन्न है। पहला 
लर्वाचीन यंग मे टटा म जन समूह की राजनीति (77858 90॥॥0०8) का उदय और विकास हुआ 
है। यह बतात की जावश्यकता नही दि प्राचीन भारत इस प्रकार की राजनीति स सवधा 
अ्नभित्त था। दूसरे ,सामती सामाजिक छतक्तियो क॑ अस्तित्व कै कारण जुन समूह की राजनीति 
हटा से जोकताजिक जाहालना को बन प्रहुचाने मे जृँ्तफ्तव रही है । इसके सवथा प्रतिकूल सामनन्‍्तो 
उुराव्यों क॑ कारण जन समूठ की यूजनीति की जभि-यक्ति बहुधा एस जुदोजना म हुई है जिनमे 
दशा म उच्छ खबता एवं जनुशासनहीनगा को बटावा मित्रा है । 
कया जता वे उ्यरा ते जनसावारण का राजनीति म॑ सक्रिय हांन व॑ जवसर तो बाता के 
कारण प्रा त 7 ए पहला यापक्र सतावजिकार तथा दूसरा आथिक नियोजन । परत्षु जृहां इनवी 
बारण जनसावारण राजयीति म सक्रिय हुए यहा 7 हाने सामती तस्वा को भी सक्निय हाने के 
जिए विवश किया । व॒स्तुत सामता जबरोपो के जिए यह सक्रियता “सजिए जावश्यक थी क्‍्यांक्ि 
त्सक बिना ये अ्रपन पृथकतावाली अस्तित्व को फायम नहा रख सकते 4। इस प्रकार यह कहा 
जा सकता है कि जारम्भ मं हा भारत मे जन समूह की राजनांति का ज्रत्य जस्व थ वातावरण 
में हता।। 947 से पूष ”स प्रकार की स्थिति नहीं थी । इसप सुरय रूप सृ दो कारण थ | प्रथम 
साथ[रणत जोग अपनी विरादरी स निउतकर राजुतीति और सरकार के साथ कई सीधा सम्पक 
स्थापित बरन वा [प्रयत्न नहीं बरते थ्रे और दुसरे जो जोग राष्टीय जादोवन के माध्यम से 
राजनीति म सन्निय होत थ उनकी समूची गृतिविधिया केवत एके उद्देश्य स उ प्ररित थी--८श 
से विलेशी साम्राय्ययाटी को निमाजना । इस सम्बध मे मोरिस जोस का यह कथन उजखनीय 
है-- ऐसा प्रतीत राता है कि आरतीय राष्ट्रवाद का कबब एवं गाक्तिशाती मित्र या और वट था 
ब्विटिय शासन, उस स्रगठित करन वावा समान टात्ु। जात जब वह शात्र दारीरिए रूप से 
लनुपस्थित है यह स्वाभाविव है कि भारतीय समाज के अन्तविरोध और विभिनताय जा 
जॉवनिवश्षित्र दासता के विरुद्ध सघप के काव से वहुत अधिक मुखर नहीं वी सामने उमर” करवी 
प्राय जन झूह वी राजदीति ने इन अन्‍्तविराधों वी अभिव्यक्ति को और अवधित सुस्पप्ट बना 
दिया हे, वस्तुत यह सुस्पप्टता लिन पर दिन बत्ती जा रही है । यवाथ मे “ते अन्‍च्तविराधा न 
एव बड़ी सामा ध्त् भारतीय राजनीति को निर्धारित किया है। 
प्रन्न है जिय अन्तविरोय क्या हैं जा भारतीय राजनीति मे विधटनवारी तत्या व रूप 
म॑ थाम कर रहं हैं ? इस प्ररन वा उत्तर स्पष्ट है। वस्तुत “से जतपरिरोया के अन्तगल हुए उन 
सभी तावा वो शामित वर सकते है जा एक स्वस्थ राप्ट के रूप से भारत वे विकास व अभी 
तक जब राथत्रित करत रह है । जातिवाद सम्प्रदायवाद क्द्धुताद भापावाट जाति, का गणया एस 
तत्त्वा री अणी मे को जाती चाहिए | रा ४ 
पर तु यह तसवीर कृत एकमात्र पहलू नहा है एक दुसरा पहत भी है जा भारतीय 
रायनीति के दा पुत प 7 जा प्रतिनिधित्य करता है। धम निरपेक्षता)। तॉक्तात समाजवाद जीर 
गुट निरपताता हमार देय की। राजनीति के उबत पक्ष की अभिव्यक्ति हैं। सच वात यह है कि 
“न दोना पहतओं का सुम्ब 4 किद्ठी मूर्य और जास्थाओं के साथ है। पहन पक्ष व॑ मूय और 
भास्थायें रतिया और परम्पराजा[ के साथ बंध हुए हैं। जातिवाद सम्परदायवाट क्षतीयतावाद 
जालि बुराइया की जड हमार देश वी साम ती सस्कृत्रि म निहित हैं जबकि धम निरपेक्षता ताॉकस न 
भौर समराजवाट जवादीन जवधारणायें हैं। (भारत की राजनीति जाधुनिक्ता जौर परम्परायाठ के 
बीच चुन रहू दस ता + प्रभावित हुइ है । जत यहां उनकी विवेचना समीचोन है । 
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भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले आधुनिक तत्त्व 

पिछले अध्याय में परम्परावादी मूल्य-व्यवस्था का प्रतिनिधित्व करने वाले तत्त्वो-जातिवाद, 
साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता आदि की विवेचता की जा चुकी है। परन्तु जैसा कहा जा चुका हे कि 
भारतीय राजनीति को प्रभावित करने वाले के वत वे ही तत्त्व नही है। परम्परावादी मुत्य-व्यवस्था 
से स्ववा भिन्न एक दूसरा पक्ष भी है जिसने हमारे देश की राजनीति के स्वरूप को निर्धारित करने 
में एक निर्णायक भूमिका अदा की है । इस पक्ष का सम्बन्ध आधुनिक मृत्यो एवं आस्थाओं के साथ 
हे । घर्म-निरपेक्षता, लोकतन्त्र और समाजवाद की अवधारणाओं का सम्बन्ब आधुनिक मूल्यों के 
साथ है। यहाँ भारतीय सन्दर्भ में इन तत्त्वों के व्यावहारिक पक्ष की विवेचना अपेक्षित हे । 

() धर्म-निरपेक्षता--सविवान्तकारों ने देश मे जिस राजनीतिक प्रणाली की स्थापना की, 
उसका स्वरूप घर्म-निरपेक्षता या, यह वात असन्दिग्व है। सविवान में सबचिहित धर्म-निरपेक्षता 
की अपनी कुछ विशिप्टताये है। सर्वप्रथम, यह धर्म-निरपेक्षता उदार है। इसका अर्य यह है कि 
यद्यपि भारत हिन्दू-बहुसख्यक राज्य है तथापि यहाँ सविधान के द्वारा सभी अल्पसस्यक सम्प्रदायों 
के सदस्यों के मूल अधिकारों की सुरक्षा की व्यवस्था है। उदाहरण के लिए सविधान के 25वें 
अनुच्छेद के द्वारा भारत के प्रत्येक नागरिक को किसी भी धर्म को मानने, उसके अनुसार श्राचरण 
करने तथा उसका प्रचार करने की स्वतन्त्रता प्रदान की गई हे । दूसरे, भारत में धर्म-निरपेक्षता 
अमर्यादित नही है । इसका अ्र्य यह ह॑ कि यहाँ राज्य सावंजनिक व्यवस्था, नैतिकता भ्रथवा जनता 
के स्वास्थ्य को ध्यान मे रखकर घाभिक स्वतन्त्रता के ऊपर प्रतिवन्‍्च आरोपित कर सकता हे । 
तीसरे हमारे यहाँ धर्म-निरपेक्षता को एक गतिशील विचार के रूप में मान्यता दी गयी है। इसका 
आशय यह है कि यद्यपि हमारे देश में धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप करने की अनुमति प्राप्त नही 
है, तथापि राजनीति को धर्म के मामले में हस्तक्षेप करने की छूट है। उदाहरण के लिए राज्य को 
किसी भी सम्प्रदाय के निजी कानून (997507व4 ।49) को परिवर्तित करने का अविकार प्राप्त हे । 

प्रश्त है कि धर्म-निरपेक्षता के सिद्धान्त ने भारतीय राजनीति को किस सीमा तक प्रभावित 
किया है ? ऊपर कहा जा चुका है कि देश की राजनीति को प्रभावित करने वाला एक तत्त्व 
साम्प्रदायिकता है, परन्तु इस साम्प्रदायिकता के वावज़ूद भारत की जनता ने प्रत्येक मौके पर 
अपनी असाम्प्रदायिक राजनीतिक समझ का परिचय दिया हे । उदाहरण के लिए डा० जाकिर 
हुसैन ओर फखरुद्दीन अली अहमद का राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचन हमारी धर्म-निरपेक्षता का 
भी परिचायक है। इस सम्वन्ध में हमारे देश में भूतपूर्व अमरीकी राजदूत चेस्टर वाउल्स का यह 
कथन उल्लेखनोय है कि निहुरू की महानतम उपलब्धि एक ऐसे राज्य की रचना है जिसमे साढे 
चार करोड मुसलमानों को जिन्‍्होने पाकिस्तान व जाने का निर्णय किया था, शाच्तिपूर्ण तरीके से 
रहने तया अपनी इच्छा के अ्रतुसार पृजा करने की स्वतन्त्रता हे ।' 

प्रश्न है कि देश के राजनीतिक दलो ने धर्म-निरपेक्षता के सिद्धान्त को किस सीमा तक 
व्यावहारिक रूप प्रदान किया हे ? वेसे तो देश में असाम्प्रदायिक एवं धर्म-निरपेक्ष दलों की कमी 
नही है, परन्तु सत्य यह है कि धर्म-निरपेक्षता के सिद्धान्त का जनुसरण सामान्यत केवल वामपथी 
दलों ने और विशेषत कम्युनिस्ट पाटियों ने ही किया हे । फलत उन राज्यों की राजनीति जहाँ 
वामपथी दलो विशेषत कम्युनिस्ट आन्दोलन का प्रभाव है, धर्म-निरपेक्ष हे तथा बहाँ प्रयत्नों के 
वावजूद भी साम्प्रदायिक दलों का प्रभाव नगण्य रहा । इस सम्बन्ध में केरल थोर पश्चिमी वगाल 
के उदाहरण दिये जा सकते हं। केरल में ई०एम०एस० नम्वूदिरीपाद एक हिन्दू ब्राह्मण को 
पताम्बी के एक मुस्लिम निर्वाचन भेत्र से सपने आप को निर्वाचित करवाने मे कठिनाई नहीं होती । 
इसी प्रकार पश्चिमी वगराल में भी वामपथी राजनीति असाम्प्रदायिक एव घमम-निरपेक्ष है। एक 
लये में वह केरल की जपेक्षा जविक असाम्प्रदायिक्र ह । जाज तक परिचमी वगाल में किसी भी 
चामपथी दल ने किसी भी साम्प्रदायिक पार्टी के साथ कसी भी प्रकार का ताल-मेल नहीं किया 
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है । यहा यह उत्वेखनीय है वि वम्युतिस्ट पाटिया ने सामायत चुनाव जातने वे जिए परमरण्ल्या 
नहा खाजी है । फुत उनती राजनीति मे जय दवा की वपक्षा धम् निरप उता के सिद्धान्त व प्रति 
अधिफ निष्ठा पा? जाता है | 

(2) लोकत न और समायवाद--सविधानकारा न॑ जान-बुभकर ह्य से वॉक्ता निक पद्धति 
की स्वापता थी | 964 से तट के प्रवान सत्ताझूत हज काग्रस ने वक्ता लेक समाजवाट 
दा तत्य स्वीकार किया । वास्तव मे समाजवाद छ्यय है जिस जोकतानििक तराका स॑ ध्राप्त 
करना है जौर उसमर मियोजन का स्थान प्रमुख है । सामायत तोग अभी तक यह मानत्त जाय हैं 
कि लाोकतान और समाजवानत हा परस्पर विराधी विचारथाराय है जौर टसतिए उन दाना मे काई 
भेत्र नहीं हो सकता । परतु जाज व॑ युग म यह विचार अप्रासीरफ है क्योंकि जोकताज कंवत 
राजनीतिता अधिकारा और शासन मे जनता की सालसंटारी का ही प्रन नहा है बल्कि उसका 
जेब जथथिवेाधिक मात्रा मे सामाजिए एवं जाविंक बाघ समान जवसर जौर ओ्रौद्योगिक क्षत में 
जाक्ता नरक व्यवस्था की स्थापना करना है | अत यह स्पष्ट है कि राचननीतिक जॉकत ने आविय 
जावतात थी विना जयहीन है। वस्तुत समाजवाट आथिक लोकल ज का हा दूसरा नाम है । 

भारत के नथान गणराय के सस्थापक टश में आविक ताकत जे की स्थापना करना चाहत 
भर यह यात संविधान की अनंब व्यवस्थाजां से स्पप्त है। संवप्रथम संविधान की प्रस्तावना के 
माध्यम स सविधानयारा न दंग म एक एस राय का रचना का जाइबासन तिया है जिसम प्रत्येक 
भआरतीय तागरिव को जआाथिक सामाजिक और राजनीतिक याय की उपलोधि हा सकगी। हसये 
जेतिरिक्त स्रिचान के चौथ अध्याय म॑ भी सविधानकारा न जपन टस आप्यासन का दुहुसाया है । 
यहा यह उत्वसनीय हे वि भारतीय सविधान वा अपना एक दच्चन है जौर वह हयात हू सामाजिक 
परियततन । यह पस्वितन योतता तक समाजवान यी टिश्वा म हाना चाहिए यह बात भी स्पष्ट है । 

सवियान वे जाग होत के बाद यथास्थिति जीर सामाजिक परिवतन का प्रतिनिधिव 
करन वानी वक्तिया व॑ बांच निरन्तर सधय की स्थिति पायी जाती रही है। यथास्थिति को 
शक्तियां ने अपने हिला की प्राप्ति के जिए बहुधा शायातयां की चरण जी है और सामाजिक 
परिवतन की शक्तिया न सम वी। भारतीय गणताज क॑ पिछने 25 वप "स बान के साक्षी हैं 
कि कुछ अत्कालिक पराजयां के यायज््त भी ठस सधप मे उन शक्तिया वी बिजय 7इ है जा 
चाॉक्लन जौर समाजवाद मे जास्ता रखत है। फतस्वरूस पिछत वर्पा से टेश मे सांवजनिक उन 
क्या विकास हेजा है जाज ”स क्षत म 2 हजार झरव रुपया जगा हुआ है । सावजमिक प्रेत जान 
बात युग सम भारतीय समाजवाट की एक चक्तियातों जावार चित्रा सिद्ध होगा एसी जाशा का 
जा सकता है । 

पिंयवर वर्षा मे सवियान के बुछ प्राइददाना को भी ट्साताए सशोघित कर त्यिा गया है 
ताकि समाजवाट वी झार हश के अभियान को कसी थी प्रकार वाधित न क्रिय्रा जा सक॑ | 
चौवबीसव और पच्चासव सत्वाधन की टसी तिशा म एक कलम समभा जाना चाहिए । 

जीकता। तक समाजवाट न दत्न क॑ जन मानस को थपती जार जाक्षित किया है यह बात 
भी जसाी टिग्प टै। हसका सबसे यद्य प्रमाण यह है कि प्रयक चुनाव में “| के मतटाताओं ने उन 
हाजी वा विजयी बताया हूँ जो सामाजिक परिवतंत वे जिए उत-सउल्प हुं। 97] का जाॉक्सभा 
वा चुनाव सथाथ मे समाजवादी भार गरीयी हथाजो की विजय की । 

गत अध्याया मे भारतोय संविधान हारा सस्वांगत ठाच की विचचना की जा चक्की है ! 
परतु सम्वाय रित्तता वा वातावरण से काम ले करता। उनकी कार्याविति एक निर्चित 
सामाजिक जाथित एवं राजसातिकः प्ृष्टभुमि में होतो है । पिछले अध्याय म हमन ”सलिए उन 
समस्याआ वा उल्तलस क्या था जां जाज भारताय ताकत न के समस्त प्रस्तुत हैं। सायिवातिक 
संस्था भा में जपन आप वे मसासाजिक पा एथितिया के लअनुकुत ढातन की प्रतृत्ति या जाता है । 
फतत साविवानिव टाँचा चाह उसका स्वरूप कसा ही क्या न हा कभी स्थायी सद्य रहता यदाप 
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मे वह हमेशा गतिशीलता की स्थिति मे रहता है। भारत भी इस सामान्य नियम का अपवाद 
नही हो सकता | इसलिए पिछले वर्षों मे भारतोय राजनीति में नये मोड उपरिथत हुए है । यहाँ 
उनको विवेचना शआ्रावश्यक हे । 


भारतीय समाज का बदलता हुआ स्वरूप तथा उसका भारतीय राजनीति पर प्रभाव 


स्वतन्त्रता के पूर्व भारतीय समाज परम्प्राओं पर आधारित एक “बन्द समाजा (००5८ 
४0०७५) था । स्वाधीन भारत ने अपनी जीवन यात्रा का आरम्भ ऐसी स्थिति से किया था जहाँ 
जीग्न के समूचे मूल्य जातिवाद, सम्प्रदायवाद एवं अन्धविश्वासो के द्वारा निर्धारित होते थे । यहाँ 
से आरम्भ करके आज वह उस मजिल पर आ पहुँचा है जिसे हम खुले समाज' (०एथा 5०००५) 
की सज्ञा प्रदान कर सकते हे । वस्तुत यह एक ऐसी उपलब्धि हैं जिस पर हम भारतवासी उचित 
रूप से गये कर सकते है, परन्तु इसका अभिप्राय यह कदापि नहीं है कि परम्परावादी समाज की 
सम्पूर्ण बुराइयो का अन्त हो चुका है तथा भारतीय समाज अब पूर्ण रूप से लोकतान्त्रिक सस्थाओं 
के कार्यान्वयन के लिए समीचीन पृष्ठभूमि प्रस्तुत करता है। यथार्थ मे यदि इस दृष्टिकोण से 
विचार किया जाय तो हम निश्चय ही इस निष्कर्प पर पहुंचेंगे कि सजिल अभी भी बहुत दूर हे । 
सच बात तो यह है कि भारतीय समाज की पुरानी बीमारियाँ अब तये रूप मे हमारे सामते मौजूद 
हैं। उदाहरण के लिए, जाति-प्रथा और उस पर झाधारित ऊँच-नीच की भावना पहले एक 
सामाजिक बुराई थी । उस रूप मे उसका निस्सन्देह अन्त हो चुका हे, परन्तु अब इस बुराई ने 
एक राजनीतिक रूप घारण कर लिया है । फलत एक बडी सीमा तक जनसाधारण का राजनीतिक 
आचरण बिरादरी, जाति अथवा सम्प्रदाय की भावना से अनुप्राणित होता है। क्षेत्रीयता की भावता 
का भी इस समस्या को जटिल वत्ताने मे एक योगदान रहा है। इस सबका परिणाम यह हुआ है 
कि पिछले वर्षों मे सकीर्ण आवारो पर राजनीतिक दलो का उदय हुआ हे । इस प्रकार के दलो का 
स्वरूप जहाँ क्षेत्रीय है वहाँ उत्तका सगठनात्मक आवार जाति अथवा सम्प्रदाय है । उदाहरणार्थ 
द्रमुक, अकाली दल तथा भारतीय क्रान्ति दल को लिया जा सकता है। द्रमुक तमिलनाडु की क्षेत्रीय 
पार्टी है, परन्तु उसकी सदस्यता की सरचना ब्राह्मण-विरोधवाद के आधार पर हुई हे । इसी प्रकार 
अकाली दल के भी केवल पजाब तक सीमित होने के कारण, क्षेत्रीय दलों मे ही गिनती हो सकती 
है। परन्तु उसकी रचना भी केवल क्षेत्रीयत्ता के आधार पर हुई हो, ऐसी बात नही हे । उसके 
तिर्माण मे सिख सम्प्रदायवाद की निर्णायक भूमिका रही है। भारतीय क्रान्ति दल भी अखिल 
भारतीय दल होने का दावा नही कर सकता, वह केवल एक उत्तर प्रदेशीय संगठन है तथा साथ 
ही में वह केवल उन विरादरियों का सगठन है जो कृषि के साथ सम्बद्ध है । ऐसी बिरादरियों मे 
मुस्य रूप से जाट, अहीर और कुर्मी आते ह । हरित क्रान्ति के फलस्वरूप इत विरादरियों की 
आधिक शक्ति मे वृद्धि हुई है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इतकी आकाक्षा राजनीतिक शक्ति पर 
आधिपत्य स्थापित करने की हे । स्वतन्त्र भारत के आरम्भिक वर्षो मे भी इस प्रकार के दल पाये 
जाते थे, परन्तु देश के राजतीतिक जीवन पर उनका प्रभाव नगण्य था। क्रिन्तु आज इस प्रकार 
का दावा नहीं किया जा सकता। तमिलनाडु मे द्रमुक सत्तारूढ दल है तथा अकाली दल और 
भाक़ाद पजाव और उत्तर प्रदेश में विरोधी दलों की भूमिका अदा करते है। कुछ समय तक ये 
दल भी शासक दल रह चुके हें । 

भारतीय राजनीति जातिवाद की भावना से किस सीमा तक ग्रसित ह, इसका अनुमान 
इस तथ्य से भी लगाया जा सकता हे कि यदि आज राजनीतिक नेताओं को उनकी अपनी विरादरी 
का समर्थन प्राप्त नही है तो वे राजनीति मे सफलता प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकते । इस 
पा 888 हि 30 अप 8 जा पे हूं । राजनीतिक नेता के रूप में चरणत्िह 

व्याय्या की जा सकती है । चरण जा वर 0720 आस कप कर 
हृ वरादरी के सम्मानित नेता हू, दूसरी विरादरी वाले 
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उह् नता मानन का थी तया नहा हैं। ठसी प्रसार कामंराज जपता बिरातरी नाचार विशतरी 
मे जत्यधिक जाय प्रिय है । स्वायानता प्राप्त करन के पूच भारतीय राजताति जातिवाट के रस 
प्रकार के कुप्रभाव से मुक्त था। फ्यत समूच राष्टोय ऑताजन का एक बनिया गापां का 
राष्पिता के रूप मे स्वीकार करन मे कोइ सकोच नहा था परन्तु जाज जाति के राजनीतिकरण 
कु सतभ मे त्स बात की जागा नहा का जा सत्रता । जाज ता प्रत्यफ विरादरांक झपन अपने 
नेता है जौर यह यामारी बटर ”स स्विति पर पहुँच चुकी है कि मत्तारत काग्रस मे पाय जान 
वाज आन्तरिक गुटा को रचना सो एक बी सीमा तक जाति के जावार पर हाने जगी ह। फततत 
जव चुनाव के समय प्रयाटिया का हब का टिकट दिया जाता है नो उस समय सुय ध्यान रस बात 
पर लिया जाता दै कि उनकी पिरादरी क्या है तथा तिवाचन उन मे कौन-सो विराटरी बहुसख्यक है । 

स्वतजता व जारम्मिकः वप्राम काग्रस बहुधा जपना तिकट एस प्रत्यायिया को ह हती 
था जिनका अपन निवाचन द्वातर मं कौ” सम्बंध नहां हाता था + उतठाहरण के विए भौवाना जाजाह 
वा घर वजकत्त म था पर तु उहान चुनाव सामायत उत्तर प्रत/ स वडा। डा क्सकर 
सहाराप्पियन थ परन्तु उहान भी दा जार उत्तर प्रटत से चुनाव जड़ा ह_सी प्रकार कृष्णा मेनन 
करत के नियासी हात हाए थी वस्वट् से हो यार काग्रस के सफत प्रत्याशी रह चुक थ। परन्तु 
आज के राजनातिक सहन म हन्‍ख प्रकार के उठटाहरणी के क्वत अपवालट क्‌ रूप सं ही खा जा 
सत्ता है । यदि किमी बाहुर वाव (एप्ाझ्एंट7) का टिकट मित्र भी गया तो चुनाव मे उसके 
विभय हात की सम्भावना न के बराबर रहतो है। 97[ के जांक्सभा के चुनाव मे जबकि कुछ 
जाया के अनुसार दया मे “च्दिरा गाधी की आधो चव रहती थी यूनुस सतोम एक बाहर खाज का 
जतीगत से काग्रस का टिक्‍त लिया गया था परतु उस बावी के बावज़्द भी यूनुस सलोम चनाव 
मे विजयो नहा हा सके थ । 
उैनीयता और जातिबाट की बीमारिया की अभिव्यक्ति जहाँ तत्तीय हवा मे 5ई है वहाँ 
कुछ जखिद भारतीय देता का भी “ने आवताना का उभारन में कम योगटान नहा रहा है । 
उलाहरणा 4 जनसध एक जववित भारतीय ”त है और उसका मुख्य आधार राष्टीय स्वयसंवक 
सघ के वायतत्ता हैं। जारम्भ म यह तहत बिरातरीबाट और क्षत्रायवाट की यरीमारियां स मुक्त 
था| पिदनते व्पों म उस भी उेनीयता और बिटातरी को भावनाओं को उत्तजित करत में भकोच 
नेटी डुजा है। यतठ बात सवर्विहित है कि आध्र के वत्रीय जाधार पर बतवार का माग का जनसघ 
का समयन प्राप्त था । 
निम्स टह यह एक न प्रवृत्ति है जिसका उदय पिछले वर्षा में भारतीय राजनीति मे हना 
है और जिसकी जह नारतीय समाज के बतजत तए स्वरूप मे लवताकित का जा सकता है । 
भारताय राप्टायथ आ्रादौजन ये धम निरंतर एवं जसासम्प्रशाषिक स्थर्प का साम्रायत 
सभी तांगा न मायता प्रतान की हैं। फतरस्वरकूप वतजता प्राप्ति क उपराज्व ८श के नवीन 
सबिधान मे व निरप रता क॑ सिद्धाल्व की अभिव्यक्ति अनक प्रकार से त” है | परन्तु स्वाधीनता 
तया स्वावीनता के पुव के भारत के विभाजन के कुप्रभाव मे अभी नत्र मुक्ति नहां मित्री है। जहाँ 
ते मे साम्प्रशायित्त आायार पर राजनीसिक _नज संगठित होते रत हैं वद्य सम्प्रशयवाल का प्रगति 
करण पास्पतासित्र हगा के माध्यम स भी हजा है । यह थात सववित्ति हे कि टश म कुछ 
राजनोतिक जे एस # जिनका जाधार शुद्ध साम्थटायिक हे जौर दस प्रकार के हला मे हिन्दू 
मससउसान और सिय सभी व साम्प्रशायित्र लव चासित्र हैं। उठाहरणाव बहि जनसघ गौर टिट 
महासभा लिंदू साम्प्ररायिक्र दन हैं ता मुस्लिम जाग और मुस्लिम समजदिस सुस्लिम सम्प्रशयवाट 
के साथ सम्बद्ध है ६ सा प्रहार लाया दल सिख सम्प्रतायवाद स प्रयत रूप जुटा हुजा है। 
सास्थ्यित्ष ता को जणी में जान बाज व चुनाव व समय अपन सपने सम्प्रताय के सत्स्‍्या वो 
सास्यटापरिक भावनाता का उभारन का प्रवत्त करत हैं और अपन *स प्रकार हे प्रयाता म उह 
आशिक रूप से सवता भा मिला है। फठत किसा हिटू बत्सप्यक्र निवाचन क्षत्र में मुस्लिम 
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प्रत्याशी की विजय को साधारणत अपवाद के ही रूप में देखा जाता है। इसी तरह मुस्लिम-बहु- 
सख्यक निर्वाचन क्षेत्र मे हिन्दू प्रत्याशी की विजय को भी सामान्यत अनहोनी बात ही मात्रा जाता 
है । मतदाता की इस प्रकार की मन स्थिति को सत्तारूढ दल के रवैये से भी बल पहुँचा है। अभी 
तक प्रत्येक निर्वाचन के समय काग्रेस ने जिन आधारो को ध्यान मे रखकर टिकटाथियो के बीच 
टिकट बॉटे है उनमे उनका तथा निर्वाचन क्षेत्र का साम्प्रदायिक आवार मुख्य रहे है । 
ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही था कि साम्प्रदायिकता देश की राजनीति पर एक सीमा 
तक आच्छादित रहती । इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि साम्प्रदायिक राजनीति के लिए जहाँ 
साम्प्रदायिक दल उत्तरदायी है, वहाँ उसके लिए सत्तारूढ काग्रेस का उत्तरदायित्व भी कुछ कम 
नही है। काग्रेस येन-केन-प्रकारेण सत्ता मे रहना चाहती है | इसलिए प्रत्येक चुनाव के समय सत्ता 
में बने रहने के लिए उसे किसी भी प्रकार के हथकड़े को अपनाने मे सक्रोच नही होता । यदि एक 
तरफ काग्रेसी नेता मसजिदों और दरगाहो मे जाकर मुस्लिम जनता को सम्बोधित कर सकते है 
तो दूसरी तरफ उन्हे तिरुपति के मन्दिर मे जाकर तथा वहाँ के पुजारी से अपनी विजय के लिए 
आशीर्वाद लेने मे भी सकोच नही होता । ऐसी स्थिति मे यदि सम्प्रदायवाद हमारे राजनीतिक आचरण 
को निर्धारित करने भे एक निर्णायक भूमिका अदा करने लगे तो इसमे आएचर्ग की वात ही क्या है ? 
967 के चुनावो के बाद राजनीतिक नेताओ के समक्ष कुछ ऐसी राजनीतिक विवशताये 
भी पैदा हुई है जिनका सामता करने के लिए उन्होने साम्प्रदायिक दलो के साथ सॉठ-गाँठ को एक 
छोटी बुराई के रूप मे अनिवायं समभकर स्वीकार कर लिया । उदाहरण के लिए केरल मे काग्रेस 
और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों ने मुस्लिम लीग के साथ गठ-वन्धन किया है, भारतीय क्रान्ति दल ने 
मुस्लिम मजलिस को 974 के चुनाव में अपना साकीदार बनाया था तथा 967 के वाद देश 
के विभिन्न राज्यो मे असाम्प्रदायिक दलो ने जनसघ के साथ मन्त्रिमण्डलो की रचना की थी | 
इसके परिणामस्वरूप देश की राजनीति में सम्प्रदायवाद को एक प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त हो गया । 
स्वतन्त्रता के आरम्भिक दिनो में असाम्प्रदायिक दलों से साम्प्रदायिक दलों के साथ किसी 
भी प्रकार का गठ-बन्धन करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी, परन्तु आज इस प्रकार के 
गठ-बन्धन हमारी राजनीति के लिए सामान्य बात बन चुके है, यह प्रवृत्ति शुभ नही है । 
अन्त में यह कहना होगा कि भारतीय लोकतन्‍्त्र के समक्ष आज अनेक समस्याएँ है और 
लोकतान्‍्त्रिक प्रक्रिया को आगे बढाने के लिए यह आवश्यक है कि उन समस्याओ का सन्‍्तोपग्रद 
ढंग से हल किया जाय | भारत के सामाजिक और राजनीतिक जीवन में वाछित परिवर्तनो को 
लाने में लोकतान्त्रिक राजनीति ने रचनात्मक योगदान दिया है । हमे आशा है कि हमारा लोकतत्त्र 
इन समस्याओ के हल करने में समर्य हो सकेगा । 


प्रश्न 


। भारतोय राजनीति के किन्‍्ही दो प्रमुख निर्धारक तत्त्वों की विवेवना कोजिः । 
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मारत की विदेश नीति 
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काट भी राष्ट्र रिक्ता ते वालतायरण मे नटो रहता वस्तुत वहू एक एसी प्रणाली के 
जे तगत रहता है जिसमे अनेक राय है। हन रया क ऊपर बाहर के गायों की प्रणाती का 
जनिवाय रूप स प्रभाव पता ?ै । अत कसी ही दा की राजनीति का अध्ययन उस्तकी विलेश 
नांति के अययन वे जिना पूरा नहीं माना जा सकता | 

भावित और सनिक हष्टि से वारत फोर मन्गशक्ति नंद है। उसक सप्तत जनक राज 
नोतिव' औौर सामाजिक समस्याय भा है जो उसकी राष्ट्रीय एक्सा के जिए एक बत्य सतरा प्रस्तुत 
करती हैं। परतु ”सक प्रावज़ूद अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति म उसका प्रभाव बहुत अधिक रहा है । 
इसने एवं डा कारण यह है कि स्वतत्रता के पन्‍्चात भारत न गुट निरपेक्षता की नीति का 
अनुसरण व्रिया है । परिणासत वह आरम्भ से ही अग्नतियद्ध विग्व का नता रहा है । इस स्थिति 
न भारत को विश्व राजनीति म वह स्थान लिया है जिसकी वह जिसी गुट मे शासित हाने के 
बाद कल्पना भी नही कर सकता था। यह सही है कि पिछते वर्षा म विटोपत चान के विरुद्ध 
युद्ध मं पराजय पाने वे बाद भारत वी अ तराष्टीय प्रतिष्ठा को वक्‍का जया था हितु बगवा 
”श के स्वाधोन होने वे उपरा त भारत दविण एडिया के सयक्ष अधिक 'शक्तियानी राय्य के रूप 
मर्जात हुआ है। 

माटे तौर पर भारत की वि* नीति को दो युगां मं वाटा जा सकता है नहरू युग और 
उत्तर-नहरू युग । जब तत्र नंहरू जी जीवित थ व ही भारत की बितय नांति क॑ निर्माता थे तथा 
व ही उत्तर सपस व प्रयक्ता थ। एक समय तक वह भारत के हो नी जपितु समूच तीसरे 
विश्व के सुपरिचित नेता थ । यद्यपि अपने जीवन व था तम लिना में उनके सम्मान और प्रभाव 
में कुछ कमी जात थी तथापि ”स्त सत्य से नकार नही किया जा सकता कि इसके यावज़ूद उनकी 
प्रतिष्ठा आखिर तक सवाधिक रही | उनके निधन के पत्चात भारत के आअततर्राप्ट्रीय सम्मान को 
एक धक्का जगा था । 


भारत का विदेश नांति के प्राधार 


भारत की विनेश नीति के सदभ म॑ तीन तत्त्तों के ऊपर विशेष यत हने की जावायकता 
है । ये तत्त्व है--भौयोविक एवं सामरिव स्थिति एतिहासिक अनुभव जिसमे परम्वरागत जीवन 
पद्धति और उस पर विट्यी प्रभाव दोना शामित्र हैं तथा आन्तरिक शक्तियाँ और टथाव । 

यहि भारत के मानचित्र पर हृष्टिपात किया जाय ता हम सहज से ही भारत के औगोजिक 
एवं सामरिक महत्व का झ्नुमान लगा सकते है। 903 मे सारत के एक भृतपूव गवनर जनरल 
साड वजन ने यह भव्िध्यय!णी वी थी दि भारत यी भोशाजित | घधति उत जधिवालिक शत से 
अतर्राष्टीय राजनीति म॑ प्रग्रणी स्थान की शोर जे जाते में भूमिका जा करंगी। ॥>व8 मे 
नहा है न वहा धा कि भारत को स्थिति हक्षिणी दातिण पूर्वी और पाँ चमी /शिया मे एक बुरी 
काठकी हे । 


भारत झपन उत्तर मे विश्व क॑ सबसे ऊच् पवता स घिरा (भा है उसके दॉविण में हि 
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महासागर स्थित है, उसके पूर्वे मे वगाल की खाडी है और पश्चिम मे अरब सागर | भारत के 
पश्चिमी सीनान्‍त परिचम पाकिस्तान की सीमाओं से मिलते हे तथा पूवी सीमात्त वगला देश कौ 
सीमाओ से टकराते है। भारत का समुद्री तट 3500 मील लम्बा हे तया यदि पाकिस्तान और 
वगला देश के साथ मिलने वाले सीमाओं को शामिल कर लिया जाय तो उसके भूमि पर स्थित 
सीमान्तो की लम्बाई 8200 मील हे । भारतीय उपमहाद्वीप के दूसरे राज्य पाकिस्तान के साथ 
कटुतापूर्ण सम्बन्ध उसे औपनिवेशिक दासता से विरासत के रूप में मिले हैं। 962 में जब चीव 
के साथ युद्ध जारम्भ हो गया तो उस समय देश में पहली वार यह अनुभूति हुई कि पाकिस्तान से 
मिलने वाले सीमान्तों के अतिरिक्त भी उसके ऐसे अन्य सीमान्त भी है जिनकी सुरक्षा की 
अवहेलना नहीं की जा सकती । चीन के साथ उसकी सीमाये 500 मील लम्बी हे। सोवियत 
सीमाये भारत के काश्मीर प्रदेश से कुछ मील के फासले पर स्थित है। नेपाल और भूटान 
की सुरक्षा मे भारत की स्वय की सुरक्षा निहित है। नेपाल और भूटान के बीच में सिक्किम 
का एक छोटा सा राज्य था जो भारत का एक सरक्षित क्षेत्र था परन्तु जिसका अब भारत मे 
विलय हो चुका है । 
हिन्द महासागर मे भारत की स्वाभाविक अभिरुचि है। एक दीघ्घं समय तक भारत का 
हिन्द महासागर से होकर विदेशी व्यापार हुआ है । अत अपने व्यापार की ही अभिवृद्धि के लिए 
भारत के लिए यह परमावश्यक है कि वह हिन्द महासागर को एक शान्ति के क्षेत्र के रूप में 
विकसित करे । हिन्द महासागर को श्ञाच्ति का क्षेत्र बनाने में भारत की रुचि इसलिये भी है 
क्योकि इसके साथ उसकी सुरक्षा की समस्या भी अनिवाय रूप से जुडी हुई है । पिछले वर्षो में 
हिन्द महासागर महाशक्तियो की पारस्परिक प्रतिस्पर्धा का अखाडा बना हैं। यदि इसके परिणाम- 
स्वरूप भारत मे चिन्ता की लहर दौडी है तो यह स्वाभाविक ही है । 
भारत की विदेश नीति के निर्धारण मे उसके ऐतिहासिक अनुभव का योगदान कुछ कम 
महत्त्वपूर्ण नही है । भारत ने एक लम्बे समय तक साम्राज्यवादी शोषण एवं उत्पीड़न का अनुभव 
किया या । अत 947 मे अग्रेजो के भारत छोड जाने के बाद भी भारत के जनमानस में वे सब 
कडवी यादे अकित थी जिनका सम्बन्ध औपनिवेशिक शासन के साथ था। अत यह आवश्यक था 
कि भारत की विदेश नीति का स्वरूप साम्राज्य-विरोधी होता । 
भारत की विदेश नीति के निर्धारण मे एक प्रमुख भूमिका आन्तरिक शक्तियो और दबावों 
की रही है । आत्तरिक दृष्टि से भारत शक्तिशाली राज्य नही है। उसमे आच्तरिक दुर्व॑लताये है, 
उसमे राष्ट्रीय एकता का अभाव हैं तथा आर्थिक हृप्टि से वह एक पिछडा हुआ देग है । राजनीतिक 
हृप्टि से भी नेहरू जी के निषन के पश्चात्‌ स्थिति 97] के चुनावों तक डावाडोल रही । ऐसी 
स्थिति में यह स्वाभाविक ही था कि देश की आन्तरिक समस्पाये भारत की विदेश नीति को 
प्रभावित करती । उत्तर-नेहरू काल में आन्तरिक एवं विदेश नीति के बीच की कडी स्पष्ट रूप से 
अवलोकित की जा सकती यी | 964 के बाद 97। तक भारत की विदेश नीति सक्रिय नहीं 
थी । इस कान में भारत ने विश्व की विवादग्रस्त समस्याओं पर व्यान न देकर केवल इस वात पर 
ध्यान दिया कि अपने पडोसी राज्यों के साथ उसके सम्बन्ध किस प्रकार सुधारे जाने चाहिए । 
फलत इस काल मे देश के नीति-निर्माताओ का ध्यान केवल चीन और पाकिस्तान पर केन्द्रित 
हा । इस काल में विरोधी दलो और दवाव समूहो ने भी विदेश नीति को प्रभावित करने में 
विशिष्ट योगदान दिया । इस प्रकार के समूहो मे व्यापारिक हित समूह तथा साम्प्रदायिक हित 
समूहो का विशेष सूप से उल्लेख किया जा सकता है । व्यापार्कि समूह जिनमे फेउरेशन आफ इण्डिसन 
चम्बस ऑफ कामस एण्ड इण्डस्ट्रीज प्रमुख ह पडोसी देशो के साथ जयने व्यापार मे वृद्धि करने 
के लिए अच्छे सम्बन्ध चाहते ये, फलत उनके दवाव पर भारत ने नेपाल, श्रीलका और वर्मा के 
साथ जपने सम्वन्धों को प्रगाढ बनाने की दिश्या मे कदम उठाये । 
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सामायत नारत का पिशप ताधि युठ निप या को नीति के नाम पे जानो जानो है । 
कुछ लखका ने विनम परौचिमी पजक ही प्रसुख है गुट निरयभता का संटसथशज्ा व हा पर्योपि 
वाचो बताया है । वस्तुत यह विचार ज्ान्तिमूवक है। ब्ख पम्बथ म॑ कृष्णा मेनन का सयुक्त राष्टू 
संघ का जनरख जमसम्दता मं शिये पय नाप का यह वाय उरणीय है-- हम तत्स्थ हग नही 
है. हम युद्ध तौर चान्ति के घत्तभ में तताब नहां है। हम साम्राज्यवातियां चथवा झन्य या 
इारा वायिएत््य स्थापत करन के सनन्‍्हन्‍भ मे था तन्‍स्‍्प नटा है । हम नतिक भूल्या के प्तम्बंध म 
तटाथ नहां हैं। हम नल बता आयथिक एवं सासाहिक समत्याप्रा के सन्‍लभ म तटस्थ नहा हैं 
बिनका कप्ा नी उत्पर हा सक्‍ता है। हमारा स्थिति यह है कि हम शीतनयुद्ध क सनम मं 
युरट निरषस तथा अप्रतिदंद्ध है। स्वयं नहरू जी न इसे सम्बंध मर एक बार कहा था- जहां 
स्वतेजता का चुनीता दा जाती है जहाँ घान्ति खतर म हैं हम ने तटस्थ थे भौर न तास्व रहा। 
इस प्रशार यह न्यप्ठ है कि पुर निरफक्षता भौर तन्‍स्थता समान चथ राजन वाल एप? नही हैं। 
वास्तव मे ततम्यना एक निपधात्मक (ए८८०॥४९८) विचार है जबकि गुट निरप्लता को एक 
स्वाकाय मक [77052058) विचार सम्रकझा जाना चाहिए ) हसके ग्म्तंगत राज्य उन्तर्राप्लोय 
मंमस्थाजा क॑ ऊपर जपता निणय किहा पूपांग्रहा ते वराबार पर नहां अत बल्कि ताज छूप से 
उनमे निहित वछाटया जीर बुराटया के जाधार प" तहत है। स्वाधीन होने के बाट भारत न॑ विलय 
नासि क॑ रेत मं अपनी स्वताजता को कायम रखने का प्रयास क्या है। यहाँ गुट निरप्लता के 
सिद्धान्त मे संम्िहित मायताजा की विवचना करना समीदीन होगा । 

#“स सम्ब थे में सवप्रथम ध्यान म राजन की वा यह है कि गुट निप्तता कोड थपरि 
वननोय विचार अथवा सिद्धान्त नहीं है वास्तव मे यह शक गतिशील विचार है जा बन्‍लनी हर 
परिस्थितिया के अनुसार अपन आप का टाजन का प्रयन करता है। प्र*न है कि गुट निरफ्सता स 
क्या अभिप्राघ है ? माटे तौर पर गुट निरफपता वह भिद्धान्त * जिसका माउन्र वाला विद्शी नी 
जतरसाप्तीय सकट के उतप हान के स्थिति से ”स प्रतन का उत्तर नहा दता क्लि कौन सहा दे बल्कि 
शै्स प्रश्न का उत्तर “न का प्रयक्त करता हूँ कि बपा सहा है । #सका अथ यह हुभा कि गुट 
निरपश राय जपन जाप को किसा जुट स॑ नेहा बंधिता वीक वह स्वताब विटेश लाति ४ पनुवमल 
करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि पुट निरपफ्लता एक स्वोकारा मक विचार है व” य*स्थता 
का भानि निपया मर वियार नहा है! 

गुट सिरप ता के सम्बरध में ध्यान म॑ रखने या थे दूसरी बात यह है कि आधुनिक सस्टभ 
में वह सासखायवाट विगोघ को सूचक है। हस बान को सम नन के लिए यहूं याट रवना उपयागी 
हागा हि ताज अधिणयाण गुट निरफ्भ राय वे है जा कुछ समय पृव तक औपमियाीक दासता के 
वे घना में जंके हा थ। आज स्वताथ हांने क॑ उपरान्त थे रा थे पपना स्वताय जब यवम्या का 
निमाण काना चाहत न # वास्‍हलव मे गा करके ही वे अपने ग्लॉप को दासता के जवपा से मुफ़ 
कर मक॒त॑ हूँ क्योंकि आज भी टन देशा का अंथतत्र एक बडी सोमा सप्षक पुरान साम्रायवादी 
साया क द्वारा निर्या तत हाता है। यदि इन दा को स्वतान जथव्यवस्था की रचना मे सफलता 
मिल जाती ह्टै तो उस स्थिति म इनमे साम्रायवारी देशां के बाजार की सीमाय सिकुड जांयगी । 
स्पप्नन यह बहू स्थिति है जिम कोइ भी साप्राज्यवाटो लेन सहुप स्वीकार नहों कर सकता । यहाँ 
यह नो उल्लखनाय है कि ”स स्थिति को प्राप्त करन के लिए नये रापा के लिए यह परमादशयक्र 
है वि वे गक्ति के विभिन्न गुरा से जलग रहकर प्रपती अपव्यवेस्घा का निर्माण करं। गुज्वाजी 
म फस जाने के वाट उनसे चस बात की जपता भी नहां की जा सकती कि वे अपन आशिक 
पुननिमाण पर समुचित्र ध्यान * सकग । 

यटि पुट निरप्सता साम्राय विदेय की अधिब्पक्ति है तो उस स्थिति से उसे भा इयक 
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रूप से समाजवादी देश का समयेक्र होना चाहिए। वास्तव में समाजवादी देशो ने इन राज्यों के 
अ्थ॑तन्त्र को अपने पेरो पर खडा होते की क्षमता प्रदान करने मे भारी योगदान दिया है । यह एक 
जानी-पहचानी वात है कि जहाँ पश्चिम के साम्राज्यवादी राज्यों ने हमे उपभोक्ता वस्तुएँ प्रचुर 
मात्रा में दी, वहाँ सोवियत सघ तथा अन्य समाजवादी देशो ने हमारी औद्योगिक क्षमता को बढाने 
में योगदान दिया है। अत यह स्पष्ट हे कि गुट-निरपेक्षता कभी भी समाजवादी देशों के विरुद्ध 
नहीं हों सकती। इस प्रकार समाजवादी राज्यो के साथ मैत्री-सम्बन्धो को गुट-निरपेक्षता की 
दूसरी मूलभूत मान्यता घोषित किया जा सकता हे । 
गुट-निरपेक्षता की नीति राष्ट्रीय हितो की उपेक्षा नही करती । ययार्थ में जैसा कहा जा 
चुका हे कि उसका प्रतिपादन भारत की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, उसके आथिक एवं राजनी तिके 
हितों को ध्यान में रखकर किया गया और सच बात यह है कि इस नीति के अनुसरण से देश को 
लाभ भी पहुँचा हे । अपने आर्थिक विकास के लिए हमे शक्ति के दोनो ग्रुटो से सहायता प्राप्त हुई 
है । यदि एक गुट ने हमे उपभोक्ता वस्तुओं की सहायता दी है, तो दूसरे ने हमे भारी उद्योग दिये 
है जिनकी सहायता से देश आज अपने पैरों पर खडा होने मे समर्य है | स्पष्टत इस प्रकार की 
सहायता की उस समय अपेक्षा नही की जा सकती थी, यदि भारत किसी गुट में शामिल हो 
जाता । राजनीतिक दृष्टि से भी गुट-निरपेक्षता की नीति देश के लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। 
देश 947 में स्वाधीन हुआ था, परन्तु अपनी स्वावीनता के थोडे ही दिनो में वह तीसरे विश्व 
का जाना-पहचाना अ्रधिक्ृत प्रवक्ता या। 952 से आरम्भ होने वाले दशक मे भारत की 
अन्तर्राप्ट्रीय राजनीति में इतनी अधिक प्रतिष्ठा बढी यी कि सोवियत प्रधानमस्‍्त्री स्थ्र्‌ बचेव ने यह 
सुझाव दिया था कि भारत को सुरक्षा परिपद्‌ का स्थायी सदस्य बना देना चाहिए। इस प्रकार 
राष्ट्रीय हितो की अभिवृद्धि को गुट-निरपेक्षता की तीसरी बुनियादी मान्यता बताया जा सकता है। 
उपर्युक्त मान्यताओं की कसौटी पर नेहरू जी के जीवन काल के अन्तिम दिनों की भारतीय 
विदेश नीति की समीक्षा की जा सकती हे । उस समय देश भयकर आशिक सकट में होकर ग्रुजर 
रहा था, तीसरी योजना के लक्ष्य खतरे में पड गये थे, चीन की लडाई ने हमारी अर्थव्यवस्था को 
पूर्णहप से कककोर दिया था| यही नही चीन के विरुद्ध युद्ध मे उसे जो असफलता मिली थी उसने 
अन्तराष्ट्रीय जगत मे उसके सम्मान को बडा आघात पहुँचाया था। इस पृष्ठभूमि में स्वय देश में 
भारत की विदेश नीति के औचित्य में सन्देह व्यक्त किण्य जाने लगा था । ससद में भी इसकी बडी 
आलोचना हुई थी। स्वय नेहरू जी ने इस आलोचना के औचित्य को स्वीकार किया था, उन्होने 
हा था कि हम अभी तक अवास्तविकता के ससार मे रह रहे थे । परन्तु इसके साथ में उन्होंने 
यह भी कहा था कि “हम अपनी वर्तमान कठिनाई के कारण अपने मूल सिद्धान्तों को छोडने नहीं 
जा रहे ।* 
पिछले वर्षों मे चीन और पाकिस्तान ने भारत की गुट-निरपेक्षता को 'दुहरा गठबन्धन' 
(70000]6 थाड्णगा७ा0) की सज्ञा प्रदान की थी। इन देशों का कहना था कि भारत ने गुट- 
निरपेक्षता के नाम पर सयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत सघ दोनों से सहायता प्राप्त की ह 
पहले तो उसे दोनों खेमो से सहायता मिलती थी, परल्तु पिछले दिनो में उसे केवल सोवियत सघ 
से सहायता मिली हे। इस प्रकार उनका यह निष्कर्प हे कि भारत की ग्रुट-निरपेक्षता या तो 
दुहरा गठ-वन्धन' का छुदम नाम था जथवा पिछले वर्षों में उसने सोवियत सघ के साथ प्रगांढ 
सम्बन्ध कायम करके गुट-निरपेक्षता को तिलाजलि दे दी ह। वस्तुत ये दोनो आलोचनाये गवव 
हू। अन्तर्राप्ट्रीय सम्बन्धो के इतिहास मे ऐसे ग्रुट-निरपेक्ष देशों के उदाहरण मौजूद हूं जिन्होंने 
विश्व की दोनो महाशक्तियों से संनिक और आधथिक सहायता प्राप्त की थी और जिनकी गुठ- 
निरपेक्षता में कभी भी किसी ने सन्देह व्यक्त नहीं किया या । यूगोस्लाविया, सयुक्त जरव गणराज्य 
(मिल) तथा इण्डोनेशिया इसी प्रकार के देश है । दूपरे, यदि पिछले वर्षों मे भारत और सोवियत 


संघ के सम्बन्धों में जबिक प्रगाढ़ता जाई ह तो ऐसा होना स्वाभाविक ही था। उस समय जबकि 
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शीत युह ब्पनी चरम सीमा पर था पश्चिमी गृट विशिपत जमरीकी विलय सचिव हतस गुट 
निरप ता वो जेनतिब सालेत थ अथवा उनकी हृष्टि मे वह कम्युनिस्ट दशा के साथ गठबाधन 
करत के जिए बबब झावरण मात्र था। सब पिपरीत सायियत संघ ने भारत की गुठ तिरपक्षता 
को सतत से साम्राग्य विराध की जभिम्यक्ति माना है यद्यपि भारत की राष्ट्रमण्टन की सत्स्यता 
उसकी समझ मे उस नहा भागे । परन्तु जब वाजान्तर मे उस्तक समक्ष यह प्रमाणित होने जगा 
कि राप्टमण्टत की सतस्पता का वावजूट भी सारत स्वत ते विदेश नीति वा जनुसरण करन की 
क्षमता रखता दे ता उस भारत के साथ अपन सम्ब'धा को सुहत बनाने में कार्ट सकाच नहा टजा । 


महाशक्तिया के साथ सम्बघ 


गीतन्युद्ध मे उमग्रता जान के पूव भारत और सयुक्त राएय जमरोका के पारस्परिक सम्बाधा 
वी ऊपर कभी वाह विचार नत्य बरता था। परातु इसका झभिप्राय यठ क्टापि नहीं है कि भारत 
का अमरीका यः साथ कॉट मंतभट नहीं थ। उदाहरण वे जिए थारत ने पराटमीर क॑ प्रइन पर 
जगरीकी हृष्ण्कोण की हमया आजाचना की। इसके जतिरिक्त भारत न जमरीवां की जीपनि 
वरिक नीतियां का कभी समयन नहीं किया | 949 मे जब चीथ के गृह युद्ध मं पराजित हाने के 
थाट च्याम कोइ राक' का फारमूसा भाग जानते के जिए बाध्य होना पत्य औौर वहा कम्युनिस्टा की 
सरकार कायम नहीं को भारत और जमरीडशा के दीव एक गहरा सतमेट हसजिग पा हो गया 
क्याकि भारत ने ने क्वत चीन क॑ नये राय को मायता प्रदान कर टी वा के उसने ससुक्त राष्ट्र 
सघ म भी उस स्थान लिववान वा प्रयत्त क्रिया। हसके उपरान्त तब कोरिया का युद्ध जारम्भ 
सजा उस समय भी भारत और सयक्त राय अमरीका क॑ पारस्परिक मतभेट सखुबकर सामन जाय | 
जमरावा युद्ध में भारत या सक्रिय सत्योग चाहता था परत इसका विपरीत उसने हस युल में 
मध्यस्वता व जिए प्रयास क्या और जब सयुक्त राष्ट सघ की सेनानों ने 384ी समाना तर रग्वा 
को पार किया तो भारत ने उसका डटकर विरोध क्या । जाट मे जय जअमरीफा ने पाविस्तान को 
सनिव सहायता हना जारम्भ क्या तो यह स्वाभाविक ही था कि दोना तशा के बीच वलवाहुट 
पत्र हांती । 957 मे प्रधानमतक्तनी नहरू न संयुक्त राय श्रमरीवा दी यात्रा वा थी। च्स यात्रा 
कू परिणामस्वरूप भारत और अमरीका वे सम्बंधो मे कुछ सवार हुआा था। परत टस याता के 
पतचात्‌ जमरीकी सरकार ने भाटजनहायर सिद्धा'त का प्रतिपादन कया और जेवनान के आतरिक 
मामना मे हस्तक्षप बरने के निए अपनी सनाय भेजी । भारत वे अमरीका क॑ दोना वार्याँ का 
विध किया। 4959 मे राष्टपति जाटजनहावर वी भारत याता क॑ बाल दोना “भा के दीच 
फ्रिस जाछु सम्बधा का तीगणश हआ। पर तु इसके परचात्‌ बुछू एसी घटनास फिर घटी 
जिहान दाना /गा वे सम्बाधो मं विगाड पता कर लिया | दिसम्बर !96! मे जब भारत ने गांगझा 
का पुतगाता दासता से सुक्त किया तो सयुक्त राय अमरीका से भारत क इस काय की कट: 
आजाचना वी | उस समय अमरीकी प्रतिनिधि स्टीव्सन ने नाटकीय ह76ग॑ से यह घोषणा वी थी 
आज राध्रि वा हम उस नाटक क॑ प्रवम जक को दख रह है जिसका जात सयुक्त राप्ट सध की 
मयु व साथ हो सहता है। पुतगाती उपसिवशवाह के खे निताज समयन व उपरात थह 
स्वाभाविक ही था कि भारत म अमरीका विरोधी भावनाय मजबूत होता । 
जक्टूबर 902 मे जब जान ने भारत पर जाक़्मण किया तो उस समय जमरीका ने 
भारत का सनिक सहायता दी । परतु इस सहायता के देते म॑ ना जमरीका ने उस उदारता का 
परिचय नहां दिया जिसकी उससे अप॑या की जाती थी | भारत उस समय एस देश के विएद्ध बुद्ध 
जछ रहा था जिसने ग्रमरीड़ी शासका की नाह हराम कर रती दी । अत हस युद्ध में अमर का 
शा उमुक्त हूटय मे सतायता करनी चाटिए थी। परन्तु उसने एसा सा किया | जमरीबी शासंक्ा 
का तरफ से वार गया कि वे आधुनिय स्त्रास्त हमझों उसा समय है सबत ह जबकि पापिस्तान 
व साथ वा! मोर वे प्रश्त पर हमार विवाठ वा थत हां जाय | चूवि परातिस्तान स हमारा काई 
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समभौता न हो सका, इसलिये जिन शस्त्रास्त्रो की हमे आवश्यकता थी, वे हमको अमरीका से 
प्राप्त नही हो सके । परन्तु इसके बावजुद भी भारत में चीनी आक्रमण के उपरान्त अमरीका के 
लिए सदभावत्रा मौजूद थी और वहुत सम्भव था कि यह सद्भावना कालान्तर में स्थायी भी हो 
जाती । परन्तु ऐसा इसलिये नहीं हो सका क्योकि फरवरी 963 मे जब पाकिस्तान ने काइमीर 
का प्रश्न सुरक्षा परिपद्‌ में फिर से प्रस्तुत किया तो उमर समय अमरीकी प्रतिनिधि ने खुलकर 
पाकिस्तान का समर्थन किया । इससे फिर भारत में अमरीका के विरुद्ध कटुता की भावनाये पैदा 
हुई हैं । 965 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ उस समय भी अमरीका ने पाकिस्तान 
को अपना समर्थन दिया | यह वह समय था जब भारत से अन्न का उत्पादन बहुत कम हुआ था 
और इस कमी को पूरा करने के लिए अमरीका ने हमे गेहूँ भेजने का वायदा किया था। परन्तु 
इस युद्ध के पदचात्‌ अनरीका ने हमे गेहूँ भेजने से इनकार कर दिया । इसी प्रकार 97 में वगला 
देश के मुक्ति-सधर्य के समय भी अमरीका की सहानुभूति पाकिस्तान के साथ थी । अत इस पृष्ठभूमि 
में यदि भारत में अमरीकी विरोबी भावनाये वलवती हुई है तो इसमे कोई आइचय की बात नहीं हे । 
975 में अमरीका ने पाकिस्तान को हथियार देना फिर से आरम्भ कर दिया। यही नही, हिन्द 
महासागर में स्थित ठिआयो भाशिया नामक टापू में उसने अपना सैनिक अड्डा भी इसी काल मे 
बनाया । इससे दोनो पक्षो के वीच विरोध बढा है। ययारव॑ मे भारत और सयुक्त राज्य अमरीका 
के पारस्परिक सम्बन्बों का जितना वियाड आज पाया जातो है उतना पहले कभी नहीं या । 
दूसरी महाझक्ति सोवियत सघ के साय भारत के सम्बन्धो मे उत्तार-चढाव आते रहे है । 
946 और 947 में अतेक अच्तर्राप्ट्रीय प्रशनो पर भारत और सोवियत सध के दृष्टिकोण एक 
से ही थे। उदाहरण के लिए, भारत जौर सोवियत सघ के बीच मूलवश के आधार पर भेदभाव, 
उपनिवेशवाद, नि शस्त्रीकरण, एटम वम तथा वीटो के प्रशनो पर एक से ही हृष्टिकोण ये। 
वस्तुत इन दोनो देशो के अनेक अन्तर्राष्ट्रीय प्रबतों पर सतैक्य को देखकर डलेस ने कहा या कि 
भारत में सोवियत कम्युनिज्म अन्तरिम हिन्दू सरकार के माध्यम से अपने प्रभाव का विस्तार कर 
रहा हे । परन्तु यह स्थित्ति बहुत दिनो तक नहीं चली, थोडे ही समय में यूनान और कोरिया के 
प्रदतों पर इन दोनो में मनपुटाव पैदा हो गया | इसी समय भारत ने बूसेल्स की सन्धि को मान्यता 
दे दी। निश्चय ही, भारत का यह काम सोवियत सघ को रुचिकर नही हो सकता या। इसी 
पृष्ठभूमि में अप्रेल 949 में सोबियत प्रेस ने भारत सरकार पर यह आरोप लगाया कि बह ब्रिटिग 
जौर अमरीकी साम्राज्यवाद के साथ सॉठ-गाँठ कर रही हे । परन्तु 949 के अन्त तक -दोनो 
देशो के सम्बन्धों ने एक दूसरा मोड लिया । इस काल में चीन मे कम्युतिस्टो की सरकार स्थापित 
हो गई थी और भारत उसे मास्यता प्रदान करने वाला पहला गैर-कम्युनिस्ट देश था। इसके 
फेलस्वहप भारत और सोवियत सघ के सम्बन्धों मे भी सुधार होने लगा । परल्तु जूत 950 में 
जब कोरिया मे युद्ध आरम्भ हुआ तो भारत ने पश्चिमी देश्ञो के स्वर में स्वर मिलाकर उत्तरी 
कोरिया को आक्रमणकारी घोषित कर दिया। भारत का यह काम सोवियत सघ में रोप पैदा 
करता, यह स्वाभाविक था। भारत को भी अपनी गलती का अनुभव हुआ ओर उसने अपनी भूल 
को सुधारने के लिए जुलाई 950,मे कोरिया मे युद्ध-विराम की अपील की । इस अबील का 
सोवियत सघ में समुचित स्वागत किया गया । फतत दोनों देशो के सम्बन्ध मे एक बडी सीमा तक 
प्रमाटता आई । 95] में भारत ने अमरीका के उस प्रस्ताव का समर्थन करने से इनकार कर 
दिया जिसमे कोरिया में चीन को जाक्वान्ता कहा गया था । भारत-सोवियत सम्बन्धों के ऊपर इसवा 
भी जनुरुल प्रभाव पडा । परतु दिसम्बर 952 में कोरिया के युड्धवन्दियों के प्रश्न पर सोवियत 
सघ और भारत के बीच पुन मतभेद पैदा हो गये । विशिस्की ने सयुक्त राष्ट्र मघ की असेम्वली में 
भारत 2 8 322 2 782 की हक नीति से तनाव के बढ़ने की आतका हैं । 
सेविक गुट्वस्दियों कत कडा मत जप हा हक हर पटक व ज38 आर हे 3 
हे प्‌ किया। अत इस पृष्ठभूमि में यह स्वाभाविक ही था कि 
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सोवियत मघ व॑ साथ उसके सम्बधा म सुधार हाता | इसा काज मे नहरू जी ने सोवियत संघ की 
तथा बुगानित और स्त्रत्चव ने भारत की यात्रा की । इन याजाला ने दाता दशा को एक्‍-टसरे 
बा समीप जाते से उठा यागदान लिया । सोवियत सघ ने काइमीर और गोजा व॑ प्रइना पर भारत 
का सम्वा प्रा प्रयया सारतवीसी के हृटय में अपने विए सदभावना को पदा करन में सफतता 
प्राप्त की । दस अतिरिक्त ”स जात में सोतियत सध ने भारत को तकनाकी और आथिफ सहायता 
भी प्रचुर माजा में प्रतन की | भिवाई के हसक्पात कारपान ने भारत सांवियत मत्री का एक 
शक्तिएती आधार प्रतान जिया है। वाल मे वांकारों के दस्पात कारखान व निर्माण मे भी सोवियत 
संघ वी सहायता वो सर्वाधिक महत्त्वपुण भूमिका रहो है । 

राजनीतिक क्षय मे भी दोना दगा क॑ बीच एक दूसरे के प्रति सदभावना ही पायी जाती 
री ह। उहाहरण व जिए नि टास्त्रीकरण के प्रत्त पर भारत ने सोवियत 5पष्टिकोण का जाम तौर 
पर समवत किया है। 

966 के वाद सावियत संघ भी विजव बायार मे रस्तास्त बेचने लगा और पाकिस्तान 
भी उततक पातप्त ग्राहव के रूप मं पटच ग्या। स्पप्टठत संघ के विए पाकिस्तान को टास्तास्त्र बचने 
से दुननार कराता सम्भय नहीं हो सफ़्ता था ! परतु भारत म॑ “सकी प्रतिक्रिया अनुकूत नहीं हट । 
भारत सरवार ने सांवियत सघ का एक पत्र जिखवर त्स सम्बंध में जपती चिन्ता “यक्त की । 
हाय मा रत तॉविणपयदी राजनीतिक क्षेत्र 7 इसरे ऊपर ह्ायागुल्ता भी बहत मचाया और 
उत्तान अपनी “सं माँग का दुवारा दोहराया कि भारत की पश्चिमी ग्रुट मं दामित हो जाता 
चाहिए | प्रतु उस मय सोवियत संघ ते भारत को यह पक्‍त्रा आश्वासन दिया कि पाकिस्तान 
वा साथ सोवियत सघ के सम्बंध भारत के प्रति सत्री वी कीमत पर विमित नहा किय जायग । 
सावियत सध का यह जाटदासन वउितना पक्वा था सका प्रमाण हम उस समय सित्रा तबबि 
बगता दगा व मुक्ति-संघव की पृष्ठभूमि में भारतीय पक्ष का समथन करने का उत्तरतायिल्‍्व बंबत 
समाजवादी देशा न ही नियाया था। उस समय 9 अगस्त ]97] को दोनों दंगा ने मित्रता जौर 
सहपाग वी एव सा वि पर हस्तातर क्यि। त्स साध पर स्ताक्षर करते वो जिए सावियत 
विलय मायी गोसिका स्वय नई दिली आये थ ॥ इस साध न भारत-सोवियत सम्बंधा को और 
भी उधिक सुहढ जताया । यह र्साघ हमारे दश के जिए कितनी उपयोगी थी त्सवा प्रमाण 
हम उस समय मिला जब लिमम्दर [97।] मे हम पाकिस्तान व साथ युद्ध उड़ने दो जिए जाध्य 
हाना पा । जसा कटा जा चुका है >स समय अमरीका सुवकर पाकिस्तान का समवन कर रहा 
था । जब बगता देश में पारिस्तान वा पराजव सन्नचिक्ट था उसे समय उसवा सातवा जड़ा उगाज 
को याटी म प्रवरा भी कर चुका था। सयुक्त राष्ट्र सघ की असम्बती और सुरक्षा परिपद्‌ म उसने 
भारत के विरद्ध मतटाने को समदित क्रान मे एक प्रमुख मुमिका जुदा वी थी । परतु उस समय 
सोविया सघ व साथ मनी ही हमारे काम झ्ाई। 

रस प्रवार निष्वप रूप म यहूं कहा जा सकता है कि यद्यवि सोवियत सघ क सावे 7मारे 
राम्पधा भ उतार चढाय जात रहे हैं तथापिं दाना देशा क॑ बीच सत्भावना का कभी काइ नाव 
नहां रहा । 


पाफऊिस्तान + साथ तट 


947 मे हए वा विभाजन वाग्रस जीर मुस्लिम वींग की यहमत्ति स हजा या फिर भी 
“असर इन उबजातव राया के बीच थाय जान बात सम्यधथां में कौ” सुधार नहों हुला। “खक 
विवरीय थे निरन्तर थिगइले सय । वस्तत जिस दो राष्टा + सिद्धान्त के जाधार पर पाकिस्तान 
वा ज मे एआ था उस सिद्धास्त मं दी हि दुना और भारत क॑ प्रति घृणा बीज रूप मे हा मिटित 
4 | “संजिए एसी ह यति से ”स बात की जपक्षा भा नहा की जा सकती थी कि दस घृणा तरल 
दानव राय के साथ सम्बंध सावारण हा सकग। यहाँ यहू उल्लेखनीय है हरि वारत ने जनक 
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अवसरो पर पाकिस्तान के साथ युद्ध न करने के समभौते का प्रस्ताव रखा है | सबसे पहले 949 
में इस प्रकार के समभौते का प्रस्ताव उसके सामने रखा गया, 956 भे नेहरू जी ने इस प्रस्ताव 
को दोबारा प्रस्तुत किया, नवम्बर 962 में पाकिस्तान से एक वार फिर इस आशय की अपील 
की गई, परन्तु पाकिस्तान इसके लिए कभी तैयार न हुआ। नेहरू जी के निधन के उपरान्त 
5 अगस्त 964 को लालबहादुर शास्त्री ने इस प्रस्ताव को फिर दोहराया। परन्तु भारतीय 
नेताओं के इन वक्तव्यों का पाकिस्तान के ऊपर कोई प्रभाव न पडा । वस्तुत दोनो देशो के समक्ष 
कुछ समस्याये भी ऐसी थी जिनका समाधान श्रासान नही या। 
भारत और पाकिस्तान के बीच पाये जाने वाले विवादों मे सबसे अधिक गम्भीर विवाद 
का सम्बन्ध काइमीर की समस्या के साथ है । 
नवम्बर 947 में दोनो देशों की सेनाओ में खुली लडाई आरम्भ हो गई । भारत ने यह 
समस्या सुरक्षा परिपद्‌ मे गस्तुत की। परिपद्‌ ने समस्या का निराकरण करने के लिए अनेक 
जाँच एवं मध्यस्थता आयोग नियुक्त किये। इतसे युद्ध तो रुक गया, परन्तु दोनो देशो के बीच 
तनाव खत्म नहीं हुआ। फलत दोनो देशो के बीच सीमा-सम्बन्धी विवाद उठते रहे, यात्रा सम्बन्धी 
नियन्त्रण जारी रहे तथा दोनों ने एक दूसरे पर आरोप लगाना बन्द नहीं किया। इस बीच 
पाकिस्तान ने अमरीका की सैनिक ग्रुट-बन्दियों की सदस्यता स्वीकार कर ली जिसके परिणामस्वरूप 
उसे अमरीकी संनिक सहायता प्रचुर मात्रा मे मिलने लगी। ऐसी स्थिति मे भारत और पाकिस्तान 
के सम्बन्धो से यदि और अधिक तनाव उत्पन्न हो गया तो इसमे आश्चर्य की कोई बात नही थी । 
958 में पाकिस्तान मे एक सेनिक क्रान्ति हुई जिसके फवस्वकूप जनरल अयूव खाँ वहाँ 
के सर्वेसर्वा वत गये । इस नये शासन की स्थापना के उपरान्त भारत-पाक सम्बन्धों मे एक नये 
युग वा समारम्भ हुआ । सदभावना बढी, कुछ समभौोते भी हुए। परन्तु इतना होते हुए भी 
काश्मीर के प्रइन पर दोनों देशों मे कोई समझौता नही हो सका । नेहरू जी ने इस सम्बन्ध में 
एक प्रस्ताव रखा था कि वर्तमान युद्ध-विराम रेखा के आधार पर दोनों पक्षों मे कोई समभौता 
हो जाना चाहिए । परन्तु पाकिस्तान को यह प्रस्ताव स्वीकार नही था। 
कुछ दिन बाद अयूव खाँ ने भारत के समक्ष एक 'सुक्त-सुरक्षा समभौता' करने का सुझाव 
रखा | परन्तु भारत इस प्रस्ताव को स्वीकार करने मे इसलिए असमर्य था क्योंकि उससे भारत 
की गुट-निरपेक्षता पर आघात पहुचता था । 
इसी समय दोनो देशो के बीच एक नवीन समस्या पैदा हो गई । यह समस्या कच्छ-सिन्च 
सीमान्तो से सम्बद्ध थी। जनवरी 960 में इस सम्बन्ध मे दोनों देशों के बीच एक समझौता 
हुआ जिसमे यह निद्दिचत हुआ कि दोनों पक्ष इस समस्या का निराकरण करने के लिए आपस 
में बातचीत करेंगे । पाकिस्तान सरकार ने पाँच वर्ष तक खामोश रहने के बाद यकायक जूब 965 
में बल-प्रयोग के द्वारा अपने दावों को मनवाने का प्रयत्न किया । कच्छ के रन में भारतीय 
सीमाओ के भीतर कुछ भारतीय चौकियो पर पाकिस्तान ने अधिकार स्थापित कर लिया। निस्सनदेह 
पाकिस्तान का यह काम अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लघन था । ऐसा लगता था कि दोनों देशो में 
वे पमाने पर युद्ध छिड जाएगा परल्तु ब्रिटिश प्रधानमन्त्री की जपील पर 30 जून 965 को 
दोनो पक्ष युद्ध-विराम के लिए तैयार हो गये । 
मामला अच्तर्राष्ट्रीय ट्रिब्यूतल को सौपा गया । ट्विब्यूनल ने पाकिस्तान के 90 प्रतिशत 
दावो को जस्वीकार कर दिया। 
भारत-पाक संघर्ष--कच्छ के रन पर भारत ओर पाकिस्तान के बीच जो समझौता हुआ 
था, उसकी स्थाही भी सूखने नही पाई थी, तब तक पाकिस्तान ने भारत के लिए एक दुमरी 
मम अल कब 5 अगस्त [965 को हजारों की सरया में पाकिस्तानी घुमपैठिये सादा 
पड़ा मे आधुनिक शस्त्रास्त्र से लैस होकर काइमीर से घुस आये। निस्सन्देह पाकिस्तान का हें 
( भा शा> ५०५/27 
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काम भारत की प्रभुसत्ता एवं प्रादेशिक लखण्डता का एक चुनौतो था । जत इसका जवाब देने क॑ 
विए भारतीय सुरक्षा सना न पाकिस्तान से आये हुए इन घुसप्ठियो का सफाया करना आरम्भ 
कर दिया। युद्ध विराम रेखा को वाघ कर वे सारे प्रवेश द्वार वबद कर दिये जहा से होकर 
पाकिस्तानी हमवावर काश्मीर म॑ आ रहे थे | जवाब म पाकिस्तान ने ॥ सित्तम्वर 965 को 
अ्तर्राष्ट्रीय सीमा पार करके जम्मू के छम्ब क्षय में बहुत बडे पमाने पर प्राक़मण किया | दस 
आक्रमण मे उसने ने कंदव आधुनिक्तम अमयेकी पटन ठको तथा संवर जेट विमानां का प्रयोग 
किया अपितु हवाई हमता से राकेटां तथा मिसाइजो का भी प्रयोग किया । इस प्रकार यह स्पष्ट 
हैँ कि पाकिस्तान ते न केवत युद्ध छेडने भ पहल की बल्कि सघप को व्यापक रूप देने मे भी 
उसी ने पहतकदसी की । विवश हाकर भारत ने भी अन्तर्राष्ट्रीय सीमा का उल्लधन करने तथा 
पाक्स्तानी क्षत्र भे अपनी सेनाओ का प्रवेश कराने का फे्तता किया । 
लगभग तीन सप्ताह के घमासान युद्ध के पदचातु 23-24 सितम्बर 965 की राति को 
दोनो देगा के वीच युद्ध विराम हो गया । इस युद्ध के फत्रस्वरूप कारमित से सि ध-बाल्मेर तक के 
मो्चों पर युद्ध विराम के समय तक तगनग 700 वग्रमीद पाबिस्तानी भूमि भारत के अधिकार 
मे॑ आ चुकी थी | कारगित की चौकियों के अतिरिक्त टिथवाव (20 वग मील) और उडी-पुछ 
(200 बंग मीज) क्षत में भारत उस प्रदेश पर अपना अधिकार स्थापित करने मे सफ्त हुआ जिसे 
काश्मीर की भुरक्षा क जिए अत्यधिक महत्त्वपूण कहा जा सकता है । इसके अतिरिक्त पश्चिमी 
पाकिस्तान मे स्थातकोट (80 बगे मील) जाहौर क्सुर (40 वगर सीत) जौर सिघ (50 वग 
मीज) क्षत्र पर भी भारतीय सेनाआ का अधिकार हो गया । 
कुछ भारतीय भूमि पर पाविस्तान का भी अधिकार स्थापित करते म॑ सफ्तता मित्री । 
जम्मू के छम्ब जोरिया क्ष॥ म 90 वग मीत तथा खेमकरण क्षत मे 20 वग मीज भारतीय 
इजाका पाकिस्तान के अधिवार मे पहुँच गया । व्सके अतिरिक्त पाकिस्तान न वुछ भूमि राजस्थान 
में भी अपन जधिवार मे क्र ली । 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि युद्ध मं पवडा भारत का ही भारी रहा | यह बात इस तथ्य 
से और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है कि युद्ध म॑ं भारत वे पाकिस्तान व 50 टको पर कजा कर 
जिया और वगभग 500 टको को नष्ट कर त्या। सन्तिक पयवक्षका वे जनुसार पाकिस्तान वी 
दो तिहाई बख्तरवद सना नाकाम हो गई। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान के 75 विमान जो 
पाकिस्तानी मार करने वाते विमानों के आधे से अधिक हैं भी नप्द कर टिय । 
इस संघप के समय सोवियत सघ एक ऐसा देश था जिसने भारत के न्‍्याय्पुण पक्ष का 
समथतज्त क्या | सोवियत सघ जानता था कि भारत और प्राक्स्तान का संघप जौपनिवश्ििक युग 
की एफ विरासत है. उपानिषेशवाएदिया नो जानो याणित स्वार्यों वी पूर्ति के विए वणदायवा_फो 
प्रोत्ताइन दिया था जिसके फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ और भारत तथा पाकिस्तान के 
बोच म पारस्परिक "ात्रता एवं सघप क॑ लिए भूमिया प्रस्तुत हुई थी । अत सोवियत सघ ने व्स 
चन्रुता का निराकरण करने क॑ विए भारत और पाकिस्तान क॑ शासनाध्यक्षा यो तारकद मे एक 
दूसरे से इस सम्बंध मे बात करने के जिए जामाीत्रत किया। पहल तो पाविस्ताना राष्ट्रपति 
भम्यूब ने रख निम वरण को स्वीकार नही किया परतु बाद म वे इसे स्वीकार वरन के जिए राजी हा 
गये । इस प्रकार जनवरी 966 के पहलते सप्ताह में सोवियत संघ के एवं नयर तारबाद म दोनो 
दा के शासताध्यक्षा का एक सम्मतन सोवियत प्रधानमंत्री कोस्तीमिन वी उपस्थित्ति म जायोजित 
किया गया । दस सम्मेबन की समाप्ति पर 0 जनवरी 966 को ना चासनाध्यक्षा ने एक 
समझोते पर हस्ताक्षर क्यि | यह समभौता ताशक द घोषणा के नाम से प्रस्थात है । 
ताशकद घोषणा--इस घोषथा मे कंबल 9 अनुच्छेट हैं जो तिम्तनाविखित हँ-- 
(7) दोना राया ने इस पर सहमति व्यक्त की कि उहं भ्रच्छ पत्सियों क॑ सम्बंध बायम 
करने के लिए सयुत्त राष्ट्र सघ क॑ घोषणा पत्र के अनुसार पूरे प्रयत्त करन चाहिए । उहान अपन 
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इस उत्तरदायित्व 'को भी स्वीकार किया कि वे अपने विवादों को सुलभाने के लिए ताकत से काम 
नही लेगे । * | 

(0) दोनो राज्यों के शासतान्यक्ष इस पर राजी हुए कि दोनो देशो के सब सश्यस्त्र आदमी 
25 फरवरी 966 तक उन ठिकानों पर' वापस लौट जायेगे, जहाँ वे 5 अगस्त 965 के पहले 
थे और दोनो देश युद्ध८विराम रेखा पर, युद्ध-विराम की शर्तों का पालन करेगे । 

(॥॥) दोनों राज्यो ने इस पर सहमति व्यक्त की कि उन्हे एक-दूसरे के विरुद्ध प्रचार को 
रोकना चाहिए तथा ऐसे प्रचार को प्रोत्साहन देना चाहिए जो उनके वीच मैत्री की सम्भावनाओं 
को विकसित करे । पा 

(7४) उन्होने एक-दूसरे के आन्तरिक मामलो मे हस्तक्षेप न करने पर सहमत्ति व्यक्त की । 

(५) दोनो राज्यों के शासनाध्यक्षो ने एक-दूसरे के साथ सामात्य राजनयिक सम्वन्धों को 
स्थापित करने पर भी सहमति प्रकट की । ' 

(५) भारत के प्रधानमन्‍्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस पर भी सहमत थे कि वे भारत 
और पाकिस्तान के वीच आथिक सम्बन्ध, व्यापार, सचार और सास्क्ृतिक सम्पर्क को पुन स्थापित 
करने के लिए आवश्यक कार्यवाही पर विचार करंगे । 

(शा) उन्होने एक-दूसरे के युद्ध-बन्दियो को रिहा करने को भी स्वीकार किया । 

(शाप) उन्होने शरणाथियो, निष्कासितों तथा गैर-कानूती वसने वालो की समस्याओ से सम्बद्ध 
प्रश्नों पर एक दूसरे से वातचीत जारी रखने की घोपणा की । ' 

(7१) दोनों शासनाव्यक्ष इस बात पर सहमत हुए कि जित मामलो का दोनों देशो से 
सीधा सम्बद्ध हे उत पर विचार के लिए दोनो पक्षों की सर्वोच्च एव अन्य स्तरों पर बैठके होती 
रहेगी । 

भारत-पाक सम्बन्धो के इतिहास मे ताशकन्द घोषणा के द्वारा एक नया मोड देने का 
प्रयास किया गया था। इसके द्वारा दोनो पक्षो ने स्वीकार किया था कि वे भविष्य में किसी भी 
भंगडे को हल करने के लिए हथियार नही उठायेगे और दोनो देशो के बीच सामान्य, शान्तिपूर्ण 
एवं पारस्परिक सहयोग के सम्बन्धो से जो वातावरण बनेगा, उससे ही वे अपनी समस्याओं का 
समाधान खोजने का प्रयास करेगे । रे 
969 में पाकिस्तान में दूसरी सैनिक क्रान्ति हुई। याह्या खॉ इस बार सत्तारूढ हुए । 
परन्तु पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान मे भगडा निरन्तर बढता गया। पाकिस्तान बगला देश की 
जनता को अपने अमानुषिक अत्याचारों का शिकार बना रहा था । अत उससे बचने के लिए लगभग 
करोड आदमी शरणार्थी के रूप मे भारत आ गये | निस्सन्देह भारत की अर्ैव्यवस्था पर यह 
बहुत बडा बोझ था । परन्तु भारत इस बोभ को वर्दाइत करता रहा । उसे आशा थी कि विदव 
लोकमत पाकिस्तान को नर सहार करने से रोकेगा । इस सन्दर्भ मे यह स्वाभाविक था कि भारत 
ओर पाकिस्तान के सम्बन्ध और भी अधिक विगडते । फलत 3 दिसम्बर 97 को दोतो देशो 
के वीच फिर से युद्ध आरम्भ हो गया। दो सप्ताह के युद्ध के पश्चात्‌ बगला देश में पाकिस्ताती 
सैनिको ने आत्मसमर्पण कर दिया। इस युद्ध मे पाकिस्तान को न केवल पूर्वी पाकिस्तान से हाथ 
धोना पडा, उसे पढ्चिम में भो भारी पराजय का सामना करना पडा । युद्ध मे भारत ने 97000 
पाकिस्तानी सैनिकों को वन्‍्दी वनाया तथा सिन्ब, पजाब और अधिकृत काइमीर के महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों 
को भी अपने अधिकार मे कर लिया । जैसा स्वाभाविक था, युद्ध मे इस करारी पराजय के बाद 
पाकिस्तान में याह्या खाँ की सरकार का पतन होता । उनके बाद जुतिफिकार अली भुट््‌टो वहाँ के 
राष्ट्रपति बने । 
शिमला सम्मेलन के समक्ष समस्याएँ--सत्ता में आने के बाद भुट्टो के सामने जो सबसे वडी 
समस्या थी वह युद्ध मे हारे हुए प्रदेशो को वापिस पा जाने की तथा युद्ध-बन्दियो की रिहाई की 
था। इसके लिए यह परमावइक था कि वह भारत से वात करते । फलत जुलाई 972 में 


29 
भारतीय प्रधानमात्री श्रीमती इॉदिस गाघी और पाकिस्तानी शप्ट्रपति जुल्फिकार जवा भुट्रो के 
बोच विमत्ा से एक लिखर सम्मलन जायोजित हुजा । 

97] के युद्ध के याद दक्षिण एटिया मे बगवा देच के रूप म एक नये प्रभुसत्ता सम्पन्न 
राय का उदय हुआ | जनसरया की दृष्टि में वह इस क्षेत्र का दूसरा बहा राय था। अत उसकी 
स्थापना क॑ प्लातु पाविस्तान का दर्जा तीसरा हो गया | इस पृष्ठभूमि में पाकिस्तान द्वारा भारत 
की वरावरी क॑ दर्जे को खोज हास्पास्पद ही हो सकती थी । यही नहीं इस बीच म॑ भारत और 
बगठा तट के बीच जत्यथिक प्रगाट सम्द घ स्थापित हो चुके थे तथा पाकिस्तान के प्स जय वह 
क्षमता नही भी कि वह नयी दिल्ली और ढाका के सम्बधां से बिगाड पदा कर सके । 

उपयूक्त परिवतता से भी जधिक महत्त्वपूण परिवतन यह है कि बगया देद के अभ्युदय क॑ 
उपरान्त स्वयं भारत का रयक्ति के एक केद्ग के रूप मं उदय हुआ है | यह ठीक है कि महाद्षक्तियां 
की तुतना मे भारत की शक्ति बहुत कम है परन्तु जहा तक इस क्षेत्र का सम्बंध है कोई भी 
महातक्ति उसकी उपेक्षा नही कर सकती ! 

इस पृष्ठभूमि मे पाकिस्तान झौर भारत के बीच शिखर सम्मेलन का जायोजन हुआ | 
सम्मनत के समुस्त जो समस्‍यायें प्रस्तुत था उहे मोदे तौर पर दो भागा मे वाँटा जा सकता है 
सबसे पहत वे समस्‍यायें थी जिनका जम दिसम्बर 97 के युद्ध के कारण हुजा था दूसरे वे 
समस्‍यायें थी जिनका सम्वध दोनो शायो के बीच सावारण सम्बंधो की स्थापना के साथ था। 
जहाँ तक पहली अणी की समस्याजा का सम्बघ है उनके वारे म॑ उल्तेखनीय वात्त यह है कि 
दाना देश एक-दूसर॑ के उन क्षेत्रा स अपने सनाणं को आ्ापिस बुवाय जिने पर उद्दाने युद्ध के 
समय अधिकार स्थापित कर तिया था। कातमीर को छोडकर जाय क्षता म इस समस्या का 
समाधान कठिन नही था क्याकि दोनों रायो के सीमान्त सामायत युपरिभाषित हैं। परतु यह 
बात काइमीर के सम्बंध म॑ इसलिए नही कही जा सकती क्‍्याकि जो पहली युद्ध विशम रेखा थी 

उस भत्तर्राप्ट्रीय सीमा का स्तर श्राप्त नही था | वस्तुत टसके तिए भी पाकिस्तान के नेताजां को 
उत्तरटायी माना जाना चाहिए क्यांति जब नेहरू जी न बहू प्रस्तावित किया था कि युद्ध विरास 
रखा को धारे सशाधना क॑ साथ अतर्राष्ट्रीय सामा मान लना चाहिए तो उस समय पाकिस्तान ने 
इस प्रस्ताव का ठुकरा या था । इस स्थिति मे भारत सहकार के जिए देश की जनता को इस 
वात पर सहमत करना बठित था कि जधिहत काश्मोर वे उस लेप से हमारी सेनाय हटा ना 
जाय जिस पर दिसम्बर के युद्ध क॑ फतस्वरूप भारत का अधिकार हो गया था। कानूनों दृष्टि से 
पाद आरजिदृत कश्मीर भारत का अग है टसतरिएु भारत कानूनी जथवा नतिक हृष्टि सं कान्मीर 
के उस भाग को पाकिस्तान को योटाने के निए बाध्य नही है जिसे उसने पाकिस्तान के यर-कानूनी 
अधिकार स॑ मुक्त कराया हू। यही नहां इस क्षत के जिन भागा को हमने अपने जधिक्ार मे निया 
है वह स्लामरिक दृष्टि स अत्यधिक महृत्त्वपुण हैं | यथाथ मे पिछुले समय म॑ पाकिस्तान ने इसी क्षत्र 
में अपने अल्ड बताकर भारत पर आक्रमण किये है । जत इन ठिकाना को पाकिस्तान को वापिस 
करते की बात उन लागा को समझ मे कभी भी नहीं आ सकती जिनके ऊपर देश की प्रतिरभा का 
उत्तरदायित्व है । युद्ध द्वारा उतन्न दूसरों क्रमस्या का समाधान भी वास्तव मे कोई आसान बात 
नहों हैं क्योंकि अधिकार युद्ध-बीलयो को बयला टश मे गिरफ्तार किया गया था | उहाने भारत 
और घबगया देख के उच सनिक कमान के समक्ष हथियार दावे थे। जहाँ तक पश्चिचमी मांच पर 
पिरफ्तार किय गये वा दयो बा प्रान| था उसदी रिहाई की समस्या का समाधान कोर्ट कछित जात 
नहा थी । पर तु पूर्वी मार्चे पर गिरफ्तार बील्या को बगना देश की सरकार की “छा क॑ रिना 
रिल्ा ने किया जा सकता था | बगया दा मे भी “न बॉ टियो को समस्या इस आजरिक त्याव 
के साथ जुडो हु है कि इन बन्‍्सांसस उन जोगा पर मुकटमा चलाया जाय जिहान मा 
97] से लकर दिसम्बर973 वक बयला दशा की जनता के विरूद्ध जघ ये अपराब किय थे । 
अत इस समस्या बे समाधात के लिए यह नावश्पक है कि पाकिस्तान वातचीत से बसत हे के 
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प्रतिनिधियो को शामिल करने के लिए राजी हो । परन्तु ऐसा तभी हो सकता है जबकि पाकिस्तान 
बगला देश को मान्यता प्रदान करे । 
उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि भारत और पाकिस्तान के पारस्परिक सम्बन्धों भे सुधार 
लाने की समस्या वास्तव में पाकिस्तान-बगला देश के पारस्परिक सम्बन्धों को सुधारने की समस्या 
के साथ जुडी हुई है । भारत के नेता समस्या के इस पहलू से अवगत थे, इसकी अनुभूति पाकिस्ताव 
के नेताओ को भी थी। परन्तु उतमे यथार्थ को स्वीकार करने के लिए उस साहस का अभाव था 
जिसकी आवश्यकता थी । वस्तुत शिमला समभौता इस दुर्बलता से ग्रसित था । फिर भी शिमला 
समभौता सही दिशा में उठाया गया सही कदम था। इस समभौते के द्वारा दोनो पक्षों ने अपनी 
इस आकाक्षा को व्यक्त किया था कि वे एक दूसरे के साथ अच्छे पडोसी की भाँति रहना चाहते है । 
25 वर्ष तक सचघर्प एवं तनाव के वातावरण में रहने के उपरान्त दोनो पक्षो हारा शिमला समभौते 
को स्वीकार करना निश्चय ही एक महत्त्वपूर्ण घटना थी । 
शिमला समभोौते को व्यवस्थायें--शिमला समभौते के अन्तर्गत भारत-पाक सम्बन्धों से 
जुडे हुए अनेक प्रइनों का उत्तर देने का प्रयास किया गया था। सर्वप्रथम उसमें यह कहा गया था 
कि दोतो पक्ष अपने बीच पाये जाने वाले 'सघर्पों का अन्त करना चाहते है तथा वे अपने बीच ऐसे 
मैत्री एव सदभावता के सम्बन्ध स्थापित करना चाहते है ताकि शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व, एक दूसरे 
की प्रादेशिक अखण्डता और प्रभुसत्ता का सम्मान तथा एक दुसरे के आन्तरिक मामलो में अहस्तक्षेप' 
के आधार पर उप-महाद्वीप मे स्थायी शान्ति की स्थापना हो सके । इस समभौते के द्वारा' दोने 
पक्षो ने सयुक्त राप्ट्र सघ के चार्टर की व्यवस्थाओ के अनुरूप यह प्रतिज्ञा की कि वे अपनी समस्याओं 
का समावान करने के लिए न तो बल-प्रयोग की धमकी देगे और न कभी बल-प्रयोग करेगे। अपने 
सम्बन्धी का साधारणीकरण करने के लिए उन्होने यह निश्चित किया कि दोनो देशो के बीच डाक, 
तार व भूमि और वायु के सचार की सुविधाये फिर से आरम्भ की जायेगी। समभौते मे यह भी 
कहा गया कि दोनो देश आथिक और अन्य क्षेत्रों मे एक दूसरे के साथ सहयोग करेगे । 
दोनो पक्षों ने अपने बीच मे स्थायी शान्ति की स्थापना के लिए इस बात पर सहमति व्यक्त 
की कि वे अपनी सशस्त्र सेनाओ को अपने-अपने सीमान्तो तक वापिस बुला लेगे। जम्मू और 
काइ्मीर के सम्वन्ध मे निश्चित हुआ कि दोनो पक्ष 7 दिसम्बर को हुए युद्ध-विराम के अवसर 
पर स्थापित नियन्त्रण रेखा का सम्मान करेगे । 
समभौते मे इस वात का भी उल्लेख किया गया कि दोनो देशो के नेता दुवारा फिर मिलेंगे, 
परन्तु इससे पूर्व उनके प्रतिनिधि ऐसे उपायो पर विचार करने के लिए तथा एक दूसरे से वात 
करने के लिए मिलते रहेगे जिनसे उनके बीच सम्बन्धो को सुधारा जा सके । 
शिमला समझोते का महत्व और उसकी कार्यान्विति--शिमला समभौते का विश्व की 
समूची जान्तिश्रिय एव प्रगतिशील जनता ने स्वागत किया था । जब समभौते पर हस्ताक्षर हुए थे, 
उस समय यह श्राशा की जाती थी कि अब भारत और पाकिस्तान के सम्बन्धों में एक नया मोड 
आयेगा और अब उस स्थिति का भी अन्त हो सकेगा जिसमे यद्यपि युद्ध तो नही होता, परन्तु जिसे 
शाच्ति को सज्ञा भी प्रदान नही की जा सकती। यह आशा निराधार भी नही थी क्योकि यह 
पहला अवसर था जवकि दोनो देझो के नेता स्वत इस इरादे से एक दूसरे से मिले थे ताकि वे 
द्विपक्षीय वातचीत के द्वारा अपनी समस्याओं का समाधान खोज सकें । वस्तुत समभौते मे जो 
बाते कही गईं थी, वे भी इसी वात का इशारा कर रही थी कि सम्भवत उसके द्वारा तनाव एव 
सघर्षो के दिनो का अन्त हो सकेगा तथा दोनो देश अच्छे पडोसी की भाँति रह सकेंगे । परन्तु 
समभोते के वाद अभी तक जो कुछ भी हुआ है उससे बहुत अधिक आशा नही बँघती । 


भारत और चीन 
भारत और चीन के सम्बन्ध अत्यन्त प्राचीन काल से चल्ले आ रहे है । आधुनिक समय में 
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भी जब 937 म जापान ने चीन पर आक्रमण किया तो भारतौय राष्ट्रीय काग्रस ने चीन के 
प्रति व कबत मौखिक सहानुभूति प्रदर्शित की बल्कि अपनी सहानुभूति के प्रतीक क॑ रूप म उसने 
एक डाक्टरी जत्या भी चीन भेजा । 949 म जब चोन म कम्युनिस्टा की सत्ता स्थापित हुइ 
तो भारत ने नये चीन को तत्कात मायता दे दी और इस बात के जिए प्रयत्त क्या कि उसे विश्व 
के अय राष्ट्रा से भो मायता मित्र जाय तथा सयुक्त राष्ट्र सघ की उस सदस्यता प्राप्त हो जाये । 

950 के जत म दोना नेता के बीच एक छोटा सा मतभेद उस समय पदा हो गया जबकि 
चोौन ने तियत को ल्वतत्र किया जोर वहाँ अपनी सत्ता को बतपुवक स्थापित किया । यद्यपि 
भारत ने तिव्वत पर चीन की प्रभुता को काई चुनौतो नहीं दी तथापि उसका कहना था कि इस 
प्रश्न का शाततिपूण हतव खोजने का प्रयत्न किया जाना चाहिए था । 954 मे तिब्बत के सम्बंध 
मे भारत और चीन के बीच एक समभौता हुआ जिसकी प्रस्तावता में पचणीव के सिद्धात्तो का 
उल्लेख किया गया है। इस समभौत मे उभय पशा ने यहूं घापणा की कि व इन सिद्धान्ता के 
प्राधार पर अपने पारस्परिक सम्बधों का परिचालन करग॑ | परन्तु थघोटे ही दिनां के बाद दोना 
देगा के बीच फिर स मतभंद पदा होते यंग | 956 से लकर 959 तक तिब्बत क॑ खम्पा लोगो 
ने चीती आधिपत्य के विरुद्ध विद्राह जारी रखा । चीनी सना ने विशाहिया का दमन करन के लिए 
सथ बन का प्रयोग किया | फतवत हजारा तिब्बतवासिया त्तथा दलाईलामा को ति-बतत छोडने और 
भारत म आकर "रण जने क॑ विए विवश होना पड़ा । भारत सरकार न उहू गरण भौर सहायता 
दी | चीन ने भारत सरकार के इस काम को पसन्‍्ट नहीं किया । 

956 मे चोन ने वहाख के एक भाग पर अपना अधिकार स्थापित कर विया। भारत ने 
जब इसक विरोध म चीन को पत्र विखा तोचीत न इसव॑ उत्तर म यह लिखा कि उसने जिस 
क्षत्र पर श्रथिकार किया है वह चोन का भाग है भारत का नहीं । इसी काल मे वहाख के अक्साई 
बिन क्षत्र म चोत न एक सडक भी बना लो | उ द्वी दिता य सुचनाय भी प्राप्त हुई कि चीनी सना 
टुकडिया ने नफ़ा प्रतेश में भी घुसन के प्रयत्न किये परतु चोन ने भारत पर उटा यह आरोप 
नगाया कि भारतीय सना के दस्ता न भारत तिबत सीमा पर तिब्बतियों के सहयोग स चीच के 
किसी प्रदा पर अधिकार स्थापित कर तिया है। इसी समय चीन ने कुछ नवग प्रकाशित किये 
जिसम भारत क॑ सीमान्तो पर स्थित भागा का चीनी सीमा के भीतर दिखाया गया था। इस 
स्थिति म यह स्वाभाविक ही था कि दोना दगो के बीच मतभेदों म उग्रता आ जाती । जब भारत 
ने चीन से इन बाता की विकायत की तो चीन ने कहा कि भारत और चोन की सीमाजा का ठौक 
स निर्धारण नहा हुआ है । मारा सरकार का इसक उत्तर म यह कहना है कि दोना देशो क बीच 
की सीमा बहुत पुरान समय से निधारित है। मकमोहंन रखा एक एतिहासिक सोमा है| चूकि 
चीन को भारत का महू हृष्टिकोण माय नहां था और सीमा पर उसके अतिक्रमण जारी थ बत 
भारत को अपनो उत्तरी सीमा पर सुरक्षात्मक कदमों को उठाने क॑ लिए वाघ्य होना पडा ॥ 

दिसम्बर 959 मे भारत सरकार ने सीमा पर तनाव कम करने के उददश्य से कुछ 
प्रस्ताव चीन क समुख रखे परन्तु चौन को सरकार ने उहू स्वीकार नहीं किया । भारत इस 
समय इस वात पर बव दे रहा था कि सीमा बिवाद को वार्ता टारसा हत किया जाय और वार्ता 
कौ सफवता के विए चीद भारतीय सीमा से अपनी सनिक टुकड़ियां को हटा ल। संम्रस्या का 
समाघात पाने के विए दोनों देशा की सरकारो ने सरकारी अधिकारियों का एक एक अध्ययन 
दव नियुक्त किया | भारतीय दृष्टिकोण क॑ अनुसार चीन अपने दावो को न्‍्यायोचित सिद्ध करन मे 
असफत रहा है। इस बीच मे चीन ने नेपाल और वर्मा के साथ अपने सीमा विवादों का हत करने 
के लिए समभौत किये तथा उसने पाकिस्तान से भी कहा कि अधिकृत काश्मीर के ग्रितगित प्रदेश 
मे पाक-चीन सीमा को ठीक स निर्धारित कर लिया जाए। यह बताने वी प्रावश्यकता नहीं कि 
भारत ने काइमीर के फिसी भी भाग पर पाकिस्तान के अधिकार को मायता नही दी है। अत" चीन 
का यह काम निदचय ही भारत विरोधी था। इस पृष्ठभूमि भ सारत के लिए अपनी सीमा-सुरक्षा 
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की व्यवस्था को हढ करना आ्रावर्यक हो गया । 

20 अक्टूबर 962 को चीनी सेनाओ ने लाख व नेफा दोनो ही क्षेत्रों मे भारतीय प्रदेश 
प्र बडे पेमाने पर आक्रमण किया। भारत सरकार इस आक्रमण के लिए तेयार न थी । इसके 
अतिरिक्त भूगोल भी चीन की सहायता कर रहा था। अत युद्ध मे चीन का पलडा ही भारी रहा। 

चीन के इस आक्रमण से एशिया और अफ्रीका के देशो को विज्येष रूप से कष्ट पहुँचा था । 
अत एशिया के इन दोनो महत्त्वपूर्ण देशों के बीच पाई जाने वाली इस स्थिति का अन्त करने 
के लिए श्रीलका के प्रधानमन्त्री की पहल पर कोलम्बो में बर्मा, कम्बोडिया, श्रीलका, घाना, 
इण्डोनेशिया तथा सयुक्त अरब गणराज्य के प्रतिनिधियों का 0 से 42 दिसम्बर तक एक सम्मेलन 
हुआ, जिसमे भारत-चीन सघर्ष पर विचार किया गया । 9 जनवरी 963 को कोलम्बो प्रस्ताव 
प्रकाशित किये गये जिनमें निम्व बाते कही गई थी-- . 

() पदिचिमी क्षेत्र में चीती अपनी सैनिक चौकियों को 20 किलोमीटर पीछे हटा ले और 
भारतीय सरकार अपनी सेता को वर्तमान स्थिति में रखे । 

(2) जब तक सीमा-विवाद का अन्तिम हल न निकले चीनी सेनाओ द्वारा खाली किये गये 
प्रदेश में दोनों ओर एक-दूसरे की सहमति पर नागरिक चौकियाँ स्थापित की जाये । 

(3) पूर्वी क्षेत्र मे दोनो सरकारो द्वारा मान्यता-प्राप्त यथार्थ नियन्त्रण की रेखा युद्ध-विराम 
रेखा के रूप में मानी जाय । 

(4) मध्य क्षेत्र के विषय में यथास्थिति को कायम रखा जाय । 

भारत सरकार ने कोलम्बो प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया, परन्तु चीन सरकार ने ऐसा 
नही किया। चूंकि दोनों ही पक्ष इस सम्बन्ध में अपनी-अपनी स्थिति को त्यागने के लिए तैयार 

नहीं थे, अत समस्या जहाँ थी वही बनी रही । 

962 के बाद भारत के समक्ष शत्रुतापूर्ण आचरण करने वाले दो पडोसियो की समस्या' 
हमेशा से रही है। इन दोनो पडोसियों मे भारत की सुरक्षा के लिए चीन का खतरा पाकिस्तान 
के खतरे की अपेक्षा कही अधिक है । झ्ाखिर चीन भारत की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली है, जबकि 
पाकिस्तान भारत की अपेक्षा एक दुबंल राष्ट्र है। पिछले वर्षों मे भारतीय विदेश-तीति की एक 
प्रमुख समस्या भारत के विरुद्ध चीन और पाकिस्तान का गठ-बन्धन रही है। इस गठ-बन्धन केः 
अनेक उदाहरण है। 963 में पाकिस्तान और चीन के बीच एक समभौते पर हस्ताक्षर हुए 
जिसके अनुसार पाकिस्तान ने अधिकृत काइमीर का एक भाग चीन को दे दिया। !965 मे भारत- 
पाक संघर्ष के समय चीन ने भारत को एक अल्टीमेटम दिया तथा 97] में चीन ने बगला देश में 
पाकिस्तान की नृशस कार्यवाहियों का समर्थन किया तथा भारत-पाक युद्ध मे पाकिस्तान को अपना 
राजनीतिक समर्थेन दिया। उसने पाकिस्तान के साथ अपने सम्बन्धों को सुदृढ बनाने के लिए सयुक्त 
राष्ट्र सघ मे बगला देश के प्रवेश का विरोध किया है| ययार्थ मे चीन भारत को एक शक्तिशाली 
पडोसी के रूप में नही देखना चाहता । 

97 के युद्ध के पूर्व यह लगता था कि भारत और चीन के बीच शायद पारस्परिक 
समस्याओं के समाधान के लिए कोई बातचीत हो । परन्तु इस युद्ध के समय चीन ने जो हृष्टिकोण 
अपनाया उसके वाद इस आज्ञा पर तुषारापात हुआ है। फलत जो गतिरोघ !962 मे पैदा हुआ 

हू आज भी पूर्ववत्‌ कायम है। ; 


एशिया के अन्य राज्यो के साथ भारत के सम्बन्ध 


पाकिस्तान और चीन के अतिरिक्त भारत के अन्य पडोसी राज्यो मे मुस्य नेपाल, वर्मा, 
श्रीलका तथा अफगानिस्तान है । भारत के समीप ही दक्षिण पर्वी एशिया का क्षेत्र है । अतः 

स्वाभाविक रूप से इन राज्यो के साथ।मैत्री-सम्बन्ध कायम रखने मे भारत की रुचि ह । हि 
. पश्चिसो एशिया और सुद्दूर पूर्व के देशो के साथ भी भारत के अच्छे सम्बन्ध ह । 4958 
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मे भारत क॑ राष्टपति ने आपान की यात्रा की थी उस समय से एशिया के ये दाना देश एक दूसरे 
क॑ समीप्र आाय॑ हैं। 969 म प्रधानमत्री इॉट्रा गांधी भी जापान गई थी। दस याना वे 
फतस्वरूप दाना देशा के बीच जाविक सहयाग म वृद्धि हुई है । 

टर्कों और ईरान को जोडकर पश्चिमी एशिया कं अय सभी रायो के साथ भारत के 
सम्बंध क्षत्यधिक मत्रीपृध रह है । नहरू जी क अरब राष्ट्रवाद वे सुपरिचित नेता नासिर वे साथ 
घनिष्ठ मत्री थी। दोना मताजा का जतर्राष्ट्रीोय दृष्टिकोण मूवत उपनिवावाद विरोधी था। अत 
यह स्वाभाविक ही था कि उनके नतृत्व मं उनके राया के बीच भी सोहादपुण्ण सम्व घ हा | 4967 
क॑ अरब इजराइनव सघप मे भी भारत की सहानुभूति अरब देशों के साथ थी । परतु 969 मे 
रवात में जब इस्तामिक शिखर सम्मवन हुआ ता पाकिस्तानी प्रभाव मे आकर अरब देता ने भारत 
को उस सम्मेवन में भाग नही तेने दिया। इससे भारत को निश्चय ही एक धक्का जगा । व्सके 
उपराखत 97। के भारत पार संघप में अरब देशो ने पुृण रूप से चुस्पी साध ती। बंगला देश मे 
पाकिस्तान द्वारा बरते गये लअत्याचारा के विरोध मे भी उहाने कुछ नहीं कहा । भारत के जिए 
अरब राज्या का यह बवाचरण तअप्रत्यातित था। स्वत नर बगया देश की स्थापना तथा युद्ध मे 
पाकिस्तान फी पराजय के उपरातत प्रमतिश्रीत जरब रायो ने अपने इस आचरण की सफाई लेने 
की भी कोशिश की थी । कितु स्पष्टत यह सपा सतोपजनक तही थी । 


भारत प्रोरब्रिटेन 


स्वत बता के बाद भारत और प्िठेन वे' बोच सम्बंध! मे महत्त्वपूण परिवतन ढ़जा है | इस 
परिवतन क॑ फतस्वरूप दोना राया के बीच सदभावना जौर मत्री | सम्बंध स्थापित हुए हैं । 
स्वत-त्र होने क बाद भारत ने राष्ट्रमण्डत के साथ अपने सम्ब'धो को काथम रखा उसने ब्रिटेन के 
साथ अपने व्यपारिक जौर आधिक सम्बाधो को भी पहत ज़से ही बताय॑ रखा । भारत स्टिंग 
निभ्न का सदस्य है तथा उसको मुद्रा ब्रिटिश पौण्ड के' साथ सम्बद्ध है। जपन आाधिक' विकास वी 
योजनाओ में भी भारत को ब्रिटन से पर्याप्त मात्रा म सहायता प्राप्त हुई है । 

परन्तु रसका अभिप्राय यह कदापि नही है कि भारत ने प्रिदन के सभी कामा का समथत 
विया है। सच बात यह है कि भ्रावश्यकता पडन पर भारत न॑ ब्रिटेत को अपनी आगोचना का 
ग्रिकार बनाया है। उटाहरण के जिए 956 म स्वेज नहर के सकट के दौरान भारत सरकार 
ते ब्रिटिश कायवाही की कट !ब्दों म आजतोचना की थी। काएमीर के प्रटन पर ब्रिटेत ने स्व से 
पाविस्तान के पक्ष का ही समथन क्या है इससे भी भारत और ब्रिटेन के वीच मन मुटाव पदा 
हुआ है। इसी प्रकार गोश्रा को पुतगाली दास्तां स मुक्त कराने के जिए जब भारत ने सनिक 
कायवाही की तो उस समय भी उसे ब्विटन का समथन प्राप्त नही हो सका | इस प्रकार यह स्पष्ट 
है कि यद्यपि भारत और ब्रिटेन के वीच सामायत जले सम्बंध पाय जाते है तथापि एस अनेक 
भन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न हैं जिन पर दोना राया के बीच गम्भीर मतभेद पाय जात है । 


उपसहार 


गत 235 वर्षों मं अन्तर्राष्ट्रीय एवं क्षतीय वातावरण भ॑ स्वस्थ परिवतन हुए हैं । एपिया जौर 
अपीका के अधिक देश जपनी अपनी राष्ट्रीय स्वत जता को प्राप्त वर चुवे हैं। आज समाजवाठी 
विश्व पहने की अपेक्षा कद्दी अधिक चक्तिएाती है तथा जाज पश्चिम के देश उस स्थिति मे नहों है 
जिसस वे ससार वी शान्ति को कोई खतरा पहुंचा सका | आज के ससार के समुख जो संबस वडी 
समस्या है वह सम्पन्न और विपन्न राण्ये के बीच वी खाई को पाटन की है। जाज विश्व व॑ छाटे 
और गरीब राष्त भी अपनी राष्ट्रीय प्रभमता की रक्षा के श्रति बहुत अधिक सजग हैं लत बडे 
यध्दू उ हू डरा धमका कर उनसत जा चाह वह नही करा सकते। पिछत वर्षों म चक्ति के तय कीठा 
का उदय हुपा है फ्तत विश्व राजनोति के ढाँच मे अपेक्षित परिवतना के प्रभ्युदय की प्रद्गिया 
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आरम्भ' हो गई है । 

अन्तर्राष्ट्रीय वातवरण में हुए इन परिवतंनों के साथ दक्षिण एशिया के क्षेत्र मे भी 
महत्त्वपूर्ण परिवर्तत हुए है। पाकिस्तान का उसके स्वय के अपने बोझ से पतन हो चुका है 
प्रभुसत्ता-सम्पन्न स्वतन्त्र राज्य के रूप मे बंगला देश के अभ्युदय से भारतीय उप-महाद्वीप की 
राज्य-प्रणाली मे एक मौलिक अन्तर आया है। आज भारत इस क्षेत्र के दूसरे बडे राज्य के साथ 
मैत्री सम्बन्धो के बारे मे आइवस्त है। 

97 के युद्ध ने दक्षिण एशिया में उस कृत्रिम शक्ति-सन्तुलन का भी अन्त कर दिया है 
जिसे पहले तो पश्चिमी देशों ने, विभेषत अमरीका ने स्थापित किया था। वाद में उसकी 
स्थापना में चीन से भी सहयोग किया था। अब उस प्रकार के शक्ति-सन्तुलन के लिए कोई 
गुजाइश नही है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि आज भारत अधिक सुरक्षित वातावरण मे 
रह रहा है। 

अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक प्रणाली में पिछले वर्षो मे परिवर्तेत हुए है उनको जस्म देते मे 
भारत की निस्सन्देह भूमिका रही है। जिस प्रक्रिया के द्वारा भारत को स्वाधीनता प्राप्त हुई उसने 
उपनिवेशवाद के उन्मूलन की प्रक्निया को तेज करने मे एक बडा योगदान दिया । उसकी गुट- 
निरपेक्षता की नीति विश्व के नये राप्ट्रो को झ्राकर्षक प्रतीत हुई । इसके फलस्वरूप पद्चिमी शक्तियों 
के तत्त्वावधान में वह सा म्राज्यवादी व्यवस्था विकसित नही हो सकी जो द्वितीय महायुद्ध के पहले 
पायी जाती थी | उसने विश्व शान्ति उस समय कायम रखने में सहायता दी जबकि विद॒व युद्ध को 
आरम्भ करने की क्षमता केवल महाशक्तियो तक ही सीमित थी । इस लक्ष्य की श्राप्ति के लिए 
उसने समाजवादी देशो के साथ मैत्री सम्बन्ध स्थापित किये। यह बात नि सन्देह है कि यह मैत्री 
विश्व राजनीति में भारत की प्रतिष्ठा को बढाने मे सहायक सिद्ध हुई है । 

अन्त मे, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग पर बल देकर तथा अन्तर्सष्ट्रीय संगठन एवं अभिकरणो मे 
भाग लेने की आवश्यकता को स्वीकार करके भारत ने विश्व शान्ति की सम्भावनाओ को मजबूत 
बनाया है। यद्यपि भारत की विदेश नीति शान्ति को अपना लक्ष्य मानकर चलती है तथापि पिछले 
वर्षों मे उसे अनेक बार युद्ध लडने के लिए बाध्य होता पडा है। यदि गोआ पर पुतंगाली शासन 
न होता, यदि पाकिस्तान एक ऊल-जलूल राज्य न होता, यदि चीन भारत का पडोसी राज्य न 
होकर वहाँ स्थित होता जहाँ ब्राजिल है, तो सम्भवत भारत उन युद्धों से बच जाता जो उसे 
पिछले वर्षों मे लडने पड़े है। भारत को पाकिस्तान के विघटन के लिए उत्तरदायी नही कहा जा 
सकता । यथार्थ में पाकिस्तान का विघटन तो स्वय पाकिस्तान के जन्म में ही सन्निहित था । 
भारतीय विदेश नीति चीन विरोधी भी नही है । वस्तुत पिछले वर्षों मे चीन ने ही भारत विरोधी 
दृष्टिकोण को अपनाया है । 

निष्कर्ष के रूप मे यह कहा जा सकता है कि विदेश नीति के क्षेत्र मे पिछले वर्षों मे भारत 
की जो उपलब्धियाँ रही है उनके ऊपर भारतवासियो को गवे॑ करने का उचित अधिकार है। आज 
का अत्तर्राप्ट्रीय समाज 946 के अन्तर्राष्ट्रीय समाज की अपेक्षा अधिक न्यायपूर्ण है और जैसा 

कहा चुका है इस स्थिति को लाने मे भारत की भूमिका निस्सन्देह महत्त्वपूर्ण रही है । 


हु प्रश्न 
। भारत की विदेश नाति के मूल तत्त्वों की विवेचना कौजिए। 


£। ४ ”्ञ्ञं +$ हु 
प् सा गीर “बुट निरपेक्षता' एक ही वात को कहने के दो ढग है ? भारत की विदेश नीति के सदभ 
य। 
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